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सामाजिक ढांचा पट 
(776 80०ंग ९०६67) | 


- क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ व्यावहारिक प्रश्न 
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स्थानीय निकायों फी बनावट *०३ ४ 
(पशञ6 8ए८प्रा९ 0 4.004 807|6९5) 
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कलकत्ता नगर निगम हशडह 


((३००(७ 'पांटंएग (१079078007) 
बम्बई नगर निगम 
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(0.0क्थो 606रलाओग)०ा) ॥ ०) 8#/900९8) 
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पंजाब राज्य में पंचायत प्रशासन 0 ४ 9 १४६ 
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६. स्थानीय सत्तावों के फार्य नर! *** १6६ 
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नगरपालिका के कार्य हे *+ १६६ 
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नगर-नियोजन आन्दोलन कक 3 आर ७. २०३ 
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(प्रा6 4परशाणां( ण॑ .0०थ (60एथ7॥गञशधा) । 
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अध्यक्ष ०४ 5 रे " श्श्८ 
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स्थानीय प्रशासन पर 
प्रारस्सिक विचार 


[ #॥77/737/ [॥0५2#॥05 (0॥ 
[0८2 #&04ा।ं।50300॥ | 
१, श्राधुनिक राज्य में स्वानोय सरकार का महत्व 


२. स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट व विचारकर्ता एवं कार्ये- 
पालिका शाखाय 


१] 
पाधुनिक राज्य में स्थानीय 
सरकार का महत्त्व 
एशएएगशाश४रएटछऋ 07 7.स्‍.7एए04॥, ०0 
शर ॥००४0एाष 5734फ%] 


व्यक्ति को एका राजनीतिक आर सानने चालोंका कहना है कि 
व्यक्ति राज्य में ही जन्म लेता है, राज्य में ही बडा होता है तथा इसी में 
जीवन के सुख-दु :ख, आनन्द-लेप, उन्‍नति-प्रवनति श्रादि का अ्रनुभव एवं 
अ्रवगमन करता है भर राज्य में ही उसका प्राणान्त ही जाता है । इन 
विचारकों की भाषा में केवल देवता अथवा जानवर ही राज्य की परिधियों 
से बाहर रह सकते हैं, किसी साधारण अथवा श्रसाधाररण व्यक्ति के लिए यह. 
सर्वेथा श्रसम्मव है । राजनीति शास्त्र के विद्वान्‌ “राज्य” के मूलत: जिन चार 
प्रावश्यक तत्वों का उल्लेख करते हैं उनमें से ही एक 'सरकार' मी है। 
राज्य एवं व्यक्ति का अभिन्न सम्बन्ध तथा सरकार एवं राज्य का अटूट सम्पर्क 
ताकिक रूप से व्यक्ति एवं सरकार के बीच भी एक ऐसी कडी स्थापित कर 
देता है जिसके द्वारा एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही संदेहशील बन जाये । 
सरकार का काये, महत्व एवं उद्देश्य समय के अनुसार बदलता चला' गया 
है । युग की आवश्यकताओं ने तथा व्यक्ति की श्राकांक्षाओ्ं ने उसके जीवन में 
सरकार के स्थान का निश्चय किया है । फाईनर (प्लछ्णात्रा] स्याालाः ) महोदय 
के कथनानुसार सरकार किसी भी समाज द्वारा स्थापित कार्यो एवं यंत्रों की 
व्यवस्था है जो कि अपने भूमाग में सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर सर्वोच्च 
एवं अन्तिम नियंत्रण रखती है ।? यह तियंत्रशा मानव समाज में शान्ति एवं 
व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से रखा जाता है । राज्य में रहने वाले सभी 
व्यक्ति अपनी योग्यताओं का यथासम्मव विकास कर सकें तथा कोई भी व्यक्ति 
ग्रनुचित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस प्रकार के विकास में 
बाघा न पहुंचाये---यह देखना राज्य का एक प्रमुख उत्तरदाथित्त्र माना जाता है 
जिसे वह सरकार के माध्यम से सम्पन्न करता है । 
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स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


व्यक्ति अप मि हा कल , के कार्यो' एवं महत्व के सम्बन्ध में 

लग को श्रमावपुण माना जाता था। इसके शअ्रनुसार 
धरकार को केवल सीमित कार्य ही सपे गये थे । व्यक्तिवादी विचारधारा 
कै समयक राज्य फ़ो एक आवश्यक बुराई मानते थे और इसलिए उनका 
फहना था कि सरकार को बाह्य भ्राक्रमणों एवं श्रान्तरिक उपद्रवों से व्यक्ति 
की 0 के भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह 
इससे ्रधिक कुछ कर नहीं राकता, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 
घातक होगा तथा क्योंकि इसमे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता एवं पहल 
पर भातक प्रमाव पढे गा। सरकार के कार्यो' के इस सीमित स्वरूप, के साथ 
पह जरूरी नहीं था कि उसके संगठन को व्यापक बनाया जाये | यद्यपि अपने 
पुलिस फार्गो' का निर्वाह करमे के लिए भी सरकार को केन्द्रीय संगठन एवं 
स्थानीय शाखाओं में विभाजित किया जाता था किन्तु यह विभाजन स्थानीय 
प्रगों को किसी प्रकार की विशेष शक्ति नहीं देता था । लोक कल्याणकारी 
राज्य की मान्यता को महत्व प्राप्त होने के बाद जब राज्य का कार्यक्षेत्र 
व्यापक हो गया तो सरकार के स्थानीय श्रगों का महत्व भी बढ़ने लगा । 
स्थानीय सरकारें नागरिकों के प्रतिदिन के जीवन की छोटी से छोटी झाव- 
श्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने लगीं। समय की गति के 
साथ-साथ स्थानीय सरकार व्यक्ति के जीवन का एक अ्रविभाज्य अश्रंग बने 
गई जिसके सक्रिय सहयोग के बिना न केवल उसके व्यक्तित्व का 
समुचित विकास रुक सकता है वरन्‌ उसके सामान्य जीवन के संचालन में 
मी अ्डचनें भरा सकती हैं । ऐसी स्थिति में कई बार यह प्रश्त विचारणीय 
बन जाता है कि फिन परिस्थितियों ने स्थानीय सरकारं को इतना अधिक 
प्रभाव एवं गौरवपूर्ण वना दिया-जितना .कि वे श्रब हैं तथा इनका संगठन हीः 
क्यों किया गया ? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं को. 
क्यों स्थापित किया गया तथा इनका आधुनिक राज्य- के संदर्भ में क्या महत्व. 
है ?--यह प्रश्त आज अत्यन्त सामान्य बन चुका हैं। इस भ्रश्त का. महत्व दो 
तथ्यों को देखते हुए और भी श्रधिक है। प्रथम तो इसलिए कि समये की 
मांग के अनुसार स्थानीय सरकारों को अ्रधिक कार्य, एवं उत्तरवायित्त 
सौंपना आवश्यक बन गया है और ऐसा तव तक नहीं किया जा सकृता जब 
तक कि जनमत ऐसा करने की अनुमति न दे । दूसरे, स्थानीय सरकार के 
कार्यो, की सफलता एवं सार्थकता के लिए, जनता का अधिकाधिक सहयोग 
वांछनीय है और जब तक यह नहीं प्राप्त हो जाता उस समय तक इनका अच्छा . 
से श्रच्छा संगठव भी निरथंक रहेगा । इस सहयोग की प्राप्ति के लिए भी 
स्थानीय सरकार के महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक ,रूप से प्रचार किया 
जाना अत्यन्त आवश्यक है । ह .. 

स्थानीय सरकार का अ्रर्थ 
[6 धिल्याएएए रण 7.०९ 66₹-]] 


स्थानीय सरकार को संगठित करने का कारण तथा उसका महत्व : 


जानने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके. स्वरूप एवं श्रथ 
के सम्बन्ध में कुछ विचार कर लिया जाये +- स्थानीय' सरकार का अर्थ इसके 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व श्‌ 


शब्दों से ही प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि यह वह सरकार होती है श्रथवो 
सरकार का वह अंग होता है जिसमें प्राय: स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय 
हितों की सिद्धि के लिए श्रयास किये जाते हैं। किसी भी देश की सरकार 
केवल केन्द्रीय संगठन द्वारा ही समस्त देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने 
तथा जन जीवन के चहुंमुखी विक.स की योजनाओं को क्रियान्वित करने का 
कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता | ऐसा करने के लिए उसे हजारों स्थानीय 
सत्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना होता है । ये स्थानीय सत्तायें; जागते 
हुए-सोते हुए तथा कार्य करते हुए-खेलते हुए लोगों के जीवन को निरीक्षित 
निर्देशित एवं नियंत्रित करती हैं। ये सभी नागरिकों को कम से कम-स्तर 
की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्यारपकारी सेवायें, सड़कें, शान्ति एवं सुरक्षा, सुन्दर 

वातावरण ,आदि प्रदान करती हैं । इनके कार्यों के क्षेत्र एवं विस्तार का 

वन इतनी आसानी के साथ नहीं किया जा सकता। 'स्थानीय सरकार 
शब्द को दो भिन्न श्रर्थों में समका जा सकता है । मोन्टेग्यू हैरिस (४०80 

मस्रध्ापं8४) के सतानुसार इन दो में से प्रथम तो यह उस सरकार की ओर 

इंगित करती है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तथा केवल उसी के 

प्रति उत्तरदायी स्थानीय एजेन्टों की एक देश के सभी भागों की सरकार 

होती है ।? यह स्थानीय सरकार का एक रूप है । किन्तु यथार्थ में इसको 

केन्द्रीय व्यवस्था का ही एक भाग मानना अ्रधिक उपयुक्त रहेगा। स्थानीय 

सरकार के इस रूप के लिए प्राय: स्थानीय राज्य सरकार (.0०वां 88॥० 

(50०४. ) शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय सरकार का एक दूसरा 

रूप वह है जहां कि स्थानीय निकाय स्वतन्त्र निर्वाचन द्वारा गठित होते हैं 

और राष्ट्रीय सरकार की सर्वोचक्चता के आधीत रह कर ही कुछ मात्रा में 

शक्ति, स्वेच्छा एवं उत्तरदायित्व का उपभोग करते हैं। ऐसा करते समय 
उनकी निर्णेय शक्ति पर उच्च सत्ता का नियंत्रण नहीं रहता है ।? स्थानीय 

सरकार की शक्ति, स्वेच्छु, एवं उत्तरदायित्वों की मात्रा देश की स्थिति के 

अनुसार बदलती रहती है । कई बार इसे सामुदायिक स्वायत्तता का नाम भी 

दे दिया जाता है । किन्तु अधिकांश देशों में इसके लिए स्थानीय स्वायत्त 

शासन शब्द का प्रचलन है । 
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76. 


६ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 


ं स्थानीय राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वायत्त प्रकार पदों के लिए 
कमी-फगी फ्रमश: प्रनेकाग्रता (१0007००॥॥४॥07 ) तथा विकेल्रीकरश 
(१००९॥॥:०४॥०॥) शब्दों का प्रयोग किया जाता है । इन दोनों ही शब्दों 
का शाव्दिक प्र्थ शक्ति को बांटने रो है। एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 
प्रनुधार श्राधुनिक स्थावीय सरकारों के दो महत्वपुण पहल हैं श्र्थात ये 
प्रमेकाग्रता एवं पिक्रेद्रीकरण के भ्रदुमुत समन्वय का परिणाम है जो कि 
केन्द्रीय भत्ता की युविधा। की दृष्टि से किया जाता है किन्तु ऐसा करते समय 
स्थानीय निकायों को गह श्राश्वासन प्रदान किया जाता है कि केन्द्र द्वारा 
गारो सत्ता का प्रयोग नहीं किया जायेगा । इसके अ्रतिरिक्त स्थानीय सरकार 
राज्य के कार्यों का विभागीकरण है जो कि सेवाओं के क्षेत्रीय वितरण पर 
निर्मर करता है। शक्तियों का प्रादेशिक वितरण स्थानीय सरकार का 
मूल तत्व है ।! कार्ल० जे० फ्रंडरिक (077. ). कयां०काण) के मतानुसार 
यदि स्थानीय उह्ं श्य की दृष्टि से देखा जाये तो 'स्वायत्त सरकार! स्थानीय समाज 
की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार 
विनियमित होती है कि सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करे 
जब कि वह स्थानीय रूप से सक्रिय है ।2 एनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका के 
प्रनुसार स्थानीय सरकार का भ्रथ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अन्दरूती 
प्रतिवन्धित एवं छोटे क्षेत्र में निर्शेय लेने एवं उनको क्रियान्वित करने की 
सता । स्वावीय सरकार को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह 
तिरंथ लेने तथा कार्य करने की स्थानीयता की स्वतन्त्रता पर जोर 
देती है ।? । 
स्थानीय सरकार की परिभाषा करते हुए एक श्रन्य लेखक जॉन जे. 
क्‍लार्क (2007 3. (7) ने लिखा है कि स्थानीय सरकार एक राष्ट्‌ अथवा 
राज्य की सरकार का वह भाग होती है जो कि मुख्य रूप से ऐसे विषयों पर 
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भ्राघुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व ७ 


विचार करती है जिनका सम्बन्ध एक विशेष जिले या स्थान के लोगों से 
होता है । साथ ही यह उन विषयों पर भी विचार करती है जिन्हें संसद 
द्वारा इनके द्वारा प्रशासित होने के लिए निश्चित कर दिया जाये । ये स्थानीय 
सत्तायें केन्द्रीय सरकार के आधीन रह कर कार्य करती हैं। इन कार्यो का 
प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी ठहराई गई ये स्थानीय सत्तायें प्रायः 
निर्वाचित होती हैं ।! मि० एल० गोल्डिज्भ के कथनानुसार स्थानीय सरकार 
को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है किन्तु सम्मवत: इसकी सबसे 
सरल परिभाषा यही है कि यह एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का 
स्वयं ही प्रबन्ध है ।2 


स्थानीय सरकार को राष्ट्रीय स्वायत्त सरकार का आधार माना 
जाता है । इसके समर्थन में यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वायत्त सरकार 
के लिए मस्तिष्क की कुछ आदतों की जरूरत होती है तथा इत्तके लिए एक 
विशेष प्रकार का सार्वजनिक व्यवहार आवश्यक होता है। इन सब के लिए 
आ्रावश्यक प्रशिक्षण स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थानीय 
संस्थायें भावी नेताश्रों की पाठशालायें होती हैं जो कि उन्हें सही रूप से 
शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य सिखाती हैं। यह विचार यद्यपि कुछ 
सत्यता रखता है किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस पर बहुत भ्रधिक 
जोर दिया जाये । मि० ग्लेडस्टन (0905/07०) ने एक बार यह कहा था 
कि स्थानीय सरकार की प्रशिक्षण शाला से भारत के मावी नेता उत्पन्न हो 
सकते हैं । भारतीय नेता, जैसे गोखले एवं फिरोजशाह मेहता श्रादि इस मत 
के समर्थक ये । उन्हीं के शब्दों में--“हम स्थानीय सरकार को इसलिए 
महत्व प्रदान करते हैं कि यह विभिन्न जातियों एवं धर्मो के लोगों को एक 
सामान्य लक्ष्य के लिए कार्यें करने की शिक्षा देती है । भारतीय स्वतन्बता 
संग्राम के अनेक सेनानियों ने स्थानीय सरकार संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त 
किया था | मि० आर० एम० जेक्सन (7२,७,७७०८४०॥ ) स्थानीय सरकार 
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पर स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


की रंस्थाप्रों गे इतना श्रधिक हर कर में' नहीं हैं 
हे रे ५30 पा ४ सा 4 महत्व 2 ने के 232 में नही हैं। वे यह 
गा हैं 'टव संतदीय जीवन में. .श्रतेक ऐसे व्यक्तित्व ' देखने को मिलते 
है जिनको कि स्थानीय सरकार की संस्थाश्ं में प्रशिक्षण प्राप्ते हुआ था 
(अर उनके फसनानुतार यह भी एक तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर के अनेक 
उल्लेखनीय राजन॑तिक व्यक्तिव ऐसे भी रहे हैं जिनका स्थानीय सरकार की 
संस्थाश्रों के साथ कुछ मी लेना-देना नहीं था । वे लिखते हैं कि ऐतिहासिक 
तथ्यों के अनुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार ने श्रपना: वर्तमान रूप ग्रहरां किया 
तथा यह अ्रधिक प्रजातंत्रात्मक बन गई | इसका कारण यह है कि स्थानीय 
सरकार ने राष्ट्रीय सरकार का श्रनुगमन किया है, उत्तका नेतृत्व नंहीं किया 
है। जबसन महाशथ का कहना हैं कि स्थानीय सरकार मुल-रूप से समाज 
के लामार्थ विभिन्न सेवाओं को सम्पन्न किया जाना है। यह एक व्यवहारिक 
व्यवताय है भौर इस रूप में देखने पर ही हम इतकी सही प्रकृति को देख 
सकते हैं । यदि हम इसे नागरिकों को प्रशिक्षण देने वाले के रूप-- में देखेंगे 
£ तो इसका सही स्परूप इतना दिखाई नहीं देगा ।2 दुसरे शब्दों में यह कहा 
! जा सकता है कि स्थानीय सरकार की संस्थायें मुल रूप से उस स्थान विशेष 
के निवाप्तियों की सु ब सुविधा एवं विभिन्न समस्याश्रों के. निवारण का प्रयास 
करती हैं । इप बीच में यदि किसी कार्यकर्ता में नेतृत्व के गुणों एवं प्रगाश्तकीय 
योग्यताओं का भी विकाप्त हो जाये तो यह एक प्राप्॑ग्रिक, बातः है ॥.- ५; ,. +7 


स्थानीय सरकार के अर्थ का अ्रध्ययन करते समय यह उचित रहेगा 
कि स्थानीय स्वायत्त सरकार (,0०8| $0०/-009) और स्थानीय स्वायत्त 
प्रशासन (,0०2 80-४७ ०णांग्रा$7800०॥) के बीच स्थित श्रेन्तंर को समझ 
लिया जाये । डा० गोयेज (650०2) के मतानुसार, 'स्वायंत्त सरंकार' शब्द 
केवल साम्प्रदायिक: प्रशासन का ही द्योतक है। दूसरे शब्दों में स्वायत्त 
सरकार! स्वायत्त शासन से कुछ कम है। इसके विपरीत मोस्टेग्यू हैरिस 
((०४/४४० प्रिश78) के मतानुसार सत्यता इसके विपरीत है। इनका 
कहना है कि स्थानीय स्वायत्त शासन केवल वहीं रहंता है जहां पर कि 
स्थानीय स्वायत्त सरकार होती है । ० 90) मल 
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आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व & 


स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
[7#० पघांशठिांल्यो 8८:70. 6 ॥.0८यओों छ०ः] 


पु स्थानीय सरकार का संगठन जैसा कि हमें आज विंश्व के अधिकांश: 
विकसित देशों में प्राप्त होता है, एक लम्बे विकास का परिणाम है । जिन 
परिस्थितियों में स्थानीय सरकार की स्थापना हुई उन्हीं के विकास ने इसके 
संगठन को भी विभिन्न मोड़ प्रदान किये तथा समये-समय पर इनके रूप को ढ़ाला, 
शभौर संवारा । श्राज प्राय: सभी समय देशों में स्थानीय सरकार का रूप एक 
जैसा ही प्रतीत होता है । कई बार स्थानीय सरकार के संगठन तथा कार्यें 
प्रशाली की तुलना एक ऐसे बड़े व्यापार से की जाती है जो कि राइष्ट्रव्यापी 
अथवा अस्तर्राष्ट्रोय कार्य-क्षेत्र रखता है और जिसने अपने कार्य संचालन के. 
लिए अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यालय खोल रखे हैं । इन स्थानीय शाखाओं 
को समय-समय पर सुरुयकार्यालय से आदेश एवं निदेश प्राप्त होते रहते हैं तथा 
वे उससे प्रमावित होकर कार्य संचालित करती हैं। जो तत्व एवं आवश्यक- 
तायें एक बर्ड स्तर के व्यापार को स्थानीय शाखायें खोलने के लिए बाध्य 
भ्थवा प्रेरित करते. हैं सम्भवत वे ही मिलकर एक देश की केन्द्रीय सरकार. 
को स्थानीय सरकारों का संगठन करने के लिए प्रभावित करती हैं । केन्द्रीय 
सरकार अपनी शाखाओं को कितनी स्वतंत्रता प्रदान करेगी तथा उन पर 
केन्द्र का कितना नियंत्रण रहेगा यह बात परिस्थितियों के श्रनुसार निर्धारित 
की जाती है । ह 
राज्य के उदमव काल में, जबकि उसका आ्राकार, काय क्षेत्र एवं उत्तर- 
दायित्व कम होते थे उन्हें ये स्थानीय शाखायें नियुक्त करने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती थी। इवब छोटे राज्यों में इनके कार्यो का प्रशासन केवल 
एक ही केन्द्रविन्दु से विस्तार के साथ संच,लित किया जाता था । 
स्थानीय सरकार का अस्त्वि नहीं था । प्रारम्मिक विश्व-राज्य अर्वाचीन 
काल के राज्यों की तुलना में बहुत छोटे होते थे । उनकी शासन व्यवस्थ। के 
संचालन के लिए एक छोटी सी परिषद तथा एक राजा ही काफी होता था | 
केन्द्रीय एवं स्थानीय-दोनों ही स्तर के कार्यों का सम्पादन ये आसानी 
से कर सकते ये । मि. जैक्सन (५४. 5, 78०८४००) के कथनानसार यह 
कहना सच है कि सम्तता के प्रारम्भिक दितों में सनी सरकारें स्थानीय होती 
थीं क्‍योंकि प्रशासित किये जाने वाले क्षेत्र छोटे थे। केन्द्रीय सरकार को 
तो स्थानीय अधीनन्धथ सहायता की आवश्यकता उस समय हुई जबकि राष्ट 
बड़े हो गये तथा कार्य श्रधिक जटिल बन गये ।7 क 
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१0 स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार- 


श राम्यता के विकारा के उीप-साथ. राज्य के रूप एवं उत्तरदायित्व में 
भी हि गच्तिकारी रूप से परिवतंन: हुए । प्रारम्भ में शक्ति एवं व्यवस्था को 
सरकार की एक मुरुष विशेषता माना जाता था । सरकार का नाम सुनते 
ही जिस संस्था का सित्र सामने खड़ा हो जता था वह आतंक, सत्ता, 
वियगकारी शनित, दमन आदि से पूण! था। राजा का कार्य मुख्य रूप से 
केवल यही था कि वह चोरों, लुटेरों, धोलेत्राजों, हत्पारों, एवं भ्रन्य प्रकार, की ' 
बदमाश प्रकृति के लोगों को पकड़ कर दण्ड दे | साथ ही वह ॒ अन्य राज्यों के : 
प्राफमण से भो नागरिकों की रक्षा करे | ज्यों-ज्यों एक राजा का राज्य- 
दोष बढ़ता गया तथा उसका साम्राज्य व्यापक बनता गया त्पों-त्यों उसके 
साम्राज्य के विभिन्न भागों में शासन का संचालन करने के लिए स्थानीय 
सहायता की श्रावश्यकता भी बढ़ती गई | श्रावागमन के साधनों के अभाव 
एवं संचार व्यवस्था के समुचित रूप में न-होने के कारण केन्‍्द्रीकृत व्यवस्थां। 
द्रस्थ प्रदेशों के श.सन का समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकती थी । इस समस्या 
के समाधान के रूप में स्थानीय स्तर पर वहीं के निवासियों की कुछ सेंस्थायें 
संगठित की गई जो केन्द्रीय निर्देशन एवं आ्रादेश के श्राधार पर स्थानीय 
समस्याओं को सुलका सकें । प्रारम्भ में जिने स्थानीय संस्थाओं का जिस 
रूप में संगठत किया गया था वे भूल और सुधार की प्रक्रिया के आधार पर 
विकसित होती चली गई तथा उन्होने वर्तमान अरहरा कर लिया । स्थानीय ह 
समस्याओं में ज्यों ही परिवर्तन होते त्यों ही उनसे सम्बन्धित संस्थायें 
भी असामयिक वन जाती थी और उनसो साथंकता प्रदान करने के लिए उनके 
संगठन तथा कार्यों में श्रावश्यक परिवतेन किये जाते । इसी प्रक्रिया वढ़ते-- 
बढ़ते ये संस्थायें वर्तमान के द्वार पर आकर पहुंच गई । जो स्थानीय संस्था में 
प्रारम्भ में बहुत कुछ देहाती इलाकों के लिए बनाई जाती थी वे ही बाद में 
चल कर बहुत कुछ शहरी क्षोत्रों पर केन्द्रित होती चली गई । जैक्सन सहाशय , 
के शब्दों में अ्रसल में यह कहना सच है कि आधुनिक स्थानीय सरकार बहुत॑ 
कुछ एक शहरी मामला है। ? स्थानीय सरकार के रूप में इतना अधिक 
परिवर्तत के वाद भी यह एक तथ्य है कि उसका वर्तमान रूप अपने भतीत, 
फा बहुत कुछ ऋणी है । यदि हम किसी देश की स्थानीय संस्थाओं - के वर्तमान 
रूप का अध्ययन करना चाहें तो इसके लिए इन संस्थाओं को हमें ऐतिहासिक 
प्रसंग में देखना चाहिए । क्योंकि यद्यपि इन संस्थाओं का वर्तेमात रूप, 
संविधान शक्तियां एवं कर्त्तव्य आदि आधुनिक काबून द्वारा, निश्चित किये 
गये हैं किल्तु कोई भी कानून देश के इतिहास से अलग रहकर अपने श्रापको 
निराधार नहीं बताना चाहता । इन देशों में स्थानीय सरकार की बनावट 
बहुत कुछ प्रशासन के उन क्षेत्रों पर श्राधारित है जो प्राचीन सर में 
भी कुछ अन्तर के साथ सक्रिय थे ) आज स्थानीय संस्थायें जित उत्तरदायित्वों 
का निर्वाहि करती हैं उतमें से अधिकांश के साथ पहले भी उनका सम्बंध था । 
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भ्राघुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व ११ 


स्थानीय सरकार का सहृत्व 
[76 क्राफुणक्रा०€ ० 7.00ता 60₹ॉ.] 


आधुनिक काल में, जवकि समाजवादी विचारधारा एवं कल्याणकारों 
राज्य की मान्यता के कारण राज्य के कार्यो. में उल्लेखनीय रूप से विस्तार 
हो गया है, यह कल्पना करना मी अव्यावहारिक ही रहेगा कि केवल 
केन्द्रीय स्तर पर से ही प्रशासन के समस्त कार्यो' को सम्पन्न किया जा सके । 
यदि ऐसा करने का प्रयास भी किया गया तो यह न केवल प्रभावहीन रहेगा 
वरन्‌ इसके कई एक गलत परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं। जांन स्टुश्नर्ट 
मिल (०४४ हापशा: /श)) का कहना था कि एक देश के सार्वजनिक 
कार्यो, का एक छोटा भाग ही ऐसा होता है जिसे केन्द्रीय सत्ताओं द्वारा 
प्रच्छी प्रकार से एवं सुरक्षित रूप से किया जा सके ।' उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन 
की सरकार को उदाहरण के लिए प्रस्तुत करते हुए बताया है कि यह योरोप 
की सर्वाधिक केन्‍्द्रीयकृत सरकारों में से एक है किन्तु यहाँ भी राज्य की 
सर्वोच्च जक्ति को अनेक छोटो-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया गया 
है । केन्द्रीय सरकार स्थानीय विपयों के प्रशासन को संचालित करने में दो 
कारगगों से असमर्थ रहती है । प्रथम तो उसके पास रहने वाला समय का 
अमाव है । केन्द्रीय संसद में व्यक्तितत या गैर सरकारी काम, काज में एक 
बहुत वडा समय ले लिया जाता है । इसके विभिन्‍न सदस्यों द्वारा एक 
विषय पर जब विचार प्रकट फिये जाते हैं तो उसमें भारी समय व्यतीत हो 
जाता है | अनेक विचारक इसे एक बुराई मानते हैं किन्तु जब तक यह एक 
तथ्य है तव तक केन्द्रीय सरकार स्थानीय समस्याश्रों में अपना ध्यान केन्द्रित 
नहीं कर सकती । एक ही केन्द्रीय सरकार द्वारा सारे देश की प्रणासनिक 
समस्याग्रों को नहीं सुलकाया जा सकता । इसका एक अन्य कारण यह है कि 
ये समस्‍यायें स्थान-स्थान पर बदलती रहती हैं । प्रत्येक स्थान के जिए केवल 
एक जैसी प्रगासनिक नीतियाँ अयनाना पूर्णेतय: श्रन्य श्रव्यवहारिक समा 
जायेगा क्योंकि ऐसा करने से शक्ति, साधन, श्रम एवं समय का दुरुपयाग 
होने की सम्भावना रहेगी । स्थानीय समस्यात्रों के बीच भारी विभिन्‍नतायें 
रहती हैं इनके साथ जब तक भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवह्वार न किया जाय 
तब तक आशा जातक फल प्राप्त होने की श्राण। नहीं की जा सकती । 
एक केन्द्रीय सरफार द्वारा जो कार्य किये जाते हैं यदि उन सभी को एक 
साथ मिलाकर देखा जाये तो मी इतने कार्य शेप रह जाते हैं कि शक्ति- 
विमाजर के सिद्धांव को अपन:ते हुए स्वातीय एवं केन्द्रीय सरकार के बीच 
कार्यो, का वितरण करना अत्यन्त ग्रावश्यक बन जायेगा। शुद्ध रूप से 
स्थानीय श्रंणी में आने वाले कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पृथक कार्य- 
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दर स्थानीय प्रशासन पर प्रारस्मिक विचार 


पालिका भ्रपिकारियों की श्रावश्यकता होती है। इन के ऊपर रखा गया 
सार्वजनिक निंयन्तण भी तमी लामप्रद मं।ना जा संकता है जब कि वह एक 
पृथक इकाई द्वारा रखा जाये। जॉन-स्टुअर्ट मिल के शब्दों में इन स्थानीय 
संस्थाओं की मौलिक नियुक्ति, उनकी देखभाल एवं रोकथाम का कार्य, उनके 
कार्य संचालन के लिए अ्रावश्यक सामग्री प्रदान करने श्रथवा न प्रदात करने 
का उत्तरदायित्व राष्ट्रोयं संसद अ्रथवा राष्ट्रीय कार्यपालिका का न होकर 
बस्ती की जनता का होना चाहिए।! जज आओ 


स्थानीय सरकार के महत्व के सम्बन्ध में विभिन्‍त विचारकों 'ने 
प्रपना-प्रपना मत प्रकट किया है ।. इन'ः विचारकों :के बीच कई . वात्तों.पर 
मर्तक्य है जत्र-कि कुछ एक बात. किसी-किसी ने श्रपूर्व रूप से कही है । महंत्व 
के विभिन्‍न पहलुओं-का वर्णतव करते समय प्रभावशीलता एवं प्राथमिकता 
की दुष्टि से भी इनके मतों के बीच भारी असमानता विद्यमान है.! स्थानीय 
सरकार एवं उसकी: विभिन्न संस्थाओ्रों के महत्व का . एक सम्रग्न तथा संतुलित 
रूप में अध्ययन * करने के लिए यह अंत्यन्त- उपयोगी प्रतीत- होता- है कि इनमें 
से मुख्य विचारकों. के-मतों का संक्षेपं में अध्ययन .कर लिया जाये 4 « -« 


,.._१. जे० एस० मिल का मत (3९०७णेड़ ०.7. $. शा) :-- 
जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाश्रों पर श्रपने विचार प्रस्तुत 
करते समय इस संस्थाओं के महत्व से सम्बन्धित कुछ वानें. भी कहीं है । उंनके 
भत का मन्‍्धन करने, के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनमें संवप्रेंथम 
पह है कि स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासनिक. यंत्र को.बह संमथता प्रदान की 
जाती है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सुविधाजनक 
रूप से अग्रसर हो सके । यदि.स्थानीय सरकार कीं ये संस्थाये, न हों तो 
एकमात्र केन्द्रीय कार्यपालिका. अथवा व्यवस्थापिका सारे देश के .अशासन 
की कार्यकुशलता, ईमानदारी, शीघ्रता, उपयुक्त एवं जनहितपूर्ण रूप से 
नहीं चला सकतीं । स्थानीय समस्याओ्रों की - सही प्रकृति को संमझने में ही 
उसे इतना समय लग सकता है कि जब तक वह कोई कदम उठे उंस 
समय तक उस समस्या का सुलभना ही दुरूह बन जाये । इस. व्यंचेस्था का 
दोष केवल समय की देरी. तक ही सौमित नहीं है । इसके अतिरिक्त - इनका 
स्थानीय समस्या को समभपाना भी संदिग्ध रहता है। स्थानीय. संस्थाओं 
का संगठन इन सारे दोषों को दुर करने का- ग्रद्यपि एकमात्र केदम श्रथवा 
रामबाण औषधि नहीं कहा जा सकता तो भी यह एक तथ्य है कि यह कंदर्म 
(एक प्राथसिक कदम है). और जब तक इसे नहीं . उठाया जाता 
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आाधु निक राज्य में स्वरानीय सरकार का महत्व १३ 


उस समय तक इस दिशा में किये गये अन्य सभी प्रयास प्राय: 
निरर्थक ही रहेंगे । स्थानीय संस्थाओं की स्थापना का एक दूसरा 
महत्व यह है कि इनके माध्यम से. जनता. को महत्वपूर्ण राजनतिक 
एवं प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त होती है। स्वतन्त्र संस्थाओं का कार्य 
सर्देव ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता को अनेक प्रकार का शिक्षण 
प्रदान करता है । अधिक से अधिक स्थानीय नागरिक इन संस्थाओं के सम्पर्क 
में आते हैं । उनको कार्य करने की प्रणालियों के ग्रतिरिक्त स्वयं के 
अधिकारों एवं कतंब्यों का ज्ञान होता है। इसके अश्रतिरिक्त प्रजात॑न्त्र का यह 
सिद्धान्त कि-जूता पहनने वाला ही इस बात को भली प्रकार जानेगा कि 
वह कहाँ चुमता है इन संस्थाओं के माध्यम से साकार किया जा सकता है'। 
सामान्यत: यह देखा जाते है कि अधिकांश लोग समाज के सामान्य मामलों 
के आच रण में व्यक्तियत रूप से भाग नहीं ले पाते। साधारंण नागरिक को 
प्राय: निर्वाचन के समय ही राजनीति में सक्तित्र रूप से भाग लेने का 
अवसर प्राप्त होता है जंब्र कि वह समरावारपत्र पढ़ता है तथा उनके लिए 
अपने विचार लिखकर भेजता है, साथ ही बड़े-बड़े नेताओं द्वारा दिये जाने 
वाले भाषणों को सुतता है । राष्ट्रोय स्तर परं जब ये समी कार्य होते हैं तो 
जनता को पूरी तरह अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती | 
स्थानीय संस्थाओं के कारण आम जनता को चुनाव करने क्रा एक अतिरिक्त 
अवसर हाथ भ्राता है। इसके अतिरिक्त अनेक नागरिकों को चुने जाने का 
अवसर भी प्राप्त होता है। स्थातोय कार्ययालिका में अनेक कार्यालय होते 
हैं उन पर चुनाव द्वारा अथवा प्राथमिकता द्वारा नियुक्त होकर अ्रधिकांश 
नागरिक कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं। इत पदों पर रहकर स्थानीय 
व्यक्तियों को जनहित एवं समाज कल्यारा के लिए कारये करने होते हैं । 
वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद कई विचारकों ने यह मत 
प्रस्तुत किया है कि राज्य के सामान्य मामलों की श्रपेक्षा स्थानीय विधयों 
में श्रधिक मानसिक संतुलन रहता है । 


स्थानीय संस्थायें जो कार्य करती हैं उनके सम्बन्ध में अधिक खतरा 
नहीं रहता । यदि उनका संविधान उचित रूप से बना दिया जाये तो वे ठीक 
प्रकार से कार्ये करती रह सकती हैं । इन संस्थाग्रों पर जो सिद्धान्त लागू होते हैं, 
वे मूल रूप से राष्ट्रोय स्तर की संस्थाओं जैसे ही होते हैं। यदि एक देश 
की स्थानीय संस्थाये ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं तो वहां इस वात की 
सम्मावनायें बढ़ जाती हैं कि वहाँ की राष्ट्रीय सरकार भी सफलता एवं 
सार्थकृता के साथ कार्य कर सकती है । 

स्थानीय संस्थाओं का यथेप्ठ लाम उसे समय प्राप्त हो सकेगा जब 
कि उतबको निर्वाचित रखा जाये । यदि इत संस्याओं को हम अधिकाधिक 
प्रजाथंत्रात्मक झाघधार देता चाहते हैं तो इसके लिए इन संस्थाओं का रूप 
निर्वाचित ही रखना पड़ेगा । स्थानीय संस्थाओं का एक मुख्य कार्य यह भी 
होता है कि वे कर का संग्रह मी करें । इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि 
जो लोग कर देते हैं उन समी को मताधिकार प्रदान किया जाये । स्थानीय 
प्तस्‍्थायें प्राय: अप्रत्यक्ष कर नहीं लगातीं और लगाती नी हैंतो वह अथेक्षा 


४ ... स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 


कृत गौण होता है स्थानीय संस्थायें जनता के घत्र का दुरुपयोग करने के 
भ्रवसर बहुत कम रखती है । यदि : वे कमी ऐसा प्रयास भी करें तो शीघ्र 
ऐी उनके विरूद्ध प्रतिक्रिया होने लगती है । राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले 
कई बड़े-बड़े घोटालों का भी बहुत दिन बाद में पता लग पाता है। किन्तु 
स्थानीय स्तर पर यह बात नहों होती । यहाँ जनता का निकट का सम्बन्ध 
रहता हूँ तथा भ्रनेक लोगों के श्राथिक हित इनमें उलमे रहते हैं जिसके कारण 
ये लोग इन संस्थाओं की का का निकट से निरीक्षण करते हैं। 
स्थानीय संस्थाओं के संगठन के पक्ष में एक तक यह दिया गया है 
के इनसे समय, साधन एवं शक्ति के श्रपव्यय पर रोक लग जाती है। यह तक 
देखने में तो भ्रजीब सा लगता.है तथा एकाएक गले. से नीचे नहीं उतर 
'पाता किन्तु असल में यह एक वास्तविकता है । यह सच है कि अलग-अलग 
स्थान के लिए पृथक संस्याये' बनाने, उनका निर्वाचन कराने, उनके लिए प्रलग 
से कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षणकर्त्ता नियुक्त . करने में भारी व्यय: करता पड़ता 
'है। किन्तु यह सब श्रपव्यय नहीं कहा जा सकता क्योंकिं इसः सबका प्रतिदान 
प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम. इन संस्थाओं का - संगठन नहीं 
करेंगे तो एक ही केन्द्रीय यंत्र से सारे देश का प्रशासंन संचालित करना पड़ेगा । 
ऐसा करने में स्थानोय समस्याओं एवं विभिन्नताओं को उनका उपयुक्त स्थान 
प्रदान नहीं किया जा सकेगा। एक जेसे व्यवहार के चाहे भ्रपने. कुछ भी लाभ 
हों किन्तु इसका एक स्पष्ट दुष्परिण्याम तो यह है कि प्रशासन एक ऐसे स्थान 
'को भी इस श्राधार पर वही चीजें एवं सूविधाये' प्रदान करेगा जो ' कि उसने 
दूसरे स्थान को प्रदान हैं सभी के साथ समान व्यवहार ' किया जाना 
चाहिए; इस प्रकार यह उस स्थान की दृष्टि से अपव्यय ही-माना जायेगा। 
'स्थानीय संस्थाओं के द्वारा स्थानीय विभिन्नताओों को पर्याप्त स्थान प्रदान 
'करके यह अपव्यय रोका जा सकता है । किए कक 
इन सभी तर्को' के आधार पर स्थानीय संस्थाओं के महत्व एवं 
उपयोगिता का वर्णत करते हुए 'मिल* महाशय ने बताया है' कि इव - संस्थाओं 
को केन्द्रीय नियंत्रण से यथा सम्भव' स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए । 
स्थानीय संस्थाओं का एक महत्वपूर्णा उद्दे श्य स्थानीय जनता को सामाजिक 
एवं राजनैतिक शिक्षा प्रदान करना होता है । इस उद्द श्य को प्राप्त -करने के 
* लिए यह जरूरी है कि उनके कार्यो को सम्तन्न करने के हेतु उन्हें पूरी स्वतंत्रता 
दी जाये चाहे उनकी सम्पन्नता का स्तर कितना ही अपूर्ण एवं हल्का क्‍यों न 
, हो. । एम० चाल्से डी रेमसट [ श, (एक्वा०४ 66 िथााप्रध्धा को उल्लेख 
: करते हुए 'मिल! महाशय ने बताया है कि जो सरकार सब कुछ स्वयं ही 
करने का प्रयास करती हैं उसकी तुलना एक ऐसे स्कूल अध्यापक से की 
जानी चाहिए जो श्रपने विद्यार्थियों के सोरे कांथों' को स्त्रयं ही ऋर देता है । 
बह अध्यापक अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हो सकता है' किन्तु अ्रसल 
थे वह उतको बहुत कम सिखा पायेगा ।! न 
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आधुनिक राज्य में स्थानीय! सरकार का महत्व १५ 


२. जो० मोन्टेग्यू हैरिस का मत [ 4८९णतवाए 40 6. शणाश्रष्रप 
विक्वात5 |---मि० हैरिस का कहना है कि अधिक से अधिक प्रतिक्रियावादी 
देश में भी स्थानीय सरकार आवश्यक रूप से रहती है । एक बड़े देश में 
प्रशासन का सारा कार्य केवल एक ही केन्द्र से सम्पन्न नहीं किया जा 
सकता ।* बही कारण है कि एक विशेष क्षेत्र के प्रशासन की कुछ शाखाओं 
का कार्य संचालित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तथा उसी के 
प्रत्ति उत्तरदायी, उसी के एजेन्ट रहते हैं । यद्यपि स्थानीय सरकार का यह 
सही रूप नहीं है क्थोंकि इसमें उन प्रजातन्त्रात्मक रिद्धान्तों के प्रति पूर्ण 
आदर भाव नहीं रखा गया है जो कि स्थानीय संस्थाओं का आधार माने 
जाते हैं। स्थानीय सरकार का यह रूप पूर्णातावादी राज्यों (॥0थाएांशा 
502९५) में पाया जाता है । अप्रजातंत्रात्मक प्रक्रा होते हुए भी यहाँ इन 
संस्थाओं का अस्तित्व यह सिद्ध करतां है कि ये प्रत्येक देश के लिए 
अपरिहाये हैं । 


३. हमंन फाइनर का मत [#&०८णवाड़ 0० शोाश ] :--प्रसिद्ध 
सांवंधानिक लेखक हमसे फाइनर के विचारानुप्रार जब हम प्रशासन में 
एकसापन लाना चाहते हैं तो केनद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रमाव बढ़ जाता है 
किन्तु स्थानीय समस्‍यायें अनेकरूपी होती हैं इसलिए कुछ सीमा तक 
एकसापन को और इस प्रकार केन्द्रीफरग्य की प्रवृत्ति को रोकना जरूरी हैं 
जाता है । जब एक व्यवस्था को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने 
की मांग जोर पकड़ती है तो स्वतन्त्र रचनात्मक प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिसके 
परिणाम स्वरूप स्थानीय, व्यक्तिगत एवं स्वमावगत अन्तरों को भी महत्व 
दिया जाने लगता हैं । इन सबके फजस्वरूप सरकार का रूप लचीला हो 
जाता है। वह व्यक्तिगत एवं विशेषी कृत परिस्थितियों के संदर्म में तथावत्‌ 
होने की आदत डाल लेती है । तिष्कर्परूप में यह कहा जा सकता है कि - 
स्थानीय सरकार केन्द्रोकरण के बढ़ते हुए खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है ।* 
मि० फाइनर के मतानुसार स्थानीय सरकार की स्थापना से व्यय में बचत हों 
जाती है। उनका कहना है कि प्रत्येक देश में, चाहे उसकी शासन व्यवस्था 
का रूप कुछ भी क्‍यों न हो, किधी न किसी प्रकार के जनसम्पर्क की श्राव- 
श्यकता तो अ्रवश्य ही रहती है । स्थानीय स्तर की जनता के साथ एक 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए यदि केन्द्रीय सरकार को माध्यम बनाया जाये 
तो वह अत्यन्त खर्चीला पड़ता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इसमें 
वांद्धित रुचि भी नहीं ले पायेगी । स्थानीय सरकार के संगठन का एक श्रन्य 
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१५ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 
लाभ यह बताया ं है कि इसके हारा उस कठोर स्तरीकरणं,,तियमभ- 
बद्धता एवं श्रीपना रिकृता की समाप्ति हो जाती है जो. कि इंसके भ्रैभाव में 
केन्द्रीय शासन के भ्रधीन हो सकता था ।“स्थानीप् सरकार की संस्थाये 
उत्त स्थान के लोगों की अपनी संस्थायें होती हैं जिनमें किसी प्रकार के भंय, 
भृण/ एवं विध्वंत्कारफ प्रवृत्तियों के-लिए कोई स्थान नहीं रह जाता । 
.._ ४. सि० जेक्सन फा सत [८८० कांग8 ॥0 छा, पाल उन्नलाबणा ] :- 
जेंक्पन महाशय की यह मान्यता है कि स्थानीय सरकार का सम्बन्ध, प्रत्येक से 
होता है । एक देश का प्रत्पेक स्त्री-पुरुष, बच्चा तथा, बुढ़्ढ़ा, किसी न किसी 
'सेमय किसी भी रूप॑ में स्थानीव ध्रकार के कार्यो,से. अवश्य ही प्रभावित 
होता है । एक स्थान के नागरिकों का कल्याणा,एवं प्रगति बहुत. कुछ इस पर 
भ्रवलम्बित रहती है कि वहाँ की स्थानीय संस्थायें कितनी सक्रिय एवं-प्रभाव: 
शील हैं । स्थातीय सरकार के काये हमको विभिन्न दिशाश्रों: से प्रभावित 
करते हैं । जीवन की अनेक आवश्यक्रताओं को पूरा करके यह भत्यन्त 
मूल्यवान . सिद्ध होती है; | शहर से महाभारी “को रोकता, अग्नि 
दुर्घधना का बचाव करता, बच्चों के “स्कूल का प्रबन्ध “करना, 
नागरिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना, सावेजनिक सड़कों का 'निर्माणण एंवं 
सफाई श्रादि कार्य स्थानीय संस्थाओं के ही जिम्मे होते हैं।” ये सभी कार्य 
अच्छी प्रकार से किये गये हैं अथवः बुरे प्रकार से, इस बात से सभी निवासियों 
की प्रसन्‍तता प्रभावित होती है। इस- प्रकार स्थानीय सरकार के महत्व का 
सर्वाधिक: महत्वपूर्ण कारण वे सेवायें बताई जा सकती हैं जो कि इसके द्वारा 
प्रदान की जाती हैं | स्थानीय सरकार का दूसरा महत्व यह है कि इसकी 
प्रकृति प्रजातंत्रात्कक होती है ।. स्थानीय परिषद जनता द्वारा चुनी 
जाती हैं | इनके माध्यम से लोगों क्रो यह शक्ति प्राप्त हो जाती हैकि वे 
स्थानीय सेवनओं के संच/लन से अपने हितों की रक्षा कर सके।? प्रजा- 
तंत्रात्मक प्रकृति के द्वारा ये संस्थायें अपने कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों 
को ही पर्याप्त रूप से लामान्वित कराती हैं । स्थावीय सरकार के महत्व का 
एक तीसरा आधार. वर्तमान काल की “जटिलताओं को भी बताया जातां: है 
जितके कारण इनका संगठन एक महती आवश्यकता बन गया है ) जिसे 
समय ये जठिलतायें अपने वर्तमान उग्र रूप में नहीं थीं उसः समय स्थानीय 
सरकार की श्रवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया जाता था | धीरे-धीरे 
जब यूतान के नगर राज्यों ने आज के विशाल राष्ट्रीय राज्यों 3005 रूप घारण 
कर लिया तो केन्द्रीय सरकार को अपने मातहत स्थानीय संस्थाओं की 
सहायता लेता जरूरी बन गया ।_ स्थानीय सरकार का एक अन्य महत्व 
यह है कि इसके द्वारा जो हर किये: जाते हहैं'वे. कुल मिलाकर . एक व्यक्ति 
को सभ्य नागरिक की श्रेणी में लाने: का कार्य करते' हैं ।' जेक्सन लिखते हैं 
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आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व श्छ 


कि उनका मुख्य सम्बन्ध उसते रहता है जिसे कि एक सम्य समाज का घरेलू 
कार्य कहा जा सकता है |? स्वानीय संस्वायें निवास स्थान को ऐसा बनाती है 
जहाँ कि रहा जा, सकेगलियों को साफ कराती हैं, घरों का निर्माण ठीक 
प्रकार से कराती है, युवकों एवं चृद्धों के मनोरंजन के लिए बगीचे लगाती हैं, 
बालकों को शिक्षा प्रदान करती हैं, वीमारों को राहुत प्रदान करती हैं 
गरीबों तथा वृद्धों की देखभाल करती हैं । ये सभी स्थानीय सरकार के 
कार्य हैं | ये कार्य इतने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं कि इनको भली प्रकार 
सम्पन्त किये बिना कोई भी देश अपने आवको सम्य कहने का साहस नहीं 
कर सकता । 

स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो सेवायें प्रदान की गई हैं उनके माध्यम से 
स्थानीय उत्तरदायित्व एवं स्थानीय देशभक्ति की भावना का विकास हुगशा 
है | स्थानीय संगठनों का प्रजातंत्रात्मक रूप नागरिकों को स्वायत्त शासन के 
क्षेत्र में शिक्षित करने का महत्वपूर्णा काये करता है । इसके अतिरिक्त 
वर्तमान समाज के लिए भ्रावश्यक सेवाओं की वढ़तो हुई जठिलता ने भी यह 
उचित वना दिया है कि शअ्रर्थ-स्वतन्त्र स्थानीय संगठनों का उपयोग किया 
जाये जिनको कि थोड़ी बहुत स्वेच्छा एवं उत्तरदायित्व के भ्रधिकार दिये जायें 
तथा इन पर केन्द्रीय सरकार का केवल सीमित पर्यवेक्षण रखा जाये । यह 
व्यवस्था उससे श्रच्छी है जिसमें कि सभी सेवाझों के प्रशासन का भार 
केन्द्रीय मेज पर डाल दिया जाता है ॥« 


५. लास्की का मत [#०८णकाए़ ७ प्द्माणत उ. ॥॥9 ]:--- 
प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लास्की महोदय का कहना है कि यदि सैद्वान्तिक 
रूप से देखा जाये तो इसका कोई कारग्य नजर नहीं आता कि सरकार के 
सभी श्रावश्यक कार्यो को क्यों नहीं एक क्री निवगब को सौंप दिया जाये । 
इस निकाय द्वारा स्थानीय अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं जो कि 
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श्८ : स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


प्रत्यक्ष रूप रो इसको प्रतिवेदत प्रस्तुत करें तंथा इसके निर्देशन के अ्नुप्तार 
झ्रावश्यक सुझावों को ज्यवहृत करें। ऐसा किया जा' सकता है और कुछ 
देशों में किया भी जाता है किन्तु इस व्यवस्था: की अ्रपत्री कुछ सम्रस्थायें 
हैं। यदि स्थानीय संस्थाश्रों को शक्त्रि न सौंवी जायें तो इससे उतकी रचना- 
त्मक शवित एवं पहल करने की प्रवृत्ति पर विरोधी प्रभाव पड़ेगा। इप्तके 
प्रतिरिक्त यह स्थानीय ज्ञान एवं स्थातीय रूचि के उस स्रोत को भी रोक 
देगा जितके बिता स्थावीय संस्थायें अपना कार्य बखूबी नहीं कर सऊऊतीं। 
स्थानीय सरकार का दूसरा महत्व यह है कि इसके माध्यम से ही प्रजातंत्र का 
पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है । लास्की के कथनानुसार किसी भी 
राज्य में स्थानीय सरकार की शक्तिशाली व्यवस्था की आवश्यकता विवाद 
के परे की बात है। वे लिखते हैं कि हम प्रजातंत्रात्मक सरकार का पूरा 
लाभ तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तके कि यह मानता प्रारम्भ न कर 
लें कि सभी समस्‍यायें केन्द्रीय समस्‍यायें नहीं होतीं. तथा जो केद्ीय 
घटनायें नहीं होतीं उनके परिणामों पर उसी स्थान पर निर्णय लिया जाना 
जरूरी होता है । यह निर्णय उन लोगों द्वारा ही लिया जाना होता है जिनमें 
कि वह घटना घटी है तथा जिन्होंने उत्ते गहराई से भ्रनुमव किया है ।* 


प्राय: प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों में सामान्य लक्ष्यों एवं सामाल 
आ्रावश्यक्रताशों के प्रति एक प्रकार की. जागरूकता रहती है 28, द्वारा 
उनकी क्ियायें प्रभावित होती हैं । . यह जागरूकता दूसरे क्षेत्र में रहने वाले 
लोगों की इसी प्रकार की जागरुकता से भिन्न होती है। जयपुर शहर मे 
रहने वाला एक व्यक्ति इस बात में विशेषत: रुचि लेगा हे यहां नल, बिजली, 
सफाई एबं पुस्तकालय झ्रादि की पूरी व्यवस्था की जाये। उसकी यह रुचि 
इस शहर के अन्य निवासियों के साथ सामान्य है। किन्तु न तो उस हद 
और न ही शहर के अन्य निवासियों को ही भारी चिन्ता होती है 5४५58 
यह सुनते हैं कि दिल्ली में पीने के पानी का भारी संकट है। यह सब व्य के 
के व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन के कुंछ तथ्य हैं। वह स्वभा। 8 
अपने पडौसियों की समस्याओ्रों में रुचि लेता है। किल्तु अपने पड़ौसी को के 
समस्‍यायें उसे अ्रधिक प्रभावित कर पाती हैं जिनका सम्बन्ध उसके का 
जीवन से भी है। कोई भी प्रशासन. लोक मत एवं स्थानीय रुचि के 23% 
अथवा उसकी अवहेलना करके अधिक दित तक जिन्दा नहीं रह पक 
सार्थक होता तो दूर की बात है। ऐसे प्रशासन ह्वारा स्थानीय संभस्य 
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प्रति दिये गये सुझाव मान्यता की दृष्टि से पर्याप्त अर्थपूर्ण तथा व्यवहार में 
पूरे कुशल हो सकते हैं किक्तु वे पड़ौसियों में इतके पूरे लाथ उठाने के लिए 
सक्रिय योगदान की इच्छा जागृत करने में असफल रहेंगे ॥* 

प्रोफेसर लास्की ने शक्तिशाली स्थानीय सरकार के पक्ष में एक अन्य 
महत्वपूर्ण तक भी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि यदि एक सेवा पूरी 
तरह से एक विभेप जिले के लोगों की ही की जानी है तो यह पूर्णात: 
न्यायपूर्ण समझा जायेगा कि उस जिले के निवासी ही उस सेवा के लिए 
आवश्यक धन की व्यवस्था करें। जब उन लोगों से कर के रूप में धन वसूल 
किया जायेगा तो वे उस पर अपना नियंत्रण रखने की मांग भी करेंगे । यदि 
ऐसी सेवा के संचालक का कार्य भी उन लोगों के हाथों में सौंप दिया गया 
तो वे उसे कुशलतापूर्वक संचालित करेंगे ताकि उसका व्यय कम आये 
और वे कम से कम कर देकर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें । इस 
प्रकार स्थानीय सरकार का संगठन प्रशासन में कार्य-कुशलता के साथ-साथ 
मितव्ययता भी लाता है । इसका एक अन्य महत्व इस तथ्य में निहित है कि 
किसी भी श्राम-तागरिक को चार या पांच वर्ष वाद केवल चुनावों में भाग 
लेने भर से ही नागरिकता के रचनात्मक पहल, का अवगमन नहीं हो पाता । 
उसकी रुचियों को प्रशासनिक क्रियाओं में जागृत करने का श्रर्थ होता है 
उसको अधिक से अ्रधिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंचनना । ऐसा तभी किया 
जा सकता है जबकि स्थानीय संस्थाओं को अधिक से श्रधिक लोकप्रिय बनाया 
जाये । लास्की के मत।नुसार स्थानीय सरकार के महत्व का एक अन्य कारण 
यह है कि राजन तिक निकाय जितना दूर का होता है उसमें भ्रष्टाचार की 
सम्मावनायें उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं ॥ जब एक व्यक्ति को यह न्नात 
होता है कि उसकी गली इस कारण गन्दी है क्योंकि उसके श्राधीन जो निकाय 
है बह अकार्यकुशल है तो वह आवश्यक कार्यवाही करता है। इसी कारण 
लास्की ने स्थानीय सरकार को सरकार के अन्य सभी प्रकारों की तुलना में 
ग्रधिक शिक्षाप्रद कहा है ॥१ स्थानीय सरकार की रचना करके एक ऐसी 
व्यवस्था की जाती है जिसमें कि श्राम जनता उन लोगों के साथ निकट का 
सम्बन्ध रख सके जो कि निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीयकृत 
व्यवस्था का एक बड़ा दोप यह बताया जाता हैं कि उसमें सौकरणाही का 
जोर रहता है | इस नौकरशाही व्यवस्था का स्थानीय सरकार के संगठन में 
कोई स्थान नहों रहता । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय व्यवस्थापिका के कार्यो की 
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भी एक सीमा होती है। एक संसद चाहे वह शक्ति के लिए कितती भी 
'लालची क्यों न हो, वह स्थानीय समस्याओ्रों के सेमी पहलुप्रों पर व्यवस्थापन 
नहीं कर सकती । परिणामस्वरूप उत्ते केवल विस्तृत रूपरेखा बनाने के बाद 
स्थानीय समस्याओ्रों का विस्तार विभागों के जिम्में छोड़ देवा पड़ेगा) इन 
विभागों में कार्य करने वाले श्रधिकारीगण का स्थानीय समस्याश्रों पर : 
ग्राधिपत्थ हो जायेगा जो कि जनमत को समझे में प्राय: असमर्थ रहते हैं। 
यदि इन अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की जाये तो परिणाम- 
स्वरूप निर्णय को बदला जा सकता है किस्तु.यह दूध्तरा निर्शंय भी प्राय: 
प्रथने पूर्ववर्ती की भांति ही दोषपूर्ण होगा । इन सभी प्रकार की उलभनों से 
बचने के लिए यह जरूरी समझा जाता है कि स्थानीय संस्थाश्रों का संगठन 
किया जाये जो कि स्थानीय समस्याओं को सुलभाते का दायित्व संभाल सके । 
इस प्रकार अनेक तक, सुझाव एवं उपयोगिताओं का प्रदर्श करने के बाद 
लास्की महोदय स्थानीय सरकार की स्थापता का समर्थन करते हैं । 

६. फ्रोंडरिक का मत [40९०वाह (0 शो उ. शांध्णैतो] :- 
इनके विचार हैं कि स्थानीय समाज साविवानिक सरकार के संचलिन में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये डीवे (70०0४७7) के इस मत वी 
समयेत करते हैं कि प्रजातस्त्र को अपने घर से प्रारम्भ होता चाहिए। इसके 
लिए यह जरूरी है कि स्थानीय संस्थाओं को सक्तित्र बनाया जाये | राष्ट्रीय 
स्तर पर सरकारी कार्यों का विस्तार होने के कारण ही स्थानीय सरकार 
की आवश्यकता, महत्व एवं कार्य भो कई गुते बढ़ गये हैं । आधुनिक तकनीकी 
ज्ञान के विस्तार के फलस्वरूप श्रतेक ऐसी जरूरतें एवं आवश्यकतार्य पंदा 
हो गई हैं जिनका कि स्थानीय सरकार के लिए महत्व होता है! उत्पन्न 
नवीन समस्याश्रों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा जाये यह स्थावीय कह 
की एक घुर्य समस्या होती है । जितनी अधिक समस्‍यायें होती हैं उतना हैं 
अधिक स्थानीय संस्थांत्रों का महत्व भी बढ़ जाता है। फ्रेंडरिक ने लिखा ई 
कि दुनिया विश्व समाज के लिए संघीय संगठव की ओर समृहीकृत पर 
ज! रही है । इससे यह प्रमाणित हो चुका है कि ऊपर की ओर तथा पा 
की ओर सरकार का और विस्तार अवश्य ही तीचे की ओर तथा अन्दर के 
ओर संधीय सिद्धास्तों के प्रसार में फलीभूत होगा ॥ क 

७. हिंकस का मत [ठ0०ण०ाए् ०७. 8. प्रीटंछो ४7 
महाशय ने श्यानीम सरकार पर आशिक विकास की दृष्टि से 0200 2089, 
है । उनका कहना है कि एक प्रजातन्‍्ब्रात्मक व्यवस्था वाले देश में ता 
बी सभी योजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर ही संचालित नहीं 42280 00 
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इसके लिए स्थानीय योगदान भी परम आवश्यक है। इस आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए यदि एक सरकार यह सोचले कि विकास के अधिकांश 
उत्तरदायित्व व्यक्तिगत उद्यम पर छोड़ दिये जायें तो भी सरकार का ग्र शदान 
महत्वपूर्ण ही रखना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में यह खतरा बढ़ जाता है कि 
सम्पूर्ण उद्यम में असंतुलित निर्देशन केन्द्रीय सरकार का रहेगा। इन खतरों 
एवं सम्मावनाओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि यह कार्य स्थानीय 
सरकार के हाथों में सौंपा जाये । हिकक्‍त्र (सांटा८७) के शब्दों में स्थानीय सरकार 
द्वारा की गई आशिक क्रियायें ही सबसे अच्छा रास्ता हो सकती हैं जिसमें 
कि जनता अपने विकास के संगठन में योगदान कर सकती है ।! स्थानीय 
संस्थाश्रों को विकास योजनाओं के छोटे-छोटे भाग सौंपे जाने चाहिए जिनको 
कि वे सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें। बड़ी योजनाओं की प्रक्ृति अप्रत्यक्ष 
रूप से स्थानीय सरकार के महत्व को बढ़ा देती है। बड़े प्रोजेक्टों की यह 
प्रकृति होती है कि वे पूरा होते में कई वर्ष ले लेते हैं। उनके पूरे होने तक 
प्रतीक्षा में जो समय व्यतीत होता है वह अत्यन्त कष्टकारी होता है। इसके 
विपरीत छोटे स्थानीय प्रोजेक्ट की प्रतिक्रिया बड़ो शीघ्र हो जाती है। यदि 

अच्छी स्थानीय सड़कें अ्रथवा अच्छे बाजार वना दिये जायें तो एक ही मौसम 
में फपल के घन की मात्रा वढ़ सकती है। इस प्रकार स्थानीय संस्थायें 
आशिक विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्णो योगदान कर सकती हैं । 
स्थानीय सरकार एक श्रन्य प्रकार से भी आथिक विकास में सहयोगी बन 
सकती हैं। बड़े प्रोजेक्टों की यह एक सामान्य पमस्या होती है कि उनके 
पूर्ण हो जाने के बाद भी उनका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ समय 
की श्रावश्यकता होती है । राष्ट्रीय प्रोजेक्टों के प्रसार (#0णाक्रणा) के 
लिए जिन सेवाओ्रों की श्रावश्यकता होती हैं वे स्थानीय स्तर पर भली प्रकार 
सम्पन्न की जा सकती हैं। स्थावीय सरकार इनको संगठित करने का सुगम 
नाग है । 

८. शआ्रार्थर मास का मत [#८०णवाए ॥0 #शाीफ् शि५५ ]:--- 
इनका विचार है कि शक्ति का वितरग एवं विभाजन प्रारम्मिक काल से हू 
राजनीति विज्ञान की रुचि का विपय रहा है । आज मी सांवधानिक सरकार 
तथा प्रजातंत्रात्मक राज्यों से सम्बन्धित पुस्तकें लिखने वाले विचारक स्पष्ट 
रूप से यह मत प्रकट करते हैं कि शक्ति का विभाजन सभ्य सरकार का 


आधार है । यही एक प्रकार से संविधानवाद हैं । राजनैतिक शक्ति को 
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२२ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 


रण आधार पर दिगालित करे का भापार वे ुल एक बुर सुोस ह 
विभाजन को समाज के मूल्यों फा साधन का गा 
का ! मूल्यों का साधन माना जा सकता है । किसी भी समय 
में किये गये शक्ति वितरण के रूप उल समय के म॒ल्यों को प्रतिबिम्बित 
करते हैं । है 
मास (४४४५) महोदय ने इस समस्या पर काफी गहराई से विचार 
किया है कि वर्तमान प्रजातंत्रात्मक राज्य के मूल्य क्या होते हैं जिनके श्राधार 
पर कि एक राज्य में शक्तिपों के विभाजन को निर्धारित करना चाहिए । थे मूल्य 
मुख्य रूप से तीन बताये गये हैं-स्वतन्त्रता ((/0०9), समानता (फपण्शा५) 
तथा कल्याण (५४९४०) । 'स्वतन्त्रता' को प्रोत्साहन देने. के लिए सरकारी 
शवित को इस प्रकार विमाजित्त किया जाता चाहिए ताकि व्यक्तियों एवं 
समूहों की श्रथिक एवं राजनैतिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के विरुद्ध रक्षा 
की जा,सके । 'प्तमानता” को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी शक्ति को 
इस प्रकौर विभाजित किया जा सकता है कि नागरिकों को सार्वजनिक 
नीतियों में ग्रधिक से अधिक भाग लेने के अवसर प्राप्त हो- सकें। 'कल्याण 
को प्रोत्साहन देने के लिए सरक्रारी शक्रित का वितरण इस प्रकार किया 
ज( सकता है कि सरकार के कार्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने 
में प्रभावशील रूप से कार्य कर सकें । शक्ति-विभाजन- के ये तीनों ही 
आधार क्रमश: सांवेधानिक, प्रजातंत्रात्मक एवं सुविधाजनक प्रमाव रखते हैं । 
स्थानोय सरकार की स्थापना के पीछे ये तोनों ही प्रभाव कार्य करते हैं । 


स्थानीय सरकार के महत्व से सम्बन्धित विभिन्न विचारकों के मतों 
का अध्ययन करने के बाद हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि. स्थानीय 
सरकार का महत्व एक आदर्श के रूप में ही नहीं वरन्‌ एक आवश्यकता 
के रूप में भी है । यह झ्रावश्यकता भी इतनी प्रभावशील है कि साधारण 
रूप से इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती ।ै प्रसिद्ध सांवेधानिक लेखक 
लाड्ड ब्राइस ने स्वायत्त सरकार द्वारा छोटे क्षेत्रों की जनता को प्रदान की 
जाने वाली विभिन्‍न सेवाम्रों के सम्बन्ध में विस्तार के साथ लिखा है जिनके 
द्वारा कि वे एक स्वतन्त्र देश के सभ्य नागरिक बन पाते हैं। इनके द्वारा 
नागरिकों में कुछ सामान्य मामलों में सामान्य रुचि पैदा की जाती है, वे 
सार्वजनिक हित की बातें सोचने लगते हैं तथा गांव के मामलों में अपने 
आपको पूरी तरह उलभा लेते हैं। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर उनको 
प्रजातंत्रात्मक राज्य के नागरिक का महत्वपूर्णा पाठ पढ़ा दिया जाता है । दूसरे, 
स्थानीय संस्थायें लोगों को न केवल दूसरों के लिए कार्य करना सिखाती हैं 
बरन्‌ दूसरों के साथ कार्य करता भी सिखाती हैं । हों वे सामान्य-जागरूकता, 
बुद्धिमता, निररायात्मकता एवं सामाजिकता आदि गुणों का विकास करती हैं । 
ब्राइस महोदय ने स्थानीय संस्थाश्रों को प्रजातंत्र को सत्र ष्ठ पाठ्शाला माना 
है । प्रजातंत्र की सबसे बड़ी गारन्टी, उनके मताचुलार, स्थानीय स्वायत्त 
सरकार के व्यवहार की सफलता है। ह 
यदि हम ऊपर वर्शित सभी राजनैतिक, सांवधानिक एवं अन्य 


विचारकों की विचारधारा का मन्धन करें तो कई एक सामान्य तत्व हमार 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व र्३ 


सामने आते हैं । इनको हम आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार के महत्व का 
प्रतीक मान सकते हैं । यह महत्व निम्त प्रकार से वर्णित किया जा सकता है- 


१. प्रजातंत्र की पाठशाला-स्थानीय सरकार को प्रजातंत्र की पाठशाला 
माना जाता है क्योंकि इसमें श्रधिफ से अधिक लोग को प्रशासनिक कार्यो 
में भाग लेने का अवस्तर प्राप्त होता है । ये समी लोग जब विभिन्‍न प्रगासनिक 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं तो इन्हें स्वत: ही उन कार्यो का प्रशिक्षरण 
प्राप्त होता जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर वे अपने इस अनुमव से देश को तथा 
समाज को लाभान्वित कराते हैं । स्थानीय सरकार की संस्थायें प्रजातंत्र की 
जड़ों को गहरी कर देती हैं। जिस देश में इनका व्यवहार सफल रूप से 
किया जाता है वहाँ इस बात की सम्मावना बहुत कम रह जाती है कि प्रजा- 
तंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाग्रेगी । 


२. जनता की सेवा--एथानीय संस्थाओं को प्राय: ऐसे कार्य सौँपे 
जाते हैं जिनका सम्बन्ध उस स्थान के निवाप्तियों की दैनिक समनरस्याओं से 
होता है । राष्ट्रोय स्तर पर इन सेवाग्रों का एक जैसा रूप नहीं होता और 
इसलिए यह स्वाभाविक है कि विशेष रूप से ये स्थानोय लोगों की ही हित- 
साधक होती हैं । गली की सफाई, सडक बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, 

बच्चों के स्कूल खोलना, मनोरंजन के साधन जुटाना, पुस्तकालयों की व्यवस्था 
करना आदि । ये समी कार्य कुल मिलाकर इस प्रकार के होते हैं कि इनके 
जीवन एवं अ्रच्छा जीवन दोनों ही सम्मव नहीं हो सकते । स्थानीय संस्थाओं 
के कार्यो' एवं जन-सेवाओं का महत्व उप्त समय मालुम पडता है जबकि 
किसी भी कारण से ये इनको कुछ समय के लिए रोक दी जायें । कमी-कमी 
जब अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका के कर्मचारी हडताल कर देते हैं तो 
सारा शहर गन्दगी से सडने लगता है । स्थानीय संस्थायें जितनी अश्रधिक 
सक्रिय होती हैं उस क्षेत्र का जीवन उतना ही भ्रधिक सुखद एवं आनन्द दायक 
बन जाता है। 


३. विभिन्नताओं का पोषक---प्रशासन एवं राजनीति में एकरूपता 
सदेव ही प्रजातंत्र का प्रतीक नहीं होती । जब यह एकरूपता अवौद्धिक रूप धारण 
कर लेती है तो इसके परिणाम तानाशाही शासन व्यवस्था से भी अधिक 
घातक होते हैं । किसी भी देश में सभी स्थानों की समस्‍यायें एक जैसी नहीं 
होतीं । प्राय: सभी देश देहाती एवं शहरी क्षेत्रों में विभाजित रहते हैं। 
देहाती क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, उद्योग आदि की सुविधायें 
तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। यदि यह कहा जाये कि वे इन शहरी 
इलाकों से बहुत पिछड़े हुए रहते हैं तो झतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती | 
इन दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के श्रतिरिका कुछ ऐसे भी इलार्क होते हैं 
जिनमें इन दोनों की ही विशेषतायें पाई जाती हैं किन्तु वे इन दोनों की ही 
कमियों से भी प्रभावित रहते हैं । इनको श्रर्घ-गहरी एवं अर्ध-देहाती क्षेत्र 
कहा जा सकता है । इन तीनों ही प्रकार की श्रेणियों में झ्ाने वाले स्थान 
भी मात्रा एवं ग्रुण्ण की दृष्टि से परस्पर पर्याप्त अन्तर रखते हैं । इन अन्तरों 
का ध्यान रखे बिना यदि पूरे देश के लिए एक जैसी प्रशासनिक सेवायें प्रदान 


एड स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


का गई तो परिणाम श्राशाजनक होने के स्थान पर गम्भीर रूप से नुकसान- 
दायक होंगे | | 
स्थानीय सरकार की व्यवस्था करके प्रत्येक विशेष स्थान की विशेष 
समस्याओ्रों का उपयुक्त रूप से समाधान करने की व्यवस्था कर दी जाती है । 
स्थानीय संस्थाश्रों के व्यवहार की एक उल्लेखतीय बात यह है कि एक 
स्थान पर इनकी असफलताओं से दूसरे स्थान पर लाभ उठाया जा क्षकता है। 
४. प्रशासनिक कुशलता-स्थानीय सरकार की व्यवस्था द्वारा प्रशासन 
से लाल फीताशाही एग॑ नौकरशाही को दूर करके उसके स्थान. पर प्रशा- 
सनिक कार्यकुशलता लाने का प्रयास किया जाता है। जब स्थानीय संस्थाओं 
के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं तो 
इस बात की कोई गुजायश ही नहीं रह जाती कि कार्युकुशलता के साथ 
नहीं किया जाये । इन संस्थाओं द्वारा जिन समस्याओं पर विचार किया 
'जाता है बे प्राय: इनके कार्यकर्ताओं. के साथ निकट का सस्बन्ध रखती 
हैं। यदि किश्ली कारणवश स्थानीय सरकार अपने दापित्वों के प्रति उदा- 
सीनता का रुख अपनाती है तो वहाँ के निवासियों .ढ्वारा उन्हें ऐसा करने से 
रोका जा सकता है । . * ह 
५, कार्य-विसाजन--स्थानीय सरकार का संग्रठव कार्य-विभाजन 
के सिद्धान्त की ही व्यावहारिक अभिव्यक्ति है.) इस रूप में इसके वे सभी 
लाभ गिताये जा सकते हैं जो कि श्रम विभाजन की विशेषता समे जाते हैं । 
यदि स्थानीय सरकार की व्यवस्था ' न की जाये तो केन्द्रीय सरकार पर कार्य- 
भार इतना अधिक बढ़ जावेगा कि वह उसे कुशलता, श्रेष्ठता, सफलता 
एवं पर्याप्त विचार पूर्णता के साथ सम्पन्त नहीं कर सकेगी । एक स्थानीय 
संस्था को जब कुछ विश्वित कार्य सौंप दिये जाते हैं तो वह अपनी पूरी 
शवित इस बात में लगा देती है कि उतको अपनी पूरी कुशलता के साथ 
पंम्पस्त करे । आज] । 
६. विकास-योजनाओ्रों की सफलतला--स्थानीय संस्थायें विकास 
कार्यक्रमों को सफल बनाने में जो महत्ववूर्ण योगदान करती हैं वह भी कम 
उल्लेखीय नहीं होता । राष्ट्रोय स्तर का कोई भी विक्रास 5 क्रिया- 
'स्वित होने के लिए इस बात की मांग करते हैं कि सभी देशवासी इनमें अपना 
योगदान करें | यह योगदान बाध्यकारी होने पर महत्वहीत एवं फीका बन 
जाता है। इसे प्रभावपुणं तभी माना जा सकता हैं जबकि यह स्वेच्छापूर्वक 
दिया गया हो । देश के सभी नागरिक अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
विकास कार्यों में इच्छपूर्वक हाथ तभी वटा प्हुते हैं जतकि स्थानीय 
संस्थाओं के माध्यम से उनमें पर्याप्त राजनतिक चेतना एवं देशभक्ति 
भाव भर दिये जायें ) । न 
७. जनता का सक्रित्र योगद।न-पहू॑ मनोज निक तथ्य बताया जाता 
हैं कि कोई भी व्यदित उस संतय तक फिसी भी झार्य करने में आगा-पीछा 
देखता रहता है जब तक कि उसे इसके लिए उत्तरदायी न ठहरा दिया जाये । 
उत्तरदायित्व सौंपने के साथ ही उस कार्य को करने के-लिए शक्ति सौंवेना 
भी जहूरी हो जाता है। स्थानीय सरकार आम जनता को उतकी खुद की 
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समस्‍यायें सुलकाने के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां दोनों ही देने का 
प्रयास करती है । परिणामस्वरूप जनता द्वारा भी प्रशासन ए 5 विकास 
कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान किया जाता है । म 

.. छ. कम से कम शअयव्यय-अपनत्व की भावना से किया गया केारये सदेव 
ही कम से कम साधनों में अधिक से अ्रधिक पंरिणाम प्राप्त करने का प्रयास 
करता है। स्थानोय संस्थाओं के कार्यकर्ता यह जानते हैं कि व्यय किया 
जाने वाला घन उनकी स्वयं की जेवों से ही इकट्ठा किग्रा गया है। यदि वे. 
इसका अयव्यय करेंगे तो इसका अथे होगा उनके 'स्त्र्थ के ऊपर ही अधिक 
कर जिसे कि कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं करता | इसके "विपरीत जो भी 
कर प्रदान किये गये हैं वे उनका अधिक से अधिक लाभ प्रोप्त करना चाहेंगे । 
फलतं: क्र से कम अपव्यय होगा, मितव्ययता के साथ कार्य किया जायेगा 
तंथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की सम्मावनायें नहीं रहेंगी । 

' ६, अ्रष्टाचार की कम सम्भावनाः--अ्रष्टाचार का प्रसार प्राय: 
उच्छ, खलता, वन्धन के अमाव एवं स्वतन्त्रता 'के अतिशय के बीच हुआ 
करता है । जहां उत्तरदायित्व वहुत हो जाते हैं और उनका. निर्वाह करने 
के लिए. शक्ति नहीं दी जाती अ्रथवा शक्ति बहुत हो. जाती है और, उसका 
प्रयोग करने के लिए पर्याप्त उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते हों परिणामस्वरूप 
अ्रष्ट आचरण का जन्म होता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या 
है जो कि देश की आथिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षरिगक, चारित्रिक 
आदि विभिन्न दशाझ्रों से प्रभावित होती है । प्रतिकूल दशाश्रों में प्रशासन से 
अष्टाचार को टूर करता तो एक दुःसाध्य कार्य हैं किन्तु फिर भी स्थावीय 
सरकार की व्यवस्था द्वारा भ्रष्टाचार के प्रसार एवं प्रभाव को कम फिया 
जा सकता है । स्थानीय संस्थाओ्रों में लोग भ्रष्ट आचरण से इसलिए कतराते 
हैं क्योंकि प्रथम तो ये कार्य छोटे स्तर के होते हैं। कई लोगों के. ईमानदारी 
पूर्ण आचरण की एक सीमा होती है जिसके आगे वे बेईमानी के प्रलोभनों 
से अपने श्रापको नहीं बचा सकते । स्थानीय क्षरकार के कार्य प्राय: इस 
सीमा को पार नहीं करते । दूसरे, स्थानीय संस्थाश्रों के अधिकारी कार्य को 
अपनत्व की भावना से प्रेरित होकर करते हैं। यह उनका स्वयं का कार्य 
होता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार की सम्भाववा बहुत कम रह जाती है। 
तीसरे, यदि किसी कारणवश स्थानीय संस्था का कोई अधिकारी अनुचित 
कार्य करना भी चाहें तो वह अपने ऊपर स्थित निकट के जन नियन्त्रण द्वारा 
ऐसा न करने के लिए प्रेरित होगा । 


१०. सभ्यत्ता का सुजनः--स्थानीय संस्थाओं के कार्यो का विस्तृत 
अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि यदि ये संस्थायें अपना कार्य सम्पन्न न करें 
अथवा कुछ समय के लिए बन्द करदें तो परिणामस्वरूप मानवीय सभ्यता के 
विकास की गति रुक जाती है और कभी-कभी तो वह उसी दिशा की शोर 
चल देती है जिधर से कि उसने प्रगति प्रारम्भ की थी। जब हम एक स्थान 
के लोगों की सभ्यता का स्तर मापना चाहते हैं तो यह जानकारी प्राप्त 
करते हैं कि वहां के लोगों का रहन-सहन कंसा था, वे कैसे घरों में रहते थे 
उनके सार्वजनिक स्थान कैसे थे, गलियों एवं सड़कों की बनावट कैसी थी, 
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सफाई का प्रबन्ध कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे, प्राइमरी शिक्षा की. 
व्यवस्था फंसी थी श्रादि-प्रादि | ये समी कार्य, प्राय: स्थानीय संस्थाश्रों के 
अधिकार क्षेत्र में भ्राते हैं। इनको सक्रिव एवं कुशलतापुर्वक तभी सम्पन्न 
किया जा सकंता है जबकि ये संस्थायें निर्बाध रूप से काये करती रहें।. 
स्थानीय संस्थाओ्रों का रूप एवं कार्य ही एक स्थान विशेष के लोगों की सम्यतो 
के स्तर का द्योतक माना जाता है। का 

इस प्रकार आधुनिक राज्य में स्थानीय.. सरकार, का ,महत्व जितना 
प्रधिक है उतना सम्भवत: किसी भी. काल में न रहा होगा।, विज्ञान के 
विकास ने शहरी जीवन सथा देहाती जीवन के बीच जो मारी अग्रन्तर 
ला दिया है उसे मिटाने के ,लिए तथा श्रौद्योगीकरण के परिणामस्वरूप 
शहरी जीवन के आकर्षण को. अपेक्षाकृत. कम. करने के. लिए यह, जहूरी बन 
गया है कि स्थानीय संस्थाओं को अधिक.से भ्रधिक- दायित्व सौंपे जायें तथा 
उनके मार्ग की हर बाधा को दूर. करने का भ्रत्मेक प्रयास किया -जाये ।. 
कल्याणकारी राज्य की मान्यता एवं समाजवादी राज्य के 2 
संरकार के कार्य भार को इतना अधिक बढ़ा दिया कि केवल केद्धीय स्तर से 
उस सबका निर्वाह करना असम्भव बन गया । .स्थानीय सरकोर की स्थापना 
इस स्थिति का ही एक अनिवर्म परिणाम था । 


पु 
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स्थानीय सरकार का तअर्थ होता है कि राज्य का प्रादेशिक आधार 
पर उपविभाजन कर दिया जाये । इस उपविमाजन का निर्णोय किन आधघारों 
पर किया जाना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्व होता है। इसके श्रतिरिक्त 
उन क्षेत्रों का निर्धारस्स, जो कि एक स्थानीय सरकार की व्यवस्था में इकाइयप 
होनी चाहिए, भी अनेक कठिन समस्‍यायें पैदा करता है । स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र को निश्चित करने का श्रर्थ संस्थाओं के केवल झाकार का निश्चय 
करना ही नहीं है किन्तु साथ ही यह भी देखना है कि स्वीकृत इकाइयों की 
बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए । 

एक स्थानीय सरकार की इकाई का उपयुक्त आकार पूर्णत: एक 
महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु फिर भी आकार का अर्थ क्‍या है इस सम्बन्ध में 
कोई सावेभौमिक मापदण्ड नहीं है। आकार का एक अथ भौगोलिक रूप में 
सत्ता के क्षेत्र से हो सकता है ग्रर्थात्‌ प्रदेश के आधार पर यह निर्धारण कर 
दिया जाये कि एक इकाई को कितने क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा 
जाये | एक दूसरे रूप में जनसंख्या को आधार बना कर भी इकाइयों का 
निश्चय किया जा सकता है | यदि एक स्थानीय संस्था को अधिकार क्षेत्र के 
रूप में एक बहुत बड़ा श्रदेश सौंप दिया जाये तो उस संस्था की स्थानीय 
प्रकृति समाप्त प्राय: सी हो जाती है क्‍योंकि एक बड़े क्षेत्र के प्रशासन में 
स्थानीय तत्व तो रह ही नहीं जाता । जब हम किसी क्षेत्र को एक स्थानीय 
संस्था की इकाई का श्राधार बनाते हैं तो यह देख लिया जाता है कि क्‍या 
सामाजिक एवं राजनेतिक दृष्टि से भी वह एक इकाई है। अर्थात, क्या उस 
क्षेत्र के निवासी दूसरे भाग में रहने वाले लोगों के साथ भावनात्मक सम्बन्ध 
रखते हैं श्रथवा नहीं। भावनात्मक कड़ियों के अ्रभाव में बनाई गई एकर 
प्रादेशिक इकाई अधिक समय तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती । 
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इसके श्रतिरिक्त जब भौगोलिक आधार पर इकाइयों का निश्चय किया जाता 
है तो एक बात यह भी देखी जाती है कि वह क्षेत्र इतता बड़ा हो कि उसकी 
परिषदों एवं समितियों की बेठकें आवश्यकता के समय आसानी से बुलाई जा 
सके । परिषद के सदस्यों को श्रपने कार्य में अनुभव एवं प्रौढ़ता केवल तभी 
आ सकती है जबकि वे अपने अतिरिक्त सभय में परिषद के कार्यों में भाग लेते 
रहें भ्रौर ऐसः वे प्राय: तभी कर सकते हैं जबकि परिषद का कार्यालय तथा 
उनका घर श्रधिक दूर-दूर न हों तथा बिना अ्रधिक समय खर्च किये ही वे 
था जां सकें । इसके! विपरीत, जब संसद: की भांति : स्थानीय पुरिषदों का 
संगठन किया जाता है तथा यह सोचा जाता है, कि परिषद के संदस्य भ्रस्थायी 
रुप से वहीं रहें जहां कि/उसका कार्यालय है तो हे; मी ( जरूरी बन जाता है 
कि उसके सदस्यों को वेतन-मैत्ते के रूप में धन प्रदान किया जाये । 

भौगोलिंक दृष्टि से; बड़े प्रदेशों! पर! जो तक: लागेः होते हैं वे ही 
आवश्यक रूप से जतत्तस्या की दृष्टि से बड़े प्रदेशों पर लागू नहीं होते। 
किसी भी. ऐसे जिले के. लिए निर्वाचित परिषद को “रखना अधिक- आपत्तिजनक 
नहीं है जो कि धने रूप में! बसा हुआ है ॥: उस क्षेत्र;में : स्रामान्य:हित के अनेक 
मामले हो सकते हैं तथा वहां के समी निवासी एक दूसरे के श्रति आत्मीयता 
की भावना भी रख .श्कते हैं। इसके श्रतिरिक्तः शहरी क्षेत्रों में संचार के 
साधन इतने व्यापक एवं पर्याप्त होते हैं कि परिषद के सदस्य, परिषद एवं 
समितियों की बैठकों में आसानी से ' भाग, ले सकते हैं । घनी जनसंख्या चले 
प्रदेशों का स्थानीय शासन एक परिषद के माध्यम से 'नी किया जा सकता है 
और यदि आवश्यक हो तो-इसमें एक या दो ठायरः (77) भी हो सकते हैं । 
इस सबके कहने का श्रर्थ यह है कि जनपंख्या की दृष्टि से बड़े अदेश.को, 
जहां के लोगों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध है, आसानी से स्थानीय सरता 
की इकाई बनाया जा सकता है | किन्तु भौगोलिक रूप में बड़ा क्षेत्र स्थानीय 
सरकार की इकाई. बनने के लिए यदि पूरी तरह से अनुपयुक्त नहीं हैं तो 
कम से कम अश्रसुविधाजनक अवश्य होगा ।। 75 


* ४ श्ैगोलिक एवं जतसंख्या की: दृष्टि से जिस,प्रकार बड़े श्राकाः के 
क्षेत्र स्थानीय संस्था के रूप एवं कार्य पर प्रभाव डालते हैं उसी भेका छोटे 
आकार वाले क्षेत्र भी डाल सकते हैं.। एक क्षेत्र को . जनसंख्या की भारती ही 
इस बात का निश्चय करती है कि वहां-के आशिक ख्रोत . कितने रहेंगे तथा 
वहां कौन सी सेवायें प्रदान की जायेंगी । स्थानीय सरकार की इकाई गे 
बहुत छोटो वहीं हो सकती किन्तु फिर भोःउसका . छोटा होता अपने आप 
एक अच्छाई है; क्योंकि सामान्य अवुमव के. आधार पंर यह कहा जा सकता 
है कि एक व्यक्ति अपने. दूरस्थ देशवासियों की अपेक्षा अपने निकट के पड़ीसियों 
की समस्याओं में अधिक रुचि लेता है। के 

.. यह कहा जाता है कि एक क्षेत्र का श्राकार दवा उसके लिए 3 
की जाने वाली सेवाओं को मात्रा परस्तर अवलम्बित' :रहते हैं । जब 5० रा 
हम एक. स्थानीय सत्ता के आकार का पता व लगाउले तब तक 32 
निश्चय नहीं कर सकते कि वहां कौन सी सेवायें प्रदान करता 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट रह 


एवं उपयोगी रहेगा । इसी प्रकार से स्थानीय सत्ता का सर्वश्रेष्ठ आकार मीं 
उस समय तक निश्चित नहीं किया जा सकता जब तक यह स्पष्ट न हो 
जाये कि झ्ाखिर करना क्‍या है। स्थानीय सरकार की इकाई का निश्चय 
करते समय अनेक वातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन बातों का 
उल्लेख करना अत्यन्त सरल है किन्तु उनके अनुसार व्यवहार करना उतना 
ही कठिन है । इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से समभने के लिए उन 
सिद्धान्तों का उल्लेख करना उपयोगी रहेगा जो कि सीमा झायोग (फ0ए॥< 
त्वाए 0णायगणरांइञआं ०7) के निर्देशन के लिए रखे गये थे । यह आयोग-१६४६ 
से १६४८ तक ब्रिटिश स्थानीय सरकार की सीमाओं पर विचार करने का 
कार्य करता रहा । सीमा श्रायोग की स्थापना करने वाले अधिनियम ने 
क्षेत्रों में फेर-बदल करने के सम्बन्ध में परिनियम बनाये जिनको कि संसद के 
प्रत्येक सदन द्वारा पास किया गया । एक अनुसूची में मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों 
का उल्लेख किया गया । इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :--+ 


(१) स्थानीय सरकार की सत्ता में फेर-बदल तथा स्थानीय. सरकार 
के क्षेत्रों की सीमाओं में फेर-बदल इस उद्ं श्य से किया जाये ताकि स्थानीय 
सरकार प्रशासन की व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रमावशील तथा सुविधा- 
जनक इकाइयां निश्चित कर सके । यह लक्ष्य एक मुख्य सिद्धान्त था जिसके 
आधार पर आयोग 'को कार्य करना था । ; 


(२) इस लक्ष्य को प्राप्प करने के लिए आयोग द्वारा क्षेत्र से 
सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा । इन पहलुग्नों में 
प्रमुख थे :+-- 

(7) हितों का समाज 
(7) विकास अथवा इच्छित विकास; 

(7) आशिक एवं औद्योगिक विशेषतायें; 
( 


) 
7५) विशेषतत: आथिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में मापित 
वित्तीय स्रोत; 


(५) भौतिक विशेपतायें जैसे कि उपयुक्त सीमायें, संचार के 
साधन, प्रशासनिक केन्द्रों तक पहुंचने की सुविधा, व्यापार 
. एवं सामाजिक जीवन के केन्द्र आदि; 
(शं) जनसंख्या-श्राकार, वितरण एवं विशेषतायें; 
(शा) सम्बन्धित स्थानीय सत्ताओं के प्रशासव का अभिलेख; 
(शाप) क्षेत्रों का आकार एवं बनावट; 
(7४) निवासियों की इच्छायें । 


उक्त तत्वों में से किस पर अधिक जोर दिया जायेगा और किस पर 
कम-इस विषय का निर्धारण विचारणोीय क्षेत्र के आधार पर ही किया जा 
सकेगा किन्तु;फिर भी इनमें से प्रत्येक को यथोचित महत्व प्रदान किया जाना 
प्राय: जरूरी होता है । 


है भ 


३० स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 


(२) एक शहरी केन्द्र तथा उसके चारों ओर फैले लोगों हितों 
को आवश्यक रूप से न तो भिन्न रूप ही .मानना' चाहिए-और ने 8 
अनुप्रक ही । सभी तत्वों पर- विचार करने के बाद'ही- यह ज्ञात करना 
चाहिए कि शहरी एवं देहाती, प्रदेशों का यह मेल संतुलित रहेगा 
अथवा नहीं। हम कि आल अल 
“ इस सबका मूल लक्ष्य वही है, जिसका पहले भी उल्लेख किया'जा 
चुका है कि व्यक्तिगत रूप से तथा सांमृहिक रूप से स्थानीय सरकार: की 
प्रभावशील एवं सुविधाजनक इकाइयां उपलब्ध की जायें। इंस लक्ष्य को 
ध्यान में रखने से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि किसी भी 
इकाई को केवल उसी. की दृष्टि से नहीं सोचा जा सकता | उस पर विचार 
करते संमंय उसकी निकटवर्ती एवं सम्बन्धित . इकाइयों को भी ध्यान में रखना 
होगा । इसलिंए जब एक विशेष स्थान के लिए कोई प्रबन्ध किया जायेगा 
तो वह केवल अपने श्राप में ही सर्वश्रष्ठ नहीं होगा बल्कि उससे सम्बन्धित 
क्षेत्रों की श्रावश्यकताओं के संदर्भ में वह सर्वश्र.ष्ठ होगा | इसंके साथ ही 
इकाई का... प्रमावशील एवं सुविधाजनक ,होला भी. अत्यन्त आवश्यक है। 
इस प्रथम सिद्धान्त की भांति शेष दो सिद्धान्त .भी दिखने में अत्यन्त प्रमावशील 
प्रतीत होते हैं किन्तु असल. में: वे ऐसे , नहीं हैं । व्यावहारिक . दृष्टि से .वे 


महत्वहीन से लगते हैं।.. 7. , ८४-. .-: 
क्षेत्रीय शक्ति विभाजन. का उचित मापदण्ड - 
[4 छाणुथ' ट्योशांब लि ब्ाध्यों क्रड़ंणा ण ए०स्तश5 | 

स्थानीय सरकार की विभिन्न. संस्थाश्नों को, कितने - अधिक़ार'- सौंपे 
जायें तथा उनको किलने क्षेत्र में सेवायें करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाये.; यह 
एक ऐसी समस्या है जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कुछ.भी कहना बाघा से 
परे नहीं है । कुछ विचारकों ने इसके समाधानार्थ कुछ मापदण्ड प्रस्तुत किये हैं 
जिनके अआ्राधार पर शक्ति के क्षेत्रीय विभाज॑न कें औचित्य को तय किया जा 
सके । ये मापदण्ड बौद्धिक एगं तंकिक आंधार पंर उतने खरे नहीं उतरते 
जितने कि ये विश्वास एवं श्रद्धा के आधार पर । पॉल ल्विसकर (#शा] 
शाशंधक८०) के मतल्‍तुसार शक्ति का क्षेत्रीय विभाजन जितना अधिक 
संतोषजनक होगा वह स्व्रतन्त्रता, समानता, शक्ति विभाजन का मापदण्ड एक 
प्रकार से कुछ कहावंतों का संग्रह है । यें कहावतें मुख्य रूप से तिम्न- 
लिखित हैं-- ' | हक 

(१) शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन को मूल रूप से शासन करने की 
शक्ति (207० 0 8०९९7) से सम्बन्धित होना चाहिए । क्षेत्र की इकाइयों 
को शक्ति:सामान्य रूप में सौंपनी चाहिए अर्थात्‌ उन्हें सभी सरकारी कार्यो को 
सौंप देना चाहिए। ऐसा नहीं. होना . चाहिए कि केवल कुछ कार्यों से 
सम्बन्धित आंशिक शक्ति ही उनको सौंपी ज.ये । ..यह मापदन्ड केवल दो 
अपवादों को अपनी सीमा से बाहर रखता है। प्रथम अपवाद है ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का औपचारिक आचरण जिसमें कि युद्ध की घोषणा 2 की 
शक्ति भी समाहित है और दूसरी है मुद्रा सम्बन्धी मापदण्डों पर नियत्र 
रखना । जब क्षेत्रीय शक्तियों का विभाजन इस रूप में कियां जाता है 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एणं बनावट ३१ 


श्रर्थात्‌ समाज द्वारा अपने समय की सरकारी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी 
प्रक्रियायें काननी रूप से एक ही इकाई को सौंप दी जायें तथा उसी के द्वारा 
निरणंय लिये जायें तो इससे कई अच्छे परिणामों की आशा को जा सकती 
है। उदाहरण के लिए प्रत्येक स्तर पर सरकारी कार्य को अच्छी प्रकार 
से विचारा जायेगा तथा बह प्रभावशाली रहेगा, इसके अतिरिक्त स्थानीय 
सरकार के कार्यों में योगदान करने वलले सभी लोगों को एक ही जैसा 
बह जा सकेगा; साथ ही शक्तित संतुलित करने वाले प्रयास भी अर्थपूर्ण 
रहेंगे .। ; 

इस मापदण्ड के अनुसार आगे बढ़ने पर एक अन्देशा यह रहता है 
कि संतुलन करने एवं मूल्यों के भार को उचित रूप से संयोजित करने के कार्य 
में वस्तुगत तत्व के स्थान पर कहीं विषयगत तत्व प्रभावशील नहहों जाये । 
इस अन्देशा से बचने का एक सुझाव यह दिया जाता है कि एजेन्डा को 
इस प्रकार निश्चित किया जाये कि श्रनेक विकत्प सामने रहें । इस कहावत: 
का यह श्रर्थ कदापि नहीं समझा जाना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले 
विशेष क्षेत्रों में विशेष कार्य न किये जायें । ये समी तो इस कहावत के क्षेत्र 
में ही अ्न्तनिहित हैं। यह कहावत तो उनकी शक्ति के क्षेत्र को व्यापक 
बनाना चाहती है साथ ही उनको अ्रधिक प्रमावशीलता देना चाहती 
है । सामान्य शक्ति से युक्त क्षेत्रीय संस्थायें अपना श्रस्तित्व बनाये रखने में 
समर्थ हो पाती हैं साथ ही सार्थक बनी रहती हैं । 

(२) एक दूसरी कहावत यह है कि स्तरों की आदर्श संख्या जिसमें 
कि शासन की शक्ति को विभाजित किया जाये, तीन होनी चाहिए । व्याव- 
हारिक दृष्टि से यह माना जाता है कि दो संख्या प्राय: भगड़े की जड़ होती 
है। वे बहुधा विवाद में ही फंसे रहते हैं। दो इकाइयों के बीच में संतुलन- 
कर्त्ता एक तीसरी इकाई भी होनी चाहिए | अनेक विचारक इस मत का 
समर्थन करते हैं कि तीसरी शक्ति सर्देव ही एक गत्यात्मक तत्व होती है जो 
कि सरकारी स्तरों के बीच सरदेव सक्रियता बनाये रखती है। सरकार के 
तीन स्तरों में मध्यवर्ती स्तर यद्यपि दोनों ही तत्वों की काफी सहायता करता 
है किन्तु वह स्वयं कई प्रकार से घाटे में रहता है । तीसरे श्रर्थात्‌ बीच 
चाले स्तर को न तो ऊपर वाले जंसी शक्तियां प्राप्त होती हैं और न ही 
नीचे वाले जेसा जनसम्पर्क ही उसके पास रहता है। इसी कारण 
इस स्तर के कार्यकर्त्ताओं में रुचि का श्रपेक्षाकृत श्रमाव रहता है, साथ 
ही कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रमाव पड़ता है । मध्यस्थ स्तर के अवगुरों 
से सजग रहते हुए भी लोक प्रेशासन के सैद्धान्तिक ज्ञाता कई कारणों से 
तीन स्तरों का समर्थन करते हैं। प्रथम, दो-स्तरीय व्यवस्था स्वाभाविक रूप 
से मध्य स्तर की स्थापना का प्रयास करती है; दूसरे, मध्य स्तर की शक्तियाँ 
प्राय: प्रतिबन्धित एवं लोचशील रहती हैं । इस प्रकार ये विचारक तीन 
स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करते हैं । यद्यपि इस प्रकार की सिफारिश 
का वे कोई प्रमाण अथवा स्पष्ट.तक नहीं दे पाते। 

(३) संयोजक क्षेत्रों को हितों की पर्याप्त भिन्‍नता के साथ 
संरचित करना चाहिए ताकि प्रत्येक संयोजक के अन्दर पयप्ति 
वाद-विवाद होता रहे । शक्ति विभाजन का यह सिद्धान्त अपने श्राप में अत्यन्त 


रैप स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीयकरण के लिए एवं स्वाभाविक अ्रथवा एक- 
रूपी समाज की खोज 'नहीं करता :। -इसः कहावत: के 'अनुसार इंस पूर्व 
मान्यता को ठुकरा: दिया गया है “कि: साधनात्मक 'मुल्यों:को' बराबर 
का मूल्य प्रदान: किया'ज।ये । इसमें यह बात अन्तर्तिहित रहती है कि वबोद- 
विवाद, को श्रन्य सभी ,बातों की तुलना में -अधिक प्राथमिकता” दीः जानी 
चाहिए.। कार्य-कुशलता, योगदान, स्वामिमक्ति/' तथा हित आदि: कीं: तुलना 
में वादब्रिवाद का अ्रपना महत्व है जिसकी - साधना “के लिए:7इन* संभी केंगे 
बलिदान किया:जा सकता है।। यद्यपि 'इस कहावत द्वारा यह सिद्ध! नहीं कर 
दिया गया है कि वादविवाद तथा अन्य मूल्यों के बीच सदेव ही विरोध रहेंता 
है, किन्तु फिर भी. इन दोनों के बीच::परस्पर -अनुप्रकः का सम्बन्ध भी 
नहीं है । ऐसा बहुतःकम देवा-गय़ा है जहाँ स्वाभाविक समाज * होते हैं वहां 
आवश्यक' रूप से योगदान, स्वामिभक्तिः एवं <हित' आदि मूल्य अधिक बढ़ 
जायें ।-स्वामिभक्ति का: जहाँ तक अश्त है वहः 'तो : बहुत-कुछ सीमों की 
लाइनें निर्धारित कर देते पर तथां प्रतीकों की स्थापना'कर देने पर स्वयं ही 


प्रनपने लगती है। . 0 53  क 
५: “ « बिंमिल्न परकोर'के स्वोर्य एव हिंत होते को अे थे हो' जाती है कि 
व्यवहार में इसे प्रकार' के क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र अपिक - रखता. पड़ेगा। 
इस प्रकार का परिवर्तत अपने औप में अपूर्व ही होगां साथ ही. इसके 
परिणाम भी प्रसन्‍्ततादीयक ही. होंगे किन्तु' इसके 'लिंए उन तंकों को 
स्वीकार करना जरूरी होगा जो कि इसकी कायकुशलता, उत्तरदायित्व एंव 
नागरिकों की रुचि की वृद्धि के लिए प्रस्तुत किये. जाते हैं।। अधिकार! 
क्षेत्र बढ़ा हो जाने पर आवक जोतों एवं नेत्त्व॑ के लोतों का भी विसतार- 
होता दी का 
(४) भागों को उच्च स्तरों की व्यवस्थोपिकाओं. में . प्रतिनिधित्व 
प्रदान नहीं किया जीना चाहिए ।-कई बार यह. प्रेत. भी - किया. -जाता है. 
कि क्या अ्रद्धभूतों ((०ग्राए0०7०॥७) तथा उसंसे...उच्चस्तर ..की व्यवस्था-, 
पिकाओं के चंनोव क्षेत्रों . को एके समान ही. रखा जाये ,?. इसे .कहावत-का 
आधारभूत लक्ष्य, भुवेकता एंवं..विभिन्तता को रोक॑ना...है -तथा. उच्च-स्तर 
पर सरकार की प्रक्रिया में सामान्यता एवं.प्रंवाह लोना है... मरह कहावत 
“क़िस मात्रा तक लांगू हों सकेगी.यह .बांत ,इस पर. .निर्मेर...करती है ;कि 
अंज्भमूत, क्षेत्र स्वार्थो के विभिन्‍तता के मापदण्ड का : कितना: निर्वाह क्र-पाते 
हैं। इसी संदर्म में एक अन्य.बात यह...मी कही. जाती है. कि. यदि :कार्य- 
पालिका को व्यवत्थ. पिका से... स्वतन्त्र रखकर चुना. जाये. तो वह;-बहुत 
कुंछ निर्वाचित ही. होती चाहिएं । . कार्यपालिका . की. .निष्पक्षता: को बनाये 
रखने के लिए तथा अ्रृजतात्मक प्रतियोगिता, को रोकने के लिए यह -भी 
: 'डयवस्था कर दी जाये, तो उपयोगो रहेगी कि .व्यव्रस्थापिका .के किसी सदस्थ - 
कोहीन-चुतागावे। 9, जम जय 2 
उपयुक्त कहावतें क्षेत्रीय शक्ति”'के विभाजन में “महत्वपूर्णा :रूप 
से फलदायक सिद्ध हो सकती हैं ।“ये कहावतें वर्तमान काल 'के संद् मे 
कुछे-नवीन विकासों के परिणामस्वरूप “थोंडी परिवर्तित हो ' गई हैं पक 
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घानी सरकार ('शगा०क्णांप्रा) 0०रथ्या!व्णा) का जन्म होते ही तथा 
राजनैतिक जगत में उसका प्रमाव बढ़ने पर स्थानीय _ सरकार की मान्यता 
में मी कई महत्वपूर्ण मोड़ श्राये तथा क्षेत्रीय संस्थाश्रों के श्रधिकार क्षेत्र 
में कई परिवर्तन हुए । इसके अतिरिक्त सरकारी तथा सामाजिक शक्ति 
का विस्तार भी इस दृष्टि से अत्यन्त उल्लेखनीय रहा । 


प्रशासकीय क्षेत्र पर एच० जी० बवेल्स के विचार 
[छ. 0०. छाई णा 307गरगां॥रंडाश्रा९९ 87०९४5] 


प्रसिद्ध इतिहासकार एच० जी० वेल्स ने प्रशासकीय क्षेत्र के श्रांकार- 


प्रकार से सम्बन्धित एक पेपर फंवियन सोसायटी के सामने पढ़ा था 

इस लेख में उन्होंने नगरपालिका उद्यमों से सम्बन्धित व प्रशासकीय क्षेत्रों 
से सम्बन्धित गैज्ञानिक प्रश्न पर विचार किया है। उन्होंने तत्कालीन क्षेत्रों 
पर विचार करते हुए बताया कि इन में साव॑जनिक कार्यो को इस रूप 
में ढाला गया है जो कि पुराने सम्रय की आवश्यकता एवं स्थिति में 
ठीक थे । यद्यपि इतमें समय-समय पर सुधार किये गये तथा सामयिक 
बनाने का प्रयास किया गया किन्तु वे तब भी समाप्त हुए संगंठत की मूले 
मान्यताओं को निभा रहे थे। इनकी तुलना वेल्स महोदय ने पन्द्रहवीं 
शताब्दी के ऐसे घरों से की है जिसके मालिक तो समय-समय पर बदलते 
रहे किन्तु उसमें वे नवीनतायें न भा सकीं जो कि आधुनिक काल के घरों 
में होती हैं। उन्हीं के शब्दों में-श्राज के ये स्थानीय सरकार के क्षेत्र बहुत 
कुछ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कि कभी दूसरी प्रकार से संगठित, 
व्यक्तिवादी समाजों, पूरी तरह से गौर आशिक व्यवस्थाओं झादि का 
भाग माना जाता था । वे उन परम्पराओों को चलाते आरहे हैं जो कि एक 
समय प्रशासकीय सुविधा एवं आ्राथिक बचत के प्रतीक थे | श्राज के वाता- 
वरशा में वे. समाज तक का प्रतिनिधित्व नहीं करते तथा आशथिक आव- 
शयकता में प्रत्येक नये परिवर्तत के साथ अधिक अ्पव्ययी एवं असुविधा- 
जनक बन गये हैं । * तत्कालीन क्षेत्र समाजों का प्रतिनिधित्व क्‍यों नहीं कर 
रहे थे इस सम्बन्ध में भी वेल्स महाशय ने श्लाभे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया 


जता... 
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र्‌ड स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


है। उनके कथनानुसार रेलवे का प्रचलन होने के पूर्ण अर्थात्‌ उस युग में 
जब कि स्थानीय सरकार की वर्तमान मान्यताओं ने जन्म लिया, गांव, 
बॉरोज तथा काउन्टीज भ्रादि व्यावहारिक रूप से पूर्णंत: तुच्छ भ्राथिक 
उेयृवस्थायें थीं। उस बस्ती की सम्पत्ति, मोटे रूप से कहा जाये तो स्थानीय 
ही थी । मालदार लोग श्रपत्री सम्पत्ति के भरधार पर और दूसरे लोग 
श्रयने काम के श्राधार पर सम्बन्ध बताते थे। उस समय यह मानना 
उचित एवं न्यायपूर्णो ही था कि एक मील का क्षेत्र श्रथवा कुछ मीलों का 
क्षेत्र ही उस बस्ती के लोगों के राजनैतिक एगं व्यावहारिक हितों को 
परिश्षीमित कर लेता था। उस समय मालिक-मजदूर, अमीर-गरीब, 
जमींदार-खेतीहर आदि के पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट एगं दृष्टव्य थे; किन्तु 
प्राज वस्तुस्थिति कुछ श्रौर ही है । आ्राज आ्रावागमत के साधनों में क्रान्ति 
ओर मुख्य रूप से रेलों के निर्माण के कारण यह सब सत्य नहीं रहा है! 
प्राज भी खेतों के फासले पर गांवों तथा शहरों. को देखा जा सकता है, 
किन्तु इसका श्र्थ यह नहीं कि इन पुरानी सीमाओं में रहने वाले सभी 
लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं जिस प्रकार कि वे पुराने समय में 
रहे थे। श्राज एक स्थान की जनसंख्या का एक बहुत बडा भाग स्थानीय 
हित नहीं रखता । वह अपनी बस्ती को उस रूप में नहीं समभता जिसमें 
कि अ्रठारहवीं शताब्दी के लोग समझा करते ये । ॥॒ ह 


आज शहरी इलाकों का अधिकांश धन अस्थानीय है जिसका कि 
धन के स्थावीय उत्पादन से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इन स्थानों पर रहने 
वाले श्रधिक शिक्षित, बुद्धिमान एवं क्रियाशील लोग बस्ती के बाहर हरी 
कमाते हैं, अपनी शक्तियों का व्यय करते हैं तथा वहीं पर उनकी: रुचियां 
केन्द्रित रहती हैं। वे किसी भी मकान को किराये पर लेकर रह सकते हैं 
किन्तु उतका स्थानीय जीवन के किसी भी: पहल से थोड़ा - भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । अधिकांश कस्बों में अनेक होटल, भौंपडियां, आरामनपह 
ग्रादि होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाला लाभ स्थानीय लोगों से प्राप्त नहीं 
होता, उनके द्वारा प्राप्त नहीं होता तथा उनमें उसे ख्चे भी नहीं किया 
जाता । श्रवेक शहरों में जो कलकारखाने होते हैं. उतके अधिकांश मजदूर 
लोग आस-पास के गांवों से रोजाना आते और जाते हैं। दिन प्रतिदिन 
इसी प्रकार के अस्थानीय निवासियों की संख्या बढ़ती जारही है.। असल में 
स्थानीय लोग तो एक भारी ज़तसंख्या में डोरे के समान होते हैं.॥ अस्थानीय 
निवासी (]प०ा-००४/ वगाश्श।8708) लोगों * के बारे में यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि वे उस स्थान के समाज के भाग नहीं है किन्तु वे एक 
प्रकार से एक,नये प्रकार के बडे समाज के भाग हैं जिसे खोजने में 
प्रशासक असफल - रहे तथा जिसे स्थानीय सरकार की कामचलाऊ 
विचारधारा ते भूला दिया। समाज दे विस्तार, का सिद्धान्त न केवल 
कस्बों पर ही लागू होता है.ज़रत यह देश के कृषि प्रधान भागों पर भी 
लागू होता है जो कि धीरे-बोरे अर्धशहरी होते जारहे हैं। 

झ्राज जबकि एक और समाजों में इस प्रकार से प्रगति हो रही 


है. तो पुरावी सीमा रेखाओं को बतायें रखता अप्ामबिक प्रतीत 
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होता है क्योंकि नजदीक से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस 
क्षेत्र के अधिकांश लोग स्थानीयता की भावना से प्रभावित नहीं हैं। जो लोग 
पहले एक ही स्थान पर रहते, सोते, खाते, पीते, बच्चों का पालन-पोषण करते 
तथा कार्य करते थे वे आज एफ प्रकार से विस्थापित हो चुके हैं । श्राज वे रहते 
एक क्षेत्र में हैं, काम किसी दूसरे में करते हैं तया सामान खरीदने के लिए 
किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को दुबारा से स्थानीय 
बनाने का एक मात्र उपाय यह है कि अपने क्षेत्र को उनके नये प्रसार तक 
विस्तृत बना दिया जाये। 


यह मानवीय परिस्थितियों के कुछ परिवततेन हैं जिनके कारण उसके 
जीवन में अनेक क्रान्तिकारी विकास हो गये हैं । इस विकास की गति श्रमी 
मी गतिशील है । यातायात एवं संचार-साधनों के विकास ने इस गति को 
पर्याप्त प्रगति प्रदान की है । इन सबके फलस्वरूप इतना परिवर्तन भरा गया है कि 
पहले चार या पाँच मील के वसगेक्षेत्र को समाज के श्राकार की श्रधिक से 
अधिक सीमा माना जाता था वहाँ आज के समाज की श्रधिक से अधिक सीमा- 
सेकड़ों वर्गंमील के क्षोत्र को माना जायेगा ! आज प्रशासकीय क्षेत्र में संशोधन 
करना जरूरी हो गया है । यह आज के समय की एक सबसे बड़ो विशेषता है 
तथा यही सबसे विशेष समस्या है | वेबीलोनिया, मिश्र एगं रोमन साम्राज्य 
जैसी पुरानी सम्यताओं के समय जिन नगरपालिका क्षेत्रों को उचित समभा.- 
जाता था वे उससे बड़े अथवा छोटे न थे जो कि सत्रहवीं शताब्दी: के ; योरोप 
में भी बने रहे--न्यह पूर्रात: सम्मव था। किन्तु आज इस क्षेत्र में महान्‌ 
और स्थायी क्रान्ति श्रागई है। इस क्रान्ति का सामाजिक एवं राजनैतिक पहल; 
ऐसे लोगों की बढ़ती हुई संख्या है जो कि विस्थापित होते जा रहे हैं । वे 
असल में एक नये प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं--एक - महान 
नये आधुनिक समाज का जो कि छंटते हुऐ, छोटे तथा अतीत के बहुत “कुछ 
स्थानीय समाजों के स्थान पर स्थापित होते जा रहे हैं । + 


पुराने स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में इस बड़े तथा बढ़ते हुए अस्थानीय 
अनुपात के कुछ व्यावहारिक परिणाम भी हैं। सर्गप्रथम यह है कि वे गैर- 
स्थानीय (२०7-००व) ) लोग स्थानीय राजनीति में भाग नहीं लेते । स्थानीय 
मामलों में रुचि लेने के लिए उनके पास न समय होता है न स्वतंत्रता होती 
है और न ही प्र रणा ही । वे एक प्रकार से विदेशी ही होते हैं । स्थानीय 
राजनीति बहुत कुछ ऐसे लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है जिनके हित 
असल में बस्ती में ही घिरे हुए हैं किन्तु जिसेकी संख्या धीरे-धीरे घटती 
जा रही है । ये मूल रूप से वे लोग हैं जो कि छोटे स्तर पर स्थानीय 
व्यापार करते हैं, स्थानीय भवन निर्माण का कारये करते हैं, कभी-कभी 
डाक्टर भी होते हैं। जब कभी भी स्थानीय सत्ता के हाथ में शिक्षा, संचार, 
प्रकाश या भ्रन्य किसी प्रवंधर का प्रबन्ध सौंपा जाता है तो वह मूल रूप से 
ऐसे ही लोगों को सौंपा जाता है । स्थान के आधार पर थोड़ो-बहुत भिन्नतायें 
भी हो सकती हैं। सामान्य नियम प्राय: यही रहता है कि 'नाकुछ स्थानीय 
स्वार्थों द्वारा स्थानीय नियंत्रण ॥ ऐसी स्थिति अधिक दिन तक नहीं चल सकती । 
शीघ्र ही गैर-स्थानीय निवासी यह अनुभव करने लगेंगे कि थे बिना 
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प्रतिनिधित्व के, ही कर प्रदान कर रहे हैं जो कि एक गलत बात है। वें 
संतपत्र को प्रभावहीन एवं महत्वहीत मान कर उसकी अवहेलना करने लगेंगे । 
नगरपालिका द्वारा संचालिंत उद्यमों एवं व्यापारों कें साथ उनके हितों का 
टकराव होगा । वेल्स -महाशय द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि - भविष्य 
में स्थानीय एवं गैर स्थानीय वर्गों के लोगों के बीच-का यह विरोध श्थ्वां 
यों कहिये कि ऐसे लोगों के बीच का विरोध॑ जिनमें से कुछ के विचार एवं 
जीवन तो एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित है और दूसरों के जीवन एवं विंचार 
बड़े क्षेत्र तक व्यापक हैं, इन दोनों के भेद राजनीति में भी. एक विभाजक 
रेखा बना देंगे ।! वस्तुस्थिति यह है कि छोटे संमाजं अपने अस्तित्व के 
लिए तथा अपने प्रिथ पुराने तरीकों को बचाये रखने के लिए लंड़ रहे हैं 
जबकि संश्लिष्ट बड़े समाज अस्तित्व में श्राने के लिए लड़ रहे हैं । वेल्स के 
मतानुसार तत्कालीन स्थानीय सरकार के क्षेत्र वास्तविक समाज का - 
प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे फिर भी ये प्रशासकीय कांये को बांटने की दृष्टि 
से उपयोगी थे । उनकी थह उपयोगिता भी केवल सैद्धांतिक ही थीं, 
व्यावहारिक क्षेत्र में तो कार्य की दृष्टि से यह और भी अधिक बदतर थे । 
आज स्थानीय- समस्याओं के! रूप एवं आकार-प्रकार बदले चुका है। '. 
अनेक नवीन सेवाओं के संदर्भ में देखने पर यह. ज्ञात हो जाता है कि इतका 
निर्वाह करते के लिए हमें विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए 
हमें विस्तृत मस्तिष्क और साथ ही विस्तृत क्षोत्रों की.-जरूरत पड़ेगी ।. इसके 
श्रतिरिक्त शिक्षा एवं व्यापार के लिए भी विस्तृत दृष्टिकोर की जंरूरत पड़ेगी 
क्योंकि यह भी श्रब स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र. में आगया है ।. शिक्षा की 
दृष्टि से वस्तुस्थिति की जटिलताओं पर यदि विचार किया जाये तो 
केवल एक ही रास्ता नजर आयेगा कि स्थानीय सरकार का क्षेत्र बढ़ांकरे वडा कर *: 
दिया: जाये । उदाहरण के लिए यदि हम॑ दिल्‍ली के नागरिकों को उच्च शिक्षा 
प्रदान करना चाहते हैं और स्थानीय शासन के क्षेत्र को आधांर बनाकर ही 
दिल्‍ली शहर की बढ़ती हुई भीड़ के बीच एके शिक्षणालय खोल दिया तो 
इसका परिणाम यह होगा कि शिक्षा तो उच्च प्राप्त हो जायेगी किन्तु हवा 
साफ नहीं मिल पायेगी । इसके विपरित यदि दिल्‍ली के बाहर शिक्षणालय 
बना दिया (जहाँ कि स्थानीय सरकार का क्षेत्र ही समाप्त हो ज़ाता है |) तो 
साफ हवा तो जरूर मिल जायेगी किन्तु वहाँ शिक्षा अ्रच्छी प्रदान नहीं की 
जा सकेगी । इस समस्या का एक सफल सुझाव यह है कि दिल्‍ली प्रशासन के 
क्षेत्र को बड़ा कर दिया जाये । स्थानीय यातायात भी तभी सत्रिय होते हैं 
जबकि एक क्षेत्र पर्याप्त बड़ा होता है । | 
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यदि स्थानीय सरकार के क्षेत्र को बडा बना दिया जाये तो इसके 
परिणामस्वरूप श्रभेक .लाम प्राप्त होने की सम्मावता बढ़ जाती है । सह 
व्यवस्था छोटे आकार वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक कुजल होगी । दूसरे, 
यह व्यवस्था आ्राज के “युग में बढ़ते हुए स्थानीय ससरकार के कार्यो को भी 
भली प्रकार से सम्पन्न कर पायेगी। तीसरे, यह फहा जाता है कि सदि 
स्थानीय स्वामिमवित की भावनाओं को पुन; स्थापित कर दिया जाये तो 
उपयोगी रहेगा । यह तमी हो सकता है जबकि लोग स्थानीय क्षेत्रों में घयनत्व 
का आमास करे और इसके लिए क्षेत्र का बडा होना जरूरी है। चौगे; बड़े 
आकार के आधार पर संगठित की गई परिपदे योग्य एवं कुशल व्यक्तियों 
की महत्वांक्षाओं को उमाड कर उन्हें अपनी ओर ग्राकपित ऋर सऊतो हें । 

बड़े श्राकार के स्वानोय छ्त्ों के वैकल्पिक रूप ग्रशात्‌ छोड़े क्षेत्रों को 
अधिक से भ्रधिक शक्ततिां सौंपना निरी मूर्तता और पन्नान है । वेल्म का 
कहना है कि यदि वर्तमान क्षेत्र ज्यों के त्यों बने रहते है तो कुल मिलाकर 
मेरा वोट नगरपालिका-व्यापार के विपरीत रहेगा ग्यौर यहाँ तक कि प्राण, 
टुप्मवे, संचर साधन, ठेलीफोन तथा प्राय: समी ऐसी सेयपरों के लिए मी में 
यह चाहुंगा कि इनको कम्पनियों के हायों में दे दिया जाये । इनके सेसों फा 
अधिक से अ्रधिक प्रकाशन किया जाय और व्यापार मण्ल के द्वारा उन पर 
विस्तृत नियंत्रण रखा जाये । 


क्षेत्र के निर्धारण के श्राघार 
प्रषल फ्गाछं$ णा ांता काला5 गांशा। 00 तैललांाएप] 
स्थानीय सरकार का क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए तथा उसके 


प्रशासन की स्ीमायें कहां से कहां तक जानी चाहिए इस बात का निश्नय 
करना एक महत्वपूर्ण किन्तु जटिल समस्या है । इस समस्या के निराकरणार्थ 
समय-तमय अनेक सुभाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। निनारफ़ों ने ऐसे कई 
आधार प्रस्तुत किये हैं जिनके श्राधार पर कि यह तथ किया जा सके कि 
स्थानीय सरकार का क्षेत्र क्या हो ? इस श्राधारों में से कुछ प्रमुण का 
अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है ;--- 


श्राकार एवं सामथ्य 
[576 धापत छाशाए॥॥ 


व्यापार एवं उद्योग की प्रगति के कारण यह एक आम धारणा 
बन चुकी है कि कार्यकुशलता तमी प्राप्त हो सकती है जश्यकि बड़े स्तर के 
उद्यम अपनाये जायें । कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए मोटरयानों के 
अतिशय उत्पादन में, यह निस्प्रदेह सत्य है कि केवल बडे व्यापार ही 
नीची कीमत पर प्रपता माल तैयार करने के लिए पर्याप्त बचत के साथ 
कार्य करने की श्राशा कर सकते हैं । अन्य दूसरी दिशाओ्रों में भी प्रवत्ति यह 
पायी जाती है कि व्यापार का संचालन करने के लिए वड़ी से बड़ी इकाई 
की स्थापना की जाये । इसलिए यह कोई प्राश्च्य की बात नहीं है कि 
अधिकांश लोग श्रधिक से श्रधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए 
स्थानीय सरकार को बड़ी से बड़ी बनाना चाहते हैं। स्थानीय सरकार का 
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संगठन ६ विशेषतायें रखता है जो कि उसे उद्योग की तुलना में 
अधिक विशेषत्व प्रदान कर देती हैं। किसी भी समाज को देखकर सर्व- 
प्रथम इस बात का परीक्षण करना चाहिए.कि कुछ सेवाओं को सम्पन्न 
करने के लिए क्या इसका भ्राकार उपयुक्त है ? जब हंम यह देखते हैं कि 
एक कस्बे का आकार छोटा है तो-हम . उसमें मनभाना परिवर्तन .नहीं कर 
सकते जैसे कि एक कारखाने या.फैक्ट्री, के छोटा होने पर आसानी से 
उसमें परिवर्तन कर सकते हैं| जहां तक क्षेत्रों का सवाल .है उनको हमें 
ज्यों की त्यों लेना पड़ता है तथा उसके निवासी जैसे हैं उनको उसी रूप में 
मानता पड़ता है । यदि हत एक इकाई को बडी करना चाहते हैं तो उप्तका 
एक मात्र उपाय यह है कि दो छोटे-छोटे क्षेत्रों को जोड - करके. एक बडा 
क्षेत्र बना दिया जाये । संयुक्त किये जाने वंले. स्थान परस्पर एक्ररूपी ही 
होने चाहिए । इसके साथ ही हमको यह ,भी देखना पड़ता - है कि भौगोलिक 
आकार अधिक बडा न बन जाये | आकार आदि का लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि सभी कार्य निम्नतर प्रशासकीय स्तर पर कार्यकुशलता एवं 
बचत के साथ व्यवहृत किये जा सकें। स्थानीय सत्ताश्रों के आकार में 
सर्वाधिक महत्वपूर्णा तत्व स्टाफ की समस्या होती है। यदि हम यह च.हते 
हैं कि प्राथमिक तथा उद्द श्यीय शिक्षा में उचित समन्वय तथा काम चलाऊ 
व्यवस्था बनी रहे तो इसके लिए एक शिक्षा संचालक तथा शिक्षा कार्यालय 
रखना जरूरी रहेगा । इसी प्रकार एक पुलिस शक्ति के पास भी मुख्य- 
कान्स्टेबुल तथा उच्च अधिकारी होने चाहिए ॥ इसी प्रकार से स्वास्थ्य 
के लिये मैडीकल अधिकारी तथा इन्जीनियर एवं भवन निर्माता श्रादि के 
लिये भी उचित संगठन होना चाहिये । । 


स्थानीय सरकार पर होने वाले व्यय का आ.कांश माग वेतन एवं 

भत्तों से मिलकर बनता है । मोटे रूप से कहा जाये तो यह. खर्चा जनसंख्या 
के अनुपात में होता है ! यदि हम भिन्‍न स्थानों को लेकर स्थानीय, सरकार 
के उद्द श्य से उनको एक साथ मिलादें तो जनसंख्या दोहरी हो जायेगी और 
इसलिये उतने ही स्कूल, अ्रध्यापक, पुलिस के सिपाही झ्रादि की आवश्यकता 
होगी । यहां एक बात ध्यान में रखने योग्य है और वह यह है कि जिस 
प्रकार एक कारखाने के आकार में व्‌द्धि कर देने पर उसके उत्पादन की 
मात्रा ब॒ जाती हैं उसी प्रकार एक स्कूल के आकार में वृद्धि कर देने पर 
यह जरूरी नहीं है कि उसके परिणाम में मी उतनी ही व॒द्धि हो जायेगी। 
दो क्षेत्रों के मिलाने पर जो बचत कीजा सकती है वह केवल मुख्य 
कार्यालय के स्टाफ में ही हो सकती है । अ्रव दो स्कूल संचालकों के स्थान 
पर एक ही संचालक से काम चलाया जा सकता है। इसी प्रकार दो 
उपसंचालकों के स्थान पर एक तथा दो शिक्षा कार्यलियों के स्थान पर 
एक शिक्षाकायलिय स्थापित किया जा सकतः है| ऋ्यवहार में उतनी बचत 
नहीं हो पाती जितनी कि श्राशा की जाती हैं। यदि सचमुच ही दा 
शिक्षा कार्यालयों को मिला कर एक कर दिया जाये तो काम बहुत श्रधिक 
मिले-जुले उत्तरदायित्वों वाला संचालक एवं श्रन्य 


हीं हो जाता। | 
के हर हा. यह सोचेगा कि क्योंकि अब उसके उत्तरदायित्व बढ़ गये 
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हैं इसलिये उसको अपेक्षाकृत अधिक वेत्नन प्राप्त होना चाहिये। उप- 
संचालक के पद की वेतन श्र खला भी उच्च हो जायेगी तथा सम्मवत: 
उसका ऐक सहायक नियुक्त करना होगा। स्थानीय सरकार के कार्यों पर 
जो कुछ भी खर्चे किया जाता है उसका बहुत छोटा सा भाग ही मुख्य 
कार्यालय पर खर्च किया जा सकता है। शिक्षा जम्बंधो व्यय में मुख्य रूप 
से अध्यापकों का वेतन, स्कूलों का पूजीगत खच्े, ताप, प्रकाश, सफाई 
पुस्तकों की खरीद झादि पर भी व्यय किया जाता है । जब हम दो क्षेत्रों 
को मिलाते समय नागरिकों को यह आश्वासन देते हैं कि खर्चे में कमी की 
जायेगी तो बाद में प्राय: असफलता ही हाथ लगती है । 
दो छोटी इकाइयों को मिलाकर अ्रक बनाने का मुख्य लक्ष्य यह 
होता है कि श्रेक ऐसी संयुक्त इकाई वनादी जाये जो कि आवश्यक प्रशाप्तकीय 
कार्यो को आसानी से सम्पन्त कर सके । ज्यों ही हम उप्त आकार को प्राप्त 
कर लेते हैं त्यों ही सेवाओं को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने में भी समर्थ 
हो जाते हैं। यदि हम प्रगासन के क्षेत्र को बढ़ाते जायें अथवा वह पहले 
से ही बडा हो तो इसके परिणामस्वरूप सर्वप्रथम जो चिन्ह हमारे सामने 
आयेंगे वे का्ये कुशलता के अधिक उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करेंगे। उदा- 
हरण के लिये अं क बडी इकाई में हमें ऐसी स्कूल मैंडीकल सेवा प्राप्त हो 
सकती है जिसके सभी कार्येकर्त्ता सुयोग्य विशेषज्ञ हों । दूसरी ओर नक छोटे 
स्कूल में इस प्रकार के कार्यकर्त्ताओं का होना आवश्यक अं वं उचित नहीं 
माना जाता । किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बच्चों की देखभाल 
ठीक प्रकार नहीं होगी । क्योंकि छोटे स्कूल में जहाँ पर कि योग्य मैंडीकल 
विशेषज्ञ नहीं हैं, यदि किसी विद्यार्थी की हालत अधिक खराब हो जाये तथा 
उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता हो तो उसे स्थानीय सरकार स्टाफ से 
बाहर की सेवायें प्रदान की जा सकतीहैं तथा श्रन्य स्रोतों से विशेषज्ञों की 
सहायता ली जा सकती है । अंक छोटी सत्ता स्वाभाविक रूप से छोटा ही 
स्टाफ रखेगी और विशिष्ट सहायता की आवश्यकता के समय वह कहीं से 
भी इसका प्रबन्ध कर लेगी। इन छोटे संगठनों में ऐसा विशिष्ट पूर्ण 
कार्य बहुत ही कम निकलता है जिसके लिए कि बाहर के विशेषज्ञों की 
यता मांगी जाये | दूसरी ओर बडे आकार की सत्ता में वस्तु-स्थिति 
पूर्णत: भिन्‍न है । वहां पर निकलने वाले विशेषज्ञतापूर्णा कार्य की मात्रा 
अपेक्षाकृत अधिक होती है ञ्रत: श्रावश्यक विशेषज्ञों का स्टाफ ही रख लिया 
जाता है ताकि श्रावश्यकता के समय इधर-उधर भागने की अपेक्षा प्राप्य 
स्टाफ की तुरन्त सेवायें प्राप्त की जाये । 


एक दृष्टि से देखा जाये तो आ्ाकार सम्बन्धी ये प्रश्न आथिक 
प्रश्न भी हैं। जब हम यह कहते हैं कि इकाई को इतना बडा होता चाहिये 
कि पर्याप्त प्रशासन के कार्य सम्पन्न किये जा सकें तो हमारा एक मतलब 
उस कीमत से भी रहता है जोकि उचित योग्यता श्रे वम्‌ स्तर के लोगों को 
नियुक्त करने में लगानी होगी। किन्तु फिर भी घन ही केवल मात्र विचार 
नहीं .है; क्‍योंकि श्रेक ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जो कि शाकार अंग 
जनसंख्या, में छोटा है किन्तु फिर मी किसी कारणवश उसका राजस्व बहुत 


छ० स्थानीय अशासन पर प्रारम्मिक विचार 
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'ऊचा है। स्थिति में यदि उस क्षेत्र की संत्ता चाहे तो प्रत्येक' कार्य के लिये 
विशेषज्ञों का स्टाफ नियुक्त. कर सकती है | किन्तु फिर भी किसी कार्यको कर 
सकने मात्र से ही उसकाःभ्ौचित्य सिद्ध नहीं होजाता | अंत: धन के अंपव्यये से 
बचे हुये इस प्रकार की छोटे श्राकार वाली- सत्ता को प्रत्येक कार्यके लिये अ्रलग 
स्टाफ रखना कदापि उचित नहीं है । इस कंथन के समे्थतर' में -प्रभावशील 
तक॑ यह भी दिया जाता है-फि पर्याप्त रूप से योग्य श्र थ॑ अशिक्षित-व्येक्तियों 
की संख्या संदेव ही कम होती है इसलिये उनका प्रयोग भी . जहां तक हो सके 
कम से कम करना चाहिये श्रर्थात्‌ केवल वहीं केरना चाहिये जहां' कि ऐसा 
किया जाना निहायत जरूंरी -है। यदि झ्रोथिक साधनों की सम्पत्नता के 
-सहारे:भनावश्यक रूप से भर क्र,क्षेत्र में इन विशेषज्ञों को संगठित “कर लिया 
गया तो यह स्वाभाविक है कि दूसरा क्षेत्र जहां पर कि ये और भी जरूरी 
है-इनकी सेवा: से बंचित रहं जायेगा | अत: -इतको भी उतना ही 
- बचत के साथ काम में लाना चाहिये" जितना कि आर्थिक साधनों को लाया 
ज़ाता है । समस्या यह है कि इन सभी. समस्याओ्रों पर -झ्राथिक  सामर्थ्य की 
भूमिका में विचार किया गया है। यह तक दिया गया है कि श्रक' .ऐसी 
सत्ता को प्राप्त करने के .लिये बडी' से बडी इकाइयां गठित की जाती 
चाहिये जो कि श्राशिक दृष्टि से: इतनी सशक्त हों कि इस या उसे सेवा की 
सम्पन्न कर सके | यह विचार अत्यन्त जंटिलः है श्रत: इस पर अधिक 


बे 


विचार किया जाता वांडनीय है । 5 -४' : 

इकाइयों का संयोग सदैव ही इसलिये किया जाना चाहिये क्योंकि 
इससे श्रधिक सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी जिस पर कि कर लगाया जा सके, 
साथ ही कर दाता श्रधिक होजायेंगे जोकि स्थातीय सरकार के राजस्व की 
मात्रा को श्रघिक कर देंगे ओर इस प्रकार भ्रामदनी भ्रधिक' हो जायेगी। 
दूसरे शब्दों में जब श्रेक प्रशोसकीय क्षेत्र को बड़ा किया जाता है तो उसका 
मूल लक्ष्य श्राथिक साधनों की व॒,द्धि ही होता है। किन्तु यह वृद्धि कूछ 
दूसरे प्रकार की होती है । इसका अर्थ यह नहीं समझता चाहिये कि क्षेत्र 
वी आय की कुल मात्रा बढ़ जाती है वरन्‌ असल में इसका श्रर्थ यह है कि 
किये जाने वाले खर्च की तुलना में सम्मावित अंग वास्तविक आय के 
प्रनुपात श्रधिक हो जाता है । गैसे जब हम दो छोटे क्षेत्रों को 303 
भ्रक कर देते हैं तो यह सच है कि उस बड़े क्षेत्र की कुल आय श्रधिक है 
किन्तु साथ ही उस क्षेत्र का खर्चे भी बढ़ जायेगा आर इसलिये यह मानना 


अनुचित नहीं होगा कि क्षेत्र की आथिक सामयूये में कोई अन्तर नहीं 
आ्राया । किन्तु इतना श्रवश्य है कि जब इकाई पास आने वाले धन की कुल 
मात्रा अधिक हो जायेगी तो यह अधिक कुशल अशासन लाने में समर्थ हो 
जायेगी । इसका श्रर्थ केवल यही है कि वह श्रपने बढ़े हुये घन को अधिक 
प्रच्छी प्रकार से काम में लाये । - 

दो क्षेत्रों को मिलाने पर वास्तविक परिवर्तत केवल तभी दिखाई 
देता है जबकि असमाने साधनों वाले क्षेत्रों को एक साथ मिला दिया जायें। 
यदि छ्षेत्रों से एक के पास मूल्यवान सम्पत्ति है, समथ गे सम्पन्न निवासी हे 
हैं, तथा जनसंख्या पेयूप्त दूर-दूर बसी है ताकि सेवाओं की सम्पन्तता 
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बचत से काम लिया जा सके श्रौर इस क्षेत्र के साथ मिला दिया जाये जो कि 
गरीब है तो यह स्वामाविक है कि संयोग के परिणामस्वरूप उस गरीब 
क्षेत्र की जनता श्रधिकाधिक लाभान्वित होगी क्योंकि मिले जुले क्षेत्र की 
सेवाओं के लिये कर लेते समय स्वत: ही यह व्यवस्था हो जाती है कि धन- 
चान साग वाले लोग गरीब माग वालों की सहायता करें। इस व्यवस्था को 
उन लोगों की दृष्टि से भ्रन्यायपूर्णो कहा जा सकता है जो कि सम्पन्न क्षेत्र में 
रह रहे हैं क्‍योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिये अपेक्षाकृत कम सेवायें प्रदान 
की जाती हैं और कर संचय का ग्ननुपात प्रदत्त सेवाओ्रों की अपेक्षा अधिक 
होता है किन्तु इस तथ्‌य से बचने का कोई उपाय ही नहीं है कि स्थानीय 
सेवाओं के सन्‍्तोपजनक संचालन के लिये संतोपजनक राजस्व के स्रोतों की 
आवश्यकता है । जत्र संयुक्त किये जाने वाले सभी क्षेत्र गरीब होते हैं तो 
उनकी आशिक क्षमता में किसी प्रकार का सुधार लाने की व्यवस्था सरकारी 
ग्रान्ट द्वारा की जाती है अर्थात्‌ राज्य के करदाता उस घन की व्यवस्था 
करते हैं जोकि उस समय स्थानीय स्तर पर एकत्रित नहीं किया जा 
सकता है । 


विभिन्न सेवाश्रों के लिए श्रावश्यक जनसंख्या का श्राकार 
[एपा€ जंर€ ण्णी एणणेनांणा 7९९०8९१ 60 प्ा€ रक्षांणा5 5०शं८6९७] 


कई बार इस प्रकार के तक दिये जाते हैं कि एक कम से कम आकार 
होता चाहिए जिसके लिए एक पृथक स्थानीय सत्ता सेवा की रचना की जाये । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल आठ लोगों के लिए किसी माध्यमिक 
शाला की स्थापना नहीं की जा सकती और न ही मुट्ठी मर रोगियों के लिए 
सर्वेसाधन सम्पन्न अस्पताल की स्थापना की जा सकती है। किन्तु फिर भी 
आकार के सस्ब्रन्ध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता । यद्यपि 
निर्देशक के रूप में कुछ मात्रा निश्चित की जा सकती है तो भी इसकी कुछ 
सीमायें हैं । 


प्रथम, आकार का प्रश्न मुरूय रूप से वहां महत्वपूर्ण रहता है जहां 
कि श्रौद्योगिक फंक्ट्री से तुलना किये जाने योग्य कुछ होता है । यदि हम 
विभिन्न योग्यताओों एवं साधनों के स्टाफ के साथ-साथ भवन को खुला रखना 
चाहते हैं तो हम स्तर को तब तक नहीं घटा सकते जब त्तक कि सेवाओं में 
कमी न करें । ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेकनन्‍्डरी सकल में कला पक्ष के 
भ्रध्यापकों की वेतन श्रखला कम कर दी जाये श्र विज्ञान पक्ष के अध्यापकों 
को छुआझा भी न जाये । इसके साथ ही यह भी है कि यदि हम एक अस्पताल 
बनाना चाहते हैं तो हमको विशेषज्ञ तथा एक्स-रे साधन भी रखने होंगे । 
किन्तु जिस सेवा में किसी यन्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती वहां यह बात 
ज्यों की त्यों लागू नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए दूकानों, हाटों, 
दुग्धशालाओं, मनोरंजन-पूहों, फंक्ट्रियों श्रादि के निरीक्षण के लिए इन्सपेक्टरों 
तथा सहायक स्टाफ की श्रावश्यकता होगी । यदि इनमें से कोई भी एक कार्य 
इस योग्य नहीं कि वह एक योग्य निरीक्षक के लिए पूरे समय का कार्य 
निकाल सके तो वह निरीक्षक दो या उससे श्रधिक छोटी सत्ताओं द्वारा 
भ्रांशिक समय कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यही बात 


डर स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्भिक विचार 


उन सेवाओं पर भी इसी अकार लागू होती है जो कि मूल प्रचार! 
मात्र हैं, ३ जी के 34570 सुरक्षा पा की क्रियायें मर सर 
दू है इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि कुछ सेवायें 
ऐसी होती हैँ जिनका सम्बन्ध पूरी जनप्नझ्या के आकार हा हीता है जवकि 
दूसरी सेवायें निवासियों के केवल एक समूह मात्र से -ही सम्बन्ध रखती हैं-। 
सुरक्षात्मक सेवायें जैसे पुलिस एवं. स्वास्थ्य के - वात्तावरण सम्बन्धी पहल 
(साफ भोजन, पानी, सफ़ाई श्रादि) प्राय: पूरी जनसंख्यासे ही सम्बन्ध 
रखते हैं | अति गृह, बालकल्याण सेवायें तथा शिक्षा आदि पूरत: 
गर्भवतियों, बच्चों, छोटे बालकों एवं स्कूल की उम्र के बच्चों की संख्या पर 
तिभर करता है। इसी प्रकार पुस्तकालयों का सम्बन्ध केवल ऐसे लोगों से 
रहता है ३ कि अ्रध्ययन कक्षों का प्रयोग करते हैं तथा. किताबें विकलवाते 
हैं। वृद्धों की सेवा के लिए खोले जाने वाले गृह भी एक विशेष समूह से ही 
सम्बन्ध रखते हैं। यदि विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये 
तो हम पायेंगे कि इत समूहों में श्रावे वाली जनसंख्या का उनका भ्रनुपात 
विभिन्नतापूर्ण है। यदि हम एक जैसी जनसंख्यावाले दो प्रदेशों कोल तो 
पायेंगे कि उनकी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें लगभग एक जैसी ही होंगी 
किस्तु अच्य आवश्यकताशों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। ये आवश्य- 
कतायें भी लगातार एक जैसी नहीं होतीं । जब एक क्षेत्र विशेष में अनेक नये 
घर. बन जाते हैं तो वहां अधिकतर युवा युगल अपने परिवार प्रारम्म करते हैं । 
उस क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित आवश्यकताओं की मांग अधिक 
रहती है । इन सभी तत्वों पर विचार करते समय पूरी जनसंख्या की दृष्टि से 
सोचा जाता है तथा विभिन्न समुदायों के लिए समय-समय पर समायोजन 
भी कर दिये जाते हैं । ।, न्‍ 
एक सेवा की इकाई के बचतपूणों आकार का निश्चय करने के लिए 
अनेक पंयवेक्षण किये गये हैं। उदाहरण के लिए सार्वजविक पुस्तकालयों के 
उपबन्ध को लिया जा सकता है । पुस्तकालय अध्यक्ष यह बत्ता सकता है कि 
विभिन्न रुचियों वाले पाठकों की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम 
से,कम कितनी पुस्तकें होती चाहिए । माव लो यह संख्या दस हजार निर्धारित 
गई तो यह जरूरी है कि- पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले बीस हजार 
की इतने लोग अ्रवश्य ही पैदा करने होंगे जो कि पुस्तकालय को सार्थक 
किस्तु हर लिए उसका अधिक से अ्रधिक उपयोग कर सके | कहने का भ्रेथ 
अनुचित नी तकालय एक ऐसी चीज है के जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से जनता 
आय. किल्मटिय कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आवादी आधी है 
सॉत अधिक कं हजार पुस्तकों का ही पुस्तकालय होना चाहिए। 
जायेगी लक, जनसंख्या वाले प्रदेश के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि 
भ्रच्छी प्रकार से या ही बत्ताया जाये । इस प्रकार की सेवाओं के लिए एक 
ह था तो. तय की जा सकती है कित्तु इस सम्बन्ध में कोई 
दी क्षेत्रों कोस्‍या जा सकता । 

देता है जबकि असमान. आंति ही. स्कूल खोलने का काये भी अत्यन्त जटिलता- 
यदि क्षेत्रों से एक के पाप क्षण के आधार पर हम एक ऐसी संख्या के ऊपर 

हैं, तथा जनसंख्या पर्याप्े | के 


आधुनिक राज्य में स्थानीय सरकार का महत्व ४३ 


पहुंचने का प्रयास यहां भी कर सकते हैं। स्कूल का सर्वश्रेष्ठ आकार वह 
समझा जाता है जिसमें कि स्कूल की कक्षायें उचित श्राकार की बन सकें, 
विभिन्न उम्र वाले बच्चों के लिए विभिन्न योग्यताओं वाली कक्षायें बनायी 
जा सकें । इस मापदण्ड के आघार पर हम यह तय कर सकते हैं कि स्कूल 
खोलने के लिए जनसंख्या का सबसे अ्रच्छा आकार क्‍या रहेगा । 


स्वास्थ्य सेवाप्रों द्वारा क्षेत्रों की और मी अधिक कठिन समस्या खड़ी 
की जाती है | एक पूर्ण स्टाफ एवं साधनों से सम्पन्न अस्पताल अपने निकट 
की बस्ती की साधारण समस्याझ्रों को निपटा सकता है । इसके अतिरिक्त वह 
बड़े क्षेत्र के नागरिकों के विशेष मामलों एवं बीमारियों के लिए केन्द्र का 
कार्य भी कर सकता है। केवल सबसे बड़ी जनसंख्या वाली बस्तियां ही इस 
प्रकार के अस्पताल को चला सकती हैं किन्तु इसे बस्ती की सीमा के बाहर 
के बड़े क्षेत्र के लिए मी सदेव उपलब्ध रहना होता है । जहां तक ग्रेट ब्रिटेन 
का सम्बन्ध है वहां अस्पताल सेवाओं को इसी विधि से राष्ट्रीयकृत कर 
दिया गया था । यह व्यवस्था वहां की वर्तमान स्थानीय सरकार व्यवस्था में 
उचित नहीं ठहरती | 


ग्रेट ब्रिटेन में अनेक स्थानीय सत्तायें विद्युत उद्यम को संचालित 
करती थीं जब कि दूसरे क्षेत्रों में यह व्यक्तिगत उद्यम के क्षेत्र में आती थी 
किन्तु १९४७ में विद्य त उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसका 
एक मुर्य कारण यह बताया गया था कि अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने 
के लिए यन्त्र को बड़ा होना चाहिए तथा सारे देश के विद्युत उत्पादन यन्चों 
को एक सम्बन्धित व्यवस्था में रखा जाना चाहिए । यह सब स्थानीय सरकार 
की इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता था और इसीलिए यह कार्य एक 
विशेष वैधानिक निगम को सौंपा गया । इस व्यवस्था में यह 'भी सम्भव था 
कि विद्यूत के उत्पादन एवं बड़े स्तर के वितरण को राष्ट्रीयकूत कर दिया' 
जाता तथा स्थानीय सत्ताओं से कहा जाता कि वे विद्युत खरीदें और उसे 
उपंमोक्ताझों को वितरित करें। किन्तु ऐसा करने की बजाय पूरे उद्योग को 
ही राष्ट्रीयकृत करें दिया गया तथा उद्योग को विभाजित नहीं किया गया । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सेवाओं के लिए क्षेत्रों का 
विचार कोई एक उत्तर नहीं देता । यहां निम्त बातें मुख्य रूप से 
उल्लेखनीय हैं :--- 


.. (१) यद्यपि हम यह निश्चित कर सकते हैं कि एक इकाई का आकार 
क्या होना चाहिए किच्तु अनेक परिस्थितियों में हमें आदशे से छोटी इकाइयों 
को भी स्वीकार करना पड़ता है| हम यह तक नहीं कर सकते क्‍योंकि एक 
स्कूल की स्थापना के लिए पांच हजार की. जनसंख्या का होना अच्छा रहता 
है इसलिए इससे कम जनसंख्या वाले किसी भी स्थान पर स्कूल खोले ही 
नहीं जा सकते । गांवों में भी स्कूल स्थापित करने पड़ जाते हैं। यदि किसी 
गांव में पर्याप्त बच्चे पढ़ने के लिए एकत्रित न हो सके तो इसके लिए कुछ 
अन्य व्यवस्था' करनी पड़ती है, उदाहरण के लिये वहां के बच्चों को ऐसे स्थान 
तक ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है जहां कि श्रास-पास के गांवों से 


है स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


पर्याप्त संख्या में बालक एकत्रित हो सकें। दूखरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि हम सेवा के लिये उपयुक्त जनसंख्या का आकार चाहे कितता 
जी निश्चित करें, हमको जनसंख्या के वंबान वितरण के आधार पर भी 
इन सेवाओं को प्रदाव करते की व्यवस्थ। करनी होती है । यहां इस प्रकार 
का तर्क काम नहीं दे सकता क्योंकि कुछ प्रकार की सेवाओं के लिये कम से 
कम दो हजार की संख्या का होना जरूरी है इसलिये इससे कम की 
जनसंख्या वाले यांवों को छोड़ दिया जाये। लोगों की इस प्रकार 
प्रवहेलना करना असम्भव है । अजातन्त्र में जनता उन्डेदिमाग से प्रशासकों 
की इच्छा पर ही अवलम्बित नहीं रह सकती । '.' 


(२) इस सम्बन्ध में कोई सार्वभौमिक (7ए७५४७)) नियम नहीं 
हो सकता । सभी सेवाओं के विभिन्नतापूर्ण क्षेत्र होते हैं। उद्ाहरख के लिये 
एक आग बुझाने वाला यन्त्र उस सारे क्षेत्र की सेवा कर सकता है जहाँ कि. 
ये यत्त्र अपने स्थान से सुविधाधूवेक पहुंच सकें, तथा जहां काफी लोग सहायतार्थ 
प्राप्त हो सके | यहां ऐसी, व्यवस्था जहीं होती. कि -छोटी आग का समता 
करने के लिये छोटे इजन रखे जायें । यह एक ऐसी सेवा है जिसको इस 
आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकेता तथा इसकी सेवायें जनसंख्या 
के आकार के श्राधोर पर वहीं वरन्‌' रास्ते की सड़कों तथा अन्य सुविधाओं. 
पर निर्भर करती है । अनेक सेवाओं का एक जनंतंस्या के आधार पर क्षेत्र 
बन जाता है किन्तु ये सेवायें प्राय: अविभाज्य चीज नहीं हुआ करतीं । 
पदाहरण के लिए हम-स्वास्थ्य सेवा को लेकर यह _ नहीं कह सकते कि इसे 
सैवा के लिये केम से कम इतने हजार लोगों को होना जंहरी है। सेवा के - 
ब्रेक भाग होतें हैं और वे अनेक स्तेरों पर व्यवह,त की जाती है। अस्पतालों - 
के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक वर्स श्रथव[ दाई अनेक, लोगों 
की देखभाल करें सकती है। प्राइमरी तथों माध्यमिक स्कूलों द्वारा जेब 
संख्या के विभिन्न आकारों की सेवा की जाती है।.. प े 

(३) एक ऐसा भ्राकार जिस पर कि सेवा के .कैवल एर्क भाग को 
ही लागू किया जा सके, प्रशासनः के लिये. आवश्यक रूप से एक उचित श्राकार 
नहीं होता । एक प्राथमिक स्कूल केवल एक ही गांव की सेवा कर सकता हैं 
तथा उसी क्षेत्र के लिये एंक जिला नस की आवश्यकता हो . संकती हैं ) यह 
भी हो सकता है वह अपनी संरक्षत्ता में दो या इससे अ्रधिरक गांवों को ले लें । 

(४) जब प्रशासनिक संगठन में दो स्तर होते हैं तो मुख्य सत्ता क्के 
मुख्य रूप से दो अलग-अलग काये बंन जांतें हैं--अथम तो येह उन हिस्सों 
कय भी प्रशासन करती है जिनको कि बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है; दुसरे, इसे 
हिस्सों के लिये कुछ संयुक्त तियोजत करवा चाहिये जिसे कि दूसरे स्तर पर 
प्रशासित क्विया जा सके | किन्तु सामान्य नियोजन के अन्तर्गत वास्तविके 
प्रशासन सबसे नीचे के प्रशासकीय स्तर पर होना चाहिये ! 

के सामाजिक ढांचा 


गे [7॥6 $0श॑थी ?#श॥ | 
यदि यह सम्भव हो .सके कि हम लोगों के व्यवहार एवं जीवन के 
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तरीके का एक सामाजिक ढांचा बना सके तो इससे हमें स्थानीय सरकार 
का ढांचा बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। कई वार यह सोच लिया जाता है 
कि जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर यदि लोगों का विभाजन हो जाये 
तो स्थानीय सरकार की इकाई के लिये एक संतोपजनक आधार प्राप्त हो 
जायेगा क्योंकि जातीय एवं मापायी आधार पर जो समूह बनते हैं वे उस 
क्षेत्र से पर्याप्त बड़े बनते हैं जिसको कि हम स्थानीय सरकार के लिव उचित 
समभते हैं। यह विचार वास्तविक व्यवहार का परीक्षण करने के बाद 
आझधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता । 


स्थानीय जानपहचान स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। 
इज्लैण्ड में यह विशेष रूप से अधिक है क्योंकि क्रिकेट तथा फूटवाल के मैचों 
का आधुनिक रूप इसमें बहुत सहायक बनता है जिते कि हजारो लोगो 
द्वारा देखा जाता है तया उससे भी अधिक लोग श्रखवार, रेडियो, टेलीविजन 
आदि के माध्यम से उसे देखते, सुनते या पढ़ते हैं । किन्तु यहाँ हमको स्थानीय 
पहचान के तत्व के सम्बन्ध में अधिक अतिशयोक्तियां नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि इसके प्रभाव की भी श्रपनी सीमा होती है । 


श्राज शिक्षा का अ्रधिक प्रचार हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा 
अधिक लोग पढ़ने लगे हैं । इसी प्रकार आभ्रवागभन के साधतों के विकास के 
फलस्वरूप उनमें यहां से वहां जाने की क्षमता का भी विकास हुआ है । जब 
एक कस्वा निरन्तर गति के साथ विकास करता जा रहा है तथा उसके 
नगरपालिका क्षेत्र से बाहर मी जनता बसती जा रही है तो ऐसी स्थिति में 
यह निश्चित प्राय: सा ही होता है कि आने वाली अधिकांश नई जनप्तंख्या 
दूसरे और कम सम्पन्न क्षेत्रों से आई है। ये आने वाले लोग भी कुछ समय 
बाद उ्त स्थान के प्रति श्रपनत्व के भाव विकसित कर लोंगे किन्तु उनके 
भावों का आकार एवं प्रकार उन लोगो की तुलता नहीं कर सकता जो कि 
बहुत समय से ही उस क्षेत्र की नगरंपालिका सोमाग्रों में रह रहे हैं । 

यह निर्धारित करना बड़ा कठिन होता है कि लोगों के दिलीं में 
कितनी स्थातीय पहचान है तथा वे कितनी अपनत्व की भावना रखते हैं । 
इसे नाप सकना तो और भी असम्मव है । जो लोग अधिक कट्टर विचारों 
वाले हैं वे जोर से चिल्लाते हैं और जो लोग कुछ परवाह नहीं करते उनकी 
किसी बात को सुना ही नहीं जाता । यदि हम यह देखने का प्रयास करें कि 
लोग किस प्रकार अपना जोवन व्यतीत करते हैं तो हम व्यवहार का एक 
ऐसा तरीका निर्धारित कर सकते हैं जो कि तथ्यो के निरीक्षण पर आधारित 
है | हम यह आसानी से देख सकते हैं कि लोग काव करने के लिए, दूकानदारी 
करने के लिए, व्यापार करने के लिए, वैंकिग तथा व्यावस्ताविक सेवा 
करने के लिए, तथा मतोरंजन आदि करते के लिए कहां जाते हैं। इस सबके . 
परिणामस्वरूप एक जटिल तरीका बन जायेगा। 

यदि हम ग्रेट ब्रिटेन के देहाती पेरिसों में रहते वाली जवता का 
अध्ययन करें तो पायेंगे कि वे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए 
गांव जाते हैं, .उदाहरण के लिए साधारण चीजों को खरीद जो कि प्राय: 
आवश्यक होता हैं । कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि गांवों में प्राप्त नहीं 
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हो पातीं, उसके लिए कस्बों में जाना होता है । थे कस्बे जिस रूप में 
विकसित हुए हैं उसमें सबसे अ्रधिक महत्वपुण प्रभाव बाजारों की व्यवस्था 
द्वारा हुआ है.। भ्रब उनमें घीरे-घीरे कुछ व्यापार एवं उद्योग का भी विकास 
होता जा रहा है किन्तु मूल रूंप से ये श्रमी भी बाजारनुमा विक्री और 
खरीददारी के केन्द्र बने हुए हैं । इस श्र्थ में यदि हम कस्बे को लें तो उसका 
आकार श्रत्यन्त: छोटा होता है तथा उसकी जनसंस्या पांचें हजार से सम्भव: 
कम ही होती है किन्तु धीरे-धीरे इसके अश्रधिक होने की . हंर सम्भावना रहती 
है । संगठन एवं बनावट की दृष्टि से दोनों के बीच जो एक॑ प्रकार का 
श्रन्योन्याश्रितता का सम्बन्ध रहता है, वह सम्बन्ध देहाती क्षेत्रों को तथा 
कस्बे को परस्पर समायोजित करने में महत्वपूर्ण रूप से भाग-लेता है। 


एक कस्बे की सामाजिक बनावट का विश्लेषण करना. बड़ा ही 
अ्रसम्भव है । किसी भी कस्बे में सभी लोग प्रत्येक चीज. के लिए कस्बे के 
केन्द्रीय स्थान पर नहीं जाते क्योंकि एक केन्द्रीय' स्थान, पर आता ने 
उपयोगी ही लगता है और न प्रभावशील ही ] यहां मांध्यमिक केन्द्र भी होते 
हैं जहाँ कि कुछ दुकानें होती हैं, डाकघर होता है, केंफ होता है तंथा सिनेप्रा 
श्रादि भी होते हैं वे एक प्रकार से पडोसीपन का का कंरते हैं। यह पड़ौस- 
पन॒ पांच हजार लोगों केबीच में भी हो सकता हैं.। इस संख्या को सामान्य 
रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत श्राकार समभा जाता हैं और इस 
लिए वहां एक स्कूल भी खोला जा सकता है। कभी-कभी यह पड़ोसंपत 
बडा भी हो जाता है और ऐसी स्थिति में यहां बैंक की अनेक शाखोयें खुले 
जाती हैं तथा मुख्य-मुख्य स्टोर भी खुल जांते हैं।. 


एक बड़े शहर में मुख्य रूप से तीन स्तर पाये जाते हैं। पड़ौसनपन 
वाले समूह सबसे प्रथम स्तर .पर होते हैं, उनके बाद माध्यमिक केन्द्र होते हैं 
जिनको कस्बा कहा जा सकता है और ये कस्त्रे.अंपने ऊपर बाले तीसरे केन्द्र 
शहर' की श्रोर देखते हैं । लोग श्राम तौर से अ्रपने, पड़ौसपन के केन्चों 
(पिदाशा00000व6 (.७॥72$ ) पर इसलिए: जाते हैं. ताकि अपनी साधा- 
रण एवं अधिक नियमित आवश्यकताओं की पू्ि कर सकें। किन्तु ऊपर 
के केन्द्रों की ओर वे प्राय: उन झरावश्यकताश्रों की संतुष्टी के लिए जाते हैं 
जो कि श्रधिक महत्वपुरणुं एवं विशेषीकृत होती हैं। जब तक स्थानीय संगठन 
के इस रूप की उपयोगिता को न समझा जाये उस समय तक सही व्यवस्था 
नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त माध्यमिक केन्द्रों का संगठन भी नहीं 
किया जा सकता ) आजकल यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि हम शहरी 
क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको संगठन की प्रथम 
इकाई श्र्थात्‌ पडौसीपन के समूहों पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। 
साथ ही वहाँ पर प्राथमिक स्कूल, युवक मष्डल, . समुदाय केन्द्र, ठुकान झ्ादि 
के लिए भी विशेष व्यवस्था का ध्यान रखना होंगा। पुराने शहरों का पुनविकास 
करने से सम्बन्धित योजनाओं का भी इस विचार पर निर्मर रहना जहर 
है कि पडौसपन एवं नगर केन्द्र के बीच एक मध्यस्तरीय शहरी कैन्द पा 
रहता है। यहां यह खतरा रहता है कि सामाजिक बनावट का एक विस्तू 
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ढांचा देखकर इसे एक कठोर रूप ही माना जायेगा। कस्त्रे के जीवन का 
एक सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि रोजगार, दुकानदारी, आनन्द, 
पड़ौसपन श्रादि बातों में बहुत कुछ इच्छा शक्ति एवं पसन्द का प्रयोग किया 
जा सकता है । यद्यपि इसके द्वारा नगर की किसी समस्या का उल्लेखनोय 
रूप से समाधान नहीं किया जाता । 

सामाजिक बनावट का अध्ययन करने के बाद दो वातें स्पष्ट रूप 
से ज्ञात हो जाती हैं । प्रथम यह कि प्रत्येक इकाई में एक केन्द्र होता है तथा 
इसको चारों ओर से घेरे हुए एक क्षेत्र भी होता है जो कि अपनी अनेक 
आवश्यकताओं के लिए केन्द्र की ओर देखता हैँ तथा केन्द्र द्वारा उसकी 
सेवायें की जाती हैं। एक कस्वे तथा काउन्टी के बीच कोई विभाजक रेखा 
नहीं होती । दूसरे यह कि स्थानीय संगठन में कई स्तर अश्रयवा टायर होते 
हैं ।॥ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं उस छोटे क्षेत्र से कुछ बडे क्षेत्र की ओर 
देखते हैं और वाद में उससे भी वर्ड क्षेत्र की ओर निगाह फंलाते हैं। 
हमारे ये प्रयास श्रावश्यकता के स्तर एव प्रमाव पर आधारित हैं । दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे पास कोई एकमात्र केन्द्र नहीं 
रहता जो कि सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके । 


क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ व्यावहा रिक प्रश्न 
(5076 छाबलीटा पृष९आंणा5 ए0णाएशां॥ड 57०75) 


स्थानीय सरकार के क्षेत्र का निश्चय करते समय अनेक व्यावहारिक 
प्रश्न सामने आते हैं । इन प्रश्वों पर विचार किये बिना ही स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र से सम्बन्धित हमारा अ्रध्ययन अधूरा ही रहेगा । इस सम्बन्ध में 
प्रथम महत्वपूर्ण वात.यह है कि स्थानीय सरकार के क्षेत्र पर सरकार 
अयवा राज्य के रूप का उल्लेखनीय प्रभाव होता है। ऐसे देशों में जहां पर 
कि संघीय सरकार होती है तथा जहाँ पर कि प्रत्येक निर्मायक भाग चाहे 
वह राज्य है अ्रथवा प्रान्त हैं, अपनी स्थानीय सरकार की व्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी होता है वहाँ पर राज्य अथवा प्रान्तों के क्षेत्र स्थानीय सरकार 
के क्षेत्र नहीं होते। यह कथन संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों, 
स्विट्जरलेण्ड, आ्रास्ट्रेलिया, कवाडा, आदि देशों के सम्बन्ध में लागू होता 
है। इन देशों में से किप्ती में भी संवीय सरकार स्थानीय सत्ता से सीधा 
सम्बन्ध नहीं रखती । राज्य अयवा। प्रान्त उतके बीच मध्यस्थ की स्थिति 
रखते हैं । स्विट्जरलैण्ड को छोड़कर योरोप के श्रन्य देशों में स्थानीय 
सरकार का क्षेत्र केद्वीय अयवा राष्ट्राव सरकार द्वारा निश्चित कर 
दिया जाता है । इनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर कि ये स्थानीय 
सम्मागों पर आधारित रहते हैं जिनको कि केन्द्रोय सरकार ने जन्म से 
पहले ही मान्यता प्रदान की थी। 


क्षेत्र के सम्त्रन्ध में एक दूप्तरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी इकाई 
(07) क्‍या रखी जाये ? फ्रांस में “कम्यून' स्थानीय सरकार की मूल 
इकाई होती है । यह कम्यून कभी-कभी तो लिले (6) या नाइस (]श००) 
जितना बड़ा होता है और कभी-कभी यह सौ के करीब निवासियों जितना 
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छोटा होता है । कम्यून चाहे छोटा हो श्रथवा बड़ा हो, स्थानीय सत्ता का 
संविधांन, उसको शक्तियां श्रौर कत्त व्य, उसका कानून स्तर आदि बातें एक 
जैसी ही होती हैं । दोनों ही प्रकार. के कम्यून विभाग” के निर्मायक भाग होते 
हैं। फ्रांस में लगभग ३७००० कम्यून हैं जिनका क्षेत्रफल दस एकड़ से लेकर 
चार सौ एकड़ मील तक है। इनका अनुपात - ३६४५ मील है। कम्यून तथा 
विभाग के बीच भी संभाग होते हैं जिनको केन्टन (0७7075) कहा जाता है। 
इनमें से कुछ को एरोन्डिसमेन्ट्स (,4॥707055७0०॥5 ) भी कहते हैं किन्तु 
इनका अधिक प्रशासंकीय ' महत्व नहीं होता । 
मन विश्यागों की स्थापना फ्रांस में क्रान्ति के समय- की गई थी। ये 

कम्यूनों का संयोग मात्र हैं। इनका आकार उतना ही है जितना कि उस 
समय उपयुक्त समझा गया। आझ्राकार का निश्चय करते समय यह ध्यात 
रखा गया है कि सभी कम्यूनों के प्रतिनिधि विभागीय राजधानी या काउन्टी 
टाउन में बैठकों में भाग ले सकें । विभागों के नाम किसी भौतिक विश्येषता 
या किसी स्थिति की घटना के आधार पर रखे जाते हैं । 

फ्रांस में कम्यून की व्यवस्था इंगलौंड की. व्यवस्था से पूरी तरह 
भिन्‍न है। यद्यपि क्षेत्र की दृष्ट्रि से. ब्रिटिश पेरिस को फ्रांसीसी देहाती 
कम्यूत के समकक्ष माना जा सकता है किन्तु दोनोंके कार्यो में यह साम्य तहीं 
है । यह केवल देहाती ' जिलों में ही रहती है और देहाती जिले शहरी जिलि 
तथा बॉरो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं । इसी प्रकार ब्रिटिश काउन्टी 
को गौर स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का योग मात्र नहीं हह सकते किन्तु यह 
भ्रक भौगोलिक इकाई के रूय में दूसरों की अपेक्षा श्रंक लम्बा इतिहास 
रखती है। यह प्रशासकीय क्षेत्र के रूप में १८८८ में अ्रस्तित्व में श्राई जबकि 
इसमें श्र क निर्वाचित परिषद रखने का भी प्रावधान ,था। इसका अरथ येंहेँ 
है कि इसका आगमन शहरी जिलों, देहाती जिलों तथा पेरिसों से भी पहले 
हो चुका था । * 

अ्रधिकांश योरोपीय देशों में फ्रांस की भांति ही “कम्युत' स्थानीय 
सरकार की मूल इकाई हैं । किन्तु संयुक्त राज्य अ्रमरीका तथा ब्रिटिश समुद्र 
पार के उपनिवेशों में स्थानीय सरकार की ऐसी कोई इकाई नहीं होती 
जिसकी तुलना कम्यून से की जा सके । इन देशों की ब्रधिकांश _पृमि श्राज 
भी प्रशासकीय दृष्टि से राज्य अथवा प्रान्त के अधिकार क्षेत्र में है । अत 
श्रोक उचित क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या भर कत्रित हो जाये तो वह क्षति £ कक 
प्रार्थना पत्र के आधार पर अभेंक गांव के रूप में या अं क देहाती नगरपालिका 
था जो कुछ भी इसे नाम दिया जाये, के रूप में बना दिया जायेगा। ज्यों 
ज्यों इस क्षेत्र का महत्व बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों यह झेक कस्वा, भरे के शहरी 
नगरपालिका या शक नगर का रूप धारण करता जायेगा । ॥॒ 

स्थानीय सरकार के क्षेत्र की दृष्टि से संयुक्त राज्य श्रमरीका * 
क्षेत्र श्रत्यन्त उल्लेखनीय हैं। कुछ अमरीकी राज्यों में भ्रतयन्त हम 

समाज श्रेक 'नगरः (09 ) होता है। दूसरा ते 

3. जनसंख्या की सीमा न से लेकर पांचसो तक रखदी जाती 
है । न्यूयार्क, टेक्सास, पेन्सिलवानिया आदि राज्यों में केम से केम जव्॑स्या 
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दस हजार है । संयुक्त राज्य श्रमरीका में वत्त मान प्रवृत्ति बड़े तथा श्रेष्ठ 
शहरों की ओर चलती दिखाई देती हैं । राष्ट्रीय स्रोत समिति (१६३७) 

गरी शहरीकरण समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया कि राजघानी के कार्यों 
का उचित व्यवहार यह मांग करता है कि स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का, शक्ति 
का झेगं॑ तकतीकों का विस्तार श्रेग॑ विकास किया जाये तथा उन राज- 
नेतिक सीमा रेखाओं की परवाह न की जाये जो कि इन जटिल शहरी 
जिलों को पार करती हैं । ! 


संयुक्त राज्य अमरीका में राजधानी जिलों का विचार भी विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । सेन्सस के ब्यूरो द्वारा इसे परिमापित करते हुआ 
कहा गया है कि पचास हजार या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर 
या नगरों के समूह के चारों ओर बिखरे हुये रूप में स्थापित समी क्षेत्रों 
को राजधानी क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके केन्द्रीय नगरों तथा उनके 
आस-पास लगे छोटे नगरों के सम्माग भी इसमें झ्रा जाते हैं जिनका क्षेत्रफल 
१५० वर्गगमील या इससे अधिक होता है । इन राजघानी क्षेत्रों के लिये श्रमी 
त्तक कोई विशेष प्रशासकीय संगठन नहीं बनाया गया है। यह अ्ेक ऐसी 
समस्या है जो कि संयुक्त राज्य अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों को भी 
प्रभावित करती है । महान लन्दन इसका एक स्पष्ट उदाहरण है किन्तु इस 
समस्या को सुलभाने का अ्रग्रजी तरीका अमरीकी तरीके से भिन्‍न है। 
नगरों के आकार को बढ़ने की सुविधा देने की अपेक्षा प्रवृत्ति यह रहती है 
कि उनके विकास को रोक दिया जाये तथा उनके चारों ओर या तो नये 
गांव बना दिये जायें अथवा बने हुये गांवों को विकसित कर दिया जाये । 


अ्रमरीकी काउन्टीज तथा टाउनशिप का संगठन इससे कुछ भिन्‍नता 
रखता है | शहरों के बाहर तो यहां प्रशासकीय संगठन प्राय: रहता ही 
नहीं । संघ का प्रत्येक राज्य काऊन्टीज में बंदा रहता है । भझ्रक राज्य में 
१० से लेकर .१५० तक काउन्‍न्टीज होती है तथा पूरे संयुक्त राज्य अ्रमरीका में 
इनकी संख्या लगभग ३००० से भी ऊपर है।अंक काउन्टी का क्षेत्र 
औसतन १६० वर्गमील होता है किन्तु उनमें से लगमग दो तिहाई ३०० 
से €०० वर्यमील के बीच में है। यह औसत पश्चिमी क्षेत्रों के बड़े क्षेत्रों 
में बढ़ रहा है, जहां १२८ काउन्टीज ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक, चार हजार 
वर्गमील का क्षेत्र रखती है । अधिकांश क्षेत्र चार सौ तथा छुःसौ पचास 
वर्गमील के बीच में हैं । श्र क काउन्टी की औसतन जनसंख्या ३६००० है। 
आधी से अधिक काउन्‍न्टीज १००० से ३०००० तक की जनसंख्या वाली 
है किन्तु कुछ छोटी देहाती काउन्टीज में केवल कुछ सौ निवासी ही होते हैं । 
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अमरीका के कुछ राज्यों में क्षेत्र की कम, से।कम सीमा रखदी गई है तथा 
कुछ में कम से कम जनसंख्या सीमा भी बता दी.गई है। ... ४ 


कुछ राज्यों में. एक. काउन्टी.से छोटे भी देहाती क्षेत् होते हैं जिवको 
टाउन या ठाउनशिप कहा जाता है। यह व्यवस्था न्यू इण्डल्ेण्ड, वाज्यों 
में बहुत झ्राम है। टाउन का क्षेत्र बीस से चालीस वंर्गेमील तक का 
होता है। ह 
ग्रेट ब्रिठेन में प्रशासकीय काउन्टीज का क्षेत्र बहुत विभिन्‍ततापूर्ण है। 
यह 5३ से २६०० वर्गमील तक होता है। यहां कौ मध्यम आकार की 
काउन्टी संयुक्त राज्य भ्रमरीका की औसतन काउन्ही की तुलना में छोटी 
होती है । फ्रांस में पाये जाने वाले विभागों का आकार _ बहुत कुछ अ के जैसा 
रहता है। इनका श्रौसत दो हजार वर्गमील से ऊपर होता है। सन्‌ १६३२ 
में प्र सियन घेरा ८० से ५०० वर्गमील के क्षेत्र में था दि ४ ४ सदा 

स्थानीय सरकार के क्षेत्रों के सम्बन्ध में भ्रंक उल्लेखनीय वात यह 
है कि इनकी सीमाश्रों अं वं॑ स्तर में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ग्रेक 
पेरिस अथवा पूरा देहाती ,जिला, यह श्राकांक्षा रखेगा कि अक शहरी जिला 
बन जाये, शहरी जिला चाहेगा। कि नगर-पालिका बॉरो बन जाये, और 
नगर-पालिका - बॉरो यह चाहेगा कि-काउन्टी बाॉरो बन जाये | इस प्रकार 
के परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगातार यह मांग : होती .रहती 
है कि सीमाओं .में.परिवर्तत . किये जायें । यह स्पष्ट. है -कि- हा एक 
क्षेत्र के लाभ का अर्थ होता है दूसरे क्षेत्र की हाति ।- जहां कहीं. भी 
इस प्रकार का परिवर्तेन किया जाता | है वहां हमेशा काउन्दी 
श्रथवों देहाती जिले का नुकसान होता है । संयुक्त राज्य अमरीका तथा 
ब्रिटिश उपतनिवेशों में समांज के विकास तथा जनसंल्या की उत्तंति के साथ 
ही प्रशासकीय सीमाओं एवं स्तर में आंव॑श्यक॑ पंरिवर्तत करं दिया जाता है। 
अमरीका में यह विषय राज्य व्यवस्थापिकाओं के है कक क्षेत्र में ग्राता 
है । इसके लिये सम्बन्धित जनता भ्रर्थात्‌ वहाँ के निवासियों कां मत लियो 
जाता है। लि ह 
५ कुछ वर्षो से अनेंक देशों में प्रशांसकीय क्षेत्र का विस्तार करने की 
प्रव. त्ति मी जोर पकड़ती जारही .है। इगलैण्ड तथा वेल्स में १६२६ में 
हाईवेज का प्रशासन शहरी तथा देहाती जिला कांग्र सों से काउन्टी हक 8 
को हस्तांतरित कर दिया गया । बोड़े आफ गाजियन्स को नष्ट गा द्द्या 
गया तथा उसकी शक्तियां काउन्टीज की परिषदों के तथा काउन्टी वॉरोग 
को सौंप दी गई । इसके अतिरिक्त काउन्टी परिषदों को उतके क्षेत्र ५ 
पुनर्गठन करने के लिये कार्यक्रम बनाना था ताकि अ्रनावश्यक रूप रा गा 
शहरी एवं पग्रामीण जिलों को समाप्त - किया जा का सके । १६२६, हे रो 
सरकार अधितियम (१६२६) ने पेरिस पर पग अन्य , अने कर 
सत्ताओं को नष्ट कर दिया । ईंसंसे पूर्व श्रायरिश स्वतन्त्र राज्य गा हे 
में ही देहाती जिलों के श्रशासकीय इकाई के रूप को समाप्त कर 38 
प्रत्येक परिवर्तनों में बड़ी इकाई श्रेर्थात्‌ं काउन्टी का लाम हुआ । सन्‌ 
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में ब्रिटिश सरकार ने एक सीमा झ्ायोग बैठाया ताकि वह स्थानीय सत्ताओरों 
की तत्कालीन सीमाओं में परिवर्तत कर सके | इस आयोग ने सन्‌ १६४८ 
में ? पना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जबकि १६४६ में श्रस्पताल के क्षेत्रों का 
विस्तार कर दिया गया था । ' 


विस्तारवादी प्रव,त्ति के होते हुये भी अधिकांथ योरोपीय राज्यों को 
स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में भ्रधिक परिवर्तन नहीं किये जा 'सके | फ्रांस में 
भी कुछ इस प्रकार का श्रान्दोलन चला था क्रि कम्यूनों का जो समूह इतना 
गरीब है कि स्वयं के पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसको परस्पर मिला 
दिया जाये । किन्तु यह कहना गलत होगा कि इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय 
कार्य किया ग्या । ह॒ 


स्थानीय सरकार के प्रशासन में क्षेत्रवाद की समस्या का प्रसार 
घीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अनेक योरोपीय देशों ने इस प्रश्टनन पर गम्मीरता- 
पूवेंक विचार किया कि वर्तमान काउन्टीज, विभाग या आन्तों की अपेक्षा 
सब के लिये नहीं तो क़म से कम कुछ स्थानीय सरकार के लक्ष्यों के लिये 
तो. अपेक्षाकृत अ्रधिक मात्रा में 'क्षेत्र” स्थापित कर दिये जायें । इस क्षेत्रवाद 
के विचार की वकालत विशेष रूप से फ्रांस में की गई थी। स्थानीय सरकार 
का वततमान में सबसे बड़ा क्षेत्र विभाग” उस समय अधिक सुविधाजनक समभा 
जाता था जबकि तार, टेलीफोन, तथा यहां तक कि मोटर कार 
का भी अस्तित्व नहीं था; साथ ही विस्तृत क्षेत्रों में गत, पानी, विजली 
आदि भेजने की समस्या भी नहीं उठ पायी थी। अब यह अनेक विचारकों 
का मत है कि विभाग से भी बड़े किसी संगठन की आवश्यकता है तथा इसके 
लिये अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। मि० आर० के० गूच (7२. ६. 
७००००) का कहना है कि फ्रांस में क्षेत्रवाद के: लिए व्यक्तिगत रूप से 
लगभग ३४ प्रस्ताव रखे गये तथा २४ प्रस्ताव संत्द की ओर से ग्म्मी रत्ता- 
पूर्वक रखे गये । किन्तु अनुकूल प्रतिवेदन आने के बावजूद भी कोई क्षेत्रवादी 
प्रस्ताव सदन में विचारार्थ नहीं आ सका। 


प्रेट ब्रिटेन में यह-विचार जड़ पकड़ता जा रहा है। वहां पूरे ग्रेट 
ब्रिटेन को भी कुछ लक्ष्यों के लिये एक बड़ा क्षेत्र (२८ट्टांणा) नहीं माना 
ज ता। संयुक्त राज्य अमरीका में भी स्थानीय सरकार की शक्तियों को राज्य 
सरकार के हाथ में देने की प्रवृति जोर पकड़ती जा रही है। यहां यह 
उल्लेखनीय है कि नौ -अमरीकी राज्य पूरे श्रेट ब्रिटेन से भी बड़े हैं तथा 
इक्कीस, इज्भुल॑ण्ड तथा वेल्स से बड़े हैं। नोथ 'केरोलिना राज्य अकेले 
इच्धुलं ण्ड से बड़ा है । | 


क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक भ्रन्य दृष्टिकोण भी है जिसका विकास 
संयुक्त राज्य श्रमरीका में हुआ है। यह पूरी तरह स्थानीय सरकार से 
सम्बन्ध नहीं रखता, इसका सम्बन्ध एक व्यापक अर्थ में नियोज़न- .(शिक्षावा- 
08) से होता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय साधन स्म्रिति (]घक्ांगान 
॥१९४0प068 (०ग्राग्रां(०९) ते यह मत प्रकट किया कि एक क्षेत्रीय संगठन 
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की स्थापना करना. निहायत जरूरी है जो . कि सभी वर्तमान सीमाओं की 
भ्रवहेलना करे, यहां तक कि राज्य की सीमाओं को भी:ने माने | इस प्रकार 
के क्षेत्रीय संगठन को, चाहे इसका कोई भी रूप क्‍यों ने हो, . सम्प्रभता का 
नया के नहीं मानना चाहियें। यह अनजाने में भी ऐसा नहीं है ।- किसी भी 
स्थिति में इस प्रकार का संगठन ऐसा नहीं बन सकता कि इसके अलग से 
निर्वाचित कार्यकर्त्ता हों, व्यवस्थापिका हो तथा कर उगाहने की शक्ति हो। 
ऊलत: यह आ्रावश्यक नहीं कि इस क्षेत्र की कुछ निश्चित सीमायें हों।. 
इसी भ्रकार इसके लिये यह भी जरूरी नहीं है कि कुछ निश्चित नागरिक हों। 
अनेक नागरिक एक उहं श्य के लिये अपने आपको एक, क्षेत्र का सदस्य मान 
सकते हैं तथा दूसरे उद्ं श्य के लिये किसी.: अन्य क्षेत्र का । ह 

इज्ल ण्ड तथा वेल्स में जो आधुनिक समय में संयुक्त क्षेत्रीय नियोजन 
समितियां बनाई गई हैं उनके पीछे बहुत कुछ यही विचार कार्य कर रहा 
है । यद्यपि उनकी कुछ निश्चित सीमायें हैं तथा उनका एक निश्चित नियोजन 
है जो कि अंमरीकी मान्यताओं से पर्याप्त दर पड़ता है) सामान्य रूप से 
यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश में क्षेत्रवाद के समर्थक यह नहीं 
चाहते कि स्थानीय सरकार की छोटी इकाइयों को दबा दिया जाये तथा 
तियमानुसार ये समयंके स्थानीय सरकार के उस रूप का अनुगमन करेंगे 
जो कि देश में प्रभावशील है । इस प्रकार फ्रांस के क्षेत्रवादी प्रायः यह 
प्रतिपादित करते हैं कि कुछ उद्देश्यों से अनेक विभागों को उनमें से किसी 
एक को प्रीफ्ेस्ट के ओधोन संगठित कर दिया जाये ; जंत् क्रिप्रग्रेज 
क्षेवरवादी इस बात का समर्थन करेंगे कि क्षेत्रीय परिषद प्रत्यक्ष रुप से 
निर्वाचित की जायें । यह सच है कि कई बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी 
समर्थन किया जाता हैं। एक ऐसी क्षेत्रीय परिषद के बाबत कहा जाता है 
जिसमें कि सम्बन्धित स्थानीय सत्ताओं के. प्रतिनिधि हों । यह व्यवस्था 
ग्रेट ब्रिटेन में भारी भ्रलोकप्रिय है । | 

प्रंट ब्रिदेत में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न, उद्देश्यों के लिये देश के 
अनेक भाग कर दिये गये हैं, उदाहरण के लिये डाकघर, ऑडिट, सेन्सस, 
विद्यूत, रोजगार परिवर्तत आदि । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ां वात है कि 
विंभिन्न सरकारी विभाग अपनी मांगों को देशव्यापी बनाने में असमर्थ रहते 
हैं। पिछले महायुद्ध के समय जो नागरिक सुरक्षा क्षेत्रों (एज! 0र्थश०६ 
र०ड्ांणा5) की व्यवस्था की गई उनमें इजद्धुलँण्ड के दस क्षेत्र थे तथा 
ग्यारहवां वेल्स का था। इस प्रंगठव का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के 
विभिन्न भागों के मध्य स्थित संचार व्यवस्था के संकट को दुर किया जावे 
तथा जो परकारी युह्य कार्याजथ युद्ध प्रवातों के कारण बिर है हैं उन शी 
उचित व्यत्रस्था की जाये। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक सरकारी वमागो के 
प्रतिनिधि रखे गये तथा यह पाया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अतेकीक रण 
करने से स्थावीय सत्ताओं को अनेक लाम हुये। संगठन के इस छप द्वारा 
स्थानीय स्वायत्त सरकार के रूप को झ्रावश्यक रूप से नहीं बदला गया । 


न रे ०5 | 
स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का निर्माण पुरी तरह से दूश्तरी बात हूँ ) 
इसे कभी-कमी केन्द्रीयकरण का रूप भी कह दिया जाता है, हिन्तु यह 
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कहना सच नहीं है । इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासकीय निकाय चाहे प्रत्यक्ष रूप 
से चुने जायें ग्रथवा स्थानीय परिपदों द्वारा नामजद किये जायें, वे दोनों ही 
स्थितियों में स्थानीय सत्ता ही रहेंगे ! यह सच है कि कुछ स्थानीय परिषदों 
की शक्ति अवश्य कम हो जायेगी तथा इसका सर्देव ही विरोध किया जाता 
रहेगा । कुछ भी हो, इतसे स्थानीय सरकार का सिद्धान्त प्रमावित नहीं 
होगा । क्षेत्रीयकरण कुल मिलाकर समय की एक आवश्यकता सममभा जाता 


है तथा इसके अपने कुछ उपयोग मी हैं जितको अस्वीकार नहीं “किया जा 
सकता । 


स्थानीय सरकार के क्षेत्रों को सीमित करेना एक समस्या होती है 
तथा स्थानीय सरकार की कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं होती । इस 
सम्बन्ध में जो मी सिद्धान्त बताया जाता है वह बअ्रपरिहार्य रूप से किसी न 
किसी स्थान पर हमको घोखा दे जाता है। वंज्ञानिक प्रगति ने ऐतिहासिक 
एवं परम्परागत सीमाझ्रों को अ्रयहीन बना दिया है। पुराने क्षेत्रों का आज 
अपने झ्ाप में कोई महत्व नहीं रह गया है जैसा कि पहले कमी माना जाता 
था। नाली व्यवस्था, जल-प्रसारण, विद्य तीकरण झादि आ्रावश्यकताग्रों के 
बढ़ते हुये प्रमाव के कारण इस परम्परा का प्रमाव और भी कम हो गया है । 
भौगोलिक रूप से किया गया विचार आज-कल अन्तिम उपयोगिता का प्रतीक 
नहीं माना जाता क्योंकि पुल बांध कर नदियों के दोनों पाठों को एक किया 
जा सकता है, पहाड़ों को काटकर गिराया जा सकता है। यातायात जोन 
का विचार उन दिनों सुभाया जाता था जब कि संचार के साधन रोमन- 
कालीन सम्यता से भिन्न नहीं थे। किन्तु रेलवे तथा हवाई जहाज के 
आविष्करर के परिणामस्वरूप 'न्यूहेवन' न्यूयार्क का एक निकटस्थ जिला सा 
बन गया है । 

वर्तमान शहरों के निवासी पानी, प्रकाश, नालियां ग्ादि की दृष्टि 
से गांवों के निवासियों की श्रपेक्षा सेवाश्रों के विशेष उपबन्धों की श्रावश्यकता 
रखते हैं । इस काररं से सुविधा इस बात की मांग करती है कि नगर 
स्थानीय सरकार की एक स्वामाविक इकाई है; किन्तु इसकी सीमाझों को 
निश्चित कर सकना बड़ा कठिन है क्योंकि दामवे व्यवस्था श्रथवा यातायात 
का अन्य साधन उसे निकटस्थ क्षेत्रों के साथ मिला देगा। इसके अतिरिक्त 
अनेक सेवाश्रों की प्रकृति भी यह होती है कि उनके लिये बचत एवं कुशलता 
की दृष्टि से श्रधिक बड़े क्षेत्र की श्रावश्यकता है। कुल मिलाकर यही कहा 
जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह शहरी हो श्रथवा देहाती, उसे अनेक 
जटिल कार्यों के साथ नियोजित होना जरूरी है । उनके प्रशासन का तरीका 
ऐसा होना चाहिये कि उनके सामान्य हितों के भ्रस्तावों में उनके बीच सहयोग 
स्थापित होने के लिये पर्याप्त अवकाश हो । 

इस प्रकार क्षेत्र (67०3) झावश्यक रूप से कार्यों के श्राधार पर 
निश्चित किया जाना चाहिये। साथ ही प्रत्येक इकाई को यह स्वतन्त्रता 
एवं श्रवसर भी प्राप्त होना चाहिये कि वह अपनी विशेष आवश्यकता एवं 
रुचियों के भ्राधार प्रर_ विशेष प्रबन्ध कर सके ।. इससे दो बातें स्पष्ट होती 
हैं। प्रथम, इसका अर्थ यह है कि ज़ो लोग विभिन्न प्रकार की स्थानोय 
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समस्याओं को सुलभाने के सामान्य सिद्धान्तों को प्रशासित करते हैं वे नांगरिकों 
द्वारा चुने जाने चाहिये, वे नियुक्त नहीं होने चाहिये और दूसरे, जो लोग इस 
प्रकार चुने जाते हैं उनको प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित सेवाओं की 
सामान्य जटिलता को देखना चाहिये । इस व्यवस्था के- द्वारा वही विकाय 
किसी भी कार्य पर विचार करने के लिये मिल सकता है 'जिससे कि उपके 
निर्वाचितीं की सेवा होगी हो ) विभिन्न कार्यों के अनुसार नगरों को छोटे 
आकार के निर्वाचक जिलों में' विभाजित किया जा सकती है ' ताकि निर्वाचक 
तथा उसके प्रतिनिधि के वीच पर्याप्त सम्बन्ध बताया जा सके । यह इतता 
छोटा भी नहीं होगा चाहिये कि प्रगाप्तकीय नगरपालिका " विकाय को इतना 
बड़ा बना दे कि व्यवहार को कुशलतापूर्वेक्र संचालित न किया .जा सके। 
इस दृष्टिकोण के अ्रनुपार यह जरूरी हो जाता है कि .प्रकृतिं के श्राधार पर 
एक जैसे गांवों को (देड्गाती ज़िलों में). मिला ,दिया जाग्रे । यह संयुक्त इकाई 
यद्यपि शहरी निर्वाचक जिलों से जनसंख्या, की दृष्टि में छोटी रहेगी कित्तु 
फिर भी इसके द्वारा यह. प्रयास किया जायेगा कि देहाठी जीवन में स्थानीय 
प्तरकार से सम्बन्धित. जो समस्‍यायें उठती हैं .उननाः समस्याओं का समाधान 
किया जा सके । इस आधार पर निर्धारित प्रत्येक निर्वाचक जिला उस जिले 
के सदस्य के रूप में बैठेगा तथा जो प्रशासकीशआ तिकाय स्थानीय झायात के 
सामलों पर विचार करेगा उसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा। 


स्थानीय सरकार की बनावट . 
- [पफ० ड॥7थणा९ रण .०९श 6ए०ए्शा। ] द 


स्थानीय सरकार का संगठन किसके द्वारा, किस रूप में तथा किस 
आ्राकार-प्रकार में किया जायेगा यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे निर्धारित 
केरते समय राष्ट्रीय प्रसासन के रूप, देश की मौग्रोलिक अवस्था,: स्थातीय 
जनसंख्या का निवास, देश का क्षेत्रफल, जनता का चंरित्र भ्रादि अनेक बाता 
का प्रभाव पड़ता है | ये सभी प्रमाव डालने वले तल सभी देग 
में. एक जैसे नहीं होते वरन्‌ इनके बीच पर्याप्त भिन्‍नता होती है अत: 
सभी देशों में स्थानीय सरकार की बनावट भी एक जैली नहीं हां 
सकती । स्थनीय सरकार के रूप अवेक श्रकार के हैं। एक बात इम 
सम्बन्ध में अत्यन्त रोचक है और वह यह कि स्थानीय सरकार के रूप का 
श्रावश्यक रूप से इस प्रकार नहीं बनाया जाता कि. वह देश - की विस्तृत 
सांवैधानिक परम्पराओं एवं व्यवहारों के श्रनुकूल हो । इसके विपरीत 48 
देश ऐसे भी हैं जहां कई वैकल्पिक रूप देखने को 8 जाते हैं । यदि एक दे 
का संविधान संयुक्त राज्य श्रमरीका की भांति संघीय का तो स्थानीय 
सरकार के रूप का निर्धारण कुछ निर्मायंक इकाइयों के 52 के 
छोड़ा जा सकता है । यदि एक देश का संविधान एकात्मक है तो वस्तियों 
बीच परम्पराबादी भिन्‍तताओं को मी पर्याप्त स्थान दिया जाता है 83 
कि ग्रेट ब्रिटेन में होता है अथवा स्थानीय समाज को संगठित होने * 23 
कुछ सम्भव विकल्प अस्तुत किये जा सकते हैं । स्थानीय सरकार + ६ 


विभिन्न रूपों का विस्तार के साथ वर्णन करना यहां हमारा उद्देश्य नहों 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं वनावट प्र्प्‌ 


है । यहाँ हम कुछ राष्ट्रीय परम्परात्रों के प्राघार पर यह प्रयास 
करेंगे-कि कुछ देशों के रचनात्मक पहलुओं का उल्लेख किया जा सके । 


ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार का मुख्य पहल, सा्वेजनिक रूप 
से निर्वाचित परिषद्‌ होती है जिसकी सहाणता के लिये एक व्यावसासिक 
तागरिक सेवा मी रहती है । इसके द्वारा प्रशासफीय एवं व्यवस्यायिका 
सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के कार्य सम्पन्त किय्रे जाते हैं विन्तु इसके द्वारा 
कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिसके लिए कि उसे संसद के कानून 
द्वारा निर्देशितन किया गया हो। ब्रिटिज लोग इस अ्यवहार को रासष्ट्राय 
एवं स्थानीय सत्ताओं के बीच हिस्सेदारी के जैसे सम्बंधों के गाधार पर संचा- 
लित करना चाहते हैं. किन्तु वर्तमान प्रवृत्तियों में कुछ परिवर्तन भी दिगाई 
देता है। ये निर्वाचित मन्डल अबने सुबरिमाधित भूविगत कार्यशेत के सास 
'उन्‍नीसवीं शताब्दी की उपज हैं। सर्वप्रथम १८३४ में ये परिषदे टाउन गा 
बारोज के लिए संगठित की गई थीं । उसके बाद १८८८ में इनको काउन्टीज 
एवं नगरों के लिए संगठित किया गया श्रोर ग्नन्त में १६९४ में थे जिले तथा 
पेरिसों के लिए संगठित की गई | आज तक स्थानीय सरकार ग्रभिनियमों की 
परम्परा ने इन परिपदों के कार्य निर्धारित एवं पुन: निर्मारित करने का महत्व- 
पूर्ण कार्ये किया है | प्रमरीकी दृष्टिकोण से .एक गअत्यन्त महत्वपूर्ण ब्रात गह 
समझी जाती है कि शिक्षा का संचालन स्थानीय सरकार का उत्तरदासित्व 
नहीं है वरन्‌ यह तो राष्ट्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। 


ग्रेट ब्रिटेन में निर्वाचित परिपदों के श्रस्तित्व के फलस्वरूप यहां 
स्थानीय सरकार के हूप में पर्याप्त एकरूपता पाई जाती है। पापंद के रूप 
में इसके सदस्य अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए प्रष्यादेश 
बनाना, बजट को निर्धारित करना, उनके लिए सौंपी गई नीतियों को निर्धारित 
करना तथा उनके व्यवहार का संचालन करना श्रौर उसी प्रकार स्थायी 
अधिकारियों को भी छांटना एवं 'उनकी नियुक्ति करना पश्रादि । इन 
पाषंदों की प्राय: वही योग्यतायें हैं जो कि एक संसद सदस्य की हुग्ना करती 
हैं तथा इनकी योग्यता में सम्पत्ति एवं इनकी वास्तविक सम्पदाञ्ं से कोई 
अन्तर नहीं पड़ता | छोटी इकाइयों में समी पार्षद जनता द्वारा निर्वाचित 
होते हैं जेवकि बडी इकाइयों की परिपदों के एक चौयायी सदस्य सहवृत होते 
हैं तथा छ: वर्ष के लिए कार्य करते हैं जबकि सिर्वाचनों एवं संदवृतियों 
80) पर वर्ड क्षेत्रों की परिपदों में एक तारतम्य सा बनाये रफा 

हि . 


- ब्रिटिश नगरों के मेयर का चुनाव थाप॑दों द्वारा श्रपने बीच में से ही 
किया जाता है । यह मेयर एक वर्ष तक अपने पद पर काय करता रहता है । 
स्थानीय सरकार की श्रन्य इकाइयों में समापति का निर्वाचन किया जाता है । 
कुछ समय से उत्पन्न प्रवृति के श्रनुसार ब्रिटिश स्वॉतीय सरकार राष्ट्रीय दलों 
के लिए एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र वन गया है । कल्याणकारी राज्य के परिणशाम- 
स्वरूप यहूं प्राय: जरूरी बन गया है कि रराष्ट्रोय सरकार 


है ् हे गर एवं स्थानीय 
सरकारें परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की भूमिका में कार्य करें इससिश्रों 
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समस्याओं को सुलमभाने के सामान्य सिद्धान्तों को प्रशासित करते हैं वे नागरिकों 
द्वारा चुने जाने चाहिये, वे नियुक्त नहीं होने चाहिये श्रौर दूसरे, जो लोग इस 
प्रकार चुंने जाते हैं उनको प्रत्येक स्थानीय क्षोत्र से सम्बन्धित सेवाश्रों की 
सामान्य जठिलता को देखना चाहिये | इस व्यवस्था के' द्वारा वही निकाय 
किसी भी कार्य पर विचार करने के लिये मिल सकता है जिससे कि उप्के 
निर्वाचितों की सेवा होगी हो ॥ विभिन्न कार्यों के अनुसार नगरों को छोटे 
थ्राकार के निर्वाचक जिलों में” विभाजित क्रिया जा सकता है ताकि निर्वाचिक 
तथा उसके प्रतिनिधि के वरीच पर्याप्त सम्बन्ध बताया जा सके । यह इतना 
छोटा भी नहीं होगा चाहिये कि अग्राप्तकीय नगरपालिका “निकाय को इतना 
बड़ा बना दे कि व्यवहार को कुशलतापूर्वक संचालित न किया .ज़ा सके | 
इस दृष्टिफोण के अ्रनुपार यह जरूरी हो जाता है कि .प्रकृति के आधार पर 
एक जैसे गांवों को (देड़ाती ज़िलों में). मिला ,दिया जाग्रे | यह संयुक्त इकाई 
यद्यपि शहरी .निर्वाचक जिलों से .जनसंख्या, की दृष्टि में छोटी रहेगी किन्तु 
फिर भी इसके द्वारा यह. प्रयास किया जायेगा कि देहाठी जीवन में स्थानीय 
सरकार से सम्बन्धित जो समस्‍यायें उंठती हैं .उत्त समस्याओं का समाधान 
किया जा सके । इस आधार पर _तिर्धारित प्रत्येक निर्वाचक जिला उस जिले 
के सदस्य के रूप में बैठेगा तथा जो प्रशासक्रीय त्िकाय स्थानीय आ्रायात के 
मामलों पर विचार करेगा उसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा । 


स्थानीय सरकार की बनावट 
[796 8#7टप्रा8 रण ॥,0९ब्ं 60एक्षाएशा। | 


स्थानीय सरकार का संगठन किसके द्वारा, किस रूप में तथा किस 
ग्राकार-प्रकार में किया जायेगा यह एक महत्वपुरा समस्या है जिसे निर्धारित 
करते समय राष्ट्रीय प्रसासन के रूप, देश की भौगोलिक ग्रवस्था,: स्थातीय 
जनसंख्या का निवास, देश का क्षेत्रफल, जनता का चरित्र झदि अनेक बातो 
का प्रभाव पड़ता है | ये सभी प्रभाव डालने वले तत्व सभी देग 
में एक जैसे नहीं होते वरन्‌ इनके बीच पर्याप्त भिन्‍तता होती हा 
सभी देशों में स्थानीय सरकार की बतावट भी एक जली नहीं हीं 
सकती । स्थनीय सरकार के रूप अनेक प्रकार के हैं। एक वात इस 
सम्बन्ध में श्रत्वस्त रोचक है और वह यह कि स्थावीय सरकार के रूप को 
ब्रावश्यक रूप से इस प्रकार नहीं बताया जाता कि.- वह देश -की विल्लृत 
सांबैधानिक परम्पराओं एवं व्यवहारों के श्रनुकूल हो । इसके विपरीत &+ 
देश ऐसे भी हैं जहां कई वेकल्पिक रूप देखने को गत जाते हैं। यदि एक देश 
का संविधान संयुक्त राज्य अमरीका की भांति संघीय है तो स्थानीय 
सरकार के रूप का निर्धारण कुछ निर्मायक इकाइयों के हाथ में 
छोड़ा जा सकता है। यदि एक देश का संविधान एकात्मक है तो बस्तियों के 
बीच प्रम्परावादी भिन्‍नताओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है, 3 
कि ग्रेट ब्रिटेन में होता है अथवा स्थानीय समाज को संगठित होने के रे 
कुछ सम्मव॒ विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं । स्थानयि कट है 
विमिस्त रूपों का विस्तार के साथ वर्णंव करना यहाँ हमारा उद। | 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट श्र 


है । यहाँ हम कुछ राष्ट्रीय परम्पराओों के आ्राधार पर बह प्रयास 
करेंगे-कि कुछ देशों के रचनात्मक पहलुओं का उल्लेख किया जा. सके । 


ग्रंट ब्रिटेत की स्थानीय सरकार का मुख्य पहल, सार्वजनिक रूप 
से निर्वाचित परिषद्‌ होती है जिसकी सहाण्ता के लिये एक व्यावसायिक 
नागरिक सेवा भी रहती है । इसके द्वारा प्रशासफ्रीय एवं व्यवस्थापिका 
सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के काये सम्पन्न किये जाते हैं किन्तु इसके द्वारा 
'कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिसके लिए कि उसे संसद के कानून 
द्वारा निर्देशित न किया गया हो। ब्रिटिंग लोग इस व्यवहार की राफप्ट्राय 
एवं स्थानीय सत्ताओं के बीच हिस्सेदारी के जैसे सम्त्ंघों के आधार पर संचा- 
लित करना चाहते हैं किन्तु वर्तमान प्रवृत्तियों में कुछ परिवर्तन भी दिखाई 
देता है। ये निर्वाचित मन्डल अपने सुपरिभाषित भूतिगत कार्यक्षेत्र के साथ 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी की उपज हैं। सर्वप्रथम १८३४ में ये परिपदे' ठाउन या 
बारोज के लिए संगठित की गई थीं। उसके बाद १८८८ में इनको काउन्टीज 
एवं नगरों के लिए संगठित किया गया और अन्त में १८६४ में ये जिले तथा 
पेरिसों के लिए संगठित की गई | आज तक स्थानीय सरकार अधिनियमों की 
परम्परा ने इन परिषदों के कार्य निर्धारित एवं पुन: निर्धारित करने का महत्व- 
पूर्ण कार्य किया है। अमरीकी दृष्टिकोण से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह्‌ 
समभी जाती है कि शिक्षा का संचालन स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व 
नहीं है वरन्‌ यह तो राष्ट्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है । 


भ्रंट ब्रिटेन में निर्वाचित परिपदों के भ्रस्तित्व के फलस्वरूप वहां 
स्थानीय सरकार के रूप में पर्याप्त एकरूपता पाई जाती है। पाप॑द के रूप 
में इसके सदस्य अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए श्रध्यादेश 
बनाना, बजट को निर्धारित करना, उनके लिए सौंपी गई नीतियों को निर्धारित 
करना तथा उनके व्यवहार का संचालन करना और उसी प्रकार स्थायी 
अधिकारियों को भी छांटना एवं 'उनंकी नियुक्ति करना श्रादि । इन 
पाषंदीं की प्राय: वही योग्यतायें हैं जो कि एक संसद सदस्य की हुआ करती 
हैं तथा इनकी योग्यता में सम्पत्ति एवं इनकी वास्तविक सम्पदाओं से कोई 
अन्तर नहीं पड़ता | छोटी इकाइयों में समी पापंद जनता द्वारा निर्वाचित 
होते हैं जेबकि बडी इकाइयों की परिपदों के एक चौयायी सदस्य सहवृत होते 
हैं तथा छ: वर्ष के लिए कार्य करते हैं जबकि तिर्वाचनों एवं सदवृततियों 
के 2 पर बडे क्षेत्रों की परिपदों में एक तारतम्प सा बनाये रखा 
जाता है। | $ 


ब्रिटिश नगरों के मेयर का चुनाव पापंदों द्वारा अपने बीच में से ही 
किया जाता है । यह मेयर एक वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता रहता है । 
स्थानीय सरकार की श्रन्य इकाइयों में समापति का निर्वाचन किया जाता हे । 
कुछ समय से उत्पन्न प्रवृति के भ्रनुसार ब्रिटिश स्थांवीय सरकार राष्ट्रोय' दलों 
के लिए एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र वन गया है । कल्याणकारी राज्य के परिणाम- 
स्वरूप यह प्राय: जरूरी बन गया है कि रराष्ट्रोय सरकार एवं स्थानीय 
सरकार परस्पर सहयोगपूर्णा सम्बन्धों की भूमिका में कार्य करें इसलिशों 


५६ स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


मजदूर दल ने अपने कांर्यकर्म को स्थानीय स्तर की सीमाओ्रों में भी समाविष्ट 
किया । इसे सबके परिणामस्वरूप इन परिषदों के निर्वाचनों में निर्वाचक 
काफी रुचि लेने लगे हैं जबकि इससे पूर्व” इनके प्रति उनका उपेक्षा भाव ही 
रहता था । स्थानीय कार्यो' में जनता की रुचि के सम्बन्ध में लोगों के दीच 
अ्रलग-अलग विचारधारायें हैं | परिषदें काफी बड़ी होती हैं इसलिए उनके 
कार्यो' को टुकड़ों में बांद दिया जाता है। ये समितियां अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार स्थायी नागरिक सेवा पर निर्मर करती हैं जो कि श्रपने द्वारा 
नियंत्रित कार्य में संलग्न, रहती हैं 4 तकनीकी कार्य की जटिलिताग्रों को 
देखते हुये यह स्वाभाविक ही है कि इन नागरिक सेवकों को पूरा महत्व प्रदान 
किया जाये किन्तु इनको परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसीके द्वारा 
इनको वेतन दिया जाता है इसलिए अन्तिम उत्तरदायित्व तो परिषद पर ही 
आकर टिक्नता हैं। स्थानीय सरकार में विभिन्‍न पदों पर लाखों कर्मचारी कार्य 
करते हैं। उनकी: सामान्य योग्यतायें भी पर्याप्त ऊंची होती हैं। असल में 
वे उस योग्यतापन से बचे रहते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर, पर प्रशासकीय वर्ग 
की विश्येषता होती है । अध्यापकों की भांति अनेक अ्रधिकारियों के लिए 
मापदण्ड राष्ट्रोय सरकार द्वारा .निश्चितत किया जाता है । , 

ब्रिटिश स्थानीय सरकार: का ' सर्वाधिक - महत्वपूर्ण स्थायी अ्रधिकारी 
टाउन क्लक होता है । इसे हंम एंक सामान्य प्रशासक मान सकते हैं जो कि ग्रतेक 
कार्यो' के बीच एक समन्वयकर्त्ता कां महत्वपूर्णा कार्य सम्पंन्‍्त करता है । ब्रिटेन 
के लोग इस अ्रधिकारीके पदको अत्यन्त महत्वपूर्णा एवं श्रपती स्थानीय सरकार 
की एक अनोखी विशेषता मानते है । कुछ लोग यह संदेह व्यक्त करते-हैं कि 
क्या इस प्रकार का स्थायी अधिकारी मी उपयुक्त है क्योंकि यह भ्रषिकारी 
स्थानीय सरकार को कानूनी श्रौर नौकरशाही रूप देते का कारण बनेगा 
और इस प्रकार यह स्थानीय प्रजातन्त्र पर 'श्रांघात करेगा ।! 


देश के नियोजन एवं उसकी :कार्यवाहियों में समन्वय की प्राव- 
श्यकता के परिणामस्वरूप सन्‌ .१६४३ ,में स्थानीय सरकार की विभिल 
समस्याओं पर विचार करने के लिये श्रक श्रलग से मंत्र लय स्थापित किया 
गया । इसका मुख्य कार्य यह बताया ग़या है कि भूमि के प्रयोग भेव॑ विकाय 
के सम्बन्ध में राष्ट्रोय नीति के निर्मोर्य भ थ॑ क्रियान्वयन में भर करूँपता तेवा 
अ्रेकलयता लींनें का प्रयास करे... . 

... क्राँस में स्थानीय संरकौर् को रूप ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा पूरी तरह 
से भिन्‍न है । इसका कारण यह्‌ बताया जाता है कि असल में फर्स ने सच्चे 
रूप में स्थानीय स्वायत्त सरकार को कमी भी स्त्रीकार नहीं किया था ४ 
फ्रांस के संविधान का मुख्य उद्देशप्न एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना करता हे 
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स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट ६१ 


मन्त्री संसद के किसी निरीक्षक के अधीन कार्य नहीं करते। राष्ट्रीय 
परिषद की भाँति स्थानीय परिषद भी समस्त स्थानीय जनता के हितों का 
ध्यान रखतो है । वह क्षेत्र के सभी भागों को उनकी उपयोगिता के आधार 
पर पर्याप्त महत्व प्रदान करती है । समस्त स्थानीय कार्यो को एक ही निकाय 
के नियन्त्रण में रखने के लिये एक दूसरा कारण और मी है और वह यह है 
कि स्थानीय जनसंख्यायें प्राय: अपूर्ण होतो हैं । इनके कार्यो को करने का 
उत्तरदायित्व जिन लोगों पर रहता है वे प्राय: निम्त योग्यता वाले होते हैं । 
एक संस्था की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें विभिन्न 
विशेषताश्ों वाले लोग हों । स्थानीय संस्थाम्रों को राजनैतिक क्षमता एवं 
सामान्य वुद्धिमता का प्रशिक्षण केन्द्र माना जाता है। किन्तु किसी भी 
प्रशिक्षण केन्द्र में अध्यापक एवं छात्र दोनों का ही होता नितात आवश्यक 
समभा जाता है। यदि एक सकल में केवल छात्र ही हों श्रौर अध्यापक एक 
भी न हो तो वह निरर्थक है; और यदि केवल अध्यापक ही हो और छात्र 
नहों तो भी यह मह॒त्वहीन है । किसी भी विपय को हम तभी हृदयंगम 
कर पाते हैं जब कि हमसे वरिष्ठ लोगों द्वारा उसे पूरी तरह से हमारे सम्मुख 
स्पष्ट किया जाये | इसलिये यह जरूरी है कि पर्याप्त योग्यता, ज्ञान ए 
अनुमव वाले लोग ही इन संस्थाओं में लिये जायें। इस प्रम्तंग में यह नहीं 
भूल जाना चाहिये कि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से उच्च वर्ग के 
लोगों को स्थानीय सरकार के कार्यो में उलभाये रखना भी खतरे से खाली 
नहीं है क्योंकि इससे राष्ट्‌ उनकी सेवाओं से वंचित रह जायेगा । 


श्रेष्ठ बनावट की कसौटियां 
[॥९ (९5७५ ० 9९४ डापटए€ ] 


स्थानीय सरकार की बनावट किस प्रकार की होनी चाहिये तथा 
उसके लिये फिन आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिये, यह एक 
हत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करते समय सदेव ही यह ध्यान रखना 
चाहिये कि आखिर हम स्थानीय सरकार से क्या कार्य लेना चाहते हैं ; 
अर्थात्‌ वे उहदं श्य कौन-कौन से हैं जिनकी पूर्ति स्थानीय शासन को करनी 
चाहिये । यह तय कर लेने के बाद ही उन नियमों एवं शर्तों पर विचार 
दी जाता है जिनकी पूर्ति स्थानीय सरकार की बनावट को करनी 
होगी । 


स्थानीय शासन की बनावट को जिन उद्दं श्यों, नियमों एवं शर्तों का 
पालन करना चाहिये वे उसकी रचना के मूल आधार का कार्य करते हैं । 
यदि हम राष्ट्रोय दृष्टि से विचार करें तो पायेंगे कि स्थानीय अ्रधिकारी 
मुख्य रूप से प्रशासकीय एवं कार्यपालिका सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को ही 
सम्पन्न करता है। ये संस्थायें उन नीतियों का पालन करती हैं तथा उनके 
अनुसार शासन संचालित करती हैं जो कि संसद द्वारा निर्धारित की जाती 
हैं । कई बार संसद उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित भी कर देती है । अत 
यह कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन की बनावट का मूल लक्ष्य 
साधारणुत ; प्रशांसकीय होना चाहिये यदि हमें स्थानीय शासन की बनावट 
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का अध्ययन करना, चाहें तो भी उसे पर, प्रशासकीय-दृष्टि से ही विचार किया 
जाना चाहिये । यदि, हम उसकी सार्थकत्ता, जानना चाहें तो यह उपयुक्त 
रहेगा कि उसको प्रशासकीय, कसौटी पर ,कस कर देखा जाये । स्थानीय 
संस्थाश्रों का मूल लक्ष्य नाग़रिकों की सेवा करना है।। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने में वे _ कितनी कार्यकुशलता एवं मितव्येयत्ता के. साथ आगे बढ़ती हैं 
इसी के श्राधार पर, उनकी उपयोगिता एवं ओऔचित्य का मूल्यांकन किया 
जायेगा । कुछ विचारकों ने लिखा है कि मितव्ययता का अर्थ यह नहीं मान 
लेना चाहिये कि नागरिकों की कम से कम खंचे में ही सेवा की जाये। 
कम खर्चा अपने आप में कोई अच्छाई नहीं है और यदि इसके फलस्वरूप 
कार्य का स्तर गिरता है अथवा कार्यकुशलता को ठेस लगती है तो ऐसी 
पभित्तव्ययता को शीघ्र ही तिलांजलि दे देती चाहिये ). मितव्ययता. के साथ 
ही यदि कार्य स्तर को तथा कार्यकुशलता को ऊंचा: बनाये रखे तव श्रेष्ठ 
समभा जायेगा। कार्यकुशलता से हमारा अर्थ यह है कि स्थानीय जैन सेवा 
के क्षेत्र में नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति का पूरा प्रबन्ध किया जाये 
तथा लोग कम से कम असुविधा का सामना करते हुये श्रपने जीवन का संचालन 
कर सके । इप्के अतिरिक्त किये गये कार्य एक स्तर तथा विधि के अनुसार 
संचालित हों । स्थानीय शासन की बनावट कुछ इस प्रकार की होती चाहिये 
कि वह नयी समस्याओं को आसाली के साथ अपना सके। उसको यही 
क्षमता उसकी कार्यकुशलता का स्पष्ट प्रमाण बन जायेगी । 


स्थानीय सरकार के संगठन का रूप यह॒ निश्चय करने में महत्वपूर्ण 
भाग लेता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगा श्रथवा नहीं। गह 
सच है कि किसी भी संस्था की सफलता उसके कार्य-कर्त्ताओ्नों की योग्यता 
एबं क्षमता पर निर्मर रहती है किन्तु फिर भी उसके रूप की बनावट का 
भहत्व भुलाया नहीं जा सकता । स्थानीय संस्थाओं की वतावट पर सवा्तरथम 
तो आर्थिक दृष्टि से विचार किया जावा उचित रहेगा । तागरिक इसे 
संस्थाओं के माध्यम ते अधिकांश आंथिक लक्ष्यों को प्रॉप्प करना चाहता है। 
मे आथिक लक्ष्य प्राप्त करते समंय वह ॒ जिन सेवाशों की ग्राकांक्षा करता हू 
थे परस्पर घेनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं । एक सेव। की सम्पन्नता पर दूत 
का भविष्य अवलम्बित करता है। इस वस्तुस्थिति की भूमिका में उचित 
यही रहेगा कि एक अभिकरण ऐसा हो जो सभी सेवायें प्रदान कर सके: 
यह तरीका श्रधिक उचित एवं मितव्ययतापूणं लगता है। _स्थानोय स्तर 
पर एक से अधिक सेवायें करने वाली सत्ताओं को विशेष रूप से महंत दिया 
जाता है। उनका संगठन भी इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर ही किया 
जाता है । यदि एक्र स्थानीय सरकार की बनावट इस सिद्धांत को हा 
महत्व देती है तो वह उसकी अपेक्षा अधिक वांछुनीय मानी जायेगी जा 


ऐसा नहीं करती ॥ 


स्थानीय सरकार कीं बनावट पर प्रभाव डालने वाला एक ग्न्य ता 
वह क्षेत्र हैं जहां पर कि स्थानीय प्राधिकारी कार्य करते हैं। इसके ढीटा 
स्थानीय सेवा का भ्राकार निश्चित किया जाता है। यह लोक प्रशामन का 
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भाषा में एक प्रशासकीय इकाई होती है । इसके द्वारा संगठन की कार्यकुशलता 
एवं मितव्ययता पर भारी प्रभाव डाला जा सकता है जिसके आधार पर कि 
सेवा का संचालत किया जाना है । जिस प्रकार एक व्यापारिक संस्था पर 
बढ़ते हुये उत्पादन का प्रमाव पडता है उसी प्रकार स्थानोय “सरकार पर 
इस बात का प्रभाव पड़ता है कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा 
बढ़ती जा रही है अथवा नहीं । स्थानीय सत्ता के आकार की एक निश्चित 
सीमा होतो है । यदि ऐसा.न किया जये तो श्रम, शक्ति एवं समय के 
अपव्यय की सम्मावनायें बढ़ जाती हैं। स्वानीय्र सत्ता को छोटे-छोटे क्षेत्रों 
में विभाजित कर देने पर मशीनों तथा कायेफर्त्ताओं की झ्ावश्यकता अधिक 
बढ़ जायेगी । दूसरी ओर यदि स्थानीय सत्ता का-ञ्राकार बडा हो तो अनेक 
छोटे क्षेत्रों को उसी के अन्तगंत समाहित किया जा .सकेगा और इस प्रकार 
से मितव्ययता रहेगी और नियन्त्रण तथा टेखमाल के कार्थों के बीच उचित 
संतुलन रहेगा । किन्तु इसका भ्रर्थ यह नहीं है कि आकार बहुत बड़ा बना 
दिया जाये । बड़े आकार की भी एक सीना होती है। इस सीमा से बाहर 
जाने पर मितव्ययता नहीं रह पाती, कार्फ्ककुशलता समाप्त हो जाती है और 
एकदम कठोर तथा नियमानुसार- रूप में कार्य करने की परम्परायें पड़ जाती 
हैं जो कि संगठन की लोचशीलता को समाप्त करके उसे स्थिर तथा असामं- 
ज़स्य पूर्णो बना देती हैं । असल में स्थानीय सत्ता का क्षेत्र सेवा की प्रकृति 
एवं आकांक्षा पर निर्मर करता है शौर इसलिये प्रत्येक सेवा ही इस बात का 
निश्चय करेगी कि उसे कितना बड़ा संगठन चाहिये | इस दृष्टि से सेवाओं 
के समूह बनाने की परम्परा भी. महत्वपू्ं है। जिन सेवाओं में छोटे श्राकार 
की आवश्यकता है उनको एक जगह रख दिया जाये और जिनको बडे 
आकार की जरूरत है उनको एक स्थान पर सम्मिलित कर दिया जाये । 


कई वार मितव्ययता श्रेवं कार्यकुशलता. के बीच भी संघर्ष छिड 
सकता है । मितव्ययता के आधार पर यदि हम पक क्षेत्र का आकार 
श्रत्यन्त छोटा करदें तो यह सम्मव है कि उसके कार्यो को संचालित करने 
के लिये आवश्यक आथिक साधन उपलब्ध न हो सके | इस प्रकार श्रक 
दिये हुये स्तर के अनुसार वे स्थानीय नागरिकों की सेवा नहीं कर पायेंगे, 
साथ ही यह भी सम्मव है कि कार्यकुशलता के लिये पर्याप्त संख्या में जिन 
योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है वे प्राप्त न हो सके । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में स्थानीय शासन की बनावट अनेक विचारों 
के श्राधार पर तय. की जाती है। स्थानीय शासन्न की बनावट के पीछे अंक 
यह भी विचार कार्य करता है कि मतदाता एवं निर्वाचित के बीच पर्याप्त 
सम्बन्ध बना रहे और मतदाता अपने प्रतिनिधि पर यथासम्मव नियंत्रण 
रख सके | इसके लिशे यह जरूरी है कि चुनाव, क्षेत्र इस प्रकार के बनाये 
जायें कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधा सम्बन्ध रख सके। साथ ही 
प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय सत्ता के अधिकारियों के साथ भी उचित 
सम्बन्ध बनाये रखा जा सके । इन सभी तत्वों पर अंक संस्था की कार्य- 
कुशलता निर्मर करती है । साथ ही प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था भी इस बात 
की मांग करती है कि स्थानीय सत्ता के श्रधिका रीगण जनता के प्रतिनिधियों 
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की देखरेख में कारये करें । ऐसा होने पर ही नौकरशाही,, लालफीताशाहो, 
४8, सैच्छाचारिता आदि प्रशासनिक दोषों का निवारण किया जा 
सकेगा । 4, डा ह 

.. किसी भी देश की स्थानीय सरकार बहुत कुछ वहां की ऐतिहासिक 
परम्पराओं का परिणाम होती है । झ्त: यह मानना उचित नहीं रहेगा 
कि वहां की स्थानीय सरकार का संगठन पूरांतः तकंपूर्ण तथा 
पहले से ही निर्धारित ' अवधारणाओं के अनुरूप है । एक प्रसिद्ध कहावत के 
अनुसार आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अतीत काल में 
ज्यों-ज्यों नई समस्‍यायें श्राती गई त्यों-त्यों उनका निराकरण करने के 
लिश नये उपाय भी काम में लिये जाने लगे । परिस्थिति श्र व॑ आव- 
श्यकताओों के साथ सामंजस्य ने ही स्थानीय संस्थाओं के विकास को गति 
प्रदान की । सामाजिक, राजनैतिक, आशिक अेंवं अन्य ' क्षेत्रों में मानवीय 
विकास ने भी स्थानीय सरकार के रूप पर पर्याप्त प्रमाव डाला । इस सबका 
यह अर्य नहीं लगाना चाहिम्न कि इने संस्थाओं का वरतेमान रूप पूरी तरह 
से परिस्थितियों का परिणाम है और जैसा उन्होंने इसे. बना दिया, यह बन 
गया । यह बात तो किसी भी मानवीय संस्था के सम्बन्ध में खरी नहीं 
'उतरती । भ्रत्येक मानवीय संस्था के बारे में कुछे निश्चित धारणायें बन 
जाती हैं और कुछ आदर्श बना लिञ् जाते हैं जिनके भ्राधार पर कि उसके 
रूप को समय-समय यथा सम्भव सजाया और संवारा जाता है। स्थानीय 
सरकार की बतावट के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कुछ धारणायें विशेषत्त: 
उल्लेखनीय हैं । इस सम्बन्ध में प्रथम धारणा यह है कि स्थानीय अधि- 
कारियों की संख्या अधिक नहीं होती; श्रर्थात्‌ ऐसा होना उपयोगी नहीं है 
कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग से श्र क कार्य सौंप दिया जाये और चह केवल 
उस कार्य से ही श्रपने आपको सम्बन्धित. रखे । होता यह चाहिये कि भ्रत्येक 
श्रधिकारी अनेक प्रकार के उपयुक्त कार्यो को सम्पन्न करे । दूसरे, यह 
कहा जाता है कि शहर तथा देहाती इलाकों के लिये जो. स्थानीय सरकार 
का संगठत किया जे उपके बीच मौलिक रूप से अन्तर किया जाता 
चाहिये । दोनों ही क्षेत्रों की कुछ विशेष समस्‍यायें होगे हैं जो कि भक दूप्नर 
के लिये नवीन होती हैं । इत समस्याओं -को सुलभाने के लिये की जाने 
वाली व्यवस्था भी विशेष होता भ्रावश्यक है । दोनों क्षेत्रों के लिये अलग 
से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस सचका उद्द श्य यह नहीं 
होता कि दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के बीच असमानतायें बनाये रखी जावे । 
ग्रसमानता तो पहले से ही मौजूद है, जिसके रहते का यदि समान व्यवहार 
की चेष्टा की गई तो दोनों ही स्थातों के नागरिकों का बुकसान होगा ! 
शहरों का औद्योगिक जीवन, रहते सहन. का तरीका एवं सम्यता हा 
सहारे कुल मिला कर गांवों के जीवन से उसे पर्याप्त ऊचा उठा का 
गाँवों का रहतेससहन एवं पर्याप्त सुविधाओं का अमाव वहां के लो मा 
शहरों की ओर झ्राकपित करता है। परिणामस्वरूप शहरोंकी 2 कक ये 
चली जाती है और गांवका जीवन शुष्क एवं रुचिविहीन सा होगे लग बा 
इससे अनेक गम्भीर समस्‍यायें सामने आती हैं। इन समस्याग्री का या 
के लिये गांवों का शहरीकरण करना जरूरी बन जाता है। 


स्थानीय निकायों का दक्षोत्र एवं बनावट भ्र्छ 


जो कि अेक है तथा अविमाज्य है । इस रूप में ही यह स्थानीय प्रशासन 
की इकाइयों को मान्यता देता है । संविधान के अनुसार ये इकाइयां दो 
प्रकार की हैं-नग रपालिका अयवा कम्यून और विभाग (0०एश(7०708) । 
संविधान के अनुसार ये इकाइयां सार्गममौमिक मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित परिपदों द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक नियंत्रित की जायेंगी। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था तो बिल्कुल वैत्ती ही है जैसी कि ग्रेट ब्रिटेन 
में पायी जाती है किन्तु वास्तविकता यह नहीं। संविधान द्वारा श्रगले 
अनुच्छेद में फ्रांस के परम्परावादी केन्द्रीकरण के सिद्धान्त का वर्ण 
करके इस सारी व्यवस्था को निराधार बना दिया गया है| संविधान कहता 
है कि सरकारी अधिकारियों की क्रियाओं के बीच समन्वय, राष्ट्रीय हितों 
का प्रतिनिधित्व एवं इन इकाइयों (कम्यून तथा विमाग) का भ्रशासकीय 
नियंत्ररा, मन्त्री परिषद द्वारा नियुक्त सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विभा- 
गीय संरचना के अन्तर्गत किया जायेगा । 


राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि (7० ००७४०) प्रीफेक्ट होते हैं। 
प्रत्येक विभाग के लिये शोक की नियुक्ति की जातो है और अन्तरंग 
मंत्रालय द्वारा इनको निर्देशन प्रदान किया जाता है। प्रीफेक्ट की सहायता 
के लिये प्रत्येक जिले में उपप्रीफेक्ट होती हैं। सन्‌ १९४८ के बाद से इनका 
पर्यवेक्षण आठ निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार प्रीफेक्ट 
के चारों ओर ही घूमती है । जैसा कि मि० फ्रडरिक ने लिखा है यह न 
केवल विभिन्‍न मन्त्रालयों के श्रे जेन्टों के बीच समन्वय ही स्थापित करती है 
वरन्‌ यह अनेक स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त भ्रव॑ पद-विमुक्त भी 
कर सकती है । यह मेयरों, परिपद-अध्यक्षों तथा परिपदों को भी निलम्बित 
कर सकती है। प्रीफेक्ट के आधीन निर्वाचित परिपदें तथा उनके अध्यक्ष 
अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं । कुछ बड़े नगरों के मेयर इसके अपवाद भी 
हो सफऊते हैं जो कि अपने लिये अलग से ही एक स्वतन्त्र व्यक्तिगत स्थान 
बना लें । उनकी यह अ्रघीनस्थता वित्तीय स्रोतों के श्रमाव के कारण रहती 
तथा बढ़ती है । मेयर तथा परिपद के अध्यक्ष करों का कोई ठोस आधार 
नहीं रखते । उनको अनेक क्रिपायें राष्ट्रोय व्यवस्यापत के अनुसार करनी 
पड़ती हैं, श्रौर जब वे ऐसा करने में अप्तजल हो जते हैं तो उतको 
प्रीफेक्ट के प्रशासफ्रीय श्नुशासत का विषय बनना होता है किन्तु परिषद 
किसी प्रीफेक्ट के स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना नहीं कर सकती | 


5 प्रीफेक्टों को एक प्रकार से प्रशासक्रीय राजतीतिज्ञ अयवा राज- 
नेतिक प्रशासक समभा जाता है। यदि शीर्य पर एक राजनैतिक दल की 
शक्ति दूसरा दल ग्रहण करले तो इनको हटाया नहीं जाता। फिर भी अनेक 
कार्य ऐसे हैं जो कि सरलता से एक राजपैतिक श्र जेन्ट के कह्टे जा सकते हैं । 
पेरिस से .उनके निर्देशन अ्रसंख्य एवं विस्तृत होते हैं। प्रीफेक्ट विभाग का 
पूरी तरह से श्रध्यक्ष नहीं होती किन्तु परिषद का अध्यक्ष एक प्रकार 
से स्थानीय कार्यपालिका के स्तर पर होता है श्रत: प्रीफेक्ट द्वारा पर्याप्त 
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भ्र्प स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


प्रभावशील योगदान किया जाता है । कुल मिलाकर फ्रांस का तरीका केन्द्रीय 
प्रशासकीय तियंत्रण एवं निर्देशन का हैं जो कि इस मात्रा तक रहता है कि 
भ्रेट-ब्रिटेत की तरह यहां की स्थानीय सत्तायें बिना राष्ट्रीय स्वीकृति की प्रतीक्षा 
किये किसी कार्य में पहलः करने का अधिकार नहीं रखती । इसका मूल 
कारण यह हैं कि उनके पांस फेन्ड्स का प्रभाव रहता है। १६ वीं शताब्दी 
में फ्रान्स ते कुछ नगरपालिका श्र,व॑ स्थानीय “क्रियाओं पर प्रतिवन्ध लगाये 
ताकि व्यक्तिवादी तथां स्वंतन्त्र बाजार व्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। 
ऐसे नियमों के अन्‍्तंगत कम्यूनं किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे 
जहां कि व्यक्तिगत उद्यम से उनको प्रतियोग्रिता' करनी पड़े । अब ये प्रतिवन्ध 
समाप्त हो गये हैं। असल में समाजवाद स्थानीय समुदायों - में पर्याप्त फैला 
है तथा कुछ समुदायों में वो “साम्यवादी” लोग स्थानीय शासन के काये 
में अधिक भाग लेते हैं। आओ का 

संयुक्त राज्य अमरीका में स्थानीय सरकार की मुख्य विशेषता यह 
है कि वहां अमरीकी नगरपालिकायें अत्यधिक स्वतन्त्रता का उपभोग 
करती हैं । यह स्वतन्त्रता विशेष रूप से होमरूल राज्यों में श्रधिक रहती है। 
ग्रंट ब्रिटेन में केन्द्रीय सरकार के अत्यधिक नियंन्त्ररं. को देखते हुए स्थानीय 
स्वतन्त्रता यहां अत्यधिक ही प्रतीत होती है किन्तु यहां प्रदेत सांविधानिक 
प्रजातन्त्र के विश्वेषण की पृष्ठभूमि में यह स्वतन्त्रता उचित एवं स्वस्थ 
हैं । यह बहुत कुछ स्विटजरलैण्ड में पायी जानें वाली व्यवस्था से मेल 
खाती हैं । | ह कक ह 
होम रूल के अ्रन्तर्गत मतदाता .व्रिभिन्‍्त मात्रा में- रेफरेस्डम (रिर्श - 
#आण्यतगा) अथवा पहल. (77090४७) द्वारा-स्थानीय सरकार का अपना 
रूप अपताने की विभिन्‍न मात्राओं में स्वतन्त्रता रखते हैं। दूसरी झोर अन्य राज्य 
विभिन्‍न कार्यक्रम रखते हैं ! आम. प्रवृत्ति यह है. कि कुछ योजनायें . श्रथवा मूल 
रूप बना,दिये जाते हैं, . इनमें ,से .ही स्थानीय इकाइयाँ चुन लेती हैं। यह 
स्त्रतन्वता काउन्टीज की अपेक्षा वगरों को अधिक प्राप्त है किन्तु न्यू ई गलैंड 
में स्थानीय सरकार की प्रभावगील इकाई काउन्टी,न होकर. कस्वा ही हीता है। 
वहाँ. यह, स्वतन्त्रता कस्बा को प्राप्त-होती है । -अधिक विस्तार में जा 
वित्त ही यह बता देना पर्याप्त होगा कि संयुक््र राज्य अमरीका के नगर 
तथा कस्बे, तीन मुख्य रूपों में प्रशासित होते हैं प्रथम रूप मेयर परिषद 
योजना (](8४० (०एाणी ?[4॥ ) है जिसमें कि मेयर तथा परिपद ह 
ही जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । यह योजना सर्वाधिक पुरातन है) 
यह योजना प्रमरीकी राज्यों के संविवानों के व्यापक रूप के समान मा 
जती है जहां कि गवेतर तथा व्यवस्थापिका परम्परावादी शक्ति विभाजन 
सिद्धान्त केआधार पर कार्य करती हैं । स्थानीय प्रशासत का दुँनराट 
तथाकथित श्रेपयोग योजना ((०ग्रगभइझंणा ऐ9) है । इस याजता हि. 
अन्तर्गत एक छोद्या तिर्वाचित निकाय होता है जिसके पास कार्यपालिका एव 


व्यवस्थापिका के 5 कार्य होते हैं। प्रत्येक आ्रागुक्त श्रशासकीय उद्द तथा 
से एक विभाग की घ करता है । तीसरे, प्रवन्धक् योजना [[चिवा28९ 


जिपके वैय उत्तरदायित्व एक 
ए87) होती है जितके अनुसार समस्त प्रधाय्काय उत्तरदायित् 


स्थानीय निकायों का क्षेत्र एवं बनावट प्र्ष 


प्रबन्धक ('शव॥)०९८) में केन्द्रित हो जाते हैं । प्रवन्धक एक परियद के प्रति 
उत्तरदायी होता है तथा उसी के द्वारा नियंत्रित होता है । इम हा की 
अध्यक्षता मेयर अथवा समापति हारा की जाती है। इन तीनों ही रूपों की 
अपनी विशेषतायें. हैं । इनमें गुर मी हैं साथ ही दोप मी | इनमें से किस 
रूप. को अपनाना अधिक उपयुक्त रहेगा इस सम्बन्ध में स्वयं ग्रमरीक्ी 
विचारक -मी एकमत नहीं हैं। फिर मी अनेक विज्ञेगन्नों का कहना है कि 
प्रवन्धक योजना अधिक उपयुक्त रूप है जिसके आधार पर स्थानीम प्रशासन 
को संतोषजनक रूप में संचालित किया जा सकता है। इस योजना के साथ 
ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि रेफरेन्डम तथा पहल द्वारा प्धिकायिक 
नागरिकों को यह अश्रवसर प्रदान किया जाये ताकि अधिक महत्वपूर्ण ममलों को 
सुलभाने में योगदान कर सकें । 


न्यू इ ग्लेण्ड कस्वों के द्वारा कस्बे को बेठकों (]0७॥ (०९०|गहड) 
के रूप में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इन बैठकों में क्षेत्र 
के सभी नागरिक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर कई 
चार एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे बजट तथा करों पर मनदान 
करते हैं, कस्बे के अधिकारियों को चुनते हैं, नमस्ते की नोति के बढ़े 
मसलों का निरंय करते हैं । यह सब वे प्राय; एक विनियोग के 
हारा करते है । इन कस्बों में अनेक छोटे प्रशासकीय अधिकारी निर्वालचित 
होते हैं किन्तु कस्वे का प्रशासकीय कार्यमार चुने व्यक्तियों के मण्झल 
(8०94 ० $0०९८०६ 7७7) पर होता है । ये प्राय; संख्या में तीन 
होते हैं । ये व्यक्ति कस्वे के विभिन्‍न मागों के प्रशासन से सम्बन्धित 
तात्कालिक मसलों पर सप्ताह में एक बार शाम को मिल लेते हैं । 
ये कस्बे की बेठके भी प्राय: उसी दोष से दृधित हैं जो कि संयुक्त 
राज्य श्रमरीका की अन्य स्थानीय संस्थाओं के सथ है; गअर्वात्‌ मतदाताम्रों 
का. बहुपत इसके कार्यो में माग नहीं लेता तथा योगदान का प्रतिशत केवल 
दस प्रतिशत ही रह जाता है । इस कारणावश स्थानीय सरकार के इस रूप की 
उपयोगिता अत्यन्त सीमित रह जाती है। इतने पर भी लाई ब्र,इस ने 
इसके बारे में लिखा है कि स्थानीय सरकार के तीन या चार वश्णित रूयों 
में से कस्बा या कस्बापन ही सर्वेश्रष्ठ है जिसमें फि जनता की प्राथमिकता 
समा होती है । यह सबसे कम खर्चोली तथा कार्यकुशल है । यह उन लोगों 
के लिये सर्वाधिक शिक्षाप्रद है जो कि इसमें भाग लेते हैं । कस्बे की 


3 ७ रू श्र 
बेठके न केवल कार्य ही हैं वरन्‌ ये तो एक प्रकार से श्रजातंत्र के स्कूल हैं ।* 





. 0 [6 धाहछ 67 ठप (५४०65 ता (60फ्राशा 
छाधधाराए 358९770]9 |॥85 .0९८॥ ६6 0९६६.. 
(6 पगराठशा ९शंशा(; 70 458 (76 ग्राठड €तपला(९ए९ [0 06 लजांरशा३ 
शाठ 98३ फ़था 70... पफ्नठ (0जाना€ध्टांगह ॥४5$ 9९९॥ 70( 0॥9५ 
फा8 ००पा5० 57 (6 इण्ाठं ० तंल्मा०्ण॥09५.7 


9 रूाधी ॥5 9०ए७पाँवा 
॥ [8 पाल टा९9965 बात 


--2/2८९, दीागलांत्वा (०एआ707ए९४॥१, ५४०, ), 0. 626 


६० स्थानीय प्रशासन पर प्रारम्मिक विचार 


स्थानोय प्रतिनिधि निकायों को रचना पर मिल के विचार 
एशा। णा  ऐै९ (एमाह्ाएलांणा ण॑ ॥ल्‍0ल्‍तरो एथए९७शाआर० 0०0४९५] 


जॉन स्टूप्र्ट न्‍ मिल ने स्थानीय प्रतिनिधि निकायों की रचना पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं। उतका कहना है कि स्थानीय प्रतिनिधि निकायों का 
संविधान कोई अधिक कठिनाई उपस्थित नहीं करता। इसके पीछे जो 
सिद्धान्त काम करते हैं वे किसी प्रकार भी उन सिद्धान्तों से भिन्न नहीं है जो 
कि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में काम करते हैं। राष्ट्रीय: निकायों की भांति 
इनका भी निर्वाचित होना जरूरी माना-जाता है ।:इसकेः साथ ही एक व्यापक 
प्रजातन्त्रात्मक आधार भी इनकी एक मुख्य आवश्यकता मानी जाती है। 
स्थानीय स्तर पर इन सभी सिद्धांतों के खतरों की सम्मावना कम रहती है 
जबकि इनके लॉसों की अधिक से अधिक आशां की जा सकती है। इनके 
द्वारा जो जन प्रशिक्षण किया जाता है तथा जनता को प्रशासनिक उत्तर- 
दायित्व निभाने के योग्य बनाया जाता है वह इतकी अपनी विशेषता 
होती है । ा - 
स्थानीय स्तर पर भी अल्पसंख्यकों को उसी: प्रकार प्रतिनिधित्व 
दिया जाना जरूरी है जिस प्रकार कि राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाना जरूरी 
माना जाता है । मतों की बहुलता के लिये भी यहां वैप्ते ही कारण दिये जा 
सकते हैं। स्थानीय निकायों का संगठत करते समथ यह अ्रवश्य घ्वाव रखता 
चाहिए कि सभी स्थानीय हितों को यया संम्मव प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये । 
इसके अतिरिक्त एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह माना जाता है कि समी 
स्थानीय कार्यो के लिए एक निर्वाचित निकाय होना चाहिए । उसके विभिन्न 
भागों के लिये अलग-अलग निकायों का होना जरूरी नहीं है । श्रम विभागत 
एक अच्छी चीज है जिसके अपने कुछ लाभ हैं किन्तु इसका अर्थ यह कदापि 
नहीं होता कि प्रत्येक कार्य को छोटे-छोटे दुकड़ों में बाँठ दिया जाये | इसका 
श्र यह हैं कि उन सभी कार्यों को मिला दिया जाये जो कि संयुक्त रूप मं 
किये जाने पर ही मली प्रकार से सम्पादित हो सकते हैं तथा उत सभा 
कार्यों को अलग-अलग रखा जाये जो कि इस प्रकार सम्पादित किये जाने का 
मांग करते हैं। कार्यपालिका सम्प्ल्थी स्थातीय कार्यों को विभागों में गा 
देना चाहिये । इस विभाजन कः वही आधार एवं कारण है जो कि राज्य के 
कार्यों को बांठने का है। इसका कारण यह है कि उनमें से प्रत्येक काय 
सम्पन्न होने के लिये एक विशेब तरीके की मांग करता है। कार्य विभाजन 
के लिये जो कारण कार्य की सम्पन्नता की दृष्टि से उपयोगी हैं, वे ही कारण 
नियंत्रण के लिये लागू नहीं होते । निर्वाचित निकाय का काय यह नहीं 
होता कि वह कार्य करे किन्तु उसका कार्य तो यह है कि वह यह देते कि 
कार्य उचित रूप से हो रहा है श्रथवा नहीं तथा किसी श्रावश्यक काय का 
छोड़ा तो नहीं गया है । यह कार्य एक ही निरीक्षक तिकाबय द्वारा 48 
विभागों के लिये किया जा सकता है। यह तरीका व्यक्तिगत न होऋ हम 
होगा । व्यक्तिगत जीवन की भांति सार्वजनिक जीवन में मी यह दा 
कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को देखने के लिये अलग वे हुए निता क 
प्रेट ब्रिटेन में काउन के मन्त्रियों के पास विभिन्न विमाग रहते हैं किंतु 5 


स्थानीय निकायों का छेोत्र एवं बनावट 5५ 


आओद्योगीकरण के फलों तथा विज्ञान एवं सम्यता के नवीन विकासों को 
पहुंचाने के लिए वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन एक दूसरी प्रकार 
से करना जरूरी हो जाता है जिसकी शहरों में आवश्यकता कम होती है॥ 
शहरी एवं देहाती क्षेत्र के वीच प्रशासनिक अन्तर रखना सर्देव ही 
विवादास्पद रह है | कई लोग इसकी आलोचना करदे हुये इसके खतरों 
की ओर इशारा करते हैं । इस प्रकार उपयोगी होते हुये भी इस घारणा 
को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है भर्थात्‌ यह भश्रव भी विवाद 
का ही विपय है ॥ 


तीसरे, दो निकटवर्ती समाजों को अपने विकास कार्यो" को सम्पन्त 
कराने के लिए तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कराने के लिये 
स्वयं ही अपने खर्च का भार उठाना चाहिये । एक क्षेत्र के नागरिकों 
को चाहिए कि वे वांछित सेवाओं के लिए स्वयं ही कर प्रदान 
करें क्योंकि उनकी समस्‍यायें एवं सेवायें उनके निकटवर्ती समाज के 
लोगों से भिन्‍न हो सकती है । जब वे निकट्वर्ती लोग उन सेवाओं 
को प्राप्त नहीं कर हों रहे तो उसके व्यय का भार उनके कन्धों पर क्‍यों 
'रखा जाये । इस व्यय में वे उन सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि 
उनकी विशेष है तथा जिनके लिए उनके पड़ीसी उत्सुक नहीं हैं । बह मूल 
रूप से वही सिद्धान्त है जिसको आधार बनाकर शहरी एवं देहाती क्षेत्रों 
के मध्य स्थित्त अन्तर का समर्थन किया जाता है। चौथे, स्थानीय सेवाश्रों 
का संगठन करते समय स्देव यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़े शहरों के 
जाहर जे स्थानीय स्वशासन का यंत्र तैयार किया जाये । उसमें दोनों प्रकार की 
सेवाओं का समन्‍वय होना चाहिये, श्रर्थात्‌ वे सेवायें जो कि बड़े क्षेत्र के लिए 
आवश्यक हैं तथा वे सेवायें जिनको छोटे क्षेत्र में रखा जाता है क्षेत्र 
के आकार के आधपहर पर सेवाओं का यह बेंटवारा उन पर किये जाने वाले 
नियंत्रण को सुविधाजनक बना देता है चथा साथ ही खर्च का प्रवन्ध करने 
में भी आसानी रहती है ॥ 


ए48एप' - एश७ 
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भारत सें स्थानीय लोक प्रशासन 
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5, 
शारत में स्थानीय सरकार की 
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि 
[्राहा'एराट&आ, छ8८७००४०ए7३१० 07 7,00/6, 
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मनुष्य स्वमाववश एक सामाजिक प्राणी है जो कि अकेले में रहना न 
पसन्द करता है भ्लौर न ही ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है । जब से व्यक्ति 
प्रपनी पाशविक आदतों को छोड़कर सम्यता की दिशा में श्रग्मसर हुआ तमी से 
उसने ग्रामीण जीवन की स्थापना कर ली | साम्ृहिक एवं एकत्रित रूप में 
रहने की प्रवृत्ति ने ही व्यक्ति को सामाजिक संगठन के विकसित रूपों को 
श्रोर अग्रसर किया । ऐतिहासिक ग्रन्थों का श्रष्यपयन करके देखा जाये तो 
पता चलता है कि प्रारस्मिक भारतीय इतिहास एक कऋ्रमबद्ध रूप में प्राप्त 
नहीं होता । प्राचीन मारत की सम्यता; रहन-सहन, साहित्य, विश्यास, 
रीति-रिवाज, धर्म आदि की जानकारी वेदों दारा होती है जिनके समय 
के संम्बन्ध में विचारक एकमत नहीं हैं । इन वेदों की ऐतिहासिक प्रामाणि- 
कता एवं इनके कथनों की वैेज्ञानिकता संदिग्ध है । इनमें कही गई बातों 
को ऐतिहासिक तथ्य समभने की अपेक्षा यदि काव्यात्मक कल्पनाग्रों का संग्रह 
माना जाये तो अधिक उपयुक्त रहेगा | वेदों के आधार पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस समय के लोग मूल रूप से कृपक एवं त्तरवाहे का जोवन 
व्यतीत करते थे। ये गांवों में ही रहते थे तथा पुरों (नगरों) से ये परिचित 
नहीं थे । रामायण और महामारत काल में अनेक सुन्दर नगर स्थापित 
हो.चुके थे । रामायशकालीन अयोध्या बारह योजन लम्बी तथा तौन 
योजन चौड़ी थी। इसमें अनेक सड़कें, सड़कों के दोनों ओर पेड़, बाजार 
दुकानें। आदि की व्यवस्था थी । अर ! 


प्राखोन काल में स्थानीय शासन 
[वन 4ग्रांणंंभायांणा ग॥ ॥फएलंसा! वाह] - 
प्राचीन ग्रन्थों का अ्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय का 


“भारत अ्रपेनी विभिन्‍न समस्याओं को सुलमाने के लिये- सामूहिक दृष्टिकोश 
:रंखता थां । लोगों में सामूहिक, सामान्य एवं राष्ट्रीय चेतना, थी जो 


ने 
भारत में स्थानों सरकार की 
एविहासिक पृषण्ठमुमि 
राषप्रएशाए4, 88686७820०ए72 079 7,0086|, 
60एछऋशापाध एप्प वार वारा8] 


मनुष्य स्वमाववश एक सामाजिक प्राणी है जो कि श्रकेले में रहना न 
पसन्द करता है श्रौर न ही ऐसा करना उसके लिए उपयोगी है । जब से व्यक्ति 
प्रपनी पाशविक भादतों को छोड़कर सम्यता की दिशा में श्रग्रसर हुआ तमी से 
उसने ग्रामीण जीवन की स्थापना कर ली । सामृहिक एवं एकत्रित रूप में 
रहने की प्रवृत्ति ने ही व्यक्ति को सामाजिक संगठन के विकसित रूपों की 
श्रोर श्ग्रसर किया । ऐतिहासिक ग्रन्थों का अध्ययन करके देखा जाये त्तो 
पता चलता है कि प्रारस्मिक भारतीय इतिहास एक क्रमबद्ध रूप में प्राप्त 
नहीं होता । प्राचीन भारत की सम्यता; रहन-सहन, साहित्य, विश्वास, 
रीति-रिवाज, घर्म श्रादि की जानकारी वेदों द्वारा होती है जिनके समय 
के सम्बन्ध में विचारक एकमत नहीं हैं। इन वेदों की ऐतिहासिक प्रामारि- 
कता एवं इनके कथनों की वैज्ञानिकता संदिग्ध है । इनमें कही गई बातों 
को ऐतिहासिक तथ्य समभने की श्रपेक्षा यदि काव्यात्मक कल्पनाओं का संग्रह 
माना जाये तो अ्रधिक उपयुक्त रहेगा । वेदों के आघार पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस समय के लोग मूल रूप से कृषक एवं चरवाहे का जीवन 
व्यतीत करते थे । ये गांवों में ही रहते थे तथा पुरों (नगरों) से ये परिचित 
नहीं थे । रामायण और महामारत काल में अनेक सुन्दर नगर स्थापित 
हो चुके थे । रामायणकालीन अयोध्या बारह योजन लम्बी तथा तीन 
योजन चौड़ी थी । इसमें अनेक सड़कें, सड़कों के दोनों ओर पेड़, बाजार, 
दुकानें। भ्रादि की व्यवस्था थी । 


प्राघीन काल में स्थानीय शासन 
[पण्व्य हैगाएंजायाणा के वएसंशा प्रशरा०] - 


प्राचीन ग्रन्थों का श्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय का 
-भारत भ्रपनी विभिन्‍न समस्याओं को सुलझाने के लिये-सामूहिक दृष्टिकोण 
'रंखता था । लोगों में सामुहिक, सामान्य एवं राष्ट्रीय चेतना थी जो 


स्‍ मे 
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कि प्राय: समी वर्ग के लोगों में फैली हुई थी। ऋग्वेद के दसवें मण्डल 
के अच्तिम सुकत के सम्बन्ध में राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि इस 
सूक्‍त में जिस आाराध्य की आराधना की गई है उसे प्रजातंत्र कहा जा 
सकता है। 'हिन्दू राजतीति! के प्रसिद्ध लेखक डा० के० पी० जायसवाल 
के .कयनानुसार प्रारम्मिक काल के जिस राष्ट्रीय जीवन एवं क्रियाम्रों 
का अभिलेख मिलता है वे जन सभाओं एवं संस्थाओं द्वारा सम्पन्न 
की जाती थीं ।* इस प्रकार की संस्थायें प्रत्येक स्तर पर मौजूद थीं। उस 
समय की लोकप्रिय स्थानीय संस्यात्नों को अतेक नार्मोंसे पुकारा जाता था 
उदाहरण के लिएं-कुल, गंण, जाति, पुग, ब्रत, श्रेणी, संघ, समुदाय, समूह, 
परिषद, चरण आदि । 


प्राचीन भारत के गांवों का क्या रूप था तथा इसके श्रधिकारी कोन ये 
यह जानता श्रत्यन्त रुंचिंकर विषय है | वाल्मिकी रामायण में दो प्रकार 
के गांवों का उल्लेख किया गया है--घोश और ग्राम । इनके अधिकारियों 
को क्रमश: घोश महत्तर एवं ग्राम महत्तर कहा जाता था । घोष का 
ग्राकार श्रपेक्षाकृत छोटा होता था । रामायण में एक श्रन्य अ्रधि- 
कारी 'ग्रामणी” का भी उल्लेख श्राता है। महाभारत में मी घोष एवं ग्राम 
का वर्णन है । घोश प्राय :- उन क्षेत्रों को कहते थे जो कि जंगलों के पास होते 
थे तथा वहाँ के लोग गोप अथवा गायों के रखवाले होते ये । मनु ने गाँवों की 
सीमाओं का वर्णन किया है । वे गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहकर 
पुकारते हैं । उनके कथनानुसार यदि गांव में किसी प्रकार की गड़बड़ हो वो 
ग्रामिक को चाहिए कि वह अपने से उच्च अधिकारी को, जो कि देस गांवी 
का अध्यक्ष होता है, इसकी रिंपोर्ट दे । इस प्रकार मनु का ग्रामिक गांव 
के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था तथा उसका यह उत्तरदायित्व था कि 
गांव के निवासियों से राजा के लिए कर का संग्रह करे । ग्रामिक के ऊपर 
बाला अ्रधिकारी दस गांवों का अधिपति होने के कारण दशी कहलाता था | 
उसके ऊपर बीस गांवों का श्रधिपति 'विशन्ति', सौ गांवों का अधिकारी 
शत ग्रामाधिपति' और हजार गांवों का अधिपति, 'सहस्त्र ग्रामाधिपति 
कहलाता था । ' 

ये समस्त अधिकारी राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते थे । राजा का 
यह कत्त व्य था कि गांवों एवं उनके अधिक.रियों के साथ मंत्रीपूणा सम्बन्ध 
रखे तथा उनके कार्यों पर देख-रेख करने के लिए एक कठित (4 /48 मंत्री 
हो । इन अधिकारियों का वेतन राज्य को होने वाली प्राय के अनुसार 
बदलता रहता था । वैदिक काल में ग्रामणी का गत्यल्त महतवहप ६0० 
था | इस कथन की सत्यता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 
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भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७१ 


राज्यासिषेक समारोह के समय अन्य उच्च अधिकारियों के साथ ही उसकी 
उपस्थिति भी परम आवश्यक मानी जाती थी । यद्यपि ग्रामणी की नियुक्ति 
राजा द्वारा की जाती थी किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि उसे गांव- 
वालों के ऊपर थोपा जाता था और वह जो जी में श्राये, कर सकता 
था। इसके विपरीत उसे गांव के बड़े-बूढ़ों की सलाह से कार्य करना होता था । 
डा० श्रल्टेकर के कथनानुसार मुखिया ([ग्रामणी) कार्यपालिका सत्ता होता 
था किन्तु यदि वह कमी भी परम्परागत व्यवहारों के विपरीत कार्य करे तो 
उसे ग्राम विरघों द्वारा ठीक किया जा सकता था ॥? ये गांव के वृद्ध एवं 
बड़े लोग गांव पंचायत कार्यपालिका के सदस्य होते थे । डा० हेमचन्द्र जोशी 
का मत है कि ये लोग चुनाव द्वारा नियुक्त किये जाते थे । समा के सदस्यों 
को सभेया कहा जाता था | 'सम्यता' शब्द की व्युत्पत्ति इसी शब्द से मानी 
जाती है। 

ग्राम्य स्तर पर समा, समिति एवं गरणा को मारी शक्त श्रेग॑ प्रमाव 
प्राप्त था । सतपथ क्वाह्मण के भ्रनुसार ग्रामीण भ्रन्य लोगों के साथ राजा-बनाने 
वाला था । राजाशाही का विकास ग्रामीरों की प्रेरणा से हुआ जैसा कि 
वेद, ब्राह्मणों के कई सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है । 'राजा” राज्य की सर्वोच्च 
सत्ता होता था। प्रो० वी० पी० श्राप्टे (छर्ण, ए. ?ए. 6!०) के 
कथनानुसार उसका पद वंश परम्परागत था किन्तु फिर भी प्रत्येक समय 
लोगों.की इच्छा जानना जरूरी होता था । भीष्म पितामह ने महाभारत में 
कहा है कि जो राजा प्रजा की रक्षा के लिये नियुक्त है श्लौर उसकी रक्षा 
नहीं करता है उसको उसी प्रकार निकाल देना चाहिए जैसे कि पागल कुत्ते 
को बाहर कर दिया जाता है। श्राप्टे लिखते हैं कि राजा के ऊपर 
जन नियंत्रण रखने के साधन के रूप में राजा के चुनाव का हम कोई भी तरीका 
सोच सकते हैं किन्तु यह एक तथ्य है कि लोग राजनीति में महत्वपूर्ण 
योगदान करते थे ।* चौधरी के मतानुसार जिम्मर ने यह स्वीकार किया है 
कि वेदिक राजनीति प्रत्येक स्थान पर जनता की इच्छा द्वारा सीमित थी ॥२ 
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काबून का भ्राधार प्रजातन्त्रात्मक था । कोई भी ऐसा राजा अधिक दित 
तक भ्रपने पंद पर नहीं रहू- सकता था जो कि प्रजा की इच्छाओ्रों की अब- 
हेलना करे ( यदि एक देश की प्रजा प्रस्ततापूर्णक रहती हैंतो वहां किसी 
प्रकार की कात्ति का डर” नहीं रहेगा तथा प्रशासत्र व्यवस्था भी धुचार रुप 
से चलती रहेगी। प्राचीन मारत के राज्यों तथा गांवों के बीच निकट का 
एवं घतिष्द वारस्परिक सम्बन्ध रहता था । राषघाकुंमुद मुछर्जी के 
कथवानुसार ये दोनों ही स्ववस्त्र अंग थे | दोनों की बनावट एवं कार्य 
पृथक तथा सुपरिमाषित थे तथा उतकी उत्चति एवं विकास के नियम भी 
अलग-अलग ही ये । * राज्य गांव के जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता 
था । राजनैतिक जीवत को सामाजिक जीवन पर हावी होने से बचाने के 
लिये प्रत्येक सम्भव उपाय किया गया था। उस समय अहस्तक्षेप की नीति 
को अच्छा समझा यया और इसीलिए राज्य का कार्य केवल जीवन और 
सम्पत्ति की रक्षा करने तथा राजस्व एकत्रित करने तक ही रख दिया 
गया । उस समय सामाजिक एवं राजवैतिक संगठतों की सुविज्ञ सीमायें 
थीं । उनमें से दोनों ही सहयोगपूर्ण अभिकररण के रूप में सामात्यः उद्देश्यों 
की प्राप्ति का प्रयास करते थे ।* प्रोफेपर अल्देकर का कहता है कि 
प्राचीन काल से ही भारतीय गांव प्रशासत की घुरो रहे हैं। उत्त समय 
कस्बे के जीवन की प्रोंर लोग बहुत कम प्राकृपित थे । आचीन भारत के 
गांवों को जो यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ इसका कारण सम्मवत्त: उठ 
संगठित एकता को माता जा सकता है जोकि पंचायत संस्थाओं के माध्यम 
से स्थापित की गई थीं। गांव के निवासी न्‍्याय, ईमानदारी एवं कार्यकुशलता 
के साथ इन पंचायतों का संचालन करते ये श्रौर बदले में राज्य हाफ 
ग्रामीण सत्ताओं को यांव से सम्बन्धित कार्यों एर पुरी शर्कित अदात की 
जाती थी । 

प्राचीन काल की स्थानोय संस्थाओं में 'ग्रामणी! का मुख्य स्थान था। 
वह निवाचित होता था अथवा ये वियुकत किया जाता था इस सम्बन्ध 
में विचारक एकमत नहीं हैं।डा० अल्टेकर का विचार है कि यह परे बंग" 
परम्परागत होता था श्रौर इस पर प्राय: वही व्यक्ति रहता था जी कि 
ब्राह्मण नहीं था । यदि वंश परम्परागत आधार पर योग्य व्यक्ति न 80 
तो उसी परिवार के किसी मी व्यक्ति को इस पद पर राज्य डाटा नियुक्त 
किया जा सकता था। 'ग्रामणी गाँव की जबता की एक प्र है 
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मारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७३ 


माँ-वाप माना जाता था | यद्यपि वह राज्य का आदमी होता था किन्तु 
फिर भी वह जनता का अपना था श्रौर उसके हितों की रक्षा के लिये स्देव 
तत्वर रहता था | ग्रामणी के कार्यो के सम्बन्ध में स्पप्ट रूप से कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । कुछ तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
ग्रामणी का प्रथम कार्य गांव की रक्षा करना था। वह इस उद्देश्य से 
संगठित स्वयंसेवकों एवं रक्षकों की अध्यक्षता करता था। इसका दूसरा 
कार्य था राज्य का कर इकट्ठा करना तथा उसका पूरा-पूरा अभिलेख रखना । 
इस दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण कागजात उसी की संरक्षता में रहते थे। गांव 
के वृद्ध जनों का निकाय उसके कार्यो में सक्तिय सहयोग प्रदान करता था । 

प्राचीन मारत के ग्रामीण समाज में राज्य के करों को एकत्रित 
करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था । इस कार्य के लिये मुख्य 
उत्तरदायित्व यद्यपि ग्रामणी को सौंपा जाता शा किन्तु इसे पूरा करने में 
सभी स्थानीय निवासी पूरा-पूरा सहयोग करते थे। ग्राम पंचायतों को 
न्याय के क्षेत्र में मी कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे गये थे । 

गांवों का प्रशासन संचालित करने के लिये नारद, बृहस्पति, 
काव्यायन, याज्ञवल्क श्रादि स्मृतिकारों एवं विचारकों ने अनेक नियम 
चनाये श्रौर परम्परादं के आधार पर इनको स्थापित किथा गया। ये सभी 
महात्मा किस काल में रहे थे इसके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वेक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता किन्तु इतना तो सच है कि इनके नाम पर प्रचलित ये नियम 
बहुत काल तक युरू-शिष्य की परम्परा में जीवित रहे । 


मौर्य काल में स्थानोय शासन 
[7.००वं &तगंगांजा 460 गा शिताव३॥ 5 एश7०० ] 


कौटिल्य ( चाणक्य ) लिखित अथंशास्त्र भारत में राजनीति 
शाघ्त्र का प्रथम भ्रामारियक ब्रन्थ कहा जाता है जिसके द्वारा हमें तत्कालीन 
शासन का निश्चित एवं पूरा ज्ञान हो पाता है| इससे पूर्ग की प्रशासनिक 
व्यवस्था का हमारा अधिकांश ज्ञान जातकों एवं श्रन्य धामिक ग्रन्थों के 
आधार पर की गई कल्पना पर निर्मर था। कौटिल्य ने गांव के प्रशासन 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। उनके मतानुसार सम्पूर्ण व्यवस्था कृषि 
की झ्रावश्यकताओों से प्रमावित थी | गांवों का श्राकार एक सौ से लेकर 
पांच सौ घरों तक होता था । गांवों की सीमाओं के बारे में कोटिल्य द्वारा 
वर्शित विचार बहुत कुछ मनु से मिलते हैं । उनका कहना था कि गांवों की 
सीमा पहाड़ों, नदियों, घाटियों, तालाबों, पेड़ों झादि द्वारा निर्धारित की 
जानी चाहिए । गांवों को एक या दो कोस के फासले पर बसाना चाहिये । 
सौ गांवों के संघ को संग्रहणा, दौ सो वले को कव्व॑त्रिका, चार सौ वाले 
को द्रोणमुखा और झाठ सौ वाले को महाग्राम कहा जाता था । प्रशासकीय 
दृष्टि से महाग्राम को स्थानुजा कहते थे। यह उस्त समय व्यापार एवं 
मेलों का केन्द्र था। 
गांवों के प्रशासकीय स्टाफ में एक श्रध्यक्ष, एक संखायक, स्थानिका, 
जंघ करिका श्रादि होते थे । इनके श्रतिरिक्त एक ऐसा अधिफारी भी होता 


छ््र में 
' 5 भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


था जो कि गांवों की सफाई का ध्यान रख सके | एक अश्व शिक्षक भी होता 
थरा। इनको कर-मुकत भूमि दी जाती थी जिसका उपभोग करने का वे 
अधिकार रखते थे किन्तु उसे वेच नहीं सकते थे। सम्राठ चन्द्रयुप्त की शासन 
व्यवस्था का पर्याप्त अ्रध्ययत करने के वाद यह स्पष्ट हो जाता है कि 
स्थानीय शासन की ओर उस समय पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। डॉ० 
सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा हैं कि सम्राट चन्द्रगुप्त. ने यद्यपि एक बहुत 
बड़ा साम्राज्य पाया तथा भारत में एक केद्वीय सरकार की स्थापना की 
किन्तु उसने भी ग्राम्य समाज के ज्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन 
किया । उस समय का प्रत्येक गांव अपने विययों में पूर्णात: स्वतन्ध था 
तथा स्वायत्तशसी था । प्रत्येक गांव में टसकी अपनी समा होती थी जो 
कि गांव से सम्बन्धित सभी विषयों पर वादविवाद करती थी। समाज 
की सुन्यवस्था के लिये नियम बनाये गये और इनको तोड़ने वालों को 
दण्ड की व्यवस्था की गई । सभा गांव के अनेक रूपी कार्यो का केन्द्र थी। 
यह साम!जिक एवं धार्मिक विषयों पर भी विचार करती थी। गांव के 
निवासियों के मनोरंजनार्थ इसके द्वारा अनेक झायोजन किये जाते थे। इस 
सभा की बैठकें किसी भी घने छायादार वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर हो 
जाया करती थी जहां कि गांव के वृद्ध लोग अनुभवी एवं मुनी लोग तथा 
सामान्य जनता एकच्नित हो सके । देश का शासक चाहे कोई भी हो जाये, 
इससे इन गांवों के जनजीवन पर बहुत कम असर पड़ता था। क्योंकि उनका 
शासन उनके ही निकाय सभा द्वारा किया जाता था। भारतीय जनता इन 
श्रात्म-प्रशासित गराराज्यों में स्वतन्वापूर्णक रहती थी। 

अर्यंणास्त्र में इन ग्राम्य समाजों के संगठत तया कार्य का और भी 
अधिक विस्तार के साथ वर्णत किया गया है। सारे गांव से सम्बन्धित किसी 
कार्य के लिए जब ग्रामिक वाहर जाता था तो किसी न किसी को अपने 
साथ रखता था । यदि कोई ग्रामीण ग्रामिक का साथ देने से मना कर दे तो 
उस पर जुर्माना किया जा सकता था। ग्राभिक को यह अधिकार था कि वह 
चोर एवं भ्रष्ट लोगों कोगांव से वाहर करदे | यदि गांव द्वारा किमी 
ग्रनज[न और निरपराध व्यक्ति को बाहर किया जाये तो सारे गांव पर हा 
जुर्माना कर दिया जाता था। गांव के नाम का एक कोप नि होता था और 
कोई भी जुर्माना या कर आने पर वह इसी में जमा कर दिया जाता था । 
इस पूरे संगठन में ग्रामिक का पद केन्द्रीय महत्व का था। बद्यपि बढ़ राज़ 
कर्मचारी का था किन्तु उसकी नियुक्तित गांव की इच्छा पर ग्राधारित भी 
उसे यह शक्ति थी कि परम्परागत व्यवहार को लागू करने के लिए गा 
बालों को मजबूर कर सके किन्तु वह प्राय: उनकी इच्छा के अर दा 
व्यवहार करता था । ग्रामीण निकाय के वाल कुछ पा, ब्गय् 2 5 
सत्यकेतु विद्यालंकार का कहना है दम अमल सम 
साथ-साथ नियम बनाने की शक्ति भी प्रदात को दे, अं 
कार्य भी दिये गये । ग्रामीण निकाय द्वारा बहाव गदे पक इक 
स्थानीय न्यायालय द्वारा ग्रादर की दुष्दि से देखा जाता गा। ६50 
का मत था कि इन संघों-देश संब, जाति संत, कुल संघ-द्वारा बना। 
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नियमों का भ्रादर किया जाना चाहिये। राज्य इनको उचित मान्यता 
देता था 4 


उस समय की आम्य व्यवस्था में ग्रामिक के अ्रतिरिक्त 'गोप एक 
महत्वपूर्णोा अधिकारी था । यह अधिकारी ग्रामीण सत्ता एगं राज्य के बीच 
एक प्रकार से कडी का कार्य करता था। मध्यस्तरीय कार्यो को सम्पन्न 
करते समय “गोप' से यह आशा की जाती थी कि वह पांच से लेकर दस 
गांवों तक पर निरीक्षण रखेगा । यदियांवों का आकार छोटा है तो यह 
संख्या वीस तथा चालीस तक भी जा सकती थी । इसका मुख्य कार्य यह 
देखना था कि राजस्व नियमित रूप से एकत्रित किया जाता रहे । कोटिल्य 
द्वारा बताये गये गोप के भ्रन्य कार्यो में निम्तनजिखित मुख्य हैं--- 


) गांवों के वीच स्थित सीमा-विवादों को सुलकाना । 

) गांव में प्रयुक्त की जारही भूमि का अभिलेख रखता । 

(३) भूमि की विक्री एवं स्थानान्तरखणों का अभिलेख रखना । 
) राजस्व-मुक्त गांवों एवं भूमि का अभिलेख रखना । 


(५) व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राज्य द्वारा प्राप्त होने बाली 
सहायता का प्रकार एवं मात्रा का अभिलेख रखना । 


) प्रत्येक गांव को व्यवसाय के श्राधार पर जनगणना करना । 
(७) प्रत्येक गांव के मवेशियों की गणना रखना । 
सोने तथा अन्य खनिज पदार्थों का अभिलेख रखना । 


(६) भ्रत्येक गांव के कलाकारों, काश्तकारों तथा स्त्रियों की यूची 
रखना । 


(१०) प्रत्येक गांव के स्व्री-पुरुप, वृद्ध-बच्चे आ्रादि का व्यवसाय 
आमदनी एवं उम्र के आधार पर अभिलेख रखना । 


कौटिल्य के समय में स्थानीय सेंस्थायें स्वास्थ्य एगे सफाई पर पर्याप्त 
ध्यान देती थीं। श्रर्थशास्त्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जो लोग 
स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करें उनको सजा दी जाये । गलियों में कड़ा 
फँंबने वाले पर जुर्माना करने की प्रथा थी। कोई भी व्यक्ति रास्ते में 
पानी या कीचड़ नहीं डाल सकता था । तीथ॑स्थानों, राज्यमार्गो', मन्दिरों 
जल-भण्डारों, सरकारी कार्यालयों तथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर गलत कार्य 
करने वाले लोगों पर भी जुर्माना कर दिया जाता था। इस समय के आम्य- 
जीवन की एक श्रन्य विशेषता यह थी कि किसी भी सावेजनिक एबं सर्गहित के 
कार्य के लिए गांव के निवासियों से श्रमदान लिया जा सकता था। इस 
प्रकार के प्रयास प्राय: सफल होते थे क्योंकि इनके सहारे ग्रामीण समाज 
का श्राथिक, नागरिक एवं सांस्कृतिक जीवन समुन्ततत बनता था । ग्रामीण 
में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोपण की प्रथा का पूर्णोत: अभाव था। 


जद हा भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
है 
श्राधुनिक काल में स्थानीय शासन 
[70०वो 4पाग्राधंधमबधंणा त॥ शि०ेशा एथनं०व | 


आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का युग उस समय से प्रारम्म 
होता है जबकि मद्रास में सर्वप्रथम वगर परिषद की स्थापना की गई । यच्च 
वहां नगर परिषद का संगठन सितम्बर, १६८८ में ही कर दिया गया था 
किस्तु नागरिक सेवा से सम्बन्धित विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के 
लिए इसके यंत्र को सन्‌ १८४० में अधिक समर्थ बनाया गया ) इस समय 
अत्यन्त सीमित रूप में चुनाव के सिद्धान्त का श्री गएोश कर दिया गया । 
२८ सितम्बर १६८७ को संचालकों ने क्राउन की स्वीकृति से मद्रास परियद 
को एक पत्र लिखा कि मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की जाये। 
स्थापित होने के वाद इस निगम को अनेक लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी 
ठहराया गया । इगलिश वॉरोज की भांति निगम एक न्यायिक निकाय थी। 
यह दीवानी एवं फौजदारी मामलों में अभिलेख का न्यायालय बनायी गई । 
निगम की स्थापना होने के बाद मी संचालकों की यह्‌ इच्छा पूरी न हों 
सकी कि इस प्रकार कर की मात्रा बढ़जायेगी । निवासियों ने अधिक करों का 
विरोध किया और नगरपालिका संस्थायें पनप नहीं सकीं। सन्‌ १७२६ 
में एक अन्य नगरपालिका चार्टर प्रसारित किया गया जिसके अनु- 
सार बम्ब्ई तथा कलकत्ता में नगरपालिका निकायों की रचना को गई तथा 
मद्रास की नगर परिषद को पुनर्गेठित किया गया । नत्रे निगर्मों में से प्रत्येक 
मैं एक मेयर तथा नौ कानून के जानकार रखे गये जिनमें से कम से कम सात 
का जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ होना जरूरी था। प्रतिवर्ष कानून के जानकार 
(&।त607०7) लोग मेयर पद के लिए अपने में से दो का नाम परिषद 
सहित गवर्नर के पास भेजते थे जो कि अन्तिम निर्णय लेता था। सवाल 
चार्टर ने मद्रास के मुक्त निगम को 'वत्द निगम का छूप दे दिया । नेवीत 
निकायों को बहुत कुछ न्यात्रिक कार्य सॉपे गये | सन्‌ १७६३ में जब हाट 
का पुन: संशोधन किया गया तो प्रंसीडेन्सी कस्तों हा भी नेगरपालिका 
निकाय प्रदान किये गये । वम्बई में वहां के योग्य नेवासियों के कासश 
ये संस्थायें सफलता से कार्य करती रहीं किन्तु कलकत्ता में थे वामरि 
दायित्वों का निर्वाह न कर पायीं क्योंकि वहाँ के लोगों ने श्रधिक कर दे हे 
विरोध किया । मद्रास में तगर परिषद अपने निवासियों की हक 
करने में काफी सुस्त रही। प्रत्येक शहर में क्रमश: इतना समस्याएं कप 
जा रही थीं कि उतको सुलमाने में प्रशासन पूरी तरह ४ है हा हि 
सीमित रूप में निर्वाचन सिद्धान्त का श्री गणेग कर देव रा मत 
बम्बई की नगरपालिका सेवायें एक मण्डल कोसी कं या ट। 
सदस्य होते थे । यही व्यवस्था कलकत्ता हा १८४८3 पा प्रा हक 
बहां सात आयुक्‍तों को नगर विकास के लिए 380 6 6 3 व 
दी गई। इनमें से चार का निर्वाचन एक तिश्वित कर दे मे या, मत 
जाता था। इन सब कदमों को उठते के बाद नी मद मे दानमर्द सही । 
की सफाई तथा बढ़ती श्रावादी की समस्यायरों का हे के अपर में प्रतय: 
१८५६ तथा १८५८ में किये गये व्यवस्यायत द्वारा नीता हु। हद 


रत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्यभ्रम ७३ 


एक जैसी ही व्यवस्था की गई । समरपालिका का प्रशासन तोत सब निक 
आयुक्तों को सौंप दिया गया जो कि प्र सीदन्‍्सा सरकार 


जाते थे। सावंजनिऋ नियंत्रण का पूरी तन्‍ह मे झमाव 


(पगाःण) सहाय ने उन नगरपालिताओं ती सूची दी है जिनको प्रारम्भ 
में स्वापित किया गया ४ उन्होंते बताया है जि वम्बई प्र सीडन्ती में कराती 
१८४६, वेलगांव-१८५१, सूरत बच, पुनर्गठन-१८६५३, जोवापुन, सतारा, 
ग्रथनी--- १८५ अहमदनगर---१८५४, वालसर, कच्याग- १८४५०, पुना 
जम्बूसर-१८५६, करा-१८५७, घहमदाबाद-१ ६४८५, भाता-१६६२, नासिक- 

गे डल की गई। इस सबकी १८७७ 


१८६४ आदि नगरपालिका संस्थारे संग 
तक कुल संख्या दो सौ के लगमग भी | मे ठ् 
प्रकार है-विजिगापट्म-१ ८५८, विजियानाशाम , मिमसीयाटम-१८६१, विचसा- 
पलली आदि-१८६६, थादि | सहाय (८६36 लक कस नसमश्यालिकाशों 
संख्या ४४ थी । बंगाल का विवर्गग द पु 

१८५६, शेरपुर (पूर्वी बंगाल ) 5६१, हेायड्ा-१ 
पटना, कोमिलाह-१८६४४ चदवास, गया, सीराम्त 
हुगली-१८६५, ब्राह्मण वारिया-१८६८ प्रादि। गए 
उत्तर पश्चिमी प्रान्त का दिवरगा यह है-लैसीसाल-१ 
वरेली-१८५८, कानपुर-१८६१, लखनऊ, मुदावन, विशालपुर -१८ 
अ्रागरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, चंदोमी-१६६३, भेरठ, घलमोदा, एटाया 
१८६४, सहारनपुर-१८६७, बतारस-१६६८, झादि | पशु मह्या ६७ रही । 


पंजाब वा विवरण एस प्रकार था-शिमला-१८५१, जाननभर--१८५२ 
ग्रम्याला-१८६२,, देहली-१८६३, लाहोर, रानलपिनी, फीरोजपर --१८६७ 
अमृतसर-१ ८६८, श्रादि । यहाँ १८5७० तक गुल संझभा १२७ रही । सेस्द्रीए 
प्रान्तों में इनका विवरण इस प्रकार है-जवलपुर-१८६६४ घादि | यहा हुस 
संख्या लगमंग ४० थी । 


यातायात के साथनों में फ्रान्लिकारों बिकासों के परिशामस्मम््ध 
नये प्रकार के शहरी समाजों क्य जन्म होने लगा । भारत में यहे स्तर के 
उद्योग खुलने से तथा उसके विश्व बाजार मे प्रशेश पाने में भी इस दोत में 
काफी प्रभाव पड़ा । रेलवे के कारण श्रनेक शाला फरवों का जीतने कोौलाहल- 
पूर्ण हो गया । सन्‌ १७७५ मे छानपुर शत प्रज्ञात गांव था । एक सीमायर्ी 
प्रदेश के रूप में इसका महत्व था। बाद में १८ में यहीं शेसवे गाइन ग्रा 
गई झौर यह पांच मुख्य लाइनों का जंक्शन बन गया। घीरे-धीरे मरण्यरी 
फैक्टरियां एवं रूई की मिले 8 खुलने लगीं। शभ्राज यद भारत का एक प्रमाय 
श्रौद्योगिक नगर वन चुका है । इसके चढ़ते हुए कारताने तवा गन्दी बम्निया 
इस वात के प्रमाण है कि यहां श्रौद्योगिक विस्तार कितनी शोघ्ता के साथ 
हो रहा है | 


स्थानीय सरकार की संस्थाश्रों का विकास करने के एक तातफालिक 
कारण यह माना जा सकता है कि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद की बिगड़ी 
हुई भ्रथ॑व्यवस्था के कारण १८६० में यह सोचा जाने लगा कि इन संस्थाग्रों 


७६ हे भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


है 25 
झ्राधघुतिक काल में स्थानीय शासन 
[4.0ल्‍न 45090 ॥ ००७०) 70700 


आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का युग उस समय से प्रारम्भ 
होता है जबकि मद्रास में स्वश्रथम तगर परिषद को स्थापना की गई । यद्यपि 
बहां नगर परिषद का संगठन सितस्वर, १६८८ में ही कर दिया गया था 
किन्तु नागरिक सेवा से सम्बन्धित विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के 
लिए इसके यंत्र को सन्‌ १८४० में अधिक समर्थ बताया गया ।- इस समय 
अत्यन्त सीमित रूप में चुनाव के सिद्धान्त का श्री गशोश कर दिया गया। 
२८ सितम्बर १६५७ को संचालकों में काउन की स्वीकृति से मद्गास परिषद 
को एक पत्र लिखा कि मद्रास में एक तगर निगम की स्थापना कौ जाये। 
स्थापित होने के बाद इस विगम को अनेक लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी 
ठहराया गया । इगलिश बॉरोज की भांति निगम एक न्यायिक निकाय थी 
यह दीवानी एवं फौजदारी मामलों में अभिलेख का न्यायालय बनायी गई! 
तिगम की स्थापना होने के बाद भी संचालकों की यह इच्छा पुरी नहों 
सकी कि इस प्रकार कर की मात्रा बढ़ जायेगी । निवासियों ने श्रधिक करों का 
विरोध किया और नगरपालिका संस्थायें पनप नहीं सकी । सन १७२६ 
में एक अभय नगरपालिका चार्टर प्रसारित किया गया जिसके अनु- 
सार बम्बई तथा कलकत्ता में नगरपालिका निकायों की रचना की गई तथा 
मद्भास की नगर परिषद को पुनगेठित किया गया । नत्रे निगमों में से प्रत्तेक 
में एक मेयर तथा नौ कानून के जानकार रखे गये जिनमें से कम् से कम सात 
का जन्म भ्रेट ब़िटेन में हुआ होना जरूरी था। प्रतिवर्ष कानूव के जावकार 
(0077०) ) लोग मेयर पद के लिए अपने में से दो का नागे परिषद 
सहित गवनेर के पास भेजते थे जो कि अ्रन्तिम निर्णय लेता था। नवीन 
चार्टर ने मद्रास के मुक्त निगम को बन्द निगम का रूप दे दिया । नवीन 
लिकायों की बहुत कुछ न्यायिक कार्य सौंपे गये । सत्‌ १७६३ में जब चार्टर 
का पुत्र: संशोधन किया गया तो प्रेसीडेस्सी कस्बों को भी ४ नगरपालिका 
तिकाय प्रदान किये गये । बम्बई में वहां के योग्य निवाधियों के कारण 
ये संस्थायें सफलता से कार्य करती रहीं किल्तु कलकृता में ये तागरिक 
दायित्वीं का निर्वाह न कर पायीं क्योंकि वहाँ के लोगों ने अधिक कर देने का 
विरोध किया । मद्रास में चगर परिषद अपने निवीक्तियों की समस्यार्य का 
करने में काफी सुस्त रही । प्रत्येक शहर में क्रश: इतती समस्‍यायें है 
जा रही थीं कि उनको सुलमाने में भ्रशाखत पूरी तरह से अव्म क 
सीमित रूप में निर्वाचन सिद्धान्त का श्री गऐेश कर देने के वाद (८४४ रे 
बम्बई की तगरपालिका सेवायें एक गा को सौंप दी गई को | 
सदस्य होते थे । यही व्यवस्था कलकत्ता में १८४७ में यम भाप 
वहाँ सात आयुक्तों को तगर विकास के लिए कार्यपालिका गज जी, 
दो गईं। इनमे से चार का निर्वाचत एक निश्चित कर देने 60 2 के च् मल 
ज।ना था। इन सब कदमों को उठाने के वाद भी प्रचत्य की व्यवस्त 327 
की सफाई तथा बढ़ती आबादी की समस्याश्रों को सुलकाने में ला हा 
१८५६ तथा १८५८ में किये गये व्यवस्थावव द्वारा तीतों ही तर्मरा ५ 


भारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७३ 


.% गरसा लिका का प्रदासन 32०३7 स्तन ; अव अ 
एक जैती हो व्यवस्था की गई । नगरमालिका का प्रशासन तो सतवनिक 


आयुक्तों को सौंप दिया गया जो कि प्रेसीडेन्सी सरदार द्वारा नियुक्त रियल 
जाते थे। सावंजनिक नियंन्रगा का पूरी तरह से अभाव रखा गया । डिन्‍्हर 
(उवाएछा) महाशयव में उत नंगरपालसिताओं की सूतो दी है जितको प्रारम्म 
में स्थापित किया गया । उन्होंते बताया है कि सम्बई पे सोडेस्सी में कराची 
१८४६, वेलगांव-१८५१, सूरत बच, पुनर्मंठन-१८६५२, शोसापुर, सतारा, 


अथनी--१८५३, अहमदनगर---१८६५४, खाससर, कन्यागा- 
जम्बूसर-१८५६, करा-१८६५०, प्दम शादाद-१८५८, धाना- १८६ २ 
१८६४ आदि नगरपालिकः संस्थागें संगठिय की गई। इन रबकी १८ 
तक कुल संख्या दो सौ के लगभग थो | मद्रास में 

प्रकार है-विजिगापट्म-१८५८, विजियातायास, मिमलीपाटम-१ 
पतली आादि-१६६६, झादि। सहाँ १८६०० तक कुच नगरा 
संख्या ४४ थी। बंगाल का बिन राग इस प्रकार है-नप्तीराबाद [पूर्वी बंगाल) 

हे 


१८५६, शेरपुर (पूर्वी बंगाल)-१८६६२. हायहा-१८६६२, हाफा चितामोम, 
पटना, कोमिलाह-१८६६४, वर्देवान, गया, सीरासपुर, ग्राराह, मिदनापुर, 


हुयली-१८६५, ब्राह्मण बारिया-१८६८ ग्रादि । गहा कुल समस्या ६४५ यो । 
उत्तर पश्चिमी प्रान्त का विचरगा गह टहै-नैसीसाल-२८६४५, मे हरादस-- 


घरऊ, 
वरेली-१८५८, कानपुर-१६६१, सरानऊ, मदायन, विशासपुर--१८६ २, 
आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, संदोसी-१८६६३, मेरठ, घतमोदा, इटावा « 


१८६४, सहारनपुर-१५८६७, बतारस-१८६४, प्रादि कुल संस्या ६७ ग्ठ्ी । 


कह आहत 


पंजाब का विवरण इस प्रकार था-शिमला-१८५ १, जालन्धर--१८५२, 
अम्बाला-१५६२,, देहली-१८६३, लाहोर, रावसपिन्शी, फोरोजपुर-१८६६७, 
अमृतसर-१८६८, श्रादि । यहाँ १६७० तक कुल संख्या १२७ रही । मेस्ट्रीय 
प्रान्तों में इनका विवरण इस प्रकार है-जवलपुर--१८६६४ झादि । यहा पर्स 
संख्या लगभग ४० थी | ह 


यातायात के साधनों में क्रान्तिकारी बिकासों के परिशामस्मरूष 
नये प्रकार के शहरी समाजों का जन्म होने लगा । भारत में बचे स्तर के 
उद्योग खुलने से तथा उसके विश्व बाजार में प्रगेश पाने में भी इस दोव मे 
काफी प्रभाव पड़ा । रेलवे के कारण शनेक शास्व करयों का ओचन कीलाहल- 
पण हो गया। सन्‌ १७७५ में कानपुर एक प्रज्ञात गांव था । एक मीमावर्ती 
प्रदेश के रूप में इसका महत्व था। बाद में १६६६ में यों रेलये लाइन ग्रा 
गईं झोौर यह पांच मुख्य लाइनों का जंकशन बन गया। भीरे-धीरे सरपरी 
फकक्‍्टरियां एवं रूई की मिले खुलने लगीं । आज यह मारत का एक प्रमाय 
श्रौद्योगिक नगर वन चुका है। इसके बढ़ते हुए कारणाने तथा गन्दो बस्नियां 
इस वात्त के प्रमाण है कि यहां श्रौद्योगिक विस्तार कितनी शीघ्रता के साथ 
हो रहा है । 


स्थानीय सरकार की संस्थाओं का विकास करने के एक ताहइफालिक 
कारण यह मानता जा सकता है कि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद की विगड़ो 
हुईं श्रथ्व्यवस्था के कारण १५६० में यह सोचा जाने लगा कि इस संस्थाप्रों 


छ्घ भारत में स्थानीय लोक प्रशास् 


में विकास किया जाये ! पूरी एक शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी 
संकटपूर्ण स्थिति में रही। झ्राय का स्रोत मुख्य रूप से भूमि-कर था जो 
कि एक प्रकार से स्थिर था। एक के बाद एक युद्ध होने के कारण घाटे 
की श्र्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसे कि कर्ज द्वारा सम्भाला गया । १८५८ 
में भारत के ऊपर €5 मिलियन पौण्ड का कर्जा था। जेम्स विल्सन को 
वित्तमंत्री बनाकर भारत भेजा गया ताकि भ्रथंव्यवस्था को सुधारने का कार्य 
कर सके | उसने भ्राते ही एक महत्वपुर्ण कदम यह उठाया कि वित्तीय विकेस्री- 
करण कर दिया । उसने सड़कों एवं शअ्रन्य सा्वंजनिक कार्यो का उत्तर- 
दायित्व स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने की बात कही । १८६१ 
में बजट भाषणा देते हुए उन्होंने कहा-प्रथम महत्व की 'बात लोगों की इस 
श्रादत को तोड़ना है कि प्रत्येक बात के लिए कलकत्ता पर ही निर्भर रहा 
जाये । साथ ही यह सिखाना है कि वे उन कार्यो के लिए सरकार की ओर न 
ताकें जिनको कि वे स्वयं ही कर सकते हैं ।! भारत सरकार ने यह निर्णय 
लिया कि प्रस्तावित प्रारूप को नवनिर्मित प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा 
संचालित कराया जाये। 


इन प्रस्तावों के लिए प्रथम प्रतिक्रिया पंजाब द्वारा की गई। वहाँ 
बिना कानूनी कार्यवाही के ही उपराज्यपाल सर राबटे मोन्‍्टगोंमरी (आः 
ए०0ढा+ श०एॉ४्टणाप०/) द्वारा १८६२ में प्रसारित एक उपवन्ध के 
आधार पर ही वहाँ नगरपालिकायें प्रारम्भ कर दी गई । नगरपालिका 
समितियों में व्यापारिक पंचायतों द्वारा चुने गये लोग रहते थे। जिले के 
अधिकारियों को पृष्ठभूमि में ही रखा गया। १८६२ से १८६४ तक इस 
प्रकार की ४६ समितियां बनायी गई । 


कई कारणों से प्रभावित होकर लार्ड लारेन्स ([.0ते [.2७श०॥०८) 
ने स्थानीय सरकार के विकास का पुनः आह्वान किया । वह पंजाव से भ्ाप्त 
संत्तोषजनक प्रतिवेदन से प्रभावित हुआ । भारत सचिव ने भी उसको लिख 
कर भेजा कि वह शिक्षा एवं नगरपालिका संस्थाश्रों के विकास का परयाष्त 
ध्यान रखे । अगस्त, १८६४ के लॉसेन्स के प्रावधान का मूल लक्ष्य भी वित्त ईं 
था | १५६४ में अस्थायी आयकर को हटाना था तथा शीघ्र ही साम्राज्यवादी 
खजाने को राहत की जरूरत थी। इस प्रस्ताव के अन्त में कहा गया था 
कि इस देश के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रशासन करने में पवृर्ण समर्थ 
हैं । नगरपालिका की भावनायें उनमें गहरी जमी हैं । यहां हमारी जो ४800 
है उसके अनुसार हमें इस देश का अधिकांश व्यापार यहां के लोगों पर पे 
छोड़ देना चाहिये तथा हमको सामाजिक यन्त्र के समी थानदोलनों जा 
रूप से प्रभावित तथा निर्देशित करना चाहिये | इस भ्रस्ताव का प्रभाव 


यू बाड़ ती [06 # ॥9700णक्‍4706 (0० छाया: किणाशा! 06 वर्धशों 
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मसारत में स्थानोय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ७९ 


अत्यन्त व्यापक रहा तथा प्राय: प्रत्येक मुख्य प्रान्त में इसके लिये व्यवस्थापन 
किया गया + १८६० के अन्तिम दिनों तक भारत का प्राय: प्रत्येक मुख्य 
कस्वा एक नगरपालिका से युक्त हो गया । 

इस क्षेत्र में कुछ सुधार उदारवादी वायसराय लाड मिनटों द्वारा किये 
यये । इसका मुख्य लक्ष्य भी पूर्वव्रती प्रयासों की भांति साम्राज्यवादी वित्त 
को बढ़ाना था 4 सार्वजनिक कार्यो एवं सामाजिक सेव्रा्ों का विकास करने 
के लिये धन की ग्रावज्यकता थी । साथ ही तत्कालीन दुर्भिक्ष के अतिरिक्त 
व्यय का भार उठाने के लिये भी इसकी आवश्यकता थी । प्रस्तावित इलाज 
यह था कि प्रान्तों को राजस्च्र का कुछ 'भाग दिया जाये तथा उनको शिक्षा, 
सड़कों एवं मंडीकल सेवाओं के लिये उत्तरदायी ठहराया जाये। बदले में 
स्थानीय सत्तात्रों को भी अधिक शक्तियां एवं बढ़ें हुये उत्त रदायित्व सौपना 
जरूरी था । 

केवल उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों एवं केन्द्रोय प्रान्तों में ही स्वतन्त्रतापूर्व क 
चुनाव का अधिकार दिया गया। केन्द्रीय प्रान्तों में नगरपालिका के ६२६ 
सदस्यों में से ३६० निर्वाचित थे तथा उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के १३५४४ 
सदस्यों में से ६६१ निर्वाचित थे । बाकी के प्रान्तों में अधिक से अभ्रधिक आधे 
सदस्यों को निर्वाचित रखने का ही प्रावधान था । 

नवनिर्मित नगरपालिका समितियों ने ग्राम्य जीवन को बहुत कम 
छुआ । केवल बंगाल तथा मद्रास में ही एक छोटे स्तर पर इसके लिये कुछ 
प्रयास किया गया था । १८७० के बंगाली गांव चौक़ीदारी अधिनियम ने 
देश को दस या बारह वर्गमील के क्षेत्र में बांद दिया। ये क्षेत्र पंचायतों के 
अघीन रखे गये । पंचायतें गांव की पुलिस को चुकाने के लिये कर एकत्रित 
करती थी । ये तथाकथित पंचायतें केवल श्रीपचारिक श्रस्तित्व ही बनाये 
रख सकी । इतको गांव के लोगों की लोकप्रिय संस्था मानने की शअ्रपेक्षा 
सरकार का ही सेवक समझा गया | सरकार के अनेक प्रयासों के परिणाम- 
स्वरूप कुल मिलाकर १८८० तक स्थानीय सरकार का सिद्धांत केवल 
कलकत्ता व वम्बई नगरों में तथा केन्द्रीय प्रान्तों एवं उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों 
के ही कुछ कस्वों में रखा जा सका । कहीं-कहीं यद्यपि स्थानीय प्रशासन का 
प्रारूप एवं स्थानीय कर आदि थे किन्तु फिर भी नियंत्रण पूरी तरह से 
सरकार के सेवकों के हाथों में था| श्राधुनिक मारत में स्थानीय सरकार के 
इतिहास का यह प्रथम युग कई विशेषताम्रों से पूर्ण है । लोग स्थानीय 
संस्थाओं के संचालनाथ कर प्रदान करने में रुचि नहीं लेते थे वरन्‌ वे इसका 
विरोध करते थे । सम्भवत: इसका कारण यह था कि वे उहंश्य को नहीं 
समभ पाये थे । वाद में ज्यों-ज्यों जनता शिक्षित होती चली गई त्यों-त्यों 
यह कार्य भी सरल होता गया । जनता इन संस्थाओं के कार्यो में ऋ्रमश: 
भाग लेने लगी । सामान्य जनता केवल उसी काम के लिये कर देना पसन्द 
करती है जो कि ऐसे कार्यो में लगाया जाये जिसका उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल 
सके । बरेली की जनता तो करों के विरुद्ध इतनी श्रधिक क्रांतिकारी हो 


गई थी कि वहां शान्तिव्यवस्था स्थापित करने के लिये सेना को शआ्राना 
पड़ा था । 


द्० भारत में स्थानीय लोक प्रशासद 


आधुनिक भारत में स्थानीय शासन के इतिहास का दूसरा चरण 
५८८२ के स्थानीय स्वायत्त सरकार पर मारत सरकार के प्रस्ताव से प्रारम्म 
हुआ माना जा सकता है । इस सम्बन्ध में लार्ड रिंपव (॥.ण6 वशएणा) 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसने कि दो-राष्ट की विचारधारा 
से प्रभावित होकर कार्य नहीं किया। लाडे रिपन ने स्थानीय सरकार के 
क्षेत्र में किये गये सुधारों की अपने काल का एक बहुत बड़ी प्राप्ति भाना 
था किन्तु असल में उन्होंने जो भी सुधार किये थे उनका अधिक लाम प्राप्त 
नहीं हो सका । उसके प्रयासों की श्रसफलता बहुत कुछ इस तक से पैदा हुई 
थी कि यदि स्थानीय सरकार को कुछ अर्थपूर्णा बनना है तो उसे स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये । यदि उसे कृत्रिम रूप से मी स्थापित 
करना पड़े तो कम से कम वह स्थानीय प्रशासकों द्वारा विस्तृत रूप से 
नियोजित होती चाहिये तथा उसे केन्रीय सरकार द्वारा तैयार रूप में लादा 
नहीं जाना चाहिये । किन्तु १८८२ के भारत में वायसराय ही एक मात्र ऐसा 
व्यक्ति था जिसके विचार उदारवादी थे। वैसे स्थातीय अ्रधिकारियों का 
बहुमत रूढिवादी था और पैत्रिक प्रशासन का समर्थन करता था ताकि 
रिपन द्वारा प्रस्तावित सुधार महत्वद्दीन बन जायें तथा यहां तक कि उनको 
प्रान्तीय सरकारों एवं जिला अधिकारियों द्वारा अवहेलना का पात्र बनाया 
जाये जो कि उनको ध्यवहृत करने के लिये उत्तरदायी थे । 


स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं के भावी विकास को प्रशासित करने 

वाले सामान्य सिद्धान्त १८ मई, श८म२ के स्थातीय स्वायत्त सरकार के 
प्रसिद्ध प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किये गये । इसके पांचवे” पैरा में कहा गया था 
कि यह प्रस्ताव प्रशासन में सुधार लाने के लिये नहीं रखा अथवा सर्माथत 
किया गया है | यह तो सामास्यतः राजनैतिक एवं जनशिक्षा के स,धन के रूप 
में रखा गया है | इसके छटे पैरा में कहा गया--ज्यों-ज्यों यह शिक्षा बढ़ती 
जायेगी त्यों-त्यों जनप्रे रणा से पूर्णा एक बौद्धिक वर्ग सारे देश में तेजी के 
साथ पनपता चला जायेगा। इनका प्रशासन में प्रयोग ने करना ने केवल 
एक गलत नीति है वरन्‌ यह शक्ति का अपव्यय भी है। श्रग्नेजों ने भारत में 
जिस शिक्षा, सभ्यता एवं भौतिक प्रगति का श्रीगरोश किया था उसके परिणशाम- 
स्वरूप भारतीयों की इच्छायें, श्राकांक्षा्ें बढ़ी; एक नया मध्यम वर्ग पन्ने 
लगा । यह वे राजनैतिक कार्यों की ओर से ब्रांख मींचकर अपने आपका 
असम्बद्ध भी बना सकता था और अधिक दबने पर गम्भीर राजनेतिक खतरे 

का कारण भी बन सकता था। इन दोनों ही रास्तों पर जाने से ५ बचाने के 

लिये यह जछूरी था कि उसे प्रतिनिधि संस्थाओं के कार्यों में &0/7004 8 

जाये । रिपल का यह निश्चय था कि नवीन स्थानीय सरकार का यन्त्र न 

केवल प्रशासकीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति करे किन्तु इसस राजन तिक 

शिक्षा एवं प्रशाप्तनिक कार्यकुशलवा भी आत्त करनी चाहिये ; 

इस प्रस्ताव में कुछ ऐसे सिद्धास्तों का वर्णन था 2860 

तीस वर्षो तक किसी न किसी रूप में ३.8 कलश : कथनों की भाषा 

बनाया गया तथा बहुत समय तैंक वे भारतीय महत्वाकाँक्षा के रा चने 
रहे । ये बे--राजनैतिक प्रशिक्षण स्थानीय सरकार का मुख्य कार्य हू। इसक 


मारत में स्थानोय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठनूमि प्‌ 


महत्व प्रशासकीय कार्यकुछलता से भी अधिक है । दूसरे, नगरपालिकायों की 
तरह से ही देहाती मण्डल (रिघायां 80365) भी बनाये जाने चाहिये। तीसरे, 
प्रशासन की इकाइयां छोटी होनी चाहियें जैसे उा-मंमरा 

तालुका | चौथे, सभी बोर्डों में ग्रेरसधिक्नारियों का दो तिहाई बहुमत होना 
चाहिये । जहां भी हो सकते, ये निर्वाचित होने चाहिसे। पांचवे, बड़े तथा 
प्रगतिशील कस्यों में शीघ्र ही चुनाव प्रारम्भ कर दिये जाये | छोटे कस्नों में 
इनको अनौपचारिक प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्रारम्भ क्रिया जाये। इछे, 
नियंत्रश आन्तरिक होने की अपेक्षा ऊपर का रखा जाये। सातवें, समी 
स्थानीय बोर्डों का सभापति जहां तक सम्मव हो सकते गैर-प्रधितरारी हें 
होना चाहिये । आठवें, प्रत्येक प्रान्त को चाहिये कि बह प्रस्ताव के सामान्य 
निर्देशों की व्याख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही करे ॥ 


इस प्रस्ताव की वास्तविकताओं के प्रकाश में व्यास्या की गई । 
वायसराय ने यह माना कि नवीन स्वतन्नता का अर्थ होगा कार्यकुणशलता का 
बलिदान । किन्तु यह स्थायी नहीं रहेगा । उसका विश्वास शा कि रुघभि- 
कारियों का सक्रिय सहयोग स्थानीय बोटों में उत्तरदागी मावनला का विकास 
करने के लिये जरूरी था । रिपन चुनाव गमिद्धांत का पक्का समर्थक हो ऐसी 
बात नहीं थी ) वह तो भारतीय प्राम्य-ब्यवस्था का पूरा-पूरा लाम उठाना 
चाहता था। सर चाल्म बर्नाई का भी यही मत था कि देहाती समाज में 
जो अनेकीकरण वढ़ता जा रहा था उसे रोकने के लिगे यह जरूरी हे कि प्रजासन 
एवं गांवों के बीच पुन: सम्बन्ध स्थापित किया जाये । लार्ड रिपन ने सभापति 
के पद पर मारी जोर दिया। श्रपने एक मित्र को लिगते हुगे उसने घोषणा 
की कि प्रस्ताव की एक बात, जिसे में सबसे श्रधिक गहत्व प्रदान करता हूं 
का सम्बन्ध जिला अधिकारी और श्रध्यक्ष पद से है । यदि इन बोडों को यहां 
के निवासियों को उनके कार्यो का स्वयं प्रबन्ध करने की दृष्टि से उपयोगी 
बनाना चाहते हैं तो उन पर बड़े साहब की उपस्थिति की छाया नहीं 
होनी चाहिये ।! है 


देहाती वोर्डो' की अ्रपेक्षा कस्बे कुछ झागे थे । केन्द्रीय प्रान्त की अ्रधि- 
कांश नगर॒पालिकाओों में सभापति के पद पर गर-श्रधिकारी होते थे । कुछ 


मांग, तहसील या 


अन्य प्रान्तों में (जेसे कि पंजाब श्रौर उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों में ) नगरपालिकायें 
स्वयं ही अपना सभापति चुन सकती थीं । देहाती निकायों के प्राय; सभी 
सभापति अधिकारी होते थे । विहार को छोड़कर केवल मध्य प्रदेश में ह्दी 
जिला परिपदों के समापति गर-अधिकारी होते थे | सियालकोट तथा श्रमतसर 
जिला वोर्डो के सभापति भी कुछ दिन तक गेर-अ्रधिकारी ही रहे । जिन 
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पर 'मारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


'प्रान्तों के शहरी एवं देहाती बोर्डो में गैर अधिकारी सदस्यों का दो तिहाई 
बहुमते जरूरी था वहां भी वे सदस्य जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होने 
की प्रतीक्षा किया करते थे । यह परिवर्तन भी वास्तविक होने की अपेक्षा 
औपचारिक श्रधिक था । चुनाव सिद्धांत को किस सीमा तक लागू किया 
जाय यह बात जनता के दृष्टिकोण की श्रपेक्षा उन प्रान्तों के श्रध्यक्षों के 
दृष्ठिकोश पर निर्भर करती थी । सन्‌ १८८५ में नगरपालिका बोर्डों की 
ब्रनावट निम्न प्रकार थी ।? 
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आधुनिक काल के प्रथम चरण में स्थानीय स्वशासन का न केवल 
श्रभाव ही पाया जाता है वरन्‌ इस काल में लोगों के दृष्टिकोण का भी पता 
लग' जाता है जो कि स्थानीय सरकार के बारे में वना हुआ था। सन्‌ २ ८२ में 
यह दृष्टिकोश सक्तिय रूप से विरोधात्मक था ! ज्यों-ज्यों समय ग्रुजरता गया 
त्यों-त्यों इसमें वृद्धि होती चली गयी | लोग प्रत्यक्ष कर देने के लिए तेयार 
नहीं थे इसलिए अप्रत्यक्ष कर लगाने पड़े । सामान्य जनता 838 महत्व 
के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेती थी तथा स्थानीय निकायों, के संचालना्थ 
किसी प्रकार का कर देने में उत्साह नहीं दिखाती थी इसलिए ये सफलता से 
बहुत पीछे रहीं । ेु 
सन्‌ १८८२ के उपबन्ध (२०४०ए४ंणा) के पैरा १४तथा १५ ३६ 
अनुसार यह कहा गया कि चुनाव की वह व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए जा 
जनता की भावनाओं के अनुकूल हो । अपने एक अन्य व्यक्तिगत पत्र में लाड 
रिपन ने लिखा था कि जाति या व्यवसाय के आधार पर किया गया चुनाव 
जनता की भावनाओं के साथ मेल खायेगा भ्रथवा नहीं । इसी काल ही आक 
श्रहमद खां ने रिपन के प्रस्तावों पर व्यवस्थापिका परिपद में वहस के दे रत 
मसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की यी। न 
इस काल में नगरपालिकाश्ों के प्रति लोगों के दिलों पक 736 
नायें थीं यह विषय अलग-अलग ब्रान्ता में भिन्‍न रूप में था। उ प्‌ 
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आरत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्वे 


सीमा प्रान्त में जहां कि पश्चिमी विचार अज्ञात ही थे, नगरपालिका की 


भावना का भी अस्तित्व नहीं था । १८८६ में डेरा स्माईल खान की किसी भी 
नगरपालिका ने कोई बैठक नहीं की क्योंकि उपायुक्त आदिवासियों के मामलों 
में बहुत अधिंक व्यस्त था । 
सन्‌ १८८२ से १६०८ के बीच नगरपालिकाओं की आय दुगुनी हो 
गई किन्तु इस वृद्धि के परिरण्यामस्वरूप भी लोक सेवाश्रों के क्षेत्र में कोई 
अधिक विस्तार नहीं हुआ । वे श्रव भी केवल मौलिक आवश्यकताओं से ही 
सम्बन्धित वनी रहीं । लार्ड रिपत के क्रान्तिकारी सुधारों के परिणामस्वरूप 
भी प्रेसीडेन्सी के कस्वों में अधिक अन्तर नहीं आया किन्तु इसके परिणाम- 
स्वरूप कुछ व्यवस्थापन अवश्य किया गया । १८८४ में मद्रास के लिए तथा 
१८८८ में कलकत्ता और वम्बई के लिए अधिनियम बनाये गये । इन सबमें 
सर्वाधिक प्रभावशील वम्बई का श्रधिनियम था जो कि भारी विचार-विमर्श 
एवं वादविवाद के परिणामस्वरूप सामने श्राया । यह एक एकीकृत नगर- 
पालिका का ढ़ांचा था जो कि सामान्य समभौते के आधार पर पूर्व में सर्वा- 
घिक सफल माना गया तथा अश्रन्य बड़े नगरों द्वारा भी इसकी नकल की 
गई । इस व्यवस्था की मूल वात यह थी कि इसने निगम को नगर के प्रशासन 
का सर्वोच्च निकाय मात्रा तथा साथ ही आयुक्त को निगम की इच्छा 
अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया । शायुक्त को स्टाफ, तथा 
नगरपालिका के अन्य सामान्‍य कार्यों पर पूरा-पूरा अश्रधिकरर प्राप्त था। 
स्थायी सभिति का कार्य क्षेत्र भी भली प्रकार से परिमापित कर दिया गया । 
सरकारी नियंत्रण को बहुत कुछ हटा दिया गया । यद्यपि श्रायुक्त की नियुक्ति 
सरकार द्वारा की जाती थी किन्तु उसे निगम द्वारा कभी भी हटाया जा 
सकता था। उसे आर्थिक दृष्टि से पूरी स्वायत्तता प्राप्त थी, यद्यपि सरकार 
की स्वीकृति के बिना वह किसी प्रकार का कर्जा नहीं ले सकता था। इस 
व्यवस्था से फीरोजशाह मेहता एवं बम्बई के दूसरे जन-नेता संतुष्ट हो गये 
तथा मताधिकार के विस्तार एवं कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के अतिरिक्त 
यह बहुत दिनों तक क्रियान्वित की गई । 


श्यपर में लार्ड रिपन द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
किया गया वह देहाती स्थानीय निकायों की स्थापना का था । इ गलेण्ड में भी 
देहाती परिषदें इसके पूरे छः साल वाद आई हैं । १८८३ एवं १८८५ के 
प्रान्तीय व्यवस्थापन की एक सामान्य विशेषता यह थी कि इसके कारण 
द्विभुजाकार व्यवस्था (790 परंश $9छ0०ा॥) की स्थापना की गई । जिला 
बोड” और “उप-जिला बोडें', उप-संगाग अथवा तहसील पर आध,रित थे। 
रिपन के उपबन्ध के अनुसार उप-संभाग, तालुका या तहसील वह बड़ा से बड़ा 
क्षेत्र होगा जिरो कि स्थानीय बोर्ड के आधीन रखा जा सके । जिला वोडं 
को केवल एक पर्यवेक्षणकर्त्ता या समन्‍्वयकर्ता सत्ता ही माना गया । आसाम, 
मध्य प्रदेश, मद्रगस आदि को छोड़कर समझी प्रान्‍्तों की जिला बोर्डो' को 
सभी फन्‍ड तथा स्थानीय सरकार के सभी कार्य सौंपे गये । घन एवं शक्ति 
का छोटे निकायों को हस्तांतरण करने के लिए अनेक कानन बनाये गये । 
यद्यपि स्वयं जिला बोर्डो, के पास सदेव हो धन की कमी रहती थी तथा 


परे 'मारत में <. 


'प्रान्तों के शहरी एवं देहाती बोर्डो' में गैर अ्रधिकारी ध« 
बहुमत जरूरी था वहां भी वे सदस्य जिला न्यायाधीश ४ 
की प्रतीक्षा किया करते थे । यह परिवतेन भी वास्तविक 
झौपचारिक श्रधिक था । चुनाव सिद्धांत को किस सीग 


ज़ाय यह बात जनता के दृष्टिकोण की श्रपेक्षा उत प्रान- 


दृष्टिकोश पर निर्भर करती थी । सन्‌ १८८४ में नगरपा। 
ब्रनावट निम्न प्रकार थी ।? 
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आधुनिक काल के प्रथम चरण में स्थानीय स्वशासन्र कार 
श्रभाव ही पाया जाता है वरन्‌ इस काल में लोगों के दृष्टिकोण का भ॑ 
लंग जाता है जो कि स्थानीय सरकार के बारे में बना हुआ था। सन्‌ १८ 
यह दृष्टिकोश सक्रिय रूप से विरोधात्मक था । ज्यों-ज्यों समय गरुजरता 
त्यों-त्थों इसमें वृद्धि होती चली गयी ।_लोग प्रत्यक्ष कर देने के लिए ते 
नहीं थे इसलिए अप्रत्यक्ष कर लगाने पड़े । सामान्य जनता 22034 मः 
के कार्यो में कोई रुचि नहीं लेती थी तथा स्थानीय र*ि के संचालन, 
किसी प्रकार का कर देने में उत्साह नहीं दिखाती थी इसलिए ये सफलता - 
बहुत पीछे रहीं । 

सन १८८२ के उपवन्ध (२०5०ए४ं०॥१) के पैरा ऐड तथा १५ * 
अनुसार यह कहा गया कि चुनाव की वह व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए -ज 
जनता की मावताओं के अनुकूल हो । अपने एक अन्य व्यक्तिगत पत्र में ला 
रिपन ने लिखा था कि जाति या व्यवसाय के आधार पर किया गया चुनाः 
जनता की भावनाओं के साथ मेल खायरेगा अथवा नहीं । 3] 5 20 
अहमद खां ने रिपन के प्रस्तावों पर व्यवस्थापिका परिषद में बहस के दरादे 
मसलमातों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की थी । पे 

प इस काल में नगरपालिकाश्रों के प्रति लोगों के दिलों में क्या माव- 


नायें-थीं यह विषय अलग-अलग आन्तों में मिन्‍न रूप में था। उत्तर-पश्चिमी 


छः 
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मारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ८३ 


सीमा प्रान्त में जहां कि पश्चिमी विचार अज्ञात ही थे, नगरपालिका की 
भावना का भी श्रस्तित्व नहीं था । १८८६ में डेरा स्माईल खान की किसी मी 
नगरपालिका ने कोई बैठक नहीं की क्योंकि उपायुक्त आदिवासियों के मामलों 
में बहुत श्रधिंक व्यस्त था । 
सन्‌ १८८२ से १६०८ के बीच नारपालिकाग्रों की ग्राय दुगुनी न 
गई किन्तु इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भी लोक सेवाओं के क्षेत्र में _कोई 
अधिक विस्तार नहीं हुआ । वे अब गी केवल भौलिक आवश्यकताों से ही 
सम्बन्धित वनी रहीं । लार्ड रिपन के क्रान्तिकारी सुधारों के परिणामस्वरूप 
भी प्रेसीडेन्सी के कस्वों में अधिक अन्तर नहीं आया किन्तु इसके परिणाम- 
स्वरूप कुछ व्यवस्थापन अवश्य किया गया। १८८४ में मद्रास के लिए तथा 
श्८८८ में कलकत्ता और बम्बई के लिए भ्रधिनियम बनाये गये । इस सबमें 
सर्वाधिक प्रभावशील बम्बई का श्रधिनियम था जो कि भारी विचार-विमर्ण 
एवं वादविवाद के परिणामस्वरूप सामने श्राया | ग्रह एक एकीकृत नगर- 
पालिका का ढ़ांचा था जो कि सामान्य समभौते के आ्राधार पर पूव्व में सर्वा- 
घिके सफल माना गया तथा अश्रन्य बड़े नगरों द्वारा भी इसको नकल की 
गई । इस व्यवस्था की मूल वात यह थी कि इसने निगम को नगर के प्रशासन 
का सर्वोच्च निकाय माना तथा साथ ही आयुक्त को निगम की उच्छा 
अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया । श्रायुक्त को स्टाफ, तथा 
नगरपालिका के अन्य सामान्य कार्यो पर पूरा-परा अधिक,र प्राप्त था। 
स्थायी समिति का कार्य क्षेत्र भी मली प्रकार से परिमापित कर दिया गया । 
सरकारी नियंत्रण को बहुत कुछ हटा दिया गया । यद्यपि आयुक्त की नियुक्ति 
सरकार द्वारा की जाती थी किन्तु उसे निगम द्वारा कभी नी हटाया जा 
सकता था। उसे आयथिक दृष्टि से पूरी स्वायत्तता प्राप्त थी, यद्यपि सरकार 
की स्वीकृति के विना वह किसी प्रकार का कर्जा नहीं ले सकता था। इस 
व्यवस्थां से फीरोजशाह मेहता एवं बम्बई के दूसरे जन-नेना संतुष्ट हो गये 
तथा मताधिकार के विस्तार एवं कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के अतिरिक्त 
यह बहुत दिनों तक क्रियान्वित की गई | 
श्यर में लार्ड रिपन द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
किया गया वह देहाती स्थानीय निकायों की स्थापना का था । ४ गहौण्ड में भी 
देहाती परिषदें इसके पूरे छ: साल वाद आई हैं । १८८३ एवं १८८४५ के 
प्रान्तीय व्यवस्थापन की एक सामान्य विशेषता यह थी हि इसके कारण 
दिभुजाकार व्यवस्था (]'90 परंश' इज ) की स्थापत्ता की गई । “जिला 
बोर्ड! और “उप-जिला वबोडे!, उप-संभाग अथवा तहमीतय पर आध,रित थे | 
रिपन के उपबन्ध के अनुसार उप-संसाग, तालुका या तहसील वह बड़ा से बड़ा 
क्षेत्र होगा जिरो कि स्थानीय बोर्ड के आधीन रखा जा सके । जिला बोडे 
को केवल एक पर्यवेक्षणकर्त्ता या समन्वयकर्ता सत्ता ही माना गया । आसाम, 
मध्य प्रदेश, मद्रास आदि को छोड़कर राभी प्ान्‍्तों की जिला बोर्डो, को 
सभी फन्‍्ड तथा स्थानीय सरकार के सभी कार्य सौंपे गये । धन एवं शक्ति 
का छोटे निकायों को हस्तांतरण करने के लिए श्रनेक कानूत बनाये ग्ये । 
यद्यपि स्वयं जिला बोर्डो' के पास सदेव ही धन की कमी रहती थी तथा 


घर ,. भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


'प्रान्तों के शहरी एवं देहाती बोर्डो में गेर अधिकारी सदस्यों का दो तिहाई 
बहुमत जरूरी था वहां भी वे सदस्य जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होने 
की प्रतीक्षा किया करते थे । यह परिवर्तत भी वास्तविक होने की अपेक्षा 
आ्रोपचारिक श्रधिक था । चुनाव सिद्धांत को किस सीमा तक लागू किया 
ज़ाय यह बात जनता के दृष्टिकोण की शपेक्षा उन प्रान्‍्तों के अध्यक्षों के 
दृष्टिकोण पर निर्मर करती थी । सन्‌ १८८४ में नगरपालिका बोर्डों की 
बनावट निम्न प्रकार थी।? | 
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आधुनिक काल के प्रथम चरण में स्थानीय स्वशातन का ने केवल 
श्रभाव ही पाया जाता है वरन्‌ इस काल में लोगों के दृष्टिकोर का भी पत्ता 
लंग जाता है जो कि स्थानीय सरकार के बारे में बना हुआ था। सच १ पो४२ में 
यह दृष्टिकोश सक्तिय रूप से विरोधात्मक था । ज्यों-ज्यों समय ग्रुजरता गया 
त्यों-त्यों इसमें वृद्धि होती चली गयी । लोग भ्रत्यक्ष कर देने के लिए तैयार 
नहीं थे इसलिए श्रप्रत्यक्ष कर लगाने पड़े । सामान्य जनता नागरिक महते 
के कार्यो में कोई रुचि नहीं लेती थी तथा स्थानीय निकायों के संचालनार्य 
किसी प्रकार का कर देने में उत्साह नहीं दिखाती थी इसलिए ये सफलता से 
बहुत पीछे रहीं । 
सन्‌ श्दघ२ के उपबन्ध ( 7०5०एधंणा) के पैरा ऐड तथा १५ के 
अनुसार यह कहा गया कि चुताव की वह व्यवस्था अपनायी जानी 23008: जो 
जनता की भावनाओं के अनुकूल हो । अपने एक भ्न्य व्यक्तिगत पत्र में लाड 
रिपन ने लिखा था कि जाति या व्यवसाय के आधार पर किया गया चुनाव 
जनता की भावनाओं के साथ मेल खाग्रेगा अथवा नहीं ! इसी काल जप 
श्रहमद खां ने रिपन के प्रस्तावों पर व्यवस्थापिका परिषद में वही के |: 
मसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मगि की थी । जल 
ह इस काल में नगरपालिकाश्ों के प्रति लोगों के दिली कप 
नायें थीं यह विषय अलग-अलग जानता में भिन्‍त रूप में घा।उ 


प्रण्ठशा का, ०7: ७., ?. 40. 
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मारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परे 


सीमा प्रान्त में जहां कि पश्चिमी विचार अज्ञात ही थे, नगरपालिका की 
सावता का भी श्रस्तित्व नहीं था । १८५६ में डेरा स्माईल खान की किसी भी 
नगरपालिका ने कोई बैठक नहीं की क्योंकि उपायुक्त आदिवासियों के मामलों 
में बहुत श्रधिंक व्यस्त था । 

सन्‌ १८८२ से १६०८ के बीच नगरपालिकाओं की आय दुगुनी हो 
गई किन्तु इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भी लोक सेवाश्रों के क्षेत्र में कोई 
अधिक विस्तार नहीं हुआ । वे अब भी केवल मौलिक आ्रावश्यकताओं से ही 
सम्बन्धित बनी रहीं । लार्ड रिपन के क्ान्तिकारी सुधारों के परिशामस्वरूप 
भी प्रे सीडेन्सी के कस्बों में ग्रधिक अन्तर नहीं श्राया किन्तु इसके परिणाम- 
स्वरूप कुछ व्यवस्थापन अवश्य किया गया । १८८४ में मद्रास के लिए तथा 
श्यप८ में कलकत्ता और बम्बई के लिए अधिनियम बनाये गये । इन सबमें 
सर्वाधिक प्रभावशील वम्बई का श्रधिनियम था जो कि भारी विचार-विमर्ण 
एवं वादविवाद के परिणामस्वरूप सामने आया । यह एक एकीकृत नगर- 
पालिका का ढ़ांचा था जो कि सामान्य समभौते के भ्राधार पर पूव में सर्वा- 
घिक सफल माना गया तथा अन्य बड़े नगरों द्वारा भी इसकी नकल की 
गई । इस व्यवस्था की मूल वात यह थी कि इसने निगम को नगर के प्रशासन 
का सर्वोक्ष निकाय माना तथा साथ ही आयुक्त को निगम की इच्छा 
अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी ठहराया । आयुक्त को स्टाफ, तथा 
नगरपालिका के अन्य सामान्य कार्यो पर पूरा-पूरा पअ्रधिकर प्राप्त था। 
स्थायी समिति का कार्य क्षेत्र भी मली प्रकार से परिभाषित कर दिया गया । 
सरकारी नियंत्रण को बहुत कुछ हटा दिया गया । यद्यपि आयुक्त की नियुक्ति 
सरकार ह्वारा की जाती थी किन्तु उसे निगम द्वारा कभी भी हटाया जा 
सकता था। उसे आशिक दृष्टि से पूरी स्वायत्तता प्राप्त थीं, यद्यपि सरकार 
की स्वीकृति के बिना वह किसी प्रकार का कर्जा नहीं ले सकता था। इस 
व्यवस्था से फीरोजशाह मेहता एवं बम्बई के दूसरे जन-नेता संतुष्ट हो गये 
तथा मताधिकार के विस्तार एवं कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के अतिरिक्त 
यह बहुत दिनों तक क्रियान्वित की गई । 


श्यपर में लार्ड रिपन द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारें 
किया गया वह देहाती स्थानीय निकायों की स्थापना का था । इ गलैण्ड में भी 
देहाती परिषदें इसके पूरे छः साल वाद आई हैं । १८८३ एवं १८८४ के 
प्रान्तीय व्यवस्थापन की' एक सामान्य विशेषता यह थी कि इसके कारण 
हिनुजाकार व्यवस्था (]७० 7रंटा 5एछथ॥) की स्थापना की गईं। 'जिला 
बोड' श्रौर “उप-जिला वोडं', उप-संभाग अथवा तहसील पर आधघ,रित थे । 
रिंपन के उपबन्ध के अनुसार उप-संभाग, तालुका या तहसील वह बड़ा से बड़ा 
क्षेत्र होगा जिसे कि स्थानीय बोर्ड के आधीन रखा जा सके । जिला बोड्ड 
को केवल एक पर्यवेक्षणकर्त्ता या समन्वयकर्ता सता ही माना गया । आसाम 
मध्य प्रदेश, मद्र।स श्रादि को छोड़कर सभी प्रान्तों की जिला बोर्डो' को 
सभी फल्‍ड तथा स्थानीय सरकार के सभी कार्य सौंपे गये । धन एवं शक्ति 
का छोटे तरिकायों को हस्तांतरण करने के लिए अनेक कानून बनाये गये । 
यद्यपि स्वयं जिला वोर्डो' के- पास सदैव हो धन की कमी रहती थी तथा 


पोड में 
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उतकी कार्य करने की शक्ति भी सीमित प्राप्त थी अत: उप-जिला वोडे तो 
इन कानूनों को कभी फलदायकं ही नहीं बना पाये । बंगाल तथा पंजाब 
ने उप-जिला बोर्डो की स्थापता केवल उन्नत जिलों में ही की । बम्ब्ई तथा 
उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों में तालुका या तहसील बोडं प्रत्येक जिले में स्थापित 
कर दिये गये । इन चारों ही प्रान्तों में ये निकाय केवल छाया मात्र थे। 
इनका केवल अस्तित्व था उपयोगिता अबवा शक्ति नहीं। आसाम में पहाड़ों 
तथा सिन्‍न २ घाटियों के कारण कभी भी जिला वोडे स्थापित नहीं किये गये । 
यहाँ देहाती प्रशासन की इकाइयों के रूप में उप-संभाग बोड्डों' की स्थापना 
की गई । मध्य प्रदेश में रिपन के निर्देशों को पूरी तरह अपनाया गया वहाँ 
स्थानीय सरकार के सम्पूरों क्षेत्र को इससे प्रभावित किया गया। तहसील 
बोर्डों को कार्ययालिका सत्ता के रूप में तथा जिला परिषदों को पर्यवेक्षणकर्त्ता 
निकाय के रूप में स्थापित किया गया । कुछ जिला परिषदों ने अवश्य ही 
कानून के मूल लक्ष्यों को प्रभावित किया जब उन्होंने छोटे निकायों के कार्यों 
को अपने हाथ में रख लिया। केवल मद्रास के अधिनियम ने ही जिला 
बोर्डो, एगं॑ तालुका बोर्डो' की शक्तियों एवं स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया ! 


जिला बोड् एक प्रकार से जिला प्रशासन के विभागों की भांति थे । यह 
कभी-कभी मिलते थे । कभी तो बारह माह में एक बार भी इनकी वैठक नहीं 
हो पाती थी। इनके जमींदार सदस्य तो बड़ी मुश्किल से ही इनकी कार्यवाही 
में भाग लेते थे क्योंकि यह सब कुछ उनकी समझ के बाहर की चीज थी । 
जिले के वकील-सदस्य ही इन संस्थाओं को कुछ आवाज दे पाते थे किन्तु 
श्रनेक जिला अधिकारी उनके सुझावों पर मुश्किल से ही ध्यान दे पाते थे । 
देहाती बोर्ड श्रनेक प्रकार की लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी थे, जैसे- 
शिक्षा, जनकाये, मै डीकल सेवायें, जन स्वास्थ्य, और कभी-कभी सफाई सेवायें ) 
किन्तु इन बोर्डों को केवल यही करना होता था कि बिलों का भुगतान 
कर दें तथा यह मी न पूछें कि ये ब्रिल किस प्रकार और क्‍यों खचे किये 
गये | जिला बोर्डों को भी अपने फन्‍ड बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था । 


राजनीति में सक्रिय भारतीय समाज ने लार्ड रिपत द्वारा किये गये 
सुधारों का दिल से स्वागत किया । एस० एन० बनर्जी, जी० के० गोखले, 
फीरोजशाह मेहता, राजा प्यारीमोहन मुखर्जी श्रादि उच्च कोटि के नेता 
इस बात से सहमत थे कि भारतीय निर्वाच्क को प्रशिक्षित करते हुए तथा 
उनके प्रतिनिधियों को स्थानीय राजनीति एवं प्रशासन की शिक्षा देते हुए 
राष्ट्रीय स्वशासन की ओर ले जाया जाये । सन्‌ १८६२ के भारत परिषद 
अधिनियम ने भावी विकास की पंक्ति को और भी स्पष्ट किया। इस प्रन्‍त 
पर कामनन्‍्स सभा में बहस के दौरान मि० ग्लेडस्टन ने आशा अकेट का 
थी कि स्थानीय सरकार की प्रशिक्षण शाला द्वारा हीं 4280 के भावी नेता 
उत्पन्त हो सकते हैं । नवीन प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सदस्य मुख्यत: 
स्थानीय सरकार से ही लिये गये थे | स्थानीय सत्ता के प्रतिनिधि निवचिक- 
मण्डल के रूप में मिले और उन्होंने अपना प्रतितिधि चुन दिया । स्थानीय 
सरकार में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग हरा जो योगदान रा 282 
उससे वह संतुष्ट नहीं था । १८६० में जब बंगाल में नगरपालिका शक्तियां 


सारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्‌ 


को कम करने की बात कही गई तो इसका खुलकर विरोध किया गया। 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार के विकासों ने भी यहां की गतिविधियों को 
प्रभावित किया । यद्यपि लार्ड रिपन ने नवोन पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के 
लिये एक विशेष रूप से नियोजित मार्ग तैयार किया था किन्तु फिर भी 
स्थानीय निकायों में गैर अ्रधिकारियों के प्रभाव को लगातार अधिकारियों 
के विरोध एवं अविश्वास का सामना करना पड़ा | अधिकारी वर्ग चाहता 
था कि स्थानीय मामलों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में हो जो कि समाज 
के स्वाभाविक नेता हैं, भ्रच्छे परिवार के हैं तथा भूमियुक्त हैं। १८६२ में 
बंगाल सरकार ने नगरपालिकाशों की शक्तियों को सीमित कर दिया 
ताकि सरकारी नियन्त्रण बढ़ाया जा सके और मताधिकार की योग्यताओं 
को भी बढ़ाया जा सके । एस० एन० बनर्जी के नेतृत्व में एक आन्दोलन 
इसके विरुद्ध छेड़ा गया। प्रान्त के श्रखबारों एवं राजनैतिक संस्थाग्रों ने 
इसका साथ दिया । यह कहा जाता है कि नये प्रस्तावों के अनुसार मत- 
दाताओों को ०३ परसेन्‍्ट घटा दिया गया तथा मुसलमानों के एक बड़े बहुमत 
को मताधिकार से अलग कर दिया गया । विरोध के परिणामस्वरूप 
इन प्रस्तावों को पूर्णात: दुवारा से तैयार करना पड़ा । सन्‌ १५६० के 
अन्तिम दिनों में कलकत्ता निगम का कार्य भी भारी आलोचना का विपंय 
बना । सभापति एगं वरिष्ठ निगम अधिकारियों के प्रतिदिन के निर्णय 
इसके सदस्यों के विरोध का पात्र बने । नगरपालिका का कार्य कुछ समितियों के 
हाथों में आ गया । सारा कार्य कुछ व्यवसायिक राजनीतिज्नों के हाथों में 
केन्द्रित होगया । वस्तुस्थिति को देख कर जून १८६७ में बंगाल सरकार 
को बे हे पड़ा कि प्रमुख योरोपियन, नागरिक मामलों से दूर होते 
जा रहे हैं। 


लार्ड एलगिन (7.09 'ग्रष्ठा)) की सरकार ने १८६६ तथा १८६७ 
में दो उपबन्ध प्रसारित किये जिनके द्वारा शहरी एज॑ं देहाती बोर्ड के 
कार्यो की पुनरीक्षा की गई थी। प्रथम दस वर्षों में की गई उन्तति के 
प्रति गवर्नर जवरल ने संतोष प्रकट किया किन्तु मावी विकास के लिये किसी 
प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत न किया । इन दिनों स्थानीय सत्ता के प्रसार 
को रोकने की प्रवृत्ति ही प्रभावशील रही । लाड कर्जन के वायसराथ काल में 
स्थानीय सरकार केक्षेत्र में अनेक परिवर्तन किये गये । उसने एक केन्द्रीकृत 
नियन्त्रण पर जोर दिया तथा साथ ही विकास के लिये अक जैसी नीति 
का समर्थन किया । जदारतापूर्ण अनुदानों के कारण प्राथमिक शिक्षा को 
प्रोत्साहन दिया गया । 


गोखले आ्रादि भारतोय राजनैतिक नेताओं ने स्थानीय सरकार के 
महत्व अं ग॑ प्रमाव का पूरा-पूरा समर्थन किया। बम्बई विधान परिषद में 
बोलते हुये उन्होंने कहा था कि हम स्थानीय सरकार को मूल्य इसलिये 
प्रदान करते हैं क्योंकि यह विभिन्‍न जातियों और धर्मो' के लोगों को शिक्षा 
प्रदान करती है जोकि अ्रक लम्बे समय तक सामान्य उद्देश्य के लिये एक 
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साथ मिलकर कार्य करने से वंचित रखे गये ? इस प्रकार के कथनों से 
लोग अधिक प्रभावित नहीं होते भें क्योंकि उनको यह डर था कि 
हिन्दुओं में व्यापार, कानूत, प्रशासव. तथा स्थानीय निकायों के क्षेत्र में श्रेक 
प्रकार से पुरर्जायूत्ति हो रही हैँ। उदाहरण के लिये, मुस्लिम सिन्ध में 
सेगरपालिकाओं के भ्रधिकारियों या सदस्यों में उनका: अंक भी प्रतिनिधि 
नहीं था। १६०६ में आगा खाँ के नेतृत्व में अंक प्रत्तिनिधि-मण्डल 
वायसराय लाड मिन्‍्टो से मिला ।. इस प्रतिनिधि मण्डल'की अनेक माँगों में 
से एक यह भी थी कि मुसलसातों को पृथक निर्वाचत क्षेत्र" तथा स्थानीय 
निकायों में स्थान दिया जाये । लाड मिनटों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुये कहा था कि में तुमसे पूरी तरह सहमत हूं और इन दावों को क्रियान्वित 
करते के लिये श्रक समिति नियुक्त कर दी.गई | े 

स्थानोय सरकार की दुष्टि से महत्वपूर्ण अंक दूसरा लेख विकेन्द्री 
करण आयोग का प्रतिवेदन था जो सन्‌ १६०७ में भारत सरकार वे 
प्रान्तीय सरकार एवं उनकी आंधघीनस्थ संस्थाओं के मध्य स्थित वित्तीय 
अं प्रशासनिक सम्बस्धों की जांच के लिये नियुक्त किया गया था। इस 
प्रायोगः को यह पता लगाना था कि विकेन्द्रीकरस करके भ्थवा न करके 
सरकारी व्यवस्था को सरलीक्षंत क्रिया जा सकता है अथवा 
नहीं | इस आयोग की अध्यक्षतां हावहाउस ( ९. £. 8. प00०॥००४९ ) 
हारा की गई थी । अन्य पांच सदस्य भारतीय नागरिक सेवा' के वरिष्ठ 
अधिकारों थे जिनको वंगाल, मद्रास तथा बस्बई से लिंया गया था-। इसमें 
रमेशचन्द्र दत्त ही झे क मात्र भारतीय सर्दस्य था । ! 


स्थानीय सरकार के क्षेत्र में बेहाती भब॑ शहरी परिस्थितियों के 

बीच पूर्णत: विरोध था । यद्यपि उन्‍्नीसवों शवाब्दी में कस्वों का जीवन 
बहुत कुछ बदल गया था किन्तु फिर भी अंक और तो बड़े-बडे लगर थे और 
दूसरी ओर छोटे-छोटे ब.जारों वाले कस्वे थे। कलकत्ता और. बस्वई के 

'निवासी करोड़ों की संख्या में थे। ये दोनों ही राजवानी वस्तियां श्रपते 
निकटवर्ती मद्रास श्रादि से जनसंख्या, धन, समस्याओं की जटिलता, विधार- 
ः परक्ति का श्रेकीकरण आदि की दृष्टि से पुरणोत: भित्स थे। अंक लाख से 
भी ऊपर की आबादी वाले लगभग बीस शहर थे । लखनऊ तेंगो 
हैंदराबाद जैसे नगर अपने श्रतीत की महानताओं के सहारे चल 
रहे थे । दूसरी शोर कानपुर भ्ौर करांची जैसे नगर भीभे जो व्यावा 
एवं उद्योग के सहारे प्रगति की ओर अग्रसर ही रहे थे । इन नये तथा पुराने 
सभी तगरीं को अनेक जटिल सम्रस्थाश्रों का सामना करना पड़ रहा था । 
इस समस्यात्रों में सबसे भ्रध्िक खतरनाक समस्या अस्वधिक भीड़ को 
थी | कानपुर के ६२ प्रतिशत परिवार केवल श्रंक हीं कमरे में रह 
थे । जनसंख्या की भ्रधिकता के कारण जो और अनेक समस्याय उंदा हुई 
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आारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हे 


उनके कारण बम्बई तथा कलकत्ता आदि नगरों में नगरपालिकाओं का 
खर्चा काफी बढ़ा हुम्रा था | छोटे कस्बों में यह बात न थी। वहां स्थित कुप्मों 
पर निर्मर रहा जा सकता था तथा जहां तक स्वास्थ्य अंग सफाई की 
सेवाओं का सम्बन्ध है वहां श्रमी तक भी गांव की आदतें कार्य कर रही थीं । 
किन्तु नगर में तो नल के पानी का होना जरूरी था| वहां नाली व्यवस्था 
का होना आवश्यक था। भवनों के निर्माण पर भी कुछ नियन्त्रण का होता 
जरूरी था। हैजा, प्लेग आदि महामारियों को रोकने की आवश्यकता थी। 


पु अधिकांश बड़े नगर जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते जा रहे थे। इनमें 
से कुछ तो बड़ी तीज गति से बढ़ रहे थे किन्तु छोटे कस्वे इस दृष्टि से 
स्थिर थे और कहीं-कहीं तो इनकी जनसंख्या मिर रही थी । नगरपालिकापों 
के कार्यो की स्थिति अलग-अलग शहरों में अलग-श्नलग थी । अधिकांग 
नगरपालिकाओं में अनेक प्रचलित प्रशासकीय निर्णायों के लिये उच्च 
स्वीकृति श्रावश्यक होती थी । जब नागपुर नगरपालिका ने अपने कार्य- 
पालिका अधिकारी का वेतन ३४५० रुपये तक बढ़ाना चाहा तो इसके 
लिये भारत सरकार की पूर्ग स्वीकृति आवश्यक समभी गई । बम्बई 
प्रेसीडेंसी में करांची जंसा नगर भी आयुक्त की स्वीकृति के ब्रिना एक 
चपरासी तक का वेतन नहीं बढ़ा सकता था। 


'सत्‌ १६०५ से भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकार के माध्यम से 
अनुदान देना प्रारम्भ किया । यह बोर्ड की आय के एक चौथाई के वबरावर 
होता था । इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के लिये भी भारी अनुदान दिये 
गये । प्रान्‍्तीय सरकार इस वाधिक अनदान को बोर्डों की आवश्यकता एवं 
स्थिति के श्राधार पर प्रदान करती थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुछ गरीब 
बोर्ड एक लाख से भी ज्यादा का अनुदान प्राप्त करते थे जब कि अ्रपेक्षाकृत 
सम्पन्न बोर्ड कम धन प्राप्त कर पाते थे। अलीगढ़ को केवल २४०० रुपये 
मिले जब कि इटावा को ५१०० रुपये । एक समभोौते के आधार पर तीन 
बर्ष तक इन अनुदानों की राशि को घटाया नहीं जा सकता था ताकि उन्नत 
नियोजन के लिये कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके | सन्‌ १६०३ में प्लेग-का 
भार बढ़ जाने के कारण राहत देने की दृष्टि से प्रान्तीय सरकार. ने 
देहाती निकायों की शिक्षा पर आधे व्यय को स्वयं सम्मभाल लिया और 
केन्द्रीय योगदान भी चलता रहा। 


कार्य की दृष्टि से यदि वस्तुस्थिति का अध्ययन किया जाये तो पता 
लगता है कि उस समय स्थानीय स्वायत्त सरकार को एक शाखा माना जाता था 
जिसमें जिले के अधिकारी सर्वाधिक रुचि लेते थे। परिणामस्वरूप नगर- 
पालिका के अनेक सदस्य स्थानीय कार्यों में किसी प्रकार का योगदान नहीं 
कर पाये । वोर्डो द्वारा अनेक ऐसे कार्यो को घुमा-फिरा कर किया जाता था 
जो कि जिलाधीश प्रत्यक्ष रूप से आसानी से कर सकता था। हिन्कर 
(सिए्ड तप7(७०) के शब्दों में सारतीय स्थानीय स्वायत्त सरकार श्रब भी 
कई प्रकार से एक स्वेच्छाचारी बनावट के लिये प्रजातन्त्रात्मक अग्रिम भाग 


च्द भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


थी ।? सारा कार्य असल में जिला श्रधिकारियों द्वारा ही किया जाता भरा 
और गैर-अधिकारी सदस्य या तो केवल दर्शक मात्र होते थे श्रथवा अधिक से 
अधिक भ्रालोचक मात्र । स्थानीय मामलों पर स्थानीय प्रबन्ध की कोई भी 
उचित व्यवस्था स्थापित न हो सकी और प्रतिदिन के प्रशासन को समिति 
व्यवस्था के सहारे निर्वाचित सदस्यों को सौंपने की ब्रिटिश परम्परा श्री 
दूर की बात बनी हुई थी। समिति व्यवस्था ब्रिटिश स्थानीय सरकार की 
मूल चीज मानी जाती है। प्रोफेसर लास्की ने इसको पूर्ण व्यवस्था की 
महराव कहा है। इसके माध्यम से प्रतिनिधियों का स्थानीय ज्ञान एवं प्रभाव 
तथा अधिकारियों की तकनीकी योग्यता एवं साधन परस्पर संयुक्त कर दिये 
जाते हैं। किन्तु सन्‌ १६०८ के भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि के 
आधार पर भी कार्य का विभाजन नहीं किया हुआ था । 


प्रक्रित की उचित व्यवस्था के अ्रभाव में प्रशासत की सफलता प्राय: 
योग्य सभापति अथवा उपसमापति पर ही निर्भर करती थी क्योंकि 
जिलाधीश को सभापति बताया गया था श्रत: अधिकांश कार्य उपसभापति 
पर ही आकर पड़ता थाजो अपने कार्य के कुछ घन्टे इसमें लगा सकता 
था । नगरपालिका स्टाफ के शीर्ष पर एक सचिव होता था। नगरपालिका 
सेवाश्रों ने कुछ योग्य भारतीयों को ही अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि 
इसमें सरकारी सेवा जैसा न सम्मान था और न ही सुरक्षा । साथ ही उनका 
वेतन भी बहुत थोड़ा ही होता था । अनेक कस्बों में तो कोई नगरपालिका 
सेवा ही नहीं थी । सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारी ही वरिष्ठ पदों पर 
नियुक्त कर लिये जाते थे तथा कुछ तकनीशियनों से श्रस्थायी अनुवन्ध कर 
लिया जाता था । नगरपालिका के अधिकांश कमेचारी या तो क्लक होते थे 
झथवा कूली जिनको कि बहुत थोड़ा वेतन मिलता था । 


बोर्ड के सदस्यों एवं स्टाफ के बीच कोई सही सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सका । स्टाफ के प्रश्नों में सदस्यों का लगातार हस्तक्षेप रहता था। 
दूसरी ओर स्टाफ के लोग भी सदस्य के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेते 
थे। छोटे-छोटे बोर्डों में भी जब नियुक्तियां श्रथवा स्थानान्तरण होते थे तो 
उन्नमें कई स्वार्थ कायं करते थे। सामान्य रूप से नगरपालिका स्टाफ पर 
किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था । कोई स्टाफ अनुशासन नहीं था, प्रक्रिया 
के नियम आदि नहीं थे, उचित तरोके से प्रार्थनापत्र श्रथवा अन्य कागजात 
भेजने की प्रथा नहीं थी । सदस्यों का व्यवहार भाईवन्दी तथा जातिवाद से 
प्रभावित था । उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया जाता था और अनुचित रूप से 
दया दिखाई जाती थी । इन सबके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता पर उल्टा 
प्रभाव पड़ता था । नगरपालिका का मूल कार्य बहुत दिनों तक सफाई, कीचड़ 
तथा अन्य गन्दगी को हटवाना आदि ही बने रहे । सारा कार्य पुराने तरीकों 
से ही किया जाता था। केउल मद्रास प्रेसीडेन्सी में ही उनके कार्य का 
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भारत में स्थानीय सरंकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि द् 


पर्यवेक्षण, प्रशिक्षित सफाई तिरीक्षकों द्वारा किया जाता था | नगरपालिका प्रो 
को विभिन्न मात्राओं में स्वतन्त्रता प्रदान की गई | सामान्य रूप से जनता 
जनहित के कार्यो में अधिक रुचि नहीं लेती थी । पश्चिमी देशों के अपरिसित 
तरीके सभी घ मिक शिक्षाओ्रों एवं परम्पराञ्रों से विपरीत लगते थे ग्लौर 
उनको अपनाना अधिक उपयुक्त नहीं समझा गया । केवल वंगाल में ही इस 
प्रकार की सेवाश्रों के लिये स्थान था और वहीं के लोग इसके लिये कुछ 
कर देने को तैयार थे । १६९०८ तक नगरपालिका के प्रशासन की जो सामान्य 
तस्वीर बनी वह इस प्रकार की थी जिस पर कि अ्रधिकारियों का नियनन्‍्त्रग्य 
रहता था । कुछ अपवादों को छोड़कर लोकमत मी इसमें निषेधात्मक रूप मे 
कार्य करता था, विधेयात्मक रूप से नहीं । बड़े कस्बरों ने अधिक वायदा किया 
तथा वहां लोक सेवाश्रों के प्रति कुछ आ्राशा बंबने लगी किन्तु छोटे बस्त्रों ने 
किसी भी प्रकार की लोक सेवा की माँग को मुला दिया। 
देहाती स्थानीय सरकार तो श्रौर भी प्राथमिक सोपान पर ही बनी 
रही । यदि हम निर्वाचन के सिद्धान्त को ही राजनैतिक विकास का मापदण्ड 
मान ले तो देहाती इलाके श्रौर भी अ्रधिक पिछड़े हुए रह जाते हैं | भ्रनेक 
प्रान्तों में जिला बोर्डो में कुछ तो मनोनीत सदस्य होते थे श्रौर कुछ उप-जिला 
बोर्डो के प्रतिनिधि | केवल उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में ही जिला बोर्डों के 
लिये प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता था। देहाती निकायों पर अधिकारियों का 
नियन्त्रण शहरी वोर्डों की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष था। अधिकारी मदस्यों का 
अनुपात ज्यादा था तथा जिलाधीश का स्थान मुख्य था । बंगाल में तो 
अधिकारी एवं भू-स्वामी दोनों ही यह मानते थे कि जिला बोर्ड एक सरकारी 
कार्यालय है । इस पर अधिकारी वर्ग का नियन्त्रण इतना कठोर है कि 
स्थानीय उत्तरदायित्व का कोई मतलब नहीं होता । केवल कुछ बड़े जमींदार 
ही परिषद कक्ष के राजनतिक जीवन के निकट आये किन्तु बहुत बड़ा बहुमत 
अलग ही वना रहा । 
देहाती बोर्डों पर रहने वाली वित्तीय सीमायें नगरपालिकाओं को 

प्रभावित करने वाली सीमाओं की शअ्रपेक्षा अधिक कठोर थीं। १६०६ तक 
उत्तर प्रदेश की जिला बोर्डों को किसी प्रकार का स्वतन्त्र वित्तीय अस्तित्व 
प्राप्त नहीं था; उनकी श्र.य प्रान्तीय सहायता कोष से श्राती थी । विशेष कार्यो 

के लिए जो अनुदान दिये जाते थे उनका लक्ष्य सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया 

जाता था तथा उसे उसी प्रकार काम में लाया जा सकता जैम्ने कि सरकार, न 

कि बोर्ड, चाहे । लखनऊ के आयुक्त ने अधिक उदारतापूर्ण व्यवस्था का सम- 

थेन करते हुए कहा था कि “मैं ऐसी बैठकों में उपस्थित रहा हूं जिनका कार्य 

बीस प्रस्तावों को केवल औपचारिक रूप से पढ़ना तथा पास करना मात्र था 

तथा सदस्यों द्वारा यह शिकायत की जाती थी कि उनको इस प्तरल कार्य के 

लिए चालीस या पचास मील से बुलाया जाता था ।” ये बैठकें प्राय: जिला- 
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€० न बे : भारत भें स्थानीय लोंक प्रशासन 


'धीश के कार्यालय में हुआ करती थीं तथा ये कभी-कभी ही होती थीं । इनमें 
उपस्थिति बड़ो पतली रहती थी, विशेषत: उन प्रास्तों में जहां पर जिले बड़े 
थे और संचार के साधन अच्छे नहीं थे । देहाती बोर्डो द्वारा किये जाने वाले 
"कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त छोटा होता था और सम्मवत: यही कारण है कि सन्‌ 
११६०८ तक वे स्थानीय अ्रथवा लोकप्रिय चरित्र प्राप्त -न कर सकीं । गांवों 
की जनता प्राय: विरोधी भाषा में ही बोलती थी । उसकी यह शिकायत रहती 
“थी कि यद्यपि जिला बोर्ड द्वारा उनसे कर लिया जा रहा है किन्तु वे किसी 
'अ्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करा पा रही हैं । विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफा- 
“रिशों के बाद यहूँ ज्ञात हो गया कि स्थानीय संस्थायें इतनी विकसितः नहीं हो 
'पायी हैं जितनी कि लार्ड रिपन के युग में आशा की गई थी। मारतीय राज- 
नीतिज्ञों एवं ब्रिटिश अधिकारियों ने भावी विकास के बारे में एक स्वर से 
अ्रपत्ती राय जाहिर की | बाल गंगपाधर तिलक ने कऋ्रिक विकास का समर्यन 
'करते हुए बताया कि अधिकारियों एवं जनता के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये 
'रखने का एक मात्र मार्ग यह है कि कानून द्वारा: लोगों से पूछताछ करना 
आवश्यक बना दिया जाये। यह हमको ग्राम्य-व्यवस्था से ही प्रारम्भ करना 
चाहिए। ब्रिटिश प्रशासन का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह लोगों को अपने 
मामलों का प्रबन्ध स्वयं. करने में शिक्षित करे? स्थानीय निकायों 
की प्रभावहीनता के बारे में अधिकारियों का भी यही मत था। लखनऊ के 
श्रायुक्त सन्‍्दर्स (8. ८? 88प76७७) ने कहा था कि हम पिछले बीस वर्षो की 
अपेक्षा स्थातीय स्वायत्त सरकार में कम उन्नत हैं । स्थानीय निकायों को श्रसल 
में वह सब करना चाहिए जिनके साथ कि उनका नाम जुडा हुआ है। असल 
में स्थानीय संस्थायें अधिक : आशानुकूल नहीं थीं । लार्ड रिंपत के नियन्त्रण 
का लक्ष्य पुरी तरह से महत्व खो चुका था । पे 
विंकेस्रीकरण आयोग ने अपना प्रतिवेदन 'सन्‌ १६०६ में प्रस्तुत 
किया । आ्रायोग के निष्कर्षों को देखकर यह पता नहीं लगता था कि इसने 
चुनौतियों को पूरी तरह से स्वीकार किया है। इसके प्रस्ताव मारशील होते 
हुए भी संजग थे तथा प्रशासनिक सुधार की ओर अधिक उन्मुख थे एवं 
राष्ट्रीय राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की ओर कम । आयोग ने ग्राम्य संगठन, 
स्थानीय निकाय एवं नगरपालिका बो्डों पर अलगन-्श्रलग विचार किया। एक 
बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि यदि प्रशासन के साथ जनता 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थाथी कदम उठाना है तो हमें गाँवों से हीं 
प्रारम्भ करना चाहिए । यद्यपि यह सम्मव नहीं था कि प्राचीन ग्रामीण व्यत- 
स्था को पुन: प्रारम्म किया जाये किन्तु पंचायतों को नये प्रकार की गांव 
सरकार के चालक के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए | नयी व्यवस्था को क्रमग: 


3. फल णा9ए ज8ए (0 76306 800व €ीन्रींणाष एशंएट्टा (6 हम 
26 ाढ 9760ॉ6 ३5 00 टा8।2 ए५ )89 (॥6 76065आँ४ 0ि हम स 
ग्रह धार 96096. ए९ गराएड़ा फड्शा। शीत [6 श886 है हम 
६ 880प्रात छ& धार भांग णी 6 फयााशी उतागाशाआा070 क्‍0 60४: 


| शा णी पीली ०जा धरविं।5. 7 
प6 9९००6 | (6 ग्राव8&०2787 कम 


आारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हर 


एवं सजगता के साथ लागू किया जाना चाहिए । गांव के मुखिया को सरपंच 
बना दिया जाये और अन्य सदस्यों को अनौपचारिक रूप से: निर्वाचित कर 
लिया जाये । इनका पर्यवेक्षण जिला बोडं द्वारा नहीं वरन्‌ जिला अधिकारियों 
हारा किया जाना चाहिए । वे छोटे-छोटे अधिकारियों की तानाशाही का 
शिकार नहीं होने चाहिए । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण आयोग ने गाँव संगठन 
के महत्व पर जोर देते हुए यह कहा कि स्थानीय सरकार के मुख्य अभिकररणों 
के रूप में तालुका एवं तहसील बोर्डों की सामान्य रूप से स्थापना की जानी 
चाहिए । इस आयोग ने देहाती बोर्डों के वित्त में सुधार लाने के लिए कुछ 
उपाय सुझाये तथा इस बात का समर्थन किया कि जिलाधीश ही जिला बोडों 
का अध्यक्ष बना रहे । 
ग्रप्रेल सन्‌ १६१४ में लार्ड हार्डिंग के प्रशासन ने स्थानीय सरकार से 
सम्बन्धित नीति के बारे में एक निर्णय प्रसारित किया । इस उपबन्ध ने 
प्रान्तीय सरकारों के प्रतिवेदनों पर भी पूरा-पूरा विचार किया जो कि विक्रे- 
न्द्रोकरण आय।ग की सिफारिशों को मानने के वाद भेजे गये थे । लार्ड रिपन 
के बाद स्थानीय संस्थाओं के सफल कार्य संचालन में जो प्रमुख बाधायें थीं वे 
मुख्य रूप से ये बताई गईं ;:---स्थानीय राजस्व की लघुता एवं भ्रलोचशीलता, 
कर के श्रन्य तरीकों को काम में लाने की कठिनाई, लोक जीवन में पाये जाने 
वाले भेदभाव, भारतीयों में श्रपनी परेशानी को कहने के प्रति अरुचि, चुनाव 
के व्यय एवं असुविधायें, नगरपालिका क्षेत्रों की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृति | इस 
प्रस्ताव द्वारा भी एकरूपता लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया । 
प्रत्येक प्रान्तीय सरकार उतनी ही जल्दी झागे उन्‍नति करने के लिए स्वतंत्र 
थी जितनी कि वह उचित समझे तथा कर सके । 
उपबन्ध द्वारा अनेक उपयोगी सुकाव दिये गये । कहा गया कि नगर- 

पालिकाओं में निर्वाचित बहुमत होता चाहिए तथा एक शक्तिशाली कार्य- 
पालिका के साथ गर-अधिकारी सभापति होना चाहिए । वोर्डो के लिए कर 
लेने की अधिक शक्तियां होनी चाहिए तथा यह नीति अपनानी च।हिए कि जो 
भी कर प्रदान करे वही कार्यो पर नियंत्रण भी रखे । देहाती बोर्डो के लिये 
कुछ इस प्रकार के निरेंश नहीं थे । विभिन्‍न प्रान्तों में व्यवहार इतना अनेक- 
रूपी था कि किसी प्रकार की एकरूपता या सं प्रेजन कठिन था। प्रशासन 
की इकाई जिला होना चाहिए अबवा एक छोटा क्षेत्र, क्या सदस्यों का बहुमत 
निर्वाचित होना चाहिए, आदि प्रश्नों को अनिर्णीत ही छोड़ दिया गया। 
अनेक व्यावहारिक कठिताइयों के बावजूद भी पंचायतों की स्थापना का सम्‌- 
थैन किया गया । सर्वेप्रथम प्रयोग के लिए गाँवों को बड़ो सावधानी के साथ 
चुना जाना था। पंचायतों को न्यायिक एवं प्रशासकीय दोनों ही प्रकारकी शक्तियां 
प्रदान करनी थीं तथा उनके कार्य संचालन के लिए अधिक कर नहीं उगाहना 
था । वायसराय की आशा थी कि उसका यह उपबन्ध प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
पूरी सामर्थ्य के साथ क्रियान्वित किया जायेगा। असल में इसके द्वारा भावी 
प्रगति के बारे में बहुत कम कहा गया था और इसने प्राय: इसी बात को 
दुहराया कि ला्ड रिपन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए । 
किन्तु जो सिद्धान्त १८८३ में महत्वपूर्ण था १६१५ में आकर वह असामयिक 
बन गया ॥ 


€र * . भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


१६९१६ में ला्ड चेम्सफोर्ड ( ,06 (#था॥र्ईघ०0 ) वायसराय वन 
कर आये । इन्होंने अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ ही भावी संवैधानिक 
विक्राप्तों का अध्ययन करना प्रारम्भ किया ।. स्थातीय सरकार के सम्बन्ध में 
मई १६१६ में प्रस्ताव. किये गये किन्तु इनको मई, १६१८ तक प्रान्तीय सर- 
कारों तक प्रसारित नहीं किया गया । सितम्बर, १६१६ में शिक्षा से सम्बन्धित 
एक निर्देश प्रसारित किया गया, जो कि चेम्सफोर्ड द्वारा अपनाये गये कठोर 
दृष्टिकोश का प्रतीक था । विभागीय अधिक।रियों की जान-बूक कर अवहेलता 
की गई थी । स्थानीय सत्ता को नियंत्रण की अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ सौंपी 
गई थीं। स्कूल भवन के निर्माण. उपस्थिति के घंटे छुट्टी के दिन तथो अनु- 
दान श्रादि के बारे में इसको व्यापक शक्तियां दी गई । बजट नीति एवं वित्तोय 
मामलों में स्थानीय सत्ताओं को स्वायत्त होता था। सरकार द्वारा जो एक मात्र 
शर्ते रखी गई थी वह यह थी कि सरकारी शिक्षा अनुदान को केवल शिक्षा पर 
ही खर्च किया जाता चाहिए और दूसरे व्यय का पूर्वे-स्तर बनाये रखना 
चाहिए । इत सभी नवीनताशों का व्यावहारिक प्रभाव सामान्य योग्यताश्रों से 
प्रभावित था। सन्‌ १९१७ की स्थिति के अनुसार स्थानीय संस्थाश्रों को अपना 
अस्तित्व बनाये रखना भी कठिन प्रतीत हो रहा था ॥ इस स्थिति में नवीन 
विकासों की कोई सम्भावना ही नहीं थी तथा तत्कालीन सेवाओं को बनाये 
रखना ही एक कठिन काम हो गया था। इस राजनैतिक वातावरण के बीच 
तथा आर्थिक संक्रट की स्थिति के मध्य अगस्त, १६१७ में ब्रिटिश सरकार 
द्वारा घोषणा की गई जिसके अनुसार भारत में स्वायत्तशासी सेस्थाश्रों के 
ऋ्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का वायदा किया गया 
था । अगस्त की घोषणा पर राजनीतिज्ञों एवं सरकारी निकायों द्वारा प्रति- 
क्रिया प्रकट की गई । इस लक्ष्य के साधनों को प्राप्त करने के प्रयासों पर सब- 
प्रथम सपालोचना सितम्बर, १६१७ में वायसराय द्वारा की गई। इसमें कहा 
गया कि शहरी एवं देहाती स्वायत्त सरकार एक बड़ी प्रशिक्षरा भूमि है जहाँ 
से राजनैतिक उन्नति एवं उत्तरदायित्व की भावना का प्रारम्भ होता है। 
यह समय है जबकि उन्नति की दर को बढ़ाकर तथा उत्तरदायित्व की. मावना 
को प्रोत्साहित कर औध्वतन नागरिक के अनुभव को बढ़ाया जा सकता है। 


१६१८ से १९६२० तक का समय प्रतीक्षा का समय माना जाता है 
जबकि संवैधानिक सुधारों की घोषणा की जावी थी। नवीन सुधार को 
क्रियान्वित करने के लिए तैयारियां प्रारम्म हो गईं । हत शासन के अ्रधीन 
स्थानीय स्वायत्त सरकार को एक हस्ताँतरित विषय बनाया 20020 गया और इसे 
एक मंत्री के हाथों में सौंप दिया गया । स्थानीय संस्थाओं के संविधान को हर 
भी प्रजातंत्रात्मक बना दिया गया । स्थातीय संस्थाओं के इतिहास के इस दुगे 
में इन संस्थाओं की प्रकृति एवं मुल लक्ष्य के बारे में भारी मतभेद बना 72 
यह संघर्ज व्यवसाय एवं व्यवहार के बीच विभिन्नता के लिए भी 2. 
रहा । कुछ विचारकों ने तो इत पंस्थाग्रों के शिक्षादायक्र पहल, पर 7! 
जोर दिया जबकि अन्य लोग प्रशासकीय कुशलता के प्रश्त की किक 
मानते थे ! परिणामस्वरूप एक मिलाजुला फल प्राप्त हुआ जा कि प्रमासके 
कार्यकुशलता की ओर अधिक भुका हुझा था । 


मारत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पुप्छभूमि 


/ रे 
प्ज्ज 


पंचायतों पर महात्मा गांघी के विचार 
| शिशीशाब "शाएँए णा आताप्नएप शक्षाएी93१४६ |] 


१४ फरवरी, १६१६ को मद्रास की मिशनरी काल्कन्य मं दा: 
महात्मा गांधी ने स्व॒राज्य एवं ग्राम पंचायतों के डारे में घना दिस 
भलक प्रदान की । उनका कहना था कि यदि इन संस्यायों को छोर ८ 

, ही पर्याप्त ध्यान दिया गया होता तो आज गांव में मफाई को समस्या 
उग्र न होती । अब गांव पंचायतें विजेप रूप से जीवित झतक्कि इन जागेगो ताप 
भारत में उसकी रुचि के अनुकूल ही स्व|यत्त सरक्रार बत जायेगा 
जब गांधीजी ने जनता में असहयोग आन्दोलन हे विचार मर 


| 
तो महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को यह कार्य सोया कि ये सगानोत ऋगाई 
को दूर करें। कांग्रेस ने कलकत्ता के प्रस्ताव में यह तथ किया हि देश के 
स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए तैयार करने के हेतु प्रत्येक गांव घथवता गांगों 
समुदाय में एक कांग्रेस समिति नियुक्त की जानी चाहिए तथा उसे 
केन्द्रीय संगठन होना चाहिए। गांवों के कगड़ों को तय करने के लिए हा 


/ फांग्रस 
पंचायतें स्थापित की गई । इनके काये के बारे में विचार प्रसाद करते है 
महात्मा गांधी ने कहा था कि पंचायतें पुराना इतिहास रगाती हैं। शाह्दिक 


[] 

झूप से इनका अथ है गांव द्वारा निर्वात्चित पंच ब्यक्तियों को मना । गा 
एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके दारा मारत के ग्रम्ंग्य ग्राम्य गगातंच प्रणागित 
होते थे । श्रव कांग्र स द्वारा गांव के बृद्ध व्यक्तियों को सागरिक एवं फौजदरी 
अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया । इसके लिए प्रथम प्रयास १६२१ में किया 
गया था किन्तु बह असफल रहा। बाद में मह दुबारा नी किया गया फिन्‍नु 
महात्मा गांधी का विचार था कि जब तक इसे व्यवस्थित रूप से नहीं छिया 
जायेगा तब तक इसकी सफलता की श्राशायें घृमिल ही थीं । 


' सन्‌ १६३१ में नैनीताल के दौरे के समय महात्मा गांधी फो उस धोेत 
को पंचायतों के बारे में कुछ बताया किन्तु गांधी ने इनसे भारी अभ्रगंतोध प्रकट 
किया । २८ मई, १६३१ को यंग इण्डिया में लिखते हुए उन्होंने बताया कि 
यदि पंचायतें अनियमित रहीं तो वे अपने ही भार से गिर कर टट जायेंगी। 
गांवों के कार्यकर्ताओं के लिए पथ-निर्देशन के रूप में उन्होंने कुछ नियम बनाये 
जो तिस्त प्रकार हैं--- िट 


१. कोई भी पंचायत उस समय तक स्थापित नहीं की जानो चाहिए 
जब तक कि प्रान्तीय कांग्रेस समित्ति की लिखित स्वीकृति प्राप्त न हो जाये । 


मे २. डोंडी पीट कर गांव में एक भाम सभा बुलाई जाये भ्रौर उस 
सभा में पंचायत का चुनाव किया जाये । 


३. तहसील समिति द्वारा इसकी सिफारिश कौ जानी चाहिए । 


४. इस भ्रकार की पंचायतों को किसी प्रकार का फौजदारी श्रधिकार 
क्षेत्र प्राप्त नहीं होना चाहिए । 


&४ : भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


५ यह दीवानी मामलों पर विचार कर सकती है यदि दोनों ही पक्ष 
इस बात पर सहमत हो जायें । ; 


६. किसी को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाना 
कि वह अपने मामले पंचायत के सामने ही लाये । हे ना चाहिए 


७. किसी भी पंचायत को जुर्माना करने का अधिकार नहीं होना 
चाहिए । इसके पीछे एक मात्र सत्ता इसका वैतिक स्तर है। 


८. कुछ समय के लिए कोई भी सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का 
बहिष्कार नहीं होना चाहिए । 
हे प्रत्येक पंचायत हे जिन विषयों से सम्बन्ध रखना चाहिए वे हैं-- 
उस गांव के लड़के-लड़कियों की शिक्षा, सफाई, मैडीकल आवश्यकतायें, गांव 
के कुझों तथा तालाबों की सफाई, अछुतों का उद्धार आदि । | 


१०, यदि कोई पंचायत इन कार्थो को सम्मालने में असफल. रहती 
है या गांव वालों की उसे शुभ कामना नहीं मिल पाती अथवा स्व ही 
झालोचना का पात्र बनती हैं तो उस पंचायत को खत्म करके उसके स्थान 
पर दूसरी का चुनाव कराना चाहिये । ह 


गांधीजी ले आगे बताया कि जुर्माना करने अथवा सामाजिक 
बहिष्कार करने की भ्रयोग्यता, प्रारम्मिक समय की आवश्यकता है । सामा- 
जिक बहिष्कार एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि अयोग्य एवं बुद्धि- 
हीन लोगों के हाथ में पड़ जाते से अनेक हानिकारक परिणामों का जनक 
बनता है । जुर्माना करने की व्यवस्था भी एक प्रकार से उस लक्ष्य को 
समाप्त कर देगी जिसके लिए पंचायतों की स्थापना की गई है । जहां कहीं 
भी पंचायत वास्तव में लोकप्रिय होगई है तथा उसने रचनात्मक कार्य किये 
हैं वहां उसके निर्णंयों के पीछे एक नैतिक शक्ति कार्य करेगी और वे 
प्राय: मान लिये जायेंगे । यह एक ऐसी मान्यता है जिसे कोई भी प्राप्त 
कर सकता है और किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकेता । 

महात्मा गांधी यह मानते थे कि प्रजातंत्र की जड़ें, पंचायत व्यवस्था 
में हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि इसमें पर्याप्त सत्यता है कि कांग्रेस ने 
प्रजातंत्र की परम्परायें ब्रिटेन से ली हैं । इसके लिए कोई भी कांग्रेसी 
अस्वीकार नहीं करता किन्तु प्रजातंत्र की जड़ें पंचायत व्यवस्था में निहित हैं 
यह भी नहीं भूल जाना चाहिए । पंचायतों के कार्यो के बारे में गांधीजी के 
विचारों को श्री मस्तारायण ने अपनी संविधान की पुस्तक में स्पष्ट किया है! 
उनका कहना है कि आात्मनिर्भेर एवं स्वशासित गांव ही भारत में लोक- 
प्रशासन की मूल इकाई होनी चाहिये । यदि गांव का आकार छोटा हो तो 
कई गांव मित्र कर के प्रशासन को ओक इफाई बना सकते हैं। गांव: 
स्तर पर पंचायतों का संगठन एवं कार्य क्या होना चाहिये, इस सम्बन्ध मे 
श्री मत्तारायण ने निम्न विचार श्रस्तुत किये हैं--- 

पंचायत का संगठन--प्रत्येक गांव के! वयस्के मतदाता सावारणत: 
पांच सदस्यों की एक पंचायत का चुनाव करेंगे । जहां तक बड़े गति की 


8४ - भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


५. यह दीवानी मामलों पर विचार करं सकती है यदि दोनों ही पक्ष 
इस बात पर सहमत हो जायें । - 


६. किसी को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाना 
कि वह अपने मामले पंचायत के सामने ही लाये। है चाहिए 


७. किसी भी पंचायत को जुर्माना करने का अधिकार नहीं होना 
चाहिए । इसके पीछे एक मात्र सत्ता इसका नैतिक स्तर है। 


८. कुछ समय के लिए कोई भी सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का 
बहिष्कार नहीं होना चाहिए । 

९. प्रत्येक पंचायत को जिन विषयों से सम्बन्ध रखता चाहिए वे हैं-- 
उस गांव के लड़के-लड़कियों की शिक्षा, सफाई, मेंडीकल आवश्यकतायें, गांव 
के कुओं तथा तालाबों की सफाई, अछुतों का उद्धार आदि । | 


१०. यदि कोई पंचायत इन कार्यों को सम्भालने में असफल. रहती 
है या गांव वालों की उसे शुभ कामना नहीं मिल पाती श्रथवा स्वश्र॑ं ही 
श्रालोचना का पात्र बनती हैं तो उस पंचायत को खत्म करके उसके स्थान 
पर दूसरी का चुनाव कराना चाहिये । | 


गांधीजी ने आगे बताया कि जुर्माना करने अथवा सामाजिक 
बहिष्कार करने की अयोग्यता, प्रारम्भिक समय की झावश्यकता है । सामा- 
जिक बहिष्कार एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि अयोग्य एवं बुद्धि- 
हीन लोगों के हाथ में पड़ जाने से अनेक हानिकारक परिणामों का जनक 
बनता है । जुर्माना करने की व्यवस्था भी एक प्रकार से उस लक्ष्य को 
समाप्त कर देगी जिसके लिए पंचायतों की स्थापता की गई है। जहां कहीं 
भी पंचायत वास्तव में लोकप्रिय होगई है तथा उसने रचनात्मक कार्य किये 
हैं वहां उसके निणंयों के पीछे एक नैतिक शक्ति कार्य करेगी और वे 
प्राय: मान लिये जायेंगे । यह एक ऐसी मान्यता हैं जिसे कोई भी प्राप्त 
कर सकता है और किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता | 

महात्मा गांधी यह मानते थे कि प्रजातंत्र की जड़ें, पंचायत व्यवस्था 
में हैं । एक बार उन्होंने कहा था कि इसमें पर्याप्त सत्यता है कि कांग्रेस ने 
प्रजातंत्र की परम्परायें क्षिटेन से ली हैं । इसके लिए कोई मी कांग्रेसी 
भ्रस्वीकार नहीं करता किन्तु प्रजातंत्र की जड़ें पंचायत व्यवस्था में निहित हैं, 
यह भी नहीं भूल जाना चाहिए । पंचायतों के कार्यो के वारे में गांधीजी के 
विचारों को श्री मन्‍्तारायण ने श्रपनी संविधान की पुस्तक में स्पष्ट किया है। 
उनका कहना है कि आत्मनिर्भेर एवं स्वशासित गांव ही भारत में लोक- 
प्रशासन की मूल इकाई होनी चाहिये । यदि गांव का आकार छोटा हो ता 
कई गांव मिल कर के प्रशासन की झक इकाई बनता सकते हैं। गति 
स्तर पर पंचायतों का संगठन एवं कार्य क्‍या होना चाहिये, इस सम्बन्ध मे 
श्री मन्‍्तारायण ने निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं--- 

पंचायत का संगठन--प्रत्येक गांव के' वयस्क मतदाता साधारणत: 


हि 


पांच सदस्यों की एक पंचायत का चुनाव करेंगे । जहां तक बड़े गांवी का 


आरत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रे 


तो इसके परिणामस्वरूप केवल यही हो सकता है कि वह ऊ ऋण दी पपा 
हो, कजे के नीचे ही जिन्दा रहे और कजंदार के रूप में हो गाने पाए 
त्याग दे । ग्रामीण को सभी आवश्यक गवाह गांव में ही प्रात को लाई 





और वह वकीलों के शोपणाजनक व्यवहार की चपेट में न झाग्रेगा | तलब एस 
कठिन मामले उपस्थित हो जायें तो उनकी जटिलता से उसभेने के हि 
जिला या तालुके का उपन्यायाधीश भी एक निर्देशक एवं सहायक का कझाझ 


कर सकता है। गाँव पंचायत का अध्यक्ष तालुका पंचासत का सदश हे 
चाहिए तथा इसके अध्यक्ष को जिला परिप्र का सदस्य हो 
चाहिये । उसे नागरिकों के साथ निकट का एवं माईचारे का आ्यवहार करन 
चाहिये तथा जब कभी मी आवश्यकता हो उन्हें कानून से सम्बन्धित जानता 
प्रदान करनी चाहिये | इस व्यवस्था द्वारा प्रदान किसे गये न्याय में 
विशेपतायें होती हैं । यह तुरन्त हो सकता है, यह सस्ता होता है, गह थे 
न्यायपूर्ण होता है क्‍योंकि सारी बातें अधिक विस्तार के साथ गाँव 
निवासियों को ज्ञात रहती हैं तथा यहां धोखे की सम्मावनायें 
रहती हैं ३ 


| 





4 
ग्कि-जो 


कम 


इस प्रकार पंचायत व्यवस्था में गांव को मूल इकाई माना जाता है । 
श्रीमन्नारायणश की पंचायत व्यवस्था में गांव पंचायतों के ऊपर तालुका 
दूंचायतें होती हैं । तालुका में कम से कम बीस गांवों की एक इकाई होनी 
चाहिये जिसमें कि २०००० के करीब जनसंख्या हो। गांव पंचायतों के 
अध्यक्ष तालुका पंचायतों के भी सदस्य होने चाहिये । उनके अध्यक्ष मिलकर 
जिला पंचायत तथा फिर प्रान्तीय पंचायत और इसी प्रकार राप्टीय पंचायत 
की स्थापना करते हैं । प्रत्येक स्तर पर इसके कार्यों को विस्तार के साथ 
गिना दिया गया है । यह व्यवस्था की गई कि उच्च पंचायतें अपने कनिष्ठों 
को परामश दें, विशेषज्ञतापूर्ण निर्देशन करें, तथा आम पंचायतों के कार्यों 
का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करें । लोक सेवा में वृद्धि एवं प्रशासकीय कार्ये- 
कुशलता की दृष्टि से यह सब करना उपयोगी रहेगा । महात्मा गांधी ने 
जिस अहिसावादी राज्य का वर्णेत किया है वहां इकाइयों द्वारा केन्द्र पर 
नियंत्रण रखा जायेगा-इसका उल्टा नहीं होगा । महात्मा गांधी का यह पवका 
मत था कि 'प्रजातन्त्र! केन्द्र के बीस व्यक्तियों द्वारा क्ियान्वित नहीं किया 
जा सकता । भ्रजातन्त्र के फल और फूलों को प्रस्फूटित करने के लिए यह 
जरूरी है कि उसे नीचे से उठाया जाये, अर्थात्‌ गांवों में इसके बीजों को 
बोया और अ कुरित कराया जाये। भारत के सच्चे प्रजातन्त्र की इकाई गांव ही 
हो सकते हैं । अगर अ क गांव पंचायती राज चाहता है तो कोई भी ड्से 
ऐसा करने से रोक नहीं सकता । प्रजातन्त्र तो उसके सभी सदस्यों का 
सक्रिय सहयोग चाहता है और इसी में उसके फल प्राप्त हो सकते हैं । 


स्वतन्त्रता से पूर्ण स्थानीय निकायों के कारये 
(फणालांगणा5$ रण 7.०टव्वां 90765 एशशगण€ गापवेकृथआत0थआ०७) 


ब्रिटिश शासन-काल में देश के एगं विदेश के श्रनेक परिवततेनों से -प्रभा- 
वित होकर स्थानीय सरकार के क्षेत्र में समय-समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन 


हद भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


भ्रबन्ध किया जाना चाहिए । सहकारी दुकानों के माध्यम से अच्छे बीज 
मुहैया कराये जायें । जहां तक सम्भव हो सके सारा खाद्यान्न गांव में ही पैदा 
कराने की व्यवस्था करे । व्यापारिक फसलों 'के उत्पादन को निरुत्साहित 
किया जाये । कर्जों की आवश्यक छानबीन की जाये, ब्याज की दर निश्चित की 
जाये तथा उसको विनियमित किया जाये । जहाँ सम्मव हो सके वहां सहकारी 
क्र डिट बैंकों की स्थापता की जाये । सम्मिलित प्रयास द्वारा अपव्यय को 
रोका जाये तथा भूमि को बंजर होने से बचाया जाये । 


(५) श्रौद्योगिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों को खादी के उत्पादन एवं 
खपत के लिए संगठन बनाने चाहिये । सहकारी आधार पर अन्य ग्रामीण 
उद्योगों को संगठित करना चाहिये । एक सहकारी दुग्धशाला खोलनी 
चाहिये । भैंसों के स्थान पर गायों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । 
मरे हुए पशुश्रों की खाल का उपयोग करने के लिये उचित प्रबन्ध होता 
चाहिये । 

(६) व्यापार एवं वारिज्य की दृष्टि से क्ृषि-सम्बन्धी एवं औद्योगिक 
उत्पादन के लिये सहकारी भण्डार खोले जाने चाहिये । सहकारी उपभोक्ता 
भण्डार खोलने चाहिये । केवल उन्हीं चीजों का आयात ' किया जाये जो कि 
गांव में पैदा नहीं की जा सकती हैं और उन चीजों का निर्यात किया जाये 


जो कि आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होती हैं। .आ्रवश्यक कार्यों के लिये 
कलाकारों को सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। 


(७) सफाई एवं मेडीकल सुविधा--गांव में सफाई का प्रवन्ध करने 
के लिये नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । जनता की ज्यादतियों 
को रोककर महामारी को फैलने से बचाना चाहिये । पीने के पानी का पर्याप्त 
प्रबन्ध किया जाना चाहिये। गाँव का एक अस्पताल हो तथा गिर्शु 
चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह हों और उनके द्वारा क्षेत्र के निवासियों को 
पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायें । 


(८) गांव में रहने वाले लोगों को सस्ता न्याय प्रदान किया जाता 
चाहिये । इसके लिये पंचायत को विस्तृत कानूनी शक्तियाँ प्रदान की जान 
चाहियें । उनको दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार होंगे 
चाहियें । मुफ्त कानूनी सहायता एवं आवश्यक सूचना का प्रबन्ध किया 
जाना चाहिये । हर 

(६) धामिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के अवसर पर गांव के लागा 
से उचित दान वसूल करना तथा यह देखना कि आय तथा व्यय के सही लेते 
रखे जा रहे हैं श्रथवा नहीं । हि 

पंचायतों के न्याय सम्बन्धी कार्यों के बारे में विस्तार के साथ बताते 

हुये श्री मन्नारायण ने लिखा है कि ग्राम पंचायत का न्याय की स्थापना हि 
कार्य सौंपा जायेगा । अलग से न्याय पंचायतों की कोई आ्रावश्यकता नहीं ट्ै। 
गांव में रहने वाले लोग गरीब होते हैं और इसलिये उनको गांव म बाहर 
जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये । यदि न्यायालय के पीछे एक ग्रामारा 


महीनों तक कर्त्रों में रहे तथा अपना अमुल्य घन एवं समय नप्ट करता रहे 


भरत में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ६७ 


सो इसके परिणामस्वरूप केवल यही हो सकता है कि वहू कजदार ही पद 
हो, कजे के नीचे ही जिन्दा रहे और कजंदार के रूप में ही अपने प्राण 
त्याग दे । ग्रामीरा को सभी आवश्यक गवाह गांव में ही प्राप्त हो जायेंगे 
और वह वकीलों के शोषणजनक व्यवहार की चपेट में न आयेगा। जब कमा 
कठिन मामले उपस्थित हो जायें तो उनकी जटिलता से उलभने के लिये 
जिला या तालुके का उपन्यायाधीश भी एक निर्देशक एवं सहायक का काम 
कर सकता है। गाँव पंचायत का अ्रध्यक्ष तालुका पंचायत का सदस्य होना 
चाहिए. तथा इसके अध्यक्ष को जिला परिपद का सदस्य होना 
आहिये । उसे नागरिकों के साथ निकट का एवं भाईचारे का व्यवहार करना 
चाहिये तथा जब कभी भी आवश्यकता हो उन्हें कानून से सम्बन्धित जानकारी 
प्रदान करनी चाहिये । इस व्यवस्था द्वारा प्रदान किये गये न्याय में कई 
विशेषतायें होती हैं । यह तुरन्त हो सकता है, यह सस्ता होता है, यह अधिक 
न्‍्यायपूर्ण होता है क्‍योंकि सारी बातें अधिक विस्तार के साथ गांव के 
पिवासियों की ज्ञात रहती हैं तथा यहां धोखे की सम्मावनायें कम 
रहती हैं । 


इस प्रकार पंचायत व्यवस्था में गांव को मूल इकाई माना जाता है। 
श्रीमन्नारायश की पंचायत व्यवस्था में गांव पंचायतों के ऊपर तालुका 
पँचायतें होती हैं। तालुका में कम से कम बीस गांवों की एक इकाई होनी 
चाहिये जिसमें कि २०००० के करीब जनसंख्या हो। गांव पंचायतों के 
अध्यक्ष तालुका पंचायतों के भी सदस्य होने चाहिये । उनके अध्यक्ष मिलकर 
जिला पंचायत तथा फिर प्रास्तीय पंचायत और इसी प्रकार राष्ट्रीय पंचायत 
की स्थापना करते हैं । प्रत्येक स्तर पर इसके कार्यों को विस्तार के साथ 
गिना दिया गया है | यह व्यवस्था की गई कि उच्च पंचायतें अपने कनिष्ठों 
को परामणश दें, विशेषज्ञतापूर्ण निर्देशन करें, तथा आम पंचायतों के कार्यो 
का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करें । लोक सेवा में वृद्धि एं प्रशासकीय कार्ये- 
कुशलता की दृष्टि से यह सब करना उपयोगी रहेगा। महात्मा गांधी ने 
जिस अ्रहिसावादी राज्य का वरोन किया है वहां इकाइयों द्वारा केन्द्र पर 
नियंत्रण रखा जायेगा-इसका उल्टा नहीं होगा। महात्मा गांधी का यह पक्‍का 
मत था कि “प्रजातन्त्री केन्द्र के बीस व्यक्तियों हारा क्रियान्वित नहीं किया 
जा सकता । प्रजातन्त्र के फल और फूलों को प्रस्फूटित करने के लिए यह 
जरूरी है कि उसे नीचे से उठाया जाये, अर्थात्‌ गाँवों में इसके बीजों को 
बोया और अ कुरित कराया जाये। भारत के सच्चे प्रजातन्त्र की इकाई गांव ही 
हो सकते हैं । अगर अ क गांव पंचायती राज चाहता है तो कोई भी उसे 
ऐसा करने से रोक नहीं सकता । प्रजातन्त्र तो उसके सभी सदस्यों का 
सक्रिय सहयोग चाहता है श्र इसी में उसके फल प्राप्त हो सकते हैं । 


स्वतन्त्रता से पूर्ण स्थानीय निकायों के कार्य 
(एगालागराड ण व.ठटथा ४०त९४ _र्श०7९ ्रेतकृशाएशाए९) 


ब्रिटिश शासन-काल में देश के एवं विदेश के अनेक परिवर्तेनों से प्रभा- 
वित होकर स्थानीय सरकार के क्षेत्र में समय-समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन 


६६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


प्रबन्ध किया जाना चाहिए | सहकारी दुकानों के माध्यम से अच्छे बीज 
मुहैया कराये जायें । जहां तक सम्मव हो सके सारा खाद्यान्न गांव में ही पैदा 
कराने की व्यवस्था करे । व्यापारिक फसलों 'के उत्पादन को निरुत्साहित 
किया जाये । कर्जों की आवश्यक छानबीच की जाये, ब्याज की दर निश्चित की 
जाये तथा उसको विनियमित किया जाये । जहाँ सम्मव हो सके वहां सहकारी 
क्र डिट बैंकों की स्थापना की जाये । सम्मिलित प्रयास द्वारा अपव्यय को 
रोका जाये तथा भूमि को बंजर होने से बचाया जाये । 


(५) श्रौद्योगिक दृष्टि से ग्राम पंचायतों को खादी के उत्पादन एवं 
खपत के लिए संगठन बनाने चाहिये । सहकारी आधार पर अन्य ग्रामीण 
उद्योगों को संगठित करना चाहिये। एक सहकारी दुग्धशाला खोलनी 
चाहिये । मैसों के स्थान पर गायों को अ्रधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । 
मरे हुए पशुओं की खाल का उपयोग करने के लिये उचित प्रबन्ध होना 
चाहिये । 

(६) व्यापार एवं वारिज्य की दृष्टि से कृषि-सम्बन्धी एवं औद्योगिक 
उत्पादन के लिये सहकारी भण्डार खोले जाने चाहिये । सहकारी उपभोक्ता 
भण्डार खोलने चाहिये । केवल उन्हीं चीजों का आयात ' किया जाये जो कि 
गांव में पैदा नहीं की जा सकती हैं और उन्त चीजों का निर्यात किया जाये 


जो कि आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होती हैं। .आवश्यक कार्यो के लिये 
कलाकारों को सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये । 


(७) सफाई एवं मंडीकल सुविधा--गांव में सफाई का प्रवन्ध करने 
के लिये नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये | जनता की ज्यादतियों 
को रोककर महामारी को फैलने से बचाना चाहिये । पीने के पानी का पर्याप्त 
प्रबन्ध किया जाना चाहिये। गाँव का एक अस्पंताल हो तथा शिर्षु 
चिकित्सालय एवं प्रसूतियृह हों और उनके द्वारा क्षेत्र के निवासियों को 
पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायें । 


(८) गांव में रहने वाले लोगों को सस्ता न्याय प्रदान किया जाता 
चाहिये । इसके लिये पंचायत की विस्तृत कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गाता 
चाहियें । उनको दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों में अ्रधिकार हूते 
चाहियें । मुफ्त कानूनी सहायता एवं आवश्यक सूचना का प्रवन्ध किया 
जाना चाहिये । ह 

(६) धामिक एवं सामाजिक कार्यत्रमों के अवसर पर गांव के लोगों 
से उचित दान वसूल करना तथा यह देखना कि आय तथा व्यय के सही लेते 
रखे जा रहे हैं अथवा नहीं । े 

पंचायतों के न्याय सम्बन्धी कार्यों के वारे में विस्तार के साथ वताति 

हुये श्री मन्नारायरा ने लिखा है कि ग्राम पंचायत को न्याय की स्थापना का 
कार्य सौंपा जायेगा । अलग से न्याय पंचायतों की कोई आवश्यकता नहीं है । 
गांव में रहते वाले लोग गरीब होते हैं श्र इसलिये उनको गांव से बाहर 
जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये । यदि न्यायालय के पीछे एक ग्रामारा 


०५० ०० अमृल पा करने द्र 
महीनों तक कस्प्रों में रहे तथा अपना अमूल्य घन एवं समय नप्ड परता रहें 
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किया | सरदार वलल्‍लममाई पटेल ने अहमदाबाद नगरपालिका (१६२४-+८) 
का तथा ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने ढाका नगरपालिका का प्रबन्ध झतपन्त 
कुशलतापूर्वक किया । 

स्थानीय मामलों का प्रबन्ध बोर्ड की लम्बी मीटिंगों हारा किया 
जाता था जहां कि औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखे जाते थे तथा उन 
पर वाद-विवाद किया जाना था। यह बहुत कुछ उसी प्रकार व्य 
करती थीं जिस प्रकार कि विधान परिपदे करती थीं। अपेक्षाकृत चर 
अधिक होने लगीं, साथ ही इनमें उपस्थिति भी बढ़ गई । थे सभी बाते 
एक स्वस्थ परम्परा की सूचक थीं जो कि स्थानीय सरकार को वाइसदिक 
रूप प्रदान करती थीं । इससे पूर्व श्रधिकांश कार्य जिलाथीश के कमरे 
बैठकर किये जातें थे । समिति व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश लोक प्रणासन ह 
मूल विशेषता मानी जाती है, अभी तक यहां की विशेषता नहीं वन पाई ना 
एक श्रधिकारिक प्रतिवेदयद (0 टंक) 7०००() के अनुसार समिति एव 
उप-समितियों, में जहां पर कि वास्तविक कार्य सम्पन्न किया जाता 
मूलत: बहुमत दल रहता है तथा श्रन्य दल को निर्वाचन में कोई ऋादनार 
प्राप्त नहीं होता | नीति को प्रमावित करने में अल्पसंख्यक पाउदों 
कोई महत्व नहीं होता, वे सामान्य बेठकों में केवल बोल सकते थे, मतदान 
कर सकते थे ।* 

स्थानीय सरकार की सेवाओ्लों की असंत्तोपजनक सम्पन्तता का क्रम 
वोर्ड के सदस्यों का उनके अधिकारियों एवं सेवकों के प्रति दृष्टिकोश ही समस्या 
जाता था । किसी भी महत्वपूर्ण कार्यपालिका नियुक्ति को मतभेद का विषय 
बना दिया जाता था तथा प्रत्येक स्थानीय चुनाव के वाद राजनैतिक महत्व छे 
पदों को सुविधायें प्रदान की जाती थीं ॥ उत्तर प्रदेश के राजनीतिजञों की एक 
समिति इस वात पर सहमत थी कि---वर्तेमान व्यवस्था में भाई-मतीजावाद 
एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार को श्राधार ववाकर ही नियुक्तियां एवं पदोन्‍्नतियां 
की जाती हैं और उम्मीदवार की योग्यता अथवा उपयुक्तता पर बहुत कम 
ध्यान दिया जाता है! १ अनेक नियुक्तियां व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक अथवा 
राजनतिक पग्राधारों पर की जाती थीं। यहाँ तक कि जिन वरिष्ठ तकनीकी 
अधिक.रियों की नियुक्ति के लिए सरकार कुछ योग्यतायें निर्धारित कर देती 
थी वे भी प्राय: उन योग्यताशों के विना ही नियुक्त कर दिये जाते थे । इसके 


श्रतिरिक्त स्थानीय सरकार की सेवाओं में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि गाय 
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१०० बारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


व्यक्तियों को अपनी ओर आकृषित कर सके । विशेष रूप से शक्तियों के 
बरिष्ठ पदों की स्थिति और भी खराब थी । इन पदों पर बलि 
अत्यस्त धीमी एवं पक्षपातपूर्ण होती थी | 


.. सामात्य रूप से शहरी प्रशासन! देहाती प्रशासन की अपेक्षा अ्रधिक 
ऊंचा था। इसके अनेक स्पष्ट कारण थे। नगरपालिका की प्रतिव्यक्ति आब 
अधिक थी, प्रशासव की इकाइयाँ अधिक फैली हुई नहीं थीं, सदस्य-गरा सम- 
स्थाओों का ऐसे ही समाधान कर सकते थे मानों वे उनके दरवाजों एर ही 
प्रारम्भ हुई हों । इसके श्रतिरिक्त कस्बे के मामलों पर लोकमत का प्रभाव 
भ्रधिक स्पष्ट रूप से पड़ सकता था । हँत शास्त्र के वर्षों में एक बात यह तो 
स्पष्ट हो गई कि स्थानीय सरकार की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं 
है ( इस विचार से सरकारी भ्रश्चिकारी एवं राष्ट्रीय नेता दोनों ही सहमत थे । 


स्वतंत्रता के बाद पंचायतों राज में उल्लेखनोय बविकात 
([फए0एशिए श्राशातवाएड पं। 205-7)7909॥0९0९९ एाणा4 १4 ह॥,] 


स्वतंत्र भारत के प्रयम राष्ट्रपति डऑ० राजेद्ध प्रधा३ मे गांवों फो 
प्रशासन की मूल इकाई माना हैं जो कि प्राचीत काल से ही अत्यन्त महत्वपूर्ण 
योगदान करती रही हैं। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रथम 
प्रारूप फरवरी, १६४८ में प्रसारित किया । इसमें गांव पंचायतों का उल्लेस 
नहीं था इसलिए अनेक लोगों ने इसकी आलोचता करते हुए सुाया कि भार- 
तीय संविधान की भूलत: भारतीय होना चाहिए। हिन्दू राजनीति में गांव- 
पंचायतें भ्शासन का आधार थीं श्रत : श्राज भी उनकी अवहेलता नहीं की जानी 
चाहिए । इसके जवाब में डॉ० अम्बेडकर ने प्राचीन भारतीय गांवों के योगदान 
की सारहीनता पर जोर डालते हुए कहा कि यदि इनको पुन: स्थापित कर 
दिया गया तो हममें से किसी को भी इन पर क्या गये हो सकता है ? मद्यपि 
गाँव प्रारम्स से अब तक चले श्र रहे हैं किन्तु किसी भी चीज का प्रस्तित्व 
मात्र ही उसके मूल्य एवं महत्व का आधार नहीं माना जा सकता। डॉ० 
अम्बेडकर ते इस बात पर आश्चय प्रकट किया कि जो लोग आस्तीयता एवं 
साम्प्रदायिकता का विरोध करते हैं वे हो क्‍यों और किस आधार पर प्राम- 
पंचायतों का समर्थन करते हैं। उन्हीं के शब्दों में--गांव स्थानीयता का प्रतीक 
है और श्रज्ञात, संकुचित्त दिमाग एवं 23240: की निशानी है। मुझे 
प्रसन्‍्तता है कि संविधान के प्रारूप में गांव का बहिष्कार करके व्यक्ति को 
इसकी इकाई बनाया गया है २ 
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डॉ० अम्बेडकर के इस मत का भारी विरोध किया गया। इसको 
महात्मा गांधी के स्वप्तों का विरोधी माना गया। श्री टी» प्रकाशम्‌ ने कहा 
कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए कि वह उन लाखों 
गांव वालों के लिए उपयोगी बव सके जिनके लिए स्वतंत्रता प्राप्त की गई 
है। गोकुलमभाई भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो संविधान ग्राम पंचायतों 
को कोई स्थान नहीं देता वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार की अनेक आलोचनाओं के परिणामस्वरूप जब १६ नवम्बर, १६४८ को 
राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर बहस प्रारम्म हुई तो २२ नवम्बर को 
के० सत्यानम्‌ ने एक नया अनुच्छेद जोडने का प्रस्ताव किया और कहा कि 
राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करना चाहिए तथा उनको वे शक्तियां 
प्रदान करनी चाहिए जो कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाई के रूप में कार्य 
करने को प्रोत्साहित कर सकें । एच० वी० कानथ ने भी कुछ इसी प्रकार का 
संशोधन रखा था । श्री सुरेन्द्रमोहन घोव ने कहा कि झतोत्त काल में गांवों 
ने मारत की एकता को बनाये रखने के लिए बहुत कुछ किया है। डॉ० श्रम्बे- 
डकर ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया । वये सारतीय संविधान के भाग 
चार के चालीसवें श्रनुच्छेद में यह कहा गया है कि “राज्य, ग्राम पंचायतों को 
संगठित करने के लिए कदम उठायेगा तथा उनको इतनी शक्तियां एवं सत्ता 
सौंयेगा जो कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने के 
योग्य बना सकें । १ भारतीय संविधान में पंचायती राज-व्यवस्था के महत्व 
का उल्लेख अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। एच० डी० माल- 
वीय के कथनानुसार “मारतीय संविधान में पंचायत-विचार को संलग्न करना 
अत्यन्त महत्व की घटना थी जिसका राज्य की बनावट पर बडा एवं सुदृरगामी 
प्रभाव होने वाला था । ४ इस निर्णोयका पूरे देशभर में स्वागत किया गया । इसके 
द्वारा उस सिद्धान्त को मान्यता दे दी गई जो पहले केवल शब्दों तक ही 
सीमित था । अब यह सम्भव हो गया कि ग्राम पंचायतें आथिक संगठन का एक 
मुख्य आ्राधार बन जायें तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मी महत्वपूर्ण 
योगदान करें । राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में स्थान मिलने के बाद 
से ही भारत में ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाने लगा । बहुत शीघ्र ही ये 
पंचायतें लोकप्रिय होने लगीं। कांग्रेस दल ने पंचायती राज की स्थापना से 
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शीघ्र ही अपनी नीतियों एवं व्यवहार -ो प्रंभांवित करना प्रारम्म किया । मई, 
१६५४ के भ्रन्तिम सप्ताह में जब नयी दिल्ली में कांग्र स दल की बैठक हुई तो 
कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि---“कार्यकारी समिति विभिन्‍न 
राज्यों में पंचायती राज की स्थापता के महत्व को जानती है। यह न केवल 
प्राचीन भारत की परम्पराश्ं को बनाये रखने का ही एक तरीका है वरन्‌ 
यह आज की परिस्थितियों में भी उपयुक्त है। आधुनिक राज्य धीरे-पीरे 
केन्द्रीयकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं । इस प्रवृत्ति को स्थानीय स्वायत्त- 
सरकार की संस्थाओं का विकास करके संतुलित करना चाहिए ताकि स्वयं 
जनता ही अपने प्रशासत में भाग ले सके तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुप्रों 
जैसे आर्थिक, न्यायिक आदि में मी सक्रियता के साथ योगदान कर सके | यहें 
सबसे अच्छी प्रकार तमी किया जा सकता है जबकि भारत के गांवों में पंचा- 
यतों का विकास किया जा सके । इन पंचायतों के पास न्यायिक कार्यों की 
भांति प्रशासनिक कार्य भी सौंपे जायेंगे ।!” समिति ले न्याय पंचायतों की रचना 
पर जोर दिया ताकि नियमित न्यायालयों का भार कम किया जा सके । इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय जल्दी तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा का था। 
समिति का मत था कि इस प्रकार की पंचायतें स्थानीय परिस्थितियों एवं 
परम्पराश्रों के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए! | इनको अपने क्षेत्र के पूरे 
समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इस दृष्टि से धर्म था जाति के आधार 
पर भेदभाव' नहीं किया जाना चाहिए । 


विषय का महत्व देखते हुए कार्यक्रारी समिति ते एक समिति नियुक्त 
की जिसमें डॉ० कैलाशनाथ काटजू , श्री जगजीवनराम, गुलजारीलाल नदा, 
ग्याती गुरुमुखसिंह मुसाफिर, केशवदेव मालवीय तथा श्रीमन्‍्तारायण से 
उच्च कोटि के नेताओं को सदस्य बनाया गया। इस समिति का संगठन इस- 
लिए किया गया था कि यह प्रश्न के समी पहलुओं पर विचार करे, विभिल 
राज्यों से पंचायत के कार्यो के बारे में जो प्रतिवेदन झ्रायें उन पर 8.38 विचार 
करे, कार्यकारी समिति की होने वाली अ्रगली बैठक में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करे । 
इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी नियुक्ति के वाद एक विस्तृत 
प्रश्गावली तैयार की जिसे लगभग एक हजार पतो पर भेजा गया। भाप: 
सभी राज्य सरकारों ने इस प्रश्तावली के उत्तर भेजे । _इनकों के करते 
ही समिति तुरन्त ही महत्वपूर्ण मसलों पर विचार करने के लिए बैठाई गई। 
विचार-विमर्श के समय समिति ने केन्द्रीय वित्त मंत्री सी० डी० दैशमुतत, 
राष्ट्रीय नियोजन आयोग के उपसमापति वी० टी० कृष्णमाचारी, मोहन 
गौतम आदि को आमंत्रित किया । समिति के प्रतिवेदन पर १६ जुलाई, १ पा ४ 
को हस्ताक्षर कर दिये गये । इस समिति की मुख्य सिफारिशों का सार विम्त 
प्रकार दिया जा सकता है-- है 
कांग्रेस ग्राम पंचायत समिति की सिफारिश 


१. पंचायत व्यवस्था भारत में स्वस्थ श्रजातंत्रात्मक 20020 
लिए एक साय्युक्त श्राघार प्रदान करती है। राज्य को चाहिए कि वह इसे 


भारत. में स्थानीय सरकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १०३ 


विकास को प्रोत्माहित करे ताकि वह प्रशासतत एवं समाज के अन्य कार्यो जैसे 
सामाजिक, आ्राथिक एवं न्यायिक श्रादि में सक्रिय योगदान करे । 


२. संविधान में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को 
न केवल स्थानीय स्वायत्त सरकार की इकाई के रूप में ही कार्य करना चाहिए 
वरव्‌ उन्हें सामाजिक न्याय एवं सहकारी जीवन के ताथ ही पूरा-पूरा रोजगार 
प्रदान कराने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। 


३. यदि ग्राम पंचायतों की संस्था के माध्यम से आशिक एवं राजनैतिक 
शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये तो संविधान के श्राधारभूत सिद्धान्तों 
को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा । 


४. भूमि सुधार के व्यवस्थापन द्वारा मध्वस्थों की व्यवस्था को समाप्त 
कर दिया जाना चाहिए। राज्य को यह कार्य गांव पंचायतों को प्रोत्साहन के 
माध्यम से ही पूरा करना चाहिए । 


५. ग्राम-पंचायतों को इस प्रकार के प्रजातंत्र का विकास करना 
चाहिए जिसके माध्यम से इस प्रकार का नेतृत्व पनप सके जो ग्राम्य-जोबन 
के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करे तथा समाज के कार्यो का संचालन करे । 


६. ग्राम पंचायतों की सफलता इस वात पर निर्मर करती है कि वे 
ग्राम्य समाज में कितना उत्साह एवं एकता की भावना पनपा सकती हैं । यदि 
गांव की जनता के सभी भागों का विश्वास इन्हें प्राप्त है तो सफलता की आशायें 


बढ़ जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायतों को दलीय राजनीति से 
अलग रखा जाना चाहिए । 


७. ग्राम पंचायतों के चुनाव में सर्वंसम्पत्ति को बहुत महत्व दिया 
जाना चाहिए। एकता लाने की दृष्टि से उन पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान 
करे जाग्रे जो कि अपना सरपंच स्वप्तम्मत्ति से चुन सकें । 


प्‌. के तक सम्मव हो सके, उक्त मूल मान्यताओं से दूर हटने की 
सम्भावनाओं को रोका ही जाना चाहिए किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि सारे देश में पंचायतों के प्रतिदिन के कार्यों में कठोरता नहीं बरती जा 
सकती। यह राज्यों के ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे स्थानीय 


परम्पराशों, आवश्यक्रताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही 
पंचायतों का संगठन करें । 


& पंचायतों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 
चाहिए । गांव के सभी वयस्कों को गांव सभा का सदस्य बनाना चाहिए । जहां 
वयस्कों की संख्या बहुत श्रधिक हो, वहां परिवारों के प्रतिनिधियों को मिला 
कर ही ग्राम सभा बना देनी चाहिए । गांव सभा द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत 

एक श्रकार से इसकी कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। गांव पंचायत 
सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है । 


पंचायत में श्रनुसूचित एवं जन-जातियों को उतकी जनसंझ्या के श्राधार पर 
पुरक्षित स्थान प्राप्त होने चाहिएं । 


१०४ हे भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


(०, ग्राम पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था उतनी सरल होगी बाहिए 
नितवी कि वह हो सकती है। जिन पंचायतों में सनाव सर्वकम्भत्ति पे हो 
पता हो वहां किसी प्रकार की कछिताई नहीं होगी चाहिए। जहाँ परमी 
सदस्यों का चुनाव एक मत से न हो सके वहाँ गुप्त मतदान द्वारा बुवाव किया 
जाना चाहिए। गांव के ही बरतनों या पीपों का उपयोग करके व्यवस्था को 
और भी सरल किया जा सकता है। समिति का विचार था कि जहाँ गांव की 
जनता इस बात से सहमत हो वहाँ पर हाथ उठा कर चुनाव करने में भी किसे 
प्रकार को बुराई नहीं है। 


१६. गाँव पंचायत के संगठत की इकाई एक ऐसा गांव होगा भाहिए 
जिसकी जनसंख्या १५०० से २००० तक की हो; केवल ऐसी पंचाकतों हो 
पमाज की ब्रावश्यक्रताओों के ग्रनुसार कार्य कर सकती हैं। फिर भी गरेक 
राज्य की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं इसलिए इस पल 
में कठोरता का रख नहीं अ्रपताता चाहिए। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ 
कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक इकाई बना दी जाये । 


१९. पंचायत के कारों का पर्यवेक्षणा करने के लिए तथा उनको 
विनियमित एवं समच्वित. करने के लिए एक निकाय होना चाहिए । इस विकाय 
के कुद कार्यपालिका सम्बस्धी कार्य भी होने चाहिए । इन निकायों को मनो- 
गीत नहीं किया जाना चाहिए वरत्‌ सरपंचों द्वारा अप्रत्यक्ष हुए से विर्वातित 
किया जाना चाहिए । 


१३, पंचायतों के अनेक प्रकार के कार्य होने चाहिये उदाहरण के सिगे 
नगरपालिका सम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक व्यायिक ग्रादि । नगरपातिका 
सस्वन्धी कार्यों में सफाई, गांव की सड़कें, सामाजिक भवनों की रचता एवं 
रक्षा, पेय जल के लिये व्यवस्था हों । यदि शिक्षा की देख-रेख जिला बोई 48 
नहीं की था रही है तो ग्राम पंचायतों को यहू कार्य सौंपा जा सकता है। री 
स्थिति में पंचायतों के शिक्षा सम्बस्त्री कार्य राज्य के शिक्षा विभाग के ग्रापीव 
होंगे। इत नगरपालिका कार्यों के अतिरिक्त गाँव पंचायतों को कुद्र ऐच्ित 
कार्य भी करने चाहिए जो कि राज्य सरकार द्वारा समयन्मय पर उस गौर 
जायें | 

(४: व्याय पंचायतों का संगठत एवं कार्य ग्राम पंचायतों से शिले 
प्रकार का होता चाहिए । प्रत्येक व्याय पंचायत को पांच या छ : हशरडी 
जनसंख्या वाले तथा तीन मील के घेरे में रहने वाले लोगों की गेवा करती 
चाहिए । प्रतलोक ग्राम सभा को पंचायत में प्रतिनिधि चुनते के प्रतिरिक्त लाई 
पंचायत में कार्य करने के लिए भी पांच सदस्यों की पैनल चुन देगी चाहिए। 
इस आधार पर न्याय पंचाउत में लगभग तीस निर्वाचित सदस्य हो जग । 
मामलों पर विचार केवल पांच सदस्यों द्वारा ही किया जाना चाहिए ह रा 
मामला जिस गांव का हो उसे वहीं बह सुवा जाता बाहिए। जहाँ तक मम 
हो सके एक मामले को एक हो बैठक में सुलका देश चाहिये वाढ्ि 25 डे 
हप से देरी ने हो । इन न्याय पंचायतों में किसी वकील ढो ने ग्रावे 


स्र्यां 
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जाये । गांव द्वारा न्याय पंचायत के लिए जो पांच सदस्यों की पैनल चनी जाये 
उसमें एक हरिजव तथ। एक स्त्री का होना जरूरी है। क 

१५. भारत में नियोजन केवल तभी सफल हो सकता है जबकि यह 
गांवों पर आधारित हो। इसमें गांव पंचायतें अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदाव कर 
सकती हैं । इसके लिए विकास परिषद को नियोजन करते समय ग्राम पंचायतों 
का सहारा लेना चाहिए । इससे गांवों में एक स्थायी प्रकार का नेतृत्व निखरेगा 
हम हो इससे गाँवों के देहाती विकास के सभी पहलुओं को देखने में भी मदद 

मलेगी । 


१६. कार्यकर्त्ताओरों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त उपबन्ध होने चाहियें 
ताकि वे विकास कार्य को अपनी समस्त तकनीकों के साथ चला सके । यह 
एक प्रकार से बेरोजगार युवकों को एक अवसर प्रदान करेगी । गैर अधिकारी 
अभिकररणों का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिये उदाहरण के 
लिये स्व सेव। संघ, गांधी राष्ट्रीय स्मृति निधि, कस्तूरवा ग्रांधी राष्ट्रीय स्मा- 
रक निधि आदि । ह॒ 


१७. पंचायतों को राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अधिक से अ्रधिक 
सौंपा जाना चाहिये तथा उनके प्रतिदिन के कामों को सम्पन्त करने के लिये 
१४५ अयवा २४ प्रतिशत भाग उन्हें दे देता चाहिये। पंचायतों को श्रम कर 
लगाने का अधिकार भी होना चाहिये । श्रर्थात्‌ उन्हें यह शक्ति होनी चाहिये 
कि वह आवश्यकता पड़ने पर गांव वालों की सेवा प्राप्त कर सकें। तो भी 
यह प्रयास किया जाना चाहिये कि गांव वाले स्वेच्छा से ही श्रमदान के रूप में 
सार्वजनिक कामों में भाग ले सकें । यदि कोई व्यक्ति श्रम न करना चाहे या 
न कर सके तो उसको उस कार्य में लगने वाले धन का दुगना भरना चाहिये । 
गांव की सामान्य भूमि भी पंचायत की श्रामदनी का एक अन्य स्रोत हो सकती 
है । राज्य को भी पंचायतों के कार्य संचालन को सरल बनाने के लिये समय- 
समय पर योगदान करते रहना चाहिये । 


१८. सहकारी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों के कामों को अलग-अलग 
बनाये रखना चाहिये क्योकि सहकारी भण्डारों का क्षेत्र ग्राम पंच,यतों से श्रधिक 
व्यापक है, यह ऐच्छिक है तथा पंचायतों की भांति आवश्यक नहीं है । पचायतों 
को चाहिये कि वे संहकारिता के विकास के लिये प्रयास करें तथा समय-समय 
पर विकास से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करती रहें । 


कांग्रेस ग्राम पंचायत समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण भारत में विचार 
किया गया। थह आज तक भी ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित व्यवस्थापन को 
प्रभावित करता रहता है । 

स्थानीय स्वायत्त-सरकार मन्त्रों सम्मेलन, शिसला (१६५४) 

जूत, १६४५४ में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने सभी 
राज्यों के स्थ|नीय स्वायत्त सरकार मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया । यह 
सम्मेलन शिमला में २५, २६ तथा २७ जून को हुआ । इसमें योजना आयोग 
के प्रतिनिधि, स्थानीय स्वायत्त सरकारों के प्रतिनिधि तथा अन्य आमंत्रित लोग 
उपस्थित थे । साथ ही स्व० श्री जी० वी० मावलंकर ने इसका उद्घाटन किया 
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तथा केन्द्रीय गृहमंत्री डॉ० के० एन० कादूजू ने भाषण दिया। प्रारम्मिक 
भाषण के समय बोलते हुये राजकुमारी श्रमृत कौर ने प्रधानमंत्री के इस कबत 
का हवाला दिया कि हमारी राजवैतिक एवं न्यायिक व्यवस्था का आधार ग्राप 
पंचायतें होती चाहिये ।. वक्त के अनुसार हमारी यह एक गलत आदत है कि 
हम शी से प्रजातंत्र को बनाना. चाहते हैं नीचे - से नहीं । यद्यपि संविधान ने 
पंचाप्रतों की व्यवस्था का उल्लेख किया है किन्तु आज तक इस दृष्दि से 
संतोषजनक कार्य नहीं किया गया । उस समय तक लगभग एक लाख पंचायत 
काम कर रही थीं अत : यह आवश्यक था कि विभिन्‍न राज्यों के अनुभवों को 
एक साथ' मिलाया जाये ताकि वे प्रशाप्तन एवं न्याय की प्रमावशील इकाइयां 
बन सके और राष्ट्रोय नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान कर सके । 
ह अपने उद्घाटन भाषण में भि० मावलन्कर ने प्रशासन के विक्रेद्वीकरण 
'पर जोर डाला । उन्होंते बताया कि स्थानीय निकायों को न केवल कन शक्तियों 
एवं उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं वंरन्‌ जो कुछ भी सौंपे गये हैं उत पर अनेक 
प्रतिबन्ध एवं विरोधी प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये हैं। उत्होंते वत्ताया फि उच्च 
निकायों को अधीनस्थ निकायों पर विश्वास_ करना चाहिये तथा यहाँ तफ कि 
उतको गलती करने की स्त्रतंत्रता भी सौंती -जानी चाहिये । मावलन्कर का 
यह कथत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि “एक ग्रात्म प्रशासित निकाय 
श्रपती मान्यता के श्रतुसार पूरी तरह से स्थानीय या नगरपालिका निकाय 
नहीं है यद्यपि इप्के कार्य अधिकतर नगरपालिका के या स्थानीय हो सकते हैं गा 
इसे अपने स्व॒राज्य का इस श्राधार पर मुख्य तथा मूल इकाई बनाना चाहि 
कि स्व॒राज्य केवल हम कुछों के हारा संचालित नहीं किया जायेगा वरत्‌ उत्त 
प्रत्येक भारतीय द्वारा जिसको इसके कार्यो में योगदान करने का भ्रवसर महल 
किया गया है ।”” इस प्रकार एफ स्थॉनीय निकाय स्वराज्य की इकाई भी 
तथा हमारे प्रजातंत्र को वास्तविक एवं विस्तृत बनाने वाली प्रशिक्षण की भूमि 
भी है हि 
अपने प्रारम्मिक भाषणों के वाद सम्मेलन दो उपसमितियों अर 
विभाजित हो गया | एक समिति ग्राम पंचायतों की समस्याग्रों पर ब्रध्ययन 
के लिये थी और दूसरी समिति नगरपालिका एवं स्थानीय ब्रोर्डों की समघ्याग्रा 
का अध्ययन करने के लिये । उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वायत्त सरकार मच्ता 
श्री मोहनलाल गौतम को पंचायत समिति की अध्यक्षता करने के लिये चुता 
गया । इस समिति ने अपनी एक विस्तृत कार्य-सूची तैयार की। हवा 
स्वायत्त सरकार मन्त्रियों के सम्मेलन ने इस समिति की जिंत सिफारिशों 
को मान्यता प्रदान की उनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैः“ 
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१. पंचायत स्वायत्त सरकार तथा नियोजन की घूल इकाइयां हैं:-- 
समिति का मत था कि यदि हम यह चाहते हैं कि पंचायतें स्वायत्त 
सरकार की मूल इकाई के रूप में कार्य करें तथा नियोजन का सुल अभिकररण 
बन जायें और साथ ही उचिय प्रशासन तथा ग्राम्य समाज के विकास के 
लिये उत्तरदायी बन जायें और ग्राम्य स्तर पर ग्राम्य जीवन के न्‍्य।यिक, 
कार्यपालिका एवं आर्थिक क्षेत्रों में यह सब किया जाये तो यह जरूरी है कि 
गांव की पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाये तथा उनमें रचनात्मक 
योग्यता को लाया जाये । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है 
कि सारे गांव की जनसंख्या की बेठकें समय-समय पर बुलाई जायें । इनकी 
बेठकों में आगामी वर्ष के कार्य-क्रम को स्वीकार किया जाये तथा बजट को 
सहमति प्रदान की जाये । ग्राम समा में या तो पंवायत क्षेत्र के सभी वयस्क 
हो क़कते हैं अ्रथवा प्रत्येक परिवार से केवल एक ही वयस्क लिया जा सकता 
है | पंचायतों का चुनाव दलीय भेदभाव के श्राधार पर नहीं होना चाहिये, 
मुख्य रूप से उत पंचायतों में जो कि अपने प्रारम्मिक स्तर पर हैं । यह बहुत 

अच्छा रहेगा कि पंचायत के चुनाव सर्वसम्पत्ति से हो जायें और मतदान की. 
आवश्यकता न पड़े । चाहे ऐसा हाथ उठाकर किया जाये अयवा अच्य किसी 
भी सरल तरीके द्वारा । चुनाव न होने पर खर्चा एवं परेशानी दोनों से ही. 
बहुत कुछ छुटकारा प्राप्त हो जायेगा | जब सर्वेसम्मत्ति से चुनाव होने लगेंगे 
तो पंचायत का गठन अराजन तिक बन जायेगा साथ ही यह स्थानीय दलों को 
विभाजित होने से रोक देगा। यह भी सुमाया गया कि सव्वेयम्भत्ति 
पा की गई पंचायत को अधिक शक्तियां एवं राज्य की सहायता प्रदान 
की जाये । 


- २, पंचायतों का अधिकार क्षेत्र:--प्तमिति का यह विचार था कि 
पंचायतों की स्थापना करते समय हमारा लक्ष्य यह रहता है कि भप्राभीण 
समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रत्येक वयस्क से प्रत्यक्ष रूप में 
उसका योगदान कराया जाये, उन झ्रावश्यकताओं के सम्बन्ध में प्राथमिकतायें 
निश्चित की जायें, ' उत कार्य-क्रमों को बनाया तथा क्रियान्वित किया जाये 
जो कि ग्राम्य स्तर पर ॒ सस्ता एवं शीघ्र ' न्याय एवं प्रशासन प्राप्त करा 
सके आदि-आभादि । इन लक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है 
कि केवल गांव ही पंचायतों की स्थापना के लिये उपयुक्त इकाई ही सकता है. 
जिसको आधार बनाकर नई सामाजिक व्यवस्था की रचना की जा सकती है ।. 
इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद उपयुक्त यह रहेगा कि १०००-१४०० 
की जनसंख्या वाले गांवों के लिये ही एक्र पंचायत स्थापित करदी जाये। 
जहां कहीं भी ऐसा करना सम्भव नहीं हो सके वहां पर उक्त सिद्धान्त को 
ध्यान में रखकर आ्रावश्यक परिवतंन कर देने चाहिये । 


* ३. पंचायतों हारा राजस्व का संकलनः--स्मिति यह विचार था 
कि राजस्व एकत्रित करने का कार्य पंचायतों द्वारा कराना तथा एकत्रित 
राजस्व का कुछ भाग उनको सौंप देता एक प्रगतिशील कदम है जो'कि 
पंचायतों की श्राय को बढ़ा देगा । किन्तु उचित यह रहेगा कि इस . प्रयोग 
को कुछ चुनी हुई पंचायतों में करके देखा जाये । 
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४. गांव के भुभि अभिलेखों (7,आ0 ॥२९८००००५) को बनाये रखता:--- 
समिति का यह विचार था कि पंचायतों को भी गांव की भूमि का अभिलेख 
रखने के कार्य में हाथ बंठावा चाहिये। ऐसा करने के लिये पटवारी को 
पट्ट दारी से सम्बन्धित सभी परिवतेनों की सूचना पंचायत को देनी चाहिये) 


५. बेकार भुमि का प्रबन्ध:--म्मिति का मत था कि सामान्य भूमि 
का प्रवन्च पंचायतों के हाथ में होता चाहिये। पंचायतें ही इस प्रकार की 
भूमि का प्रबन्ध करने तया रक्षा करने के लिये उत्तरदायी होंगी, वे ही उसको 
खेती भ्रथवा अ्रन्य कार्य के लिये पट्ट दारी पर देंगी । किराबेदारों को अधिक 
भार से बचाने के लिग्रे इस प्रकार की भूमि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन्‌ 
पंचायतों के माध्यम से दिया जाता चाहिये । 


६. पंचायत एवं गांव का आथिक जीवनः--प्तरमिति का वित्ञार था 
कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहकारी समाज की रचना की जानी चाहिये 
ताकि वह लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी कर सके | इसके 
अ्रतिरिक्त पंचायतों को उन सहकारी समाजों के कारये संचालन में मी सक्रिय 
सहयोग प्रदान करना चाहिये किन्तु हर स्थिति में दोनों संस्थाओं को अलग- 
अलग रखना चाहिये । पंचायतों को सम्पूर्ण गांव के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के 
लिये प्रयास करना चाहिये जब क्रि सहकारी समाजों का सम्बन्ध केवल 
आर्थिक जीवन से ही रहता है । यह कहा गया कि पंचायतें चाहें तो सहकारी 
संस्था के कुछ कार्यों को स्वयं सम्माल सकती हैं उदाहरण के लिये उन्नत 
बीजों की बिक्री श्रादि। समिति के कुछ सदस्यों का मत था कि ग्रामीण 
जोवन में दोहरा संगठव एक प्रकार से अ्रतावश्यक है और इसलिये पंचायतों 
को ही वहुड॒ह शीय सहकारी समाजों के कार्य सम्माल लेने चाहिये । राज्य 
द्वारा दी जाने वाली सहायता के साध्यम के रूप में पंचायतों का अधिक से 
श्रधिक प्रयोग किया जाना चाहिये । 


७. सार्वजनिक उद्देश्य के लिये श्रावश्यक सेवाः---पमिति का कहना 
था कि स्थानीय सार्वजनिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये ग्राम्य 
समाज द्वारा श्रमदान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। पंचायतों बने 
यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने क्षेत्र में बराध्यकारी सेवा लागू कर 
सहें तथा यह राज्य की स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिये कि इस प्रकार की 
शक्तियों के लिये उचित पंचायती व्यवस्थापत किया जाये । 

८. पंचायत के कार्य--पंचायत को विभिन्‍न प्रकार के कार्य सौपि 
जाने चाहिए । प्रगासकीय एवं न्यायिक दोनों ही प्रकार के कार्प इस सम्पत्त 
करने चाहिए | प्रशासकीय दृष्टि से समिति ते २७ कार्यों को एक बचा 
प्रदान की जो कि ग्राम्य निकायों द्वारा सम्पन्त किये जाने चाहिए ) इनमें 
से अधिकांश कार्य नगरपालिका एवं विकास से सन्यित हैं । पंचायत की 
कार्य सौंपते समय एके दीर्वंगामी कार्यक्रम ध्यान में रखना ५४ ४५७ 
कार्यों के निर्धारण का आधार 'जो सम्मव है वह से हावार रे ता 
चाहिये” रखना होगा । पंचायतों दादा जिन ग्रेतिटिक काया एव उतर 
दापित्वों को सम्मालने की सामय व प्रदशित को 
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प्रोत्साहन रिया जाना चाहिए चाहे पंत्रायत व्यवस्थापन में इस प्रकार के 
कार्यो अथवा उत्तरदायित्वों के लिये विशेष व्यवस्था हो अथवा नहो। 


समिति का कहना था कि न्यायिक कारये पंचायत कार्यपालिका से 
भिन्‍त किसी अन्य तिकाय द्वारा किये जाने चाहिए। इसके लिये चार या 
पांच गांवों को मिलाकर श्रेक न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की गई । 
समिति का यह निश्चयपूर्ण मत था कि जहां तक सम्भव हो सके इत 
पंचायती न्यायालयों को दीवानी, फौजदारी एगं राजस्व के मामलों में 
आधिक से अधिक शक्तियां हस्तांतरित की जायें । पंचायतों को दीवानी तथा 
फौजदारी दोनों ही मामलों में राजीनामा कराने की शक्ति होती चाहिये, 
यदि दोनों ही पक्ष इस बात के लिये सहमत हों । 


६. पंचायतों की वित्तीय. व्यवस्था--सम्रिति ने पंचायतों के लिये 
कर के विभिन्‍न स्रोतों का वर्णात किया किन्तु फिर भी उसका मत था किये 
पंचायतों की शआ्आाय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं श्रत: राज्य को चाहिये कि वह 
पंचायतों को अधिक अनुदान प्रदान करे । राज्य सरकारों को भू-राजस्व' 
का भी एक निश्चित भाग पंचायतों को सौंप देना चाहिये । पंचायतों को 
सरकार से अथवा व्यक्तियों से दान के रूप में पर्याप्त भूमि प्राप्त कर 
लेनी चाहिये । इस प्रकार की भूमि से प्राप्त आमदनी द्वारा वे अपनी वित्तीय 
व्यवस्था सुधार सकती हैं । रुपयों श्र व॑ वस्तुओं के रूप में स्वेच्छापुणा दान 
लेकर भी पंचायतें अ्रपनी वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकती हैं । निर्षेधात्मक 
रूप से अपनी आशिक स्थिति को सुदुढ़ रखने के लिये पंचायतों को अपने 
स्थापन पर कम से कम खर्चे करना चाहिये । 


१०. मध्यस्थ इकाइयां--समिति के अधिकांश सदस्यों की यह आम 
धारणा थी कि पंचायतों अं वं राज्य के बीच स्वायत्त सरकार की अ्रक 
मध्यस्थ इकाई भी होती चाहिये । इस इकाई का यह कार्य होगा कि पंचायतों 
के कार्य को पथवेक्षित भ्र व॑ं समन्वित करे तथा उनके विकास को प्रोत्साहन 
दे और दूसरे कुछ ऐसे मौलिक कार्य करे जिनको पंचायत स्तर पर 
सम्पन्त नहीं किया जा सकता । 


मध्यस्थ इकाई को पंचायत के मूल कार्यो में क्रिसो प्रकार का: 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये | इकाई को राजस्व प्राप्त करने की शक्ति 
होती चाहिये तथा पंचायत के सदस्यों द्वारा श्रप्रत्यक्ष चुताव करके इसको 
संगठित किया जाना चाहिये । यदि राज्य सरकार चाहे तो कुछ सदस्यों 
को प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भी इसमें मिला सकती है । समिति के कुछ लोगों 
का यह भी विचार था कि इस इकाई के अधिकतर सदस्यों का चुनाव 
प्रत्यक्ष रूप से ही होना चाहिये । यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सर- 
कार एवं स्थानीय निकायों को यह तय करना चाहिये कि स्थानीय 
स्वायत्त इकाइयों को कितने कार्य सौंपे जायें । समिति द्वारा 
दिये गये सुझावों में एक यह भी था कि केन्द्र को देहाती क्षेत्रों में 
सुरक्षित जल वितरण के लिये पंचायत की सहायता करनी चाहिये तथा 
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पंचायतों को यह शक्ति होनी चाहिये कि वे अपने क्षेत्रों में सार्मजनिक 
न्यासों का प्रवन्ध कर सके । | 

पंचायतों फे लिए विनोबा का पंच-सूत्री कार्यक्रा:--सितम्वर, १६४४ 
में श्राचार्य विनोबा भावे ने ग्राम पंचायतों के लिये एक पंच-सूत्री योजना 
तयार की । उनके मतानुसार इस कार्यक्रम को अपनाने पर ही हमारे गांवों 
में रामराज्य स्थापित किया जा सकता है। विनोबा भावे के कार्यक्रम में 
निम्नलिखित बातें थीं--- ह ्््ि है 

१. प्रत्येक पंचायत को भ्रेक अध्ययत संघ का संगठन करता, चाहिये 
ताकि गांव के लोग राष्ट्रीय श्रंगं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में होने वाले महत्वपूर्ण 
विकासों श्रेग॑ नये विचारों से परिचित हो सकें | इस संघ में विशेष रूप 
से गांधीवादी श्रेग॑ सर्वोदियवादी साहित्य. पढ़ा जाना चाहिये । इस प्रकार 
के साहित्य की चुनी हुई कृतियां लोगों के सामने पढ़ी जानी चाहियें । 

२. पंचायत को चाहिये कि वह उत्पादन में वृद्धि. को अपने मुख्य 
उत्तरदायित्वों में से श्रेंक बना ले । जब॒ तक उत्पादन ,की मात्रा में वृद्धि 
नहीं होती श्र गांवों में फैली हुई बेकारी दूर नहीं हो जाती उस समय तक 
गांव वासी विकास की किसी भी योजना में अपना सक्रिय योगदान 
प्रदान करने को प्रोत्साहित नहीं होंगे । यदि गांव वालों को यह पता है कि 
सड़कों का प्रयोग उन. लोगों द्वारा किया जायेगा जो उनके शोषणकर्ता 
हैं तो वे उनको बनाने- में अपना सहयोग क्‍यों प्रदान करने लगे ? 

३. पंचायतों को यह देखता अपना कत्तव्य बना लेना चाहिये कि 
उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे अ्रथवा बेरोजगार न रहे । 
जिस प्रकार से विदेशी चीजों के बहिष्कार ने स्वराज्य लाने में सहायता को 
उसी प्रकार से मिलों की बनी चीजों के बहिष्कार द्वारा ग्राम-राज्य 


श्रा सकता है । । 

४, गांवों में जमीन ही सभी प्रकार के उत्पादन का आधार होती है 
अत: गांव की भूमि सभी में विभाजित की जानी चाहिये ! भूमि को स्वामित्व 
राज्य के हाथ में होता चाहिये और गांव में कोई भी बिना भूमि का नहीं 
होना चाहिये । | 525 थम 

५. पंचायेती राज्य की वास्तविक शक्ति जतता के समर्थन में निहित 
है । अत : पंचायतों | को उसकी इच्छा माननी चाहिए तथा उसी के नियंत्रण 
में कार्य करता चा लि । उनको इस बात से कम हलक रखता चाहिये 
कि सरकार उनको पेहचानती है या नहीं । लोगों को भ्रपती शक्ति पर 


विश्वास करके आगे बढता चाहिये ।* 


8 
रसणनवीयत सरकार का ज़ेत्न 
पिफ़ड 820४ 0४9 ],004॥, ७0०४,२ध५भा+धबा] 


* भारत में स्थानीय सरकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के 
लिये विभिन्‍न सत्ताओ्ं का संगठन किया जाता है जो कि अपने क्षेत्र के अन्तर्गत 
कार्य करते हुपे जनता की अधिक से अधिक सेवा का प्रयास करती हैं। 
विभिन्न स्थानीय निकायों के क्षेत्र का निर्धारण करते समय मूलत: इस बात 
को ध्यान में रखा जाता है कि भर क विशेष निकाय का सम्बन्ध शहरी इलाके 
से है अथवा देहाती 'इलाके से है। देहाती तथा शहरी के भेद के आधार पर 
जत्र विभिन्न स्थानीय निकायों को श्रेशीवद्ध किया जाता है तो वे मुख्यत : 
छ: प्रकार के हो जाते हैं । यदि हम स्वतन्त्रता के बाद की प्रारम्मिक स्थिति 
का अध्ययन करें तो पायेंगे कि उस समय त्तीन निकाय शहरी क्षेत्र में तथा तीन 
निकाय ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करते थे । इसे स्पष्ट रूप से. इस तरह कहा ज। सकता 
है कि क्षेत्र के आधार पर शहरी इलाकों का प्रशासन तीन प्रकार के निकायों 
द्वारा किया जा सकता था । बड़े नगरों में नगर निगम (/णांणंपशा 
(.0770४(४०0॥5 ) होते थे । मध्यम आकार के तथा छोटे भञ्राकार के कस्वों 
में नगरपालिकायें होती थीं। तीसरे, कुछ इ'गित क्षेत्र समितियां ([]४०॥॥९० 
ट68 (णागभ(०९७) होती थीं जो कि ऐसे क्षेत्र का प्रशासन करती थीं 
जिसमें भ्रक कस्बे की समस्त विशेषतायें नहीं होती थीं किन्तु बह गाँव की 
मुख्य विशेषताओं से ऊपर उठ चुका होता था । देहाती क्षोत्रों में भी इसी 
तरह तीन प्रकार की प्रशाश्ननिक व्यवस्था थी | वहां सबसे नीचे गांव पंचायत 
थी तथा सर्वोच्च स्तर पर जिला बोर्ड । इन दोनों के बीच स्थानीय बोडे 
होते थे। शहरी क्षेत्र की प्रत्येक सत्ता अपने आप में सवतंत्र धी। एक जैसी 
सत्ताओं के बीच अथवा विभिन्‍न प्रकार की सत्ताओं के बीच किसी प्रकार क्षय 
सम्बन्ध ही नहीं था। देहाती क्षेत्रों में स्थिति यह्‌ नहीं थी । वहां स्थानीय 
बोर्ड को जिला बोर्ड का अ्रभिकरण मानता जाता था। ग्राम पंचायतों का 
बहुत कुछ स्वतन्त्र अस्तित्व था किन्तु एक बात की स्वीकृति उन्हें भी जिला 
वोर्ड से लेनी पड़ती थी। स्थानीय विकास की उस प्रत्येक योजना के बारे में 
जिला बोर्ड की पूर्व स्वीकृति श्रावश्यक थी जिसमें पांच हजार श्रथवा उससे 
अधिक रुपये से खर्च करना जरूरी था। 


स्थातीय प्रशासन की दृष्टि से किस क्षेत्र को शहरी कहा जायेगा तथा 
किसको देहाती कहा जायेगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिय पर विभिन्‍न दृष्टियों 
से विचार करने के बाद ही कोई उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता था। 
विभिन्‍न राज्यों में प्राय: उस कस्बे के लिए नगरपालिका संगठित कर करदी जाती 
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थी जो कि मुख्य रूप से इन शर्तों को पूरा करे। प्रथम, इसकी जनसंख्या कम से 
कम पांच हजार होनी चाहिए । दूसरे कम से कम तीन चौथाई वयस्क पुरुष- 
जनसंख्या हे कृषि के भ्रजावा श्रन्य जीविका के साधन अपनाये । तीसरे, प्रत्येक 
08% में कम से कम एक हजार व्यक्ति रहते हों। इन सब बातों को 
ध्यान में रखकर करे का गठन कर दिया जाता था। सरकार अपने अ्रधि- 
कार क्षेत्र को स्वयं ही परिभाषित कर लेती थी । 

सामान्य रूप से शहरी इलाकों में जो बड़े-बड़े नगर होते हैं वहां नगर 
निगम (/४एएं०ंएव) 0077090०॥) की स्थापना कर दी जाती है। इसे 
एक नीति सम्बन्धी प्रश्त माना जाता है कि किस शहर में नगर तिंगम बताया 
जाये । जनसंख्या का श्राकार, क्षेत्र एवं साधन-स्रोतों की उपलब्धता आदि मिलकर 
इस नीति सम्बन्धी निर्णय को लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। बम्बई, कल- 
कत्ता, मद्रास, दिल्‍लो श्रादि राजधानी नगरों में नगर तिगम व्यवस्था को ल.गे 
किया गया। भारत के कुछ राज्यों में शहरी इलाकों को दो क्षेत्रों में विभाजित 
किया गया है । पर्याप्त आकार वाले क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र (क०/॥ंणे08) 
शा८०) तथा छोटे कस्बों को इंग्रित या कस्बा क्षेत्र (060 0 00७॥ 
४7०४) कहा गया है। नगरपालिका क्षेत्रों की प्रशासकीय सत्ता को नगर" 
पालिका बोर्ड या समिति कहा जाता है जबकि इंगित या कर्बा क्षेत्रों में इंगित 
या कस्बा क्षेत्र समितियां कार्य करती हैं। ह 


नगरपालिकाओं को स्थानीय क्षेत्र में पूरी शक्ति प्राप्त होती है। ये 
मुख्य रूप से निर्वाचित निकाय होती हैं । नगरपालिकाओं के 'स्वरूप एवं 
महत्व के बारे में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। प्राय: सभी विचारक इसे 
बात को स्वीकार करते हैं कि पर्याप्त आकार वाले तगर था क्रबे में पुर 
शव्तिसम्पल्त स्वतस्त्र तगरपालिका क्षेत्र होना चाहिए । पर्याप्त जनसंख्या 
किसे माना जाये तथा किन साधन-श्रोतों को नगरपालिका क्षेत्र की रवना के 
लिए. उपयुक्त समझा जाये, आदि नीति सम्बन्धी प्रशों का निर्धारण 
राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । इस प्रावधान के फलस्वरूप तगरपालिका 
के क्षेत्र निर्धारण में एक प्रकार की लोवशीलंता आ जाती है 
जो कि अत्यन्त उपयोगी रहती है। यह कहा जाता है. कि नगर- 
पालिका के स्तर का निर्धारण करने में कठोर नियमों से काम नहीं लेना 
चाहिए तथा जनसंख्या या शअ्रत्य किसी श्राधार पर मापदण्ड _ निश्चित नहीं 
कर देना चाहिए। ऐसा करने पर बहुत कम अन्तर वाले क्षेत्रों में कठोरता 
का व्यवहार आवश्यक बन जाता है। 


इंगित क्षेत्रों (०४ ब88$ ) को केवल कुछ ही नगरपालिका कार्य 
सौंपे जाते हैं। इनकी रचना में निर्वाचित सदस्यों की. अपेक्षा मनोनीत सदस्य 
अधिक होते हैं। करबा क्षेत्र (ए०धं7०० ८85) मुख्य हूप से स्वच्छता एवं 
सफाई रखने का कार्य करते हैं तथा इनकी अन्य सैवाय जिला बोड्डों द्वारा 
सम्पन्न की जाती हैं | बाद में यह सुकाया गया कि इंगित क्षेत्रों (९०४०4 
27688) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इनके आधार संगठित क्रिये गये 
कंता ही नहीं है। इन निकायों के कार्यों को कस्व्रा कीत्रा 


निकायों की कोई आवश्य 0 
एवं नगरपालिकाओं में ही मिला देना चाहिए तथा एक स्वतस्त्र श्र णीके. 
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रूप में इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इंगित क्षेत्र 
समितियों (१४०४६९० ०४ (०ागरां/८०५) को समाप्त करने के लिए 
अन्य विचारकों ने एक दूसरा ही तरीका बताया है । उनके कथनानुसार पांच 
हजार तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बे तथा वे छोत्र जहां पर कि आज 
इंगित क्षेत्र समितियां हैं, अपने प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन करें । 
इस प्रकार के क्षेत्रों की समस्याओ्रों का समाधान करने के लिए ग्राम पंचायतों 
को आवश्यक संगठन एवं शक्ति प्रदान किये जाने चाहिए। अत: यह कतई 
आवश्यक नहीं है कि इन क्षेत्रों के लिए अलग प्रकार की सरकार बनाई जाये। 


शहरी इलाकों के किन क्षेत्रों को राजधानी नगर ( ४०६४०7००णाध्ा 
(79 ) माना जाये और किन को नहीं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न रहा 
है । एक राजधानी क्षेत्र केवल बड़े आकार के नगर का ही द्योतक नहीं है वरन्‌ 
इससे कुछ अधिक है। राजधानी क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषतायें होती हैं 
जैते--अत्याधिक भीड़'भाड़, श्रस्थिर निवासी, व्यापक दृष्टिकोण आदि । यहाँ 
के निवासी धर्म, जाति, विश्वास, रंग, रुचि, व्ववसाय श्रादि के श्राधार पर 
अवक विभिन्‍तताओं से पूर्ण होते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के क्षेत्रों 
की प्रशासनिक समस्‍यायें अत्यन्त जटिल होती हैं। उलभी हुई समस्‍यायें होने 
के कारण सरकार के सचालन का प्रति व्यक्ति व्यय भी अधिक होता है। इस 
क्षेत्र में प्रशासकीय निकायों के वीच समन्वय की समस्या भी अत्यन्त गम्भीर 
होती है। राजधानी क्षेत्रों की ओर श्।स-पास की जनता का श्राक्षण रहता 
है और इसी आकर्षण के फलस्वरूप निरन्तर उनका क्षेत्र व्यापक होता जाता 
है । राज्य सरकारे भी इन क्षेत्रों के प्रति विशेष रुचि रखती हैं क्योंकि ये देश 
की सभ्यता एवं सस्क्ृति की प्रगति के प्रतिनिधि बन जाते हैं साथ ही प्रमुख 
अद्योगिक केन्द्र भी होते हैं। राजधानी क्षेत्र की विशेष आवश्यकत्ताओं को 
पूरा करने की दृष्टि से अनेक योजनायें सुभाई गई हैं तथा उन पर श्रमलं 
करने का भी प्रयास किया गया है। इसके लिए एक सरलतम सुभाव यह है 
कि नगर की सरकार का श्रधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाये और आस-पास के 
व्यापक क्षेत्र को भी उसमें समाहित कर दिया जाये | इस सुझाव का उन लोगों 
द्वारा विरोध किया जाता है जो कि नगर सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाये 
जाते हैं क्योंकि उनका विकास का स्तर मूल क्षेत्र के निवात्ियों की तुलना में 
बहुत पीछे रहता है । उनकी भ्रपती कुछ विशेष आावश्यकतायें होती हैं जिनका 
निर्वाह संतोषजनक रूप से नगर सरकार के आधीन नहीं हो पाता । इस 
व्यवस्था का एक अन्य दोप यह है कि स्थानीय सरकार का क्षेत्र अधिक बड़ा 
हो जाता है; इतना बड़ा कि नागरिकों की समस्याओं में सरकार व्यक्तिगत 
रच नहीं ले पाती और स्थानीय सरकार का मूल लक्ष्य ही पिछड़ जाता है । 
इसका अप्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि अधिक से अधिक जनता नागरिकों 
के प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाती । 


राजधानी क्षेत्रों की प्रशासक्रीय समस्याओं को सुलभाने के लिए एक 
उपाय यह बताया जाता है कि द्वि-स्तरीय व्यवस्था ( 790 पाक $फछला ) 
कायम कर दी जाये और इस प्रकार राजनतिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताग्रों 
का उचित रूप में निर्वाह कर दिया जाये। इन क्षेत्रों में ऐसी भी कई एक 
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समस्‍यायें होती हैं जिनकों सुलकाने के लिए प्रशासत्र की छोटी इकाई को 
प्राथमिकता दी जाती है । एक छोटी स्थानीय इकाई राज तिक आवश्यकताओं 
का निर्वाह करने में श्रेष्ठ समझी जाती है। कल्नकत्ता तिगरम जांच-आयोग के 
सम्पूख भी यह मांग रखी गई थी ऊि वह द्वि-स्त रीय व्यवस्था करने का प्रयास 
वरे | आयोग ने इस मांग को स्त्रीक्ार नहीं किया किन्तु वार्ड सप्ितियों के 
प्रावबात की सिफारिश की। इस व्यवस्था की तुलना संघीय व्यवस्था से की 

जा सकती है। संघीय व्यवस्था में देश के प्रशासन में एकरूपता के 
साथ-साथ स्थानीय श्रावश्वकताओं की पूर्ति के लिए भी विशेष प्रावधान होता 
है श्र वह स्थानीय भाववाओं को संतुष्ट करने में सफल सिद्द होती है। 

प्रस्तावित वार्ड समितियों को राजधानी के साथ एकीकृत होने के लिए तभी 
तैयार किया जा सकता है जत्रकि उनको व्यक्तिगत महत्व प्रदान किया जाये । 
इस योजना के अन्तर्गत अनेक मामलों को इन बाहय क्षेत्रों की अ्पती स्थानीय 
सत्ताश्रों को साँस दिया जाता है ग्रत: यह डर नहीं रह जाता कि उनकी 
इच्छाग्रों की श्रवहेलना की जायेगी । इस योजना का एक-महलल यह भी है कि 

' इसको अपनाने के बाद केन्द्रीय भगर-सरकार का. अतिरिक्त कार्य-भार कम हो 
जाता है । 


इस हिनस्तरीय व्यवस्था के जहाँ भ्रपने लाभ हैं वहाँ यह अनेक समस्‍यायें 
उत्पन्त करने का कारण भी बनती है। इसके द्वारा उत्तरदायित्वों के बीच 
भ्रम पैदा कर दिया जाता है और इस प्रकार नगर सरकार एवं स्थानीय सत्ता 
के बीच गतिरोध पैदा हो सकता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 3३8० 
जरूरी है कि उनके उत्त रदायित्वों को परिभाषित कर दिया जाये । दोतों के 
बीव समस्वय की समस्या मी गम्भीर बन सकती है जिसे सुलमाने के लिए 
एक उपयुक्त सम्वयकर्त्ता यंत्र का गठत करना होगा । लंदन जैसे बड़े राज: 
धानी नगरों का स्थानीय शासन ह्रिं-स्तरीय व्यवस्था के प्राधीन है हे भारत में 
भी बड़े-बड़े नगरों में इसी को अपनाया जाना चाहिए। भारत में चार बई 
नगर हैं जहां कि. नगर-निगम व्यवस्था द्वारा स्थानीय सरकार का अशाप्तन 
संचालित किया जाता है। इस चारों को ही राजघानी क्षेत्र कही जा सकता 
हैं । थे हैं->देहली, कलकत्ता, मद्रास और बम्तई। इन चारों का प्रशासकीय 
ढोंबा उनके अपने अधितियमों पर आधारित है । देहती तगर निगम श्रधितियम 
१६४७ में बना था। कलकत्ता नगरपालिका भ्रधितियम १६४९ में, मंद्रात 
नगरपालिका श्रधितियम १६१६ में ( यह १६५१ में परिवर्तित किया गया । 
तथा. वबम्बई संगरपालिका अधिनियम हैफफ८ में थे ( यह १६५५ अर 
परिवर्तित क्रिया गया), पास किये गये 8 इन अधिनियमों में मद्रास हक ह 
के अपेक्षाकृत अधिक पुराने हैं और इनमें समय-समय पर संशोधन 2) 
रहे हैं। देहली तगर निगम का अधिनियम भारतीय संसद कक हे 
होता है जबकि अन्य तीनों ही अधिनिस्म अपती-अपनी व्यवस्था 


द्वारा प्रशासित होते हैं । ह ह शा 

नगर का महत्वपूर्ण स्थान--शहरी स्थानीय 3 के है ही 
अध्ययन करते समय यदि'हुम तगर या शहर के ही 228 है 
स्थान के सम्बन्ध में भी ड््‌ विचार कर लें तो अभात्षगक 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र ११५ 


सहारे ही सभ्यता पतपती है । आधुनिक विश्व में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है 
जितका आधार नगर न हो। कला एवं विज्ञान की प्रगति, सम्प्र जीवन के 
मूल तत्वों का विकास और यहाँ तक कि विश्व मर में सम्पता का प्रसार शआ्रादि. 
बातें नगरों द्वारा प्रदत्त सांस्क तिक विशेषताओं के आजा र पर ही सम्भव बन 
पाती हैं । स्पेंगलर ($9०78।0) महाशय के इस कथन में कुछ सत्यता अवश्य 
है कि विश्व का इतिहास नागरिक पुरुष का इतिहास है। जनता, राज्य, 
राजनीति, सभी विज्ञान एवं सभी कलायें मानव जीवन के एक मुख्य बाता- 
वरण पर आधारित हैं, वह है 'कस्वा' |! नगरों में रहने वाले समाज के बीच 
श्रम विभाजन हुआ रहता है, बुद्धि का विशेषीकरण होता है, पर्याप्त धन एवं 
अवकाश रहता है | इस सब के साथ ही व्यक्ति एवं मस्तिष्क का मिलन रहता 
है जिप्तके फलस्वरूप बौद्धिक विकास होता है | मि० रोवे ( ॥.. $. २०७८ ) 
के कथनानुसार नगर का जीवन नयी आ्राथिक क्ियायें उत्पन्त करता है, नवीन 
राजनतिक विचारों एवं आरादर्शों को, सामाजिक सम्बन्धों के नये रूप को तथा 
विचारों के आ्रादान-प्रदान की नई सम्भावनाश्रों को जन्म देता है ॥* 


नगर द्वारा व्यक्ति को बौद्धिक कियाश्रों के लिए पूर्व शर्तें प्रदान की 
जाती हैं । प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता जो कि आज विश्व के राजनैतिक जीवन के 
दो आधार-स्तम्भ बने हुए हैं, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में ही पनपे थे । 
मध्य युग में नगरपालिकाओं ने स्थानोय स्वायत्त-सरकार के लिए लड़ाई लड़ी 
और उसमें सफलता प्राप्त की । मनुष्य के जोवन का प्रवाह कृषि कार्य से 
ओद्योगीऊरण की ओर ज्योंही आया उसके परिणामस्वरूप शहरी विकास 
आवश्यक बन गया । श्रधिकांश उन्नत देशों में शहर मानवीय जोवप के केन्द्र 
बन चुक्रे हैं । वहाँ की दो तिहाई से भी अधिक जनता शहरों में रही है । 
गांवों का शहरीकरण तथा शहरों का आगे का विकास इस प्रकार होता जा रहा 
है कि धीरे-धीरे पुराने युग का वह देहाती इलाका सम्राप्तप्राय: होता जा 
रहा है जहाँ सभ्यता एवं विज्ञान की उपलब्धियां श्रत्यन्त पिछड़ी हुई रहती 
थीं। आज शहर औद्योगीकरण के केन्द्र बत चुके हैं। उत्पादन के अधिकांश 
साधन एवं श्रम मूलत : नगरों में ही इक होते चले जा रहे हैं। सरकार 
की दृष्टि से भी नगर एक ऐसी इकाई होती हैं जो कि प्राय: नागरिक जीवन 
को छती रहती है । एक संयुक्त रूप में यह उन कार्यों को करने में समर्थ होती 
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११६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


है जिनको कि हम व्यक्तिगत- रूप से नहीं कर पाते । इस प्रकार स्वास्थ्य, 
शिक्षा, सुरक्षा, गृह, तथा भ्रन्य बहुत से कार्य इसके हाथों में आ जाते हैं। 
शहरी परिस्थितियों में रहने वाले जीवन का - अस्तित्व: बिना शहरी सरकार के 
असम्भव बन जाता है। कुल मिलाकर. नगर को मानवीय जीवन की कुजी 
माना जा सकता है। ह 


नगर का श्रर्थ--तगर द्वारा हमारे प्रतिदिन के जीवन में 
महत्वपूर्ण योगदान किया जाता है अतः यह जावना उपयोगी एवं आ्रावश्यक 
हो जाता है कि नगर का श्र्थ क्या है ? नगर को कई रूपों में परिभाषित किया 
जा सकता है जैसे कि जनसंख्या का संयोग, एक समुदाय, एक राजनैतिक 
इकाई आदि। नगर का एक समाजशास्त्रीय स्वरूप भी होता है जो कि 
श्रत्यन्त व्यापक है। यहाँ हमारा सम्बन्ध मुख्यतः प्रशासकीय साधन से है भ्रतः 
उसका वर्णन करना उपयोगी नहीं रहेगा । एक परिभाषा के अ्रनुसार शहरी 
इलाका वह होता है जहाँ की जनसंख्या २५०० या इससे अधिक होती है । 


संयुक्त राज्य अमरीका में शहरी क्षेत्रों ( एा0थाां5०6 धा6३$ ) को 
सवप्रथम १६५० में परिभाषित किया गया था ताकि शहरी एवं देहाती 
इलाकों को अलग-प्रलग किया जा सके । सत्‌ १९४० में प्रत्येक शहरी क्षेत्र 
में कम से कम एक नगर होता था जिसकी जनसंख्या ५०००० या इससे भी 
प्रधिक होती थी । सामान्य रूप से णहरी क्षेत्र प्रवासी राजधानी क्षेत्रों की 
बिखरे रूप में बसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं । बाकी की जनप्तंर्या को 
देहाती कहा जाता है। खेतों पर रहने वाले लोग, चाहे उतका व्यवसाय कुछ 
भी क्‍यों न हो, खेपीहर जतता का ही एक भाग माने जाते हैं। मोटरकार 
का जन्म एवं प्रसार होने के बाद से यह माना जाता है कि नगर को एक 
इकाई के रूप में उत्त समय तक पूरा नहीं कह सकते जब तक कि उससे 
घतिष्ठ रूप में सम्बन्धित लोगों को भी शहरी इकाई का अभिन्‍त भाग न मान 
लिया जाये । अर्ध-शहरी एवं शहरीकरण की प्रक्रिया में संलग्न देहाती क्षेत्र 
भी मूल शहर से श्रपता मिन्‍त्र स्थान घोषित करते हैं किन्तु फिर भी 
श्राथिक एवं सामाजिक दृष्टि से वे अब भी एक शहरी समाज के भाग हैं। 


जनसंख्या के घनेपन के आधार पर शहरी इलाकों का वर्गीकरण 
करने से शहरी एवं ढेहाती क्षेत्रों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । जहां जनसंख्या 
का केन्द्रीऋरण होता है वहां अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाता 
है। यह भी शहरी एवं देहाती क्षोत्रों के अच्तर का एक श्राधार है । संख्या 
पर आधारित वर्गीकरण से झागे बढ़ने पर हम नगर को एक सामाजिक 
तथ्य के रूप में भी देख सकते हैं। “नगर” जतता का एक समूह हैं जो कि 
ग्रनेक प्रकार के सम्बन्धों से युक्त होकर रहता है । यदि जनता सामाजिक: 
प्राणी है तो वह निश्चय ही एक सामान्य लक्ष्य वाले समाज में बन्‍्ध कर 
रहेगी जहां कि एक जैसे रीति-रिवाज होंगे तथा एक जैसे ही आदर्श भी । 
एक समाजशास्त्री के अनुसार नगर एक कार्यकारी इकाई (7 गए शी 
७7) है जो कि लोगों के जोबन के साथ घनिष्ठ रूप में एकाकार होती है। 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र... ३५७ 


नगर एक मन; स्थिति है । यह प्रकृति की और विशेष रूप से मानवीय प्रकृति 
की उपज है ।* 


यद्यपि नगर का संगठन व्यक्तियों द्वारा होवा है तथा यह एक सनवाज के 
रूप में रहता है किन्तु यह इससे भी अधिक है । बेकर ( हमर पड 82प्थ ) 
के शब्दों में यह एक सरकार का अस्तित्व है तथा समाज की राजनेतिक संगठित 
अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है; एक संयुक्त जीवन है जो कि संगठित 
रूप में उन कार्यो को सम्पन्न करता है जितको व्यक्ति स्वयं नहीं कर 
सकता । नगर 'जनता के लिए कार्य करता है |“ “संदोप में एक नगर के 
पास सरकारी शक्ति होती है ताकि वह एक क्षोत्र में लोगों के केन्द्रीर*'रण 
के परिणामस्वरूप उत्पन्त सामाजिक: आवश्प्रकताओ्रों को निपटा सके ।£ 
इस प्रकार यह कहा जा सहता है कि नगर एक शहरी स्थान होता 
है जिसकी भूमिगत सीमायें होती हैं। इसके कुछ कानूनी साधन भी होते 
हैं जो कि वहां की जनता के व्यवहार एवं श्राचरण को निर्देशित करते हैं । 
नगर सरकार! शहरी सरकार होती है। यह एक ऐसा साधन है जिसके 
माध्यम से समाज संगठित राजन तिक रूप में पारस्परिक हितों के आधार पर 
अपनी समस्याओं को सुलभाने का प्रयातप्त करता है । 


वर्तमान युग में अनेक कारणों से उत्पन्न यह प्रवृत्ति देखने को मिलती 
है कि शहरों का लगातार विस्तार होता जा रहा है।.। जो शहर नहीं थे 
वे बनते जा रहे हैं और जो पहले से ही शहर थे उनका आकार बढ़ रहा है। 

नगरों के विकास का परिणामः--नतगरों की प्रगति मानव सम्यता 
की प्रगति है । जीवन का एक केन्द्रीय स्थल होने के कारण जब नगरों का विकास 
होता है तो मानव जीवन के विभिन्न पहल भी प्रगति की दिशा में अ्रग्सर 
होने लगते हैं । मि० रोवे (११०७७) का कथन बहुत कुछ सही ही है । उनके 
मतानुसार नगर आ्राथिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिसे 
श्रत्यन्त प्रभावशाली होते हैं । नगरों में श्रमशक्ति का केन्द्रीयकरण हो जाने 
के कारण यह सम्भव हो जाता है कि श्रम विभाजन कर दिया जाये तथा 
श्रम की उत्पादनशीलता को बढ़ा दिया जाये। जिस प्रकार प्राचीन यूनान 
में दासों के कारण जबयता को अवकाश प्राप्त होता था, आज मशीनों के 
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श्श्द भारत में स्थानीय लोक प्रेशासन 


परिणामस्वरूप यह आम जनता को प्राप्त हो जाता है। इस हां 
एक ओर नगरपालिका संस्थाओं के लिप का बा लग रो 
बौद्धिक विकास के लिये भी भ्रावश्यक- शर्ते” प्रदान की जाती हैं । बगरों में 
दूसरे लोगों से सम्पर्क स्थापित क़रने की सुविधा होती है, प्रयासों में प्रति- 
योगिता रहती है तथा सम्मान .एवं प्रभाव के स्तर पर पहुंचे हुये लोगोंकी 
नकल की जाती है। ये सभी स्थितियां बौद्धिक विकास की प्रेरक हैं। 
एक नगर निवासी इतका लाभ उठाता है अथवा नहीं यह दूसरी बात है 
किन्तु तथ्य यह हैं कि विश्व की महान्‌ सम्यतायें मूल रूप से शहरी ही 
रही हैं । - ॥ 

है दूसरे, शहरों के विकास के साथ-साथ नागरिक जीवन में जो परिवर्तन 
गाते हैं उनके फलस्वरूप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की मान्यता बदलती रहती है। 
शहरी जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों की भूल-मुल या में व्यक्ति एवं समाज के 
झ्रापसी सम्बन्ध अतक रूपी होते हैं। किसी को अपनी सम्पत्ति जाने का 
खतरा रहता है तो किसी का स्वास्थ्य ही संकट में पड़ जाता है। ऐसी 
स्थितियों में नगर को कानूनन इस बात में रुचि रहती है कि वंह व्यक्ति के 
स्वेच्छापूर्ण निर्णायों में उतत जगह पर हस्तक्षेप करे जहां वे समाज विरोधी 
बनने जा रहे हों। . संक्षेप में नगर स्वार्थवूर्ण होता है अथवा उसे 
होना चाहिये । नगर में अस्तित्व का मूल्य यह चुकाना पड़ता है कि व्यक्ति को 
अपने स्वार्थपूर्णां हितों को समाज के हितों से गौरा बना देना चाहिये । 


तगरों की ओर लोगों. के क्रुकाव के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता की मान्यता बदल जाती है। यह सच है कि सरकार व्यक्ति के 
श्र्धिकारों की सं रक्षक होती है किन्तु फिर भी कई वार नगर को व्यक्ति के 
उन मामलों में भी हस्तक्षेत करना पड़ता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति 
के लिये ही छोड़ दिये जाते हैं। तगर में किसी भी व्यापार पर रोक लगाई 
जा सकती है श्रथवा केवल कुछ लोगों को नियस्त्रित रूप में करने की प्रनुमति 
दी जा सकती है। नगर सरकार द्वारा खाने के वितरण तथा भवनों के 
निर्माण-की सुविधायें दी जाती हैं श्रोर इस दृष्टि से वह समाज के हित में 
व्यक्ति, की स्वतस्त्रता पर अनेक प्रतिबन्ध भी लगा सकती है।.' 

४ तीपरे, नगरों के विकास से वहां की सरकार के कार्य बढ़ जते हैं । 
जब हम नग्रों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों को देखते हैं तो यह बात 
स्वत: ही प्रमाणित हो जाती है । नगर सरकार का बढ़ता हुआ खर्चा इस 
बात का प्रतीक होता है कि .कानून द्वारा एक महत्वपुर्ण कार्य किया जा 
रहा है ।' । 

चौथे, सरकार की वनावट के सम्बन्ध में दृष्टिकोण वदल रहा है । 
तगर-विकास ने एक विरोधाभास को जन्म दिया हैं वह यह है कि शहरी 
प्रिस्थितियों में देहाती परम्पराश्रों को किस अकार बनाये रखा जाये । 
गांवों की जनता जब शहर में जाकर बसने लगती है तो वह अपने साथ 
शहर की आर्थिक एवं सामाजिक समस्‍्याम्रों के लिये देहाती दृष्टिकोण लेकर 
चलती है | यद्यपि इन देहाती लोगों के मत कभी भी तिरायिक नहां रहते 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र ११६ 


' किन्तु इनके दृष्टिकोण द्वारा नगर के मूल निवासियों में कुछ बड़प्पन के 
भाव जागृत हो जाते हैं। भ्रौद्योगी करण के परिरामस्वरूप नगरों का विकास 
हुआ है । इसने नगर सरकार की बनावट को बदलने ने लिये भी आधार 
प्रदान किया है | कृषि-प्रधान अमरीका में कार्यपालिका की शक्ति का खतरा 
वहां की सरकार की मुख्य विशेषता मानी जाती थी। उस समय मेयर- 
समिति एवं बोर्डों के बीच शक्ति का वितरण रहता था। किन्तु गृहयुद्ध के 
बाद ज्योंही श्रौद्योगिक विकास हुआ, जनता नगरों की ओर झाकऊषित होते 
लगी, नगर के जीवन की वुराइयां सामने आने लगीं तो इन सबके परिणाम- 
स्वरूप अधिक मौलिक श्रिद्धान्तों की खोज की जाने लगी । धीरे-बीरे तकनीकी 
एवं निर्बाध प्रशासत की आवश्यकता बढ़ने लगी। शक्तिके केन्द्रीकरण का 
कम समर्थन किया गया तथा लोगों के प्रति उत्तरदायित्व पर जोर दिया 
जाने लगा | व्यायार के क्षेत्र में प्रशासन-विज्ञान का सफलतापूर्वक्र प्रयोग 
किया जाने लगा और इप्तके परिणामस्वरूप नगर निगमों में भी इसके प्रयोग 
का प्रभाव डाला गया । 


इन सब विकासों के परिणागस्वरूप नगरपालिका सरकार में शक्ति 
का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया । सरकार की शक्ति धीरे-घोरे एक 
शक्तिशाली कार्यपालिका द्वारा ले ली गई चाहे वह मेयर हो श्रथवा नगर 
प्रबन्धक । बोर्डों तथा स्वतन्त्र विगमों का समर्थन समाप्त हो गया। 
सामान्यरूप से पहले सरकार की शक्ति के प्रति जो अविश्वास किया जा 
रहा था उसमें परिवतेंत ग्रागया । अविश्वास के सिद्धान्त के स्थान पर 
समन्वय एवं सहयोग के सिद्धान्त पनपने लगे । 


नगर विकास के कारणः--वर्तमान समय में क्ृपि-प्रधान देशों को 
पिछड़ा अथवा विकातशील देश कहा जाता है। एक देश की प्रगति में इस 
तथ्य को बाधक समझा जाता है कि वहां पर बहुत सारे गांव हों तथा 
अपेक्षाकृत देहाती इलाका अधिक हो । इसके विपरीत जो देश श्रौद्योगिक क्षेत्र 
में उन्नत होते हैं तथा जहां की अधिकांश जनता शहरी होती है वे सभ्यता में 
अग्रगण्य समझे जाते हैं। शहरों का विकास एक प्रकिया है जो की 
नहीं जा सकती किन्तु ऋमिक रूप से होती है । उप्तको उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान 
की जा सकती हैं । शहरों के विकास का एक कारण तो यह है कि जनता ने 
जीविका के लिये भूमि पर निर्मेर रहने की आदतें छोड़ दों। व्यापार एवं 
उद्योगों ने नगरों के विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्णा योगदान क्रिया है । 
भूमि को तलाक देने के बाद व्यक्ति कल कारखानों की ओर बढ़ा और 
इसलिये गांवों का स्थान शहर लेने लगे । प्रारम्म में आवश्यकतायें सीमित 
थीं श्रोर॒ जिस चीज की भी जरूरत होती थी व्यक्ति उसका उत्पादन खेत 
पर भ्रथवा खाली समय में कर लिया करता था किन्तु आज आवश्यकतायें 
बहुत बढ़ चुकी हैं और कोई भी एक व्यक्ति या परिवार इनको पूरी नहीं 
कर सकता; साथ ही सभ्य बचे रहने के लिये बह इनकी अवहेेलना भी नहीं-- 
कर. सकता । उत्पादन के क्षेत्र में विशेषीकरण होने लगा और जो आवश्य- 
कतायें खेतों से पूरी नहीं की जा सकेती थीं उनको अलग किया गया । गांवों 
में ही जुलाहे तथा बुतकरों को अलगन्‍श्रलग कर दिया गया । वे स्वतनत्र 


१२० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


व्यवसाय बन गये । वगर का विकास कृषि उत्पादन की अ्रवहेलना 
हुआ हो यह बात नहों थी। इसके विपरीत वास्तविकता तो यह्‌ कि 
नगरों का विकास केवल तमी हो सकता है जब कि क्रृषि के उत्पादन में 
वृद्धि की जाये क्योंकि नगर में ऐसे लोग रहते हैं जो कृषि उत्पादन नहीं 
'करते किन्तु उसका. उपयोग पुरी तरह से करते हैं। भारत में औद्योगीकररणा 
के साथ-साथ ज्योंही शहरी इलाकों की बढ़ोतरी हुई त्योंही यहां की कृषि 
व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई और आज खाद्य समस्या देश की सभी समस्याओं 
में प्रधान तथा कई श्रन्य समस्थप्राश्रों की जननी है । असल में शहर का 
अस्तित्व ही यह मानकर चलता है कि गांव की जनता श्रतिरिक्त खाद्यान्न 
से उसका भरणु-पोषण करेगी । भूमि को उपजाऊ बताया जाता है, उत्पादन 
की मात्रा को बढ़ाया जाता है, यातायात के उन्नत साधनों का प्रयोग किया 
जाता है । जब नगर प्रगति करने लगता है तो ये सारी परिस्थितियां मौजूद 
होती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शहर के लोग उस समय 
नहीं रह सकते जब कि उनके अधिकांश समय को खाद्यान्न के उत्पादन में 
लगाने को कहा जाये । नगर की उन्नति तभी होती है जब कि'गांवों द्वारा 
उतको पर्याप्त कृषि . उत्पादन एवं अतिरिक्त श्रम प्रदान किया जाता है। 
ममफोर्ड (१(७॥7०7०) के कथनानुसार कस्बों का विकास देहाती इलाकों के 
कृषि विकास पर निर्भर करता है ।? अतिरिक्त कृषि उत्पादन. के कारण ही 
रोम तथा यूनात में नगरों का विकास हो सका | ः 
यद्यपि यह सच हैँ कि नगरों के विकास के लिये अतिरिक्त कृषि 

उत्पादन बहुत जरूरी होता हैं किन्तु यह सही नहीं है कि केवल वे ही देश 
शहरी केन्द्रीकरण के विकास में आगे बढ़ सकते हैं जिनके पास भ्रतिरिक्त 
कृषि उत्पादन ही हो । आजकल के युग में उत्कृष्ट यातायात के साधन भी 
उतने ही जरूरी हैं । यदि एक देश के पास पर्याप्त कृषि उत्पादन के साधन 
नहीं हैं तो वह विदेशों से श्रायात करके इस कमी को पूरा कर का सकता है । 
इस प्रकार एक देश में नगरों का-विकास इस बात पर भी निर्मर करता है 
कि उसमें अन्न के आयात की सम्भावनायें कितनी हैं । 


ः दूसरे, नगरों के विकास के लिये वारिज्य एवं व्यापार की प्रगति 
भी-परम झ्रावश्यक है । जब कृषकों के पास अतिशय अन्न का उत्तादन होने 
लगा तो उन्होंने कृषि करना छोड़कर उस खाद्यान्न को वेचना प्रारम्भ_कर 
दिया और इस प्रकार व्यापार का जन्म हुआ । सामान्र एवं सेवाश्रों का 
विनिमय किया जाने लगा। व्यापारिक केन्द्र बन गये और हृपि क्षीत्र 
धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों में बदल गये । बिना व्यापार एवं वारिज्य के शहरों 
के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती क्‍योंकि इसी के द्वारा शहरों के 
आ-कृषक निवासियों के लिये आवश्यक कृषि उत्पादन प्रदाव किया जाता हूँ । 





], ॥॥#6 शा रण 0णश75 ॥85 ॥8 गांशा।  [46 3शा[०एप्को 
ग्राश0एचाला 06 (ए०एाएए 84026 . . ”! डे | 
_#.7.. परिकामिवं, 76 एाए९ ण 0ं॥65, ९८७ ४०07 938. 9. 24. 


स्थानीय सरकार का द्षोत्र १२१ 


नगरों में वहां के निवासियों की आवश्यक्रताओं के परिणामस्वरूष 
हंस्तकला उद्योगों का विकास हुआ । धीरे-धीरे नगरों में सुन्दर बाजारों 
की स्थापना की जाने लगी जहां कि सामान तथा सेवाश्रो का हेर-फेर करने 
वाले लोग पाये जाने लग्रे । व्यापार किसी भो कस्बे का एकाधिकार हो 
गया श्र बाहर से आने वालो के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाने लगा। 
सध्य युग में नगर के जीवन का आथिक पहल इतना महत्वपूर्ण बन गया कि 
व्यापारी एवं घतवान लोग, जिनके हाथो में श्राथिक शक्ति थी, नगर के 
वास्तविक शासक बन गये । बाद में यातायात के श्ाधतों' का विकास होने 
पर एकाधिकार टूटा और वे आश्थिक क्षेत्र के व्यापारिक केन्द्र बन गये। 
धीरे-धीरे राजनैतिक दशायें सुधरीं और कस्बे की अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय अ्र्थ- 
व्यवस्था बन गई। 


नयरों के विकास का तीसरा कारण यह है कि फंक्दी व्यवस्था 
एवं तकनीकी के कारण जो परिवर्तन आये उनका यह एक स्वाभाविक 
परिणाम था । बहुत बड़े २ बाजार बन जाने पर यह जरूरी होगया था कि 
उत्पादन की मात्रा भी बढ़ाई जाये । इसके लिए बड़ी -बड़ी फैक्टियां लगाई 
जाने लगीं । फलस्वरूप शहरों में जनता का केन्द्रीकरण होने लगा और जो 
श्रम विमाजन शहरों में पहले से ही मौजूद था अब अधिक बढ़ गया । इस 
ओऔद्योगिक कान्ति के परिणामस्वरूप ही वह नगर सामने आया जिसे 
कि हम श्राज देखते हैं। नगर, फेक्टी व्यवस्था की उपज है और अनेक 
वेज्ञानिक श्राविष्कारों के परिणामस्वरूप इसका अस्तित्व बना हुमा है। 
यातायात एवं शक्ति के साधन के रूप में माप का अधिकाधिक प्रयोग भी 
इस दृष्टि से उपयोगी रहा है । भाष के युग में फैक्टयां वड़ी होती चली गई 
और उनके साथ ही शहर भी बड़े होते गये | जब रेलों का आविष्कार 
हुआ तो जनता और भी अधिक केन्द्रीक्ष होने लगी। रेलों के कारण 
बाजारो' का विस्तार होगया तथा कच्चे माल के स्रोतों का पता लगाया 
जाने लगा । सामान और व्यक्ति दोनों ही शहरों में केन्द्रीकृत होने लगे । 
शहरों की ओर अधिक फैविद्यां श्राकपित हुईं । विद्युत आदि के आविष्कार 
ने इन सभी परिवर्तेनों को सहारा दिया । शहर का झाकार बढ़ाने में इनका 
योगदान महत्वपूर्णा है । विद्युत एक ऐसी शक्ति है जिसे विना अधिक खर्चे के ही 
लम्बी दूरियों तक ले जाया जा सकता है । इसके फलस्वरूप शहरों से दूर 
फैक्ट्रियां बनायी जाने लगीं । ; 


चौथे, यातायात के साधनों के विकास ने नगरो' के विकास पर 
उल्लेखनीय प्रभाव डाला । प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूली ( ०. 
2००८५ ) के मतानुसार केवल शक्ति साधनों में बिकास के 
परिणामस्वरूप ही शहरों का विकास नहीं हो सकता था जब तक क्रि 
यातायात के साधवों के विक्रास द्वारा उसे समथित न किया जाता । शक्ति 
औद्योगिफ प्रक्रिया का एक भाग मात्र होती है । इसके साथ ही श्रम विभाजन, 
कच्चा माल एवं यंत्र आदि मी होने चाहिए | इन सभी के 


( भारत में स्थात्तीय लोक प्रशासन 


यातायात के द्वारा एक साथ लाया जा सकता ]६4 
त्त गे ता है।? इस प्रकार नगरों 
की बढ्ोतरी में यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है। । 


शत ५५) जनस्वास्थ्य को बड़े शहरो' की महत्वपूर्ण आवश्यकता समझा 
53 । है। भ्राधुनिक जन स्वास्थय तरीकों के ग्राविष्कार के पूर्व बड़े शहरो' 
के की श्रपेक्षा मरने वालों की संख्या श्रधिक होती थी। घनी बस्तियों 
में महापरियां इस प्रकार फैल्ती हैं, जैसे कि जंगल में लगी हुई भ्राम फैलनी है। 
सश्चपि बड़े शहरा' में श्राज भी बीमारियों का भय रहता है किन्तु वहाँ. अनेक 
कदम ऐसे उठाये गये हैं जिवके परिणामस्वरूप इतकी सम्भावना को कम 
कर दिया गया है। सफाई की व्यवस्था, बेकार चीजें रखने की व्यवस्था, 
सुरक्षित जल वितरण, छत की बीमारियों पर सरकारी तियंत्रण . तथा इसी 
प्रकार के जन-स्वास्थ्य के अन्य उपाय अपनाये गये हैं । चित्रित्सा के क्षेत्र में 
बढ़े हुए ज्ञान से भी शहरों का पर्याप्त लाभ हुआ है। हेजाईे (#878क0) 
के भतातुसार आ्राधुनिक शहरी सम्यतायें प्रतिरोध की दवाओं पर आधारित 
हैं। यदि प्रतिरोधात्मक उपायों को ढीला कर दिया जाये तो महामारियाँ 
बड़ी जल्दी ही लौट आयेंगी और सभ्यतम देश भी बैसां ही बन जायेगा जैसे 
कि मध्य युग के देश थे ३१ ; 


इस प्रकार अनेक कारणों से शहरों का विकास हुआ । शहरी जीवन 
सभ्यता एवं संस्कृति के केन्द्र बन गये । किस्तु ज्यों-ज्यों शहरों का विकांस 
हुआ त्यों-त्यों शहरी क्षेत्रों के निवासियों के जीवन की जटिलतायें बढ़ती 
चली गई । धीरे-धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वर्यक्ति ने अपने चारों 
श्रोर की समस्याओं का स्वयं समाधान करने में अपने आपको असमर्थ पाया। 
फलत ; उसके स्थान पर तगर॒पालिका द्वारा इन समस्याओ्रों का सोमना किया 
जाने लगा । तीज गति से बढ़ते हुए शहरी क्षीत्रों के 0228 परिणामों पे 
बचने के लिए नगरपालिकाओं की सेवाओं का विस्तार किया गयत। स्वास्थ्य 
की रक्षा, शिक्षा की सुविधायें तथा नागरिकों के कल्याण के प्रावोगान श्राज- 
कल इतने आम बन गये हैं कि इनको सामान्य समभा जाता है। के 


देहातो स्थानीय सरकार के क्षेत्र 
[&७85 ॑ ऐप ॥0थो (एकथ्गाणशा] | 


भारतीय देहातों के स्थानीय प्रशासत के लिए पहले तीन प्रकार की 
व्यवस्थायें थीं। नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायतें श्र सर्वोच्च स्तर पर जिंता 
बो्ड तथा इन दोनों के बीच स्थात्तीय बोर्ड थीं। सन्‌ १६४६ तक यह समझा 
जाता था कि जिला एवं जिला बोर्ड देहाती स्थानीय सरकार की सत्ती को 
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मुख्य क्षेत्र है। उस समय मध्य प्रदेश के कुछ मार्गों को छोड़कर देश में इनका. 
संगठत किया गया था। मध्य प्रदेश में तहप्रीलों एवं जनयद समभाश्रों 
ने जिला एवं उसकी परिपदों का स्थान ले रखा था। ग्राम 
पंचायतें भारत के समी राज्यों में स्थित हैं यद्यपि संगठन एवं कार्यों 
की दृष्टि से उनके बीच पर्वाप्त अन्तर पाया जात। है। जिला बोर्डों एवं 
पंचायतों के बीच अनेक राज्यों में एक मध्यस्तरीय सत्ता भी थी । इनको 
स्थानीय, तहसील या तालुका बोर्ड कहा जाता था किन्तु कुछ समय पश्चात 
उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में तहसील बोर्डों को सन 
१६०६ में ही समाप्त कर दिया गया था, मद्रास में सन्‌ १६३४ में इनको 
खत्म कर दिया गया । इस प्रकार मध्यस्थ सत्ता के तिना श्रर्थात ह्वि-स्तरीय 
व्यवस्था के विकास का समर्थन किया गया । राजनैतिक विचारक इस बात 
पर सहमत नहीं थे कि जिला वोर्डो के आधीन कौन-कौन से क्षेत्र होने 
चाहिए श्र इनकी संख्या क्या होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में पयप्ति मतभेद 
वना ही रहा । ! 


ग्राम पंचायतों के महत्व एवं अस्तित्व के बारे में दो राय नहीं हैं । 
महात्मा गांधी गांवों को अपने रामराज्य की योजना में एक केन्द्रीय स्थान प्रदान 
करते हैं । हम जोवन को चाहे कुछ भी रूप देना चाहें, गांव उसका 
आधार होना चाहिए । भारत गांवों का देश है जहां की 
अधिकांश जनता देहाती क्षेत्रों में निवास करती है। इन इलाकों 
की अवहेलना करके किसी भी योजना या कार्यक्रम को सार्थक 
नहीं वनाया जा सकता। श्रौद्योगीकरण के प्रसार की गति ने अभी तक गांबों 
के महत्व को कम नहीं किया है किन्तु बेंढ़ती हुई खाद्यान्न की आवश्यकता के 
कारण यह बढ़ता ही जा रहा है। यदि भारतीय समाज की प्रगति करनी 
है और उस प्रगति को स्थायी बनाना है तो गांवों पर पर्याप्त ध्यान देना 
होगा । 


जिला स्तर से नीचे स्थानीय सरकार की इकाई कितनी होनी चाहिए 
इस सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि जिला 
स्तर से नीचे स्थानीय सरकार की दो इकाइयां होनी चाहिए । दूसरे लोग 
केवल एक ही इकाई का समर्थन करते थे। अन्य लोगों का कहना था कि 
इकाई की संख्या तो एक ही हो किन्तु उसका ग्राकार अ्पेक्ष/ःकृत बड़ा होना 
चाहिए । देहाती स्थानीय सरकार के तीन स्तरों का वर सर्वप्रथम विकेन्द्री- 
करण पर शाही आयोग के द्वारा किया गया था--प्रवप्ते नीचे गांव पंचायत, 
बीच में तहसील या तालुका बोर्ड तथा शीर्ष पर जिला बोर्ड । लडडे रिपन 
(7.०4 २979०) की योजना में गाँवों का नाम नहीं था। उससें स्थानीय सर- 
कार के केवल दो ही क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था श्रर्थात जिला बोर्ड एवं 
तह॒धील या उनके छोटे सम्मागों के लिए स्थानीय बोर्ड । झ्ायोग द्वारा ग्राम, 
पंचायतों की स्थापना को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया था जिन पर कि 
स्थानीय सरकार की सफलता निर्मर करती थी। झायोग ने तहस्तील या. 
तालुका वोर्डो के महत्व पर भी पर्याप्त प्रभाव डाला और कहा कि ग्राम पंचा- 
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यंतों एवं जिला बोर्डों के बीच स्थित प्रत्तर को दूर करने के लिए इनका 
अपना गे है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय.स्वरयत्त सरकार समिति का भी 
विचार था क्रि देहाती स्थानीप्र सरकार के तीन स्तर ही होने चाहिए । इसने 
पिफारिश की कि जिला ब्रोडों एवं ग्राम पंत्रायत्ों के बीच परगना समितियाँ 
भी होनी चाहिए. । इन समितियों की न तो स्वतंत्र सदस्यता होनी थी श्रौर 
ते ही इतके अलग से वित्तीय स्रोत थे । केवल पंचायतों तथा जिला बोडों द्वारा 
इनको अनुदान दिया जाना था । ः 


. स्थावीय सरकार के मध्यवर्ती निकायों ने भारत' में संतोषजनक रूप 
से कार्य नहीं किया । परिणामस्वरूप तहसील या तालुका बोर्डों को एक के 
बाद एक राज्य में समाप्त किया जाने लगा। व्यवहार में यह पाया गया कि 
उनके तथा जिला बोर्डों के बीच कार्यों एवं राजस्व के साधनों का वितरण 
बड़ा कठिन है क्योंकि दोनों ही निकायों के बीच इतनी भारी समानता एवं 
एकरूपता रहती है कि भेद करता कठिन बन जाता है। तालुका बोर्डों द्वारा 
प्रदान की जाने वाली सेवायें जिला बोर्डों की तुलना में कम बचत पूर्ण होती 
थीं। ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस आदि देशों के उदाहरणों को देखने के बाद यह 
कहना गलत नहीं माना ज!येगा कि देहाती स्थानीय सरकार के केवल दो ही 
क्षेत्र होने चाहिए तीन नहीं । 


देहाती स्थानीय सरकार की मुख्य इकाई किसे मात्रा जाये ? यह भी 
एक महत्वपूर्णा प्रश्ण है जिस पर अलग-अलग विचारकों ते अलग अलग मत 
प्रकट किये हैं। कुछ का कहना है कि जिले को देहाती स्थानीय सरकार का 
क्षेत्र वहीं बनाया जाना चाहिए। इस मत का समर्थत मध्य प्रदेश के उन 
इलाकों में किया गया जहाँ जिले के स्थान पर जनपद योजना को लागू किया 
गया था। यहाँ १६४८ के एक अधिनियम के भ्रतुसार जिले को स्थानीय सरकार 
का मुख्य क्षेत्र न मात कर तहसील को माना गया था। उड़ीसा में भी अंचल 
शासन विधेयक, १६५३ (शाला अवध की। 953) ढारा राज्य 
को ११८ अचलों में विभाजित करने की योजना बनाई गईं। जनपदों की 
भांति ये अ्रचल भी संयुक्त प्रकृति के थे अर्थात आधे शहरी और आधे 
ग्रामीण । विहार राज्य में-जिला बोर्डो के अनेक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सर- 
कार द्वारा ले लिए गये । बंगाल आ्रादि राज्यों में सुकाया गया किया तो 
इस बोर्डों को समाप्त कर दिया जाये अथवा इनकी शक्तियां इतनी कम कर 
दी जायें कि इनका कोई महत्व ही न रह जाये । साथ ही ग्राम पंचायतों के 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनके. चुनाव की बात भी कही गई । 


इस प्रकार जिला एवं स्थानीय वोड़ों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 
बहुत समय पूर्व से ही संदेह प्रकट किये जा रहे हैं । स्थानीय सरकार का के 
ऐसा होता चाहिए कि प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति क्षेत्र के मुख्य लोगों 
से व्यक्तिगत रूप में सम्बन्ध वनाये रख. सके । ऐसा होने के ही वे स्थानीय 
समस्याओं को सुलभाने में रुचि के साथ कार्य करेंगे। का क्षेत्र एवं 
आकार इतना बड़ा होता है कि स्थानीय स्वायत्त सरकार की एक इकाई हि 
रूप में कार्य करते समय यह वांखनीय एकडपता की भावना को प्रोत्साहित 
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नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार की पूरी व्यवस्था ही 
अस्वास्थकारक बन जाती है | इस स्थिति के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण विकासों 
ने भी पिछले कुछ वर्षो से जिला बो्डों की उपयोगिता को गिरा दिया। 
इनमें से पहला था स्थानीय सरकार के कार्यों का प्रान्तीयकरण और दूसरा 
था आम पंचायत का विकास | पहले के श्रनुसार क्रमश: प्राय: सभी काय 
जिला वोर्डों के हाथों से निकल कर राज्य सरकार के हाथों में सौंपे जाने 
लगे । सड़क, अस्पताल, शिक्षा ग्रादि विषय जिला बोड़ों के हाथ से धीरे-धीरे 
निकलने लगे । दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के संगठन को बल दिया जाने लगा । 
यहि हम पंचायतों के आवश्यक एवं ऐच्छिक कार्यों पर गौरपूर्वक नजर डाल 
“कर देखें तो पायेंगे कि इत सबके मिल जाने के बाद जिला बोर्डों का उत्तर- 
दायित्व कुछ भी नहीं रह जाता है । 


राजस्थान में पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 
१६५६ (७०) के द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह राजपत्र 
में सूचना प्रकाशित करने के बाद राज्य में सभी जिला बोर्डों को अथवा 
किन्‍्हीं विशेष को उसी दिन से समाप्त कर सकता है जिनका कि सूचना में 
उल्लेख किया गया है । इस प्रकार समाप्त किये गये जिला बोर्ड की सारी 
सम्पत्ति एवं उत्तरदायित्व राज्य सरकार के हाथ में चले जाते हैं। राज्य 
सरकार यदि चाहे तो अपने इस उत्तरदायित्व को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में 
किसी भी भ्रधिकारी को सौंप सकती है। जिला बोड समाप्त होने से पहले 
जिन करों को एकत्रित करती थी वे उसके समाथ्त होते के बाद भी एकत्रित 
किये जाते रहेंगे यदि प्रावधान द्वारा इसके विरुद्ध व्यवस्था न की गईतो । 
राजस्थान सरकार का यह कानून सम्मवत: वलवन्तराय मेहता समिति की 
सिफारिशों के अनुरूप ही था। इस समिति ने जोरदार शब्दों में इस बात 
का समर्थन किया था कि जिला बोर्डों को समाप्त कर इनके स्थान पर किसी 
भ्रन्य सत्ता को रखा जाये । समिति ने विकास प्रशासन (79०ए९।०काप्र०7६ 
60ग्रंग्रांधा40०7) को विकेन्द्रित करने के उपाय सुझाये थे। समिति के 
मतानुसार जिला वोर्डों के स्थान पर खण्ड स्तर की पंचायत समितियां ग्रठित 
कर दी जायें जिनमें कि पंचायत के अध्यक्ष एवं कुछ श्रन्य लोग हों । इसके 
मतानुसार जिला स्तर पर एक समन्‍्वयकर्त्ता परिषद होनी चाहिये जिसका 
कोई कार्यपालिका सम्बन्धी काये न हो। समिति की सिफारिश थी कि 
खण्ड स्तर पर एक निर्वाचित स्वशासी संस्था स्थापित की जानी चाहिये 
जिसका क्षेत्राधिकार उस विकास खण्ड क्रे साथ सह-विस्तारी होता चाहिये ।? 
पंचायत समितियों का निर्माण ग्राम पंचायतों से परोक्ष-निर्वावनों द्वारा 
किया जाना चाहिये ।* यद्यपि मेहता समिति की योजना के अन्तगंत भी 
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जिला स्तर पर जिला परिपदें होंगी किन्तु थे जिला बोर्डों की छ्ध 

ही मानी जा सकती हैं क्योंकि इनके पास प्रशासकीय 20058 
रचना की दृष्टि से इनमें पदेन या अधिकारी सदस्य होते हैं। कार्यों के नांम 
पर यह केवल समन्वय एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से ही कुछ करती हैं । मेहता 
समिति की सिंफारिशों को मानने के बाद देहाती ज्षेत्र में तीन प्रकार की 
स्थानीय सत्ता कायम की गई--आ्राम्य स्तर पर श्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर 
पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद । इनमें से ग्राम पंचायत 
एवं पंचायत समिति के पास ही कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य हैं । ' 


मेहता समिति ने बताया कि स्थानीय रुचि को जाग्रत करने के लिये 
तथा स्थानीय पहल को प्रोत्साहन देने के लिये स्थानीय निकाय छोटे तथा 
निर्वाचित होने चाहियें। जिला बोर्डों का तत्कालीन रूप इस कार्य के 
लिये न तो उपयुक्त था भौर न ही ऐसी परम्परायें ही रखता था। समिति 
ने सुफाया कि जहां कहों भी जिला बोर्डों को बनाये रखा जाये वहां उनके 
कम्धीं पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व भी डालना चाहिये । 


इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि समिति ने जिला बो्डों के आकार 
एवं बहुत बड़ी जनसंख्या के बारे में जो शिकायत की थी वह सही थी । 
इसके होते हुए यह स्थानीय स्वायत्त सरकार की एक उपयुक्त एवं प्रभावशील 
इकाई नहीं बनाई जा सकती थी। कई एक जिलों का आकार तो इतना 
बड़ा था कि उनके प्रबन्ध को असल में स्थानीय सरकार का प्रबन्ध ही नहीं 
कहा जा सकता । साधनों को कमी के फलस्वरूप वे ऐसे कार्यों को सम्पन्न 
नहीं कर पायीं जिनसे कि जनता को उनके अस्तित्व का श्रनुभव हो पाता। 
फलत : जनता के दिल में जिला वोडों के प्रति किसी प्रकार का प्रेम नहीं 
पनपं सका, उनमें जनता के हित संयुक्त नहीं हो सके । यही कारण है कि 
धीरे-धीरे महत्वपूर्ण कार्यों को उनके हाथ से सरकार द्वारा ले लिया गया । 
जनता में जिला वोडों के प्रति किसी प्रकार का प्र म-भाव ने होना भी उनकी 
महत्वहीचता का एक प्रमाण बन गया। यह कहा भ्या कि जिला बोर्ड 
स्थानीय सरकार की इकाई के रूप में चाहे कितनी भी पर्याप्त क्योंन हा 
किन्तु वे जनता का प्यार और स्वामिभक्ति -खो चुकी हैं तो उतको बने रहने 


का.कोई हक नहीं है । 


गांव स्थानीय सरकार के क्षेत्र के रूप में:-जिले को स्थानीय सरकार 
का क्षेत्र बनाने के पक्ष एवं विपक्ष में दिये जाने वाले तकों तथा उनके परिणाम- 
स्वरूप स्थानीय सरकार के क्षेत्र में हुए विकासों को देखने के बाद यह उपयोगी 
रहेंगा.कि इसी प्रश्न पर हम गांवों के प्रसंग में विचार करें। जिले को 
स्थाज्नीय सरकार का क्षेत्र न मानने के लिए सबसे प्रन्‍ाबगील तक यह दिया 
जाता है कि इसका आराकार बड़ा होता है । 3 यह वात यद्यपि गांवों के बारे 
में नहीं कही जा सकती किन्तु फिर भी गाँवोंकों इसकी विरोधी झालोचवा: 
का विषय बनाया जा सकता है। हार आलोचक यह कह सकते हैं क्रि 
गांव का आकार अत्यन्त छोटा' होतो है और इसलिये यह स्थानीय मरकार 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र १२७ 


की प्रभावशीज इकाई के रूप में उपयुक्त स्विद्ध नहीं हो संकता। जॉन स्टुअर्ट 
मिल (7. 8. शा।) ने गांव को स्थानीय सरकार की इकाई बनाने का 
विरोध करते हुए कहा था कि “केवल मात्र गांव ही नगरपालिका के प्रति- 
निधित्व का दावा नहीं कर सकता | ये स्थान इतने छोटे होते हैं कि यहां 
एक संतीषजनक नगर परिपद नहीं बन सकती। यदि इनमें सार्वजनिक कार्यों 
के प्रति योग्यता रखने वाले कुछ लोग होते हैं तो-किसी भी एक व्यक्ति की 
ओर भूक जाते हैं और वही उस स्थान का प्रशासक बन जाता है | यह अच्छा 
रहेगा कि इस प्रकार के स्थानों को एक बड़े आकार में मिला दिया जाये ।??! 
गांवों को स्थानीय सरकार की इकाई बनाने में केवल श्राकार का छोटापन 
ही वाधक नहीं है वरन्‌ अन्य कुछ तत्व भी इसके मार्ग में आ जाते हैं | मारतीय 
गांवों की कुछ श्रपनी समस्‍यायें हैं जो कि उनको एक प्रमावगील इकाई बनने 
से रोक देती हैं। यहां के श्रधिकांश गांव छोटी-छोटी बस्तियां हैं जिनमें 
केवल कुछ गिनती के ही घर होते हैं । गांवों में शिक्षा: का स्तर सामान्य रूप 
से इतना नीचा है कि वहां की जनता से प्रशारान के कार्यो में सहयोग प्राप्त 
करने की आशा एक दुराशा मात्र ही रहेगी। श्रधिकांश गांबों में भूतपूर्व 
जमीदारों तथा जागीरदारों का भारी प्रमृुत्व है। उतकी इच्छा के विपरीत 
या भिन्न कोई भी निर्णय लेना टेढ़ो खीर बत जाता है। गांवों का जत-जीवन 
आज उतना सहयोगपूर्ण एवं पारस्परिक प्रेममाव से पूर्ण नहीं है वरन वहां 
जाति, धर्म, गोत्र, सम्प्रदाय आदि के आधार पर कई गुट बने रहते हैं जो 
कि सर्देव ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में संलग्न रहते हैं । 
सामान्य लक्ष्य के लिये उनके द्वारा मिलकर कार्य करने की तो कल्पना ही 
नहीं की जा सकती । स्थानीय सरकार के विभिन्न कार्यों की सफलता क्षेत्र के 
निवासियों के सामूहिक सहयोग पर निर्मर करती है। गांवों में काये करने 
की प्र रणा का स्रोत क्या होगा वह्‌ भी एक समस्या है जिसके परिणामस्वरूप 
वे वहीं बने रहते हैं जहाँ से कि प्रारम्म करते हैं । यदि कई गाँवों को मिलाकर 
एक इकाई बना दिया जाये तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। कई गांव 
जब एक साथ मिल जायेंगे तो आकार की समस्या तो स्वत: ही हल हो 
जायेगी । इसके अतिरिक्त उनके बीच परस्पर मेत्रीपूर्णा सम्बन्ध रहेगा। 
प्रसिद्ध तथा योग्य व्यक्तियों से क्षेत्र के सभी लोग परिचित हो जायेंगे | इतने 
बड़े क्षेत्र में कुछ ऐसे व्यक्तियों को आसानी से खोजा जा सक्रता है जो कि 
प्रशासकीय योग्यता रखते हों तथा स्थानीय सरकार के कार्यों का संचालत 
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सफलतापृवेक कर सके |. 824 एक गांव मात्र को स्थानीय शासन की 
इकाई बनाते की श्रपेक्षा कुछ गांवों को मिलाकर ही एक इकाई बनाया जाये 
तो भ्रधिक साथंक एवं प्रभावशील रहेया। 


उपयु क्त ताकिक युक्तियों के श्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयाद्र 
किया जाता है कि गांव को- स्थानीय संरकार की इकाई ने बनाया जागे । 
दिखे गये दोषों में बहुत कुछ संत्यता भी है किन्तु यदि विषयवस्तु पर ग्रन्थ 
कुछ दृष्टियों से विचार करे तो प्रवीत होगा. कि दोषपूर्ण एवं झ्रापत्तिजनक 
होते हुए भी गांव को ही स्थानीय सरकार की इकाई बनाना जरूरी होता है। 
इस सम्बन्ध में पहली बात-वो उन सेवाओं के बारे में कही जाती है जो कि 
मूलभूत एवं महत्वपूर्ण होती हैं ॥ सफाई, गांव के रास्तों का निर्माण, गांव के 
कुओं की सफाई एवं निर्माण, प्रकाश की व्यवस्था, श्रगिति से सुरक्षा आदि 
झनेक ऐसी सेवायें हैं जितको वे लोग ही मली प्रकार सम्पत्त कर सकते हैं 
जितको ये प्रभावि। करती हैं । अन्य लोग इत सेवाश्ों को सम्पत्त करते 
समय कोई भी व्यक्तिगत रुचि नहीं ले सकते 4 इन सेवाश्रों की साधता के लिए 
बाहरी व्यक्तियों को जो प्रे रण प्राप्त होगी वह आ्रान्तरिक वहीं हो सकती । 
वह सदेव ही धन पर या अन्य किसी ऐसे हीं प्रेरक पर आधारित होगी कित्तु 
स्थानीय निवासी भ्पनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से यहेँ सब कर सकते हैं। 
दूसरे, यदि स्थानीय सरकार के माध्यम से जनता को स्वायत्त सरकार के क्षेत्र 
में कुछ प्रशिक्षण प्रदान करना है. अथेवा सामान्य हित के मामलों के प्रबन्ध 
में सहयोग तथा पारस्परिकता के भाव जागृत करने हैं तो प्रत्येक गांव में एक 
संस्थागत यंत्र का होता परम प्रावश्यंक है। गांव का भाकार चाहे कैसा भी 
हो किन्तु वहाँ स्थानीय सरकार के निकायों का होना जरूरी है क्योंकि पंस्या 


के आधार पर किसी भी क्षेत्र की अ्वहेलता नहीं की जा सकती । 


.... भारतीय गांवों में लोगों की प्रवृत्ति आत्म-केच्धित इतनी भ्रधिक है कि 
वे' अपने पड़ौसी गांव वाले लोगों की समस्या को तो देखने का .अश्त ही नहीं 
उठता, अपने ही गांव की समस्याझ्रों को नहीं सुलभा पाते | जहाँ लीग को 
उत्तके स्वयं के विकास एवं लाभ के कार्यों में अग्रसर करने की समस्या 3 वहां 
उनसे यह कल्पना करता भ्रामक है कि वे अपने पड़ौसी गांव 3 की 
प्रगति में हाथ बंटायेंगे । जब स्वयं का घर जल रही हो तो दूसरों के रा 
हुए धरों पर पाती फना ने तो सम्मव है और न भ्रधिक व्यावहारिक ही। 
होना यह चाहिए कि स्थानीय सरकार की पस्थाओं को लोगों के जीवन 8 रा 
ही एक भाग बना दिया जये । वे उसमें इतने उलभ जायें कि हक 528 
कठिन हो जाये । इस भ्रकार ऊँल मिलाकर यह कहा जी 4 हैं कि 238 के 
राजनैतिक शिक्षा स्थानीय सरकार का एक लब््य है तो इसे प्राप्त है ; 
लिए पत्ती गांव को स्थानीय सरकार की इकाई बताना 24] ६ पा पर 
उत्तरदायित्वों का भिर्वाह संवोपजवर्क रूप से करते रहे इस 20 
के दबाव डालना भी जरूरी है। यह कार्य पंचायतों से कर वाला हा 
न 


कर सकती हैं । 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र श्र 


गांवों का स्थानीय सरकार की इकाई के रूप में अपना महत्व है किन्तु 
इनकी कुछ अपनी कमजोरियां होती हैं । उदाहरण के लिए इनके वित्तीय 
एवं मानवीय स्रोत बहुत कम होते हैं । इसके परिणामस्वरूप ऐसा नहीं किया 
जा सकता कि इनको स्वतंत्र इकाई बना दिया जाये तथा नमरपालिकाश्रों को 
मांति पूरी शक्तियां प्रदान कर दी जायें । यदि ऐसा सम्मव होता तो पंचायतों 
के ऊपर स्थानीय सरकार की किसी अन्य सत्ता को नियुक्त करना श्रावश्यक 
न समझा जाता । किन्तु क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है श्रत: पंचायतों के 
के बाद अ्रन्य उच्च सत्ता नियुक्त करनी होती है जो कि शक्ति की दृष्टि से 
उच्च है तथा क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी है। इन सत्ताश्रों द्वारा उन सेवाओं की 
प्रदान किया जाता है जो कि महंगी होती हैं तथा जिनमें श्रधिक विशेषज्ञता 
एवं तकनीकी योग्यता की जरूरत होती है । उदाहरण के लिए स्कूल, सड़कें, 
अस्पताल, आदि । प्रत्येक गांव में एक स्कूल या डिस्पेन्‍्सरी खोलनान तो 
सम्मव है और न आवश्यक ही । आश्थिक दृष्टि से भी बचतपूर्ण रास्ता यह 
रहेगा कि कुछ गांवों की आवश्यकताओं को सामान्य साधन से ही पूरा किया 
जाये । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक सेवा का अलग से प्रबन्ध करने पर प्रशासन 
के छोटे-छोटे गढ़ बन जायेंगे, अनावश्यक रूप से कार्यों का दुहराव होगा तथा 
मतिभ्रम होगा एवं समन्वय का अभाव रहेग। । इस समस्या का समाधान इस 
रूप में किया जाता है कि क्षेत्र का श्राफार सेवा की प्रकृति के आधार पर 
निश्चित किया जाये तथा उसे इतना बड़ा रखा जाये जितना कि सम्भव हो 
सके । बड़े क्षेत्र में अनेक छोटे क्षेत्र आ जाते हैं श्रत: उनकी आवश्यकतायें 
भी स्वत: ही पूरी हो जायेंगी । 


ग्राम पंचायतों से ऊपर की स्थानीय सत्ता का महत्व जान लेने के बाद 
प्रश्न यह उठता है कि इस सत्ता का क्षेत्र क्या होता चाहिए तथा इसको फ्ितनी 
सेवाश्रों का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए ? सैद्धान्तिक रूप में इस प्रश्त 
पर विचार करना अ्रत्यन्त कठिन कार्य है। स्थानीय सरकार द्वारा सम्पन्न 
किये जाने वाले केवल कुछ ही कार्यों के बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि कितना बड़ा क्षेत्र रखने पर अधिक से अ्रधिक लाभ प्राप्त हो 
सकेंगे । नालियां, जल-वितरणा, विद्यू त्‌ व्यवस्था आदि विपयों को इस सीमा 
में लिया जा सकता है। इन विपयों के श्रतिरिक्त तकनीकी महत्व के श्रन्‍्य 
क्षेत्रों को वांटना अत्यन्त कठित है। उनके बारे में हम निश्चित रूप से यह 
अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा क्षेत्र रखने पर श्रथवा कितनी जत- 
संख्या होने पर स्थानीय निकाय अच्छी प्रकार सेवा कर पायेगा । इसका 
काररणा यह है कि ये वियय पूर्ण रूप से केवल क्षेत्र पर ही निर्मर नहीं करते । 
यद्यपि क्षेत्र के आकार का भी प्रमाव तो होता है किन्तु यह प्रमाव कार्यकर्त्ताग्रों 
की योग्यता एवं बौद्धिक स्तर तथा सेवित व्यत्तियों की सामर्थ्य एवं कुशलता 
के साथ-साथ बदलता रहता है । 


कुल मिलाकर निष्कर्पे रूप में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक 
स्थानीय इकाइयों के ऊपर वाले निकाय का क्षेत्र छोटा न होकेर बड़ा होना 
चाहिए । किन्तु यह इतना वड़ा नहीं हो कि सामान्य जनता इसके कार्यो में रुचि 
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ने ले भ्रथवा स्थानीय सरकार के कार्यों में सक्रिय योयदाव ने करे। ये 
दोनों ही श्रावश्यकतायें इस बात की मांग करती हैं कि क्षेत्र को इतना छोटा 
व्वा'जये जितना कि रखा जा सकता है । इस प्रकार हमको दो विरोधी 
किन्तु परस्पर सम्बन्धित विशेषताओं के बीच सामंजस्थ स्यापित करता हीगा । 
एक ४३80 कार्यकृशलता है श्ौर दूसरी ओर स्वायत्त-सरकार का आकर्षण । 
दोनों के बीच समभौतापूर्ण' रवैया श्रपना कर टी किसी उपयोगी तविष्कर्ष 
पर पहुचा जा सकता है। यदि हम केवल गांव को ही स्थानीय सरकार की 
एकमात्र इकाई मान लें तो इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता को ठेस लगेगी । 
इसी प्रकार यवि हम स्वायत्त-सरकार के सिद्धान्त की अ्रवहेलना करें तो 
पे सरकार द्वारा किये जाने' वाले सभी कार्य राज्य' सरकार को सौंप 
देंगे । ह 


अलवन्त राय. मेहता समिति की सिफारिशें :---वलवन्त राय मेहता 
समिति ने सत्ता के विकेद्धीकरण की सम्भावनाओं एवं रूपों पर विचार किया ) 
इस समिति ने पंचायती राज के माध्यम से सरकारी यंत्र को विभाजित करके 
तथा सत्ता को बांट करके देहाती भारत का प्रुवनिर्माण करने का प्रयास 
किया । समिति ने स्थानीय विषयों में निर्णय लेने की विशेष शक्तियों के साथ 
त्रिन्यूत्री संस्थागत व्यवस्था का समर्थन किया । समिति ने पंचायती राज की 
सेंस्थ गत बनावट के दो पहलुओं पर विशेष जोर दिया । प्रथम, इसकी स्वायत्त- 
शासी प्रकृति और दूसरे इसकी तिर्वाचित प्रकृति। समिति ने जो पंस्थागत 
ढांचा श्वृत किया वह इन दोनों विशेषताओं से पूर्ण था । कर मेहता समिति की 
त्रि-सूत्री योजना में सबसे नीचे ग्राम पंचायतें थीं. मध्य में विकास कार्यों से 
इक पंचायत समितियां थीं तथा शीर्ष वर जिला परिषदें। असल में यह 
योजना द्वि-सूत्री ही थी क्योंकि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को ही 
स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ करने का काम दिया गया था । जिला परि- 
पद के पास करने के लिए कोई मौलिक कार्य नहीं था। उसे तो अपने अ्रधी- 
नस्थ दोनों ही इकाइयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना था तथा उतका 
पर्यवेक्षण करना था। इस्त प्रकार पंचायत समिति को ही स्थानीय है 
की मुख्य इकाई बना दिया गया तथा जिले के स्थान पर खण्ड को इसक 
प्रधान क्षेत्र बचाया गया । 


जिले के स्थान पर खण्ड को स्थावीय सरकार का मुख्य क्षेत्र बनाने 
के पीछे कई बातों का ध्याव रखा गया था । इस सम्बन्ध में 20300 का हे 
भी उल्लेखनीय है। उस्तका कहना था कि प्रस्तावित स्थानीय नि ले 
अधिकार क्षेत्र - तो इतना बड़ा होगा कि वह उस उद्ृश्य को ही हक 
करदे जिसके लिए यह स्थापित किया गया है भर न ही 2० ४ 2 
कि कार्यकुशलता एवं बचत के सिद्धान्तों का विरोध करे | ह स्प्‌ हा 
ग्राम पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, वित्तीय. साधन आदि की दृष्टि दा रे 30 
कार्यों को ( विक्रास् कारये ) सम्पन्न करने के लिए चहुत छोटी रहती & 
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स्थानीय सरकार का क्षोत्र १३१ 


यह दोष खण्ड को स्थानीय सरकार की प्रधान इकाई बनाने पर नहीं श्राता 
क्योंकि यह आकार की दृष्टि से पर्याप्त वड़ा होता है। किन्तु यह इतना बडा 
मी नहीं होता कि इसमें वे ही दोप झा जायें जो कि जिला, तहसील, तालुका 
आदि को स्थानीय सरकार की प्रधान इकाई बनाने पर आ जाते थे । समिति 
के प्रतिवेदन के अनुसार विक्रास खण्ड द्वारा उन कार्यो को करने के लिए 
पर्याप्त बड़ा क्षेत्र प्रदान किया जाता है जो कि प्राम पंचायत द्वारा नहीं किये 
जा सकते । साथ ही ये इतने छोटे भी होते हैं कि निवाक्षियों की सेव। एवं 
रुचियों को आ्राकपषित कर सकें ॥? 


मेहता समिति की सिफारिशों के प्रति अनेक विचारकों एवं लेखकों 
ने असंतोप प्रकट किया है । इनकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। 
प्रथम, यह कहा जाता है कि समिति ने सभी जिलों, तहसीलों एवं तालुकों 
के बारे में जो यह सामान्य निर्णय दिया कि वे बड़े अधिक होते हैं, ढीक नहीं 
था। जिलों का झ्राकार पूरे भारत में एक जैसा नहीं है | कहीं-फहीं तो काफी 
छोटे जिने भी पाये जाते हैं उनको केवल इसीलिये स्थानीय सरकार की 
इकाई न बनाना क्योंकि उनका नाम जिला है, गलत माना जायेगा। यदि 
केवल क्षेत्र को ही विचार का विषय बनाया जा रहा है तो फिर छोटे जिलों 
की क्‍यों अवहेलना की गईं | जहाँ कहीं बड़े जिले भी थे उनको सपायथ्त करने 
की श्रपेक्षा दो में वांटा जा सकता था और ऐसा करके भी वांछित परिणाम 
प्राप्त किये जा सकते थे । दुप्तरे, कार्यों की तकतीकी एवं प्रकृति पर विचार 
किये बिना तथा उन पर ययोचित ध्यान दिय्रे बिता ही सामान्य रूप से 
स्थानीय निकायों का आादश्श आकार निश्चित कर देना पूरी तरह से 
अवेज्ञानिक है । कई कारये ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए खण्ड स्तर भी 
छोटा एवं अ्रपर्याप्त सिद्ध हो । कहा जाता है कि स्थानीय सड़कों एवं शिक्षा 
का प्रवन्ध करने में खण्ड छोटा सिद्ध होगा। तीम्षरे, स्थानीय सरकार के 
क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति यह हो गई है कि देहाती स्थानीय सरकार के क्षेत्रों 
को व्यापक बनाया जा रहा है तथा छोटे क्षेत्रों से कार्य लेकर बड़े क्षेत्रों को 
सौंपे जा रहे हैं। मारतवपे में इस प्रवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने का 
परामर्श देने वाली समिति को किस आधार पर उचित माना जा सकता है ! 
चौथे, यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि जिला बोर्डों को उनके असंतोपजनक 
कार्यो के लिये बुरा-मला कहना तथा ठुकराना उचित नहीं है कप्रोंकि इसमें 
इनका अ्रपना कोई दोप नहीं है । इस सबका मूल कारण अश्रपर्याप्त संगठन, 
सेवी वर्ग, तथा वित्त आदि पर डाला जाना चाहिये। यदि ये सभी चीजें 
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ऐसी ही रहें तो खण्डों द्वारा किया जाने वाला कार्य अपेक्षाकृत और भी 
खराब रहेगा । 


पांचवे, जिला बोडों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध करते हुये उसे 
बहुत खर्चीता तथा समस्याप्रद बताया गया है।यह बात सच है किन्तु 
इत सबकी तो प्रजातन्त्र की कीमत समझा जाता है जिन्हें चुकाये बिना 
प्रजातन्त्र की देहलीज में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। यदि हम प्रजातत्तर 
को श्रपताने का साहस करते हैं तो यह सब कुछ भी सम्भालता होगा। 
बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार जब स्थानीय सरकार 
के निकाय को श्रप्रत्यक्ष रूप से चुना जायेगा तथा उसमें अनेक पदेन सदस्य 
होंगे तो प्रजातस्त्र की श्रात्मा सचमुच ही कराह उठेगी। मेहता समिति की 
सिफारिशों को प्रजातत्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण को ग्रुरुमंत्र मानना एक श्रच्छा 
खासा मजाक है जिसे कई विचारक तो शब्दों का विरोव कह कर पुकारते हैं । 
श्रसल में मेहता समिति ने स्थानीय सरकार एवं विकास प्रशासत्र को एकाकार 
कर दिया था । जब उसने पाया कि 'खण्ड” विकास कार्यक्रमों की इकाई हैं तो 
उसी को स्थानीय सरकार की इकाई बनाने की सिफारिश भी करदी । 


मेहता समिति द्वारा सुझाये गये तरीके से प्र्थात अप्रत्यक्ष निवचित 
द्वारा संगठित स्थानीय निकाय निर्वाचिक्रों से दूर रहेंगे तथा वे उस रूप मे 
उनके प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे जिस रूप में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
तिकाय रह सकते हैं । कई एक विचारकों ने तो इस वात पर ग्राइवर्य पररृद 
फ़िया है कि एक ऐसी समिति ने जिसकी अध्यक्षता अखिल मारतीय कांग्रेस 
के भूतपूर्व महासचिव तथा एक बड़े राजनैतिक नेता ने को थी, स्थानीय 
सरकार के निकायों की स्वायत्तता को छीन लेते की सिफारिशों क्यों की । 
स्थानीय सरकार की संस्थायें प्रजातस्त्र के पौधे कहलाती हैं जिनके हक 
एवं भ्रस्तित्व पर ही देश में प्रजातन्‍्त्र का भविष्य तिर्मर करता है।ग ए 
इनके क्षेत्र के सम्बन्ध में मेहता समितिंकी सिफारिशों को माता गया हैं 
जैसा कि कई लेखकों का मत था यह प्रजातन्‍्त्र के हित में नहीं होगा । 


राजस्थान में पंचायती राज का फैन 
[शा ण॑ एशालाएशी रिशुं |॥ एशु3णीश] 


राजस्थान को वह सर्वप्रथम राज्य मावा जा सकता है. जहां पर वि 


प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण श्रथवा पंचायती राज की सर्वेश्र्म स्थापना का 


गई स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू में नागौर में हे हक 
१६५९ को इसका उद्घाटन किया। यहां पंचायती राज के डक 
ब्यवस्यापिकरा के एक विशेष 22000 8 तहत की गई है । हे 3208 
के अनुसार योजना के मुख्य लक्ष्यों में प्रथम था जनता के 85% 88 
कार्यक्रमों में पृ रा-्पूरा एवं सक्रिय सहयोग देते योग्य बनाना पे 2 
लोगों की पहल की शर््ति को विकसित करना; तीसरे, एक रे हम 
तैयार करना जिसके बिता कोई भी प्रजातस्त्रात्मक पक गे 
कार्य नहीं कर सकती । अधिनियम के अनुसार खण्ड स्तर परत ; 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र १३३ 


स्थापित की गई तथा जिला स्तरों पर जिला परिषदों का सगठन किया 
गया । तीसरे एवं सबसे नीचे स्तर पर श्रर्थात ग्राम्य स्तर पर पंचायतों का 
संगठन वैसा ही रखा गया जैसा कि सन्‌ १६५३ के अधिनियम में बताया 
गया था । 


राजस्थान में पंचायती राज को जब वर्तमान रूप प्रदान किया गया 
तो पूरे राज्य में लगभग ११० खण्ड थे, १७६६० गांव थे तथा लगभग ५६ 
देहाती जनता थी। सरकार ने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज को 
स्थापना खन्‍्ड स्तर के क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में मी की जाये जो कि खण्ड 
स्तर के नहीं हैं | पंचायती राज की इस नवीन योजना के अनुसार राज्य में 
घितम्बर-अक्टबर, १६५६ में चनाव कराये गये । ये चुनाव केवल पंचायत 
समितियों एव जिला परिपदों तक ही सीमित थे क्योंकि पंचाय्तें तो पहले से 
ही स्थापित थीं । 


सन्‌ १६५६ में जब पंचायती राज की स्थापना की गई तो पंचायतों 
की जनसंख्या तीन हजार से लेकर आठ हजार तक थी। प्रत्येक 
पंचायत के क्षेत्र में एक गांव अथवा कुछ गांवों का एक समुदाय होता था ॥ 
इन पंचायतों के श्राधार पर पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की 
स्थापना की गई । सन्‌ १६६० में सरकार ने यह निर्णय किया कि पंचायतों 
का क्षेत्र छोटा कर दिया जाये ताकि इसे राजस्व प्रशासत की सबसे छोटी इकाई 
अर्थात्‌ पटवार क्षेत्र के समकक्ष बनाया जा सके साथ ही इसके साथ जनता 
का निकट का एवं घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जा सके | इसके अ्रनुवार 
७३९४ पंचायत क्षेत्र स्थापित किये गये । अधिकांश पंचायत एक या अधिक 
पटवार क्षेत्रों के साथ-साथ रहती है। कुछ पंचायतों में पटवार क्षेत्र का 
केवल भाग मात्र होता है। ऐसी स्थिति में एक पटवार क्षेत्र को दो या अधिक 
पंचायतों में विभाजित कर दिया जाता है । 


पंचायत समितियों के क्षेत्र ग्राम पंचायतों की तुलना में पर्याप्त 
व्यापक होते हैं । इस दृष्टि से पूरे राज्य को २३२ खण्डों में विभाजित कर 
दिया गया तथा प्रत्येक खण्ड तर पर एक पंचायत समिति की स्थापना की 
गईं। इस प्रकार 'खण्ड” को प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की एक महत्वपूर्ण 
इकाई बनाया गया । सामुदायिक विकास की दृष्टि से पंचायत समितियों 
की संख्या इस प्रकार थी--पूर्व प्रसार स्तर के खण्ड-२३, प्रथम स्तर के 
खण्ड-&८, द्वितीय स्तर के खण्ड-8 १ द्वितीय स्तर के बाद के-२० । पंचायत 
समितियों की सीमाओ्ों को तहसील की सीमाओं का ध्यान रखते हुए 
विभाजित फ़िया गया था तथा यह प्रयास किया गया था कि पंचायत समिति 
को यथासम्भव राजस्व तहसील के प्तमकक्ष बनाया जाये । २३२ पंचायत 
समितियों में से १०१ ऐसी थीं जिनमें एक ही तहसील आती थी। 
तीत पंचायत समितियां ऐसी थीं जिनके क्षेत्र में दो-दो तहसीलों 
आ्राती थीं। लगभग २४ तहसील ऐसी थी जिनमें से प्रत्येक में दो पंचायत 
समितियां थीं । शेष तहसीलों पंचायत समितियों के क्षेत्र से इतना सम्बन्ध 
नहीं रखती थीं। वे कई पंचायत समितियों में श्रांशिक रूप से व्याप्त रहती हैं। 


१३४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


राज्य के २६ जिलों में से प्रत्येक में एक-एक जिला परिषद की 
स्थापना की गई | जिला परिषद को प्राय: कोई भी- कार्यपालिका सम्बन्धी 
कार्य नहीं सौंपा गया। इसका मुख्य कार्य यह था कि जिले की विभिन्न 
पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं समन्वय करे तथा सरकार 
और पचायत एवं पंचायत समितियों के बीच एक कड़ी का काय॑ करे। 
जिला परिषद द्वारा अपने जिले की समस्त पंचायत समितियों की योजनाञ्रों 
में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित किया जाता है। 


देहाती स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई जिला परिपद, क्षेत्र 
व्यापक होने के कारण उत्त सभी आलोचनाओं एवं दोषों का प्रतीक बन 
सकती है जो कि जिला बोडों हा प्रति की गई थीं। किन्तु फिर भी जिला 
परिषद के कार्यो का प्रभाव देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह जनता 
से अधिक दूर रहेगी और यदि अपने विस्तृत आकार के कारण यह दूर 
रहती भी है तो इसंका कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला नहीं । क्योंकि इसे 
जो कार्य सौंपे गये हैं उनमें जनता के सहयोग एवं सक्रिय योगदान की कोई 
आवश्यकता नहीं है | स्थानीय प्रशासन के विभिन्न उत्तरदायित्तों में कुछ एक 
ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े क्षेत्र की मांग करते हैं और छोटे क्षेत्र वाली 
इकाइयों द्वारा उनका प्रत्रन्य नहीं किया जा श्रकता। उदाहरण के लिये 
सड़कों का निर्माण कम से कम एक ऐसा कार्य है जिसे सम्पन्न करने के हेतु 
एक बड़ी प्रशासनिक इकाई आवश्यक होती है | यदि ग्रामीण क्षोत्रों में शक्ति 
की दृष्टि से विद्युतीकरण करने का कार्य गम्भीरतापुर्वक लिया जाये तो 
हम पायेंगे कि जिला भी उसके प्रशासन के लिये एक अपर्याप्त इकाई है। 
यही बात जल वितरण एवं अन्य ऐसे ही कार्यों पर लागू होती है। इस 
सबका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थानीय, प्रशासन के ऐसे क्षेत्र 
को निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है जो कि प्रत्येक कार्य के निये सर्वोत्तम 
सिद्ध हो सके । इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आधार पर उपयोगिता का 


निश्चय किया जाएगा। 


राजस्थान में पंचायतो राज क्षेत्र पर सादिक भ्रली प्रतिवेदन 
के विचार [5० &॥ रिकृणा( णाहा€ बार ण एथायाव्रबां रित्ु ॥ 
एथं॥भ) | :--प्ननू १६६२ में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज का 
अध्ययन करने के लिए एक टीम नियुक्त की। इस टीम ने मई, १६६३ में 
झपना कार्य प्रारम्म किया । मि० सादिक अली, संसद सदस्य इसके सभापति 
बनाये गये । सभापति के अतिरिक्त इस टीम में नौ श्रन्य सदस्य भी थे । इस 
अंध्ययत दल ने अपने प्रतिवेदन में पंचायतों के उपयुक्त क्षेत्र पर पर्याप्त विचार 
किया । दल का कहना था कि प्राम पंचायतें स्थानीय क्षेत्र की कार्यपालिका 
निकाय होती हैं तथा ग्रागय सभा इनकी एक सामान्य संस्था है । सन्‌ १६ 23 
से पूर्व राजस्थान में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या तीन हजार से लेक 
आठ हजार तक होती थी । १९६ ० में पंचायतों को सीमित करके 208 
किया गया तथा उनकी जनसंख्या डेढ़ हजार से दो हजार तक कर दी गई । 
एक गांव वाली पंचायतों की जनसंख्या सात हुजार तक हो सकती थी। एक 
पंचायत क्षेत्र को एक या दो पठवार क्षेत्रों में मिलाया गया । सन्‌ १६६४ तक 


स्थानीय प्रशासन का क्षेत्र १३५ 
४ ५, हे । 

पंचायतों की कुल संख्प्रा ७३६१ हो गई जबकि राजस्व पटवार क्षेत्र की संख्या 
७०६८५ थी जहाँ कि ७८०० से भी श्रधिक पटवारियों को नियुक्त क़रि्ना गया । 
१६६० में पंचायतों का जो पुनर्गंडन किया गया उप्तका आधार सन्‌ १६५१ 
की जनगणाना थी । राज्य में पंचायत का औसतन क्षेत्र १७:८१ वर्गमील था। 


श्रध्ययन दल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पंचायत क्षेत्र ऐसा 
होना चाहिए कि जहाँ तक आसानी से पहुंच हो सके ।! कोई भी पंच्रायत 
क्षेत्र का गांव पंचायत के मुख्य कार्यालय से पांच मील से अधिक दूर न हो । 
राजस्थान के पश्चिमी जिलों की छितरी बसावट में श्रथवा पहाड़ी इलाकों में 
यह दूरी श्रधिक भी, श्रर्थात्‌ दस मील तक, हो सकती है। पंचायतों को 
पंचायती राज की एक मूल इकाई बताना था इसलिए यह झावश्यक समझा 
गया कि भ्रधिक दूर रख कर पंचायत के मुख्य कार्यालय को जनता से दूर न 
किया जाये । पंचायतों द्वारा जनता को जो राहत एवं सुविश्रा पहुंचाई जा 
सकती है वह ब्रिना अधिक परेशानी तथा किराया खर्च किये ही उसे प्राप्त 
होनी चाहिए। एक प्रतिनिधि निकाय तथा गांव की जनता के बीच का 
सम्बन्ध इतना घनिष्ठ तथा निकट का होना चाहिए जितना कि हो सके । 


पंचायत का क्षेत्र तय करते समय एक श्रन्य ध्यान में रखने योग्य बात 
पंचायत क्षेत्र की झ्राथिक सामथ्यं है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है 
कि ग्राम्य स्तर पर पूर्ण श्राथिक स्वृतत्रता तो सम्मव नहीं है। यह तो उस 
समय भी प्राप्त नहीं हो सकती जबकि ग्राम पंचायत के क्षेत्र को बड़ा कर 
दिया जाये। किन्तु फिर भी आथिक पहल, भी ध्यान में रखने योग्य है। 
ग्राम पंचायतों तक पहुंच में आसानी तथा उनकी आर्थिक सम्पन्नता दो परस्पर 
विरोधी बातें हैं; क्‍योंकि पंचायत का क्षेत्र जितना अधिक छोटा होगा उस 
तक लोगों की पहुंच उतनी ही श्रासानी से हो सकेगी किन्तु उसकी आर्थिक 
स्थिति उतनी ही कमजोर हो जायेगी । अ्रत: इन दोनों ही विचारों के बीच 
एक न्यास्पूर्ण संतुलन स्थापित. करता जरूरी है। यह देखा गया है कि पहुंच 
की सुविधाओं को प्रभावित किये बिना ही एक संस्था में उपयुक्त श्राथिक स्तर 
प्राप्त किया जा सकता है । 


पंचायतों के आकार का निश्चय करते समय उनके छोटे आकार से 
सम्बन्धित सुझावों को रहू कर दिया गया क्‍योंकि प्रशासकीय एवं आथिक 
दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं थे । पंचायतों के श्राकार को छोटा करने के पक्ष में 
प्राय: कम लोग हैं। अधिकांश लोग वर्तेमानः आकार को ही बनाये रखना 
चाहते हैं। जिन लोगों का यह मत है कि पंचायतों के क्षेत्र को बड़ा कर देना 
चाहिए वे अपने पक्ष में मुख्य रूप से निम्न तक प्रस्तुत करते हैं-- 
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१३६९ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


(३ ) पंचायत का बड़ा आकार आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न इकाई की 
स्थापना करेगा ।. 


(४ ) बड़ी इकाइयों में श्रधिक अच्छा नेतृत्व प्राप्त क्यों जा 
सकता है । 


(7 ) जाति भेद के आ्राधार पर पड़े हुए मतभेदों को इससे प्रोत्साहन 
नहीं मिलेगा । हि हक 


(५ ) स्थापना की लागत कम हो जायेगी । 


उक्त चारों ही तकों पर एक के बाद एक करके विचार कर लिया 

जाये तो उपयुक्त रहेगा । यह एक तथ्य है कि यदि वर्तमान भ्राकार को पूरी 

तरह से बढ़ा दिया जाये तो भी पूर्ण रूप से आथिक सम्पन्तता तो प्राप्त नहीं 
की जा सकती । यह सच है कि बड़ा आकार हो जाने पर साधनों की मात्रा 
बढ़ जायेगी किन्तु साथ ही यह भी सच है कि प्राप्त होते वाला लाभ जितने 
लोगों में बंटता है वह संख्या भी कई गुना हो जायेगी । दूसरे, यह भी निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि बड़े आकार वाली पंचायतों में अच्छा नेतृत्व 
विकसित हो सकेगा । अ्रच्छा नेतृत्व तो केवल तमी उत्पन्न हो सकेगा जबकि - 
प्रजातंत्रात्मक ढंग से योगदान किया जाये । इस दृष्टि से श्राकार का कोई 
भ्रधिक प्रभाव नहीं पड़ता । तीसरे, यह आशा भी निराधार सी ही प्रतीत 
होती है कि इकाई का आकार बढ़ा देने के बाद जाति व वगे पर आधारित 
उसके मतभेद दूर या कम हो जायेंगे । जाति की समस्या हमारे सामाजिक 
जीवन का एक प्रमुख तत्व है श्रौर इसका मुकाबला करने के लिए भ्राथिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक सभी श्रकार के उपाय बरतने होंगे। चोथे, बड़े 
श्राकार के कारण स्थापन के खर्च में कमी हो जायेगी यह कहना तो बहुत 
कुछ ठीक ही प्रतीत होता है किन्तु इस एक लाम के लिए पंचायतों के क्षेत्र 
'क्रो-नहों बढ़ाया जा सकता क्योंकि उनके वर्तमान क्षेत्र को बनाये रखने के 
पक्ष में दिये जाने वाले तरक॑अधिक प्रभावशाली हैं। वर्तमान आकार को 
बदलने से एक खतरे की सम्भावना यह भी होती है कि अनिश्चय की भविना 
फैल जायेगी | अध्ययन दल का विचार था कि अ्रव तो स्थायत्व प्राप्त करने 

के लिए प्रत्येक कदम उठाया जाना चाहिए तथा अ्राकार एवं क्षेत्रीय अधिकार 

क्षेत्र से सम्बन्धित परिवतेनों को जहाँ तक सम्मव हो सके निम्न स्तर पर ती 


करना ही नहीं चाहिए । 

पंचायतों के वर्तमान क्षेत्र के अपने कुछ लाम हैं जिनके कारण इसको 
बदलना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । ये लास निम्त प्रकार हैं-- 

१. यह आकार न तो अधिक बड़ा है और न ही अ्रधिक छोटा । 

२. पंचायत का मुख्य कार्यालय क्षेत्र के दूरस्थ गांव से भी इतना 


दूर नहीं हैं कि वहाँ तक पहुंचने में अ्रधिक परेशानी हो। एक मंस्था का 
जनता के तजदीक होना भी अपने आप में महत्वपूर्णा है । 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र १३७ 


,... ३. संस्था का आकार इतना बड़ा तो है ही कि कम से कम आर्थिक 
संम्प॑न्नता संस्था को अदान कर सक्रे । * न 


४, पंचायत क्षेत्र एक या श्रधिक पटवार क्षेत्रों से सह-आ्रास्तित्व रखते 
हैं । यह प्रंशासकीय एवं समन्वय की दुष्टि से अत्यन्त लाभप्रद है । हि 

५, जनता स्थानीय सरकार की वतंमान प्रादेशिक इकाइयों से परिचित- 
हो चुकी है । 


पंचायत के क्षेत्र का १५०० से लेकर २००० तक की जनसंख्या वाला 
आकार सन्‌ १६९५१ की जनगणना के भ्राधार पर तय किया गया था । जब- 
संख्या में वृद्धि के साथ यह आकार भी स्वत: ही बढ़ गया । इस समय पंचा- 
यतों का आकार दो हजार से लेकर ढ़ाई हजार तक की जनसंख्या के बीच 
में है। 

ग्राम पंचायतों के क्षेत्र एवं बनावट के सम्बन्ध में सादिक अली के 
सभापत्तित्व में गठित इस अध्ययन दल ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत कीं। वे 
सिफारिशें निम्न हैं-- 


(१) दल ने बताया कि उसने अपने अध्ययन काल में कई एक ऐसे 
उदाहरणों को देखा जहाँ कि जेनसंख्या के आराधार पर गठित पंचायत का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक हो गया था । दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण थे जहाँ कि दो 
निकट के गांवों को दो अलग-अलग पंचायतों में विभाजित कर दिया गया 
क्योंकि उनकी जनसंख्या दी गई अ्रधिकतम जनसंख्या से ज्यादा थी । दल 
ने सुकाया कि ऐसे मामलों में जनसंख्या एवं प्रदेश दोनों को ही पंचायत सीमा 
निर्धारण का आधार बन्ताना चाहिए। पंचायत की जनसंख्या तो वतंमान की 
भांति २००० से २५०० तक होनी चाहिए किन्तु यह एक कठोर नियम नहीं 
होना चाहिए तथा दूरी को कम करने एवं श्रधिकतम सहयोग प्राप्त करने के 
लिए उपयुक्त समायोजन करते रहना चाहिए । 


(२) पंचायत क्षेत्र एवं पटवार क्षेत्रों का सह-अस्तित्व बनाये रखना 
चाहिए। पंचायत एवं पटवार सकिल के मुख्य कार्यालय एक ही गांव में होने 
चाहिए। यद्यपि श्राज भो ऐसा ही है किन्तु जहाँ पटवार सकिल तथा ग्राम 
पंचायतों के मुख्य कार्यालय अलग-श्रलग गांवों में है वहां श्रावश्यक परिवतंन 
के लिए कदम उठाने चाहिए । 


(३) राजस्थाव पंचायत अधिनियस, १६४३ में पंचों की कम से कम 
तथा अधिक से अधिक संख्या क्रमश: ५ और १५ बताई गई है । किन्तु यथार्थ 
में कम से कम पंचों की संख्या केवल आठ है। अतः दल का सुझाव था कि 
कानून को वास्तविक दशाओं के अनुकूल बदला जाना चाहिए तथा पंचों की 
संख्या ८ से १५ तक की जानी चाहिए । 


(४) ग्राम पंचायत के पंचों का चुनाव वर्तमान की भाँति ही ग्रुप्त 
मतपत्र एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए । 


१३८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


(५) पंचायत सकिल को उतने ही वार्डों में विभाजित कर देना 
चाहिए जितने कि पंचों का चुनाव करना है। एक वार्ड से केवल एक ही पंच 
को चुना जाये । यह निश्चित करने के लिए कि पंचायत क्षेत्र के वार्डों का 
बंटवारा बिना किसी भेदभाव के, वस्तुगत रूप से किया गया है तथा जाति 
वर्ग श्रादि को ध्यान में नहीं रखा गया है, श्रध्ययत्त दल ने सुझाया कि विधान 
सभा की मतदाता सूची में से क्रमानुसार घरों की एक निश्चित संख्या लेकर 
उत्तका एक वार्ड बना देना चाहिए 


५ 
स्थानीय तिकायों की बनावड़ 
एप्तछ छशाएएएाएएछ७ 07 7,00457, 80978] 


स्थानीय प्रशासन के विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाले 
निकायों की प्रकृति के भाधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है । प्रथम श्रेणी में वे निकाय आते हैं जिनमें कि विषय पर एवं 
स्थानीय संस्थाओं के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाता है॥ 
दूसरी श्रेणी में उन निकायों को लिया जाता है जो कि विचार-विमर्श के 
पश्चात्‌ लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने में योगदान करते हैं । ये 
दोनों ही प्रकार के निकाय देहाती एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग 
होते हैं | प्रस्तुत अध्याय में इन दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के 
विभिन्‍न निकायों का संगठन देखने का प्रयास किया जाएगा । 


शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय 
[70८4 807०5 ग॥ ए॥7शा 47९95५ ] 


शहरी क्षेत्र में भित्च-भिन्‍न प्रकार के स्थानीय निकायों का प्रचलन 
था और है। उनमें से उल्लेखनीय हैं नगर निगम (१४घएणंणं>ब ए०णफएुणबांणा), 
नगर समिति (४००ंणं०४] एणगाणां(००), नगर बोर्ड ((एंश०४ 80876 ), 
आदि-आदि । भारत के प्रत्येक राज्य में इन निकायों की संख्य। एवं संगठन 
पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। उनके बीच पर्याप्त भिन्‍तता वर्तमान है। 
अत: यह स्वाभाविक है कि यदि हम निश्चित रूप से इन निकायों की 
रचना का अध्ययन करना चाहें तो हमको अलग-अभ्रलग राज्यों में व्याप्त 
इनकी विभिन्‍नताओं पर विचार करना होगा । इसके साथ ही विभिन्‍न 
राज्यों में प्राप्त इत निकायों के रूप में कुछ सामान्य विशेषताए' भी हैं। 


नगर निगम 
[४णांसंएबे (०फुणथांणा ] 
शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासत की सर्वोच्च इकाई नगर निगम होती 


है जिसकी स्थापना बड़े-बड़े शहरों तथा राजधानी क्षेत्रों (१४०४०फकणा(ध्षा ) 
४7८७५) में की जाती है। भारत के विभिन्‍न शहरों में कुल मिलाकर एक 


१४० न में 
रत में स्थानीय लोक प्रशासन 


दजेन से भ॑ 
जबलपुर, अप क 2 है दे 6800 02: 
हक तल हर दे 37 व, त्रिवेद्धम, मद्रास, कलकत्ता, 
है 7 3 वगरा में स्थानीय प्रभासन का संचालत नगर 
808 हारा किया जाता है नगर निगम के कार्य एवं शक्तियों का क्षेत्र 
3058 की तुलना में ग्रत्यन्त व्यापक होता है। इनको कर संग्रह को 
के के शक्तियां 2० प्राप्त होती ही हैं ये साथ ही बजट को बनाने एवं कार्यों 
हे >म्पन्त करने में भी नगरपालिकाओं की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती 
“/ पगरपालिकाओशों पर सरकार का जितना नियन्त्रण रहता है ; उतना 
नियत्रण नगर तिगम्ों के. कार्यों एवं प्रशासन पर नहीं रहता । यद्यपि 
पेतमान काज़ में अधिकाधिक नियन्त्रण की प्रवत्तियाँ बढ़ती जा * रही हैं 
किन्तु फिर भी नगरपालिकाओं की तुलना में वे शव भी कम हैं। . 


विजिल्‍्न त़यूर तिगमों की शक्ति. एवं संगठन को- देखने 'के बाद यह 
कह ज। सकता है कि सामान्य रूप से इनके वीच एकरूपता पाई जाती है! 
बग्र निगम में. एक परिषद, कुछ स्थायी समितियां एक मुख्य कार्यपालिका 
प्रेधिकारी आदि .सत्ताएं होती हैं । नगर निगम की परियद परी तरह 
600 निकाय -है । निगम में एक अयवा अ्रधिक स्थायी समितियां 
होतीं हैं। इनमें से कुछ को अन्तिम निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति प्राप्त होती 
है. | राज्य सरकार द्वारा एके मुख्य कार्यपा लिका श्रधिकारी की नियुक्तित की 
जीती है जिसको मेयर ग्रयवा। श्रस्थ कोई ताम- दिया जाता है। विषय के 
महत्व के श्राधार-पर शक्तियों को विभिन्‍न सताओं के वीच विभाजित किया 
जाता है । कभी-कभी एक ही कार्य को विभिन्‍न ग्रधिकारियों के बीच बांट 
दिया जाता हैं। नगर निगम के संगठन की पर्याप्त जानकारी के लिए यह्‌ 
उपयुक्‍त रहेग। कि कलकत्ता और वम्बई जैसे महानगरों में इसके संगझन 
पर विचार कर लिया जाए। .. कक व 


*. 'केलकैसा नगर निगम 


0 ऐ - [टला पाया (0फणणांणा] 
'. कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम १६५१ को कलकत्ता निगम के 
इत्तिद्ाप्त में एक प्रधान चरण माना जाता है। इसके द्वारा उन परम्परावादी 
बातों को छोड़ दियां गया जिनके अनुप्तार घीमी गति से सुधार किए 
जाते थे । १६४१ के भधिनियम ने सम्पूर्ण व्यवस्था को प्रुनर्गंठित कर 
दिया । कई एक लेखकों के अनुसार यह कलकत्ता नगरपालिका के जीवन में 
सुँधार मांत्र वहीं था वेरन यह एक प्रकार की क्रान्ति थी। सुविमल मुखर्जी 
(इफांग्रग ४ए0०.8) के शब्दों में यह एक पुराने पेड़ की श्रव्यवस्वित 
रूप से विकसित शाखाओं को काटने का प्रयास नहीं था वरन्‌ू एक परिचित 
भूमि पर पुरातन को उखाड़ कर नवीन को आरोपित करना था। यदि 
पुराने निगम के जीवित पार्द आज नई बनावट -का निरीक्षण करें तो इक 
लगेगा कि यह उनकी जावी-पहिचानी नहीं है । पर 

£7.. इस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता में अमरीका में पाई जाते वाली 
परिषद प्रबन्धक योजना (0०णातों -वैशावह्वआ गा) को लागू छ्व्यि 
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गया 7। इस योजना में- कार्यो के पृथक्‍्क्रणा एवं शक्तियों के एकीकरगा को 
मिला दिया जाता है। यह योजना संग्रुवत स्टाक के के 22300 पर 
आधारित रहती है तथा नगर प्रशासन में व्यायारिक शिद्धान्तों को लू 
करती है । तिगम में नगर परिषद संचालक मण्डल (छ0प्ात 0 [आएए(05 ) 
की जगह - होती है तथा करदातांशों को उमका अ शमर्गी कहा जा संकता 
है। नगर प्रवन्धक, परिषद का स्वेतनिक अधिकारी होता है ओर उसके 
द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने तथा क्रिप्रान्वित करने के लिए उत्तन्दागी 
होता है । यह योजना विचार 2 वाली तथा बिचार को क्रियान्वित करने 
वाली संस्थाओं के बीच अन्तर करती है । इसके लिए कार्यपालिका अधिकारी 
को स्वतन्त्रता दी जांती है और समन्वयकर्ता सत्ताग्रों के सिद्धान्त को लागू 
किया जाता है। १४६५१ के अधिनियम के झ्ाधीन विभिस्त कार्यो को सम्मन्त 
करने के लिए तीन प्रकार की नगरपालिका सत्ताश्रों की व्यवस्था को गई । 
मे हैं :-निगम (7॥6 0.0फए०थंएण), स्थायी समितियां (7॥: 5[8॥0॥॥58 
(०॥7/0०८५७) और श्रायुक्‍त ((०णागगा$ञंणा८ ) । इन तीनों सत्ताग्रीं मे 
निगम को एक मात्र सर्वोच्चि निकाय नहीं माना जा सकता जो कि बझत्प 
निकायों को शक्ति का हस्तांतरण करता ,हो । अधिनियम के सम्भाग 
२४ (१) के अनुसार निगम को सामान्य अधिकार प्राप्त हैं किन्तु यह उन 
कार्यो, को करने का कोई अधिकार नहीं रखती जो कि अधिनिगय्मम द्वारा 
अथवा भअन्य किसी कांनूत हारा स्थायी समिति या आयुक्त को सौपे गए हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट हैं कि शक्तियों के वितरण पर कानूदी सीमाएं हैं तथा 


प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र भें अनंय निकाय के हस्तक्षेप के बिना ही काये कर 
सकता है । 


कलकत्ता नगर निगम में पारपद ((००॥क्‍०ण॥॥०१४$) , न्यायाधीश 
(#&0677०0), मेयर (]४७४००) तथा उप-मेयर ([00७0५॥४ (४९४०१) 
आदि होते हैं । पारषदों की संख्या  वार्डो .की संख्या पर निर्मर करती है । 
सन्‌ १६५१ में ७५ वार्ड होने के कारण पारपदों की संख्या भी ७५ थी। 
इनके अतिरिक्त नगर विकास न्यास का अध्यक्ष इसका पदेव सदस्य था । ये 
पारषद मिलक़र पांच न्यायाधीशों (4[48०77०॥) को चुनते थे। न्यधयावीशों 
का सहयोग सहकृत के सिद्धान्त का प्रतीक है। १६५१ के अधिनियम द्वारा 
यह व्यवस्था की गई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के चुनाव के लिए 
खड़ां नहीं हो सकता जो कि एक बार पारषद के पद के लिए खड़ा हुआ हो और 
हार गया हो । यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि गन्दी राजनीति से प्रभा- 
वित उन लोगों के व्यवहार पर रोक लगाई जा सके जो कि अपना बहुमत 





बनाने के लिए हारे हुए भित्रों को साथ लेना चाहते हैं । यह व्यवहार प्रजा- 
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१४२ भारत में स्थानीय लोक प्रशातत 


तन्‍्त्र के विपरीत है भ्रत: कानून द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। पूरा 
निगम मिलकर अपने मेयर तथा उप-मेयर का चुनाव करता है। जैसा कि 
पहले भी बताया जा चुका है, नगर निगम को सामान्य शक्तियाँ सौंपी गई 
हैं। किन्तु यह उन कार्थों को सम्पन्त नहीं कर सकता जो कि समितियों एवं 
आयुक्त को दिए गए हैं। इस प्रकार कार्यं--विभाजन के मौलिक सिद्धान्त को 
अपनाया गया है । 


नगरपालिका सत्ता का दूसरा भश्रकार स्थायी समितियाँ हैं ।ये 
समितियाँ कानूनी होती हैं क्योंकि अधिनियम के सम्माग १४ में यह कहा 
गया है कि निवर्चित के बाद अपनी प्रथम बैठक में ही निगम विभिन्‍न विषयों 
प्र समितियों की रचना करेगा जैसे शिक्षा, लेखे, कर एवं वित्त, स्वास्थ्य, 
कृस्बा नियोजन एवं विकास-कार्य तथा भवन । इस प्रकार इन सात विषयों 
पर सात समितियाँ बनाई जाएगी । इन समितियों के श्रतिरिक्त निगम द्वारा 
प्रत्येक बारो के लिए अलग-अलग समितियाँ भी बनाई जाएंगी। एक वारो 
कम से कम्त चार और अ्रधिक से श्रधिक पांच वार्डो को मिलाकर बनाया 
जाता है। इस प्रकार उक्त सात स्थायी समितियों के ग्रतिरिक्त उतनी ही 
स्थायी बारो समितियाँ भी होंगी जितने कि बारो होंगे। प्रत्येक स्थायी 
समिति के कार्य, शक्तियाँ एवं कर्त्त व्य इस उ्द श्य के लिए निगम द्वारा बनाए 
गए नियमों के आधार पर निश्चित किए जाएं गे । केवल स्थायी लेखा समिति 
एवं स्थायी वित्त समितियां ही ऐसी हैं जिनके कार्य कावून द्वारा निश्चित कर 
दिए गए हैं; नहीं तो अन्य समितियों के काये निगम द्वारा ही निश्चित होते 
हैं । बारो समितियों के अपने स्वृतन्त्र फण्ड नहीं होते किन्तु निगम द्वारा ही 
अपने बजट अनुयानों में उन्हें इतना घन दिया जाता है कि वे अपने कार्यों, 
शक्तियों एवं कत्त व्यों का पालन कर सकें | इन स्थायी समितियों के अति- 
रिक्त दो या अ्रधिक स्थायी समितियों की संयुक्त समितियाँ भी हो सकती हैं । 
संयुक्त समिति की उप-समितियाँ, विशेष समितियाँ तथा श्रन्य प्रकार को 
समितियाँ भी हो सकती हैं । 


सन्‌ १६५४१ के अधिनियम के आधघीने तीसरी नगरपालिका सत्ता 
झायुक्‍्त ( ए०णााग्रांब्धंगराधय ) थी। आयुक्त को नगर प्रवन्धक ( (५ 
एधाध१४' ) माना जाएगा । इसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भ्रधि- 
नियम के भाग र८ के अनुसार सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ श्रायुक्त को 
सौंपी गई हैं। इस प्रकार कार्यों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच दी 
गई है । निगम द्वारा सामान्य विचार विमश की शक्तियों का प्रयोग किया 
जाएगा जबकि आयुक्त द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रयुक्त का जाएगी । 
आयुक्‍त को इस क्षेत्र में नित्िवाद अधिकार प्राप्त नहीं हैं । उसे इस सम्बन्ध 
में निगम द्वार/ बनाए गए नियमों के अनुसार काम करता होता है | ग्रायुका 
की नियुक्ति राज्य लोक सेवा झ्रायोग की सिकारिग पर पांव वर्ष के लिए 
राज्य सरकार द्वारा की जाती है। झायुकत निगत का सदस्य नहीं होता 
लेकिन फिर भी अतेक अवसरों पर उसे निगम की बैठकों में भाग लेते का 
अधिकार होता है, किन्तु वह मत नहीं दे सकता । बराक है नियुक्ति की 
शर्ते! एवं दशाएं राज्य सरकार ढारा निश्चित की जाती हैं । सामान्य रूप 


स्थानीय निकायों की बनावट १४३ 


से वह पांच वर्ष के लिए ही नियुक्त होता है किन्तु फिर भी निगम द्वारा 
राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति के 
बाद उसके कार्यकाल को अगले पांच वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा 
सकता है । किन्तु ऐसा वह एक बार ही कर सकता है। आयुक्त को अपने 
समय से पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा करने के 
लिए निगम की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। उसमें आयुक्त को हटाने का 
प्रस्ताव रखा जाएगा और यदि आधे से अधिक सदस्य इसका समर्थन करते 
हैं तो इसे मान लिया जाएगा । 


इस अधिनियम के अनुसार श्रायुक्त का पद अ्रमरीका के नगर- 
प्रबन्धक से मिलता जुलता है। नगर प्रवन्धक की मांति वह समस्त कार्य- 
पांलिका शक्तियों पर नियन्त्रण रखता है और बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के 
उनका प्रयोग करता है । यदि श्रायुक्त अपना कार्यकाल समाप्त होने से दो 
माह पूर्व हटा दिया जाए या त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो 
उसके स्थान पर कार्यवाहक आयुक्त भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त्र किया 
जा सकता है। निगम एक अथवा एक से अधिक उप-आ्रायुक्त नियुक्त कर सकता 
है। इसमें कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं । इनमें से किसी की नियुक्ति तो 
राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर और किसी की नगरपालिका 
सेवा आयोग की सिफारिश पर निगम द्वारा की जाती है। नगरपालिका 
सेवा आयोग, राज्य द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक सभापति होता है जो 
कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है और अन्य दो सदस्य होते 
हैं जिनमें से एक तो राज्य सरकार द्वारा और दूसरा निगम द्वारा नामजद 
किया जाता है । 


संक्षेप में यह कलकत्ता के नगरपालिका अधिनियम के अनुसार वहाँ 
का नगरपालिका प्रशासन का संगठन है। यह संयुक्त राज्य अमरोका की 
परिषद प्रबन्धक योजना ( (| शधा४88० 7)भा ) से बहुत कुछ मिलता 
जुलता सा है। यदि तुलनात्मक आध+र पर अ्रध्ययन किया जाये तो इन दोनों 
के बीच हमें पर्याप्त समानतायें एवं श्रसमानतायें दृष्टिगोचर होंगी। दोनों 
के मध्य सर्वेप्रथम भेद तो यह.है कि कलकत्ता की निगम परिषद का आकार 
बहुत बड़ा है जबकि अमरीका में प्रबन्धक योजना के अ्रधीन नगर परिषद 
पर्याप्त छोटे आकार की होती है ॥ संयुक्त राज्य अमरीका में यह एक सामान्य 
मत है कि सात से लेकर नो सदस्यों तक की परिषद अ्रधिक प्रभावपुर्ण एवं 
उपयुक्त होती है तथा इसमें अधिक योग्यता वाले लोगों के आने की 
सम्मावना बन जाती है । निगम जांच श्रायोग (एणफुणन्ांणा 
पर€अतं8ांणा एण्गांड्शं००) का तो यहाँ तक कहना था कि परिषद- 
प्रबन्धक योजना में नगर परिषद जितनी छोटी होगी वह उतनी ही कार्यकुशल 
भी होगी । इतने पर भी कलकत्ता निगम के पाषंदों की संख्या को ७५ से 
कम नहीं किया जा सका । फिर भी इतना श्रवश्य है कि एक विचार-विमर्श 
करने वाली संस्था का आकार इतना बड़ा तो होना ही चाहिए । नौ 
श्रथवा पांच सदस्यों की परिषद विषय पर शभ्रच्छी प्रकार से विचार नहीं कर 
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सकेगी। परिषद एक नीति-विर्माता निकाय हीता है और यह कहा जाता है 
कि अधिक लोगों. के बीच ही बुद्धि का. विव/सत रहता है! यद्यपि परिषद 'का 
बहुत बड़ा आकार अनेक समस्याओं से पूर्ण है. किन्तु छोटा आकार भी -सम-' 
स्याओं से अछता नहीं है । : मैक्डावल्ड के कपनातुसार क्योंकि परियद प्री 
तरह से एक विचार-विमर्श करने वाली संस्था है. भ्रतः इसका कोई कारण 
दिखाई हीं देता कि इसे पांच' व्यक्तियों तक ही सीमितःरख दिया जाये ।६ 
यह रथ है कि छोटे. आकार की परिषदें अमरीका में कुंशल्षताएंवंक कार्य: 
कर रही हैं किन्तु इसका यह श्र्थ कदापि नहीं होता कि बड़े आकार की 
परिषदों में वांछित कार्यकृशलता रह ही नहीं सकती । किसी . विचार-विमर्श 
करने वालें. तथा नीति-निर्माता निकाय के आकार में वृद्धि को. उस समय 
तक गलत नहीं भाना' जाना चाहिए जब तक कि. वह अब्यवस्था' की सीसा 
तक न पहुंचे जाये । कार्यकुशलत। को मापदण्ड बंनोकर परिषद का कोई 
निश्चित भ्राकार विर्धारित नहीं किया जा सकता । जहाँ दयर के' जीवन की 
सजस्यायें कम तथा साधाररा हैं वहाँ परिषद का छोटा आकार श्रत्वन्त कार्ये- 
कुल सिद्ध. हों सकता है। जहाँ पर समस्‍यायें भ्रतेक हैं, विभिन्‍न प्रकार की 
हैं तथा जटिल हैं वहाँ अनेक दुष्टिकोंणोों का प्रतितिधित्त होता चाहिए और 
इसेलिए आकार भी बड़ा होना चाहिए । उसमें वििन्‍्त भौगोलिक, आशिक 
एवं सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए किन्तु यह विकाय इतना 
बड़ा ने हो जाये कि कोरा वाद-विवाद का स्थल ही वन कर रह जाये । यहे 
संदिग्ध है कि मात्र पॉँच या छु: सदस्यों की परिषद बड़े तगर के जीवन के 
विभिन्‍्त पहलुभों का प्रतिनिधित्व कर प्रंथरेगी | इस प्रकार भ्ाकार के बारे 
में कोई भी कठोर रुख नहीं अपनाया जा?सकंता । यह तो एक देश की विशेष 
परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी आजकल 
यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि विवार-विभर्श करने वाली इस 
संस्था के श्राकार की वृद्धि उश्षकी कार्यकुशलता पर चुरा प्रभाव नहीं डालती | 
भ्रत: कलकत्ता, नगर निगम की परिषद के श्राकार का. बड़ा होना अपने आप 
में कोई आलोचना का विषय नहीं मात्रा जानो च्ांहिए:। 

॥ क डक * 
५... एन दूसरा वादविवाद, को अश्य बेगण बवर्कय कि. रा प्रायुक्त रे 
'पेंढ्च्युति से सम्बन्ध रखता है। कलफत्ता अधिनियम के ० न रा गत 

((०शएंड्भंणाद) कहा गया है। हम यह देख चुके हैं कि उसके ६५ रे 

एस दष के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिध्य पर राज्य सरकार 
हारा की. जाती है! उसकी सेवा की शर्त एवं दशायें मी राज्य सरकार द्वारा 
ही निध्ार्ित की. जोती हैं।.. उसे राज्य सरकार द्वारा कमी भी हटाया था 
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सकता है । निगम भी बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर दे तो वह हटा दिया 
जायेगा। अल में आयुक्त निगम का सेवक होता है। उसका मुख्य उत्तर- 
दायित्व उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है जो कि एक 
विचार-विमर्श के निकाय के रूप में निगम द्वारा निर्धारित की गई हैं। यद्यपि 
दिन प्रतिदिन के कार्य की दृष्टि से आयुक्त निगम का सेवक होता है तथा 
उसी के फन्‍ड से वह वेतन पाता है किन्तु नियुक्ति एवं पदच्युति के मामलों 
में उसको सरकार का सेवक बनाया गया है। इस प्रकार दो मालिकों की सेवा 
करते हुए आयुक्त के व्यवहार में अनेक प्रकार की समस्‍यायें पैदा हो सकती हैं । 
आदेश की एकत्ता (एग्रांएए ० ए०्रग8००) के सिद्धान्त को न अपनाने 
के कारण उत्तरदायित्व के निर्धारण में भी श्रम पैदा हो सकता है । श्रायुक्त 
पर राज्य सरकार का नियन्त्रण अधिक प्रभावपूर्ण है क्योंकि वह जब चाहे 
तमी उसे पद से हटा सकती है जब कि निगम को ऐसा करने के लिए बहुमत 
से प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता है। मनुष्य स्वभाव से अ्रपने आपको 
उसका सेवक मानता है जो कि उसकी नियुक्ति करे तथा जो उसे हटाने की 
शक्ति भी रखे। इस रूप में राज्य सरकार का निगम के कार्यपालिका 
अध्यक्ष पर व.स्तविक नियन्त्रण रहेगा । इस पहल की पर्याप्त आलोचना 
की गई है । विधेयक को जब व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया गया तो एक 
सदस्य ने कहा था कि इस प्रकार तिगत अपने चरित्र की स्वतन्त्रता को खो देगा 
आर सरकार के एक विभाग जंसा बन जायेगा । सभी आलोचनाशों का केन्द्रीय 
विचार यह था कि इसके द्वारा राज्य के अस्ीमित नियन्त्रण का क्षेत्र खुल 
जायेग। । यह विधेयक एक प्रकार से प्रगतिशील कलकत्ता के उत्थान को 
दबाने का एक प्रयास था | आयुक्त अ्रथनी नियुक्तित की दृष्टि से निर्देशन के 
लिये सचिवालय की झोर देखेगा | यह एक प्रकार से जनता की स्वतन्त्रता 
पर एक आक्रमण है और श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की स्मृति की तौहीन है । 


अमरीका में नगर प्रबन्धक ((आ9 (४०४7०४९४००) की नियुक्ति कुछ 
दूसरे ही प्रकार से होती है। नगर परिषद का सेवक होने के कारण वह 
उसी के द्वारा असीमित काल के लिए नियुक्त क्या जाता है। यह कहा 
जाता है कि वह उस समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह संतोष- 
जनक रूप से कार्य करता रहे । वह परिषद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्त रदायी 
रहेगा और अप्रत्यक्ष रूप से नगर के लोगों के प्रति । मैक्‍्सी (१४३४०७) के 
मतानुसार नगर प्रबन्धक्र योजना की एक विशेषता यह है कि नगर 
प्रबन्धक को पाषंद आयोग द्वारा अनिश्चित समय के लिये चुना ज येगा तथा 
उसे कभी भी हटाया जा सकता है। वह एक उच्च वेतन प्राप्त कार्यपालिका 
होती हैं । मैकोकले (७० (०० ) लिखते हैं कि नगर प्रबन्धक एक 
नियुक्त कार्यपालिका है उसे केवल भाड़े पर लिया ही नहीं जा सकता किन्तु 
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नगर परिषद द्वारा उसे कभी भी हटाया भी जा - सकता है !! नगर प्वत्धक 
अपने पद पर नगर परिषद की करपापग्रेन्त रहता है। नियमानुस्तार वह तब 
तक इस पद पर बना रहेगा जब तक कि नगर प उससे त्यागपत्र देते 
की प्रार्थेव। न करे अथवा वह अ्रपनी इच्छा से ही त्यागपत्र न दे दे |? इस 
अकार संयुक्त राज्य अभरीका में नगर प्रबन्धक को परिषद द्वारा नियुक्त एवं 
'पदच्युत किया जा सकता है जब कि कलकत्ता में इत दोनों कार्यों के समय 
"राज्य सरकार सामने.रहती है । यहां राज्य का नियन्त्रण अ्रधिक स्पष्ट एवं 
व्यापक है। ग्रायुक्त की नियुक्ति एवं पद-विमुक्ति पर सरकार की स्वीकृति 
आवश्यक होने के कारण उसे कार्यालय की सुरक्षा प्राप्त हो जाती है भौर 
बह प्रभावशील पाषंदों के हाथों की कठपुत॒ली बनकर जैसावे चाहें वसा 
करने के लिये मजबूर नहीं होता । अधिनियम के निर्माताओं ने आयुक्त की 
नियुक्ति एवं पद-विमृक्ति के मामले में परिषद को मुख्य तत्व बनाने के स्थान 
पर सरकार को सर्वोच्च बना दिया । आलोचकों का. तक था कि इस प्रकार 
-की व्यवस्था ने आयुक्त को निगम से स्वतन्त्र बवाकर हत शासन की स्थापता 
का प्रयास किया । असल में स्थानीय स्वायतत सरकार एवं प्रजातन्त्र के 
सिद्धासों के श्राधार पर सरकार को तिगम की स्वायत्तता एवं नागरिकों के 
नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता चाहिये । । 


ु परिषद प्रबन्धक योजना का एक भ्रन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि 
प्रबन्धक के हाथों में समस्त प्रशासक्रीय सत्ता एकत्रित हो जाती है * प्रवन्धक 
परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह परिषद के निर्देशन में रहकर 
समस्त प्रशासकीय कार्यों के बीच समन्वय करता है तथा परिषद के प्रति 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहता है । उत्तरदायित्व का यहे तत्व कैंतर्कता 
नगरपालिका अधिनियम में भी पाया जाता है किन्तु किसी भी सम हे 
हटा सकते का राज्य सरकार का अधिकार इसे महत्वहीत बना देता पे 
एक आ्रायुकत्त जो कि परिषद द्वारा बनाई गई नीतियों एवं योजनाग्रो 

उचित हूय से क्रियरान्त्रित कर रहा है, यदि किसी कारणवश मन्‍्त्री 8 को 
नाखुश कर दे तो उसे तुरन्त हटा दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि सरकार 
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यह समझती है कि एक प्रवन्धक कुशलतापूवेंक अपने पद पर काये कर रहा 
है तो भी यदि वह परिषद के बहुमत का समर्थन खो दे तो उसे हटाया जा 
सकता है । इस प्रकार आयुक्‍त के दो स्व्रामी हो जाते हैं श्रौर यदि उत्तकी 
दलीय स्थिति एक दूसरे से भिन्न है तो दोनों को खुश रखना कठिन हो 
जायेगा । दोनों के बीच संबर्ष होना अपरिहाये है और जब वे श्रपनी शक्ति 
आजमाने में लगे होंगे तो आयुक्त बचारा बीच में वंते ही पिसता रहेगा । 
इस प्रकार यह उपबन्ध ग्तिरोध भी पैदा कर सकता है। श्रायुक्त की 
नियुक्ति एवं पद-विमुवित के मामले में सरकार का वियन्त्रण श्रावश्यक है 
किन्तु यह एक अस्थायी रूप में होता चाहिये। इस सम्बन्ध में मूल शक्ति 
निगम के पास रहनी चाहिये । सरकार का कार्य तो केवल स्वीकृति प्रदान 
करने के औपचारिक दायित्व को पूरा करना होना चाहिये । सरकार को तो 
केवल रोक एवं प्रतिबन्ध लगाने चाहिये उसे स्वयं निर्देशन एवं श्राचरण नहीं 
करना चाहिये । सरकार का नियन्त्रण अस्थायी होना चाहिये । 


आयुक्त का पद महत्वपूर्ण होने के कारण कुछ विशेष ग्रुणों की मांग करता 
है जिनके होने पर ही एक व्यक्ति इस पद के दायित्वों का भली प्रकार एप 
संतोषजनक रूप में निर्वाह कर पायेगा । एक कार्यक्रुशल प्रवन्धक को सभी 
कलाओं एवं विज्ञानों का प्रकाण्ड ज्ञाता होना चाहिए। ज़्समें बुद्धि, राज- 
नीतिज्ञता, घैंयें, साहस आदि ग्रुखों का उचित समन्वय होना जरूरी है। 
व्यवहार की दृष्टि से कोई भी एक व्यक्ति दिल, दिमाग और चरित्र के 
इस श्रप्राप्य गुणों को परस्पर मिलाने में असमर्थ रहेगा। केवल श्रमानवीय गुणों 
सें युक्त उच्च व्यक्तित्व ही इस पद की आवश्यक विशेषताओं से युक्त हो 
सकते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका में एक लम्बे व्यवहार के परिणामस्वरूप 
नगर प्रबन्धक का एक व्यावसायिक वर्ग ही बन गया है । कलकत्ता में यह एक 
नया प्रयोग था तथा यहाँ की समस्‍यायें अधिक जटिल थीं । अमरीका में 
नगर प्रवन्धक योजना के बड़े से बड़े शहर की जनसंख्या भी कलकत्ता की 
जनसंख्या से कम है । इसके अतिरिक्त वहां इस योजना को ऐसे समय में लाग्र 
किया गया जबकि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्यी भारी संख्या में शरण लेने 
के लिए कलकत्ता के आस-पास जमा हो रहे थे । शहर नियोजन, गृह निर्माण, 
सफाई जल वितररा, नालियां श्रादि की समस्‍यायें ऐसी स्थिति में कई ग्रुना हो 
जाती हैं | ऐसी स्थिति में कलकत्ता नगर नियम की स्थापना उसकी सफलता 
के लिए एक बड़ी चुनौती थी । 


बम्बई नगर निगम 
[छण्रात्र शिपयांरंत्श (णफुणन्रांणा ] 


.. बम्बई नगर तिग्रम का इतिहास भी अपने पीछे स्थानीय लोक प्रशासन 
की लम्बी परम्पराएं रखता है। वर्तमान समय में वम्बई नगर निगम की 
अनेक समन्वयकर्ता कानूनी सत्ताएं हैं। इनमें परिषद सबसे अधिक महत्वपूर्णो 
है। परिषद में कुल मिलाकर १२४ सदस्य होते हैं जिनका निवरचिन क्षेत्र 
की जनता द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के उद्द श्य से महा वम्बई को ४१ 
बोर्डो में विभाजित किया गया -है । परिषद की माह में एक वार बैठक होना 
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झ्रावेश्यक है। किन्तु व्यवहार में यह सप्ताह में दो वार तया आवश्यकता 
पड़ते पर कई बार बंठकें बुला लेती है। परिषद की बैठकों की ग्रध्यक्षता मेयर 
हारा कौ जाती है जो कि प्रतिवर्ष श्रप्नोल में होते वाली इसकी प्रथम बैठक 
में निर्याचित किया जाता है । 


! बेम्बई तगर निगंस में परिषद के अतिरिक्त एक स्थायी समिति होतो 
है. जिसे कि श्रन्य कानूनी सत्ता माना जा सकता है। इसे मौलिक हप से 
सन्‌ १८७२ के बम्बई अधिनियम सी ([80फ%छ9 #ल गा ० 872) के 
द्वारा की गई थी ताकि नगर श्रायुक्त के ऊपर वित्तीय नियन्त्रसा रखा 
जा सके। उस सभय इसे नगर परिषद (0७ा॥ 0०छ०)) कहा जाता 
था। इसमें बारह पाबंद होते थे इनमें से वेयरमैन सहित चार की नियुक्ति 
सरकार द्वारा की जाती थी। सन्‌ १८८८ में नगर परिषद की जगह स्थायी 
समिति स्थापित की गई जिसे प्रतिवर्ष अपना सभापति चुनने का अधिकार 
दिया गया । सन्‌ १६२२ में समिति का आकार बढ़ा दिया गया । अब इसमें 
सोलह सदस्य रखे गए जि+में से बारह परिषद द्वारा निर्वाचित न चार 
सरकार द्वारा मनोवीत होते थे । सन्‌ १६३१ में इसके संविधान में संशोधन 
किया गया और नाभजदगी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस 
समय समिति में सोलह सदस्य हैं। ये सभी परिषद द्वारा तिर्वाचित होते 
हैं। ध्षम्िति के श्राघे सदस्य प्रत्येक वर्ष के श्रन्तिम दिनों में सेवा निवृत हो 
जते हैं । शिक्षा समिति का सभापति _ स्थायी समिति कु का अतिरिवत रा 
होता है। इसके समापति को प्रतिवर्ष प्रथम बैठक _ 2 सदस्यों द्वारा 
चुना जाता है। स्थायी समिति के मुख्य कार्य हैं--ठेकों की स्वीकृति देगा, 
बजट की छानबीन करना, सेवा सम्बन्धी नियम बनाता, धत को ख्ष 
करने की अनुमति देना, लेखे रखने का तरीका निश्चित करना तथा हवा 
की छान बीन करना, आदि । यह समिति प्रति सप्ताह एक बार मिलती है ! 


स्थायी समिति के अलावा एक विकास समिति (4॥8 2 कर 
2८०१००४ 00ग्रा7/००) होती है जोकि सभी विकास एवं सुधार 80889 
को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है । यह समिति गन्दी हा ह 
सफाई, गरीबों के रहते का प्रबन्ध, भूमि की खरीद एवं मं अ 8 
से सम्धन्ध रखती है । इसका संविधान बहुत कुछ स्थायी समिति 
है । यह प्राय: महीने में दो वार मिलती है । कि 

बम्बई विद्युत वितरण एवं संचार समिति वामक एक भरता रा हा 
होती है जो कि विद्युत वितरण एवं यातायात उद्यमों से अं ल सा हर 
इस समति में नौ सदस्य होते हैं । इसका एक सदस्य स्वाय 20 गा 
सभापति होता है । इस पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य ० 
नियुक्ति परिषद द्वारा ऐसे लोगों में से की जाती है जो क्िउ दा ह 
हो भी सकते हैं और नहीं भी | इन सदस्यों को 33028 23880 20 
विद्यत्त वितरण अथवा इन्जीनियरिंग, श्रौद्योगिक, व्यापारिक, 


श्रम मामलों में अनुभव होता है । इस समिति का समापति प्रति वर्ष समिति 


है ं | की की बैठक 
के सदस्यों ढ्वारा चुना जाता हू । समापत्ति एवं सदस्यों 27 हे 5! 
में उपस्थित होने के लिए पारिश्नमिक प्रदात किया जाता है। समिति का ह 
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अधधकार है क्रि अपनी उप-समितियां नियुक्त कर सके और उनको यह 
अपनी शक्तियां एवं कर्तव्यों में से हस्तांतरण कर सके। यह समिति निगम 
के विद्युत प्रसारण एवं यातायात उद्यम पर सामान्य नियन्त्रण रखती है। 
ऐसा करते समय वह परिषद की शर्क्‍्ति के आधीन रहती है । 


बम्बई नगर निगम में एक अन्य महत्वपुरां समिति शिक्षा समिति है 
जिसमें कि सोलह सदस्य होते हैं । इनमें से बारह सदस्य तो पारपर होते हैं 
और अन्य चार सदस्प गैर पाबंद होते हैं । गैर-पापंद सदस्थों की नियुक्ति के 
लिए योग्यतायें निर्धारित करदी गई हैं। जिस व्यक्ति में ये योग्यताए हों 
उसको समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में 
इसके आधे सदस्य सेवा-निवुत हो जाते हैं । यह समिति महिने में एक बार 
मिलती है और प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर विचार करती है । 


ज़क्‍त समितियों के श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य विशेष समितियां भी होती 
हैं जो कि परिषद द्वारा नियुक्त की जा सकती हैं श्रौर जितको परिपद 
अपनी शक्तियां सौंप सकती है । ऐसा करने के जिए परिपद 
को अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होगा । 
परिषद द्वारा इत विशेष समितियों का कार्यक्षेत्र परिमापित कर दिया 
जाता है, और इस प्रकार एक विषय को तत्सम्बन्धी समिति के पास भेजा 
जा सकता है । ये समितियां अ्पने लिए प्रस्तुत किए गए विपयों पर पर्याप्त 
विचार करने के बाद परिषद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। सन 
१६५६-५७ में चार इस प्रकार की विशेष समितियां थीं । ये थीं-कार्य समिति 
(०5 (०ग्रगरां(००) , बाजार एवं उद्यान समिति (शैशॉप्ट5ड थाते 
एिथ्ातटा8 (०००), मेडीकल सुविधा और जन-स्वास्थ्य समिति 
(४९०ांट४] रिज्ञा्ी 2॥0. ?एञाहए प्रद्याए। (०एञ7र/९९), कानून, 
राजस्व एवं सामान्य उहं श्य समिति (॥.89, रिण्शशाारड धाते ठशाशत्व 
शिप्र70565 (:०णायों।००) । इनमें से प्रत्यके विशेष समिति में चौबीस 
सदस्य होते थे. जिनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार 
पर परिषद द्वारा की जाती थी । चयन समिति की नियुक्ति प्रत्येक सामान्य 
चुनाव के बाद होती थी। भ्रत्येक विशेष समिति में एक सभापति होता था 
ओर एक उप-सभापति जो कि एक वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते थे । 
उनको पुन: विर्वाचित भी किया जा सकता था। 


इन समितियों के अ्रतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की समितियां भी होती 
थीं जिनको सम्पर्क समिति ((०ाआ0्राए७ 0णगागां।००) कहा जाता 
था। परिषद किसी भी विषय को इन समितियों में विचारार्थ पेज सकती 
थी जिस पर पर्याप्त विचार करने के बाद ये समितियां अपना प्रतिवेदन 
परिषद को भेजती थीं । इस प्रकार की समितियों के सदस्यों की संख्या पर 
किसी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई । 


.. विभिन्‍त प्रकार की इन समितियों के अलावा नगर निगम की एक अन्य 
सत्ता नगर झायुकत ()(एगांभंजक। (०्या्रॉ्पंणाटा) है। नगर प्रायुक्त 
की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । वह प्राय: भारतीय प्रशासनिक 
सेवा का सदस्य होता है । वैसे वह तीन वर्ष के लिए नियुक्त होता है किन्तु 
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उसे पुन: नियुक्त भी किया जा सकता है। सभी पार्षदों के ५४/८ मत से उसे 
कभी भी हटाया जा ' सकता है । वह प्रशासकीय स्टाफ का अ्रध्यक्ष होता है । 
वह परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में . उपस्थित - रहता है, वाद- 
विवाद में भाग लेता है किन्तु मत देने का अधिकार नहीं रखता ' 


सामान्य प्रबनच्धक (ठलालाव। शक्वाबएथ ) की नियुक्ति राज्य 
सरकार की स्त्रीकृति से परिषद द्वारा की जाती है। यह अधिकारी अपना 
पूरा समय निगम की सेवाओं में व्यतीत -करता है। इसे पुनः कई बार 
चुना जा सकता है । इसका एक बार का अधिक - से अधिक कार्यकाल पांच 
वर्ष होता है। इसे परिषद के पूर्ण सदस्यों के आधे मत द्वारा ही 
हटाया जा सकता है । विद्युत वितरण एवं यातायात उद्यमों के सम्बन्ध 
में उसके कर्तव्य नगर आयुक्त से मिलते हैं । 5९ १) 


बम्बई नगर निगम की वित्तीय शक्तियां केवल कुछ करों तक ही सीमित 
हैं जिनका कि व्यक्तिगत रूप से उल्लेख कर दिया गया है। यह प्रवृत्ति 
अभ्राजकल बदल चुकी है। बाद में बनाए गए नियमों में यह प्रयास किया गया 
है कि कानूनी उपबन्धों के क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि सरकार ग्रावश्यकता 
के अभ्रनुसार कर लगा सके । व 
पटना नगर निभम 
(एबागब 'चपरताएंटाना (0णफृणबारणा ) 
“बिहार में सन्‌ १६५६-५७ के समय शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए 
तीन प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही थीं। ये हैं-तगर निगम, नगर- 
पालिकाएं, और सूचित क्षेत्र समितियां (४०धर९९ &768 (०णाग्रा।९९४) । 
इनमें से नगर निगम संस्था पटना में कार्य करती है । पटना का नगर निगम 
उसी श्रेणी में आता है जिसमें कि श्रहमदाबाद, वम्बई, पूना, नागपुर प्रादि 
नगरों के निगम आते हैं। यह कलकत्ता और मद्रास के तिगमों से भिन्‍न है | 
इन दोनों प्रकार के निगमों की रचना यद्यपि कार्यों के वितरण के सिद्धान्त 
पर आधारित है किन्तु फिर भी दोनों प्रकारों के बीच पर्याप्त श्रन्तर है । 
यह अन्तर समितियों के स्तर एवं शक्तिथों से सम्बन्ध .रखता है। पदना 
नगर निगम के कार्यो को सम्पन्त करने के ' लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार 
की सत्ताए हैं--परिषद, स्थायी समिति, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है 
परिपद की महत्वपूर्ण शक्तियों का 'सम्बन्ध बजट, सामान्य नीतियां, बड़ 
समभौते एवं नियुक्तियों से रहता,है । परिषद को नियम एवं उप-नियम बताने 
की शक्ति है । स्थायी समितियों की शक्तियां एवं काये, कार्यपालिका एवं 
वित्तीय प्रशासन से सम्बन्ध रखते हैं | इसका एक अत्यन्त महत्वपूरा काय 
मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी के कार्यो एवं निर्णायों पर नियन्त्रण स्थापित 
करना है | इस व्यवस्था में परिषद को नगर का सर्वोच्च प्रशासकीय निकाय 
माना गया है तथा मुख्य कार्येपालिका अधिकारी को परिषद एवं इसको 
समितियों की इच्छा तथा निर्णुयों को क्रियान्वित करन वाला कहा ३५ 
उत्तरदायित्व को के महत्व के अनुसार बांदा गया है । 

है | प्रशासकीय त्व को विषय के मह्‌त् वात 
उदाहरण के लिए मुख्य अमभियन्ता, स्वास्थ्य का मे डीकल & हु है 
उप मुख्य कार्यपालिका अधिकारी तथा पर्याप्त वेतन पाने वाले अन्य एस ह 
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अधिकारियों की तियुक्ति परिपद द्वारा की जाती है। छोटी-मोटी नियुक्तियों 
को सुख्य कार्य पालिका अधिकारी कर लेता है। प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का 
यह विभाजन प्रशासकीय नीतियों के निर्माण तथा नीतियों के क्रियान्वयन 
के भेद पर आधारित है। हि 
परिषद की शक्तियों को उसकी स्थायी समितियों में भी वांट दिया 
गया है। विभाजन के सिद्धान्त समान हैं। इस विभाजच के सिद्धान्त की दो 
विशेषताएं हैं। प्रथम, विस्तृत कार्यों के सम्बन्ध में कीर्यपालिका सत्ता का 
'वैधातिक सम्माग है। दूसरे, स्वयं कानून द्वारा समिति को परिपद के नियन्तररा 
से स्वतन्त्रता प्रदान की गई है | पटना में भी स्थायी समिति को बम्चई की 
भांति कूछ प्रशासकीय कारये सौंपे गए हैं; जैसे कम धन वाले ठेकों की स्त्रीकृति, 
छोटी-पोटी नियुक्तियां, आदि । इस सम्बन्ध में दो पहलुओं पर मुरुय रूप से 
विचार किया जा सकता है। प्रथम यह है कि क्‍या समिति को कुछ ऐसी 
शक्तियां देना उपयुक्त था जिनका प्रयोग वहु अपनी नियुक्तिकर्ता परिषद 
नियस्त्रणु से बाहुर रहकर कर सके और दूसरे, क्या यह सही था कि प्रशास- 
कीय कार्य को कठोर लाईतों पर वित्तरित कर दिया जाए । वस्तबिक 
व्यवहार की दृष्टि से देखा जाएं तो समिति का स्वतन्त्र व्यवहार यथार्य से दूर 
है क्योंकि दूधरे चुनाव का भय समिति के सदस्यों पर स्देव ही छाया रहता 
हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग इस रूप में करना होता है जिसे कि 
परिषद के सदस्यों का बहुमत पसन्द करें। ऐसा होते पर ही वे पुनः 
निर्वाचित होन का स्वप्न देख सकते हैं । ऐसी स्थिति में उद्देश्य भ्रसफल हो 
जाता है । 
पटता नगर निगम में ५२ सदस्य होते हैं । सदस्यों की यह संख्या 
कानून ह्वारा निर्धारित की गई है । पारषद कहलाने वाले कुल सदस्यों में से 
३७ सदस्य निर्वाचित होते हैं, पांच सदस्य निर्वाचित एवं नियुक्त पारपदों द्वारा 
सहवृत्त किए जाते हैं। इनमें से एक अनुसूचित जाति का होता है, चार 
अधिकारी इसके प्रदेन सदस्य होते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से निगम के 
अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे प्रदेश को ३७ वार्डों में विभाजित कर दिया 
गया है। प्रत्येक वार्ड चार वर्ष के कार्यकाल के लिए एक सदस्य चुनता है । 
इसके पदेन सदस्यों में जनस्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग, जन कार्य 
विभाग के प्रमुख तथा पटना विकास न्यास का सभापति होता है। पटना 
नगर निगम में पदेन एवं तियुक्त सदस्यों की परम्परा बम्बई से ग्रहण को गई 
है, जहां इसे छोड़कर श्र पूर्णत: निर्वाचित परिषद को अपना लिया गया 
है । कलकत्ता नगर निगम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है । मनोनीत 
तथा पदेन सदस्यों की व्यवस्था अप्रजातन्त्रात्मक मानी जाती है | इस व्यवस्था 
- को चाहे किसी भी आधार पर न्यायोचित ठहराया जाए किन्तु प्रजातन्त्र की 
दृष्टि से यह अनुपयुक्त ही कही जाएगो । इसी प्रकार नियुक्त किए जाने वाले 
सदस्यों का उपबन्ध भी श्रग्नजातत्त्रात्नक है। कभी-कभी वे निर्वाचित समूह 
के बीच सन्तुलन स्थापित कर लेते हैं । परिणामस्वरूप कई बार ऐस) होता 
है कि एक नियुक्त सदस्य अपने आपको सभापति के रूप में निर्वाचित करने 
में सफल हो जाता है । पटता नगर निगम अपनी स्थापना के बाद कई वर्षों 
पक नियुक्त सदस्य के समापतित्व में रही । कभी-कमी निर्वाचित बहुमत के 
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नेता को नागरिक प्रशासन ४ अध्यक्ष होने से रोक दिया जाता है। नामजदगो 
की व्यवस्था की अतीतकाल में के नेताओं ने पर्याप्त आलोचनाए की हैं । 
स्वतन्त्रता के बाद अनेक राज्यों में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 
किल्तु बिहार ने इसे अपना कर अपनी रूढ़िवादिता एवं नोकरशाही 
दृष्टिकोण का परिचय दिया। उपबन्ध में सहवृत के सिद्धान्त को श्रपना लेने 
के बाद भी नामजदगी की व्यवस्था को बताए रखना निगम पर अनुचित रूप 
से केन्द्रीय नियन्त्रण को स्थापित रखा | फ्रास, अमरीका तथा ग्रेट न्नेटेन में 
इस व्यवस्था का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता । नियम के लिए होने वाले 
निर्वाचनों में प्रत्येक वह व्यक्ति बोल सकता है जो कि २१ वर्ष का है तथा 
पटना में रहता है। प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन वाले बर्ष में पटना की 
सीमाओं में कम से कम छ: माह तक रहता जरूरी है। कोई भी कम्पनी 
श्रथवा संस्था, यदि वह मतदाता के रूप में रजिस्टर में लिखी जा चुकी है, 
मत देने का अधिकार रखती है । 
| जब परिषद की प्रथम बंठक होती है तो वह उसमें एक मेयर और 
. एक उपमेयर का चुनाव करती है ! यह चुनाव एक वर्ष के लिए किया जाता 
हैं और एक व्यक्ति को एक से अधिक वर्षों तक पुत: अवसर दिया जा सकता 
है । पटना नगर नतिगभ में मेयर का कायलिय बम्बई की अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण है । मेयर स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। जब मुख्य 
कार्यपालिका श्रधिकारी को नियुक्ति की ज,ती है तो मेवर से विचार-विमर्श 
किया जाता है । इस प्रकार मेबर केवल एक नागरिक अध्यक्ष ही नहीं है 
वरन्‌ इससे भी कुछ श्रविक है । स्थायी समिति का समापति होने के कारण यह 
राजनैतिक कार्यवालिका निकाय का भ्रध्यक्ष बन जाता है और इत्त प्रकार 
' वित्तीय प्रशासन से सम्बन्धित मालों में मुख्य कार्यप्रालिका अधिकारी के 
कार्यों का निरीक्षण करता है । बम्बई या कलकत्ता का मेयर नगरपातिका 
प्रशासन में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता । इन महत्वपूर्ण कार्यो के अतिरिक्त 
: मेयर अन्य सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह भी करता है, उदाहरण के लिए निगम 
' की बँठकों की अध्यक्षता करना, उसकी बैठकें बुलानां तथा कार्य-सूची तेयार 
करना आदि । उपमेयर, मेयर का अनुपुरक होता है। वह ऐसे समग्र में 
* मेयर के कार्यों को सम्पन्न करता है जबकि मेयर अनुपस्थित हों) भेवर 
स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। है 
निगम की शक्तियां [70705 ण ॥॥9 (०फण4#07] नाना नगर 
निगम की महत्वपूर्ण शक्तियों का सम्बन्ध नियम व उपनियम बनाने, महल ' 
पूर्ण नियुक्तियां करने, बड़े ठेके करने, बजट के अनुमान पास करने तथा नगर 
की सरकार की सामान्य समस्याओं से रहता है। इस प्रकार अ गम 
प्रधिकार हैं कि वह अपनी बैठकों का कार्य संचालन करने के लिए कर क 
तथा उपनियम बना सके ; साथ ह्ठी नियुक्त किए जाने वाल भ्श्विकारिया एव 
सैवकों की नियुक्ति का तरीका, उनकी सेवा की शर्ज , जैसे कत्त व्य, गा 
छठी, सजा, पदविमुक्ति आदि का भी निश्चय करते हैं । निगम द्वारा 80% 
0 ये नियम राज्य सरकार की स्वीकृति के विषय होते हैं ॥ इस प्रकार हा 
सकता है कि निगम इस क्षेत्र में पहल करने की शक्ति रखती कि 
क्छ नहीं । तीन सौ झपये से कम्त बैतन प्रात वादे 


गए ये 
कहा जा 
अस्तिम निर्णय लेने की श्र 
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अधिकारियों की नियुक्ति निगम द्वारा की जा सकती है । निगम की यह शक्ति 
भी असीमित नहीं है । इसे लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करना होता 
है और इसलिए इसकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । उप मुख्य कार्य- 
पालिका अधिकारी की नियुक्ति के समय मेयर को राज्य सरकार की स्वीकृति 
लेनी होती है । राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद निगम कर लगा सकता 
है । इसकी कर लगाने की शक्ति पर भी कुछ प्रतिबन्ध लागू किए गए हैं। 
बजट बनाते समय मी निगम मनमानी नहीं कर सकता क्‍योंकि बजट की मर्दे 
उसी प्राथमिकता में रखनी होगी हैं जो कि कानून द्वारा बनाई गई हैं। निगम की 
एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि वह एक विशेष उपबन्ध द्वारा अपनी किसी 
मी शक्ति को ज्िंसी भी विचार-विमर्श की समिति के लिए हस्तांतरित कर 
सकती है, यद्यपि इस शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा बहुत कम ही किया जाता है। 


निगम की ये विभिन्‍न महत्वपुरां शक्तियां हैं। इन सभी का प्रयोग 
वह विभिन्‍न समितियों एवं मुख्य कायपालिका अधिकारी की सहायता एवं 
सहयोग से करता है । असल में देखा जाए तो ये शक्तियां पहल करने की 
शक्तियां हैं। वास्तविकता यह है कि इन शक्तियों के प्रयोग पर 
इतने प्रतिबन्ध लगे हुए हैं कि निगम यह नहीं सोच पाता कि 
उसका भी स्वतन्त्र राजनैतिक अस्तित्व है और अपने आन्‍न्तरिक मामलों तक 
का प्रबन्ध करने की उसे स्वतन्त्रता है । निगम माह में कम से कम एक बार 
अवश्य मिलती है । इसकी साधारण बैठकों के लिए कुल संख्या का १/३ होगे 
पर गणपूर्ति मानी जाती है जबकि श्रसाधारण बैठकों के लिए आधे सदस्यों 
का होना जरूरी है। 

समितियां [7९ (णर्णप्र।९९5 |--पटना नगर निगम व्यवस्था में 
दो प्रकार की समितियां है । एक प्रकार की समितियां स्थायी समितियां हैं 
और दूसरे प्रकार की समितियां विचार-विमर्श करने वाली समितियां हैं। 
इन दो समितियों के बीच मूल अन्तर उन शक्तियों के' आधार पर है जिनका 
कि ये प्रयोग करती हैं । स्थायी समिति (परक्र6 $क्रावांतड़ (०गा्रा।००) 
तीन समन्वयकर्त्ता नगरपालिका सत्ताओं में से एक है। अधिनियम द्वारा 
इसको कुछ शक्तियां सौंप दी गई हैं। परामशंदात्री समितियां (टणाइए- 
ए० (००७७) के पास ये शक्तियां नहीं होती । जैसा कि इनके नाम 
से प्रतीत होता है परामशंदात्री समितियां मुख्य रूप से परामर्श देने वाले 
निकाय हैं । इनको कार्यप:लिका सम्बन्धी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। फिर भी 
निगम द्वारा उनको कार्यंपलिका सम्बन्धी कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। इस 
प्रकार इन समितियों का अधिकार क्षेत्र स्थायी समित्ति के अधिकार क्षेत्र से 
पूर्णत: भिन्न होता है। इसकी शक्तियां निगम द्वारा सौंपी जाती हैं और 
उनको कभी भी वापस लिया जा सकता है। स्थायी समिति की शक्तिथो को 
निगम इस प्रकार वापस नहीं ले सकता'। 


स्थायी समिति के कार्य वे हैं जो कि वित्त एवं कार्यपालिका समिति 
द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। इसकी शक्तियों का सम्बन्ध नियुक्ति, ठेके, तथा 
बजट निर्माण आदि से होता है । १५० से लेकर ३०० रुपये प्रति माह वेचुन 
पाने वाले पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति इसे प्राप्त होती है । इस शक्ति 


हक कर े में 5 पु लो 
(धर भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


के प्रयोग समिति हरा निगम की स्वीकृति के श्राधार पर किया जा सकता 


हैं। ५००० से अधिक ग्रौर ५०००० रुपयों से कम खर्चे वाले प्रत्येक ठेके 
स्थायी समिति की स्वीकृति श्रावश्यक संमभी जाती हैं। 00 हो 
तथार करते का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यपांलिका अधिकारी पर होता है किन्त 
निगम के सम्मुख प्रस्तुत किएं जाने से पूर्व उन पर समिति द्वारा पूणंत: 
विचार किया जाता है। संमिति को यह अधिकांर है कि वह एक ही मुत्य 
शीर्षक 5 अधीन, एक बंजट अंनुदान' की मात्रा - अथवा-उसके कुछ भाग को 
हुसरे में भेज दे अथवा उसे कम करदे। इस प्रंकार की प्रत्येक कमी एवं 
परिवतंन की सूचना आवश्यक रूप से निगम को देनी होती है | यदि रुपयों 
की मात्रा ५०० से ऊपर है तो निगम जैसी चाहें वेसी आज्ञा प्रसारित कर 
सकता हूं । ह 
स्थायी समिति को वित्तीय प्रशासन के कुछ पहलुओं में भी कुछ 
भत्रिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासकीय मं मलों में भी मुख्य 
2३ अधिकारी को स्थायी समिति की स्वीक्त्ति प्राप्त करनी 
ती है। ह . ; 
स्थायी समितियों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की समितियां परामशे- 
दात्री समितियां होती हैं । ऐसी समितियों की संख्या चार हैं--() शिक्षा 
समिति, (7) मेडिकल, जनस्वास्थ्य और पशु चिकित्सा समिति, [#) जन- 
कार्य समिति, (५४) बाजारऔर बाग समिति। इनमें से प्रत्येक समिति के 
लिए य्रथोचित विषय ॒ विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इसका भ्रर्थ यह है 
कि शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामले पहले शिक्षा समिति हारा देखे जायेंगे 
और उसके बाद परिषद इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही कार्य 
करेगी | यदि निगम चाहे तो अपनी कुछ शक्तियां. विशेष प्रस्ताव द्वारा इन 
समितियों को हस्तांरित कर सकता है । का | 
स्थायी समिति में दो पदेन सदस्य तथा तेरह निर्वाचित सदस्य होते 
हैं । मेयर तथा उपमेग्रर इसके पदेन सदस्य हैं । इसके तेरह सदस्यों का चुनाव 
हर तीसरे वर्ष निगम की ग्रथम बैठक में किया जाता है। मेयर इस समिति 
का सभापति होता है । यदि कोई सदस्य व्िना छुट्टी प्राप्त किए लगातार दो 
महीने अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। समिति 
के सदस्य पुन: निर्वाचित होने का अधिकार रखते हैं। दूसरी शोर प्रत्येक 
प्रामशंदात्री समिति में कम से कम पांच और अ्रधिक से अधिक नो सदस्य 
होते हैं । सदस्यों का निर्वाचन .एक वर्ष के लिए निगम द्वारा किया जाता 
है। प्रत्येक समिति अपने एक सदस्य को समभापत्ति चुन लेती है । यदि समिति 
चाहे तो एक विशेष प्रस्ताव हारा निश्चित समय के लिए किसी ऐसे व्यक्त 
को अपने कार्यों में सहयोग देने के लिए आमन्त्रित कर सकती है जोंडि 
परिषद का सदस्य नहीं है । इस प्रकार से लिए हुए सदस्यों को समिति की 
बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता । े 
इस प्रकार स्थायी समिति एवं परमश्णदात्री समितियों के श्राकार एवं 
संगठत में पर्याप्त अन्तर होता है। स्थायी समिति किसी वाहर के व्यवित 
को अपनी बैठकों में सहयोग देने के लिए नहीं बुला सकती। स्थायी समिति 
का कार्यकाल भी परामर्शदात्री समिति की तुलना में दुगुना होता हैं 


स्थानीय निकायों की बनावट १५ 


एक समिति द्वारा कितना कार्य क्रिया जाएगा, यह बात अनेक तत्वों 
पर निर्भर करती है; उदाहरण के लिए स्थानीय परिषद के साधन तथा स्रोत; 
परिषद में बहुमत दल की नीतियां एवं कार्यक्रम तथा स्वयं परिषद की सत्ता 
का विस्तार आदि । इसी प्रकार एक समिति का आकार भी कई तत्वों पर 
निर्मर करता है, उदाहरण के लिए परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, परिषद 
वी समितियों की कुल संख्या, आदि | यद्यपि समितियों का आकार एक 
सामान्‍य प्रश्न है जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है किन्तु फिर 
सी साधारण रूप से यह समक़ा जा सकता है कि, छोटी समितियां प्रभावशाली 
विचार-विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं तथा उनके सदस्यों में 
उत्तरदायित्व की भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है । दूम्तरी ओर बड़े आकार 
की समितियों के भी कुछ अपने लाभ हैं जिनके झ्राधार पर ई डी० साईमन 
(5, ॥0. 8700) ने बड़ी समितियों का समर्थन किया है। वड़ी समिति का 
एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह परिषद्र के सभी भागों का प्रतिनिधित्व, 
कर पांती है । दूसरे, कुछ समितियों का कार्य इतना भारी तथा विभिन्नता- 
पूर्ण होता है कि उसे सम्पन्न करने के लिए उपसभितियां नियुक्त करना जरूरी 
हो जाता है । इस प्रकार सिद्धान्त रूप से परिषद की समितियों के आकार 
के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं हो सकती । 


सुख्य कार्यपालिका अधिकारी (7॥० एक्स 7:%एएफऑए९ 0९० )- 
इस ग्रधिकारी की नियुक्ति विहार लोक सेंवा आयोग की सिफारिश पर राज्य 
सरकार द्वारा की जाती है । राज्य सरकार निगम के मेयर से भी सलाह 
लेती है | यह नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाती है । एक बार क़ार्यकाल 
समाप्त होने के बाद एक ही व्यक्ति को पुन: भी नियुक्त किया जा सकता है। 
पटना नगर निगम 'में मुख्य कार्यपालिक्रा अधिकारी की स्थिति बम्त्रई तथा 
कलकत्ता. से भिन्‍न है । बम्बई में नगरपालिका आयुक्त को तीन वर्ष के लिए 
नियुक्त किया जाता है तथा कुल पारषदों के ५/८ मतों से कभी भी हटाया 
जा सकता है। कलफंत्ता में उसकी नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए होती है किच्तु 
राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करनें के बाद तथा राज्य सरकार से 
स्वीकृति मिल जाने के बाद भी वह केवल एक ही वर्ष के लिए उसका कार्ये- 
काल बढ़ा सकती है । 

. पटना नगर निगम का मख्य कार्यपालिका अधिकारी राज्य सरकार 
द्वारा ही हटाया जा सकता है। यद्यपि ऐसा करने से पूर्व वह विहार लोक सेत्रा 
अ्रयोग से विचार विनिमय करेगी । जब निगम के प्रस्ताव पर अथवा वंसे ही 

राज्य सरकांर को यह विश्वास हो जाए कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
अपने पंद के दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है अथवा उसने कोई गलत 
कार्य किया है तो राज्य सरकार बिना किसी बात की प्रतीक्षा किए उसे उसके 
पद से हटा देगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि पटना में मुख्य कार्यपा लिका 
अधिकारी पर तिगम का नियन्त्रण कलकत्ता की अपेक्षा कमंजोर है। म्‌ख्य 
कार्यपालिका अधिकारी का वेतन तथा भत्त राज्य सरकार द्वारा तय किए 
जाते हैं तथा इनको उसके . काग्रेकाल में नहीं बदला जा सक़ता। यद्यपि 
सामान्य रूप से वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिया जाता है किन्तु फिर 
भी उसे नागरिक सेवा के बाहर से भी लिया जा सकता है । 


ह्ष्द्द मारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


५ वह प्रशासकीय स्टाफ का अध्यक्ष होता है तथा नगरपालिका के 
प्रचलित प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। वह समितियों एवं परियद की इच्छा 
तथा जिशयों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। वह॒ निगम तथा 
उसकी समितियों की बंठकों में माग लेने का अधिकार रखता है किन्तु मतदान 
नहीं कर सकता ॥ इसके साथ ही उमप्तको कुछ स्वतन्त्र शक्तियां भी प्राप्त होती 
हैं । वह कुछ छोटी-मोटी नियुक्तियां करने तथा ठेके करने के कार्य भी कर 
सकता है । १५० रु० प्रति माह वेतन से नीचे पाने वाले सभी प्ों पर 
नियुक्तियाँ उसी के द्वारा होती हैं । पांच सौ रुपयों से नीचे के खर्चे वाले ठेके 
भी उधके द्वारा किए जाते हैं। मुख्य कार्यपपलिका अधिकारी को कुछ अन्य 
प्रशासफीय शक्तियां भी प्रदात की गई हैं । वह बजट के अनुप्तान तैयार करता 
है तथा कर लगाने के लिए मूल्यांकन सूची वनाता है । राज्य सरकार द्वारा 
उसे मूल्यांकन सूची के विरुद्ध ऐतराजों को सुनने की शक्ति भी प्रदान की गई 
हैं । कसी दुर्घटना, अकल्पित घटना अ्रथवा चुनौती देने वाली स्थिति की 
दशा में वह कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जैसा कि उस संकट काल में 
न्यायोचित समका जाए किन्तु इस कदम की सूचना उसे स्थायी समिति 
अथवा निगम को देनी होगी ) 


पटना नगर निगम पर सरकार का नियन्त्रण [6णशाएशा/। 
टगाएण ०ए९ नगर ऐचफंटंफ्ंम (णफुणरधंणा ]:--जब राज्य सरकार 
यह अनुमव करे कि नगरपालिका सत्तायें अपना कार्य ठीक प्रकार नहीं कर 
रही हैं तो वह उनसे ऐसा करने के लिए आग्रह कर सकती है । इतने पर भी 
यदि वे आवश्यक कदम उठाने में असफल रहती हैं तो राज्य सरकार द्वारा 
उन्हें सम्पन्न करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता 
है | जब राज्य सरकार यह अनुमव करती है कि निगम के किसी अधिकारी 
अथया सेवक ने अपने कत्त ब्यों का ठीक ढंग से पालन न करके शक्तियों का 
दुरुपयोग किया है तो वह नगरपालिका सत्ताझ्रों को उसे दण्डित करने के लिए 
आदेश एवं निर्देश प्रसारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 
को यह अधिकार है कि कानूत, शान्ति एवं सुरक्षा के नाम पर वग्रपरालिका 
सत्ताग्नों के किसी भी प्रस्ताव या आज्ञा को क्रियान्वित होने से रोक दे । इस 
प्रकार राज्य सरकार निगम के ऊपर अनेक प्रकार की शक्तियां रखती है । 


तगर निगम के कार्यों पर राज्य सरकार के नियन्त्रण की नही 
बहुत अधिक हैं। श्रसल में नियम द्वारा ऐसा कोई भी महत्वपुर्णोा काय हो 
किया जाता जिसमें कि राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित न किया गया गायों 
निगम द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के विना कोई भी कर नहीं ल 5 
जा सकता । नियम जित नियमों एवं उपनियमों को बनाती है उत अ हक 
सरकार की स्वीकृति श्रावश्यक है | राज्य द्वारा नगर निमम को 32222 
वाली सहायता एवं अनुदान भी एक ऐसा साधन है 8 हृ 
निगम के कार्यो पर परयाप्त नियन्त्रण रखते में सफल हो जाते 


कुल मिलाकर वस्तु स्थिति के निरीक्षण के बाद यह हज 
कि पटना नगर निगम दारा लिए गये किसी भी निर्णय पा ह कक 
भिषेध श्रधिकार रखती है । एक तो पटना नगर निगम अ्रधिनियम के 
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ही पर्याप्त बड़ा है। व्यवस्थापिका ने ही उसके ऊपर भनेक प्रकार के गम्मीर 
प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। साथ ही व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को नियंत्रण 
की विस्तृत शक्तियां दी हैं जिनको नौकरणशाही के द्वारा काम में लाया जाता 
है । व्यवस्थापिका के व्यवहार से स्पष्ट प्रतीत होता हू कि इसने स्थानीय स्तर 
के अपने साथियों में भारी ग्रविश्वास दिखाया है तथा राज्य सरकार पर अधिक 
विश्वास किया है । राज्य सरकार एवं स्थानीय परिषद को एक दूसरे को 
विश्वास में रखकर कार्य करना चाहिए । विश्वास से ही विश्वास पैदा होता 
हैं । जब तक राज्य सरकार का इस परिषद पर अविश्वास बना रहेगा तब 
तक वह परिषंद के दिल में भी अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकती । 


.. स्थानीय परिषद पर राज्य सरकार के अतिशय नियंत्रण के पक्ष में 
अनेक तक प्रस्तुत किये जाते हैं। यह कहा जाता है कि राज्य सरकार के 
पास ज्ञन एवं अनुभव अपेक्षाकृत श्रधिक होता है श्रौर इसलिए बह स्थानीय 
सत्ताश्रों को सही दिशा में निर्देश एवं प्रथ-प्रदर्शन करने में समर्थ है। दूसरे, 
राज्य सरकार का यह सुरुय उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि स्थानीय 
सत्तायें ठीक प्रकार से काय कर रही हैं अ्रथवा नहीं । अपने उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करने के लिए इसे शक्तियों की श्रवश्यकता है तथा जरूरत पड़ने पर 
यह उन शक्तियों का प्रयोग भी कर सकती है। तीसरे, अ्रतीत काल में 
स्थानीय निकायों ते बड़े ही श्रनुत्तर-दायित्वपूर्ण ढंग से काये किया है । इस 
अनुभव का लाभ उठाते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि भ्रव उनके कार्यों पर 
पर्याप्त नियंत्रण रखा जाये । इन सभी मान्यताओं में सत्यता का कुछ अ्रश है । 
विचार यह किया जाना चाहिए कि नियंत्रस्म के ये तरीके प्रभावशाली हैं अथवा 
नहीं तथा इन सभी नियंत्रण के तरीकों को बनाये रखना कहां तक उचित है। 


नगरपालिका 
[४ण्ाांधंएशां(१ |] 


भारत के विभिन्न नगरों में नगरपालिका का प्रारम्भ किसी न किसी 
रूप में ब्रिटिश शासन काल में ही हो चुका था । यद्यपि उस समय उनका रूप 
एवं कार्य क्षेत्र आज की तुलना में बहुत कुछ भिन्‍त था । उस समय इन संस्थाश्रों 
का लक्ष्य भी आज से भिन्‍त था। ये केन्द्रीय सरकार के कार्यभार को कम 
करने के लिए तथा उसके घाटे के बजट पर अतिरिक्त भार पड़ने से रोकने के 
लिए स्थापित की गई थीं। जनता को प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षित करवा 
तथा जनसाधारर को प्रजातंत्र के सिद्धान्तों का परिचय देना इसका उद्द श्य 
नहीं था । विभिन्‍न महानगरों की भांति बिहार में नगरपालिकाशों के विकास 
के लिए विभिन्‍त व्यवस्थापन किये गये । सन्‌ १5६४ में जिला नगरपालिका 
विकास अधिनियम ने एक नगरपालिका निकाय की स्थापना का प्रावधान रखा 
जिसमें संभाग का आयुक्त, मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका अभियन्ता तथा सात 
स्थानीय निवासी रखे जाने थे । इस निकाय के करों का मूल ख़रोत जमाखोरी 
था किन्तु वह घोड़ों, गाड़ियों, हाथियों एवं वाहनों पर भी कर लगा सकता 
था। लाइसेंस के द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 
१८६७ के अधिनियम ने उक्त अधिनियम में संशोधन किया तथा नगरपालिका 
को यह शक्ति दी कि टीकों पर भी वह धन खर्च कर सके तथा नगरपालिका 


१५८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


क्षेत्र में श्राने वाले श्रस्पतालों पर २५० रु० भ्रतिमास तक खर्च कर सके । यह्‌ 
अधिनियम केवल बड़ें एवं विकसित कस्बों पर ही लागू होता था । जब १८७६ 
में इसे समाप्त किया गया तो यह अधिनियम केवल २५ कस्ों में ही प्रभावे- 
शोलथा। ' || रयऑ्य्यझ्झयझ््ः 2 
22 के जिला. कस्बा अंधिनियम' ने छोटे कस्बों में भी नगर- 
पालिका संस्थाओ्रों के लिए उपबंन्ध रखा। ऐंसी समितियों की स्थापना के 
लिए भी प्रावधान रखे गये जिनमें पांच से कम सदस्य त हों। इनमें अधिक 
से अ्रधिक एक-तिहाई सरकारी अ्रधिकारी हो संकंते थे । इन समितियों द्वारा 
कस्बे के कार्यों का संचालन किया जाना था। यह निवासियों पर कर लगा 
सकती थी जो कि ७ रुं० से अधिक नहीं होता था। यह कर मजिस्ट्रेट द्वारा 
नियुक्त व्यक्ति द्वारा इकट्ठा क्रिया जाना था। यह व्यक्ति ही नगरपालिका की 
कार्यपालिका का काये . करता था-।.सन्‌ १८७२ में : नगरपालिका से सम्बन्धित 
चार अधिनियग बंगाल में सक्रिय थे। उस समय बिहार बंगाल का ही एक 
भाग था । इत अधितियमों को १८७६ के. अधिनियम द्वारा बदला गया । 'अब 
नगरपालिकाओों को जनसंख्या तथा जनसंख्या के फैलाव के आधार पर दो 
भागों में बांट दिया गया । इसके बाद सत्‌ १८८७-का अधिनियम' श्राया जो 
कि पूरे चालीस वर्षों तक प्रभावशोल रहा | -सन्‌ १६२२ में एंक अधिनियम 
प्रास किया गया और इंसके ह्वारा--नगरपालिकाओं के संविधान का प्रजातंत्री- 
करण करने का प्रयास किया गया । इस अ्रधिनिथम में कई वार संशोधन किये 
गये । बिहार की: नगरपालिकायें मुख्यत: -इसी अधिनियम के अनुसार संगठित 
की गई हैं । बाद में नगरपालिका अधिनियम १६५७ के द्वारा नगरपालिकाओं 
के रूप एवं-कार्य क्षेत्र में क्रान्तिकारी रूप से परिवर्तन किये गयें। 
नगरपालिकाओं की रचता [7९ ##एटंघा९ रण शणांलएशी- 
6०५ ]:--भारत के विभिन्‍न राज्यों.में ' नगरपालिकाओं की रचना का तरीका 
एक जैसा ही नहीं है । उतके बीच अनेक जगहों, पर थोड़ा बहुत अन्तर श्रवेश्य 
है । वैसे आम रूप से राज्य सरकार किसी भी ऐसे कस्बे में नगरपालिका का 
संगठन करा देती है जो कि इन शर्तों को पूरा करता हो... 
(+) उस कस्बे की जनसंख्या कम से कम पांच हजार हो; 
.. (8) वीन चौथाई प्रौढ़ पुरुष जनसंख्या कृषि के अतिरिक्त अन्य ब्यव- 
सायू:फ़र निर्भर रहती हो; े कि 
(7) . 'इसके प्रति वर्गमील क्षेत्र पर एक हजार व्यक्ति रहते हे । 
सरकार को यह अधिकार है कि वह नगरपांलिका के अधिकार क्षेत्र 
के प्रदेश को. परिभाषित कर सके । कानून ने राज्य सरकार को यह शक्ति 
प्रदान कींझे कि वह नगरपालिकाशों को अधिनियम के उन उप्धां से मुक्ति 
प्रदान कर सके जो कि उसके लिए अनावृश्यक हैं । ह 
:  अ्त्येके नगरपालिका में एक परिषद (८०ए/०ं।) होती है । एक नगर 
प्रिषद की सेदस्य संख्या का निर्णंय वहां की जनसंख्या के आधार प९ राज्य 
सरकार द्वारा कियां जाता है। फिर भी किसी नगर परिषद में प्रायः दक्ष से 
कम तथा चालीस से अधिक सदस्य नहीं होते। एक परिषद के ४/५ सदस्य 
वर्यस्क्र मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा तिर्वाचित किय्रे जाति है। 
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शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामजद-किया जाता है ताकि वे अल्प- 
संख्यकों एवं विशेष हितों का प्रतिनिधित्व .कर सकें । . 

. चुनाव की दृष्टि से सारे कस्बे को राज्य सरकार द्वारा वार्डों में विभा- 
जित कर दिया जाता है.। साथ ही वह यह भी निश्चित कर देती है कि एक 
वार्ड से कितने सदस्य लिए , जायेंगे । चुनाव से सम्बन्धित समी पहलुओं एवं 
समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियम वना दिये जाते हैं जितके 
आधार पर चुनाव का तरीका, समय, मतदान, मतगराना, याचिका, निर्साथ 
आदि अनेक बातें स्पष्ट हो जाती है। नगर परिषद के सदस्थों का कार्यकाल 
पाँच वर्ष है। किसी-किसी राज्य में इसका कार्यकाल केवल तीन वर्ष ही 
रखा गया है | भारत में स्थानीय परिपद्रों की शक्ति को बढ़ाने की ओर प्रवृति 
हो रहीं. है। स्थानीय निकायों में वयस्क मताधिकार प्रारम्भ होने के बाद से 
यह प्रवृति और भी अधिक उमरती चली आ रही हैं। नगर परिपद की 
संदस्य संख्या का निर्णय किस प्रकार, किया जाये यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । पंजाब तथा मध्यप्रदेश में लगर परिपद के सदस्वों की संख्या पांच है जबकि 
उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या झट है | परिपद के श्राकार का निश्वय करने के 
लिए पं० डी० पी० सिश्रा हारा एक अत्यन्त रोचक तरीका सुकाया गया है । 
वह परिषद के आकार का परिषद के चुनाव में डाले गये कुल मतों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उचवका कहना है-कि प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को 
जनसंख्या के आधार पर प्रतित्तिधित्व दिया जायेगा, जैसे पांच सौ या एक 
हजार मतों के पीछे एक सदस्य लिया.जायेगा | नगरपालिका समिति की कुल 
संख्या डाले गये मतों की संख्या पर निर्भर करेगी । बड़े कस्बों में मतदाताओं 
की संख्या को पांच सौ से श्रधिक बढ़ा दिया जाये ताकि सदस्यों की कुल संख्या 
आवश्यकता से अधिक न हो सके। इस तरीके के श्रन्तर्गत एक कस्बे में उतनी ही 
छोटी या बंड़ी समितियां होंगी जितनी . कि रुचि एवं उत्पाह दलों द्वारा मत- 
दाताओों के मन में पैदा किया जा सकेगा । अ्धिक्राम सीमा तो उसी 
परिस्थिति में प्राप्त हो सकेगी जबकि शत प्रतिशत मतदान हुआ हो । 

. यद्यपि यह. सुझाव .अत्यस्त रुचिकर है किन्तु इससे अनेक गम्भीर 
व्यावहारिक समस्‍यायें उंठ खड़ी होती हैं | परिपद के आकार का निणंय उस 
समय किया जायेगा जबकि चुनाव पूरे हो जायें । राजनैतिक दल भी इसमें 
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कठिनाई का अनुभव करेंगे कि वे कितने उम्मीदवार खड़े करें | यह योजना 
सरकार के रूप पर ध्यान नहीं देती तथा परिषद के कार्य का भी ध्यान नहीं 
रखती । चुनाव के समय मतदाताओ्रों की रुचि क्या थी-इसके आधार पर 
परिषद द्वारा किये जाने वाले कार्यो के प्रसार को निश्चित करना परत: 
श्रनुचित प्रतीत होता है । मतदाताओं का व्यवहार श्रनेक प्रकार की 
परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यदि सारी बातें सामान्य रूप से चलती 
रहें भौर किसी विशेष पहलू को उठाकर जनमत को झ्रोजित न किया जाये 
तो अश्रधिकांश मतदाता अपना मत भी डालना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार 
द्वारकाप्रसाद मिश्र द्वारा सुभाई गई यह योजना देखने में जितनी आकर्ष क 
प्रतीत होती है, व्यवहार में यह उतनी ही. अनुपयोगी है । ; 
बिहार राज्य की नगरपालिकाशओं की परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 

पांच वर्ष होता है। राज्य सरकार इस काल से पूर्व भी किसी सदस्य को 
उसके अ्रपराध एवं दुराचरण के लिए पद-विमुवत्त कर सकती है अथवा वह 
सदस्य कोई अनैतिक कार्य करता है तथा नगरपालिका की परिषद की कुल 
संख्या का दो तिहाई बहुमत उस सदस्य को हटाने का प्रस्ताव पास करदे तो 
वह हटा दिया जायेगा । निर्वाचित सदस्य को वापिस बुलाने का भी उपवंध 
है । यदि एक वार्ड के तीन चौथाई सदस्य मिलकर राज्य सरकार से प्रार्थना 
करें तो पर्याप्त' पूछ-ताछ के बाद उस सदस्य को हटाया जा सकेगा । किन्तु 
यह कदम उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जब॑ त्क कि उस सदस्य को 
कार्य करते हुए कम से कम एक वर्ष व्यतीत न हो गया हो । इस उपबन्ध का 
मतदाताओं द्वारा कमी उपयोग नहीं किया गया । 

॥ नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं की 
योग्यतायें स्वतंत्रता से पूर्व तो अश्रनेक प्रकार की रखी जाती थीं तथा सम्पत्ति, 
शिक्षा, जायदाद श्रादि की योग्यताओं के आधार पर ही मतदान करने का 
श्रधिकार प्रदान किया जाता था।.उस समय. प्रथक निर्वाचन व्यवस्था भी 
अपनाई जाती थी। अब इन सबको मिटाकर केवल वयस्क मताधिकार को 
प्रारम्भ कर दिया गया है । अनेक राज्यों में बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों 
(४एपंजालाफल (०राध्तोप्रथालं०5) का प्रचलन है। मद्रास में सामान्य 
व्यवह्वार के अनुसार प्रत्येक वार्ड से लगभग १२ सदस्यों को निर्वाचित किया 
जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून के अनुसार एक वार्ड से चुने जाने वाले सदस्यों 
की अधिक से श्रधिक संख्या ७ हो सकती है तथा कम से कम संख्या हे 
रहेगी इससे कम नहीं । वम्बई तथा बंगाल में कोई एक संख्या निश्चित नहीं 
की गई है । पंजाब तथा मध्य प्रदेश में एकहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र (88९ 
ग्राधाफंथ 0०7६४7पथालं०5) हैं । ; 

परिषद अपने में से ही एक सदस्य को ग्ध्यक्ष चुन लेती है। यदि 
राज्य सरकार ने कानून द्वारा नगरपालिका को ऐसा करने से वचित रख 
दिया, हो तो बात दूसरी है ;'अ्रध्यक्ष का एक मात्र कार्य परिषददों की बैठकों का 
अध्यक्षता करना होता है; यहां तक कि वह्‌ समाज का नागरिक अध्यक्ष भा 
टी. त्र दगर्यकर्त्ता होता है । । 

नह है 3: 22292 शक्तियां फ 8 [476 ?0ज्श5ड धादे एफराशीएणा5 रण 
॥९ (0०णाों |--परिव्द एक सर्वोच्च सत्ता होती है और वह उन सभी काया 
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के लिए उत्तरदायी है जो कि नगरपालिका को सौंपे गये हैं । उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, वम्तनई और मद्रास राज्यों में कानून ने कार्यों को दो भागों में 
विभाजित कर दिया है-बाध्यकारी कार्य और ऐच्छिक कायें। बाध्यकारो 
कार्यो की श्रेणी में जिन कार्यों को समाहित किया जा सकता है उनमें मुख्य 
हैं--जनस्वास्थ्य, जनसुरक्षा, जनकायये एवं प्राथमिक शिक्षा, प्रकाश, सावंजनिक 
नालियों की सफाई, अग्निरक्षा, आक्रमणकारी अ्रथवा खतरनाक व्यापार को 
नियमित करना, शमशान भूमियों को नियमित करना, सार्वजनिक गलियों, 
बाजारों, शौच स्थानों, तालाबों, कुओं आदि की रचना एवं सुरक्षा, जलवितरण 
जन्म को 'रजिस्टर में लिखना, शादियों तथा मृत्युओं का लेखा रखना, 
चिकित्सालय, मेंडीकल राहत, प्राथमिक स्कूल आदि-अ्रादि । 
ऐच्छिक कार्यो का सम्बन्ध सामान्य रूप से नई सार्वजनिक गलियां 
बनाने तथा पार्क, पुस्तकालय, अजायबघर, दुग्धधाला आदि की स्थापना 
अथवा रचना से होता है । 
बिहार में नगरपालिका की परिषद अपनी शक्तियों का प्रयोग समि- 
तियों, समापति, उपसभापति, वेतनिक अधिकारियों एवं सेवकों की सहायता 
से करती है । एक रूप में समितियों को प्रत्येक नगरपालिका के संविधान का 
महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है| कुछ समितियों की नियुक्ति तो आवश्यक 
मानी जाती है; उदाहरण के लिए जल समिति। कानून के अनुंप्तार जिन 
विषयों पर परिषद द्वारा समिति नियुक्त की जा सकती हैं वे है--वित्त, जन- 
स्वास्थ्य; जनकाये, शिक्षा, अस्पताल तथा कानून के लक्ष्यों से सम्बन्धित किसी 
भी विशेष विषय के सम्बन्ध में । किन्तु यदि नगरपालिका को नल के पानी 
के वितरण का कार्य सौंपा गया है तो यह उसका कक्तब्य हो जाता है कि वह 
एक जल कार्य समिति आवश्यक रूप से नियुक्त करे । 


परिषद की समिति में कम से कम तीन सद-य होना जरूरी है किन्तु 
सदस्यों की संख्या छः से अंधिक भी नहीं हो सकती । ऐसे व्यक्तियों को भी 
समिति का सहवृतं सदस्य बनाया जा सकता है जो कि असल में परिषद के 
सदस्य नहीं हैं किन्तु इन सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के 
एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती । जल काये समिति के लिये बिहार 
नगरपालिका में विशेष उपबन्ध है । इसकी सदस्यता चार तक सीमित कर 
दी गई है । इनमें से एक तो राज्य सरकार द्वारा नामजद होता है और तोन 
को परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जल कार्य समिति में सहवृत 
सदस्य लेने का प्रावधान नहीं -है । 


नगरपालिका की कार्यपालिका [९ &लटाएरट एण॑ शिणांलं- 
एशा(9 ]--सांसान्य रूप से नंगरपालिंका प्रशासन में छः प्रकार की कार्ये- 
पालिकायें होती हैं। कार्ययालिका के ये विभिन्न प्रकार भ्रलग-अलग देशों में 
धीरे-धीरे विकसित हुये हैं । ये परस्पर रूप एवं गुरा में भिन्नतायें रखते हैं । 
इन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है--- 


(१) कार्यपालिका के रूप में परिषद (प॥6 (०घ्रालो 45 775०९०४४९) 
इस व्यवस्था में परिषद ही कार्यपालिका सम्बन्धी एवं नीति-निर्माण .सम्वबन्धी 
कार्यो को सम्पन्न करतो है । ये शक्तियां परिषद की समितियों के माध्यम से 
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कठिनाई का श्रनुभव करेंगे का वे कितने उम्मीदवार खड़े करें । यह योजना 
सरकार के रूप पर ध्यान नहीं देती तथा परिषद के कार्य का भी ध्यात नहीं 
रखती । चुनाव के समय मतदाताओों की रुचि क्‍या थी-इसके आधार पर 
परिषद द्वारा किये जाने वाले कार्यो के प्रसार को निश्चित करना पूर्णतः 
अनुचित प्रतीत होता है । मतदाताओं का व्यवहार श्रनेक प्रकार की 
परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यदि सारी बातें सामान्य रूप से चलती 
रहें श्रौर किसी विशेष पहल, को उठाकर जनमत को झोजित न किया जाये 
तो श्रधिकांश मतदाता अपना मत भी डालना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार 
द्वारकाप्रसाद मिश्र द्वारा सुकाई गई यह योजना देखने में जितनी आकंषंक 
प्रतीत होती है, व्यवहार में यह उतनी ही. अनुपयोगी है । ः 

बिहार राज्य की नगरपालिकाओं की परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 
पांच वर्ष होता है। राज्य सरकार इस काल से पूर्व भी किसी सदस्य को 
उसके अपराध एवं दुराचरण के लिए पद-विमुवत्त कर सकती है अथवा वह 
सदस्य कोई अनैतिक काये करता है तथा नगरपालिका की परिषद की कुल 
संख्या का दो तिहाई बहुमत उस सदस्य को ह॒ठाने का प्रस्ताव पास करदे तो 
वह हटा दिया जायेगा । निर्वाचित सदस्य को वापिस बुलाने का भी उपवंध 
है । यदि एक वाडे के प्ीत चौथाई सदस्य मिलकर राज्य सरकार से प्राथंवा 
करें तो पर्याप्त' पूछ-ताछ के बाद उस सदस्य को हटाया जा सकेगा । किन्तु 
यह कदम उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जब॑ तक कि उस सदस्य को 
कार्य करते हुए कम से कम एक वर्ष व्यतीत न हो गया हो | इस उपबन्ध का 
मतदाताओं द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया । 
. मनगरपालिका के सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं की 
योग्यतायें स्वतंत्रता से पूर्व तो भ्रनेक प्रकार की रखी जाती थीं तथा सम्पत्ति, 
शिक्षा, जायदाद श्रादि की योग्यताओं के आधार पर ही मतदान करने का 
अधिकार प्रदान किया जाता था।.उस समय. पृथक निर्वाचन व्यवस्था भी 
अपनाई जाती थी। अब इन सबको मिटाकर केवल वयस्क मताधिकार को 
प्रारम्भ कर दिया गया है । भ्रनेक राज्यों में बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों 
(शएा/ं-ाल्याएदध ९०757प्थालं०5) का अचलन है । है में सामान्य 
व्यवहार के अनुसार प्रत्येक वार्ड से लगभग १२ सदस्यों को निर्वाचित किया 
जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून के अनुसार एक वार्ड से चुने जाने वाले सदस्यों 
की अ्रधिक से श्रधिक संख्या ७ हो सकती है तथा कम से कम संख्या रे 
रहेगी इससे कम नहीं । बम्बई तथा बंगाल में कोई एक संख्या निश्चित नहीं 
की गई है । पंजाब तथा मध्य भश्रदेश में एकहरे सदस्य निर्वाचन क्षेत्र [आह ५० 
ग्रााथ' 00ाह0थाणं25) हैं । 

परिषद अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती है। वदि 
राज्य सरकार ने कानून द्वारा नगरपालिका को ऐसा करने से वंचित 2 
दिया, हो तो बात दूसरी है ।' अध्यक्ष का एक मात्र गाय परियददोों की बेठकों का 
अध्यक्षता करना होता है; 820 हा वह समाज का नागरिक अध्यक्ष मां 

में. है वह तो मात्र कार्य है । ५ 

गहरी है 2228 की शक्तियां एवं कार्य [96 ९०७९5 बात मिफालीएणाड र्श 


[० 0०एाथो ]--परिवद एक सर्वोच्च सत्ता होती है और वह उन सभी काया 
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के लिए उत्तरदायी है जो कि नगरपालिका को सौंपे गये हैं । उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास राज्यों में कानून ने कार्यो को दो भागों में 
विभाजित कर दिया है-बाध्यकारी कार्य और ऐच्छिक काये। बाध्यकारो 
कार्यों की श्रेणी भें जिन कार्यों को समाहित किया जा सकता है उनमें मुख्य 
हैं--जनस्वास्थ्य, जनसुरक्षा, जनकाये एवं प्राथमिक शिक्षा, प्रकाश, सार्वजनिक 
नालियों की सफाई,  अग्निरक्षा, आक्रमणकारी अथवा खतरनाक व्यापार को 
नियमित करना, शमशान भूमियों को नियमित करना, सावेजनिक गलियों, 
बाजारों, शौच स्थानों, तालाबों, कुओं आदि की रचना एवं सुरक्षा, जलवितरण 

जन्म को 'रजिस्टर में लिखना, शादियों तथा मृत्युओं का लेखा रखना, 
चिकित्सालय, मैडीकल राहत, प्राथमिक स्कूल आदि-आदि । 

ऐच्छिक कार्यों का सम्बन्ध सामान्य रूप से नई सार्वजनिक गलियां 
बनाने तथा पार्क, पुस्तकालय, अजायबघर, दुग्धधाला आदि की स्थापना 
अथवा रचना से होता है । 
बिहार में नगरपालिका की परिषद अपनी शक्तियों का प्रयोग समि 

तियों, सभापति, उपसभापति, वेतनिक अधिकारियों एवं सेवकों की सहायता 
से करती है। एक रूप में समितियों को प्रत्येक नगरपालिका के संविधान का 
महत्वपूर्णा भाग माना जा सकता है | कुछ समितियों की नियुक्ति तो आवश्यक 
मानी जाती है; उदाहरण के लिए जल समिति। कानूत के अनुप्तार जिन 
विषयों पर परिषद द्वारा समिति नियुक्त की जा सकती हैं वे हैं--वित्त, जन- 
स्वास्थ्य; जनकाये, शिक्षा, अस्पताल तथा कानन के लक्ष्यों से सम्बन्धित किसी 
भी विशेष विषय के सम्बन्ध में । किन्तु यदि नगरपालिका को नल के पानी 
के वितरण का कार्य सौंपा गया है तो यह उसका कत्त व्य हो जाता है कि वह 
एक जल काये समिति आवश्यक रूप से नियुक्त करे । 


... परिषद की समिति में कम से कम तीच सद«य होना जरूरी है किन्तु 
सदस्यों की संख्या छः से अंधिक भी नहीं हो सकती । ऐसे व्यक्तियों को मी 
समिति का सहवृत सदस्य बनाया जा सकता है जो कि असल में परिषद के 
सदस्य नहीं हैं किन्तु इन सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के 
एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती । जल काये समिति के लिये बिहार 
नगरपालिका में विशेष उपबन्ध है । इसकी सदस्यता चार तक सीमित कर 
दी गई है । इनमें से एक तो राज्य सरकार द्वारा नामजद होता है श्रौर तीन 
को परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जल कार्य समिति में सहवृत 
सदस्य लेने का प्रावधान नहीं -है । 


, भगंरपालिका की कांयंपालिका [प्रश९७ ७€टाएि९ एण ४पांट॑- 
एशा9 ]---सामान्य रूप से नंगरपालिंका प्रशासन में छः: प्रकार की कार्य- 
पालिकायें होती हैं । कार्यपालिका के ये विभिन्न प्रकार अलग-अलग देशों में 
धीरे-धीरे विकसित हुये हैं । ये परस्पर रूप एवं गरुरा में भिन्नतायें रखते हैं । 
इन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है--- 


॥( श्‌ ) कार्यपालिका के रूप सें परिषद [76 (०एातसी ब5 #िरटटा१2 ) 
इस व्यवस्था में परिषद ही कार्यपालिका सम्बन्धी एवं नीतिदनिर्मासा ,सम्वन्धी 
कार्यो को सम्पन्न करती है । ये शक्तियां परियद की समितियों के माध्यम से 
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या उतके द्वारा काम में लाई जाती हैं। कुछ शक्तियां समितियों को हस्तांत- 
रित भी कर दी जाती हैं । दूसरे विषय में सेनिति परिषद को केवल प्रति- 
वेदत मात्र देती है। इन व्यवस्था में मेयर को पर्याप्त सम्मान और नागरिक 
प्रतिष्ठा का पद मिला हुआ होता है यद्यपि उसके पास अधिक शक्तियां - नहीं 
होतीं । यह व्यवस्था ग्रंट ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राष्ट्र मण्डल के देशों में पाई 
जाती है । - ह 

(२) परिषद द्वारा नियुक्त कार्यपालिका समिति (#फश्थया॥8 
एग्राग्रा।।०० 4फ॒णा।४] #7 6 ९०ए्ाथो ) --यह व्यवस्था रोम, आरि 
कुछ देशों में पाई जाती है । इसमें परिषद अपने द्वारा नियुक्त एक कार्य- 
पालिका समिति को समस्त कार्यपालिका शक्तियां सौंप देती है । 


(३ ) नगर प्रतन्धक योजना (टर५ए शिवाब8ध' शा) इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत्‌ परिषद एक नगर प्रबन्धक नियुक्त करती है जो कि पूर्ण 
रूप से कार्यपालिका प्रशासन के लिये उत्तरदायी होता है |. परिषद का कार्य 
केवल व्यवस्थापन और तगर प्रवन्धक को नियुक्त करना होता है। यह 
व्यवस्था सयुकत राज्य अमरीका में व्यापक रूप से अपनाई जाती है। इस 
व्यवस्था में प्राय: यह शिकायत की जाती है कि परिषद के सदस्य नगर 
प्रबन्धक के कार्यो में अवांछित रूप से हस्तक्षेप करते हैं । 


(४) कार्यपालिका के रूप में निर्वाचित समिति (7700९९0 (07- 
ग्रां/९९ 85 ॥5७९०॥6४०)--इस व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति और कभी- 
कभी व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग भी एक ऐसी समिति द्वारा-किया जाता 
है जो कि नागरिकों के प्रत्यक्ष मत द्वारा चुनी जाती है। इसके प्रत्येक सदस्य 
को एक विशेष कार्यपालिका विभाग का कार्य सौंप दिया -जाता है। थोरन्टो 
([07/०7/0) और ज्यूरिक (शटण्यांणी ) में इस व्यवस्था को अपनाया 
जाता है। , के आ 
(५) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालिका ( गम 
6&ए]ए०॥(९१ ४ए 06 $(2४९2 60४६. )--इस व्यवस्था में मुख्य कायपा ; 
अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त क्रिया जाता है। निर्वाचित परिपद 308 
धन की स्वीकृति देती है, नियम तथा उपनियम बनाती है तथा से 
नीतियाँ निर्धारित करतो है । इन विनियमों, नियमों तथा 54602 80 
प्रकाश में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी दित श्र तिदिन के प्रशासन का संचार 
करता है । पेरिस में इसी व्यवस्था को अपनाया गया है । 


(६) कार्ययालिका के रूप में निर्वाचित मेयर 8 2 के 
85 75९०४४४०) --इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यपालिका श 33222 
सम्पूर्ण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित मेयर द्वारा किया जाता से 58 हे 
में शक्ति-प्रथककरण के सिद्धान्त तथा कार्यपालिका की जन पा ता 
सिद्धान्तों को मान्यता दी जाती है। इस व्यवस्था में दो 42300, मे 8. 
शक्तिशाली मेयर व्यवस्था. जो कि न्यूवाक में पाई 2222 हर गा 
उल्लेखनीय शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरे, हि के गाल 
जिसमें कि उसकी शक्तियां अपेक्षाइत सीमित होती हैं। * 
(85 &78००७) इस व्यवस्था का उदाहरण है । 


) 
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इन उक्त व्यवस्थाओं में <_से. देश की परिस्थिति के अनुमार तथा 
स्थानीय उपयुक्तता की दृष्टि से किसी भी व्यवस्था को अ्रपना लिया जाता 
है । बिहार राज्य में प्रत्येक नगरपालिका का एक सभापति ((शयाब्ांगावा) 
और एक उपसभापति (शा००-८फथांएपथ४॥) होता है। ये दोनों ही नगर- 
पालिका परिषद द्वार। पांच वर्ष के लिये चुने जाते हैं। किन्तु इस समय से 
पूर्व भी इनको कुल संख्या के २/३ वहुमत से प्रस्ताव पास करके हठाया जा 
सकता है | सभापति प्रशासन का अध्यक्ष होता है। वह नगरपालिका के 
अधिकारियों श्रौर सेवकों के क्रार्यों की निरीक्षित करता है। उसका कार्य 
नगरपालिका परिषद के कार्यों एव निणंयों को क्रियान्वित करना होता है। 
यद्यपि तकनीकी दृष्टि से देखने पर लगता है कि वह एक कमजोर काये- 
पालिका है किन्तु व्यवहार में उसके पास उल्लेखनीय शक्तियां होती हैं । 
राजनैतिक दृष्टि से वह बहुमत वाले समूह का नेता होता है, वह परिषद के 
सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्वाचित राजन तिक कार्यपालिका है। इस प्रकार 
उसका पद अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। एक नेता के रूप में वह 
परिषद के निणांयों में पहल करता है तथा उनको प्रभावित करता है। साथ 
ही प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में वह उन्हें क्रियान्वित करता है। उसकी 
स्थिति को कुछ-कुछ मन्त्री की स्थिति से तुलना करके देख सकते हैं यद्यपि 
नगरपालिका परिषद की तुलना संसदात्मक सरकार की व्यवस्थापिका के 
साथ में नहीं की जा सकती । परिषद को हम मन्त्री-मण्डल की भांति मान' 
सकते हैं । यथार्थ व्यवहार में इस एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता और प्रभाव 
का केन्द्रीकरण हो जाता है । 
उपसभापति सभापति का कार्यपालिका सहायक होता है। सभापति 
द्वारा इसे परिषद की स्त्रीकृति से कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है और 
कोई भी शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है। उपसभापति सभापति की 
अनुपस्थिति में उसके कत्त व्यों का पालन करता है। उसकी तुलना उपमन्त्री 
से की जा सकती है। राजनैतिक दृष्टि से आवश्यक रूप से वह आदेश की 
श्खला में दूसरे स्थान पर नहीं होता । इस प्रकार देखने में जो व्यवस्था 
एक कमजोर कार्यपालिका प्रतीत होती है वह वास्तविक व्यवहार में एक 
शक्तिशाली कार्यपालिका बन जातो है क्योंकि परिषद में सभापति के दल का 
बहुमत रहता है। क्रिसी भी निर्वाचित परिषद में एक नेता का होना परमा- 
वश्यक है.। वह एक समृह की नीतियों को एकरूपता एवं निर्देशन प्रदान 
करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है । ये ही नीतियां बाद में चल कर 
परिषद की नीतियां बन जाती हैं क्‍योंकि इन्हें बहुमत दल का समथ्थन प्राप्त 
होता है। समापति को पूर्ण रूप से राजनैतिक कार्यथत्रालिका होना चाहिए 
अथवा नहीं, इस प्रशन पर पर्याप्त मतभेद हैं । 
भारत के अन्य राज्यों में नगरपालिका की कार्यपालिका की स्थिति 
अलग-अलग है । कुछ राज्यों में समस्त कार्यपालिका कार्य पूर्ण परिषद्‌ के 
हाथ में रहते हैं और परिषद्‌ द्वारा लिये गये निर्णंप्रों को क्रित्रान्त्रित करने के 
लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठह्टरा दिया जाता है। यह उ्यक्ति परिपद्‌ 
छ्वारा इस कार्य के लिए चुता गया परिपद्‌ का ही कोई सदस्थ हो सकता है 
अथवा परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई स्वतनिक अधिकारी 
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हो सकता है। कृछ श्रत्य राज्यों में कार्यपालिका शक्तियां परिषद द्वारा 
निर्वाचित समिति को सौंप दी जाती हैं.जो कि परिषद के प्रति ही उत्तरदायी 
होती है । दूसरे श्रन्य राज्यों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज- 
नेतिक कार्यपालिका होती है जिसको कुछ स्वतंत्र कार्यपालिका शक्तियां प्रदात 
कर दी जाती हैं । कप लक जज के 


»_ व्यापक रूप से भारत के विभिन्‍न राज्यों के व्यत्रह्र को देखने के 
बांद तीन प्रकार को कार्यवालिकाश्रों का वरत किया जा सऊता है। प्रथम, 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति जिप्ते कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त ,हैं और जो 
केवल आंशिक रूप से परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरे, परिषद द्वारा 
नियुक्त की हुईं राजन तिक कार्यपालिका जो कि पूर्ण रूप से परिषद के प्रति 
उत्तरदायी होती है और जिसकी सहायता के लिए कार्यपालिका शक्तियां 
प्राप्त एक समिति अथवा कुछ समितियां होती हैं । तीसरे, एक स्वेतनिक 
अधिकारी जो कि परिषद के सामान्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र रहता है। मद्रात् 
नगरपालिका प्रशासत में तीसरे प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है जबकि 
बम्जई तगरपालिका प्रशासन में दूपरे प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है जहां कि अध्यक्ष की सहायता के लिए कुछ कार्यपालिका 
शक्तियां प्राप्त एक स्थायी समिति होती है। बिहार नगरपालिकाओं का 
प्रध्ययत उस व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें कि परिषद की 
शक्तियों का प्रयोग करने में विभिन्‍न समितियों द्वारा सहाग्रता प्रदान की 
जांती है । सभापति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वे परिषद द्वारा लिए 
गए तिर्णयों पर आधारित रहती हैं । 


प्रत्यक्ष छप से निर्वाचित कार्यपालिका--मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 
की नगरपालिका में इस प्रकार की कार्यपालिका होती है । इस कॉर्य- 
पालिका को अध्यक्ष कहा जाता है । यद्यपि इस ' कार्यपालिका का चुनाव मत- 
दाताओं हारा प्रत्यक्ष रूप से होता है किन्तु यह परिषद से पूरणातः स्वतत 
तहीं है । मध्य प्रदेश में परिषद साधारण बहुमत द्वारा उसके विएद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है । इस श्रकरार के प्रस्ताव पात्त होने 
के तीन दिन के श्रन्दर यददि वह त्याग-पत्र दे दे तो वह राज्य सरकार से परि- 
पद को भंग करने की प्रार्थता कर सकता है तथा नए चुनाव कराव के लिए 
कह सकता है | यदि वह त्याग्र-पत्र न दे वो राज्य सरकार द्वारा ज्सै हटाया 
जा सकता है । यदि एक अध्यक्ष विरोधियों के कारण श्रपता कार्य पूरा नहा 
कर पाता तो उसे त्याग पत्र देकर पुनः निर्वाचत कराना चाहिए। यदि वह 
दुबारा से तिर्वाचित हो जाए तो परिषद को भंग करने के लिए राज्य सर्‌- 
कार से प्रार्थना करनी चाहिए तब परिषद के पुनः निर्वाचन की गे 
जाएगी । श्रध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह दो उपाध्यक्षों की >निय्ु ब् ;॒ 
करे | अनेक विषयों पर वह स्वतन्त्र रूप से विचार कर सकता हैं; जैसे पा 
का मल्यांकन व संग्रह, भवत्त निर्माण के प्रार्थना-पत्र, सफाई से 22 
मामले, आदि । सैकट काल में वह उन शवितियों का प्रयोग कर कब 5 
कि सामान्य रूप से 'परिषद की शक्तियाँ हैं। ३ परिपद छः हल 
अन्दर-प्रन्दर किसी विषय को इसके सम्मुख अस्छुत न है तो यह 
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के अनुसार बताये गए नियमों के सहित उस पर कार्यवाही कर सकता है । 
उसे कुछ छोटो-मोटी नियुक्तियां करते का अ्रधिकार भी है । 
हि उत्तर प्रदेश में भी ग्रध्यक्ष को गतदाताओओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना 
जाता है। यहाँ उप्ते परिषद द्वारा ऐसी स्थिति में हटाया जा सकता है जबकि 
चह्‌ कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत से उरके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर दे । ऐसी स्थिति में श्रध्यक्ष को या तो दस दिन के पअन्दर-अ्न्दर त्याग- 
पत्र दे देना चाहिए श्रथवा राज्य सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए फ्ि वह 
परिषद को भंग कर दे । यह राज्य सरकार की मर्जी € कि उसकी प्रार्थना 
को माने अथवा न माने । यदि उसकी प्रार्थता अस्वीकृत हो जाती है तो उसे 
तीन दिन के ग्न्दर-अन्दर त्याग-पत्न देता होगा और यदि अध्यक्ष के कहने पर 
परिपद भंग कर दी जाती है तो उसका पुन: निर्वाचित क्रिया जाएगा । नव- 
निर्वाचित परिषद भी यदि उसके विरुद्ध अविश्यान का प्रस्ताव पास कर दे 
तो ऐसी स्थिति में तीन दिन के अन्दर-पन्दर अव्यक्ष पद से त्याग-पत्र देना 
होगा । यदि अविश्वास का प्रस्ताव असफल हो जाए तो दूसरा प्रस्ताव बारह 
महीने तक नहीं लाया जा सकता । किसी नए अध्यक्ष के प्रति भी एक वर्ष 
तक कोई श्रविश्वासं का प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता । अ्रविश्वास प्रस्ताव 
के लिए बुलाई गई बेठक में यदि गणपूर्ति न बैठ सके तो भी इस प्रकार का 
प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकेगा । परिषद की बैठऱों की अध्यक्षता करने के 
अतिरिक्त वह्‌ कार्यपालिका का अ्रध्यक्ष भी होता है। सामान्य एवं वित्तीय 
प्रशासन की देखभाल करता उसका एक कत्त व्य है। नगरपालिका के कमें- 
चारियों की नियुक्ति तथा उन पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वह कुछ महत्व- 
पूर्ण शक्तियां रखता है । जिन अधिकारियों को स्वयं परिषद नियुक्त करती 
है उन्हें छोड़कर अध्यक्ष उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, सजा एवं पद- 
विमुक्ति का अधिकार रखता है जो कि चालीस रुपये या पच्चतर रुपये से 
अधिक मासिक वेतन पा रहे हैं । यदि वह नगर की नगरपालिकाओं में २५० 
रुपये पाने वाले पदों पर तथा अन्य नगरपालिकाओं में १०० रुपये पाने वाले 
पदों पर नियुक्तियाँ करे तो इसके लिए उसे परिषद की स्वीकृति लेवी होगी । 
जहाँ कहीं . कार्यपालिका अधिकारी होते हैं वहाँ छोटी-मोटी नियुक्तियों की 
शक्तियां उन्हीं के हाथों में रहती हैं । ह 
परिषद द्वारा निर्वाचित राजनेतिक कार्यपालिका--प्रह व्यवस्था प्राय: 

उन राज्यों में पाई जाती है, जहां की सारी शक्तियां परिषद में निहित रहती 
हैं या कुछ कार्यपालिका शक्तियां परिषद की एक समिति ग्रथवा स्तनिक 
श्रधिकारी में निहित रहती हैं । वंस्वई की बारो नगरपालिकाओं में कार्य-- 
पालिका शक्तियां स्थायी समिति के हाथों में होती हैं तथ। दूसरी मगर- 
पालिकाओं में ये प्रबन्धक समिति के हाथ में रहती हैं । ऐसी नगरपालिकाओं 
में भी अध्यक्ष को कुछ पर्यवेक्षण के कार्य करने होते हैं और संकट काल में वह 
किसी भी कार्य को निर्देशित कर सकता है अ्रथवा उसे रोक सकता है । 
किन्तु ऐसे सभी कार्यों को स्थायी सम्रिति के लिए प्रतिवेदित किया जाना 
चाहिए । मद्रास में कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य, कायेपालिका अधिकारी में 
निहित रहते हैं । इसकी नियुक्रित राज्य सरकार द्वारा की जाती है और यह 
परिषद से बहुत कुछ स्वतन्त्र रहता हैं और श्रध्यक्ष एक नाम मात्र का 
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हो सकता है। कुछ अश्रत्य राज्यों में कार्यवालिका शक्तियां 

रु घु गा हे यथां परिषद द्वारा 
निर्वाचित समिति को स दी जाती हैं जो कि-परिबद के प्रति ही उत्तरदायी 
होती है। दूसरे श्रन्य राज्यों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज- 
न॑तिक कार्यपालिका होती है जिस्फो कुछ स्वतंत्र कार्यपात्रिका शक्तियां प्रदान 
कर दी जाती हैं। पु 5 पी | 


ह व्यापक रूप से भारत के विभिन्‍न , राज्यों के व्यवहार को देखने के 
बाद तीन प्रकार की कार्ययालिकाओ्रों का वर्शात किया जा सहता है। प्रथम, 
प्रत्क्‍क्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति जिसे कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं और जो 
केवल भ्रांशिक रूप से परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरे, परिषद द्वारा 
नियुक्त की हुई राजनैतिक कार्यपालिका जो कि पूरं रूप से परिषद के प्रति 
उत्तरदायी होती है और जिसकी सहायता के लिए कार्यपालिका शक्तियां 
प्राप्त एक समिति अथवा कुछ समितियां होती हैं। तीसरे, एक स्वैतनिक 
अधिकारी जो कि परिषद के सामान्य नियन्त्रण से स्वतस्त्र रहता है । मद्रात 
नगरपालिका प्रशासत में तीसरे प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है जबकि 
बम्जई सगरपालिका प्रशासन में दूपरे प्रकार की कार्यवालिका का उदाहरण 
प्रस्तुत करता है जहां कि अध्यक्ष की सहायता के लिए कुछ कार्यपालिका 
शक्तियां प्राप्त एक स्थायी समिति होती है। विहार नगरपालिकाओ्रों का 
अध्ययन उप्त व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करंता है जिसमें कि परिषद की 
शक्तियों का प्रयोग करने में विभिन्‍न समितियों द्वारा सहायता प्रदान की 
जांती हैं। समापति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है वे परिषद द्वारा लिए 


गए निर्णारों पर श्राधारित रहती हैं । 


भ्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका--मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 
की तगरपालिका में इस प्रकार की कार्यप्रालिका होती है । इस काय॑- 
पालिका को अध्यक्ष कहा जाता है । यद्यपि इस ' कार्यपालिका का चुनाव मत- 
दताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है किन्तु यह परिषद से पुरत: स्वतंत्र 
नहीं है । मध्य प्रदेश में परिषद साधारण वहुमत दह्वारा उसके विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है॥ इस प्रकार के प्रस्ताव पास होते 
के तीन दिन के श्रत्द्र यदि वह त्याग-पत्र दे दे तो वह राज्य सरकार से परि- 
षेद को भंग करने की प्रार्थना कर सकता है तथा नए चुनाव कराने के लिए 
कह सकता है । यदि वह त्याग़-पत्रे न दे तो राज्य सरकार द्वारा उसे हटाया 
जा सकता है। यदि एक अध्यक्ष विरोधियों के कारण अपना कार्य पूरा नहीं 
कर पाता तो उसे त्याग पत्र देकर पुनः निवर्चिन कराना चाहिए । यदि वह 
दुंबारा से निर्वाचित हो जाए तो परिषद को भंग करने के लिए राज्य सर- 
कार से प्रार्थना करनी चाहिए तब परिषद के पुनः निर्वाचन की श्राज्ञा की 
जाएगी । अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह दो उपाध्यक्षों की निय्र॑वित 
करे । अनेक विषयों पर वह स्वेतन्त्र रूप से विचार कर सकता हैं; 2 
का मूल्यांकन व संग्रह, मवन निर्माण के प्रार्यना-पत्र, सफाईं से न 
मामले, आदि । संकट काल में वह उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता दा 
कि सामान्य रूप से परिषद की शक्तियाँ हैं । 22 कर 
अन्दर-प्रन्दर किसी विजय को इसके सम्मुख प्रस्तुत न करे तो यह भर 


स्थानीय निकायों की बनावट १६७ 


अथवा अभाव की स्थिति में सहायता एवं राहत पहुंचाना, सावेजनिक वाहनों 
की व्यवस्था करना आदि काय हैं। 


इन सब कार्यों के अतिरिक्त एक सामान्य उपबन्ध द्वारा नगरपालिका 
को यह शक्ति भी सौंपी गई है क्रि वह नगरपालिका अधिनियम के उददश्यों 
को पूरा करने के लिए कोई भी कार्य कर सके तथा ऐसा कोई भी कदम उठा 
सके जो कि निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुविधा में वृद्धि 
करता हो -। नगरपालिका ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जिस पर किए 
जाने वाले खर्चे की राज्य सरकार अनुमति दे दे । ये सव नगरपालिका के 
कार्यों को एक मोटी रूपरेखा है । नगरपालिका अधिनियम ने इन सभी का 
विस्तार के साथ वर्णन किया डै; उदाहरण के लिए जन-स्वास्थ्य की दृष्टि 
से नगरपालिका सैंकड़ों काये कर सकती है । इन सभी कार्यो का विस्तृत रूप 
से उल्लेख करना न तो उपयोगी हैं और न आवश्यक ही । किसी मी नगर- 
पालिका द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों को मूल रूप से पांच शीपंकों के 
अधीन रखा जा सकता है। ये हैं--- 

(१) जन सुरक्षा (7७७० 8486५), 

(२) जन स्वास्थ्य और सुविधा (?एण॥० मल्योात का0 (०णाए०- 

प्रंध०6 ) , 

(३) मेडीकल राहत (]५४००८४| २०॥४१) , 

(४) जन सुविधा (7?प0॥0 (०ाएथ्गांशा००), और 

(५) जन शिक्षा (70७0 छवा०8४०॥) । 

ऊपर गिनाये गये समस्त कार्यो को इन शीर्षकों में ही समाविष्ट 

किया जा सकता है । 


नगरपालिका प्रशासन की कुछ कठिनाइयां 
[5076 ए॥0%॥॥6९8 ए शाांशएश 8097०] 


अलग-अश्रलग राज्यों में प्राप्त नगरपालिकाशों की कुछ श्रपनी विशेष 
समस्‍यायें हैं किन्‍्ते इन विशेष समस्याओं के श्रतिरिक्त कुछ सामान्य समस्‍यायें 
भी होती हैं जो कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी रूप में प्राप्त होती हैं । 
णा हम बम्बई राज्य में प्राप्त नगरपालिका प्रशासन का शअ्रध्ययत करें तो 
पायेंगे कि इपमें बनावट की दृष्टि से फ्राँस के आदर्श को अपनाया गया 
है किन्तु असल में यह ब्रिटिश तरीका है | वास्तविक व्यवहार में दस व्यव-. 
स्था में री के ही दोष समच्वित हो गये हैं तथा गुण नहीं रा पाये हैं । 
बम्बई में स्थानीय स्वायत्त सरकार के निकायों में शीर्ष पर स्थानीय स्वायत्त, 
सरकार के मन्‍्त्री का पद है। उसके बाद एक संचालक होता है जो कि 
नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित कलक्टर के कार्यों का पर्यवेक्षण करता 
है । कलक्टर के श्रवीन निरीक्षण के लिए तीन प्रकार के स्थानीय निकाय, 
होते हैं; ये हे हैं; --बॉरो नमरपालिकायें, जिला नगरपालिकायें तथा जिला 
स्थानीय बोर्ड । जिला स्थानीय बोर्ड ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखभाल 
करती है, साथ ही उन छोटे गाँवों के हितों की भी देखभाल करती है जिनमें 
किसी प्रकार की पंचायत ही नहीं है । ये समी निकाय वयस्क मताधिकार 
के आधार पर चुने जाते हैं । | 
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बॉरो नगरपालिका एवं जिला नगरपालिका के बीच ग्रुण की अपेक्षा 
प्रशासकीय श्रन्तर श्रधिक है | इन दोनों ही प्रकार की नगरपालिकाओओं में, 
प्रनेक प्रकार की व्यावहारिक समस्‍यायें पंदा होती हैं । बिना धन के कोई 
कार्य नहीं किया जा सकता और कोई भी घन तब तक प्राप्त “नहीं किय्ा 
जा सकता जब तक कि मतदाताओं पर अतिरिक्त मार न॑ डाला जाये । 
कार्यकुशलता की दृष्टि से कर लगाना श्रत्यन्तः श्रावश्यंक होने पर -मभी मत- 
दाताओं की प्रसन्नता का विचार, .ऐसा करने. के मार्ग में एक- प्रभावशील 
भ्रड़चन होती है । मतदाताओं की मर्जी की अवहेलता का अर्थ होता है श्रगले 
चुनावों में सफलता की आशा को एक ओर. रख देना क्योंकि मतदाताग्रों 
को केवल ऐसी नीति द्वारा ही खुश रखा जा सकता है जिसमें कि नये कर 
न लगाये जायें तथा हो सके तो वर्तमान करों में भी कमी की जाये | : 
भारत में नगरपालिकाओं के प्रशासन में एक.अन्य कठिनाई इस 
तथ्य से भी बढ़ जाती है कि वहां नगरपालिकांयें किसी सी संवेजनिक सेवा 
का स्वामित्व नहीं फरती; जहाँ से लाभ प्राप्त करके ये घन प्राप्त कर सके। 
श्रत: उनको अ्रधिकतर करों पर ही निर्मर रहना रंहना होतां है ।-रेट (९6७) 
को स्थानीय कर के रूप में पर्याप्त आलोचित किया जाता है क़्योंकि इस 
व्यवस्था में लोचशीलता नहीं होती तथा विभिन्न योरंयता एवं सामरथ्य वाले 
व्यक्तियों के बीच ऐिसी प्रकार का भेंद नहीं रखा जाता । समाज- के गरीब 
लोगों के ऊपर इससे अनुचित भार डॉल दिया जाता है। विश्ेष रूप से 
बड़े परिवार वाले लोग जिन्हें कि अधिक स्थान के लिएं भ्रधिक भुगतान 
करना होता है, इस व्यवस्था से पिस जाते हैं।.. हर 
एक अन्य कठिनाई यह है कि नगरपालिकाओं में उठने वाले सभी 
प्रस्तावों को पहले संचालक (707०००7) के सामने प्रस्तुत किया जाता 
है श्र यदि उन्हें स्वीकार कंर लिया गया तो बाद में, वे लोगों के सामते 
उनकी राय जानने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं । उसके वाद पुनः ये अस्ताव 
संचालक के पास जाते हैं और वही भ्रन्तिम रूप से उनको स्वीकृति श्रदात 
करता है। इंस व्यवस्था में लाल फीताशाही पनपती है; साथ ही हर 
की जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका का का 
भी प्रस्ताव केवल तभी प्रभावशील बनता है जब कि सरकार द्वारा उसे 
स्वीकृति प्रदान कर दी जाये । इस प्रकार नगरपालिकायें दो स्‍्वामियों के 
सेवा करती - हैं--एक ओरे जनता. है श्रौर दूसरीओर सरकार | नों 
के बीच विरोध भी हो सकता है। इस सवके परिणामस्वरूप देरी और मन: 
मुटाव की सम्मे.वनायें बढ़ जाती हैं।.. की! 25 कप 
'एक तीसरी कठिनाई यह है कि नगरपाहि के पास घन 878 
कमी रहती है | उन्हें मजबूर होकर सरकार हे 82060 हे 2 
निर्भर रहना -होता है । मल बन. का केवल एक की माजिकी 
हारा सहायता के रूप में प्रदात किया जाता है शेष धत 40208 03 
स्वयं ही कर आदि साधनों द्वारा करती है । सरकार 8 (हों 
सहायताए यों ही नहीं दे दी जाती । उनके साथ ही /202% हर कल 
जाती हैं। जव सरकार एक तगरपालिका को सहायता प्रदात कर *द हे 


है विक उड याँ में हस्तक्षेप करेगी! ऐसी स्विति सें 
यह स्व/नाविक है कि वह सके कार्यों में हरः 
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नगरपालिका बड़े ही असमंजप में पड़ जाती है। एक और तो सरकार को 
खुश रखना है और दूसरी ओर मतदाताओं के प्रति अपने उत्त रदायित्वों को 
पूरा करना है । वह किस की सेवा करे, यह एक समस्या बन जाती है । 

| चौथे, सरकार किसी भी नगरपालिका को काबूनी रूप से कुछ भी 
करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती । कानून के अनुनार सरकार का काये 
केवल यह हैं कि वह नगरपालिका के गर-कानूनी, अनियमित एवं अवैच्छिक 
कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाये। कानून के अनुधार सरकार को विधेयात्मक 
निर्देशन प्रदान करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं। अतः नगरपालिकाश्रों को 
अपनी प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, उसे तो केवल यही 
दिखाना होता है कि उसने कोई गलती नहीं की है । सरकार भी निषेधात्मक 
नियन्त्रण मात्र से ही कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकती । परिणामस्वरूप 
नगरपालिका का प्रशासन मत प्राप्त करने की तकनीकों का केन्द्र बन जाता 
है । कार्य अधरे पड़े रहते हैं, श्रम पैदा होते रहते हैं और एक प्रकार से अरा- 
जकता की सी स्थिति बन जाती है। अखिल भारतीय राजनेतिक दलों की 
स्थानीय शाखायें भी अगले चुनाव में समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से इन 
निकायों के कार्यो में अवांछनीय रूप से हस्तक्षेप करती रहती हैं । वे जनता 
की सेवा करने के स्थान पर मत की सेवा करती रहती है तथा उनका यह 
प्रयास. रहता है कि ये स्वानीय निक्राय ठीक तरह कार्य न करें ताकि वे ढोल 
पीट-पीटकर अपने विरोधियों पर जनता के बीच कीचड़ उछाल सकें | इस 
प्रकार प्रजातन्‍्त्र के सभी मूल्यों को तिलांजलि दे दी जाती है तथा राज्य 
सरकार के अतिशय नियन्त्रण एवं गन्यायपरूर्ण व्यवहार को जोरशोर के साथ 
एवं बढ़ा-चढ़ाकर गाया जाता है। सरकार के सामने भी ऐसी स्थिति में 
इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता कि वह नियन्त्रण की मात्रा को 
ओऔर बढ़ा दे । 

पाँचवें, कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के 

नगरपालिका के अधिकार अत्यन्त सीमित होते हैं । यह सजा के रूप में व्यक्ति 
की केवल चल सम्पत्ति से ही हाथ लगा सकती है । असल में उसे अपने अप- 
राधियों के विरुद्ध कायंबाही करने के लिए दीवानी न्यायालयों में ही जाना 
होता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका द्वारा दण्डित व्यक्ति दो विभिन्न 
निकायों में अपने पक्ष के लिए अपील कर सकता है। यह स्थानीय वायत्त 
सरकार के मन्त्री के सम्मख अगील कर सक्रता है तथा उससे न्याय की माँग 
कर सकता है । यदि ऐसा कर सकने में वह असफल हो जाये तो विधि के 
न्यायालय में भी जाने का उस्ते अधिक्तार है। एक नगरपालिका भी निगम की 
भांति एक काननी व्यक्तित्व होती है न कि एक स्वामाविक निक्राय। इसकी 
शक्तियां स्पष्ट रूप से गिना दी गई हैं । यह एक साधारण व्यक्ति की भांति 
कानून के प्रति उत्तरदायी है' क्मोंकि इसका अस्तित्व ही कृत्रिम है भ्रतः 
यह कानून द्वारा बताई गई सीमाओं में रहकर ही कानूठो बन सकती है 
इस प्रकार धतवान एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के हितों की रक्षा हो जाती 
है | गरीब व्यक्तियों को इन मिकायों की स्वेच्छाचारिता का शिकार बनना 
होता है क्‍योंकि वे न्यायालय तक नहीं जा सकते । नगरपालिकराएं धनवानों 
की अचल सम्पत्ति को छ, भी नहीं सकती किन्यु गरीप्रों की चल-सपम्पत्ति को 
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आसानी से छीन सकती हैं । ऐसी स्थिति में गरीबों का सबसे अधिक नुकसान 
होगा है क्योंकि उनके पीछे किसी मन्‍्त्री का सहारा नहीं होता, वे च्याया- 
लय में कायवाही नहीं कर पाते और उनके पास हेने के लिए रुपया भी 
नहीं हीता । 
कुछ व्यावहारिक सुझाव 
(90॥्रा€ 2242०कक 5फ88९5४095 ) 


नगरपालिका प्रशासन के सार्ग में आने वाली उक्त कठिनाइयों को 

दूर करने के लिए #ई सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इस दृष्टि से यह तवीन 
प्रवृत्ति उल्लेखनीय है जिसके अनुसार स्थानीय सेवात्रीं को स्थस्तीय निकायों 
से लिया जा रहा है तथा उनके प्रशासन को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार के हाथों में सौंपा जा रहा है। विद्युत, शिक्षा, सड़कें आदि विपम 
इसके “दाहरण हैं। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप या तो स्थानीय तिकायों का 
क्षेत्र बठाना होगा वरना उनके व्यवहार में हम वह कार्यकुशलता प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे जिसकी आशा की जाती है। अ्रवः ऐसे कार्यी का पुत्तः समृहीकरण 
किया जाना चाहिये । इससे यह होगा कि जो सेवायें आज नंगरपालिकात्ं 
द्वारा सम्पल्त की जाती हैं वथा जिनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता वे 
आय के मुख्य खोत बन जायेंगे। दूसरे, नगरपालिकाओं में कुछ चुने हुए 
अनुभवी एवं वयोवृद्ध व्यक्ति भी लिये जाने चाहिए जिनका कार्य काल साथा- 
रण सदस्य की तुलना में दो गुवा ही । यह व्यवहार ग्रंद ब्रिदेच में बहुत पाया 
जाता है । यहां परिषद्‌ के पच्चीस प्रतिशत लोगों को वयोवुद्ध (4्धग्राथा ) 
कहा जाता है । इसका चुनाव स्वयं प्रिषद्‌ हारा ही किया जाता है। ये 
लोग छः वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं जबकि साधारण संदस्प्र केवल तीन 
बर्ष तक ही अपने पद पर रहता है। इस व्यवस्था 28 अग्रजातांत्रिक कहकर 
बालोवना की जाती है किन्तु इसे पार्षदों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के 
झावार पर स्वायोजित ठहराया जा सकता हैं) इसका सम्बन्ध बहस एवं 
उपवस्थायन की अपेक्षा प्रशासन से अधिक रहता है ऐसे स्थानों पर भगत 
हुए तथा अनुभवी होगों को लेना लाभप्रद रहेगा क्योंकि ऐसे लोग प्राय: चुदादे 
के पचुड़ां में नहीं पड़ना चाहते । तीक्षरे, नगरपालिका निकाय कुंल 208 
प्रशासक्षीय अग ही होते हैं । वे मुलत: ा को क्रियान्वित करने 2 र 
होते हैं, उतको एक सीमित रूप में नीति निर्माण की शक्तियां मी अप्ति हीते। 
हैं | राष्ट्रीय जीवन में उतकी तुबना व्यवस्थाधिका से ४५ वरन हक 
बे ज( सकती है.। तगरवालिकायें मी व्यवस्थापन करते है कम 5 
इतना अ्रधिक महत्ववुर्ण नहीं होता । उनका खुट कार्य हक पा ३ 
उनको सौंवे गये करण ठीक अकार से क्रियान्वित्त किये जा रहे हैं अबबा नहीं | 


इसके लिये यदि किसी भी रूप में समिति व्यवस्था को अपनाया जाये ता 


१५८4 
प्रत्यन्त उपयोगी रहेगा । शिक्षा समिति, स्वास्थ्य 2 3042 
समिति, आदि इसकी सहायता कर_सकती हैं।ईतर 
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ब्रिटेन की भांति गठित किये जाने चाहिए जहां पर कि काउन्टी की परिषद्‌ 
संस्थायें हैं, नगर निगमों की संस्थायें हैं, शहरी जिला परिषदों की संस्थायें 
हैं। पांचवें, वतमान काल में यह कठिनाई अनेक कारणों से अनुभव की जा 
रही है कि उच्च सामर्थ्यं वाले लोग स्थानीय कार्य में पर्याप्त समय नहीं दे 
पाते । इस समस्या को सुलफाने के लिए यह किया जा सकता है कि नगर-- 
पालिका पापंदों को सवेतनिक रूप में रखा जाये जबकि संसद सदस्यों को हरदेश 
में वेतन प्राप्त होता है तो नगरपालिका के पाष॑दों को वेतन न दिये जाने का 
कोई कारण ही नहीं होता | छठे, जब पार्षदों को वेतन दिया जायेगा तो 
एक अन्य समस्या भी सुलभ जायेगी | श्राजकल तो नगरपालिका परिषद में 
केवल व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पत्त समाज के लोग ही आ सकते 
हैं जो कि बिना अधिक खतरे के सार्वजनिक कार्यों में अपना समय दे सकते 
हैं । किन्तु जब पाषंदों को वेतन प्राप्त होने लगेगा तो मध्यम वर्ग के उतना 
ही युवक भी नगर परिषद्‌ के कार्यो में भाग ले पायेंगे | मजदूर वर्ग के लोग 
भी परिषदों में आ सकेंगे । जब तक सभी वर्गों के प्रतिनिधियों का निर्णाय 
लेने की प्रक्रिया में योगदान न हो उस समय तक यह निश्चित नहीं रहता कि 
लिए गये निर्णय सम्पूर्ण समाज के लिए न्यायपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यदि कर 

| दृष्टि से गरीज और अमीर दोनों को एक ही लाठी से हांका गया तो 
ऊपर से लगने वाली यह समानता गरीबों के प्रति घोर अन्याय का प्रतीक 
होगी । इस मतभेद को भिटाने के लिए सदस्पों को वेतन देना उपयोगी 
रहेगा। स्थानोय कार्यो में लगाये गश्ने सनथ के लिए सदस्यों को भुगतान करने 
से स्थानीय सरकार का आधार विस्तृत हो जायेगा तथा सभी वर्गों एबं 
स्तरों के व्यक्ति पर्याप्त रूप से भाग ले पायेंगे । कोई भी कार्य, जिसका 
प्रभाव स्थानीय सरकार को केवल एक वर्ग विशेष की रुचि का विषय बना 
देता है, उंचित नहीं माना जायेगा । 


सातवें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो पाष॑ंद अपने उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह करने में श्रमफल हो जायें उनको दण्ड दिया जा सके | इस प्रकार 
के प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन. में मौजूद हैं । यदि स्थानीय निकायों के सदस्य मंत्री 
की आ्राज्ञाओ्रों को क्रियान्वित न कर सकें तो उनको गिरफ्तार तक किया जा 
सकता है । यद्यपि .इस प्रकार का कदम कदाचित ही उठाया जाता है किन्तु 
फिर भी एक प्रतिरोधक के रूप में तो इसका अपना महत्व है। ऐसा न होने 
पर कोई भी व्यक्ति. अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सामाजिक हित की अवब- 
'हैलना .करके मनमानी कर सकता है । श्र.ठवें, किसी न किसी रूप में केबिनेट 
व्यवस्था को भी नगरपालिका स्तर पर शअ्रपनाया जाना चाहिए । यद्यपि 
सुधार करने की दृष्टि- से वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तेन किया जाना जरूरी है 
किन्तु फिर भी इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तत करने पर यह हो 
सकता हू कि जनता नागरिक कार्यों में रुचि लेना ही छोड़ दे; क्योंकि यह 
मी एक महत्तपूर्णो तथ्य है कि नगरपालिका प्रशासन की कार्यकुशलता इस 
वात पर निर्मर करती है कि जनता उसके कार्यों में सक्तिय रूप से योगदान 
करे । एक यह विचार भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है कि नगरपालिका इकाइयों का 
आकार इतना वड़ा रखा जाए कि वे आश्थिक दृष्टि से आर्त्मा भर बन सके । 
ऐसा करने का अर्थ होगा स्थानीय निकायों पर केन्द्र का अत्यधिक नियंत्रण । 
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४ 57 के इइ रहेगा कि स्थानीय स्वायत्त सरकार की व्तंपान व्यवस्था एवं 
ह : ८८ ज्यवस्पा के बीच का मार्ग अपनाया जाए जो कि विना अधिक 
दोनों व्यवस्थाश्रों के गुणों को ग्रहण कर सके । तवें, कुछ स्थानीय 
: >ऊ दल होने चाहिए जो कि नगरपालिका स्तर पर सचेत क्रियाश्रों को 
ऊर सकें। इस समय जो श्रखिल भारतीय राजनैतिक दल नगरपालिका 


| | 
११ ,, 


रूठ इइ तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है | ये राजनैतिक दल प्रत्येक 
इंोय समस्या पर अपती अखिल भारतीय नीति के आधार पर विचार 
ररते हैं । इस प्रकार वे राष्ट्रीय स्तर के अपने मतभेदों एवं भंगड़ों को 
ल्‍्पानोय स्तर पर भी ले आते हैं । नगरपालिकायें जन सेवा के लिए कार्य 
करने की अपेक्षा विरोधी गुटों की रस्सा-कसी का अखाड़ा बन जाती हैं। इस 
प्रकार का आपसी संघर्ष एक ऐसी संस्था में तो उपयुक्त रहता है जिसका 
कार्य विवार-विभर्श करना एवं नीति निर्धारित करना है। किन्तु नगरपालिका 
निकाय तो व्यवस्थापिका की अपेक्षा कार्यपालिका एवं प्रशासकीय प्रकृति के 
ग्रध्चिक होते हैं । इनमें एक कैबिनेट जैसा उत्साह एवं एकत्रा होनी चाहिए। 
प्रस्पर प्रेम,विश्वास एवं सहयोग की भावना रहनी चाहिए। ये सब बातें अधिक 
दल होने से बढ़े हुए मतभेदों के रहते हुए संभव नहीं हो पात्तीं । इन राजनैतिक 
दलों को नगरपालिका प्रशासन से दूर ही रखा जाना चाहिए. तथा स्थानीय नि- 
कायों को यह सोचकर गठित करना चाहिए क्कि ये 206 8026 को समझ 
सकें तथा सुलझा सकें । वरतनान काल में राजनैतिक दलों का दृष्टिकोण दा 
व्यवहार बहुत कुछ निर्षघात्मक एवं विध्वंसकारी है.। इसे समाप्त कर 
रचनात्मक एवं एकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए । इस 
प्रकार से आम जनता अ्रथवा जनता के मुखिया लोग स्थानीय समस्याझ्र 53 
समभने में रुचि लिया करेंगे तथा उनको सुलभाने में अपनी पहल कौ श 


का प्रयोग करेंगे । 


नी  आद | 


॥| 
ह8 | 
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भी भारत में देहाती इलाकों का पर्याप्त महत्व है | स्थानीय सरकार की दृष्टि 
से भी इन क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ अधिक ध्यान से देखा जाता 
है; क्योंकि यह एक सर्वेमान्य सत्य है कि जत्र तक देहाती क्षेत्रों की जनता में 
“राजन तिक जाग्रुति नहीं श्राती तथा बहां पर प्रजातंत्र की परम्परायें बिंकसित 
नहीं होती तब तक इस देश में प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में निश्वित रूप से 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


राजस्थान में देहातो स्थानी ध प्रशासन 
[एश उ.०एव। 30ागयंब्राबरणा गे रिम्ुभध्वाशा | 


, राजस्थान राज्य में देहाती स्थावीय प्रभशातव का रूप बलवन्तराय 
सेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है; जिसने कि प्रजातंत्रीय 
विकेन्द्री१रण की योजना का समर्थन करते हुये स्थानीय प्रशासन के लिये एक 
त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था की आधारभूत 
इकाइयां हैं । राजस्थान में पंचायती राज घंस्थाओं का गठन मूख्य रूप से दो 
अधिनियमों द्वारा किया गया है । इन दोनों अ्धिनियमों के बीच एक श्रपुर्व 
सामंजस्य हैं । सन्‌ १६५३ का राजस्थान पंचायत अधिनियम जिस समय 
शस्तित्व में आया उस समय २६४३ पंचायतें राज्प में कार्य कर रही थीं | 
अधिनियम के आधार पर उन क्षेत्रों में भी पंचायतें स्थापित की गयीं जहाँ कि 
ये पहले से नहीं थी। अब पंचायतों की संख्या ३६२६ हो गई। १९५३ के 
राजस्थान पंचायत भ्रधिनियम के अनुसार तहसील स्तर पर, तहसील पंचायतों 
की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया । इस समय जिले स्तर पर कुछ जिलों 
में जिला बोर्ड थीं। राजस्थान पंचायत सपिति एवं जिला परिषद्‌, १६५६ ने 
राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६४३ में अनेक उल्लेखनीय संशोधन किये 
ताकि पंचायतों को वर्तमात आवश्यकताओं के अनुरूप बताया जा सके । ग्राम 
स्तर पर पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला 
परिषद्‌ को एक ही एकीकृत व्यवस्था में जकड़ दिया गया । 


ग्राम पंचायत (शा926 एश्रात्म४४० ) :-- सन्‌ १६५३ एवं १६५६ 
के अधिनियमों के अनुसार एक पंचायत में ५ से १५ तक सदस्य हो सकते 
हैं।! सादिक अली प्रतिवेदन ने प्रत्येक पंचायत मे पंचों की संख्या को आठ 
से लेकर पन्द्रह तक बताया है ।* पंचायत की रचना गुप्त मतदान द्वारा 
वयस्क मत्ताघिकार के श्राघार पर की जाती है । चुनाव की दृष्टि से सम्पुरों 
पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है जितने कि पंच लेते 
होते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है । पंचायत का चुनाव तीन 
वर्ष के लिए किया जाता है । इस काल तक यह अपने क्षेत्र में आने वाले एक 
या एक से अधिक. गांवों की सेवा करती रहती है । इस प्रकार राजस्थान के 
पंचायत अध्ययन प्रोजेक्ट की टीन का यह लिखना सही है कि पंचायतें निर्वा- 


॥. ?थाणा॥९१॥ ४] गा रिक्ा|ंब5 धर, 6 ०४56 आपतेछ गा उ्व9ए 0;श , 
०65५ ॥709, ]१९७ए७ ॥05॥, 966, ?. 6 

2. . रिटए0०६ ० धार ४६७०७ (हा णा एशाणाइजमा रिब्रो, 964, श्राणी।- 
शव बात [0९ए४०७७6४ ल्‍069960४५ (90४६. ० रि8] , ९. ।( 


१७२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


ग्रच्छा तो यह रहेगा कि स्थानीय स्वायत्त सरकार की वर्तंपान व्यवस्था एवं 
केन्द्रीकृत व्यवस्था के बीच का मार्ग अपनाया जाए जो कि बिना अधिक 
बु राइयवों के दोनों व्यवस्थाश्रों के गुणों को ग्रहण कर सके + नवें, कुछ स्थानीय 
राजनैतिक दल होने चाहिए जो कि नगरपालिका स्तर पर सचेत क्रियाश्रों को 
स्पष्ट कर सकें । इस समय जो अखिल भारतीय राजनैतिक दल नगरपालिका 
स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको भी वर्तमान दुःखद परिस्थितियों के लिए 
कुछ हृ॒द तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये राजनैतिक दल प्रत्येक 
स्थानीय समस्या पर अपनी अखिल भारतीय नीति के आधार पर विचार 
करते हैं । इस प्रकार वे राष्ट्रीय स्तर के अपने मतभेदों एवं भंगड़ों को 
स्थानीय स्तर पर भी ले आते हैं। नगरपालिकायें जन सेवा के लिए कार्य 
'करने की अपेक्षा विरोधी ग्रुटों की रस्सा-कसी का अखाड़ा-बन जाती हैं । इस 
प्रकार का आपसी संघर्ष एक ऐसी संस्था में तो उपयुक्त रहता है जिसका 
कार्य विवार-विभर्श करना एवं नीति निर्धारित करना है। किन्तु नगरपालिका 
निकाय तो व्यवस्था:पिका की श्रपेक्षा कार्यपालिका एवं प्रशासकीय प्रकृति के 
अधिक होते हैं । इनमें एक कैबिनेट जैसा उत्साह एवं एकता होनी चाहिए । 
परस्पर प्रेम,विश्वास एवं सहयोग की भावना रहनी चाहिए । ये सब बातें अधिक 
दल होने से बढ़े हुए मतभेदों के रहते हुए संभव नहीं हो पातीं | इन राजनतिक 
दलों को नगरपालिका प्रशासन से दूर ही रखा जाता चाहिए. तथा स्थानीय नि- 
कायों को यह सोचकर गठित करना चाहिए क्रि ये स्थानीय समस्याओं को समझ 
सकें तथा सुलका सके । वर्ततान काल में राजनैतिक दलों का दृष्टिकोण एवं 
व्यवहार बहुत कुछ निषेधात्मक एवं विध्वंसकारी है.। इसे समाप्त करके 
रचतात्मक एवं एकारात्मक दृष्टिकोश का विकास किया जाना चाहिए । इस 
प्रकार से आम जनता भ्रथवा जनता के मुखिया लोग स्थानीय समस्याग्र 
समभने में रुचि लिया करेंगे तथा उनको सुलभाने में अपनी पहल की शक्ति 
का प्रवोग करेंगे । ह लक 
दसवें, यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्थानीय निकायों की इकाइयों को 
उनके प्रशासन से अलग किया जाये । सिद्धान्त रूप में प्रशासन 3४ 8४ कार्य 
नहीं होता वरन्‌ यह तो स्थानीय निकायों को उनके उत्तरदायित्वों का निर्वाह 
करने की सामर्थ्य प्रदान करती है । प्रशासन एवं संगठन को श्रलग-अलग करने 
पर इस स्तर की प्रशासक्रीय समस्याश्रों को समकना सरल हो जायेगा | इस 
प्रन्तर के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की भांति 72 
स्वर पर ही ऐसी ही कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये | यद्यपि यह सच है ता 3 
भारतीय प्रशासतिक सेवा का स्तर पर्याप्त ऊंचा होता है तथा स्थानीय 48 
इस स्तर का निर्वाह नहीं कर सकते | किन्तु फिर भी की हक 
वांछित स्तर प्राप्त करने के लिये कुछ तो किया जाना जरूरी है ही । ६ उनके 
बातों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों में वास्तविकता होनी चाहिये । 
योजनायें जहां तक सम्मव हो सके, कार्यकरुशल, कम ख्चीनी तथा 
हिये । 
की देहाती क्षेत्रों के स्थानीय निकाय 
[7न्ट्बा छ0पा०९5 | रिवार्श 87९३5] 


क्षेत्रों की अरे थक है तथा श्राज 
देहाती क्षेत्रों की संख्या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रधिक हैं तैंय 


ह्यादीय निकायों की दतावंट ह 
मो मारत में देहाती इलाकों का पर्बाप्त महल है हा 8 कील 
से भी इन क्षेत्रों को गहरी क्षेत्रों 0/% 4/0 जा हर 
है; कक यह एक बवेगाव कह है हि रह कत देप रण हा 
'राजबतिक जाति नहीं माती तथा बहा ३५ का आ दा 
नहीं होती तव तक इस देश में प्रजातंव के भी: 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
राजस्थान में देहातो स्थानीय प्रगामन ह 
[न .00ा हैाप्रोगशाक्षशा ॥ रि3))नी3१| 


राजस्थान राज्य में देहारी स्वातोद हक ४ का ऋ हे 
भेहता प्रभिति की पिफ्लारिशों पर ग्राधारित है $5 वि 
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ब्रियूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। प्राम गकफवे उसे भय 


इकाइयां हैं। राजस्थान में पंचायती राज प्यारे क: मदर इहण 
अधिनियमों द्वार किया गया है । इन दोनों पधिउपरसों »े 





हर] 





सामंजस्य है। सब १६४३ का राजस्थान प्रयाधव बदरीयप्प्न बिः व 


९॥ 
अस्तित्व में भ्रावा उत्त समद २६४६ पार रा 4 हू? 
अधितियम के आधार पर उन क्षेत्रों ४ भी बकाया मा 75 हे 
ये पहले से नहीं थी। भत्र पंचायतों की मंस्या ३:२६ 
राजस्थार एचायत अधिनियम के अनुमार तरमोद 
को स्थापना का भी प्रावधान रखा गया । ६२ सझद [९ पर कैश कर 
में जिला बोर्ड थीं। राजस्थान पंचावत बिन हर हि दब, 
राजस्थान पंचायत अधिनियम, १६५३ मं प्र/॥ 3: 
ताकि पंचायत्तों को वतगान आवशफताओं ने प्र 
स्तर पर पंचायतें, खण्ड स्तर एर प्ंबागन 
परिषद को एक ही एकीकृत ऋवस्था में जवर दिया 4) 

ग्राम पंचायत जिम एशा0॥७१७) ; नल २३१३ जब 78१० 
अधिलिययों के अनुसार एक पंचायत में ॥ ह 
है ।* सदिक अहछी प्रतिवेदन ने प्रत्येक पंचायन पेय शो व७।९ ४४ 28 
लेकर फद्रह तक वत्तुय है ॥£ पंचायत ने ग्गढ। कल हा 277 
पयस्‍्क मताबिकार के भ्राधार 4९ बे जाती है | जुवाव व॥ ईद. ४ ६ श्र कह 
लोहे ही उतते ही भागों में बांट दिया। जाना हे [९ को कि बढ या 
होते हैं । परतेक वाई से एक पंच ना जता है. । बंवादक वा बह # 7 
बष॑ के लिए किया जाता है। इस काल नए यह प्रति शेष के कात द. 4 6९ 
वी एक से प्रधिक गांवों की सेवा करती 007 2 8 तक लक 
पंचायत ऋ्ययर प्रोजेक्ट की ही कप कक के 
5 ही ठप का यह लिलता गही है 4 बन लि - 
३५३७२७-२-+७-०२-२०० जनक 
१, ) ३ 0, 0)... 
मा हक ताक ०५४, 
2. १०७०६ ० [06 एप 
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(्‌छ४ मारत में स्थानीप लोक प्रश्नासद 


चित निकाय होती हैं जिनके पंच तथा सरपंच को. प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता 
है तथा जिनकों एक प्तीमित भूगाग में कुछ विशेष कार्य करने का उत्तरं- 
दायित्व सौंपा जाता है ।' इन चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत 
को कुछ सहवृत सदस्य (८०9०र्०्त ॥(था००५) रखने की भी आवश्यकता 
होती है । इन सहवृत सदस्यों में दो- महिलाएं, दो अनुसूचित जाति के सदस्य 
और दो जनजाति के सदस्य होते हैं । ये सहवृत सदस्य उस स्थिति में लिए 
जा सकते हैं जबकि इन वर्गो' का कोई प्रतितिधि निर्वाचन द्वारा पंचायत में 
ने आया हो । । 8 ; 

पंचायत का समापति सरपंच कहलाता है ) यह पंचायत क्षेत्र के सभी 
मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुता जाता है। वह पंचायत की मुख्य कार्ये- 
पालिका सत्ता के रूप में कार्य करता है तथा पंचायत के धन का ठीक प्रकार 
से उपयोग करने के लिए तथा उनके पर्याप्त लेखे रखने के लिए उत्तरदायी 
है । वह पंचायत की बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है । पंचा- 
यत के नास पर धन पैदा करता है और उसकी ओर से खर्चे करता है। 
पंचायत का बजट तैयार करता है और पंचायत समिति द्वारा उसे स्वीकार 
कराता है। वह पंचायत क्षेत्र में राजस्व इकट्ठा करते के कार्य की देखभान 
करता है तथा - पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है । उपसभापति 
अथवा उपसरपंच का चुनाव पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया 
जाता है । उपसरपंच सरपच की अनुपस्थिति में सरपंच के उत्तरदायिलों का 
मिर्वाह करता हैं । पंचायत द्वारा अपना सचिव नियुक्त किया जाता है जो कि 
कायलिय के लिपिक कार्यों को करने. के लिए तथा श्रन्य ऐसे कार्यो को करने 
के लिए उत्तरदायी है जो कि पंच या पंचायत द्वारा उसे स्ौपे जाएं ) 


इस प्रकार ग्राम पंचायतें पंचायती राज के पिरामिड का आ्ावार है। 
यहू कहना श्रतिशयुवित नहीं मानी जाएगी कि पंचायती राज का सफल एवं 
प्रभावशील संचालन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन श्रवार- 
भूत पंचायतों का संगठन कितना सशक्त है । पंचायतें जनता के सर्वाधिक 
नजदीक की प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं । वे गांवों में जैसा कार्य करेंगी, गोवा 
के लोग भी पंचायती राज के प्रति वैसी ही पतिक्रिया करेंगे। पंचायत 
प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से निमित 
अतिनिधि संस्था होने के कारण उच्च निकायों के अप्रत्यक्ष संगठन का श्राधा 
अ्रदान करती हैं । इस प्रकार पंचायतों की कारये सम्पन्नता पंचायती राज के 
'उच्च सूत्रों की सफलता पर प्रभाव डालती है । हा 
- कंचायत संगठन पर अ्रध्ययन दल के विचार--राजस्थान में पचावत 
राज व्यवस्था पर नियुक्त अध्ययन दल की विचार था कि एक ५2848 
मह॒त्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता हैं। इस सम्बन्ध में जनता त्यन्त 
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ज़ागरूक रहती है और वह्‌ किसी भी संस्था का उसी हद तक समर्थन करती 
है जहां तक कि वह उनकी सेवा करे । यदि पंचायतें अपने आप में लोगों की 
रुचि पैदा करना चाहती हैं तो उनको लोगों के प्रतिदिन के जीवन में सेवाए' 
प्रदान करनी चाहिए तथा उनकी समस्याशत्रों एवं आचश्यकताश्रों के लिए 
सुभाव प्रस्तुत करने च/हिए । केवल सरपंच ही प्रभावशाली रूप में काय करे 
तो इससे कोई भी संस्था सक्तिय नहीं बनती । पंचायतों को अधिक महत्वपूरा 
बनाने का एक मात्र तरीका यह है कि लोगों की सामान्य समस्याओ्रों को सुल- 
ऋाने के लिए उन्हें श्रधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं । इस दृष्टि 
से यह भी अत्यन्त श्रावश्यक है कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्रों में अधिक 
से अधिक स्थानीय समस्याएं लाई जाए ताकि लोग अपने सामने आने वाली 
समस्याओं का उनमें सुझाव पा सकें । जनता को यह अनुभव होना चाहिए 
कि उन्हें अपने सामलों का प्रबन्ध करने में सिर्शयात्मक योगदान करना है। 
केवल तभी एक अच्छा नेतृत्व उत्पन्न हो सकेगा । श्रध्ययत दल का विश्वास 
था कि पंचायती राज का भविष्य बहुत कुछ पंचायतों के सफल संचालन पर 
निर्भर है। यदि ये मूल संस्थाएं ही व्यापक बनाई गई तो सम्पूर्ण ऊपरी 
ढांचा कमजोर पड़ जाएगा | अनेक कारणों से यह संभव नहीं है कि गांव के 
स्तर की सभी समस्याओं को तत्काल पंचायतों के अश्रधिकार क्षेत्र में ला दिया 
जाए किन्तु उनको अन्तिम लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहता चाहिए । प्रकृति यह 
होनी चाहिए कि पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां एवं कार्य सौंपे जाएं तथा 
उनको स्थायी सरकार की प्रभावशाली इकाई बनाई जाए | 


पंचायती राज-संस्थाओ्ों को व्यापक रूप देने के लिए अध्ययन दल 
द्वारा अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। सव्वेप्रथम यह बताया गया कि पंचायतों 
की वित्तीय स्थिति मजबूत की जाती चाहिए। दूसरे, पंचायतों की शक्तियां 
एवं कार्य अधिक स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए । तीसरे, कार्यकुशल 
एवं नियमित सचिवालय का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए । चौथे, 
नियम तथा प्रक्रिया सरल होनी चाहिए | नियमों का मुख्य लक्ष्य मूल हित 
की सिद्धि होती चाहिए । उन्हें इन संस्थाओ्रों के सफल कार्य-संचालन में बाधा 
वन कर कार्य नहीं करना चाहिए ॥ नियम ऐसे होने चाहिए जिनको सामान्य 
व्यक्ति समझ सकें । पांचवें, राजस्व एवं पुलिस अभिकरणों से सहयोग स्थापित 
करना चाहिए । जब राजस्व एवं पुलिस अभिकरणों के साथ स्थानीय स्तर : 
पर सहयोग का अभाव रहता है तो पंचायत की अनेक कठिनाईयां एवं सम 
स्याए' पैदा हो जाती हैं। छठे, विभागों को इस संस्थाओं के साथ सहयोग 
एवं ग्रभिन्नता का दुष्टिकोण अपनाना! चाहिए तथा इन संस्थाओं के ,विकास 
को अपना उत्तरदायित्व बना लेना चाहिए। सातवें, अनियमितताओओं एवं 
गलतियों को रोकने के लिए उन्तकी सुनवाई की जाए तथा स्वाभाविक गल- 
तियों के प्रति मैत्रीपूर्ण रवेया अपनाया जाए। आठवें, गलती करने वाला 
चाहे अधिकारी हो अथवा गैर-अधिकारी उसके विरुद्ध कठोर एवं प्रतिरोधपूर्ण 
कार्यवाही करती चाहिए । जब एक दोषी व्यक्ति सजा से बच जाता है तो 
उससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता हैं और उनका नैतिक पत्तन हो जाता 
है । नवें, सरपंच को लेखा रखने तथा धन सम्बन्धी कार्य करने के उत्तर- 
दायित्व से छुटकारा मिलना चाहिए। अध्ययन दल ने अपने अध्ययन के 
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दौरान यह पाया कि अ्रनेक सरपंच केवल इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि दे 
किसी बुरे अभिप्राय से नहीं बल्कि श्रपन्नी अज्ञानता के कारण वित्तीय मामलों 
को ठीक प्रकार से नहीं निभा सके । दसवें, ग्राम सभाओ्रों को सक्रिय होना 
चाहिए और उन्हें एक प्रभावशील योगदान करना चाहिए । ग्यारहवें, जनता 
को शिक्षित करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिएं। प्राथमिक शिक्षा के 
प्रसार को व्यापकता मिलनी चाहिए । सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों एवं प्रौढ़' 
शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इन सब सुभावों के माध्यम से 
अध्ययन दल मे पचायत संस्थाओ्रों को अधिक सक्तिय एवं प्रभ्ावशील बनाने 
का सुझाव रखा । 


पंचापत समिति:--पंचायत समिति त्रिसुत्री पंचायती राज योजना 
की मध्यम श्रेणी है । राजस्थान में पंचायत समितियों को खण्डस्तर (8]0०५ 
]०ए०) पर गठित किया गया है। यहाँ २३२ खण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड 
में एक पंचायत सातिति है । इस प्रकार राजस्थान में पंचायत समितियों की 
संख्या भी २३२ है। पंचायत समिति को तहसील की सीमाओं से भिन्न 
रखा गया है किन्तु फिर भी प्रयात्त यह किया गया है कि पंचायत समिति 
को राजस्व तहसील के साथ सम्बन्धित किया जाय | २३२ में से १०६ 
पंच|यत समितियां ऐसी हैं जिनका एक तहसील के साथ सदभ्रस्तित्व है। 
पंचायत समिति भी एक निर्वाचित निकाय होती है किन्तु इसके सदस्य 
अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । एक पंचायत समिति में उस पंचायत्त समिति 
के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के सभी सरपंच होते हैं। इसमें एक कृषि 
विशेषज्ञ होता है जो कि फसल प्रतियोगिता के बाद जिला परिपद द्वारा 
निर्वाचित घोषित किया जाता है। इन सदस्यों के अतिरिक्त « पंचायत 
समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सहकृत सदस्य भी होते हैं। सहकृत सदस्यों 
की प्रोजेक्ट टीम (0०6० ६४१४) ने छ; श्रेरियाँ बताई हैं। प्रथम, उन 
गांवों की ग्राम सभाओं के सभापति जिनको कि राजस्थान ग्रामदान अधि- 
नियम १९६६ के अनुसार ग्रामदान के अन्तर्गत रख दिया गया हैं। _कूपरे, 
दो महिलाएं यदि कोई भी महिला पंचायत समिति की सदस्य न हों झौर 
एक महिला, यदि एक महिला पहले से ही सदस्य वन चुकी हो । तीसरे, दो 
अनुसूचित जाति के सउस्य, यदि वे पंचायत समिति के सदस्य न है । चौथे, 
प्रत्येक उस जनजाति से २१० जिसकी जनसंख्या, खण्ड की जन्नस्था की 
पांच प्रतिशत है। पांचवें, खण्ड में पंजीकृत एवं कार्य कर रह सहकाद 
समाजों की- प्रवन्धक समितियों के सदस्यों में से एक व्यक्ति । छठे, दो ऐसे 
व्यक्ति जिनका अनुभव प्रशासन, जनजीवन एवं देहाती विकास में लाभदायक 
सिद्ध हो सके । 

* .. इन पदेन सदस्यों को पैत्रिक सदस्य (क्षण वर्धध्या/८५७) वह 
जाता है। इन पदेन तथा सहकृत सदस्यों के अतिरिक्त राजस्थात पंचायत 
समिति एवं जिला परिपद अधितियम, १६५६ ने प्रवावत् समिति क्षेत्र ने 
प्रत्येक विधान सभा सदस्प्र (५. .. 8 ) को इसका सदस्य बनाने का 
प्रावधान रखा है । ऐसे सदस्यों को सहयोगी सदस्य (85806. )॥0॥0०7) 
कहा जए्ता है । ये पंचायत स्तिति की बैठकों में उपस्थित होते तथा लग 


लेने का अधिकार तो रखते हैं किन्तु मत देने का अबत्रा पवाय्त 22 
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में कोई निर्वाचित पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखते । पंचायते समिति 
का कार्यकाल भी तीन वर्ष का होता है । पंचायत समिति के सदस्य अपने 
में से एक समापति चुनते हैं जो कि प्रधान कहलाता है । प्रधान मुख्य कार्ये- 
'पालिका अधिकारी (जिसे विकास अधिकारी कहते हैं) पर प्रशासकीय 
नियन्त्रण रखता है; साथ ही वह पंचायत समिति एवं उसकी स्थायी समितियों 
के निर्णयों तथा प्रस्तावों को क्रियान्वित कराने के लिए पंचायत समिति के 
स्टाफ पर भी नियन्त्रण रखता है। संकटकाल के समय वह विकास अधि-- 
कारी के साथ मिलकर किसी मी कार्ये अथवा अधिनियम को निर्देशित कर 
सकता है जिसमें कि साधारण्य रूप से पंचायत समिति अ्रथवा स्थायी समिति 
की श्राज्ञा आवश्यक होती है । हे 


पंचायत समिति का बजट जिला विकास अधिकारी को भेजा जाता 
है जो कि अपने नोट कें साथ इसे जिला परिषद को भेज देता हैं। जिला 
परिषद अधिनियम के उपबन्धों को -प्रभावशील बनाने के लिए कोई भी 
सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पंचायत समिति को इन सुझावों पर विचार करना 
होता है और यदि वह आवश्यक समभे तो उनके साथ इसे पास कर सकती 
है । पंचायत समिति स्थायी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। एक 
पंचायत समिति के लिए यह वाध्यकारी समभा जाता है कि वह कम से कम 
तीन स्थायी समितियाँ नियुक्त करे। प्रथम, उत्पादन कार्यक्रमों के लिए, 
दूसरे, सामाजिक सेवाग्रों और सामाजिक सुविधाओं के लिए और तीसरे, 
वित्त कर एवं प्रशासन के लिए । पंचायत समिति यदि चाहे तो इन समि-- 
तियों के अतिरिक्त भी एक या दो समितियां नियुक्त कर सकती है। स्थायी 
समिति के सदस्यों की संख्या सात तक सीमित है। इनमें ऐसे दो व्यक्ति 
सहवृत रूप में लिए जा सकते हैं जो कि विषय का अनुभव रखते हैं और 
पंचायत समिति के क्षेत्र में निवास करते हैं। विकास अधिकारी पंचायत 
समिति के मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी के रूप में कार्य करता है । इसे राज्य 
द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार पंचायत समितियों में प्रसार 
अधिकारी (ए#थाओं०7 ०८०४७) भी नियुक्त करती है। पंचायत समिति 
के स्टाफ के अन्य सदस्थ जैसे कि मन्त्री स्तरीय स्टाफ, ग्राम सेवक, अध्यापक, 
ड्राईवर, कम्पाउण्डर आदि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के सदस्य 
होते हैं । | 

सादिक अली समिति के प्रतिवेदन के अनुप्तार राजस्थान में पंचायती- 
राज की वर्तेमात योजना में पंचायत समिति एक धुरी के समान है जिसके 
चारों ओर पंचायती-राज की अधिकाँश क्रियाएं केन्द्रित हैं।” वास्तविक 
दृष्टि से देखा जाय तो जिला परिषद एक मात्र परामशदाता एवं पर्यवेक्षण- 
कर्ता संस्था है। कार्यपालिका शक्तियाँ एवं कार्य तो पंचायत समिति के 
हाथो में रहते हैं। पंचायत समितिका गठन प्रत्येक विकास-खण्ड के प्रशासन 
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के लिए किया जाता, है । पंचायत. समिति की औशतन- जनसंख्या जो कि 
६५९ की जनगणाना के अनुसार ५७००० थी-वह १९६१. की. जत-गराता 
0. अनुसार ६८५०० हो गई ।. व्यक्तिगत प्ंंचाग्रत समितियों की जनसंख्या 
४०००० से लेकर १,२४००० तऊ है.। सादिक अली समिति ने यह सिफा- 
रिश की है कि पंचायत संमितियों, का पुनर्गठत किया ज़ाय, ताकि उन्हें एक 
या अधिक पूर्णो राजस्त्र तहसीलों के सहअस्तित्व में रखा जा सके)... .. 
गा जिला परिषद--पचायती राज व्यवस्था-में सर्वोच्च स्तर पर जिला 
(रिषदों का संगठन किया गया है.। राज्य: के सभी;जिलों में एक-एक जिला 
परिषद है जो कि मूल रूप से परामर्शंदाता निकाय. है, जिसका मुख्य : कार्य 
पंचायतों और पंचायत समितियों पर सामान्य निरीक्षण .बनाए रखना है! 
अत्येक् जिला परिषद में अनेक पदेन सदस्ये-होते-है जैसे जिले की सभी पंचायत 
समितियों के प्रधान, लोक, सभा के वे सदस्य जितका चुनाव क्षेत्र, उस जिले में 
पड़ता है, राज्य समता के वे सदस्य जो कि उस- जिले में. रहते. हैं, विधान. समा 
. के वे सदस्य जिंतका चुवाव-क्षेत्र उत्त ज़िले में पंड़ता- है, केन्दीय सहकोरी बैंक 
के अध्यक्ष जो कि जिले में कार्य कर रहे हैं. इन प्रदेन सदस्यों के अतिरिक्त 
कुछ सहवृत सदस्य भी लिए जाते हैं; जैसे आवश्यकता के अनुसार एक या दो 
महिलाए, यदि पहले से ही सदस्य न हो तो अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति, 
प्रत्येक उस जन जाति .का एक व्यक्ति जिंसकी जनसंख्या जिले .की कुल जन- 
संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक है और जो पहले से सदस्य, नहीं है, .दो ऐसे 
व्यक्ति जिनको कि प्रशासन, जनजीवन एवं देहाती विकास का अशुमव है। 
'इन सब, सदस्यों के श्रतिरिक्त जिले का जिलाधीश, जिला परिषद का मतदान 
'विहीन सदस्य होता है । जिला परिषद के इन सभी पदेत .एवं सहवृत सदस्थों 
“में से जिनमें कि लोक, सभा, राज्य समा, एवं विधान समा के सदस्य आते हैं, 
सदस्यता के पूरे अधिकार रखते हैं, श्र्थात्‌ वे मतदान कर सकते हैं, .निर्वाचित 
पद पर रह सकंते हैं एवं जिला परिषद की कार्यवाहियों में माग - ले सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में सादिक अली समिति ने यह सुझाया था कि लोक सभा ओर 
“विधान सभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार तो होना चाहिए. किन्तु 
उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में कोई पद ग्रहण करने का अ्रधिकार नहीं होना 
'चाहिए | जिलाधीश को छोड़कर जिला परिषद के अन्य सदस्य अपने में 
एक सभापति चुनते हैं जो कि प्रमुख कहलाता है । जिला प्रमुख जिला परिषद 
की ब्रैठक्ों की अ्रध्यक्षता करता है. और सचिव एवं जिला परिपद के स्टा 
प्र प्रशासकीय नियन्त्रण रखता है। वह पंचायतों एवं पंचायत समितियों के 
सामयिक निरीक्षण द्वारा निरन्तर सम्पके बनाए रखता है, उससे यह झागा 
की जा- सकती है कि वह उतकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निदेशन प्रदान 
करेगा । जिला परिषद के प्रशासक्रीय स्टाफ में, एक सचिव होता है जो 2 
साधारणतः राजस्थान की प्रशासकीय सेवा का वरिष्ठ अधिकारी हीता ६! 
उसके अतिरिक्त एक छोटा लिपिक संस्थान भी होता है जिसमें तिम्त एवं 
उच्च श्रेणी के लिपिक होते हैं ।. 
जिला परियपददों को मुश्किल से ही कोई कार्बपालिका हर हु 
दिया जाता है । उसका मुख्य कार्य विभिन्न पंचायत समितियों के काया + 
| हैक 


ं ं सरकार वे 
पर्यवेक्षित एवं समन्वित करना है तथा पंचायत,पंचायतसमिति और सरका 


कार्य 
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बीच एक कड़ीं का काम करना है । जिला परिषद द्वारा पंचायत समिति की 
थोजनाओं को समन्वित एवं एकीकृत किया जाता है ।' यह अश्वश्यक नहीं हैं. 
कि जिला परिषद स्थायी समितियों की नियुक्ति करे किन्तु यह सोचा जाता 
हैं कि वह उप-समितियों के माध्यम से ही कार्य करेगी । ये उपसभितियां उस 
प्रकार से उस समय तथा उतनी संख्या में नियुक्त की जाएंगी जितनी की 
आवश्यक हों। 

श्रन्य राज्यों में देहातो स्थानोय प्रशासन 
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कुल मिला कर देखा जाये तो भारत में देहाती स्थानीय सरकार की 
वर्तमान व्यवस्था का इतिहास लम्बा नहीं हैं । सन्‌१९०६ में विंकैन्द्रीकरण पर 
जो शाही आयोग नियुक्त किया गया उसने गांवों में स्वायत्त सरकारकी स्थापना 
पर जोर दिया । आयोग का कहना था कि एक गांव की अ्रवहेलता करके 
नगरपालिकाओं और स्थानीय बोर्डो द्वारा शक्ति प्रंदान करके सरकार ने एक 
गलत कदम के साथ प्रारम्भ किया है । देहाती स्वायत्त सरकार व्यवस्था को 
प्रारम्भ करने में अब तक अल्प सफलता प्राप्त हुई है, जिसके वीछे मुख्य 
कारण यह है कि हमने जड़ से प्रारम्भ नहीं किया है और इसलिए यह अत्यन्त 
वांछतीय है कि गांवों में कुछ स्थानीय कार्यों के प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतें 
बनाई और विकसित की जाए १ भारत सरकार ने इस दृष्टिकोरश को ध्यान 
में रखते हुए प्रान्तीय सरकारों को भेजे गये अपने १६१५. के प्रस्तावों में इस' 
विषय पर प्रकाश डाला | सन्‌ १६१६ के संवैधानिक सुधारों के साथ-साथ 
कई प्रान्तों में ग्राम पचायतों की स्थापना के लिए कदन उठे गये किन्तु 
जनता के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण एवं दोषपूर्ण योजनाञ्रों के कारण कुछ भी 
उल्लेखनीय कार्य न हो सका । पे 

विहार में पंचायती-राज अधिनियम सन्‌ १६४७ में पास किया गया 
झौर इसकी क्रियान्विति १६४६ में प्रारम्भ हुई। इस राज्य में ३१ मार्च 
१६५६ तक ७६३६ ग्राम पंचायतें गठित हो चुकी थीं । अब तक करीब पूरा 
राज्य ग्राम पंचायतों से व्याप्त हो चुका है। ग्राम पंचायत अधिनियम के अनु 
प्तार राज्य सरकार एक सूचना द्वारा, किसी' भी गांव में पंचाग्रत .की 
स्थापना कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत के नाम तथा 
सीमा निश्चित कर दी जाती है। श्रधिनियम के द्वारा गांव को परिभाषित 
नहीं किया गया है तथा इसे कार्यपालिका पर ही छोड़ दिया गया है कि वह 
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डूस बात का निश्चय करे फ़ि ग्राम पंचायत का ग़ठत करने के उद्दे श्य से गांव 
किसे माता जाना चाहिए । कार्यपालिका द्वारा यह निर्णय किग्रा गया कि 
उत्तरी बिहार के जिलों में एक पंचायत की स्थापना, पांच हजार की जनसंख्या 
प्र कर दी जाये जबकि छोटा तागपुर जिलों में कम से कम जनसंख्या २५०० 
रखी गई है । असल में विहार राज्य में पंचायतों के संगठन का श्राधार समाज 
की भावना न होकर संस्था का सिद्धान्त हैं । यह सिद्धान्त इतना जड़ है कि 
इसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त सरकार की संस्थाओं की मूल प्रकृति को मी 
भुला दिया जाता है। यद्यपि भौगोलिक तथ्य, जतसंख्या तथा जनसंख्या का 
प्रसा र-महत्वपूर्णा तत्व माने जा सकते हैं किन्तु इनको समाजशास्त्रीय तत्वों से 
अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । यदि संख्या के सिद्धान्त को कठोरता से 
लागू किया जाये तो हमें उन्त गांवों का विभाजन करना पड़ेगा जिनकी जेन- 
संख्या ५००० से भागे है तथा कई बार गांवों को परस्पर मिलाना भी होगा 
ताकि जनसंख्या की दुष्टि से उनको पर्याप्त बनाया जा सके । जब कई गांवों 
को एक साथ मिला करके एक पंचायत की स्थापना की जाती है तो प्रायः 
ऐसी ग्राम पंचायत में एकता की भावना नहीं रह पाती । एक बहु ग्राम्य 
संगठन के सम्त्रन्ध में लिखते हुए बलवन्तराय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन 
में बताया है कि सामान्यतः इसमें भावनात्मक एकता का अभाव होता है 
और इसलिये उन लोगों द्वारा विकास कार्यों में-कम प्रतिक्रिया प्रदर्शित को 
जाती है जो कि एक से अधिक गांवों में रहते: हैं । प्रायः यह भी देखा गया है 
कि सामयिक पंचायतों के कार्य सरल नहीं होते, उनमें हक उ और 
भाभट पैदा हो जाते हैं । स्कूल श्रथवा चिकित्सालय खोलने जेसे मामलों पर 
श्रवेक गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं । अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी कई 
गम्भीर समस्याएं पैदा कर देती हैं । इन पंचायतों की वेठक़ों में रहने वाली 
उपस्थिति मी हल्की होती है । इत सब हानियों के होते हुये भी यह कहा जाता 
है कि कई यांवों को मिलाकर बनाई गई पंचायत में आवश्यक स्टाफ का खब 
कम हो जाता है तथा ग्रामीण जीवन में विप फेलाने वाली जातिगत भेद-माव 
की प्रवृत्तियां मी दब जाती हैं | असल में इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता | समूहीकृत पंचायतें एक स्थान पर अच्छा हा कद 
सकती है तो दूसरे स्थान पर वही अनेक समस्याएं पंदा कर सकती हैं । जब 
गांवों को समूहीकृत किया जाता है तो पर्याप्त ध्यान रखा जाता 0 है तथा वहां 
की जनता द्वारा अभिव्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीँ किया जा 
सकता । 


ग्राम सभा (भा42९ 455थ०7४)--विहार राज्य में एक 3 
पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले समी वयस्क मिल कर 0223 
बनाते हैं जिसको कि पंचायत कहा जाता है। यह खरीफ और हे ' 
फसल के बाद एक वापिक तथा एक अधं-वापिक सामान्य वेंट्क 8 ८4 के 
सखिया यदि स्वयं चाहे अथवा पंचायत के १/५ सदस्य उससे हक 28 
प्रार्थना करे तो वह अतिरिक्त बैठक मी बुला सकता है है कुल 4 के 
१/४ माग गणपूर्ति के लिए जरूरी है । पंचायत का प्राक द कक ह 
है क्योंकि मोठे रूप से कुल जनसंल्या कम से कम आधा मांग इंवकीर 


स्थानीय निकायों की बनावट श्र 


ऊपर का होता है । इस प्रकार पंचायत की सदस्य संख्या २५०० हो जयिेगी 
तथा कम से कम ६०० व्यक्ति उसको गणपूरति के लिए जरूरी हैं । 

कर्यपालिका या सुखिया (7पा० #-#९८एर० ० टाग्रर्थ)--अत्येक 
पंचायत में एक मुखिया होता है जो कि सम्पूर्ण वथस्क जनपंख्या द्वारा सरकार 
द्वारा निर्धारित रीति से चुना जाता है। मुखिया का चुनाव ग्रुप्त मतन्पत्र 
व्यवस्था द्वारा होता है। उसे पंचायत के बहुमत के निर्णेष हारा हुठाया जा 
सकता है, वैस्ते उसका कार्यकाल तोन वर्ष का होता है । 


कार्यपालिका समित्ति (7.० फ्लॉस्‍ए९  (०णगगा0(०९)--इसमें 
सात से लेकर परद्रह तक सदस्य होते हैं जो कि मुखिया द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं । यह पच्राथत का कार्यपालिका अंग है। यह एक प्रकार से मनन्‍्त्री 
मण्डल सरकार के सिद्धान्तों पर आधारित होती है किन्तु इस सम्बन्ध में एक 
कानूनी आवश्यकता यह है कि कार्यपालिका समिति के निर्णय इसके सदस्यों 
के बहुमत द्वारा लिये जाने चाहिये | यह तत्व मन्त्री मण्डल सरकार के 
सिद्धान्तों की श्रेणी में नहीं आता । एक व्यक्ति द्वारा नियुक्त समिति स्वाभा- 
विक रूप से विमाजित हो सकती है । इसमें कंबीनेट जैसी एकता की भाशा 
नहीं की जा सकती । कार्ययालिका समिति के सदस्य प्राय: मुखिया के प्रस्ताव 
को मान लेते हैं क्योंकि ऐसा न करने पर मुखिया को त्प्राग-पत्र देना पड़ेगा 
भोर परिणामस्वरूप कार्यपालिका समिति भंग कर दी जायेगी । 


संयुक्त समितियां (7०३६ (0णर//(९०७)--३प्त प्रकार की समितियां 
दो या इससे अ्रधिक पंचायतों द्वारा बनाई जाती हैं। ऐसा करने के लिये 
उन्हें लिखित रूप में उन उद्देश्यों को रखना होता है जिनकी साधना के लिये 
यह समिति गठित की जा रही है तथा जिसमें वे संयुक्त रूप से रुचि लेते हैं । 
इस प्रकार की समितियों के पास वे हस्तांतरित शक्तियां रहेंगी जो कि 
सम्बन्धित पंचायतों द्वारा इनको सौंपी जायें । इन समित्तियों के बारे में पंचा- 
यतों के बीच उठने वाला कोई भी मतभेद जिला पंचायत अधिकारी को भेजा 
जाता है जिसका निणांय अन्तिम माना जायेगा । इस प्रकार की समिति में 
तोन सदस्य होंगे जिसका तिर्वाचन प्रत्येक पंचायत द्वारा किया जायेगा शौर 
इस समिति में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का मार सम्बन्धित पंचायतों द्वारा 
उठाया जायेगा। 


ग्राम सेवक--ग्राम सेवक सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थायो सेवक 

होता है। यह ग्राम पंचायत कार्यालय का कर्ता-चर्ता है तथा क्रियान्वित 
की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये उत्तरदायी 
है । वह कार्यपालिका समिति के सम्मुख स्वीकृति के लिये कार्यक्रम को भ्स्थुत 
करता है । यह देखना भी उसका कार्य समभा जाता हैं कि 200 भौर 
कार्ययालिका समिति ऐसा कोई कार्य न करें जो कि कानून और नियमों के 
विपरीत हो । वह कार्यपालिका समिति के लिये मुख्य_प्रशासक सहायक हाता 
है। उसका कार्य, कार्यपालिका समिति के निर्णेयों को क्रियान्वित करना है । 
बह सरकार का एजेन्ट मी है। ग्राम सेवक अपने कार्यों को भजी प्रकार 

सम्पन्न कर सके इसके लिये आठ सप्ताह की एक प्रशिक्षण योजना मी लागू 
को गई है । उनके लिए एक स्वायी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। ग्राम 


श्र भारत में स्थानीग्र लोक प्रदातन 


सेवक को योग्यताओ्रों एवं उसके वेतन को. 'देख्ते हुये उसके त्तंव्य तय 
उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं । वंह थोड़ा. बहुत शिक्षित होता है तथा उ्ते 
वेतन भी अच्छा नहीं मिलता । कया दो माह के. प्रशिक्षण काल में उसे कुच् 
सिखाया जा सकेगा, कदापि नहीं । “ हु आओ 


स्वयंसेवक गण (५०णए्रा९९' .ए0८९)--विहार पंचायत :अधिवियम 
के भाग २६ के श्रनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को कार्यपालिका समित्ति द्वारा 
नियुक्त मुख्य अधिकारी के अधीन एक ग्राम स्वयं सेवेक गणा का संगठन करना 
होता है | इस संघ में १४ से लेकर ३० तक की उम्र वाले सभी स्वस्थ युवकों 
को लिया जाता है। इसका कार्य सामान्य देखभाल फरना है तथां ग्राग लगने, 
बाढ़ आने एवं महामारी फैलते जेसी संकट' की घड़ियों में उपयोगी' कार्य 
करना है। राज्य सरकार द्वारा इस संघ के प्रशिक्षण, अनुशासन एवं सद्व्यव- 
हार के लिये अ्रनेक तियम बनाये गये हैं.) कि 

मैसूर राज्य में ग्रनम पचायतें 
- [शाधबढढ० एथ्ाताश्व॒त्रा5 ग 5०७ | 


मैसूर राज्य के गांवों में दोहरी प्रशासन व्यवस्था है। एक तो प्राचीन 

वंश परम्परा व्यवस्था पर आधारित है और दूसेरी निर्वाचन व्यवस्था पर। 
ग्राम्य प्रशासकीय, संगठन. भ्रतीतकाल की तरह झाज भी पुरानी परम्परा 
एवं आचरण को बनाए हुए है जबकि केन्द्रीय सत्ताओ्ों ते चुनाव: के झ्राधार पर 
व्यवस्थापन पारित कर लिया ताकि गांवों में अच्छा प्रशासन रखा जा सके। 
यद्यपि विभिन्न नियम, उपनियम बन चुके हैं किन्तु फिर भी ग्राम अधिकारियों 
के पद-स्तर में आज भी पुरानी वंश परम्परागत व्यवस्था लागू है । सन्‌ १६२६ 
के ग्राम पंचायत नियमन ने निवर्चिन व्यवस्था को ध्रारम्म किया जिसके अनु 
सार सभापति, सचिव एवं ग्राम समितिं को गांव के सभी वयस्कों द्वारा चुनां 
जाना था । किन्तु दुर्माग्य से नई व्यवस्था इच्छा के अमात्र 5 एवं 
पुरानी परम्पराओं की उपस्थिति के कारण सफल न हो सकी । से 
पच्चीस वर्ष का अनुमव यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि नई 
व्यवस्था को उचित रूर से क्रियान्वित नहीं किया गया और वह सफलता वाव 
नहीं कर रही है | यद्यपि १६००० गांवों में १२४६८ पंचायतें मौजूद रे क््स्ति 
फिर भी देहाती विकास कार्यो में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ | श्रतत ? 
नई व्यवस्था के अन्तर्गत गांव के अधिकारी नाम मात्र के लिए कार्य कर है 
हैं और व्यावहारिक रूप से गांवों के प्रशासन मे उनकी कोई प्रमावशत 
श्रावाज महीं है । उनके स्थान प्र पटेल, शानमोग, बालवारो, थाठा तथा 
मिरगन्थी राज भी गांव के प्रशासकीय क्षेत्र को प्रम/वित करते # पा 
मानना पड़ेगा कि प्रशासन की व्यवस्था चाहि कुछ भी क्योंन हो विनय बा“ 
यतें केन्द्रीय -प्रशासन की आशा के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है| 22800 
के कार्यो को अतिरिक्त आकर्षण प्रदान सा के लिए मैसूर सरकार 222 
पंचायत अधिनियम, १६४२ * को पास (किया । इस प्रकार रा ख्घ के 
धोरे-धीरे पंचायती राज्य संस्थार्य श्राचीत परम्पदाला को छो ड्कर वतम.त हे 


श्रोर मुड़ी ल्थ। 


स्थानीय निकायों की बनावट श्८५्‌ 


हरण के लिये वे ऐतिहासिक महत्व के स्थापों की रक्षा एवं मरम्मत का कार्य 
करते हैं तथा सरकारी सम्पत्ति पर उचित सरक्षक नियुक्त करते हैं। 
मैसूर राज्य में पंचायत व्यवस्था की प्रगति एवं कार्य अधिक संतोप- 
जनक नहीं कहे जा सकते । इसके पीछे अनेक कारण हैं । सर्वप्रथम वंश पुरुष 
रागत सिद्धान्त का नाम लिया जा सकता है जो कि अधिक उत्तसाहपूर्ण कार्य 
एवं प्रतियोगितापूर्णा दृष्टिकोण के मार्ग में सबसे बडी बाधा है | जो लोग गांव 
के इन पदों पर आसीन होते हैं वे अपनी योग्यताओं के आधार पर ऐसा नहीं 
करते वरन्‌ वंश प्रम्परागत रूप में ही वे इसे प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से 
अधिकांश तो सच्तोषजनक रूप से प्रशिक्षित भी नहीं होते और न ही वे अच्छी 
शिक्षा प्राप्त होते हैं। इन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ एव रुढ़िवादी दृष्टि- 
कोश होते हैं। गांव समाज के हित इसकी तुलना में गौण वन जाते हैं ५ 
इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के शक्ति में आने के अवसर कम रहते हैं जो कि 
कठिन परिश्नमी हो तथा कार्यालय में श्राने का अच्छा अनुमव रखता हो और 
इस प्रकार समाज के हितों की अच्छी प्रकार से साधना कर सके । ऐसे व्यक्ति 
जिनको ग्रामीण समाज में पर्याप्त सम्मान और आदर प्राप्त है, गाँव में चुनाव 
व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रही समितियों पर अपना प्रूरा-पूरा असर 
रखते हैं। वे ग्राम समिति के चुताव के लिए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार 
बनाते हैं जो कि उनकी आज्ञाओं का अधिक से अधिक पालन कर सके । इस 
प्रकार वे तिर्वाचित समितियों के स्तर एवं शक्ति को नीचे गिरा देते है । 


श्छो४ं भारत में स्थानीय लोक प्रशातद 


करते हैं । यह व्यवस्यां कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी १६०६ के गांव 


कार्यालिथ नियमन के अनुसार 'कार्य कर रही है । 

दूसरी ओर भिन्न व्यवस्था: भी है जो कि १६२६ के नियमन द्वारा 
स्थापित निर्वाचत व्यवस्था के भाधार पर कार्य कर रही है। इस नियमन के 
अ्रमुसार. प्रत्येक गांव या-तो स्वयं की अपनी पंचायत रखता है अथवा एक 
पंचायत के नीचे आ जाता.ह । -पंचायतों में कम से कम ७ और अधिक से 
अधिक १२ सदस्य होते हैं । ये आंशिक रूप से नामजद होते हैं तथा झ्रांशिक 
रूप से इनकों निर्वाचित किया जाता है । किसी भी स्थिति में चुने हुए सदस्य 
कुल संख्या. के आधे से कम-नहीं होने चाहिए । कुछ सीटें अनुसूचित एवं 
आ्रावकित वर्ग के.लिए सुरक्षित रहती हैं। शराबियों एवं अपराधियों को 
छोड़कर गांव के सभी वयस्क चुनावों में भाग ले सकते हैं । 


सन्‌ १६२६ के तियमन ने पंचायतों को यह अधिकार दिया कि वे 
मपना समाोपति « ((#क्लांपाव्या ), चुन सकें। प्रारम्म में इस शक्ति का प्रयोग 
'बहुत कम पंचायतों द्वारा विया गया । सन्‌ १६२७ में लगभग २५७८ पंचा- 
यतों को उनका समापति चुनने का अधिकार था किन्तु इनमें से केवल ४८३ 
ने ही अपने अधिकार का प्रयोग किया । सन १९४१ में स्थित १२४६८ पचा- 
यतों में से केवल ११५२२ पंचायतों ने अपने अधिकार .कां प्रयोग किया । 
बाकी पंचायतों में समापति को उप-्रायुक्त द्वारा नियुक्त कर दिया जाता था। 
यदि सभापति लिखना-पढ़ना नहीं जानता हो तो समति के सदस्यों में से एक 
को उसका सचिव बना दिया जाता तथा इसके लिए उसे कुछ भत्ता दिया 
जाता । अलग-अलग. वर्षों के श्रांकडों को देखने पर प्रतीत होता है कि पचा- 
यतों की बैठकें कम होती थीं किन्तु जब बैठक होती थी तो कुछ न कुछ कार्य 
ग्रवश्य किया जाता था । जो पंचायतें इस प्रकार निर्वाचन के सिद्धान्त पर 
गठित हैं उनका अस्तित्व नाम मात्र का है, वे कार्य कुछ भी नहीं करती । 
पंचायतों का चुनाव तीन वर्ष में एक बार होता है । 


.._- स्थानीय सरकार की अन्य इकाइयों की भांति पचायतों को भी तीन 
| प्रकार के कार्य सौंपे गये हैं--वाध्यकारी कार्य, स्वेच्छापूर्ण कार्य तथा हस्ताति- 
रित कार्य । पंचायतों के बाध्यकारी कार्यों में हम जिन कार्यों को समाहित 
: कर सकते हैं वे हैं--गांव की सड़कों तथा पुलों की बनावट एवं मरम्मत, 
गाँवों के बीच संचार व्यवस्था को मजबूत बनाना, कुआ तथा तालाब ॥॥। 
रचना, गलियों एवं नालियों को साफ रखना, पशुओं तथा मनुष्यों को पीने के 
पानी की सुविधा, दूकानों, मवनों एवं मनोरंजन गृहों की रचना का प्रावधान 
करना, यात्राओं, मेलों, एवं समारोहों का प्रायोजन करना आदि-आईि | 
ऐच्छिक श्रेणी में भश्राने वाले पंचायतों के कार्य प्रगतिवादी हैं। मैमूर का 
वाधिक प्रशांसकीय रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है । १६४६-४० 
में गाँव सड़क का दिकास २८८ भील तथा ५ फर्लाजु लम्बी सड़क तक शिया 
गया । इसी प्रकार जल वितरण, पोघारोपण, पिछड़ी ज॑ ह्यों का कया 
आदि क्षेत्रों में पंचायती द्वारा पर्याप्त उपयोगी कार्य विये गये | राज्य व 7६ 
गांवों में सावेजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय मी हैं । पंच,यता मा 
ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि सरकार द्वारा हस्तांतरित किये जाते ह। रदाः 


स्थानीय निकायों की बनावट श्दश 


हरणा के लिये वे ऐतिहासिक महत्व के स्थातों की रक्षा एवं मरम्मत का कार्य 
करते हैं तथा सरकारी सम्पत्ति पर उचित सरक्षक नियुक्त करते हैं । 

मैसूर राज्य में पंचायत व्यवस्था की प्रगति एवं कार्य भ्रधिक संतोष- 
जनक नहीं कहे जा सकते । इसके पीछे अनेक कारण हैं । सर्वप्रथम वंश प रम्प- 
रागत सिद्धान्त का नाम लिया जा प्कता है जो कि अधिक उत्साहपूर्स कार्य 
एवं प्रतियोगितापूर्णो दृष्टिकोण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है । जो लोग गांव 
के इन पदों पर आसीन होते हैं वे अपनी योग्यताओं के आधार पर ऐसा नहीं 
करते वरन्‌ वंश परम्परागत रूप में ही वे इसे प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से 
अधिकांश तो सन्‍्तोषजनक रूप से प्रशिक्षित भी नहीं होते और न ही वे अच्छी 
शिक्षा प्राप्त होते हैं । इन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ एवं रुढ़िवादी दृष्टि- 
कोर होते हैं । गांव समाज के हित इसकी तुलना में गौर बन जाते हैं । 
इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के शक्ति में आने के अवसर कम रहते हैं जो कि 
कठिन परिश्रमी हो तथा कार्यालय में झश्राने का अच्छा अनुभव रखता हो और 
इस प्रकार समाज के हितों की अच्छी प्रकार से साधना कर सके । ऐसे व्यक्ति 
जिनको ग्रामीण समाज में पर्याप्त सम्मान और आदर प्राप्त है, गाँव में चुनाव 
व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रही समितियों पर श्रपना पूरा-पुरा असर 
रखते हैं । वे ग्राम समिति के चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार 
बनाते हैं जो कि उनकी आज्ञाओं का अधिक से अधिक पालन कर सके | इस 
प्रकार वे निर्वाचित समितियों के स्तर एवं शक्ति को नीचे गिरा देते हैं । 


पंचायतों की अकार्यकुशलता उनके वित्तीय प्रशासन के बारे में भी 
देखी जा सकती है जिस पर कि सारी चीजें निर्भर करती हैं । वे अनुमानित 
कर को एकत्रित नहीं कर पाते और इस प्रकार लाखों रुपये की रकम बकाया 
के रूप में पड़ी रहती है | तीतरे, पंचायतों की एक महत्वपूर्ण कमजोरी यह 
भी है कि ये उन अधिकारों एवं शक्तियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो 
कि विभिन्न नियमनों द्वारा इनको सौंपी गई हैं । उन्होंने अपने अ्रधिकारों पर 
वांछनीय जोर नहीं दिया है और इसी कारण अभी तक उच्च सत्ताओं की 
अधीनस्थता में कार्य करती हैं । समय-समय पर पंचायतों के प्रशासन में जो 
विस्तार होता है, गाँव वाले लोग उसके प्रति भी जागरूक नहीं रहते । वे 
अमी तक इसी घारणा के हैं कि उनके प्रशासन का क्षेत्र सीमित है। उनको 
कुछ कर उगाहने हैं तथा उन्हें स्थानीय मेलों तथा त्यौहारों पर खर्च कर देना 
है । इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है । 

पंचायतों के कार्य का यह रुख इस वात को स्वाभाविक बना देता है 
कि उच्च अधिकारी वर्ग पंचायतों के कार्यो में हस्तक्षेप करें और उनकी 
प्रक्रिया के लिये उलभे हुये नियम वना डाले । फलतः: अनेक पंचायतों से अपने 
गांवों के विकास कार्यों में उत्साह रखना हो छोड़ दिया । पंचायतों के वित्तीय 
स्रोत भी सीमित होते हैं अत: वे वांछित कार्यो को सम्पन्न नहीं कर पातीं । 
अल्प राजस्व के होते हुये वे व्यापक विकास योजनाओं के बारे में नहीं सोच 
सकती | प्रत्येक कार्यक्रम के लिये उसे सरकार की सहयता पर पिर्मेर रहना 
पड़ता है जिसका अर्थ होता है सरकार का अधिक पयेवेक्षण एवं नियंत्रण । 
इन परिस्थितियों में यह कोई झाश्चययं की वात नहीं है कि मेंसूर राज्य की 
पंचायतें केन्द्र सरकार की दृष्टि से संतोपजनक कार्य नहीं कर रही हैं । 


श्घ६ भारत में स्थानीय लोक अ्रशातन 


मैसूर राज्य की पंचायतों को देश के प्रशासकीय प्रदत्तोपात स्तर में 
वास्तविक एवं मूल आधारभूत इकाई बनाने के लिये कुछ सुझाव प्रस्ुत किये 
यये हैं । संत्ंधरथम यह कहा जाता है कि वर्षों पुराने बंश-परम्परागत सिद्धांत 
को समाप्त कर दिया जाये श्लौर उसके स्थान पर पूर्णतः निर्वाचन व्यवस्था 
को लागू किया जाये । यह नयी व्यवस्था योग्य व्यक्तियों को. कार्यातय में 
आने के लिये प्रोत्साहित करेंगी तथा सम्भव बनायेंगी। गांव के कायलियों मैं 
उनके श्राने से गांव की जनता में चेतना जागृत होगी। तिवचित व्यवस्था 
लाग हो जाने के बाद देहाती जनता गांव की समस्याओं में अधिक रुचि लेगी 
तथा स्रभी के कल्याण के लिये अधिक - उत्तरदायित्व वहल कर सकेगी । दूसरे, 
पंचायतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहियें । वे अपने वित्त में 
आत्मनिर्भर होनी चाहिए । यदि ये संत्यायें अधिक स्वायत्त रहें तथा सरकार 
का पर्यवेक्षण एवं मियंत्रण इन पर कम से कम हो तो गांव के श्रषिकारी 
अपने गांव को विकसित करने में श्रधिक रुचि लेंगे । तीसरे, गाँव की जवेता 
को शहरी क्षेत्रों में स्थानात्तरित होने से रोकते के लिए देहाती कुटीर उधोगों 
को रक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रयास से बेरोजगारी 
की समस्या हल होगो और साथ ही उत्पादन भी व्रढ़ेगा। वैसे मैसूर राज्य 
में पेवायतों के विकास को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय -माना जा रहा है। 
सन्‌ १६५२ के मैसूर ग्राम पंचायत तथा जिला बोर्ड अधिनियम के उपबर्त 
अनुतार प्रत्येक गाँव अपने भू-राजस्व का १२॥ प्रतिशत भाग लग, 
देगा । इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई तथा विभिन्न उत्तरदायित्ों की 
निर्वाह करने के त्रिए अपेक्षाकृत अ्रधिक शक्ति आई । 


पंजाब राज्य में पचायत प्रशासन 
(एश्ारीक्एना 4ैफाएॉडायधण वी. शिफ्रांकिं) 560०) 


ब्रिटिश शासन काल में देहाती क्षेत्रों का प्रशासन पटवारी, चम्बरदार, 
सर्फरपोश तथा जेलदारों द्वारा किया जाता था। इतमें नस्बरदार का यु 
कार्य अपने गाँव में से राजस्व एकत्रित करना तथा उसे जिला मुख्य कायावय 
की ट्रेंजरी में जमा करा देना था । वह गांव में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित 
करने की कुछ कानूनी शक्तियां. रखता था। श्राग; वैंहें ग्राम प्रचायत पे 
बैठकों की अध्यक्षता करता था । वह कुछ ग्रामीण मर्दों की प्रशासन करता 
था । बह अपराधों की खोजबीन करने तथा अपराधियों का पता लगाव रा 
पुलिस की सहायता करता था । वह गांव में मरते वालों तया जन्म लेंगे बाल! 
की एक सूची रखता था तथा पुलिप्त को उसकी सूचना देता था। गाँव हे 
प्राय: एक ही मुखिया होता था किन्तु किसी-किसी गांव में कई मर 
हो जाते थे । इन सब नम्बरदारों के ऊपर कार्य करने वात कया पे 
की सफेद पोश कहा जाता था । चालीस से पचास तक गधि। का का जय में 
समूहीक्ृत कर दिया जाता था जो कि जैलदार के ग्रवीन की. 2227 
जेलदार जेल का सर्वाधिक प्रमावशील व्यक्ति हीता था तबा समा से 
एवं सफेद पोशों के कार्य का पर्मवेक्षण केरता था। अद्यालन 2 
जेलदार जिला बोर्डों में रहते वे । इनको नामजदगी द्वारा श्रयत्रा डक 
के द्वारा जिला बोई का सदस्य बता दिया जाता था । उठी वे उप-प्राडत 


स्थानीय तिकायों की बनावट श्द्७ 


(9करणए ऐगगणांड्मणाथ) के अधीन रह कर कार्य करते थे जो कि 
जिले के प्रशासक्रीय यंत्र का मान्य तानाशाह था | साथ ही वह स्थानीय सर- 
कार का श्रध्यक्ष भी था । इन जेलदारों के द्वारा देहाती जनता का प्रशासन 
किया जाता था । इस प्रकार की प्रशासकीय व्यवस्था ग्रत्यन्त केन्द्रीकृत व 
प्रभावशाली थी । इससे ब्रिटिण सरकार को बहुत लाभ था क्योंकि इसके 
द्वारा वह श्रपनी नीतियों को शीघ्र ही क्रियान्वित करा लेती थी तथा शान्ति 
एवं व्यवस्था बनाये रखने में भी उसे मदद मिलती थी । 


स्वतंत्रता के बाद स्थानीय प्रशासल की समस्या को दूसरे ही रूप में 
देखा जाता है । पंजाब- राज्य में प्रचलित व्यवस्था को सुधारने की श्रपेक्षा 
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विकेन्द्रीकरण के रूप में देहाती समाज में 
नया ही प्रयोग किया जाये । नया विकल्प जिसको परीक्षित किया जा रहा है 
चह है 'पंचायत्ती राज” । वैसे पंजाब में पंचायतें सन्‌ १६३८ से अतियमित रूप 
से जगह-जगह संगठित होती रही हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती-राज पर 
राज्य व्यवस्थापिका द्वारा व्यवस्थापन्त किये गये तथा यह प्रयास किया गया 
कि पंचायतों को यथार्थ में शक्तिशाली एवं उपयोगी बनाया जाये । नवीन 
व्यवस्थापन के अनुसार पांच सौ की जनसंख्या वाल प्रत्येक गांव में एक ग्राम 
सभा की स्थापना की जायेगी तथा गांव का प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष इस सभा 
का सदस्य होगा । ग्राम सभा की बेठकें फसलों के बाद साल में दो बार हुआ 
करेंगी । सरपंच की मर्जी से अथवा १/५ सदस्यों को प्रार्थना पर सभा 
की विशेय बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। १/८ सदस्यों की उपस्थिति गण- 
पूर्ति के लिए आवश्यक मानी गई है। सभा की प्रथम बैठक में ही सदस्यगण 
एक सरपंच तथा एक त्तायब सरपंच का चुताव करते हैं। सरपंच तथा नायव 
सरपंच को कुल सदस्यों के २/३ वहुमत से हृठाया जा सकेगा । ऐसा करने से 
पूर्व पंचायतों के संचालक की अनुमति लेता अनिवार्य है । 


सरपंच द्वारा पंचायत की बैठक माह में कम से कम एक बार ग्रथवा 
जब भी पंचों के बहुमत द्वारा प्रार्थना की जाये, बुलाई जगयेगी । इसकी गरु- 
पूर्ति ११ होती है। ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक कर्मचारियों को नियुक्त किया 
जायेगा जिनकी संख्या एवं तरीका उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित होंगे । 
पंचायत के काय॑ अनिवार्य एवं ऐच्छिक दोनों ही प्रकार के हैं। गांवों में प्राथ- 
मिक शालायें खोलना ऐच्छिंक श्रेणी के विषयों में रखा गया । ग्राम पंचा- 
यतों को जनकल्याण की दृष्टि से कुछ श्राज्ञायें प्रसारित करने का अधिकार 
दिया गया है। उदाहरण के लिए वे ऐसे कुप्नों से पाती पीते पर रोक लगा 
सकती है जिससे कि जन-स्वास्थ्य को हानि होते का खतरा हो । यदि पंचायत 
की भाज्ञाओं की अवहेलना की जाये तो पंचायतें २५ रु० तक का ज॑ नी फर 
सकती हैं। पंचायत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सउस्यों के २/१ 
वहुमत थे एक भ्रस्ताव पास करके अपने पंचायत क्षेत्र में नशावन्दी ल'ध ७१ 
सकती है और उसके निरोय झ्राववारी निरीक्षक को मानने होंगे । !प्पंच 
तैया पंचायत द्वारा विशेष रूप से शाक्ति प्राप्त पंच को अपने क्षेत्र हे किसी 
नी घर में प्रवेश पाने का अधिकार है । किन्तु इसके लिए पूर्व सूचती भेजना 
जरूरी है ताकि महिलायें अपना निवास घदल सके । पंचायते भूमि रुज राकती 
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हैं वथा मेलों एवं बाजारों का प्रवन्ध करती हैं। पंचायतों का एक समृह 
मिलकर स्कूल, अस्पताल भ्रादि खोल सकता है । न्यायिक कांये करने की दृप्टि 
से पंचायतों को प्रथम, ह्वितीय एवं तृतीय श्र रियों में विभाजित क्रिया गया 
है। विकेन्द्रीकरण की नीतियों द्वारा पुलिस तथा अन्य स्थानीय अ्रधिकारियों 
की तानाशाही को समाप्त करने के लिए पर्याप्त स्वागत किया गया है। इसमें 
मानवीय मूल्यों पर पर्याप्त जोर देते हुए प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने 
का प्रयास किया गया है। 


पंचायती राज की नवीन व्यवस्था में भी अनेक खतरनाक सम्भाव- 
नायें हैं। गांव की जनता प्राय: अशिक्षित एवं अन्ञानयुक्त है। उसके कन्तों 
प्र उत्तरदायित्व का भार डालना अनुपयुक्त है। गांव वालों की सामान्य वृद्धि 
पर जो भरोत्षा किया गया है वह इतना विश्वसनीय नहीं है जितने कि उनकी 
गरीबी, अशिक्षा एवं अ्ज्ञान आदि संदेहजनक हैं ! पंचायतों के कार्यो का 
अतीत अनुभव यह बताता है कि इनमें प्राय: धोखेबाज तथा सस्ते लोग चुन 
कर आ जाते हैं । खुले पत्र द्वारा चुनाव होने के कारण अनेक ग्रप्रिय घटतान 
घट जाती हैं। इस प्रकार निर्वाचित पंच कभी भी अपने विरोधी को नहीं 
भूल पाता तथा निर्णय लेते समय वह अपनी इस प्रवृत्ति से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहता । पंचायती राज की स्थापना का लक्ष्य सहयोग एवं शआ्ात्मविश्वास 
की भावना को जागृत करना है किन्तु पंचायतों का अब तक का अनुभव 
यह बताता है कि जो कायें गांव वालों के ऐच्छिक सहयोग पर निर्भर करता 
है वह कार्य कभी भी सम्पन्न नहीं होता । गांव के बदनाम लोगों पर से अपने 
करों को उगाहने की हिम्मत तक इन पंचायतों को नहीं हो पाती ।_पंचों को 
कोई वेतन भ्रादि नहीं दिया जाता किन्तु फिर भी ये निकाय इतने अधिर 
कार्यरत रहते हैं तथा वह सब काय्यें करना चाहते हैं जो कि जनता को स्वयं 
ही करना चाहिए था । इससे सचेत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को नुकसान 
होता है और श्रसचेत व्यक्ति श्रष्टाचारी वन जाते हैं तथा दूसरे प्रकारों पे 
अपनी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं । का 

नम्बरदार तथा पंचायत प्रमुख के रूप में दोहरे अधिकारियों के 
पर उनके बीच संघर्ष की सम्भावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर यह *हों 
जा सकता है कि पंचायती राज एवं सत्ता का विकेद्वीकरण यद्यपि प्रजातेत # 
सफल कार्य-संचालन के लिए अत्यन्त आ्रावश्यक हैं किन्तु फिर भी इसके हा 
एवं कार्य संचालन में पर्याप्त संशोधन करना जरूरी है। 


मध्य प्रदेश की जनपव योजना 
[पक उश्ाएशए 8लाला€ ण शक्षताए॥ पाम्तण्णा ] 


भारत के भ्रन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में मी प्रजातंत्राय (5 दे 
करणा की योजना को क्रियान्वित किया गया। यहां पर विकेद्ित पे 
के लिए जनपद योजना को लागू किया गया। जनपद योजना का पा 
विकेन्द्रीकरण है । प्रजातंत्रात्मक राज्यों में विकेन्द्रित सत्ता का का 
का अनुभव किया जाता है। बड़े देशों में यह श्रावश्यकता और ना न्‍ पा 
प्रमावपू्ो बन जाती है। प्रशासत की जनपद गा १ कड्ि गे 
को उद्घाटन किया गया | इस योजना की मूल्न विशेषता बहुड 


रहने 
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हैं । प्रशासन में पर्याप्त अनुमव प्राप्त कर लेने के बाद सम्मवत: सभा को ही 
ये विषय दे दिये जायेंगे । 


जनपदों को दी गई स्वायत्तता पूर्ण अथवा हस्तक्षेप-विहीन नहीं है क्योंकि 
यह ऐसी हो भी नहीं सकती । नई योजना के अनुसार जनपदों पर सरकार के 
नियंत्रण की व्यवस्था है | मुख्य कार्यपालिका अधिकारी से लेकर नीचे तक 
का वरिष्ठ स्टाफ राज्य सरकार सेवा का सदस्य होता है तथा उसी के द्वारा 
इसे वेतन प्राप्त होता है । जनपद सभा पूरी तरह से एक विचारकर्त्ता (7०ां- 
०<षध्यांए०) निकाय है; इसके पास कोई मी कांयपालिका सत्ता नहीं होती । 
यह तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के हाथों में. रहती .है जिसे सभा के 
नियंत्रण से पूर्णात: स्वतंत्र रखा जाता है | सरकार द्वारा जनपद की क्रियाओं 
पर सामान्य निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण रखा जाता है। सरकार चाहे 
तो सभा की राय को रह करके भी कार्य कर सकती है। इस प्रकारं सरकार 
जब भी चाहे जनपद की इच्छा एवं क्रियाओं को पूरी तरह नियंत्रित केर 
सकती है । ऐसा वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कर 
सकती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जैसे ग्रधिकारियों 
के माध्यम से भी कर सकती है । इतना नियंत्रण सम्मवत्त: इसलिए रखा 
गया था क्‍योंकि ये संस्थायें वयस्क मताधिकार -के. आधार पर संगठित की 
गई तथा इनमें ऐसे लोग श्राये जितको अपने नये कार्य का कोई प्रशासकीय 
अनुभव नहीं था । असल में सरकार का नियन्त्रण अवरोधात्मक की अपेक्षा 


स्थानाय सत्या के फाये 


[पक्तलू एएरटप्ाप्रएणार5 67 7,02457, 407 प्नणाशप्रपर5 ] 


स्थानीय सरकार का' संगठन इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय 
जनता अपनी समस्याश्रों एवं उलभझनों से निपटने के लिए स्वयं ही पहल करे 
तथा अपनी ही शक्ति, श्रम एवं घन के श्रंधघार पर उनका समाधान कर लो । 
यह स्थानीय समस्‍यायें मुख्य रूप से वे होती हैं जिनका नागरिकों के दिन- 
प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्ध रहता है तथा जो कि तत्काल ही समाधान 
चाहती हैं क्योंकि थोड़ा र्मय बीत जाने के बाद उनका महत्व ही नहीं रह 
जाता । इसके अ्रतिरिक्त इन सेवाओं में अधिक घन लगाने की आवश्यकता 
नहीं होती । यद्यपि ये सेवायें अधिक जटिल एवं तकनीकी प्रकृति की नहीं 
होतीं किन्तु तो भी इनको समझने के लिए स्थानीय व्यक्ति का होता उपयोगी 
समभा जाता है । 


मोन्टेग्यू हैरिस ((०7रश्चवष्ठाए प्रधाएं$) के कथनानुसार स्थानीय 
सत्ताओ्रों हवरा किये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में दो मूल शिद्धान्त होते 
हैं ।? प्रथम सिद्धान्त यह है कि स्थानीय सत्ता प्रत्येक उस कार्य को कर सकती 
है जिसे कि वह यह समझे कि समाज के लिए जरूरी है । वह ऐसा कोई 
कार्य वहीं कर सकती जिसे करने के लिये कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मना 
“किया गया हो अथवा कानून ने उसे करने का उत्तरदायित्व किसी श्रन्य सत्ता 
को सौंप दिया हो | दूसरा सिद्धान्त यह है कि कोई भी स्थानीय सत्ता ऐसे' 
किसी कार्य को नहीं कर सकती जिसे करने का उसे संसद के व्यक्विगत अथवा 
सरकारी काचन द्वारा उत्तरदायित्व न सौंपा गया हो। इस सम्बन्ध में एक 
तीसरा सिद्धान्त और भी है जिसका कि सोवियत रूस में प्रचलन है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार कानून द्वारा यह स्पष्ट कर दिप्रा गया है कि ऐसा कोई 
भी विषय नहीं है जिस पर कि स्थानीय सत्ता कार्य न कर सकते; किन्तु 
इसके कार्यों को उच्च सत्ता द्वारा प्रभावहीन बनाया जा सकता है । यूरोप के 
विभिन्‍न देशों की स्थानीय सरकारें इन सिद्धान्तों में से ही किसी के झाधार 
पर कार्य करती हैं । 


]. “पम्रल्ा6 बा४ ए०0 राधंध एशंग्रएण 9९5 74708 त6 चघित९0व075 रांएा 
77997 08 ७शलंड€त छए ]009) 30॥707र85.7 
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किती भी देश में स्थानीय सरकार के कार्य या तो बाध्यक्रारी 
(009॥820०५ ) हो सकते हैं श्रथवा गैर-बाध्यकारी (९००-०णाह४ण५ ) ) 
जब स्थानीय सरकार का कोई निकाय पहली श्रेणी में आने वाले कार्यों को 
'सम्पन्त करता है तो वह केन्द्र सरकार का एजेन्ट मात्र होता है, यद्यपि प्रशासन 
के विस्तार के सम्बन्ध में उसे कुछ स्वेच्छापूर्ण शक्तियां सौंपी जा सकती हैं । 
ग्रंट ब्रिटेत की स्थानीय सरकार ऐसे भी कार्य करती है जिनको कि इन दोनों 
ही श्रेणियों के मध्य का माना जा सके । इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कम 
से कम का मापदण्ड निश्चित कर दिया जाता है तथा स्थानीय सत्ता यदि 
चाहे तो उससे बाहर भी जा सकती है । 


स्थानीय सरकार के कार्यों के बारे में कोई एकरूपता नहीं है । प्रत्येक 
देश की इस सम्बन्ध में अलग-भ्रलग नीतियां हैं । संघ राज्यों में तो यहां तक 
है कि उसकी विभिन्‍न इकाइयों में स्थानीय सरकार के काये अलग-अलग 
होते हैं। एक देश में जिन कार्यों को करने के लिए स्थानीय इकाइयों को 
उत्तरदायी ठहराया गया है, दूसरे देशों में वे ही कार्य केन्द्रीकृत करके या तो 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ह्वारा प्रशासित कराये जाते हैं ग्रथवा स्थानीय 
सरकार ही केन्द्र सरकार के श्रभिकरण के रूप में इनको सम्पन्त करती है। 
स्थानीय सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय 
कार्य हैं-पुलिस, शिक्षा, सड़क, गृह, नियोजन, जन-सहायता, बेरोजगारी, 
व्यापारिक उद्यम, पुस्तकालय, न्याय का प्रशासव, श्रादि । 


इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं द्वारा कई प्रकार की सेवायें प्रदान की 
जाती हैं । इतने पर भी यह एक तथ्य है कि ऐसे बहुत कम लोग ही स्थानीय 
सरकार के बारे में अधिक ज्ञान रख पाते हैं जिनका कि इससे सम्बन्ध नहीं 
है । गली के आम व्यक्ति के लिए नगरपालिका एक दूर की चीज है जो कि 
समय-समय पर उसके कूड़े के ढोल को खाली करती रहती है | यदि उससे 
पूछा जाये तो- वह मुश्किल से ही ऐसी अन्य किसी सेवा का नाम बता सकेगा 
जिसे कि स्थानीय नगरपालिका द्वारा सम्पन्त किया जाता है। यद्यपि नगर- 
पालिका जनता की लगातार उनके जीवन भर सहायता करती रहती है। 
स्थानीय सरकार से व्यवित का सम्बन्ध जन्म से पूर्व ही हो जाता है जबकि 
उसकी मां को गर्भ के समय शअ्रस्पताल द्वारा सेवायें प्रदान की जाती हैं । 


जन्म ग्रहण करते ही बालक का आगमन नगरपालिका श्रथवा किसी 
भी स्थानीय सत्ता को सूचित किया जाता है। वालक के प्रारम्मिक विकास 
में स्थानीय सरकार की पर्याप्त रुचि रहती है। स्थानीय स्वास्थ्य सत्ताय इस 
बात की देखभाल रखती हैं कि माता-पिता द्वारा बालक के साथ कंसा ब्य- 
वहार किया जा रहा हैं। कुछ बड़ा होने के बाद वालक का अन्य स्थानीय 
सत्ता अर्थात्‌ नर्स री स्कूल की सेवायें प्राप्त होने लगती हैं | जब वह पांच वर्ष 
का हो जाता है तो स्थानीय सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में वह 
अर्ती करा दिया जाता है। स्कूल में अध्ययन के सनय मा अस्पतालों द्वारा उस 
मेडीकल सेवायें प्राप्त होती रहती हैं। स्कूल में भी उन वालकों पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है जी फि शारीरिक या मानसिक रूप से प्रपाहिज होते 
हैं। वालक जिस घर में रहता है उसकी रचता स्थानीय सत्ता के नियमों के 
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अनुसार ही की जाती है । मकानों में परनालों की व्यवस्था की जाती है । 
स्थानीय सत्ता उनको या तो स्वयं ही जल का वितरण करेगी श्रथवा इस 
बात का प्रवन्ध करेगी कि कोई अन्य अभिकरण उनको शुद्ध एवं पर्याप्त जल 
प्रदान करे । गृहस्वामी हारा फेंकी गई बेकार चीजों को इकट्ठा करके 
हटाया जायेगा । उसके घर के बाहर की गली में प्रकाश किया जायेगा, गली 
को मरम्मत की जायेगी तथा सफाई भी की जायेगी । 


स्थानीय निकाय द्वारा व्यक्ति को यात्तायात का साधन प्रदान किया 
जायेगा ॥ जहां कहीं यातायात का प्रबन्ध किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा कर 
पदिया जाता है वहां मी उसका संचालन स्थानीय संस्था के नियमन के अ्रधीन 
किया जाता है तथा जो पुलिसमेन उसे तियमाधीन रखता है वह भी प्राय: 
स्थानीय संस्था का ही कमंचारी होता है । यदि व्यक्ति गली में चलते-चलते 
ही दुर्घटना-प्रस्त हो जाये तो. चिकित्सायान उसे अस्पताल तक पहुंचा देगा । 
यदि व्यक्ति असावधान है झश्नौर अपनी सम्पत्ति में आय लगा देता है तो अग्नि 
रक्षा सेवायें श्राकर उसकी सहायता करेंगी । 


खाली समय में व्यक्ति स्थानीय पुस्तकालय द्वारा ली गई पुस्तकों के 
साथ स्वस्थ मनोरंजन कर सकता है । यदि व्यक्ति दूरस्थ स्थान में रहता है 
तो चल पुस्तकालय उसकी सेवा कर सकता है । छुट्टी के दिनों में वह स्थानीय 
सरकार द्वारा प्रंचालित, कला-प्रदर्शनियों एवं अन्य मनोरंजन के स्थलों का 
उपयोग कर सकता है । अन्त में, जब व्यक्ति के कार्य करने की उम्र समाप्त 
हो जाती है और वह अधिकतर बीमार रहते लगता है तो परिवार वाले लोग 
उसकी देखभाल करने में परेशानी का अनुभव करते हैं और ऐसी स्थिति में 
स्थानीय सरकार द्वारा संचालित संस्थायें उसे उसी की उम्र वालों के साथ 
रखने का प्रवन्ध कर देती है। मरने के बाद व्यक्ति का जहां अन्तिम संस्कार 
किया जाता है वह श्मशान भूमि भी स्थानीय संस्था द्वारा ही प्रबन्धित की 
जाती है । हे 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय सरकार द्वारा स्थानीय नागरिकों 
को अनेक सेवायें प्रदान की जाती हैं | यदि हम स्थानीय सरकार के कमं- 
चारियों के व्यवसायों एवं कार्यो पर विचार करें तो पायेंगे कि इसके कार्य 
और भी अधिक व्यापक हैं| स्थानीय सरकार का एक मुख्य कार्य लोक 
सेवायें प्रदान करना है जिनको प्राप्त करने के लिए रेट तथा कर प्रदान 
किये जाते हैं । स्थानीय सत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य श्रावश्यकता के 
अनुसार जिले में रहने वाली जनता की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना 
है । इस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए स्थानीय सत्ता उपनियम बनाती है तथा 
उन लोगों को सजा देती है जो कि उन उपनियमों का पालन नहीं करते । 


स्थानीय निकायों द्वारा. किये जाने वाले कार्यों के बारे में सामान्य रूप 

से जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद यह जानना उपयोगी रहेगा क्रि भारत 

में स्थातीय संस्थायें क्या-क्या कार्य करती हैं । जैसा कि स्थानीय संस्थाओं की 

बतावट का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था, भारत में स्थानीय निकायों 

- को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग संगठित किया है । 
इन क्षेत्रों में मी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निकायों की रचता की गई 


22 ५ हे . 
१ ह्ड भारत में स्थानीय लोक प्रंशांसन 


हैं । यहां हमारी रुचि का; केन्द्र शहरी क्षेत्रों में स्थित-नगर, निगम एवं सगर- 
हे पालिकायें., आदि हैं तथा, ,ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंचायत, पंचायत समिति, 
जिला परिषद, ग्राम सभा, एवं: न्याय पंचायत: आदि-आदि. हैं.। -इतके कार्यों को 
देखने के चाद यह्‌ .स्पष्ट हो जायेगा, कि भारत में. स्थानीय निकायों से क्या 
कुछ करने की आशा की गई, है । वैसे. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के स्थानीय 
निकायों के बीच कार्य की दृष्टि से एक मूल अन्तर है -और वह यह है कि 
देहाती क्षंत्रों के निक्रायों को मुझ्ये रूप से विक्रास कार्यों का उत्तरदायित्व 
सौंपा गथा है.। य्रद्यपि वे नागंरिक सुविधा के कार्य भी सम्पन्न करते हैं किन्तु 
गे कार्य प्रमुख नहीं होते । इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में स्थानीय विकायो 
का स॒ुझप उत्तरदायित्व नागरिक सुविधायें प्रदान करने है। इतका विक्रास 
कार्यों में दखल नहीं .होतां। इन विभिन्न स्थानीय, निकायों द्वारा किये जाने 
वाले कार्यों का संक्षिय्त अध्ययर्न निम्त प्रकार किया जे। सकता है:-- 
नगर तिगमों के कार्य 

. [कफ्ालांणाड ण॑ 6 'शच्यालंएशे (ए०फूणंबांणप5] 

भारत में बड़े नगरों के प्रशासन के लिए नगर निगम की स्थापना की 
गई है । दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रोस, बम्बई, पटना आदि राज्यों का स्थानीय 
शासन इसी निकाय द्वारा चलाया जाता है | दिल्‍ली नगर निगम में 5० पाष॑द 
हैं तथा ६ एल्डरमेत हैं। इसका कार्यकाल ४ वर्ष है। केन्द्र सरकार चाहे ती 
इसके कार्यकाल को अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। पाप दों 
का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रेत्यक्ष रूप से किया जाता है । 
इसके लिए दिल्‍ली को कई वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। चुनाव 
के तुरन्त बाद होने वाली बैठक में एल्डरमेन का चुनाव कर लिया जाता है । 
मद्रास के नगर निगम में ८० फरर्षोद हैं तथा पांच एल्डरमेन हैं ) कार्यालय 
का कार्यकाल तीन वर्ष होता है । राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका प्रशासन 
में विशेष ज्ञान एवं अनुमव रखने वाले अनेक विशेष पार्षदों को .विशेष विषयों 
के लिए नियुक्त किया जा सकता है.। इस प्रकार नियुक्त विशेष पार्ष द, परि- 
घद के केवल उध्ती विषय में भाग ले सकता है जिसके लिए उसको नियुक्त 
किया गया हैं। किन्तु बह परिषद की किसी भी बैठक में आ सकता हैँ तथा 
मत देने के प्रधिकार के बिना ही उसके वाद-विवाद में भाग ले सकता है। 
कलकत्ता नगर निगम में ७६ पार्षद तथा ५ एल्डरमेन हैं। इनका कार्य- 
काल ३. वर्ष होता है । वम्बई नगर निगम में १२४ पाप द होते हैं । प्रत्येक 
पाएं द का कार्यकाल चार व होता है । 


इन चारों ही नगर निग्रमों के कार्यों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय 
बात यह है कि दिल्‍ली तथा वम्वई की नियम के अधिनियमों में नगर तिगम 
के वाध्यकारी एवं ऐच्छिक कार्यों की विस्तृत सूची दी गई है किन्तु मद्रास 
एवं कलकत्ता के अधिनियमों में इस सम्बन्ध में केचल सामान्य बातें ही कही 
गई हैं । इन दोनों ही राज्यों के अधिनियमों में कहा गया है कि शहर की 
लगरपालिका सरकार, निमम में निहित रहेगी जो कि अधिनियम, नियम, 
उपनिय्रम, विनियम आदि के अधीन रहकर कार्य करेगी । किन्तु परिपद किसी 
भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती तथा कार्य को सम्पन्न नहा कर 
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सकती जो कि इन नियमों अथवा, अन्य नियमों हारा आयुक्त झ्रथवा किसी 
स्थायी समिति को विशेष रूप से सौंप दिये गये हैं । मद्रास अधिनियम में यह 

कहा गया है कि यदि किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी भी नगरपालिका सत्ता 
को कोई संदेह हो तो वह मामला मेयर द्वारा राज्य सरकार के सामने पेश 
किया जा सकता है / उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम माना 
जायेगा । 


बम्बई तथा दिल्‍ली के अधिनियमों में नगर निगम के कार्यों को दो 
भागों में विभाजित कर दिया गया है.। ये हैं-बाध्यकारी कार्य तथा ऐच्छिक 
कार्य । इन दोनों भागों में श्रनेक कार्यों को समांहित किया गया है जो कि 
निम्न प्रकार हैं-- * 


बाध्यकारी कार्य 0०श॥ॉक्‍एथकाणफ फफाला०णा5 | :--- 


(१) नालियां एवं ऐसी ही भश्रन्य 'साव जनिक सुविधायें 
(२) सरकारी एवं व्यक्तिगत उद्द श्य से जल का वितरण 
(३) कीचड़ तथा मल को इकट्ठा करना और हटाना 
(४) गन्दी बस्तियों की सफाई 
(५) मुर्दो का अन्तिम संस्कार करवे के लिए श्मशाव भूमिका 
नियमन एवं देखभाल करना 
(६) जन्म तथा मृत्यु को पंजीकृत करता 
(७) जनता में टीका लगवाना 
, (८०) खतरनाक बीमारियों को रोकना 
(६) अस्पताल डिस्पेन्सरी तथा अनाथों के लिए कल्प्राण-केन्द्र 
. खोलना | 
. (१०) खतरनाक एव घातक व्यापारों पर नियंत्र्य रखना 
(११) खतरनाक भवनों को हटा देना 
(१२) स्राव जनिक गलियां एवं पुल बनवाना 
(१३) साव जनिक गलियों में प्रकाश एवं सफाई का प्रवन्ध 
(१४) गलियों एव' पुलों पर से बेकार ' चीजों को हटाना 
(१५) गलियों को गिनना तथा उनका नाम रखना 
(१६) प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोंलना 
. (१७) बिजली वितरण, सड़क यातायात एवं जल-वितरण सेवाश्रों के 
!'. लिए उद्यमों की रचना, स्थापनां एवं प्रवन्ध करना । 
(१८) नगरपालिका क्रार्यलिय एवं निगम की अन्य सम्पत्ति की रचना 
एवं मरम्मत । 
ऐच्छिक कार्य [!9ं5९९श०ए४ए फपारणा$ | :--- 
(१) अन्य साधनों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना 
(२) पुस्तकालयों, अजायवघ रों, कला-अ्रद्शनियों श्रादि का आयोजन 
करना 
“(३) साव जनिक पार्के, बगीचे तथा मनोरंजन ग्रह वनाना 
(४) मवनों एवं भूमियों का सव क्षण करता... 
(५) शादियों का पंजीकरंरंग ह 


१६६ ह - भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
(६) अग्विरक्षक, आरान,-गृह, गरीब-गृह, बालक-गृह आदि का प्रवन्ध 
करना । | 2 किए 2 आर पोज आवक के 
वम्बई शहर में राज्य सरकार द्वारा १० मेडीकल संस्थाओं का प्रवन्ध 
किया जाता है । इसके लिए नगर निगम राज्य सरकार को प्रत्येक -माह की 
पहची तारीख को ही २४५४१ रुपये प्रदान कर देता हैँ । * 


दिल्‍ली की लगर निग्रम द्वारा नई दिल्‍ली की नगरपालिका समिति 
को पीने का पानी वितरित करना होता है ।.. नई दिल्‍ली की नगरपालिका. 
जिन प्रनालों का उत्तरदायित्व निगम को सौंप दे वे भी इसी के द्वारा प्रशा- 
ध्ित्र होंगे तथा इतका खर्वा भी अनुपात के आधार पर नगरपालिका को ही. 
देना होगा | पक हे ' 

'नगरंपालिओी के कार्य 
[प्रा& एालांणा$ ० शिणांएंशाशु 

तगरपालिकायें अपेक्षाकृत छोटे शहरों में वहो कार्य करती हैं जो कि 
बड़े शहरों में नगर निगम हारा किये जाते हैं । सामान्य रूप से इसके मुख्य 
कार्यों का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है-- ' 

ह १. जन स्वास्थ्य [एप पमसथ्ाक्ु---जन-स्वास्थ्य से सम्बन्धित 
सेवाओं का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक होता है तथा इसमें वे अनेक सेवायें झा जाती 
हैं जितका सम्बन्ध बीमारी को रोकने से है, जैसे कि सफाई सेवायें श्र्थात्‌ 
नालियों एवं गलियों की सफाई का प्रावधान एवं निरीक्षण, भोजन तथा 
दवाओं का निरीक्षण, ऐसे व्यवहारों को रोकना जो कि स्वास्थ्य पर बुरा 
अ्रसर डालते हों । दूसरे, वे सेवायें जो कि स्वास्थ्य की उन्नति में सहायक हों 29520 
उदाहरण के लिए स्नानग्ृह एवं सफाई-ग्रह बनाना “गर्भवती स्त्री एवं बालकों 
के लिए कल्याण सेवायें प्रदान करना । तीमरे, वीमारी का इलाज करने से 
सम्बन्धित सेवायें” उदाहरणार्थ क्लिनिक एवं चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था । 
इस प्रकार बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देता एवं वीमारी का 
इलाज करना-ये नगरपालिकाओं द्वारा जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जाने वाले 
तीन मुख्य कार्य हैं। इनको सम्पन्न करने के लिए वह क्यानया करती है-इस 
पर थोड़ा प्रकाश डालना भी उपयोगी रहेगा । न दर 

(8) दोमारी रोकने के लिए--शहर में बीमारियां न फैलने पार्ये 
इसके लिए नगरपालिका द्वारा अनेक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । प्रथम, वह 
नालों एवं नालियों की सफाई तथा उचित व्यवस्था का प्रवन्ध करती है। 
नाले का कार्य एक से अधिक घरों की कीचड़ को बाहर ले जाना है । नाता 
व्यक्तिगत भी हो सकता है और सरकारी मी; अर्यात्‌ वह ग्रह-स्वामी द्वारा 
भी बनाया जा सकता है और सरकार द्वारा भी । व्यक्तिगत नालों की देख- 
भाल उनके स्त्रामियों द्वारा की जाती है, यद्यपि स्थानीय निकाय भी उस पर 
अपना पर्यवेक्षण रखते हैं। स्थानीय सत्ता भवनों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवन्ध 
का भी पर्यवेक्षण करती है तथा चाहे तो ऐसा करने के लिए वह उपनियम 
भो बना सकती है । सभी व्यक्तिगत नालों को बाद में चल कर बढ सरकार 
नाले में ही गिरना होता है | स्थानीय सत्ता को इसका भी उचित प्रबन्ध 


ड्ट 


करता होता है कि जहां ये नाले परस्पर मित्र रहें हैँ वहाँ सफाई की दूर 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य... १्६७ 


व्यवस्था रहे । नाली का सम्बन्ध प्रत्येक घर से व्यक्तिगत रूप में होता है । 
सड़कों एवं मोहल्लों से पानी को ले जाने के लिए भी नालियाँ होती हैं । 
स्थानीय चिकाय के प्रतिनिधियों का यह मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि वे 
देखें कि उनके क्षेत्र में नालियों का उचित प्रबन्ध किया गया है श्रथवा नहीं ! 
अपने सफाई से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के सहारे स्थानीय सत्तायें शौचग्रह 
बनाने का अधिकार रखती हैं । 


' दूसरे, स्थानीय निकाय सार्वजनिक दृष्टि से जल के उपयोग एवं 
वितरण. प्र नियंत्रण रखते हैं । यद्यपि नदी के तट पर अथवा भरनों के निकट 
रहने वाले लोगों को यह कानूनी अधिकांर होता है कि वे उसका उपयोग कर 
सकें | किन्तु यदि स्थानीय सत्ता आवश्यक समझे तो इस प्रयोग को नियमित 
मी कर सकती.है । यदि शहर में वितरित किया जाने वाला जल किसी बन्ध 
या तालाब से आता .है तो स्थानीय सत्ता को यह अधिकार होगा कि उसके 
ऊपरी भाग को ढक दे तथा उस पर आवश्यक नियंत्रण रखे । स्थानीय सत्ता 
हारा ही क्षेत्र की जनता के लिए नल के पानी की व्यवस्था की जाती है। 


तीसरे, घातक व्यापार पर रोक लगाने के लिए स्थानीय निकाय 
स्वास्थ्य तिरीक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक 
चीजों की बिक्री पर रोक लगा सके। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों, पशुपालन गुहों, 
घुए गृहों से, रुके हुए पानी से तथा ऐसे ही अन्य स्थानों से गन्दगी फैलने का 
डर न रहे, यह देखने के लिए भी निरीक्षकों द्वारा कार्य किये जाते हैं। कुछ 
ऐसे व्यापार, जिनके कारण दुर्गन्‍्ध फेलती है तथा जो जनस्वास्थ्य के लिए 
घातक हैं, पर स्थानीय सरकार द्वारा उचित नियंत्रण रखा जाग्रेगा । 


चौथे, स्थानीय निकाय द्वारा घरों के कूड़े करकट को हटाने का उचित 
प्रबन्ध किया जाता है | जमीन के नीचे चलने वाले मल पाइपों की सफाई की 
जाती है | वे घरों के लिए कूडा ग्रह रखने का भी प्रावधान बना सकते. हैं । 
स्थानीय सत्तायें कभी-कमी गलियों. को धोने का कार्य करती हैं । े 

पांचवें, मोजन तथा दवाइयों के बारे में स्थानीय सरकार द्वारा, कुछ 
मापदण्ड तय कर दिये जाते हैं, तथा दूध, मक्खन, आटा एवं श्रन्य खाद्य पदार्थों में 
शुद्धता रखने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जाता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन, 
रक्षण, बिक्री एवं प्रयोग पूर्णांत: स्वास्थ्य के नियमों के आधार पर ही किया 
जाये । विपले मोजन की तुरन्त ही इन निकायों को सूचना देनी चाहिए । दूध 
बेचने वालों को पंजीकृत कर लिया जाता है । बाजारों में इनका निरीक्षक 
कार्य करता हैं। भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा सकते हैं 
ताकि सरकारी विश्लेपणकर्त्ता द्वारा उनका अध्ययन किया जा सके। नगर- 
पालिका द्वारा स्वयं का बाजार भी खोला जा सकता है । 

छठे, नगरपालिकायें छुत की बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए 
कुछ कदम बढाने का अधिकार रखती हैं । ऐसी बीमारियों की सूचना स्थानीय 
स्वास्थ्य अधिकारी को दी जानी चाहिए । इन बीमारियों की सूची परिस्थिति 
के अनुसार बदलती रहती है ॥ इन बीमारियों से प्रमावित व्यक्ति को तुरन्त ही 
अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। छत की बीमारी से प्रमावित व्यक्ति 
के परिवार को अस्थायी निवास की सुविधा प्रदान की जा सकती है । 


१8 भारत में स्थानीय लोक प्रशासन: 


 * ० सातवें, स्थानीय सत्ता द्वारा _नवजात शिक्षु के छः माह के भीतर- 
23. टीके लगाने चाहिए, यदि माता-पिता द्वांरा भ्रधिक विरोध न किय्रा 
: « , (8) स्वास्थ्य को प्रोत्साहन (शाण॥०ाणा ण॑ प॒क्या॥)--जनता 
के स्वास्थ्य. को प्रोत्साहन देने के लिए स्थोनीय निकाय, सर्वश्रथम, स्वानगृह 
[आदि बनाने का अंधिंकार रखते हैं । वह तरणताल, श्रादि का भी प्रवन्ध कर 
[ सकती है । तरणतालों .को केवल सरकारी उद्देश्य के लिए भी रखा जा सकता 
है । कई शहरों में कपड़े धोने के स्थांनों को भी भ्रंवन्धे. किया जाता है। 
दूसरे, गर्भवती स्त्री एवं बच्चों के कल्यारा के लिए स्थोनीय सत्ता द्वारा 
जच्चागृह खोले जाते हैं जहां जन्म से पूर्व एवं बाद में बच्चे की पुरी देखभाल 
की जा सके तथा भावी संततति को-स्वस्थ एवं सुन्दर बनाने में सहायता' की जा 
सके ॥ शिशु-कल्यांण के कार्य उस समय तक जारी रह सकते हैं जब तक कि 
बालक. स्कूल ने जाने लगे जाये । उसके बोद स्कूल में :स्थानीय शिक्षा सत्ता 
क्र रो मैडिकल सेवाएं अ्रैदान की जायेंगीं ) बालक का जन्म . होने की सूचना 
थ्रानीय मैडीकल श्रधिकारी को. दी जानी चोहिए ताकि वह सहायता एवं 


परामश देसकें। 7 * कि गा 
... तीसरे, कहीं-कहीं इसे मी स्थानीय.सरकार 'का' उत्तरदायित्व माना 

जाता है. कि प्रंत्पेक क्षेत्रे में योग्य एवं पग्राप्त दाइयां मिल संकें। इसके लियें 

स्थानीय सत्ता स्वयं .-ही दांइयां. नियुक्त कर सकती है नहीं तो स्वेच्छापूर्रां 

संगठनों की ऐसा करने के- लिए कह 'सकंती है । 

(८) बीमारी का इलाज, ((ए८० ० गाजध्या॥)- स्थानीय सत्ता . 
का यह एक महत्वपूर्ण उत्तरद्ययित्व समझा जाता है कि वह चिकित्सा के 
लिये. अस्पतालों तंथा अन्य केन्द्रों की व्यवस्था करे । बड़ी स्थानीय सत्ता द्वारा 
श्रस्पताल खोले जाते हैं तथा निदान केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है जवें कि 
छोटी सत्ताए संयुक्त समितियों एवं मनन्‍्डलों द्वारा डिस्पेन्सरियां आदि खोल 
देती हैं । स्थानीय सत्ता द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में इस प्रकार की भी ब्यंवस्था 
को जा सकती है जहां कि एक डाक्टर अथवा कई डाक्टर जनता को स्वास्थ्य 
सम्बस्धी सलाह देने के लिये प्राप्त हो सकें । स्थानीय सत्ताओं द्वारा चिकित्सा- 
यान की सुंविधाएं प्रदान की जाती हैं जो कि न केवल गली में दुर्घटनाग्रस्त 
व्येक्ति को: ही ले जाती हैं वरन्‌ गस्मीर रोगियों :को भी उनके घर से अस्पताल 
तथा अस्पताल से घर तक लाने-ले जाने का प्रवन्ध करती हैं । 

(२) गृह, शहर नियोजन, भवन एवं पार्क (प्र०्च्भाड़,, व०छ७ए एऐ4- 
गाए, उण्ीगाष्ट, 007४) -+स्थानीय सत्तायें गृह निर्माण के कार्य में 
पर्याप्त हस्तक्षेप रखती हैं । यह कहा जाता. . है कि केवल मेंडीकल देखभाल 
तथा सफाई के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने मात्र से ही जन-जीवन अच्छा 
नहीं बन सकता । जनता का स्वास्थ्य बहुत कुछ ध्र' की उचित दशाओ्रों पर 
निर्भर करता है । इसलिए जन-स्वास्ट्प से मिलती-जुलती सी सेवा के रूप में 
स्थानीय सत्ता को जनता की निवास स्थान सम्बन्धी झावश्यकताञों के बारे मे 
भी कुछे अधिकार भ्रदाव किये गये हैं। प्रारम्भ में स्थानीय सत्ता के इन कार्यों 
का सम्बन्ध मजदूर वर्ग से ही बताया गया किन्तु बाद में निवास स्थान को 


स्थानीय सत्ताओं के कारये १९९ 


कमी से उत्पन्न समस्थ्राओं के प्रसंग में संध्यम वर्ग को भी इन कार्यों के श्रन्त- 
गेंतः ले लिया गया | क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थानीय सत्ता द्वारा भनेक घरों 
का निर्माण कराया जाता है। गृह त़्िर्माण की शक्ति के अन्तर्गत दूकानों एवं 
अन्य आवश्यक भवनों की रचना का कार्य भी झा जाता है । यह गृह निर्मारण 
क्वार्ट्स के रूप में -.हो सकता है अथवा भ्न्य दूसरे रूप में । 
स्थानीय सत्ता-गन्दी बस्तियों को खाली कराने का अधिकार रखती 
है । यदि किसी क्षेत्र में गृह दशायें इतनी बद्दतर हो जायें कि वहां के निवा- 
सियों को रहने में. मी परेशानी महसूस होने लगे तो स्थानीय सत्ता उन सभी 
भकानों को खाली करने की आज्ञा प्रसारित कर सकती है। किसी भी गर्न्द 
(बस्ती को समाप्त त॑ करके, स्थानीय सत्ता उसे पुनविकास का क्षेत्र भी घोषित 
कर सकेती है तथा. मन्त्री के सम्मुख वह उस क्षेत्र: के पुनत्रिकास की योजना 
रखेगी अथवा गृह स्वामी स्वयं ही पुनविकास की योजना को स्थातीय सत्ता 
के सामने रख सकते हैं तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए स्वयं कदम उठा 
सकते हैं । यदि स्थानीय. सत्ता, गृह-स्वाम्तियों की योजना को स्वीकार कर 
लेती है तो वहू पुनविकास के कार्य को उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देगी । 
स्थानीय सत्ता को यहं भी अधिकार दिया जाता है कि वह भग्न इमारतों 
आदि की सम्पत्ति को खरीद व बेच सके । स्थानीय सत्ता को अपने क्षेत्र का 
सर्वेक्षण करने का अधिकार दियां गया है ताकि वह इस बात का पता लगा 
सके .कि कहां अधिक भीड़भाड़ है । जो गृह स्वामी अधिक भीड़भाड़ इकट्ठी 
करने के लिये उत्तरदायी है अर्थात्‌ छोठे से मकान में अनेक किरायेदार भरे 
हों तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । स्थानीय सत्ता द्वारा 
मन्त्री के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि वह नथे घरों की रचना 
करके अधिक भीड़माड़ पर रोक लगाये । 
स्थानीय सत्ता स्वयं इस बात का निरीक्षण करती है कि उसके क्षेत्र 
के लोगों के घर ऐसे हों"जिनमें व्यक्ति की आवश्यकताए' पुरी हो सकें। इसके 
* लिए वह घरों की दर्शाओ्ों के बारे में नियम तथा उपनियम बना सकती है 
तथा श्रप्तिकों के घरों का निरीक्षण +रा सकती है। स्थानीय सत्ता गृह- 
'स्वामी को मकान की वांछित मरम्मत कराने को कह सकती है और यदि 
ऐसा न किया गया तो वह उस सकान को तोड़ने तक की कार्यवाही कर 
सकती है । . 
स्थानीय सत्ता एक सीमित रूप में छोटे घरों की खरीद के लिये 
इच्छुक लोगों को सहायता प्रदान करती है | निवास एवं अन्य उद्देश्य से बनाये 
गये मवतों का स्थानीय सत्ता द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ताकि वह 
यह देख सके कि वे उचित एवं सुरक्षित रूप से बनाये गये हैं प्रथवा नहीं, 
उत्तमें पर्याप्त स्थान है श्रथवा नहीं, वे अतावश्यक रूप से ऊचे न हों, उनमें 
सफाई का पर्याप्त प्रबन्ध हो, जूल वितरण एवं रोशनी दोनों की उचित व्यव- 
स्‍्था हो | इसके लिये उपनियम बनाये जा.सकते हैं | कोई मी भवन बनाने 
से पूर्वे उसका नक्शा नगरपालिका द्वारा पास कराना होता है। खतर-- 
ताक मतरनों के सम्बन्ध में स्थानीय सत्ता उचित कार्यवाही कर सकती है। 
जितने मी सामान्य निवास गृह हैं, वे समी स्थानीय सत्ता के यहाँ पंजी- 
कृत होते हैं तथा उनका संचालन स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार ही 


६०० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


किया जाता है। शहर एवं कस्बा नियोजन एक नयी सेवा है जो कि स्थानीये 
सरकार द्वारा सम्पन्न की जाती है । इस सेवा की ओर आजकल विशेष ध्यान 
दिया जाता है क्योंकि योजनांबद्ध रूप से शहर में भवनों एवं सार्वजनिक 
स्थानों की रचना के बाद ही शहर का एक वांछित नक्शा प्राप्त किया जा 
सकेगा । अंतीत काल में श्रतियमित विकास के पंरिणाम-स्वरूप अनेक सम- 
स्यायें सामने आई । घर और कल-कारखाने पास-पास ही बन गये, मक्ते 
स्थान कम तथा अपर्याप्त रहे । किसी भी शहर का ऊपरी रूप तथा उसकी 
कुशलता एक श्रत्यन्त महत्वपूर्णा विषय है जिसका जन-जीवन पर प्रत्यक्ष एवं 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से भारी प्रभाव पडता है । ॥ 


भवनों की रचना एवं उनके डिजाइन पर नियंत्रण करने के अतिरिक्त 
स्थानीय सत्ता यह देखने का भी अधिकार रखती है कि भवन का उपयोग किस 
रूप में किया जा रहा है तथा उसके रूप को किस प्रकार विकसित किया गया 
है । सत्ता चाहे तो श्रपने क्षेत्र को उद्दे श्य की दृष्टि से विभिन्‍न क्षेत्रों में विभा- 
-जित कर सकती है, उदाहरणार्थ निवास के लिए, व्यापार के लिएं, उद्योगों 
के लिए आदि । एक क्षेत्र में मवनों का विशेष रूप निर्धारित 'कर दिया 
जायेगा तथा उससे भिन्न भवन को बनाने की आज्ञा न होगी । एक क्षेत्र में उसी 
विषय से सम्बन्धित भवन बनाये जा सकेंगे । ह 


स्थानीय सत्ता विकास कार्य को चलाने के लिए किसी भी भूमि को 
अनिवार्य रूप से ले सकती है । जिस . व्यक्ति की भूमि को आवश्यक रूप से 
खरीदा गया है, उसको मुआवजा दिया जायेगा । प्रत्येक स्थानीय निकाय को 
यह अधिकार है कि वह पाक, बगीचे तथा मुक्त आवास के लिए जमीन खरीद 
सके श्रथवा मेंट के रूप में स्वीकार कर सके । पार्को- में स्थानीय सत्ता द्वारा 
मनोरंजन के साधन प्रदान किये जाते हैं । खेल-कूद, तरणताल एवं संगीत 
आदि की व्यवस्था की जाती है.। स्थानीय सत्ता अपने क्षेत्र से वाहर भी जमीन 
'खरीद सकती है. ताकि उन्मुक्त आवास बना सके | इसके लिए वह दूसरी 

स्थानीय सत्ता के साथ सहयोग स्थापित कर सकती है । 
(३) शिक्षा (707८॥#०7)--स्थानीय सत्ता द्वारा बच्चों के लिए प्राथ- 
मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान कराया 
जाता है वरन्‌ उनकी कक शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक एवं घामिक प्रवृ- 
त्तियों को विकसित-कर उनमें निहित योग्यताओं को उमारने का 3854 
'किया जाता है । माता-पिता का यह कत्त व्य होता है कि वे पांच वर्ष की उम्र 
के बाद से उस उम्र तक अपने बालकों को शिक्षा प्रदान कराय जा कि बालक 
'की योग्यता, सामथ्ये एवं सूक-्वूक के अनुरूप है । इसके लिए वालक को निय- 
सकता है अ्रथवा श्रन्य कोई प्रवन्ध किया जा 


मित रूप से स्कूल भेजा जा 28 कक 
'सकता है । स्थानीय सत्ता द्वारा इस सम्बंध में आवश्यक उपवन्ध बनाये जा 


सकते हैं । हक 
बालकों की तन्दुरुस्‍्ती एवं शारीरिक स्वास्थ्य को नियमित रुूय से ये 

ने वाले मैडीकल निरीक्षण अथवा इलाज द्वारा देखा जा सकता हे । इसके 
लर्नि खाना दिया जाता है. पहनने 


बालकों दोपहर का ख 
वक्‍त बालकों को जो दूध तथा दोपह के 5 पन्मिरजम 
ह डे दिये जाते हैं, निवास का जो प्रवन्व॒ किया जाता हैं, महारतल 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य २०१ 


की जो सुविधायें दी जाती हैं तथा सामाजिक एवं शारीरिक जो प्रशिक्षण 
दिया जाता है उस सब के परिणामस्वरूप उनका सर्वागीण विकास करने 
का प्रयास किया जाता है । बालकों को घर से स्कूल तक का रास्ता तय करने 
के लिए यातायात का समुचित प्रबन्ध किया जाता है। 


स्थानीय सत्ता द्वारा बालकों एवं युवकों की नियुक्ति पर भी नियत्रणण 
रखा जा सकता है ताकि उनको शिक्षा का पूरा-पूरा लाभ प्रदान किया जा 
सके । विश्वविद्यालयों, सरकारी स्कूलों तथा अन्य संस्थानों में वजीफे का 
प्रबन्ध भी किया जा सकता है । 

(४) गरीबों को राहत (?०० ऐशां४)---स्थानीय सत्तायें अपनी 
सामथ्ये के ग्रनुसार यह प्रयास करती हैं कि गरीदों और अनाथों की सहायता 
की जाये । प्राय: प्रत्येक प्रज तंत्रात्मक देश इस वात का प्रयास करता है कि 
उसका कोई भी नागरिक भूख के कारण न मरने पाये अथवा निवास स्थान 
के अ्रभाव में उसका जीवन नष्ट न हो जायें । इसके लिए स्थानीय सत्तायें 
गरीबों एवं अ्रमावग्रस्तों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयाश्ष करती हैं । वृद्धों 
एवं झ्सहायों को पेन्शन के रूप में धन दिया जाता है, गृह-विहीनों को गरण 
पाने के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था की जाती है। स्थान-स्थान पर घमं- 
शालायें हैं । इस कार्य में व्यक्तिमत संस्थायें भी स्थानीय सत्ताओ्रों को पर्याप्त 
सहयोग प्रदान करती हैं । 

(५) पुल एवं सड़कें (फ्रांप&०८७5 शत प्रांहए-छ०४४५)--पुलों तथा 
सड़कों को वनाना तथा उनकी मरम्मत कराना स्थानीय सत्ता के पुराने कार्यों 
में से एक है । स्थानीय सत्तायें या तो स्वयं नयी सड़कें बना सकती हैं अथवा 
स्थित सड़कों में सुधार कर सकती हैं, उनको चौड़ा कर सकती हैं । जो स्था- 
नीय सत्ता सड़कों की दशा को सुत्रारने का अधिकार रखती है प्रायः उसी को 
नई सड़कें बनाने की भी सत्ता प्रदान नहीं की जाती | पुलों के सम्बन्ध में भी 
स्थानीय सत्ता को कुछ-कुछ ऐसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि उसे 
सड़कों के बारे में होते हैं । अनेक पुलों पर से गुजरने वाली चीजों पर मार 
के आधार पर सीमा लगा दी जाती है । 

(६) पुलिस (?०॥०९)--ल्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए स्थानीय सत्ता को कुछ पुलिस श्रधिकार सौंपे गये हैं ॥ आवश्यकता के 
समय पुलिस स्थानीय सत्ता के साथ हो जाती है । इसी प्रकार यदि जरूरत 
हो तो स्थानीय सत्ता को मी पुलिस की सहायता करनी होती है । 

(७) शभ्रन्य कार्य. (थांडटशात्राएणावड तष्राएम05)--राष्ट्रीय. एवं 
स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को और भी कई प्रकार के 
अधिकार प्रदान किये जाते हैं । इनमें से कुछ का सम्बन्ध जन-सुविधा के प्राव- 
थानों से रहता है, कुछ जनता की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हैं, अत्य का रूप 
आवश्यक सेवाओं का है तथा कुछ लोक अभिलेखों से सम्बन्बित हैं । 

स्थानीय सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय एवं कला-प्रदर्शनियों 
का आयोजन किया जा सकता ह | ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों 
की रक्षा की जाती है । जंगली पशु एवं पक्षियों की कुछेक नस्‍लों को सुर- 
क्षित रखा जाता है तथा उनको नप्ट करना एक श्रपराध माना जाता है। 


, २०२ - | भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


स्थानीय सत्तायें कानून को लागू करने एवं उसका प्रशासन करने का कार्य 
भी करती हैं। | हर * कै जह 03 हे 
जिस स्थान पर विघटंनकारी चींजों को रखा जांता है अथवा फंक्ट्रियाँ 
. बनायी जाती हैं वह जगह स्थानीय सत्ता ह्वारा: पंजीकृत की जाती है प्रथवा 
'उसके लिए लाइसेंस प्रदान किया. जाता है ।-- अग्नि-रक्षक सेवायें , स्थानीय 
सत्ता के अधीन रह कर कार्य करती हैं । मनोरंजन करने वाली संस्थाओं को 
भी स्थानीय सत्ता से लाइसेंस प्राप्त करना होता है । सिनेमा एवं जन-मनो- 
रंजन के अन्य साधनों पर जनता की इन संस्थाओं का नियंत्रण रहता है । 
डुकानों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा नियमित किया जाता. है। दुकानों 
पर कार्य. कर रहे कर्मचारियों की रक्षा का. इनके द्वारा पूरा प्रयास-किया 
जाता है। कार्य के घंटे, छट्टी के दिन, रविवार का कार्य, दोपहर : के मोजन 
का समय, सफाई की दशाय आदि विषयों पर- स्थानीय. सत्ता हारा विचार 
,. किया जाता है । वह यह भी देखंती रहती है कि कानूनों का समुचित- रूप से 
पालन किया जा रहा है या नहीं । - ८ 
स्थानीय सत्तायें माप एवं तोल सम्बन्धी नियमों के उपयोग का परी- 
क्षण करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं | यदि. किसी- को कानून 
का उलल घनकर्त्ता पाया जाये तो उसके विरुद्ध कार्यवाही-की जाती है । 
स्थानीय संस्थायें अनेक आवश्यक सेवायें सम्पन्न करती हैं । इन सावे- 
जनिक सेवाओं में नागरिक रेस्तरां, जल-वितरंण, ट्राम्बे,, नगरपालिका वाजार, 
अन्य व्यापारिक सेवायें आदि का नाम लिया जा सकता है। स्थानीय सत्ताओं 
.को ये सेवायें करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किन्तु -तो भी अपने 
क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं का निर्वाह करने के लिए वे इनको सम्पन्न 
करने का प्रयास करती हैं | स्थानीय सत्ता मुर्दों के श्रन्तिम संस्कार के लिए 
शमशान भूमि का प्रबन्ध करती है । 
स्थानीय सत्ता द्वारा जिन' कार्यों का एवं तथ्यों का अभिलेख रखा 
जाता है, वे हैं-जन्म, मृत्यु, शादी, मतदाता भूमि कर, मोटर-यान एवं ड्राइवरों 
के लाइसेंस आदि | ह ल्‍ 
स्थानीय सरकार के नगरपालिका स्तर पर इन समी कार्यो को देखने 
के बाद यह कहा जा सकता है कि ये सत्तायें जिन कार्यों को सम्पन्न करती हैं 
वे संख्या की दृष्टि से अत्यन्त व्यापक एवं गुण की दृष्टि से अत्यन्त विभिन्नता 
पूर्ण हैं। स्थानीय सत्ताओं के लिए सरकार, शब्द का अयोग इसलिए स्यायो- 
चित ठहराया जा सकता है क्‍योंकि ये नागरिकों के जीवन एवं कार्यो को 
नियंत्रित करने का अधिकार रखती हैं। किन्तु इन सत्ताओरों द्वारा रखे जाठे.नी 
वाले नियंत्रण की मात्रा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बट 
में नगण्य होती है । | #पसेविये 
एक श्रर्थ में स्थांनीय सत्ताश्रों को व्यवस्थापषिका एवं जनता, ६ | इसके 
की कडी कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका का कार्य कान वरान वहा है. पहनने 
है । कानूनों की रचना करने के बाद वह इनका क्रियान्वित करने ७ प्रनोरंजन 
कम ध्यान देती है। स्थानीय सत्तायें इस काय कक हाथ मे । 
वस्थापन की सार्थकता अरद्यात करती हैं । मागरिकों को स्वायत्त 


दण्ड भारत में स्थानीय लोक प्रशासव 


अन्य नागरिक सुविधायें आदि ।! शहरी क्षेत्रों का विकास आन्दोलन वतंमाव 
का ही एक विकास है जिप्तका उदंश्य नगरों की गन्दी बस्तियों को समाप्त 
करना, तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में स्थायित्व रखना आदि है । 

भारत में नगर विकास आन्दोलन के क्षेत्र में केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय 
स्तर पर जो. प्रयास क्षिये गये हैं उनका संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार किया 
जा सकता है--- न्‍ । ५ - ० ऑफ: १0 

केन्द्रीय स्तर पर आन्दोलन 
[पफ०:४०१शाशा था एथागब 7,९ए० | 


भारत सरकार में एक कस्त्रा नियोजन विभांग है जो कि सरकारी 
आर्कीटिक्ट द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह विभाग दिल्‍ली राज्य को 
नियोजन सम्वन्धी समस्याओं पर विचार करता है तथा उन राज्यों को भी 
परामर्श देता है जहां नगर विकास के लिए कोई संगठत नहीं है । विस्थापितों 


को बसाने के लिए निलोखे री एवं फरीदाबाद नगरों को ' बनाने का काये इसी .- 


विभाग द्वारा किया गया । सन्‌ १९४७ में विस्थापितों को बसाने की व से 
मुख्य बन गई और इसलिए इस कार्य का अलग मंत्रालय बतायुऊ-”: 
१६५२ में कार्य, गृह एवं वितरण का एक नया विभाग बनुएद्तेग का परी- 
पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय गृह & क्रिसी: को कानन 
किया । प्रथम“पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों पर ३ हू की जाती है। 
पंचवर्षीय योजना में १३८ करोड़ रुपये रखे गये। _ करती हैं । इन साव॑- 
सन्‌ १६५४ में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव शरपालिका बाजार, 
नियोजन (॥0ज7॥ 6 ९०णाएए शैशाणांग8) का एक 03 सत्ताओं 
देहाती, शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन 'के विभिन्न पहलुओं पर ये तो भी अपने 
क्षण की सुविधायें प्रदान की जा सकें। सन्‌ १६५७ में इनको सम्पन्न 
मंत्रालय ने एक केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा शहरी नियोजन संगठन?'कार के लिए 
जो कि शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन की समस्याओं को अपने ह:, 
इस संगठन को दिल्‍ली महान के लिए मास्टर योजना ( (9 रखा 
बनाने का कार्य सौंपा गया । इसके अतिरिक्त इसका कार्य यह था (किइवरों 
एवं शहरी नियोजन के मामलों में राज्य 02 तथा स्थानीय हर 
परामर्श दे । दूसरे, दुर्गापुरा जैसे स्टील के , दामोदर घाटी र्सने 


चादी क्षेत्रों तथा अन्य द्षोत्रीय नियोजनों के विकास के बारे में पराम॑ हे 
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स्थानीय सत्ताओं के कार्ये २०५ 


तीसरे, एक ऐसा ढंग तैयार करे जिसके अनुसार कस्बा नियोजन संगठन तथ। 
अन्य ऐसे ही निकाय कार्य कर सके । १६५६ में विस्तृत दिल्‍ली के लिए एक 
अस्तरिम सामान्य योजना बनाई गई तथा बाद में मास्टर योजना तैयार की 
गई । 
केन्द्रीय स्तर. पर शहर विकास आन्दोलन में मुख्य माग लेने वाले 
अनेक निकाय हैं। कई मंत्रालय भी इस कार्य में संलग्न हैं। इनमें से मुख्य 
का विवरण इस प्रकार है--- 


स्वास्थ्य मंत्रालय [शिंग्रांईए'ए ण॑ पछ्॒०90त |---विभिन्न राज्य सर- 

कारों द्वारा स्थानीय स्वायत्त सरकार के क्षेत्र में जो कार्य किये जा रहे हैं, 
संघीय स्वास्थ्य मत्रालय द्वारा उनमें एक सामान्य समन्वय स्थापित किया 
जाता है। भारत सरकार ने १६५६ में गन्दी बस्तियों के विकास एवं सफाई 
के लिए एक अधिनियम पास किया ताकि संधीय प्रदेश की गन्दी बस्तियों में 
पाई .की , जा सके । ल्‍ 
तग्रा ष्ट्रीय जल-वितरण एवं सफाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के 

एवं नगरपार्तिस्वास्थ्य संगठन की से की स्थापना की गई थी । यह 
नगर नियोजन जिना के उत्तराद्ध में स्थापित किया गया था। राज्य सर- 

की व्यवस्था भी | में उनके शहरी कार्यक्रमों के लिए, सहायता देने की 
१७४००) के शब्शोर्द राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया कि वे इसे 
होता है। यह समलब से तरीके से भेजते हैं। कर्जे को ३० व में वापिस 
आधार पर समय-एढ॑ तो ने ईंस कार्यक्रम के शहरी हनी पहुग, में भाग लिया । 
प्रदान करने की दृष्टि ियथि कायक्रम एवं ७६ ना की योजनायें पेश कीं 

पुनः स्थानीयकरए यो. जा सके। इनमें से से सरकार ने १६६ जल- 
जलदाय भक्तों! को तथा आठ नालियों के कार्यक्रमों को स्वीकार किया तथा 


है.। समाज, # दिया गया'। 


से सम्पन्न कहती अश्रधिनियम, १६५६ [796 807 872४5 4०, 4956 ]- 
झाई. झाई. पके डमात, निकोबार तथा शभनन्‍्य हीपों को छोड़कर सभी संघीय 
बाते हैं--० था । अधिनियम के अधीन नियम बनाये गये तथा इसे देहली 
की रोकथ में क्रियान्वित किया गया । एक उपयुक्त सत्ता को यह शक्ति 
उद्योगों के वह अधिक भीड़ देखकर तथा सफाई- की सुविधाओं का अभाव 
योगी तद यह समभे कि एक क्षेत्र के मवन वहां के निवासियों के: स्वास्थ्य 
-.._ नेतिकता के लिए श्रनुपयुक्‍त हैं तो वह उस क्षेत्र को गन्दी बस्ती 
[, कर सके | इसे यह शक्ति दी गई कि मानवीय उपयोग के लिए श्रनु- 
भवन की मरम्मत के लिए कह सके । सत्ता को यह भी अधिकार 
४ गया कि वह गन्दी वस्तियों -के खातिर भूमि पर तुरन्त ही बब्जा कर 
तथा क्षेत्र से खतरनाक फैक्ट्रियों को हटा दे । 
वस्थापितों का मंत्रालय [(धांडएए ० एल 
20 580 की हट आज 2 समस्या शव पिन “कार 
( लाख लोगों को बसाने की समस्या थी । भागे लमानों 
&रा खाली किये गये निवास-स्थान केवल बारह लाख नो के 
पर्याप्त थे । अन्य लोगों के लिए नये घर बनाने थे। ु हक 


रेट भारत में स्थातीय लोक प्रशासन 


इस भ्रकार के लोगों को वंसाने की समस्या को प्राथमिकता दी । केन्द्रीय एवं 

राज्य सरकार द्वारा ' बिल्कुल “नये प्रकार के मकान बनाये गये | विस्थापितों . 
को गृह निर्माण संहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा 

उनको भूमि एवं धन दिया गया। मार्च, १६५४ के अन्तिम दिनों तक इस 

निर्माण योजना में लगभग ५८ करोड़ रुपये खर्च हो गये । लगभग १५४५ अद्ध-. 
शहरी नये कस्बे बसाये गये । निलोखेरी, फरीदाबाद, ग्रांधीधाम, राजपुरा, 
सरदार नगर, उल्हास नगर, ग्रोविन्दपुरी तया हस्तिनापुर आदि कस्बे उल्लेख- 

नीय हैं । बाद में यह प्रयास किया . गया कि इन कस्मों में भी स्वयं की ही 

स्थानीय संस्थायें हों । इसी प्रकार की गृह निर्माण योजना उन लोगों के लिए 

भी आ्रारम्भ की गई जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आये थे । पश्चिमी बंगाल सर- 

कार ने विस्थापितों को बसाने के लिए कई ठोस कदम उठाये।. 

- का्ये, गृह एवं वितरण मत्रालय [ ७०755, प्र०परक्माष्ठ आते 5एफए 
शामांडा॥ |--गृह संभाग मई, १६४२ में अस्तित्व में आया जबकि सरकार 
ने गृहनिर्माण के लिए अलग से पद खोलने का निर्णाय लियां। यह संभाग 
भारत सरकार की ग हनीति एवं कार्यक्रमों को बनाने के लिए उत्तरदायी है । 
भारत में घरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए इस संभाग द्वारा 
समय-समय पर समितियां नियुक्त की जाती हैं तथा विशेषज्ञों की राय जानी 
जाती है | सरकार की ग्‌ हू नीति का मुख्य लक्ष्य निर्माणण में लगाने वाले व्यय 
को कम करना है ताकि अधिक से अधिक जनता अपने - निवास का उचित 
प्रबन्ध कर सके | ग्‌ह सम्बन्धी सभी पहलुओं के प्रति एक एकीक्ृत्त राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण की दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में मारत सरकार ने राष्ट्रीय भवन 
सगठन की रचना की है । बाद में सरकार द्वारा गृह भायुकत के अधीन एक 
अलग ग्रह विभाग की रचता कर दी गई। इसकी सहायता के लिए पर्याप्त 
स्टाफ होता है-तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय । : , . 

देश में घरों की कमी को दूंर करने के लिए आज तक जो विभिन्न 
थोजनायें लागू की गई हैं उनमें से घुरूय हैं--- 
(१) श्रौद्योगिक मजदूरों के लिएं ग्रहनिर्माण योजना 
(२) कम आय वाले समूहों की गृह योजना 
(३) गन्दी बस्ती की सफाई योजना 
(४) ग्राम ग्रृह योजना आदि-श्रादि । 
राज्य स्तर पर शहर विकास ग्रान्दो लन 
[57९ प्राएश्शा।शा 2 59९ ल्‍९एश ] 
शहर विकास के लिए मांति-मांति के कार्यक्रम राज्य स्तर पर भी 
बनाये तथा क्रियान्वित किये गये हैं । वम्बई, पूना, कलकत्ता, देहली पग्रादि 
राज्यों में इन योजनाओं को विभिन्न निकायो के द्वारा साकार करने का 


प्रयास किया गया है । 
बम्बर्द राज्य में शहर विकास कार्यक्रम 
शहर नियोजन एव सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वम्बई राज्य 
सरकार के पास झलग से विभाग है। यह विमाग सर्वप्रथम १६१४ में स्था- 
पित किया गया था जबकि इसे स्थानीय स्वाबत्त सरकार तथा जन स्वास्थ्य 


स्थानीय सत्ताओं के काये. | २०७ 


विभाग के आधीन प्रशासित किया गया | यह स्थानीय निकायों को उत्की 
शहर विकास योजनाओं में उठने वाली. समस्याओं. पर सुझाव दिया-करता 
था । विभिन्न कंस्बों के व्यवस्थित विकास के लिए इस विमाग «द्वारा मास्टर 
'प्लान बनाये जातें थे। यह सरकार को गृह त्रिर्माणा सम्बन्धी नीतियों पर 
-परामश देता था । इस अधिनियम के*-प्रावधान ऐच्छिक थे श्रर्थात्‌ इनको 
स्वीकार करके, इनके अनुसांर व्यवहार करने के लिए कोई भी शहर बाध्य 
नहीं था। संन्‌ १६५४ में सरकार ने एक तया शहर नियोजन अधिनियम 
पारित किया जिसके अनुसार प्रत्येक शहर के लिए यह जरूरी हो गया कि 
अपने विकास से सम्बन्धित योजनायें बनाये तथा विस्तृत नियोजन कार्यक्रम 
तैयार करे । इस भ्रधिनियम के द्वारा उनको एक प्रकार से वैधानिक सहारा 
मिल जाता है किन्तु जब तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता न हो तब तक कोई भी 
योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती । 


बम्बई नगर निगम में अपने स्वयं का शहर नियोजन संगठन है जो 
कि नगर अभियन्ता के आधीन कार्य करता है । विस्तृत बम्बई (ठावध्वाश 
80०75४9) क्षेत्र की क्रियायें बम्बई नगरपालिका निगम अधिनियम के. प्राव- 
धानों के श्रनुसार संचालित की जाती हैं । 
। बस्बई नगर निगम श्रधिनियम:---इस अधिनियम के द्वारा एक समिति 
नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है जिसे विकास समिति (हरप्ञाएए९- 
“गाथा: (०7762) कहा जाता है । इसका कार्य नगर का विकास करना 
-है। इस समिति में नगर द्वारा नियुक्त १६ पार्षद होते हैं। समिति का 
समापति प्रतिवर्ष स्वयं समिति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। समिति के 
आधे सदस्य प्रथम श्रप्नील को प्रतिवर्ष सेवा निवृत हो जाते हैं । इसकी 
गणपूर्ति आठ सदस्यों की रखी गई है । समिति का सदस्य किसी भी ऐसे 
विषय पर न मतदान कर सकता है और न बहस में माग ले सकता है जिसमें 
कि वह व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा है। श्रायुक्त एवं उप-श्रायुक्त को भी 
समिति की बेंठक़ों में ग्राने तथा वहस में भाग लेने का अधिकार है | उनको मत 
देने श्रथवा कोई प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं होता । 
सुधार समिति की सिफारिश के आ्राधार पर झायुक्त द्वारा उन लोगों 
को कर्जा दिया जा सकता है जो कि मकान वनाना चाहते हैं । इस प्रकार 
का कर्जा कुछ शर्तों के साथ दिया जायेगा जैसे--यह कर्जा जिस भवन के 
निर्माण के लिए दिया जा रहा है उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से रहने के 
काम में लाना होया । दूसरे, कर्जे की मात्रा किसी भी हालत में बीस हजार 
“रुपये से अधिक न होगी ॥ तीसरे, भवन पर अधिकार होने के बीस वर्ष के 
भीततर-मीतर यह कर्जा चुका दिया जाना चाहिए। चौथे, दिये गये कर्ज 
की मात्रा कुल खर्चे के ६० प्रतिशत से अधिक न होगी | पांचवें, कजंदार 
व्यक्ति को जिसे कि वह कर्जा दिया जा रहा है, अपना मवन तथा वह जमीन 
जिस पर कि भवन बनाया गया है, निगम के थास गिरवी रखने होंगे । 
आयुक्त द्वारा इस प्रकार के कर्ज गरीब लोगों को उनके घरों की 
मरम्मत के लिए मी दिये जा सकते हैं। श्रायुक्त ग्रहसंघों के संगठन को 
प्रोत्ताहन दे सकता है तथा उनके लिये जमीन तथा कर्ज देने की व्यवस्था 
कर सकता है । ये गरृहनिर्माण संस्यायें कई प्रकार की हो सकती हैं । 


र्ण्फ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


९ श्रायुक्त. एके विकास योजना का प्रारूप बना सकता है। वह उसे 
स्वीकृति के लिए विकास समिति के पास भेजेगा । ईस॑ योजना के लक्ष्य 
होंगे---किसी भी निवास के लिए बनाये गये सर्वन को मानवीय निवास योग्य 
बनाना, सफाई से सम्बन्धित दोषों को दुर करना तथा प्रकाश, वायु, रोशन- 
दान आदि का प्रबन्ध करना, गरीब वर्ग के लोगों के रहने के लिए घर 
बनवानां, विस्तृत बम्ब्ई के किसी भी भाग में नयी गली बनाना था मरम्मत 
करना | उस क्षेत्र के लिए कोई भी विकास योजना नहीं बनाई जायेगी 
जितके लिएं बम्बई ग्रह निर्माण बोर्ड अधिनियम, १६४८ के आधीन गृह 
योज॑ना स्वीकृत कर दी गंई है । किसी भी क्षेत्र के लिए सुधार योजना बनाते 
समय यह देखा. जाता है कि उसके पड़ौस के क्षेत्रों की स्थिति कैसी है-। 
किसी भी सुधार योजना में आयुक्त, विकास समिति एवं निगम द्वारा संशो- 
घन किये जा सकते हैं । का 


बम्बई शहर नियोजन श्रधिनियम [79० 807्रफान्वए 0च फी॥शागाह 
8० ]--यह अधिनियम . सन्‌ १६५४ में पास किया गया.। इसका क्षेत्र पूरा 
बम्बई राज्य है। यह शहर नियोजन कार्यक्रमों को बनाने तथा क्रियान्वित 
'करने वाले कानून को एकीकृत एवं संशोधित .करने के लिए था । इसके द्वारा 
यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर नियोजन कार्यक्रम ठीक प्रकार से बनाये 
गये हैं तथा उनकी क्रियान्विति प्रभावशील है । स्थानीय सत्ता, अपने अधिकार 
क्षेत्र में आने वाले पूरे प्रदेश के लिए विकास योजना बनाती है। इस अधि- 
नियम के लागू होते ही यह जरूरी हो गधा कि चार साल के मीतर-मीतर 
प्रत्येक स्थानीय सत्ता अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगी तथा उसके विकास के 
लिए एक योजना तैयार करेगी । यह योजना आवश्यक स्वीकृति के लिए 
राज्य सरकार के सामने रखी जायेगी । यदि कोई स्थानीय सत्ता, राज्य सर- 
कार के पास इसके लिए प्रार्थना-पत्र भेजे तो उसका समय बढ़ाया जा सकता 
है। यदि स्थानीय सत्ता ऐसा न कर पाये तो राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए 
विकास योजना तैयार करेगी । राज्य सरकार ऐसी योजनाओं को छः माह 
के भीतर ही स्वीकृति प्रदान कर देगी। भ्रत्येक स्थानीय सत्ता यह घोपणा 
करती है. कि उसके द्वारा विकास योजना तैयार की जा रही है, इसका पूरा 
प्रचार किया जाता है तथा सुमावों एवं विचारों को आमन्त्रित किया 
'जाता है। 
जब शहर नियोजन कार्यक्रमों का प्रारूप स्वीकार कर लिया जाये 
तो उसके एक माह के भीतर-मभीतर राज्य सरकार द्वारा एक शहर नियो- 
जन अधिकारी (7०0एा शक्षागा8 0०९ ) नियुक्त किया जाता है । 
वह उन क्षेत्रों को परिमापित करता है तथा सीमा बांधता है जो कि सरकारी 
उद्देश्य से भ्रारक्षित किये गये हैं। उसे यह शक्ति प्राप्त होती है कि कार्यक्रम 
के प्रारूप में, अनुमानों का तथा मूल्य में परिवर्तेन कर सके। कुछ विभेष 
मामलों में उसके य अन्तिम माने जतते हैं । ज्यों ही प्रन्तिम योजना 
स्वीकार कर ली जाती हैं त्यों ही स्थानीय सत्ता को यह बझ्रैधिकार प्राप्त 
हों जाता है कि गैर-कानूनी रूप से जमीन पर कब्जा हिये हुए व्यक्तियों से 
वह भू-भाग खाली करा ले | दो या दो से अधिक स्थानीय समाग्यों के 
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अधिकार-्षेत्र में आने वाले एक जेसे क्षेत्रों के लिए एक सम्मिलित शहर 
नियोजन बोर्ड बनाया जा सकता है । 

एक्र स्थानोय सत्ता, शहर तियोजन कार्यक्रत के छिसी भी विषय पर 
किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का समभौता कर प्तकती है। इस 
प्रकार किया गया समझौता राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए तथा 
यह नगर-नियोजन अ्रधिकारी के कत्त व्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव न डाले । 
स्थानीय सत्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह शहर विकास कार्यक्रमों 
को क्रियान्वित करने के लिए धन उधार ले सक्रे । राज्य सरकार द्वारा 
विभिन्‍न नियम बनाये जा सकते हैं । 

विस्तृत बम्बई [छा०क्लराश छेणा7939 ]|---सन्‌ १८६६ से पूर्व बम्बई 
द्वीप के दक्षिण में गन्दी बस्तियां थी, बीच में मिलें थीं तथा उत्तर में खुली 
हुई जमीन थी । गन्दी बस्तियों की हालत बड़ी खराब थी | मकान बनाने के 
सम्बन्ध में कोई योजना नहीं थी। अच्छी सड़कों का अभाव था | सन्‌ १८६६ 
में वम्बई नगर में प्लेग फेला; परिणामस्वरूप सरकार ने शहर की घनी बस्तियों 
पें पर्याप्त रोशनदानों की व्यवस्था के लिए योजना बनाई, अस्वास्ध्यकर कूडे के 
ढेरों को उठाने का प्रबन्ध किया तया अत्यधिक भीड़ को रोका ॥ इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए सन्‌ १८६६ के बम्मई विकास अधिनियम (7५) के तहत 
सगर विकास न्यास की स्थायना की गई। प्रारम्भ में नगर विकास न्यास ने 
धर बनवाने के लिए खुली भूमियों पर कब्जा किया तथा सड़क एवं पार्क आदि 
बनवाने के लिए गन्दी बस्तियों के कुछ भागों को लिया । पहले सभी बड़ी 
सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं तथा उनके श्रास-पास ही भवन बने 
हुए थे । इससे आवागमन का मार्ग प्रतिपादित होता था। इन कठिनाइयों से 
पार पाने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा कई प्रकार की योजनायें बनाई 
गई, उदाहरण के लिए गन्दी बस्तियों को साफ करने की योजना, गलियों 
की योजना एवं गरीब वर्ग के निवास स्थान की योजना झ्रादि । 


नगर विकास न्यास वसे तो नगर निगम से स्वतंत्र था किन्तु सन्‌ 
१६२३ में निगम ने विकास न्यास के कार्यो में अधिक भाग लेने की तथा 
उसकी क्रियाद्रों पर नियंत्रण रखने की मांग की तो सरकार ने १६२५ में 
विक्रास न्यास स्थानान्तरण अधिनियम पास किया, जिसके द्वारा निग्रम के 
सदस्यों को नगर विकास के लिए न्यास के सदस्यों के साथ रखा गया । उनको 
नीति से सम्बनन्बवित सामान्य प्रश्नों को तय करने, वजट पास करने, कुछ श्रधि- 
कारियों की नियुक्ति करने तथा विक्रास समिति पर निरीक्षण एवं नियंत्रण 
की सामान्य शक्तियां सौँती गई। अन्त में सन्‌ १६३३ में नगर विकास न्यास 
को बम्बई निगम के साथ सिला दिया गया और न्यास की सम्पत्ति स्वतः ही 
निगम के पास चली गई । इस संयोजन के परिणामस्वरूप सम्पत्ति एवं भूमि 
प्रवन्ध विमाग की रचना की गई । 

बवम्वई की गन्दी वस्तियां उस समय की उपज हैं जबकि नगर विकास 
के लिए कोई नियम नहीं थे । ओऔद्योगीकरण के विकास ने जनसंख्या को बढ़ा 
कर घना वस्तियों की स्थापना की । एक ही मकान में कई परिवारों को गुजर 
करने के लिए मजबूर होना पड़ा । जनता की आ्ाथिक दशा ने स्थिति को 
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और भी बदतर बता दिया ।_ स्वतंत्रता के बाद वम्बई नगर निगम ने तथा 
बम्बई यूह निर्माण बोर्ड ने गरीब ज॑ंवता के लिए तथा श्रमिक वर्ग के लिए एक 
बड़ी संख्या में घरों का निमणा किया.) बम्वई में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रत्येक घर के पक पांच सौ रुपये तक की सहायता-का - प्रावधान. रखा गया 
ताकि म॒कान में फ्लश का शौचालय या खुली खिड़कियां आदि. कुछ अतिरिक्त 
सुविधायें प्राप्त की जा सकें । | | । 

सन्‌ १६५० तके बम्बई नगर निगम. का अ्रधिकार-दक्षेत्र २५ वर्ग मील 
तक था। यही अध॑-शताब्दी तक चलता रहा ।- सन्‌ १६५४० में बम्बई नगर 
की सीमायें नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से बढ़ गई | सन्‌ १६४७ में वे 
और भी अधिक बढ़ गई तथा नगर विगम.का क्षेत्र १६८ वर्गे मील हो गया 
जिसमें कि ३५ लाख जनसंख्य/ आ .जाती है। इस क्षेत्र में मूलतः तीन बेल्ट 
(8०४७) बन गये। १६५० के पू जो क्षेत्र अधिक विकसित, सुनियोजित 
तथा सुप्रशासिद्त था, बम्बई की विशालता (57०807685) प्रायः इस क्षेत्र में 
केन्द्रित हो गई। १६५७ के बाद बम्बई में जो क्षेत्र शामिल किया गया वह 
पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः अविकसित गांव तथा बेकार की भूमि है। 
निगम ने प्रतिवर्ष चार हजार निवास-स्थान बनाने का लक्ष्य रखा है जबकि 
आवश्यकता कम से कम दस हजार की है | वम्बई नगर निगम ते द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में जो प्रावधान रखे वे इस प्रकार हैं:--- 

हि जल-वितरण-७८५ लाख रुपये; नालियां-५८२ लाख रुपये; अस्पताल, 
डिस्पेंसरी श्रादि-३६० लाख रुपये; सड़क आदि-२१८ लाख रुपये; स्कूल 
* भ्रवन--२३७ लाख रुपये ; गन्दी बस्तियों की सफाई-६५० लाख रुपये; गृहनिर्माण 
नगरपालिका कर्मचारी-१६० लाख रुपये;. गृह-निर्माण कम आमदनी वालों 
को-२५० लाख रुपये; शहर नियोजन कार्यक्रम-२८० लाख रुपये; बाजार 
आ्रादि- १८२ लाख रुपये; पार्क तथा बगीचे-३० लाख रुपये; अग्नि रक्षक 
स्टेशन-२६ लाख रुपये; विकास कार्यक्रम-२५० लाख रुपये; गस कम्पनी को 
पावर-२०० लाख रुपये; अन्य कार्य-१६० लाख रुपये तथा कुल योग लगभग 
४५ करोड रुपये । 
पूत्रा में नगर विकाप्त 
[एॉए वए्/ाएश्शाशा १00०7 ] 

पूता में नागरिक निकाय.द्वारा गन्दी वस्तियों को दूर करने का प्रथम 
सक्रिय कदम सन्‌ १६३० में उठाया गया जवकि मुथा नदी के किनारे पर 
शिवाजी नगर कालोनी वसाई गई । १६४६ में जत्र यहां बॉरो नगरपालिका 
को नगर निगम का स्तर प्रदान कर दिया गया तो गन्दी वस्तियां दूर करने 
का कार्यक्रम और तेजी से चला। वहां भ्म्बिल श्रोधा कालोनी बनाई गई 
जिसमें कि लगमग २५०० से भी अ्रधिक लोगों के निवास का प्रवन्ध किया 
गया । इसी प्रकार एक मंगलवार कालोनी बनाई गई जिसमें कि लगमग ७३ 
परिवारों को बसाया गया । सन्‌ १६५४ में गंज पेठ कालोनी बसाई गयी। 
इस कालोनी में १२६ कमरे हैं तथा रहने वाले नगरपा लिका कर्मचारियों की 
संख्या १२२ है। छोर पाडे पेठ नामक कालोवी में छः दो मंजिल के चॉल हैं 
यहां रहने वाले परिवारों की कुल संह्या १४४ है । इस कालोनी का मूल्य कुल 
मिलाकर लगमग ३०००० रुपये है [| 
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पश्चिमी बंगाल में शहर विकास 
- [एफ़शा 70०एथ०्ाआथा। 9 श०५६ छशाष्टर ] 


बंगाल की शहर विकास योजनायें बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 
१६३२ तथा कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, १६५१ के अनुसार चलाई 
जा रही हैं। राज्य में शहर नियोजन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्थापन नहीं 
किया गया । कलकत्ता में विकास न्यास की स्थापना १८६९६ में ही कर दी 
गयी । सन्‌ १६४८ में कलकत्ता गन्दी बस्तियों की समाप्ति एवं इन बस्तियों 
के विस्थापितों के बारे में एक अन्य अधिनियम पास किया गया । इस नियम 
के आधार पर गन्दी बस्तियों को समाप्त करने तथा शहर में गृह-निर्मारण एवं 
अन्य योजनाओं को चलाने की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया 
गया । 
यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की व्यवस्थापिका द्वारा ११ मार्च, 
१६४५८ को पास किया गया । इसे मूल रूप से कलकत्ता गन्दी बस्ती समाप्ति 
विधेयक (टबंला।8 8ाप्ग (]७4४7०० 3) कहा गया था; किन्तु दोनों 
सदनों की संयुक्त समिति ने इसका नाम बदल दिया । इसने गन्दी बस्ती की 
परिभाषा भी बदल दी जिसमें न केवल कच्ची कौंपडियों को ही लिया गया 
वरन्‌ पक्के मकानों को भी शामिल कर लिया गया । 


इस अधिनियम के प्रमुख लक्ष्य यह बताये गये कि गन्दी बस्तियों 
में सफाई का अभाव होने से स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल बातों का भ्रमाव 
है। इन बस्तियों को समाप्त करना तथा यहां रहने को उपयुक्त परिस्थितियां 
पैदा करना न केवल यहां के निवासियों की दृष्टि से ही वरन्‌ सामान्य जन- 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस अधिनियम के तहत सबसे 
पहले तो मुआवजा देने के वाद इन वस्तियों की जमीन पर अधिकार किया 
जायेगा ताकि इनको समाप्त किया जा सके अश्रथवा बदला जा सके | अधिनियम 
में यह भी कहा गया कि झौंपडी में या इन बस्तियों में रहने वाला कोई भी 
व्यक्ति उस समय तक उसे खाली न करेगा जब तक कि उसे उचित किराये पर 
वैकल्पिक निवास स्थान न दिया जा सके । 

.. यह अधिनियम कलकत्ता तथा उसके उन क्षेत्रों पर लाग्रू होगा जो 
कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा घोषित किये जायें | राज्य सरकार 
इस अधिनियम को पश्चिमी वंगाल के किसी भी कस्बे या स्थानीय क्षेत्र पर 
लागू कर सकती है । 

कलकत्ता नगर विकास न्यास की स्थापना सन्‌ १८६६ में की गई 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल पूछताछ के बाद हुई | यह पूछताछ प्लेग फैलने 
के बाद की गई थी। प्रारम्मिक पूछताछ बहुत समय तक चलती रही तथा 
जनवरी १६१२ में अन्तिम रूप से न्यास की स्थापना कर दी गईं ताकि यह 
कलकत्ता तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयास कर सके । 
अधिनियम ने विकास योजनाओं पर पर्याप्त धन खर्च करने की अनुमति दी 
तथा ऐसा करने के लिए कर अधिक लगाने एवं कर्ज लेने का प्रावत्षान रखा । 
इसमें न्‍्यास के एक बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था थी जिसमें कि ग्यारह सदस्य 
होते थे तथा उत्तका एक समापति होता था । 


२१० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


और भी बदतर बना दिया । स्वतंत्रता के बाद बम्बई नगर निगम ने तथा 
बम्बई गृह निर्माण बोर्ड ने गरीब जवता के लिए तथा श्रमिक वगे के लिए एक 
ब्रड़ी संख्या में घरों का निर्माण किया। बम्त्रई-में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 
प्रत्येक घर के 2 पांच सौ रुपये तक की सहायता-का - प्रावधान- रखा गया 
ताकि मकान में फ्लश का शौचालय या खुली ख़िड़कियां आदि, कुछ अतिरिक्त 
सुविधायें प्राप्त की जा सकें । रा । 2028 ९६ 

सन्‌ १६४५० तक बम्बई तगर निगम. का अधिकार-क्षेत्र २५ वर्ग मील 
तक था। यही अधे-शताब्दी तक चलता रहा। सन्‌ १६५० में वम्बई नगर 
की सीमायें नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से बढ़ गई । सन्‌ १६५७ में वे 
और भी अधिक बढ़ गई तथा नगर निगम का क्षेत्र १६८ वर्ग मौल हो गया 
जिसमें कि ३५ लाख जनसंख्या भ्रा .जाती है। इस क्षेत्र में मूलतः तीन बेल्ट 
(8७9) बन गये। १६५० के पूर्व जो क्षेत्र अ्रधिक विकसित, सुनियोजित 
तथा सुप्रशासित था, बम्बई की विशालता ((07०७॥7655$) प्रायः इस क्षेत्र में 
केन्द्रित हो गई । १६५७ के बाद बम्बई में जो क्षेत्र शामिल किया गया वह 
पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः भ्रविकसित गांव तथा बेकार की भूमि है) 
निगम ने प्रतिवर्ष चार हजार निवास-स्थान बनाते - का लक्ष्य रखा है जबकि 
आवश्यकता कम से कम दस हजार की है। बम्बई नगर निगम ने ह्विंतीय पंच- 
वर्षीय योजना में जो प्रावधान रखे वे इस प्रकार हैं:-- 

_ जल-वितरण-७८५ लाख रुपये; नालियां--१८२ लाख रुपये; भ्रस्पताल, 
डिस्पेंसरी श्रादि-३६० लाख रुपये; सड़क भ्रादि-२१८ लाख रुपये; स्कूल 
* भवन--२३७ लाख रुपये; गन्दी बस्तियों की सफाई-६५० लाख रुपये; गृहनिर्माण 
नगरपालिका कर्मचा री-१ ६० लाख रुपये;. गृह--निर्माण कम श्रामदनी वालों 
को-२५० लाख रुपये; शहर नियोजन कार्यक्रम-२८० लाख रुपये; बाजार 
झ्रादि- १८४२ लाख रुपये; पाक तथा बगीचें-३० लाख रुपये; अग्नि रक्षक 
स्टेशन--२९ लाख रुपये; विकास कार्यक्रम--२५० लाख रुपये; गैस कम्पनी को 
पावर-२०० लाख रुपये; अन्य काये-१६० लाख रुपये तथा कुल योग लगभग 
४५४ करोड रुपये । ' 


पूता में नगर विकास 

[06 प्राफ्नाणक्राशां ग। ९००४ | 

पूता में लागरिक निकाय-द्वारा गन्दी बस्तियों को दूर करने का प्रथर्म 
सक्तिय कदम सन्‌ १६३० में उठाया ग्रय्रा जबकि मुथा नदी के किनारे पर 
शिवाजी तगर कालोनी बसाई गई । १६४६ में जत्र यहां बॉरो नगरपालिका 
को नगर निगम का स्तर प्रदान कर दिया गया तो गन्दी बस्तियां दूर करने 
का कार्यक्रम और तेजी से चला। वहां अम्बिल श्रोधा कालोनी बनाई गई 
जिसमें कि लगभग २५०० से भी अ्रधिक लोगों के निवास का प्रवन्ध किया 
शया । इसी प्रकार एक मंगलवार कालोनी बनाई.गई जिसमें कि लगभग ७३ 
परिवारों को बसाया गया । सन्‌ १९५४ में गंज पेठ कालोनी वसाईं गयी । 
इस कालोनी में १२६ कमरे हैं तथा रहने वाले नगरपालिका कर्मचारियों की 
संख्या १२२ है । छोर पाडे पेठ तामक कालोनी में: छः दो मंजिल के चॉल हैं । 
यहां रहने वाले परिवारों की कुल संख्या १४४ है । इस कालोनी का मूल्य ढुल 
मिलाकर लगभग ४७०००० रुपये है। हर 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य २११ 


पश्चिमी बंगाल में शहर विकास 
ह [छक्का 70०एथ०्फमाशा गज ६5४ एछशाए्थ ] 


बंगाल की शहर विकास योजनायें बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 
१६३२ तथा कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम, १६५१ के अनुसार चलाई 
जा रही हैं। राज्य में शहर नियोजन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्थापन नहीं 
किया गया । कलकत्ता में विकास न्यास की स्थापना १८९६६ में ही कर दी 
गयी । सन्‌ १६५८ में कलकत्ता गन्दी बस्तियों की समाप्ति एवं इन बस्तियों 
के विस्थापितों के बारे में एक अन्य अधिनियम पास किया गया । इस नियम 
के आधार पर गन्दी बस्तियों को समाप्त करने तथा शहर में गृह-तिर्मारण एवं 
अन्य योजनाओं को चलाने की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया 
गया । 

यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की व्यवस्थापिका द्वारा ११ मार्च, 
१६५८ को पास किया गया । इसे मूल रूप से कलकत्ता गन्दी बस्ती समाप्ति 
विधेयक ((0०7/9 8[पा7 (6७7४7०6 87]) कहा गया था; किन्तु दोनों 
सदतों की संयुक्त समिति ने इसका नाम बदल दिया । इसने गन्दी बस्ती की 
परिभाषा भी बदल दी जिसमें न केवल कच्ची कौंपडियों को ही लिया गया 
वरन्‌ पक्के मकानों को भी शामिल कर लिया गया । 


इस अधिनियम के प्रमुख लक्ष्य यह बताये गये कि गन्दी बस्तियों 
में सफाई का अ्रभाव होने से स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल बातों का श्रमाव 
है। इन बस्तियों को समाप्त करना तथा यहां रहने को उपयुक्त परिस्थितियां 
पैदा करना न केवल यहां के निवासियों की दृष्टि से ही वरन्‌ सामान्य जन- 
स्वास्थ्य की दृष्टि से मी अत्यन्त महत्वपुर्णो है। इस अ्रधिनियम के तहत सबसे 
पहले तो मुआवजा देने के वाद इन वस्तियों की जमीन पर अधिकार किया 
जायेगा ताकि इनको समाप्त किया जा सके अथवा बदला जा सके | अधिनियम 
में यह भी कहा गया कि कौंपडी में या इन बस्तियों में रहने वाला कोई भी 
व्यक्ति उस समय तक उसे खाली न करेगा जब तक कि उसे उचित किराये पर 
वैकल्पिक निवास स्थान न दिया जा सके ! 

यह अधिनियम कलकत्ता तथा उसके उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो 
कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा घोषित किये जायें। राज्य सरकार 
इस अधिनियम को पश्चिमी वंगाल के किसी भी कस्बे या स्थानीय क्षेत्र पर 
लागू कर सकती है । 

कलकत्ता नगर विकास न्यास की स्थापना सन्‌ १८६६ में की गई 
स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल पूछताछ के बाद हुई । यह पूछताछ प्लेग फैलने 
के बाद की गई थी। प्रारम्भिक पूछताछ वहुत समय तक चलती रही तथा 
जनवरी १६१२ में अन्तिम रूप से न्यास की स्थापना कर दी गई ताकि यह 
कलकत्ता तथा उसके झ्ासपास के क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयास कर सके । 
अधिनियम ने विकास योजनाओं पर पर्याप्त धन खर्च करने की अनुमति दी 
तथा ऐसा करने के लिए कर अधिक लगाने एवं कर्ज लेने का प्रावधान रखा । 
इसमें न्यास के एक वो की स्वापना की व्यवस्था थी जिसमें कि ग्यारह सदस्य 
होते थे तया उत्तका एक समापति होता था । 





२१२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


व हे तक के अपने कार्य में नगर विकास न्यास ने पर्याप्त विकासपुरण 
कार्य किये हैं तथा कुल मिला कर इसमे मूल शहर तेथा उसके उपभागों का 
रूप ही बदल दिया है,। केन्द्रीय कलफत्ता में श्रनेक उच्च रूप से स्वास्थ्यकारी 
उपाय किये गये हैं; साथ ही अ्रभैक विकसित सड़कें बनायी गई हैं; उदाहरण 
के लिये १०० फुट चौड़ी चिन्तरंजन एवेन्यू । 5 

नगर के पश्चिम में भी नई सड़कें बनाने तथा. पुरानी सड़कों को 
चौड़ाने से क्षेत्र पर्याप्त उच्च बन गया है । दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व कलकत्ता 
के उपशहरी क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यात दिया जाना जरूरी है। 
इसके लिये भ्रनेक विकास योजनायें प्रारम्भ की गई हैं । अनेक गन्दे तालाबों 
को भर दिया गया है । 

मुक्त क्षेत्रों एवं मनोरंजन के मैदानों के सम्बन्ध में न्यास द्वारा उदार 
नीति बरती गई है । कलकत्ता नगर निगम में ३८-२३ वर्ग मील का क्षेत्र 
श्राता है । इसमें १० लाख शरणार्थियों सहित ४० लाख से भी अधिक लोग 
रहते हैं । करीब ११६४ क्वार्टरों में १० लाख के लगभग लोग रहते हैं। 
जनसंख्या का प्रसार लगभग १११००० प्रति वर्गमील है। कलकत्ता में कुछ 
योजनायें तो कलकत्ता नगर निगम द्वारा ही सम्पन्न कीं गई हैं तथा कुछ को 
कलकत्ता बन्दरगाह भ्रायुक्त द्वारा संचालित किया गया है | किन्तु सन्‍्तोषजनक 
प्रगति इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि यहां समन्वयकर्त्ता सत्ता का अभाव है| 
कलकत्ता निगम ने गन्दी बरती समाप्ति एवं पुत्र: गृह निर्माण के लिए पंच- 
वर्षीय योजना बनायी जिसमें कि लगभग आठ करोड़ रुपया व्यय होना था | 
राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया । 


देहली में नगर विकास 
(एक वफ्लाणश्शाशा 9 9व ) 


देहली में श्राधुनिक शहर विकास की योजनायें सन्‌ १६१२ में 
प्रारम्भ की गई जबकि नयी राजधानी नई दिल्‍ली को बसाने के लिये स्थान 
देखा गया । इसको एक प्रकार से वैज्ञानिक विश्वास का प्रथम प्रतीक मानागया 
जिसमें कि नई राजधानी के भावी विकास को देखा गया किन्तु भावनाओं से 
प्रभावित नहीं हुआ गया । दिल्‍ली नगर विकास न्यास की स्थापना सन्‌ १६३७ 
में की गई ताकि प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्रों की ग्रह एवं गन्दी बस्ती समाप्ति की 
समस्याओं को निपटाया जा सके । न्यास का अधिकार क्षेत्र लगभग १५० वर्ग 
मील तक रखा गया । भारत सरकार ने अपनी समस्त नजूल की भूमि इसी 
के हाथों में रख दी । न्यास का कर्तव्य था कि वह इन भूमियों के विकास का 
कार्य करे । एक शहर योजना संगठन की स्थापना की गईं जिसे कि 
मास्टर प्लान बनाने का कार्य सौंपा गया, जिसके अनुसार नगर का भावी 
विकास किया जा सके । सन्‌ १९६५७ में देहली विकास अधिनियम तथा देहली 
नगर निगम अधिनियम पास किये गये ताकि शहर विक्रास की योजनाओं पर 
ठोस कदम उठाये जा सकें। - 

देहली विकास श्रधिनियम--यह अधिनियम सत्‌ १६५७ में पास किया 
गया तथा इसका क्षेत्र देहली का सम्पूर्ण संघीय प्रदेश था। देहली विकास 
सत्ता की क्रियायें केवल उत क्षेत्रों तक ही मर्यादित हैं जो कि तगर निगम से 
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विचार-विमर्श करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा विकास क्षेत्र (79०ए४०9- 
ए/थ॥६ ०8) घोषित किया गया हो । स्थानीय सत्ता को एक परामशेदाता 
परिपद द्वारा परामर्श दिया जाता है. । इस परिषद में संसद द्वारा निर्वाचित 
तीन सदस्य होते हैं, दिल्‍ली नगर निगम के सदस्य होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त विभिन्न हितों का प्रनिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होते हैं; जैसे 
व्यापार, उद्योग, श्रम, शहर नियोजन के जानकार, जनस्वास्थ्य एवं तकनीकी 
मामले आ्रादि । 


सत्ता (॥०॥०7॥५) के सदस्य इस प्रकार हैं--देहली प्रदेश का प्रशा- 
सक जो कि पदेन सभापति होता है, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त उपसभाषति, 
केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वित्त एवं लेखा सदस्य, केन्द्र सरकार ह्वारा नियुक्त 
इन्जीनियर सदस्य, पार्षदों एवं एल्डरमेनों द्वारा निर्वाचित देहली नगर निगम 
के दो प्रतिनिधि जो कि निगम से ही चुने जाते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा मनो- 
नीत दो अन्य सदस्य, देहली नगर निगम का आयुक्त भी इसका पदेन सदस्य 
होता है । केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे दो व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता 
है जो कि सचिव तथा मुख्य लेख/ अ्रधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा उन 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि नियम द्वारा निर्धारित की जायें या सत्ता द्वारा 
हस्तांतरित की जायें अथवा सभापति उनको प्रदात करे । 


परामर्शदाता परिषद को सत्ता (8ए0०/9) हारा नियुक्त किया 
जाता है। यह सत्ता की मास्टर प्लान बनाने में सहायता देती है। अन्य 
क्षेत्रीय योजनाओं, देहली के विकास के कार्यक्रमों तथा श्रधिनियम के प्रशासन 
में उत्पन्न विषयों पर भी यह सत्ता को परामर्श देती है । परामरशदाता समिति 
में जो सदस्य होते हैं, वे हैं--सत्ता का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, 
केन्द्र सरकार द्वारा दो व्यक्ति ऐसे नियुक्त किये जाते हैं जिनको शहर नियोजन 
अथवा भवन निर्माण का अनुभव हो, देहली प्रशासन की स्वास्थ्य सेवाओं का 
एक प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, दिल्‍ली चगर निगम 
पाषंद तथा एल्डरमेन अपने में से चार प्रतिनिधि चुनते हैं, तीन व्यक्ति देहली 
की विद्यृत वितरण समिति का एवं दिल्‍ली जल वितरण तथा नाला समिति 
का प्रतिनिधित्व करते हैं, दो अन्य ऐसे व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं जिनमें से एक तो व्यापार तथा उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है भौर 
दूसरा दिल्‍ली के श्रमिकों का, चार व्यक्ति केन्द्र सरकार ढारा ऐसे नियुक्त होते 
हैं जो कि केन्द्र सरकार के तकनीकी विभागों के होते हैं, इसमें दो सदस्य लोक- 
सभा से तथा एक सदस्य राज्य सभा से लिया जाता है। 


परिषद का सिर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन के दिन से चार साल 
तक पदारूढ़ रहता है तथा इसे दुबारा भी चुना जा सकता है । 


. सत्ता से यह आशा की जाती है कि देहली के लिए मास्टर प्लान 
तैयार करे तथा पर्याप्त नागरिक सर्वेक्षण कराये । मास्टर प्लान तथा वे 
विभिन्न जोन बनाये जाते हैं जिनमें दिल्‍ली को विक्रास की दृष्टि से विभाजित 
किया जा सकता है | यह उस तरीके को बताता है जिसके अनुसार भूमि 
का उपयोग किया जायेगा तथा उन सीढ़ियों को बताता है जिनमें होकर यहू 
पूरा किया जायेगा। विभिन्न जोनों की जोनल योजनाओं की तैयार करने में 
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यह मूल आधार के रूप में कार्य करता है । मास्टर प्लान के अतिरिक्त सत्ता 
द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी अश्रलग-अलग योजनायें तैयार की जाती हैं। ' 
दिल्‍ली नगर निगस अ्रधिनियम---यह अधिनियम सन १६५७ में पास 
क्रिया गया था त्ताकि विकास योजनाश्रों को तैयार किया जा सके तथा विकास 
से सम्बन्धित 0 कार्यों को विशेषीकृत किया जा सके 4 'मकानों एवं गलियों 
की बनावट में अ्रन्तनिहित दोषों को दूर करने 'के लिए नगर निगम जैसी 
संस्था द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता था। शहर के विकास से 
सम्बन्धित कोई भी योजना श्रायुक्त द्वारा त्रिगम के सम्मुख प्रस्तुत की जाती 
श्रौर उसकी स्वीकृति के बाद केन्द्र सरकार की उस पर मान्यता प्राप्त की 
जाती । विकास कार्यक्रम एवं ग्रृहनिर्माण योजना को -मास्टर प्लान तथा 
क्षेत्रीय विकास योजना का अश्रनुपुरक होना च।हिए । सुधार, विकास एवं. पुत- 
विकास से सम्बन्धित - निगम. के कुछ कार्य निम्न प्रकार हैं-- नालियों, 
सावेजनिक शौचालयों आदि की रचना, स्थापनां एवं- सफाई; अस्वास्थ्यकर 
बस्तियों को समाप्त करना तथा हर प्रकार के हानिकारक व्यवहार पर रोक 
लगाना; खतरताक मवततों एवं स्त्रातों की सुरक्षा अथवा उनको. नष्ट' करना, 
सार्वजनिक गलियों, पुलों आदि की रचना, भरम्मत एवं सुधार; गलियों, पुलों 
एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर से बेकार की चीजों को साफ .करना, भवनों 
एवं ध्रूमियों का सर्वेक्षण; निग्रम द्वारा स्वीकृत विकास-योजनाश्रों के. श्रनुसार 
देहली का विकास करना तथा किसी भी क्षेत्र के निवास्रियों या किसी भी वर्ग 
के निवासियों के लिए ग्रह स्थान सम्बन्धी प्रावधान । विलय, 
गन्दी बस्ती समाप्ति कार्यक्र--देहली में यह कार्यक्रम सन्‌ १६३७ में 
ही प्रारम्भ कर लिया गया था जबकि नगर विकास व्यास की स्थापना हुई। 
तब से आठ कार्यक्रमों में से पांच को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें सबसे 
बड़ी योजना देहली अजमेरी दरबाजा गन्दी बस्ती समाप्ति योजना 
है जिसमें कि पांच हजार परिवारों को हटा कर दूसरी जगह 
बसाना था । पांच श्रन्य क्षेत्र भी साफ कर दिये गये हैं तथा लगभग १३०० 
परिवारों को दूसरी जगह घर प्रदान कर दिये गये है। नये बने घरों का 
किराया २४ २० प्रति माह है किन्तु सहायता के बाद जो किराया लिया जाता 
है वह केवल १२ रु० प्रति माह ही रह जाता है। देहली में देहली नगर निगम, 
देहली-नगरपालिका समिति एवं भारत सेवक समाज को "सह कार्य सौंपा 
गया । इन निकायों ने अपने दायित्व को अब तक उत्साहयूवंक निभाया है । 


देहाती स्थानीय निकायों के कार्य 
[एजालांणा३ ण॑ धी€ हिपश। ॥.0९४ों 907०७] 
देहाती क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय निकायों का सम्बन्ध मुख्य 
रूप से विकास योजनाप्रों को सम्पन्त केरते से है। वे नागरिक सुविधा से 
'सम्बन्धित कार्यों को भी सम्पन्न करती हैं, यद्यपि इन कार्यों का महत्व 
विकास कार्यों से कम होता है । इसका कारण यह है कि के देहाती क्षेत्रों के 
विकास की ओर ब्रिटिश शासन काल से ही कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 
शहरों में ही कल-कारखाने एवं उद्योग घन्वे स्थापित किये जाते थे ॥ सरकार 
द्वारा श्रारथिक क्षेत्र में तथा कृषि के क्षेत्र में अ्रपनायी गई नीतियां कुछ इस 
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प्रकार की होती थीं कि वे देहाती क्षेत्रों के हितों के विपरीत पड़ती 
थी। ग्रामीण भाइयों की दशा अत्यन्त दयनीय थी । स्वतंत्रता प्राप्त होते ही 
इन ग्रामीणों की आकांक्षायें बहुत बढ़ गई क्‍योंकि अब उनकी अपनी सरकार 
है । स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य लक्ष्य पूरे देश का संतुलित विकास 
करना है, उसके किसी भाग मात्र का नहीं । श्रत: गाँवों के विकास की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया ताकि वे शहरी जीवन की श्रोर ही लगातार खिंचते 
हुए न चले जायें, साथ ही उनकी अपनी जीवन की दशाओं के प्रति कोई 
शिकायत भी न रहे । सामुदायिक विकास योजनाञओ्रों तथा - प्रसार कार्यक्रमों 
(फ्रिशाां०0 770.श०/॥॥०४) के रूप में देहातों में चहु मुखी विकास के लिए 
ठोस कदम उठाये गये । 


देहाती क्षेत्र की त्रिसूत्री रचना की इकाइयों के कार्यों को देखने पर 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहां स्थानीय सरकारें कितनी सजगता एवं रुचि के 
साथ सार्वजनिक विषयों के प्रशासन में संलग्न हैं तथा लोगों के जन-जीवन की 
देनिक आवश्यकताओं के साथ संयुक्त है। नीचे इन तीनों ही निकायों के कार्यों 
का अध्ययन किया जायेगा । 


ग्राम पंचायतों के कार्य [प्रालाणाड ण क९ शातरएढृ० एब्राला/फच्ला५- 
ग्राम पंचायत देहाती स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई है । जनता के सर्वाधिक 
निकट की इकाई होने के कारण यह उनके ध्यान को अधिक आक्षष्ट करती 
है । ग्राम पंचायतों के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है । इसेके प्रथम भाग में बाध्यकारी कार्य श्राते हैं श्रर्थात्‌ वे कार्य 
जिनको सम्पन्त करना प्रत्येक पंचायत के लिए जरूरी होता है और दूसरी 
श्रेणी में ऐच्छिक कार्य आते हैं जो कि सम्पन्त होने के लिए पंचायत अ्रधि- 
कारियों की स्वेच्छा पर निर्मर करते हैं । 

(4) दवाध्यकारी कार्य [0णांट्रशंणज वयाटण9]--प्रत्येक गांव 
पंचायत का यह कत्त व्य है कि जहां तक उसके फन्‍ड अनुमत्ति प्रदान करें वह 
अपने अ्रधिकार क्षेत्र में निम्न के लिए प्रावधान तैयार करे--- 

१. सार्वजनिक गलियों की रचना, मरम्मत, सुरक्षा, सफाई एवं प्रकाश, 
२. मंडीकल राहत; 
३. किसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक एवं उप- 
चारात्मक कदम उठाना; 
ग्राम समा की किसी भी इमारत की रक्षा एवं पर्यवेक्षण ; 
जीवन, मृत्यु एवं शादियों का अभिलेख रखना; 
सार्वजनिक स्थानों, गलियों एवं ग्राम समा को प्राप्त स्थानों पर होते 
वाले गलत व्यवहार पर रोक लगाना; 
श्मशान भूमियों एवं अन्य उ्ं श्य वाले स्थानों को नियमित करना; 
अपने क्षेत्र में मेले, वाजार एवं हाटों को नियमित करना; 
६. लड़की तथा लड़कों के लिए प्राथमिक शालारयें खोलना एवं उनको 
चलाना; | 
१०. सामान्य चारागाहों एवं भूमियों का स्थापन, प्रवन्ध एवं सुरक्षा ताकि 
उसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का सामान्य लाम हो सके; 
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डक 


२१६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


११, पीने, धोने तथा नहाने के लिए पाती का वितरण करने हेतु साव॑जनिक 
कुओं, तालाबों एवं पोखरों की रचना, मरम्मत एवं सुरक्षा; - 
१२. किसी भी नये भवन की रचना को अथवा स्थित भवन के प्रसार एवं 
मरम्मत को नियमित करना; रे, 
१३. कृषि, व्यापार एवं उद्योगों के विकास में सहायता करना; 
१४. आग से सुरक्षा के लिए सहायता देवा और आग लग जाने पर जीवन 
तथा सम्पत्ति की रक्षा करना; 
१४५. दीवानी एवं फौजदारी न्याय का प्रशासन; . 
१६. पशु-गणना, जनगणना आदि से सम्बन्धित अभिलेखों को रखना; 
१७. गर्भवती स्त्री एव बच्चों का कल्याण; ४ ! 
१८. -खाद को इकट्ठा करने के लिए स्थान देना; ३ 
१६; गांव सभा पर अन्य किसी कानून द्वारा स्थापित कार्य को पूरा करता । 
(5) स्वेच्छारं कार्य [ए5क्‍लशींणाओआ'ए ऋ#्ाटा०णा७]---एक गांव 
पंचायत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न विषयों पर भी प्रावधान बना सकती है- 
१. सार्वजनिक गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की बलों में पेड़ 
*. लगाना तथा उनकी रक्षा करना; 
२. पशुओं में सुधरी हुई नस्ल तथा उनका मैडीकल इलाज तथा उनकी 
बीमारियों का इलाज करना; 
३.. नियमों के अचुसार गांव में स्वयं सेवक दल का संगठन करना जो कि 
गांव पंचायत तथा न्याय पंचायत की उनके कार्यों में सहायता कर सके; 
४, कृषकों को सरकारी कर्जा लेने तथा उनमें वितरित करने के कार्य में 
सहायता एवं परामर्श देना; 
सहकारिता का विकांस, विकसित बीज एवं स्टोरों की स्थापना; 
दुर्भिक्ष अथवा अन्य प्रकार के संकट के विरुद्ध राहत; 
क्षेत्र के उन कार्यों के सम्बन्ध में सत्ता तक प्रतिनिधि भेजना जो कि 
गांव सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; 
आबादी भूमि का प्रसार तथा जनता के कमजोर वर्ग के लिए घरों 
का प्रबन्ध; ह पं े 
९. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं संचालन; 
मनोरंजन तथा खेल के लिए अखाड़ा, क्लब या अन्य कोई स्थान बनाना 


तथा सुरक्षा करना; 
खाद एवं श्रन्य बेकार के पदार्थों का संग्रह, उनको हटाना तथा काम 
में लाना; ' हे 
विभिन्‍न समाजों के बीच एकता, सहयोग एवं सदुभावना पैदा करने 
तथा बढ़ाने के लिए संगठनों की रचना करना; » 
१३. सावंजनिक रेडियो सेट तथा ग्रामोफोन; ५ 
गांव वालों की नैतिक एवं वस्तुगत सुख-सुविधा को बढ़ाने के लिए 
उपयोगी अन्य कोई भी श्रयास; हि * . है 
१५. गांव सभा के क्षेत्र में रहने वःले लोगों के हित के लिए उच्च सत्ता की 
स्वीकृति से वह कार्य करना जो कि उच्च सत्ता के अधिकार क्षेत्र में 


ही आता है; 


न 


८ 


११. 
१२. 
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(६) 
* (७) 
(८) 


॥) 


सामाजिक शिक्षा एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों को चलाना, 
परिवार नियोजन क्रार्यक्रमों का प्रचार करना, 
अपाहिजों एवं बीमारों को राहत पहुचाना, आदि । 


इस श्रेणी के स्वैच्छापूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं-- 


(६) 


(१०) 


गर्भवती महिलाओं एवं बालकों का कल्याण, 

मेडीकल राहत देना, 

घमंशालाए बनवाना तथा उनको संचालित करना, 

शिक्षा का प्रसार, भ्रखाड़ों की स्थापना, तथा मनोरंजन एवं 
खेलों के लिए क्लब एवं अन्य स्कूलों की स्थापना करना, 
कला एवं संस्कृति के विकास के लिए रंगमंचों की स्थांपेना एगं 
संचालन, हु 

पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना एवं संचालन, 
सार्गजनिक रेडियोसेट तथा ग्रामफोन लगाना, 

पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एगं नेतिक कल्याण को प्रोत्साहन 
देनो, शराव-बन्दी को प्रोत्साहन देना, छुंप्राछुत को मिटाना, 
पिछड़ी हुई जातियों की दशा को सुधारना, भ्रष्टाचार को 
रोकना तथा जुआ बाजी एवं अ्रनावश्यक मुकदमेंबाजी को 
निरुत्साहित करना, 

स्कूल के भवनों तग्रा अन्य भवनों की रंचना एवं मरम्मत 
करवाना, ह 
प्राथमिक स्कूल के अ्रध्यापकों के लिए क्वार्टर बनाना, 


(११) डाक विभाग की ओर से डाक सेवाएं संचालित करना । 


(३) 


स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में ([7 हाल पालत ० 7.,0:]. 6 १)ा- 


एरं5ध०व०) ---इस श्रे णी में श्राने वाले वाध्यकारी कार्य निम्न हैं-- 


(१) 
(२) 
(/] 
(५) 
( 


(७) 
(८) 


(६) 


नए भवनों का नियमन एवं रचना या वर्तमान भवनों की 
मरम्मत 

सार्वजनिक भवनों, चरागाह भ्रूमियों तथा जंगलों का संचालन 
एवं नियमन, 

शराब की दुकानों का नियमन एवं नियन्त्रण, 

उन स्नान के या कपड़े घोनें के घाटों पर नियन्त्रण 
जितका प्रवन्ध राज्य सरकार अयवा पगझ्न्य किसी सत्ता द्वारा 
नहीं किया जाता, 

आवाद भूमि का प्रसार तथा निर्बारित सिद्धान्तों के आधार पर 
भवनों का नियमन करना, 

खतरनाक या घातऊ व्यापार या व्यवहार को नियमित करना 
एवं रोकना, 

पशुओं के ए पोखरों की स्थापना, नियन्त्रण एवं प्रबन्ध, 
पंचायत क्षेत्र तवा उसकी फसल की देखमाल करना, गांवों 
के स्वयं सेवकों का संगठन करना, 

जन गणाना कराना, 


' शेर भारत में स्थांनीय लौक॑ प्रशोसत 


| 
॥॥05)-इस शीर्षक के श्रन्तगंत अनेक बाध्यकारी एवं स्वेच्छाजनक कार्यों: को 
रेखा जा सकेता है। वाध्यकारी कार्यों में मुख्य हैं--- 


'). :(१). पशुओं एवं-घरों के उपयोग के लिए जल का वितरण 

(९) सार्वजनिक गलियों, नालियों, .बंन्धों, तालावों और कुओं की 

“. सफाई, रचना एवं मरम्मंत तथा अ्रन्यं सार्वजनिक स्थानों की 

* ' देखभाल, ! 

' (३) गन्दगी को साफ करने तथां रोकने के प्रयास और ,मरे हुए 

. पशुशओं के श्रवशेषों को उचित स्थान-पर भेजना, 
(४) चाय, काफी और -दूध की दुकानों का लाईसेन्स श्रथवा भ्रत्य 
» किसी प्रकारःसे नियमन करंना,./ ... .' 

(४) मुर्दा घाटों एवं शमशान भरूमियों की रचना; रक्षा: एवं;नियमन 
करना 

(६) दावाहीन फसलों एवं पशुओं का प्रवेन्ध करना,  , 

(७) सार्वजनिक शौचालयों की रंचना एवं व्यवस्था -तथा व्यक्ति 

गत शौचालयों का तियमंनं, - 

(८) छुत की बीमारियों को उत्पन्न होने तथा फैलने से रोक़ने के 
लिए कदम उठाना, 

(६) कूड़े करकट को हटाना, जेंगल के विकास को. रोकना, काम में 
न श्ाने वाले कुओं को बन्द करता, श्रस्वास्थ्यकारक, तालाबों 
पोखरों तथा गड्ढों को बन्द करके सिंचाई के पानी से उत्पन्न 
गन्दगी को रोकना तथा सफाई की दशाओं का सुधार, - 

१०.) पंचायत क्षेत्र में प्रकाश" करना 

११) पायल तथा आवारा कुत्तों को खतम, कस्ता, 

१२) जानवरों को पानी वित्तरित करने के- लिए तालाब. खदवानं' 

उनकी सफाई करवाना तथा उन्हें बनाए रखना आदि । 

इस शीरषक के अ्रन्तगंत आने वाले स्वेच्छाजनक कां्यों में निम्न को लिया 
जा सकता है--- 

(१) खेल के मेंदानों एवं सार्वजनिक वबगीचों की स्थापना तथा बनाए 
..... रखना 

(२) अस्वास्थ्यकारक बस्तियों में सुधार करना, 

(३) पंचायत के स्टाफ के लिए घर बनाना, आदि । 

(२) समाज कल्याण एवं समाज सेवाश्रों के क्षेत्र में [7 #6 प्ांशत 
ण 5०2८ शशथव्रवि'6 जावे 502ंगे 50पएं००५ |---इस शीपषक के अन्तर्गत भ्राने 
वाले बाध्यकारी कार्य निम्नलिखित हैं--.._* गे 

(१) जन स्वास्थ्य की रक्षा एवं विकास, 

(२) मनुष्यों एवं पशुओं पर टीके लगवाने को प्रोत्साहन देना, 

(३) कार्यों का स्थापन एवं संरक्षण, त्त॒था .अ्रकाल या अभाव की 
स्थिति में रोजगार का प्रावधान, 

(४) शिक्षा का प्रसार, 

(५) प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें चलाना, 


7 “००० ,००००क 
७ जननी +जजननी जन 


॥ 
र्‌ 


है 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य २२१ 


(८) बीमारियों को पशुओं में बढ़ने से रोकना, उनका मेडीकल 
इलाज करना और उनकी नस्ल को सुधारना, 
(६) गांवों के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, सुधारना, एवं 
- प्रोत्साहन देना, 
(१०) जीवन की सुरक्षा करना, 
(११) एजेन्ट के रूप में अथवा श्रन्य प्रकार से राष्ट्रीय बचत-पत्र 
बेचना, 
(१२) पंचायत समिति द्वारा निर्धारित कार्यो, को संचालित करना । 
इस श्रेणी के स्वेच्छाजनक कार्य निम्न हैं--- 
(१) मगोदामों की स्थापना एवं संचालन, 
(२) अन्न भण्डारों की स्थापना, 
(३) बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, 
(४) सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना, 
(५) फसल पर प्रयोग करना तथा उतम्तकी रक्षा करना, 
(६) दुग्धशालाशों को प्रोत्साहन देना । 


पंचायत सप्तितियों के कार्य 
[पर फ़्जालाींणा$ड ण एग्ाला4एशं 5ग्रा।|65५] 


पंचायत समितियां अपने क्षत्र के समी क्किस कार्यों के लिए उत्तरदायी 
हैं । ये कृपि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्राम उद्योग, प्राथमिक 
शिक्षा, संचार, सफाई, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य 
करती हैं । पंचायत समितियां अपने कार्यो को पंचायतों के माध्यम से क्रिया- 
न्वित कराती हैं। राजस्थान में पंचायती-राज पर प्रोजेक्ट टीम ने अपने 
प्रतिवेदन में लिखा है कि इनमें से प्रत्येक क्ष त्र में श्रनेक विशेष योजनाए' एवं 
प्रोजेक्ट जो कि पहले सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित 
किए जाते थे, श्रवः पंचायत/ समितियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं ।? इन 
क्षेत्रों में पंचायत समितियां श्रपनी स्वयं की योजनाएं मी प्रारम्म कर सकती 
हैं । सम्पूर्ण सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पंचायत समिति के अधिकार 
क्षेत्र में रख दिया गया है । 

राजस्थान में पंचायत श्रधिनियम, १६५३ की तृतीय सूची में पंचायत 
समितियों के विभिन्न कार्यो का उल्लेख किया गया है। ये कार्य विषय-वस्तु 
की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किए जा सकते हैं-- 

(१) साम्‌ दायिक विकास [एणकाएणाए 00एथ०्ड्राथां ]-- 
पंचायत समितियां श्रधिक उत्पादन श्रौर रोजगार एवं सुविधाएं बढ़ाने के 
लिए ग्रामीण संस्थाञ्रों का संगठन करती हैं । पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तों 


. “व्च €३०॥ 6 6६९ 57976765 3 एछाएलटा ता फल इटाशा९5 80 
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२२० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


' (१०) पंचायत क्षेत्र में कृषि एवं गैर-कृषि उत्पादन की' वद्धि के 
कार्यक्रमों को बनाना, | १2 
(११) जानवरों के विश्राम गृह, चरागाह भूमि एवं सामुदायिक भूमि 
पर नियन्त्रण करना, . 2 
(१२) पंचायत समिति अथवा. राज्य सरकार द्वारा जिन मेलों, तोर्थ- 
स्थानों एवं उत्सवों का प्रबन्ध न किया जाए उनका प्रबन्ध 
करना, किद' न्‍ 
(१३) पंचायत के अभिलेख .तैयार करना, उन्हें बनाए रखना तथा 
समय पर खोलना, - ह ; 
(१४) जन्म, मृत्यु एवं शादियों का इस रूप में और इस प्रकार पंजी- 
करण करना जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाया जाए, 
(१५) पंचायत -क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास -के लिए योजना 
तैयार करना, आर ह 
(१६) जब कोई प्राकृतिक प्रकोप झाए तो निवासियों की सहायता 
करना; 
(१७) भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता देना, 
(१८) जनगणना कार्यों में सहायता देना । 


इस श्रेणी के स्वेच्छाजनक कार्यो" में निम्नलिखित को लिया जा 
सकता है-- ' 

(१) सावेजनिक गलियों या अन्य ऐसे स्थानों पर से जो कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं हैं तथा जनता के लिए खुले हुए हैं, बेकार की 
चींजीं को हटाना, ह 

(२) बाजारों को स्थापना एवं संचालत, 

(३) सार्वजनिक गलियों और बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों 
के अगल-बगल में - पेड़ लगाना, उन्हें बनाए रखना तथा उनकी 
रक्षा करना, 

(४) सर्वेक्षण कराता, जी न 

(५) उचित दामों की दुकानें खोलना, र । 

(६) भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता देना । 

(४) विकास के क्षेत्र में [॥ ४९ एाश१ ०ए 700शेण्ाशा ] -- 


इस श्रेणी में आने वाले बाध्यकारी कार्य निम्नलिखित हैं--- 

(१) पंचायत क्षेत्र में कृषि एवं गैर कृषि उपज को वढ़ाने के लिए 
कार्यक्रम बनाना, ब 

(२) कृषि का सुधार एवं आदर्श कृषि फार्म स्थापित करना, 

(३) बेकार तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, 

(४) खाद के स्रोतों का कम से कम स्तर तय कर देना, 

(५) उन्नत बीज का उत्पादन एवं प्रयोग, 

(६) उत्पादन के लिए सर्व क्षण कराना, /० ३०९ 

(७) गांवीं के जंगलों की बढ़ाना, उनकी रक्षा करता एवं उनम सुधार 
करना, 


स्थानीय सत्ताओों के कार्य २२१ 


(८) बीमारियों को पशुओं में बढ़ने से रोकना, उनका मेडीकल 

इलाज करना और उनकी नस्ल को सुधारना, 

(६) गांवों के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, सुधारना, एवं 

>' प्रोत्साहन देना, 

(१०) जीवन की सुरक्षा करना, 

(११) एजेन्ट के रूप में अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय बचत-पत्र 
बेचना, 

(१२) पंचायत समिति द्वारा निर्धारित कार्यों को संचालित करना । 


इस श्रेणी के स्वेच्छाजनक कार्य निम्न हैं--- 

(१) गोदामों की स्थापना एवं संचालन, 

(२) अन्न भण्डारों की स्थापना, 

(३) बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, 

(४) सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना, 

(५) फसल पर प्रयोग करना तथा उसकी रक्षा करना, 
(६) दुग्घशालाओों को प्रोत्साहन देना । 


पंचायत समितियों के कार्य 
[ पफर क्ालाींभाड ् एकासाबए४( 5था7९$ ] 

पंचायत समितियां अपने क्षेत्र के सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी 
हैं । ये कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्राम उद्योग, प्राथमिक 
शिक्षा, संचार, सफाई, स्वास्थ्य एव अन्य सुविधाग्रों के क्षेत्र में अनेक कार्य 
करती हैं । पंचायत समितियां अपने कार्यो को पंचायतों के माध्यम से क्रिया- 
न्वित कराती हैं। राजस्थान में पंचायती-राज पर प्रोजेक्ट टीम ने अपने 
प्रतिवेदन में लिखा है कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ग्रनेक विशेष योजनाए' एवं 
प्रोजेक्ट जो कि पहले सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित 
किए जाते थे, श्रव पंचायत-समितियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं ।! इन 
क्षेत्रों में पंचायत समितियां श्रपनी स्वयं की योजनाएं भी प्रारम्म कर सकती 
हैं । सम्पूर्ण सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी पंचायत समिति के अधिकार 
क्षत्र में रख दिया गया है। 

राजस्थान में पंचायत श्रधिनियम, १६५३ की तृतीय सूची में पंचायत 
समितियों के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है | ये कार्य विपय-वस्तु 
की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किए जा सकते हैं--- 

(१) साम्‌ दायिक विकास [(०म्रा्ण्माए  70०७एश०्ुणला |-- 
पंचायत समितियां अधिक उत्पादन और रोजगार एव' सुविधाएं बढ़ाने के 
लिए ग्रामीण संस्थाओं का संगठन करती हैं । पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तों 
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रर२ भारत में स्वानीय लोक प्रशासन 
हु ५ है. 


&पर आधारित ग्राम्य समाज में. श्रात्म. विश्वास एव आत्म सहायता की भावना 
पैदा करने के लिए पंचायत समितियां प्रयत्नशील रहती हैं। इसके अतिरिक्त 
वे लोगों के फालतू समय को समाज. के. हित में. लगाने के लिए. भी उपाय 
सुकाती हैं न मसल की आ 

(२) कृषि [4877०॥/ए०--पंचायत संमितियां परिवार, गांव एवं 

खण्ड के लिए कृषि उत्पादन. को.बढ़ाने की योजनाएं: बनाती हैं और उनको 

क्रियान्वित करती हैं। वे भूमि तथा जल की दृष्टि से स्रोतों का पूरा उपयोग 
करती हैं भौर शोधों के आधार पर प्राप्त कृषि. सम्बन्धी नई तकनीकों का 
प्रसार करती हैं | ये अधिक से अधिक २५००० रुपये तक की सिंचाई कार्य 
की किसी भी योजना को क्रियान्वित कर सकती हैं । साथ-ही सिंचाई के 
कुवों, बन्धों, दा मेड़बन्धी आंदि की रचना में सहायता करती हैं। बीज 
बद्धि के कार्यक्रमों को संचालित करनें में पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं बीज 
वितरकों को सहायता देती हैं | पंचायत समितियों ट्वीरा फंलों और सब्जी 
के विकास के लिए भी कार्य किए जाते हैं तथा हरी एवं रासायनिक खाद 
को लोकप्रिय बनाकर उनका वितरणं किया “जाती है | ये खाद के स्थानीय 
स्रोतों को विकसित करने के लिए कदंम उठाती हैं | सार्थ' ही' विकसित कृषि 
प्रसाधतों के प्रयोग, खरीद और निर्माण: को प्रोत्साहन: देकर उनके वितरण में 
सहायता करती हैं तथा पौधों का. रक्षण करती हैं: । पंचायत समितियां सिंचाई 

.एवं कृषि के विकास के लिए कर्जा तथा अन्य सुविधाएं प्रदात करती हैं । 

(३) पशुपालन .[ 4गगा् स्ुा्शाताऱ ]--पंचाग्रत समितियों द्वारा 
चंटिया बैलों को बधिया बनाकर, अच्छें बलों क्री.देख॑माल करके तथा क्ृतिम 
गर्भादान केन्द्र खोलकर पशुम्रों की नस्ल को,सुधारा जाता है.। चौपायों, भेड़ों, 
सूँजरों, मुगियों एवं ऊंटों की बुर हुई नस्ल को.परिचय देने के लिए छोटी: 
छोटी संस्थाओं के संचालन को ये सहायता देती हैं, पन्नांयत, समितियों द्वारा 
पशुओं की:बीमारी .पर नियन्त्रण रखा. जाता . है. तथा उनको बच्छा खाना 
श्रांदि देने की: व्यवस्था: .करतीः हैं। इन. समितियों .द्वारा प्राथमिक चिकित्सा 
क्रेन्द्रों एव छोटे मा प ; चिकित्सालयों , की स्थापना की जाती. हैं जहां पर कि 
पशुओं के रोग :को- भंग्रे, बढ़ने से रोका जा .सक़े । ये दुग्घशाला खोलकर दब 
के वितरण का उचित प्रबन्ध करती हैं। साथ ही.ऊन के संग्रह की व्यवस्था 
भी करती हैं.).पंचायत समितियां पंचायतों के, नियन्त्रण में आने वाले तालाबों 
में मछली उद्योग के विकास के लिए कदम उठाती है 20 ५» पा 

: (४) स्वास्थ्य: एवं दैहादी -सफाई [कार क्रावे रि्नोों दिद्या- 


क्षोणा]-+पंचायत समिति . रा स्वास्थ्य पा का. विध्ताएं किया जाए 

। दीके लगवाये जप्ते हैं तथा महामारियों को रोकने 20 किम, 
जाते हैं। पीने के. सुरक्षित पानी की सुविधायें अ्रदान की जाती हैं। परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को वंढ़ावा दिया जाता है] 33 "पंचायत समितियां समंय- 
समय पर औषधालयों,, दव। खोनों, डिस्पेन्सरियों, जच्चाखानों -त्तथा : प्राय 
भिक स्वास्थ्य केन्द्रों आादि का निरीक्षण करती रहती हैं । वातावरण के 
दब को द कि: रवि का आता का मी 
हैं। जनता को पाचन किया, वाल-कल्यारा: गर्भ सम्बन्धी परत, फैले वाली 
द्रीमारियों आदि के बारे में शिक्षा देती हैं । | 


' स्थानीय सत्ताओं के कार्य २२३ 


(५) शिक्षा [सतास्त्राणा ]|--पंचायत समितियां प्राथमिक स्कूलों का 

संचालन कराती हैं । वे ऐसे स्कूलों का भी प्रवन्ध करती हैं जो कि अनुसूचित 
जाति एंव' ग्रादिम जाति के छात्रों के लिए चलाये जा रहे हैं.। प्रायमिक 
' शालाओं को ये बेंसिकशाला का रूप दे देती हैं।मिडिल कक्षाओं तक के 
छात्रों को वजीफा एव' अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं । लडकियों की 
शिक्षा का प्रसार करती हैं तथा स्कूल में संरक्षिकाओं की नियुक्ति करती हैं । 
शअ्रध्यापकों के लिए क्वांसे बनवाती हैं । 
ह (६) सामाजिक शिक्षा [5०लंशे एव्पल्याणा ]--पंचायत समितियां 
सूचना, वार्ता एव मनोरंजन के केन्द्रों की स्थापना करती हैं । युवक संगठनों 
को स्थापित करती हैं । प्रुत्तकालय खोलती हैं। स्त्रियों में सुधार के लिए 
कार्य करती हैं तथा उनको ग्राम काकियों एवं ग्राम साधिनों का उपयोग कराना 
सिखाती हैं । प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं । 

(७) संचार [0०एशणांट्व० | पंचायत समितियों द्वारा अपने 
क्षेत्र की पंचायतों के बीच संचार की उचित व्यवस्था की जाती है। इसके 
लिए विभिन्न पंचायतों के वीच सड़कें वनायी जाती हैं । 

[5] सहकारिता ((०-०्ण०प०१)--पंचायत समितियां श्रौद्यो- 
गिक, सिंचाई, फार्मिंग तथा श्रन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन करती 
हैं तथा उनको सहयोग एवं सहायता प्रदान करके सहकारिता के विचार को 
प्रोत्साहन देती हैं । सेवा सहकारिताश्रों ($धशं०० (0०-०फएथशथ्यांए०४) को 
सहयोग देती हैं तथा उनमें माग लेती हैं । 

[६] फुढोर उद्योग (0०0972० गतेपडामं०5)--पंचायत समिति 
कुटीर उद्योगों तया श्रन्य छोटे स्तर के उद्योगों का विकास करती है ताकि 
गांवों को आत्मनिर्मर बनाया जा सके श्रौर रोजगार के श्रधिक से अधिक 
ग्रवसर दिये जा सकें । औद्योगिक रोजगार के अवसरों तथा सम्मावनाओों का 
सर्वेक्षण कराया जाता है । उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाती 
है । कलाकारों एवं कारीगरों की कुशलता का विकास किया जाता है। 
विकसित झौजारों को लोकप्रिय बनाया जाता है । 

[१०] पिछड़ी जात्तियों में कार्य (१४०क ख्ाणाएु एश्टाप्त्तमा0 
(४४४०४) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों एवं पिछड़ी 
जातियों के छात्रों के लिये बनाये गये होस्टलों का प्रबन्ध, पंचायत समिति 
हारा किया जाता है । ये स्वेच्छापू्ं समाज कल्याण संगठनों को सशक्त 
बनाती हैं तथा उनकी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती हैँ। ये 
सामाजिक सुधारों, शराव-वन्दी आदि का पर्याप्त प्रचार करती हैं । 

[११] संकटकालीन राहत _ (ालह॒थाव्ड ग्था्)--प्रस्ति, बाढ़, 
महामारी तथा अन्य सामान्य प्रकोप की हालत में पंचायत समिति द्वारा 
संकटवालीन राहत देने की व्यवस्था की जाती है । 

[१२] साह्यिकी का संचप (टगाल्टाणा ण 8&85०5)--मंचा- 
यत समित्ति इस प्रकार की सांख्यिकी का संग्रह एवं समापन कराती है जिसे 
कि वह स्वर्य या घिला परियद या राज्य सरकार आवश्यक समझे । 

[१३] न्याप्त (प7ए०४७)--छिसी भी ऐसे लक्ष्य की साथना के लिए 


श्र भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


(पर आधारित ग्राम्य समाज में आत्म. विश्वास एवं आत्म 
पैदा करने के लिए पंचायत समितियां प्रयत्तशील रहती अत |; 
३५ मा समय को समाज के हित में. लगाने के लिए. मी उपाय 

(२) कृषि [487ंणणाणशथु--पंचायत संमितियां परिवार, गांव एवं 
खण्ड के लिए कृषि उत्पादन. को. बढ़ाने की योजनाए'. बनाती हैं और उनको 
क्रियान्वित करती हैं | वे भूमि तथा जल की -दृष्दि से ख्रोतों का पूरा उपयोग 
करती हैं भर शोधों के आधार पर प्राप्त कृषि सम्बन्धी नई. तकनीकों का 
प्रसार करती हैं। ये अधिक से अधिक २५००० रुपये तक की सिंचाई कार्ये 
की किसी भी योजना को क्रियान्वित कर सकती हैं । साथ- ही सिंचाई के 

कुवों, बन्धों, तथा मेड़बन्धी आंदिं की रचना में सहायता करती :हैं। बीज 
वद्धि है कार्यक्रमों को संचालित करने में पंजीकृत बीज उत्पादकों एवं बीज 
दिंतरकों को सहायता देती हैं । पंचायत समितियों ट्वीरं। फलों और सब्जी 
के विकास के लिए भी कार्य किए जाते हैं तथा हरी एवं रासायतिक खादे 
को लोकप्रिय बनाकर उनका वितरण किया जाता है| ये खाद के स्थानीय 
ज्ोतों को विकसित करने के लिए कदंम उठाती हैं । संर्थ' ही” विकसित कृषि 
प्रसाधनों के प्रयोग, खरीद और निर्माण: को प्रोत्साहन: देकर उनके वितरण में 
सहायता करती [हैं तथा पौधों का रक्षण करती हैं: | पंचायत समितियां सिचाई 
एवं कृषि के विकास के लिए कर्जा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं । 

(३) . पशुपालन. 4ैगांगाथों पघछण्कशापार [--पंचायत समितियों द्वारा 
धंटियए बैलों को बधिया ,बनाकर, भ्रच्छें बलों क्री.देखभाल करके तथा कृत्रिम 
गर्भादान केन्द्र खोलकर पशुओ्रों की नस्ल को.सुधारा जाता. है । चौपायों, भेड़ों, 
सुअरों, मुगियों एवं ऊंटों की चुप, हुई नस्ल को परिचय देने के लिए छोटी- 
छोटी संस्थाओं के संचालन को ये सहायता देती हैं,। पच्नायतः . समितियों द्वारा 
पशुओ्नों कीः बीमारी -पर नियल्त्रण रखा. जाता . है तथा उनको अच्छा खाना 
झादि देने की: ज्यतस्था. करती हैं । इन. समितिथों .द्वारा प्राथमिक चिकित्सा 
केन्द्रों एव. छोटे पशु, चिकित्सालयों, की स्थापना की जाती. है जहां पर कि 
पशुओं के रोग कको- भागे बढ़ने से रोका जा .सक़ें । ये दुग्धशाला खोलकर हु 
के वित्तरण का उचित प्रबन्ध करती हैं। साथ .ही ऊन के हा की व्यवस्था 
भी करती हैं पंचायत समितियां पंचायतों के. नियन्त्रण में आने वाले तालाबों 
में भछली उद्योग के विकांस के लिए कदम उठाती हैं। . ; 0 
.... (४) स्वस्थ्य: एवं देहाती सफाई -[िध्याधा, शा? एिएश] ठग 
।शीणा [पंचायत समिति हारा. अज सैवाओं हक का विस्तार किया जाता 
(के लगवाये जाते हैं तथा पहामारियों को. रोकने के लिए. हद टर 
जाते हैं । प्रीने.के. सुरक्षित पानी की सुविधांयें प्रदान की जाती हूँ । हि के 
लियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता हूँ कम पंचायत समितियाँ समेग- 
समय पर औौषधालयों,, दवाखोनों, डस्पेन्सरियों, जच्चाखानों तथा: प्राव" 
फिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि का निरीक्षण करती रहती हैं । वातावरण + 

दोधों की दूर करके स्वास्थ्य का प्रचार करती हुई जनता का शिक्षित करता 
हद जतसा व पाचन जिया, वाल वल्यार/ गम साला दी फैलने वाली 
नमारियों आदि के बारे में शिक्षा देती हैं * 


: स्थानीय सत्ताओं के कार्य श्२३ 


.. '' (५) शिक्षा [#क्ास्याँणा ]|--पंचायत समितियां प्राथमिक स्कूलों का 
संचालन कराती हैं | वे ऐसे स्कूलों का भी प्रवन्ध करती हैं जो कि श्रनुसूचित 
जाति एवं श्रादिम जाति के छात्रों के लिए. 'चलाये : जा रहे हैं.। प्रायमिक 
' शालाओं को ये वेसिकशाला का रूप दे देती हैं।मिडिल कक्षाओं तक के 
छात्रों को वजीफा एवं अन्य प्रकार की.सहायता प्रदान करती हैं । लडकियों की 
शिक्षा का प्रसार करती हैं तथा स्कूल में संरक्षिकाओं की नियुक्ति करती हैं । 
अध्यापकों के लिए ववार्टंस बनवाती हैं । 

(६) सामाजिक शिक्षा [$50लं॥ . एरशाट्थ्वाणा ]--पंच्रायत समितियां 
सूचना, वार्ता एव मनोरंजन के केन्द्रों की स्थापना करती हैं । युवक संगठतों 
'को स्थापित करती हैं। पुस्तकालय खोलती हैं। स्त्रियों में सुधार के लिए 
काये करती हैं तथा उनको ग्राम काकियों एवं ग्राम साथिनों का उपयोग कराना 
सिखाती हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं । 

(७) संचार. [ एण्ााप्णांट्व्रांणा ]|--पंचायत . समितियों द्वारा अपने 
'क्षेत्र की पंचायतों के बीच संचार की उचित व्यवस्था की ज़ाती है । इसके 
लिए विभिन्न पंचायतों के बीच सड़कें बनायी जाती हैं । । 

[८] सहकारिता ((०-क्‌णथ०४(४०॥)--पंचायत समितियां -श्रौद्यो- 
* गिक, सिंचाई, फार्मिंग तथा श्रन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन करती 
हैं तथा उनको सहयोग एवं सहायता प्रदान करके सहकारिता के विचार को 
प्रोत्साहन देती हैं । सेवा. सहकारिताओं ($०शं०७ (०-०फणक्षांए०४) को 
सहयोग देती. हैं तथा उनमें भाग लेती हैं । 

[६] कुदीर उद्योग ((णा४2० #रशापरं०5)--पंचायत समिति 
कूटीर उद्योगों तथा श्रन्य छोदे स्तर के उद्योगों का विकास करती है ताकि 
गाँवों को आत्मनिर्मर बनाया जा सके और रोजगार के अधिक से अधिक 
अवसर दिये जा सकें । औद्योगिक रोजगार के अवसरों तथा सम्भावनाओं का 
संर्वेक्षण कराया 'जाता' है । उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाती 
है | कलाकारों एवं कारीगरों की कुशलता का चिकास किया जाता है। 
विकसित झौजारों को लोकप्रिय बनाया ,जाता .है । 

[१०] पिछड़ी जातियों सें कार्य, . (१(ण८ शाणाए छ९7फ्ग्नात 
९5६०५) --सरकार द्वारा अनुसूचित्त जातियों, आदिम जातियों एवं पिछड़ी 
जातियों के छात्रों के लिये बनाये गये होस्टलों का' प्रबन्ध, पंचायत समिति 
द्वारा किया जाता है | ये स्वेच्छापूर्ण ' समाज कल्याण संगठनों को सशक्त 
बनाती हैं. तथा उनकी क्रियाओं के वीच समन्वय स्थापित करती हैं। ये 
सामाजिक सुधारों, शराब-बन्दी आदि का पर्याप्त प्रचार करती हैं । 

[११] संकटकालीन .राहत _ (पााशट्टआाटः 7००४)---भ्रग्नि, बाढ़, 
महामारी तथा अन्य सामान्य प्रकोप की हालत में पंचायत समिति द्वारा 
संकंटकालीन राहत देने की व्यवस्था की जाती है । 

[१२] साहियकी का संचय ((णाल्टांणा एण 8(05#0५)--पंचा- 
यत समिति इस प्रकार की सांख्यिकी का संग्रह एवं समापन कराती है जिसे 
कि वह स्वयं या जिला परिषद या राज्य सरकार आवश्यक समझे । 

ह [१३] न्यास (77०5७७)--किसी भी ऐसे लक्ष्य की साधना के लिए 


२२४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


'यह न्यास का प्रबन्ध: करती है जिसके लिए कि इसके फन्‍्ड में प्रावधान 
होता है । | " 

[१४] जंगलात (70७55) --यह गांव के जंगलों का प्रबन्ध करती 
है तथा क्रम से उनकी कटाई छटाई का कार्य करती रहती है । 

[१५] देहाती गृह निर्माण (एऐपाण पस्र०्प्रणाए )-ेहाती क्षेत्रों में 
वहां के नागरिकों को निवास की सुविधा के लिये हर-सम्मव प्रयास 
करती है । | 

[१६| प्रचार (?एएांधाह)--प्रचार एव प्रसार की दृष्टि से साम- 
दायिक रेडियो लगाये जाते हैं । गांव के जन जीवन को विकसित करने एवं 
उसकी समस्याओं को सुलभाने के प्रयासों की जानकारी के लिए प्रकाशन किये 
'जाते हैं साथ ही प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं । 

[१७] श्रन्‍्य कार्य (शीं5टशाकआ्रा००४७) --उक्त कार्यों के अतिरिक्त 
भी पंचायत समितियां कुछ.कार्य सम्पन्न करती हैं । पंचायतों के हर कार्य में 
उनके;द्वारा पयंवेक्षण किया जाता है तथा निर्देशन दिया जाता है। ये गांव 
की तंथा पंचायत की योजनाओं को बनाने में भी अपना निर्देशन देती हैं । 
घार्तक, खतरनाक तथा भह्द व्यापारों एवं व्यवहारों का नियमन करती हैं। 
स्वास्थ्य विरोधी बस्तियों का बहिष्कार करती हैं। बाजारों तथा श्रन्य 
संस्थाश्ों जैसे सावंजनिक पार्कों, बगीचों एवं फार्मो का स्थापन, प्रवन्ध, संचा- 
लन एवं निरीक्षण करती हैं । खण्ड में स्थित निर्धन ग्रह, शरणालय, अनाथा- 
लय, पशु चिकित्सालय तथा अन्य संस्थाओ्रों का निरीक्षण करती हैं | अल्प 
बचतों एवं बीमाओं द्वारा जमा करने को प्रोत्साहन देती हैं। सामूहिक कला 
एवं संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। पंचायत समितियां अपने क्षेत्र में अनेक 
प्रकार के मेले लगाती हैं ताकि उस क्षेत्र के निवासी एक दूसरे को जान सकें, 
अपने सुख-दुख में परस्पर भागीदार बन सकें | इन मेलों का संगठन एवं 
प्रबन्ध पंचायत समिति द्वारा ही किया जाता है । पंचायत समितियां रंगमंचों 
का स्थापन एवं प्रबन्ध करती हैं । 

जिला परिषदों के कार्य 
(एफालांणा३ ० व€ ख्ाब एश्रांजातत5) 


, देहाती स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई, जिला परिपद मुह्य रूप 
से एक समन्‍्वयकर्त्ता एवं परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करती है। यह 
जिले की समस्त पंचायतों एवं पंचायत समितियों की क्रियाओ्रों में एक सूत्र 
बैठा कर राज्य सरकार के साथ उनका समायोजन करती है। यह योजनाग्रों 
एवं कार्यक्रमों पर मी सामान्य निरीक्षण रखती है तथा अपने क्षेत्र में गाने 
वाली पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय लाने की द्प्टि से कदम उठा 
सकती हैं। ये पंचायत 20 के वजट की छानवीन करने का अधिकार मी 
रखती हैं कित्तु इस सम्बन्ध में इसका परामश् वाध्यकारी नहीं होता । 

जिला परिपद के कार्यो का संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही 
पहलुओं से अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि ० निकाय मुख्य 
रूप से एक पर्यवेक्षणकर्ता, समन्‍्वयकर्त्ता एवं परामर्शदाता निकाय हैं। इसके 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य ररए 


कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य या तो होते ही नहीं हैं और यदि होते भी हैं तो 
बहुत कम होते हैं । अधिनियम द्वारा जितना परिपदों को जो शक्तिमां प्राप्ल हैं 
उनसे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक 
जिला परिष्रद निम्नलिखित कार्य कर सकती है--- 


१. 


२०. 


११. 


१२. 


१३. 


यह जिले की पंचायत समितियों के त्रजट का इस कार्य के लिये बनाये 
गये नियमों के अनुसार निरीक्षण कर सकती है । 


राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिये गये तत्कालीन अनुदान को पंचायत 
समितिग्रों में वितरित करती है । 

पंचायत समितिपों द्वारा तैयार की गई -योजनाओं को समन्वित एवं 
एकीकृत करती है । 

पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्यों को समन्वित करती है । 
किसी भी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में उत कार्यों एवं शक्तियों को 
सम्पन्न करती है जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इसको 
दिये या सौंपे जायें । 

यह उन कार्यों को सम्पन्न करती है तथा उन शक्तियों को काम में 
लाती है जो अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत इसको सौंपे गये हैं 
प्रथवा हस्तांतरित किये गये हैं । 

राज्य सरकार द्वारा प्रवन्धित मेलों के अतिरिक्त उन मेलों तथा उत्सवों 
का वर्गीकरण करती है जो कि पंचायत या पंचायत समिति के मेले 
या उत्प्तव हैं । यदि इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में पंचायत प्रथवा पंचा- 
यत सभिति द्वारा प्रतिनिधित्व भेजा जाये तो यह उसकी पुनरीक्षा 
करती है । 

राष्ट्रीय, राज्य की एवं जिले की मुख्य सड़कों के अतिरिक्त सड़कों का, 
पंचायत समिति की सड़क तथा ग्राम पंचायत की सड़क के रूप में वर्गी- 
करर करती है । 

जिले की सभी पंचायत समितियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण 
करती है । 

जिले में सरपंचों, प्रधातों एवं अन्य पंचों तथा पंचायतों एवं पंचायत 
समितियों के सदस्यों का सम्मेलन, कैम्प एवं सैसीनार आयोजित 
करदी है । 

पंचायतों एवं पंचायत समितियों से सम्बन्धित सभी मामलों पर राज्य 
सरकार को परामर्श देती है । 

राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से जिला 4रिषद को भेजे गये काननी 
या कार्यपालिका सम्बन्धी आदेशों से सम्बन्धित सभी विपयों पर राज्य 
सरकार को परामर्श देती है । 

पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन जिले में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रिया- 
न्वित करने से सम्बन्धित सभो विषयों में राज्य सरकार को परामर्श 
देती है । 


२२६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


१४. जिले के लिये निर्धारित सभी क्षषि सम्बन्धी एवं उत्पादन कार्यक्रमों, रचता 
कार्यक्रमों तथा. रोजगार लक्ष्यों की- चौकस रखती है तथा यह देखती 
है कि उतको सही रूप से संचालित किया जाये, पूरा किया जाये तथा 
क्रियान्वित किया जाये । इस प्रकार के कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों की वर्ष में 
कम से कम दो वार पुनरीक्षा करती है । 

१५. वे आंकड़े इकट्टं करना जिन्हें कि यह आवश्यक समभे-। 

१६. सांख्यिकी अथवा जिले की स्थानीय सत्ताओ्रों के -कार्यों से सम्बन्धित 
अन्य सूचनाओं को प्रकाशित करना । 2.४ 

१७. का भी स्थानीय सत्ता से उसके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना मांग 

| ; 


उक्त सभी कार्यों को राजस्थान में पंचायती राज्य पर प्रोजेक्ट टीम 
ने तीन भागों में विभाजित किया है; ये हैं--पर्यवेक्षण, समन्वय एवं 
परामर्श । ; 
पंचायती राज में प्राम सभा - 
[छागा 5इग््ाब  रशादा०पथं पेश ] 


ग्राम समा पंचायती राज की बनावट का एक लोकप्रिय आधार है। 
पंचायतें अपनी सत्ता ग्राम से ही प्राप्त करती हैं तथा उसी के प्रति उत्तरदायी 
होती हैं। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क्र लोग होते हैं। महासभा 
का विचार भारत के गांवों के लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन भारत की 
परम्पराओं के अनुसार यह व्यवहार पर्याप्त लोकप्रिय था जिसने कि समय के 
साथ ही अपना महत्व खो दिया है । गांवों की जनता में उत्पाह जागृत करने 
के लिए एक व्यवस्थित एवं नियमित रूप से लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने 
का अभ्यास शअ्रत्यन्त उपयोगी प्रतीत होता है। एक सक्तिग्र ग्राम समा को 
प्रत्यक्ष प्रजातत्त का साधन माना जा सकता है । अब यह माना जाने लगा है 
कि पंचायती राज में ग्राम समा का महत्वपूर्ण स्थान है । इसको एक श्राधार- 
भूत निकाय के रूप में कार्य करता चाहिए तथा गांवों के. जीवत की विकसित 
करने के साधन के रूप में आगे आना चाहिए; साथ ही प्रजातन्त्र की जड़ों को 
भी मजबूत करना चाहिए। सादिकअश्नली समिति के शब्दों में ग्राम समा को 
एक फोरम के रूप में कार्य करना चाहिए जहाँ के लोग मिल सके भौर अपनी 
प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार कर सकें!? ग्राम सभाओ्रों में लोगों के जीवन 
को प्रभावित करने वाले सभी विपयों पर लोकमत श्रभिव्यक्त किया जाता है 
तथा ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एक निर्देशन का मार्ग बनाया जाता 
है । यह पंचायत को लोगों तक सूचना पहुचाने के लिए सहायता प्रदान 
करती है । हि 
राजस्थान में पचायत अधिनियम, १६४५३ के श्नुसार प्रत्येक ग्राम 
पंचायत निर्धारित तरीके एवं समय पर पचायत क्षेत्र के समी वयस्क 
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स्थानीय सत्ताओं के कार्य २२७ 


निवासियों की बैठक बुलाएगी । राजस्थान में पंचायत एव न्याय पंचायतों से 
सम्बन्धित नियम, १६६१ के अनुसार यह श्राम बैठक वर्ष में कम से कम दो 
बार बुलाई जाएगी । यह मई तथा अक्टूबर के सह्ीनों में सरपंच अथवा उप- 
सरपच द्वारा बुलाई जाएगी । ग्रामसभा शब्द का, अधिनियम तथा नियमों में 
प्रयोग नहीं किया गया है। वतंमान प्रावधानों में वयस्क नितव्रासियों की महा- 
सभा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार राजस्थान पचायती राज 
व्यवस्था में ग्राम सभा का प्रारम्भ सन्‌ १६६१ से हुप्रा है। इपतके प्रथम वर्ष में 
जनता इसके प्रावधानों को भली भांति नहीं समझ पाई और ग्रमम समा की 
नियमित बैठकें नहीं हो सकीं। इसके बाद सरकार ने शिक्ष। एव प्रसार द्वारा 
इस संस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इसके बाद 
धीरे-धीरे ग्रामसभाओञ्रों की बेठकें बुलाई जाने लगी किन्तु अभी तक यह सस्था 
इतनी प्रभावशाली नहीं बन पाई । प्राय: ग्रामसभा की बैठकों में बहुत कम 
उपस्थिति रहती है । उपस्थित रहने वाले लोग भी उसकी कार्यवाहियों में कोई 
उत्साह तथा रूचि नहीं दिखाते । ग्राम सभा के कार्यो में जवता की उद्यसीनता 
एव' उत्साहहीनता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जैपते इसकी बैठकों को 
सूचना अधिकांश लोगों को समय पर नहीं मिल पाती । दूसरे, इसकी वैठकें 
कभी-कभी ऐसे समय पर होती हैं जबकि ग्रामीण भाई अ्रपने खेतों पर व्यस्त 
रहते हैं | तीसरे, ग्रामसभा की बैठक बुलाने में सरपंच भी रूचि नहीं लेता । 
कई बार उसको ग्राम सभा में जनता द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं का 
मय रहता है। चौथे, ग्रामसम,ओं को सौंपे गए कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित है | केवल कुछ आंकड़ों को पढ़ कर सुत्रा देने से जनता में उत्साह 
शा नहीं किया जा सकृता। पांचवे, गांवों की अ्रधिकांश जनता अशिक्षित 
होती है । ग्रामसभा को किश्ली सचिवालय स्टाफ का सहयोग प्राप्त नहीं होता । 
सादिक अली समिति ने यह सुझाया है कि ग्राम सभा को काननी 
मान्यता प्रदान करनी चाहिए ताकि इसे प्रभावशाली बनाया जा सके । आम 
सभा को ग्राम्य स्तर पर एक जन-निकाय मानना चाहिए तथा ग्राम पंचायत को 
इसकी कार्येपालिका इकाई । इस सिफारिश के विरुद्ध कई बार यह कहा गया 
है कि यदि ग्राम समा एवं ग्राम पंचायत दोनों ही निकायों को ग्राम्य स्तर 
पर मान्यता दे दी गई तो दोनों निकायों के बीच लगातार संघर्ष 
हेगा और उनके सम्बन्ध-विषयक अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी । 
किन्तु ये आलोचनाए एवं शंकाएं इस गलत धारणा पर आधारित हैं 
कि काननी मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद ग्राम सभा एक्र कार्यपालिका निकाय 
के रूप में कार्य करेगी । इस धारणा को इसलिए गलत माना जाएगा क्‍योंकि 
ग्राम समा एक परामशेदाता एवं पुनरीक्षाकर्ता निकाय के रूप में कार्य करेगी 
तथा पंचायत को सौंपे गए कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों में इसका कोई हस्तक्षेप 
नहीं होगा । इस प्रकार इन दोनों निकायों के कार्यों में संघ होते का प्रश्न 
ही नहीं उठता । 
ग्राम सभा के कार्यो का आधार आम धारणा होनी चाहिए । ग्रामीण 
समाज के सामान्य हित के मामलों में कोई भी ग्रामीण निकाय आसानी से 
आम धारणा मालूम कर सकता है| ग्राम सभा की बठकों में औपचारिक रूप 
से मत नहीं लिए जाने चाहिए तथा इसकी बेठकों में आम घारणा प्रायः स्पष्ट 
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रहती चाहिए । यदि इस सम्बन्ध में कोई सन्‍्देह है तो समा के अ्रध्यक्ष .द्वारा 
घोषित निर्णय अन्तिम समझा जाना चाहिए । ग्राम सभा की बैठकों में जब 
आम धारणा व्यक्त की जाय उसको ग्राम पंचायतों के कार्यो का प्रेरक मानना 
चाहिए । इस प्रकार ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाता नीति निर्माण एवं 
क्रियान्वयन को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त करता है। ग्राम समा एवं 
ग्राम पंचायत के ब्रीच आवश्यक समन्वय की स्थापना सरपंच द्वारा की जा 
सकती है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत के 
सचिव को ग्राम सभा के सचिव के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वह 
ग्राम सभा की कार्यवाहियों का अभिलेख रख सके । ु 
ग्राम सभाओं को कुछ शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं किन्तु इन कार्यों 
को एवं शक्तियों को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करता श्रत्यन्त कठित है। 
ग्राम सभा धीरे-धीरे क्रम प्रक्रिया द्वारा परम्पराएं विकसित करेंगी तथा इतने 
महत्व का पद प्राप्त कर लेगी जितसे कि पंचायती राज्य के उच्च सूत्र शक्ति 
प्राप्त कर सकें | सादिक अली समिति का विचार था कि ग्राम्य जीवन को 
प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ग्राम समा में विचार किया 
जाता चाहिए । ग्रामीण जनता को यह अनुभव होना चाहिए कि ग्राम समा 
के माध्यम से वे स्थानोय विकाश्ष में अपनी आवाज रख सकते हैं और 
इसके द्वारा अपने दुखों को दूर कर सकते हैं । ग्राम समा की बैठक के कार्यक्रम 
में जिन विषयों को विचार-विमर्श के लिए रखा जा सकता है, वे हैं : पंचायत 
का बजट, पंचायत की आडिट रिपोर्ट, पंचायत की योजना, विकास क्रियाओं 
एवं योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन, पंचायत के कार्यो की पुनरीक्षा, ग्राम 
सभा के निर्णायों की क्रियान्विति की पुनरीक्षा, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान के 
धन के प्रयोग पर विचार, सहकारी झ्रदोलन के कार्यो पर विचार, उन विषयों 
पर विचार जिनमें कि गांव वालों की सामान्य रूचि है जैसे कि सामान्य कुए , 
तालाब, चारागाह आ्रादि, गांवों के स्कूलों का कार्य तथा महत्वपूर्ण निणयों 
तथा सूचनाओं की संचार व्यवस्था आदि । 
ग्राम सभा में विचार विमर्श केवल उन्हीं विपयों पर 8 नहों 
रहना चाहिए जो क्रि कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। जनता की 
शिकायतों के बारे में एक सामान्य शीर्षक अवेश्य ही कार्यक्रम में रहना 
चाहिए । इन शीषंकों के अन्तर्गत केवल विशेष शिकायतों एवं समस्याझ्रों 
पर ही विचार क्रिया जावा चाहिए, सामात्य 23080 को विचार का आधार 
नहीं बनाना चाहिए। यदि की गई शिकायतों पर कार्यवाही करना 
पंचायत की शक्ति के बाहर की वात है तो पंचायत द्वारा उसे उचित सत्ता 
के पास भेजा जा सकता है | ग्राम समा की वेठकों के प्रारम्भ में एक घन्टे 
का समय ऐसा होना चाहिए जिसमें कि केवल प्रश्न ही पूथ जाए । 
स्राम सभा की बैठकों के बारे में सादिक अली समिति ने अपने विचार 
प्रस्तुत किये हैं । उसके मतानुसार ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्य मई-जून एवं 
सितम्बर-अक्टबर के महीतों में दो वार दुलाई जानी चाहिए। ये बैठक हर 
तन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस तथा स्थानीय महत्व के किसी त्यौद्दार के दित 
बुलाई जानी चाहिए । यदि गांवों के मतदाताझ्रा मं तर दत्त प्रतिय- 48 
चाहें तो सरपंच को आवश्यक रूप से श्राम समा का बैठक बुलानी आांहए । 
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सादिक अली समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ग्राम सभा की बैठकों के 
अलावा वार्ड पंचों द्वारा कम से कम तीन महीने में एक बार वार्ड मीटिंग 
बुलाई जानी चाहिए । किसी एक गांव अयवा मौहल्‍ल्ले को पूरा करने के लिए 
मिलीजुली वार्ड मीटिंग भी बुलाई जा सकती हैं | सरपंच को इस प्रकार की 
वाड्ड मौटियों में से वर्ष में कम से कम एक में उपस्थित होने का प्रयास करना 
चाहिए । ग्राभ सभा की गणपूर्ति के बारे में सादिक अली समिति ने बताया 
कि इसकी कोई झ्रावश्यकता नहीं है और ग्राम सभा को भ्रभी समयों के द्वारा 
काय करना चाहिए। 


. स्थानीय निकायों द्वारा न्याय व्यवस्था 
(72८० ७५ धा० ॥.0८॥] 800९5) 


ग्राम्य स्तर पर स्थानीय जनता को न्यायपूर्ण समाज में रहने की 
सुविधा देने के लिए न्याय पंचायतों का गठन फ्िया गया है । न्याय पचायतों 
का भारतीय गांवों में एक पुराना इतिहास था तथा देहाती क्षेत्र में इनकी 
आवश्यकता एवं महत्व के बारे में विचारकों में एकमत पाया जाता है । न्याव 
पंचायतों को महत्वपूर्ण मानने के कई आधार हैं । प्रथम, विना यात्रा में तथा 
विचार विमशे में अधिक धन खच्चे किये ही जनता को न्याय प्राप्त हो जाता 
है | दूसरे, यह व्यवस्था न्याय प्रदान करने की कम खर्चीली एवं कम समय 
वाली विधि है । नियमित न्यायालयों में की जानेवाली मुव-दमेंबाजी बहुत दिनों 
तक चलती रहती हैं तथा यह इतनी खर्चीजली होती है कि इसके द्वारा दोचों 
ही पक्षों का आर्थिक दृष्टि से पत्तन हो जाता है । यह विशेष रूप से उस समय 
होता है जबकि दोनों ही पक्ष गरीब साधारण गांव वाले होते हैं तथा मुकदमें 
की हार और जीत दोनों ही खर्च किये हुये रुपयों को उन्हें वापिस नहीं दिला 
पाती । तीसरे, न्याय पंचायत के सदस्य उसी क्षेत्र एवं उसी सामाजिक स्तर 
से आते हैं। मुकदमा करने वाले पक्षों तथा भगड़े के अश्रन्य विस्तारों के बारे में 
उनको पूरी जानकारी रहती है । इसलिए ऐसी स्थिति में न्याय भी आसानी 
से और तुरन्त हो सकता है । सादिक अली समिति के अनुसार इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि न्याय पंचायतें कम खर्चीला तथा सुगम न्याय प्रदान करके गांवों 
वाली जनता द्वारा अचुमव आवश्यकता को पूरा करती है ।* 


राजस्थान में न्याय पंचायत---राजस्थान पंचायत अधिनियम १६५३ 
के भ्रध्याय चार में न्याय पंचायतों के संगठन का विस्तारपूर्वक वर्णात्र किया 
गया है । अधिनियम के अनु सार राज्य सरकार को यह शक्ति दीगई है कि 
वह मिले जुले पंचायत क्षेत्रों में राजस्थान राजपत्र की एक सूचना द्वारा न्याय 
पंचायत की रचना कर दे । प्रायः ऐसे क्षेत्रों की संख्या पांच से सात के बीच 
में होनी चाहिए। अधितियम के अनुसार न्याय पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष 
रूप से किया जायेगा । प्रत्येक पंचायत क्षेत्र एक सदस्य चुन कर भेजेगा । 
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चुनाव का वास्तविक तरीका क्‍या होगा यह अधिनियम में नहीं बताया गया 
है । यह राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। वह चुनाव के 
तरीके को किसी भी समय इच्छानुसार बदल सकती . है। न्‍्यायपंच बनने के 
लिए एक व्यक्ति को अपने पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसके 
श्रतिरिक्त उसंकी आयु कम से कम तीस वर्ष की हो, हिन्दी पढ़ और लिख 
सकता हो, सरपच, पंच, पंचायत समिति का सदस्य, प्रधान, जिला परिषद का 
प्रमुख था उसका सदस्य, पंचायत समिति की किक्षी स्थायी समिति का सदस्य, 
ससद या विधान सभा का सदस्य आदि लोग न्याय पंच/यत के सदस्य नहीं 
बन सकते । यदि इनमें से कोई व्यक्ति न्‍्यायपंच बनना चाहे तो उसे अपने 
पद से त्याग पत्र देना होगा । इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है ताकि 
ग्राम पंचायतों के व्यवहार को स्वतन्त्रता प्रदान फी जा सके। - 


न्याय पंचायत का चुनाव छ: वर्ष के लिए होता है इसके लगभग एक 
तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं । राज्य सरकार न्याय पंचायत की 
प्रक्रिया बैठकों की सख्या झ्रादि के बाद में नियम बना सकती है। यदि किसी 
भामले में व्याय पंचायत के सदस्य को व्यक्तिगत रुचि है तो वह पंच के रूप॑ 
में कार्य नहीं करेगा । झाड़े का कोई भी पक्ष क्रिसी व्यक्ति विशेष को न्याय 
की कार्यवाही में भाग लेने का विरोध कर सकता हैं । इस विरोध के परि- 
खणामस्वरूप वह विशेष सदस्य उस मामले पर विचार करते समय अलग रखा 
जाएगा । 6 | 
न्याय पंचायत को दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिकार 
प्राप्त हैं । यह पच्चास रुपये तक जुर्माना कर सकती है। यदि किया गया 
जुर्माना १५ दिन के भीतर ने चुकाया गया तो यह मामला क्षेत्र के एस० डी० 
एम० के सम्मुख रखा जा सकता है जो कि इसे इस रूप में उगायेगा मानों वह 
उसी ने किया हो । दीवानी क्षेत्र में न्‍्याय पंचायतें दो सौ-पच्चास रुपये तक 
के मामलों को सुन सकती हैं । 


न्याय पंचायतों के कार्य का तरीका बड़ा, सरल है। यदि कोई व्यक्ति 
मुकदमा पेश करना चा हे तो वह या तो मौखिक रूप से कह सकता है अथवा 
सभापति को सम्बोधित करके प्रावश्यक फीस लगाकर लिखित रूप में दे 
संकता है ! सभापति के अभाव में ये प्रार्थना पत्र किसी मी अन्य सदस्य का 
सम्बोधित किये जा सकते हैं । यदि प्राथना मौखिक रूपसे ली गई है वा 
उसके ठथ्यों का एक लिखित अभिलेख रखा जाएगा तथा उस पर पध्रा्था के 
हस्ताक्षर अथवा उसके अर गूठे का तिशान करवाया जथ्यगा। इसको न्याय 
पंचायत के समापति अथवा उसके अमाव में किसी अन्य रुदस्य द्वारा प्रमा- 
शित कराया जायेगा । दोतों ही पक्षों को वह तिश्रि एवं समय वता दिया 
जाता है जब कि उनके मामले की सुनवाई की जाएगी । पर्वाप्त पूछताछ के 
बाद न्याय पंचायत अपना निर्णय देती हू जिसे कि लिखित अभिलेख के स्प 
में रखा. जाता है । यह किसी भी प्राथना पत्र को रद कर सबती है तथा 
अधिक गवाहियां अस्तुत करने के लिए कह सकती है | 

न्याय पंचायतों की दृष्टि से पंचायत समिति क्षेत्र को न्याय पंचायत क्षेत्र 


अं विभाजित किया जाता है और प्रत्येक न्याय पंचायत का अपना क्षीत्र द्वाता 
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है । ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पंचायत समिति का क्षेत्र बड़ा होता 
है और वहां यातायात एवं संचार के साधन विकसित नहीं होते । ऐसी स्थिति 
में जनता की पहुंच की दृष्टि से कई भागों में विभाजित कर देना अनिवार्य 
है । एक न्याय पंचायत हारा औसतन करीब चौदह-पन्द्रह हजार जनसंख्या 
की सेवा .की जाती है । यह कहा जाता है कि जनसंख्या की यह मात्रा अधिक 
से अधिक है जिप्ते कि न्याय पंचायतें सम्माल सकती है। कमी-कमी स्याय 
पंचायत के स्रोत इतने हो जाते हैं कि उनका उपयोग करने के लिए बड़े क्षेत्र 
को सिफारिश की जाती है । किन्तु यह तरीका कई तक विचारफों द्वारा 
उचित नहीं माना गया है । राजस्थान में पंचायती राज पर प्रोजेक्ट टीम का 
विचार था कि न्याय पंचायत का क्षेत्र इतना छोटा होना चाहिए कि वह 
अपने अधिकार क्षेत्र की ठोस प्रकृति को बनाये रख सके श्रीर एक ग्रामव,सी 
उन लोगों की उपस्थिति में कूठ बोलने से डर खाए जो कि उससे परिचित 
हैं ।! यदि न्याय पंचायतों के क्षेत्र को बहुत बढ़ाया जाए तो उससे वही दोष 
पृदा हो.जाते हैं जो कि नियमित अदालतों की कार्यवाही में होते हैं श्रर्थात्‌ 
गआमवासी के लिए वहां एक ऐसा अजनबी वातावरण मिलेगा कि वह न्याय 
प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस करेगा । 


जब एक न्याय पंचायत के मुख्य कार्यालय का स्थान निश्चित किया 
जाये तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान बसावट की दृष्टि 
से केन्द्रीय हो तथा वहां तक लोगों की झासानी से पहुंचे हो सके । कभी- 
केभी मुख्य कार्यालय एवं पंचायत क्षेत्र के अन्य भागों में दूरी रखना अनिवार्य 
हो जाता है और बारह मील तक की दूरी को पार करने के लिए भी ऊंटों 
के अलावा और कोई साधन नहीं मिलता । 


न्याय पंचायतों के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद यह कहा जा 
सकता है कि यद्यपि इनकी प्राप्तियां सन्‍तोषजनक नहीं रहीं किन्तु फिर भी 
इनसे गांव की जनता को न्याय के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हुई और 
मुकदमे बाजी की अनेक परेशानियों से उतको राहत मिली । न्याय पंचायतों 
को स्थापना के बाद न्‍्यायदाता और जनता के बीव की दूरी कम हो गई है 
अब गांव के लोगों को उत न्‍्यायधीशों द्वारा एक अजनबी से वातावररा में 
न्याय प्रदान नहीं किया जाता जो कि अभियुक्तों की समस्प्रा्रों को, विचारने 
के तरीकों को तथा उनके मूल्यों को नहीं समभते । असल में अब न्याय का 
प्रशासन ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो कि उन्हीं के माईबन्द तथा उन्हीं 
के समाज के लोग हैं। यद्यपि इस व्यवस्था में पक्षपात की सम्मावनाए बढ़ 
जाती हैं किन्तु ये सम्मावनाएं त्तो किसी भी स्तर पर, किसी मी प्रणाली में 
रह सकती हैं | न्याय पंचायतों की कार्यवाहियों में पक्षपात का भय अपेक्षाह्मत 
कम इसलिए होता है क्‍योंकि दोनों ही पक्ष समान रूप से निर्णाय को अपने 
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हित में कर।ने का दावा करते हैं । दूसरे, अपने भाईबन्डों एवं परिचित न्याय- 
पचों के सामने ग्रामवासी गलत तथ्य अस्तुत करने में सकु्चांएगा और यदि 
वह ऐसा न भी करे तो उप्तकी भूठ आसानी से पकड़ी जा सकेगी । तीस्तरे, 
न्याय पंचायतों ने न्‍्याय को कम खर्चीला बना दिया है। इनमें वकीलों को 
बहस करने की अनुयति नहीं दी जाती इसलिए मुकदमेवाजी पर होने वाला 
व्यय बच जाता है । अज् अभियुक्तों को यात्रा करने तथा घर से बाहर रहने 
में खर्चे नहीं करने पड़ते | चौथे, ग्रामीण: जनता द्वारा न्याय पंचायतों का 
पूरा-पुूरा उपयोग किया गया है। तथ्यपूर्ण अध्ययन के आधार पर यह कहा 
जाता है कि न्याय पंचायत के बहुत कम निरंयों के विरुद्ध ही कोई अपील की 
जाती है । पांचवें, नियमित न्यायालयों में उठाए जाने वाले ग्रामवासियों के 
मुकदमों की संख्या अब कम हो गई है । यह भी इस बात को प्रमाणित करता 
है कि न्याय पंचायतें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 

सादिकअली समिति के मतानुसार यद्यपि न्याय पंचायतों ने तुरन्त 
न्याय प्रदान करने के क्षत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है किन्तु फिर भी यह 
इतने कम समय में प्रदान नहीं किया जाता जितनी कि आशा की गई थी । 
इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इसके पंच बैठकों में नियमित 
रूप से भाग नहीं लेते और इसलिए बैंच नहीं बनाई जा सकती | न्याय के 
क्षेत्र में देरी के कुछ अन्य कारण और भी हैं जसे-पंचों द्वारा प्रक्रिया की 
अपर्याप्त जानकारी, अ्रपर्याप्त सचिवालयी सहायता, सम्मन्‌ तथा नोटिस 
आदि भेजने में देरी, पंचों पर डाले गये स्थानथी प्रभाव, झादि आदि | न्याय 
पंचायतें एक अ्रन्य कमी से भी प्रभावित रहती हैं और वह है वित्तीय साधनों 
की कमी । वर्तमान व्यवहार के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम 
पंचायतें, न्याय पंचायतों को अनुदान दें तथा उनके खर्चे की व्यवस्था करें। 
किन्तु व्यवहार में अधिकांश ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतों को वांछित योगदान 
नहीं दे पाती इसलिए वे प्रपने कायलिय को कुशलतापूर्वक नहीं चला 
पातीं । 

सादिकअली समिति ने न्याय पंचायतों के कार्य संचालन में सुधार 
करने के लिए कुछ सुभाव प्रस्तुत किए हैं। अपने अध्ययन-काल में स मिति ने 
यह पाया कि न्याय पंचायतें नियमित रूप से वेठक नहीं करती और करती भी 
हैं तो न्यायपंचों की अनुपस्थिति के कारण बेंच नहीं वन पाती समिति के 
मतानुसार उपस्थिति में इस अनियमितता का एक 8 है कि पंचों को 
यात्रा व्यय एवं देनिक भत्ता नहीं दिया जाता | यद्यपि के समापति अथवा 
न्याय पंच यह मांग नहीं करता कि उनको वेतन दिया जाए क्योंकि उनका 
पद ही अपने श्रापमें एक इनाम है । किन्तु फिर भी यह इनाम इतना बड़ा 
नहीं होता कि मुख्य कार्यालय तक थाने और वहां रहने के खर्चे को वे ही 
सहत करें इसीलिए समिति से यह सिफ रिण की कि न्याय पंचायत के सदस्या 
एवं सभापति को यात्रा व्यय दिया जाना चाहिए । यदि उनका निवास स्थान 
मख्य काययलिय से पांच मील से अधिक दूर हैं तो उनको बैठक के लिए दनिक 


ल्‍, 


भत्ता भी दिया जाना चाहिए। यात्रा व्यय एव देनिक भत्ते को दर उतनी 
ही होनी चाहिए ज़ितनी कि पंचायत समिति के सदस्यों का होती हू । दल 7, 


न्याय पंचायत की बैठकें प्रत्येक महीने की १ वारीख को विश्चि। होनी चाहिए 
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' यदि कार्य अधिक हो तो यह बैठक २-या ३ दिन तक लगातार चल सकती 
है । तीसरे, प्रत्येक न्याय पंचायत के पास अपनी बैंठकें करने तथा अभिलेख 
रंखने के लिए उचित! स्थान होना चाहिए। साधारंणत: न्‍्यांय पंचायतों की 
बैठकों के लिएं पचांयत घंरों में प्रबन्ध किया जाता है। पंचायत घर में 
न्याय पचायत के उपयोग के लिए एक छोटा सा कमरा या अलग से अलमारी 
का प्रवन्ध होना चाहिए। जब कभी नया पंचायत घर बनवाया जाए तो 
न्याय पंचायत की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि पुराने 
पंचायत घरों में त्याय पंचायतों के लिए ग्ललग से कोई कमरा नहीं है तो एक 
छोटा सा अतिरिक्त कमर और बनवाया जा सकता है। चौथे, राजस्व 
अभिकरण, ग्राम पंचायतों एवं पुलिस द्वारा न्‍्याव पंचायतों को पूरा-पूरा 
सहयोग दिया जाना चाहिए । न्याय पंचायत के सभापति और पचों को एक 
न्यायिक निकाय के सदस्य के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए | कई बार 
ऐसा होता है कि न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध श्रपील के समय न्याय 
पंचायत के सभापति को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने कुलवाया जाता है बिनतु 
यह एक गलत तरीका है । अपने अध्ययन काल में समिति को यह भी बताया 
गया कि जब न्याय पचायत के पंच तथा सभापति किसी मामले की सुनवाई 
कर रहे होते हैं तो भी उनको पर्याप्त आदर से नहीं देखा जाता। उनको 
न्यायालयों में तथा कार्यालयों में भी कई बार दिन भर प्रतीक्षा करनी पड 
जाती हैं ! स्मिति का यह निश्चित विचार है कि ग्रामीण न्यायालयों और 
उनके सदस्यों को स्तर एवं स्थिति का अच्छा सम्मान मिलना चाहिए । 
समित्ति के विचारानुमार यद्यपि अच्छे व्यवहार एव आचररणा के लिए कोई 
निश्चित सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए जा सकते किन्तु फिर भी यह स्पष्ट 
रूप से नहीं वताया जा सकता कि न्याय पंचायत के सभापति एवं सदस्यों के 
साथ किस प्रकार का व्यवहार लिया जाना चाहिए। किन्तु फिर भी सामान्य 
रूप से यह कह सकते हैं कि इस निकायों के सदस्पों को उचित सम्मान दिया 
जाए | पांचवें, न्याय पचायतें प्रायः उव कठिनाइयों के बारे में शिकायतें 
किया करती हैं जो कि उन्हें सम्मच तथा नोटिस भेजने की सेवा में होती हैं । 
समिति को यह बताया गया कि गैजिस्ट्रेट हमेशा वारन्ट प्रसारित करने की 
उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता और यदि वारन्ट प्रसारित मी कर दिया 
जाए तो स,मान्यतः पुलिस उसे क्रियान्वित नहीं करती | इस स्थिति में सुधार 
की जरूरत है । ऐसे मामलों में न्याय पंच यत्तों को पर्याप्त लम्बी तारीख दी 
जानी चाहिए और मैजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह दी गई तारीख से पूव ही 
आवश्यक प्रक्रिया द्वारा कार्य को सम्पन्न करे । न भेजे गए वारन्‍्टों के बारे में 
एक जैपाक्षिक सूचना न्याय पंचायतों द्वारा जिलाधीश को भेजी जानी चाहिए। 
छठे, न्याय पचायतों को लगाए गए जुमाने वसूल करने में कठिनाई होती है । 
एस० डी० एम० द्वारा जुर्माना वसूल करने की न्याय पंचायतों की प्रार्थना 
पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई । इस सबसे न्याय पचायतों के सम्मान पर 
भी प्रमाव पड़ता है क्योंकि सामान्य जनता में यह मत वन जाता हैं कि न्याय 
पंचायत द्व।रा किए गए जुर्माने को आसानी से पचाय ज. सकता है। इस 
सम्बन्ध में न्याय पंचायत एव एस० डी० एम० दोनों को ही तुरच्त कार्यवाही 
करने की आवश्यकता है । ज्योंही जुमनि के भुगतान का समय समाप्त हो, 


२३२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


हित में कर,ने का दावा करते हैं। दूसरे, अपने भाईबन्दों एवं परिचित न्याय- 
पचों के सामने ग्रामवासी गलत तथ्य अस्तुत करने में सकुचाएगा और यदि 
वह ऐसा न भी करे तो उप्तकी -कूठ आसानी से पकड़ी जा सकेगी | तीततरे, 
न्याय पंचायतों ने न्याय को कम खर्चीला बना दिया है। इनमें वकीलों को 
बहस करने की अनुपति नहीं दी जाती इसलिए मुकदमेबाजी पर होने वाला 
व्यय बच जाता है । अब अभियुक्तों को यात्रा करमे तथा घर से बाहर रहने 
में खर्चे नहीं करने पड़ते | चौथे, ग्रामीण. जनता द्वारा न्याय पंचायतों का 
पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। तथ्यपूर्णा अध्ययन के आधार पर यह कहा 
जाता है कि न्याय पंचायत के बहुत कम निर्णायों के विरुद्ध ही कोई अपील की 
जाती है । पांचवें, नियमित न्यायालयों में उठाए जाने वाले ग्रामवासियों के 
मुकदमों की संख्या अब कम हो गई है | यह भी इस बात को प्रमाणित करता 
है कि न्याय पंचायतें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । | 

सादिकअली समिति के मताचुसार यद्यपि न्याय पंचायतों ने तुरन्त 
न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है किन्तु फिर भी यह 
इतने कम समय में प्रदान नहों किया जाता जितनी कि झाशा की गई थी ॥ 
इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इसके पंच बैठकों में नियमित 
रूप से भाग नहीं लेते और इसलिए बैँव नहीं बनाई जा सकती । न्याय के 
क्षेत्र में देरी के कुछ अन्य कारण और भी हैं जसे-पंचों द्वारा प्रक्रिया की 
अपर्याप्त जानकारी, अपयाप्ति सचिवालयी सहायता, सम्मन्‌ तथा नोटिस 
आदि भेजने में देरी, पंचों पर डाले गये स्थावथी प्रभाव, आदि आदि । न्याय 
पंचायतें एक अन्य कमी से भी प्रभावित रहती हैं और वह है वित्तीय साधनों 
की कमी । वर्तमान व्यवहार के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम 
पंचायतें, न्याय पंचायतों को अनुदान दें तथा उनके खर्चे की व्यवस्था करें। 
किक्तु व्यवहार में अधिकांश भ्राम पंचायतें, न्याय पंचायतों को वांछित योगदान 
नहीं दे पाती इसलिए वे प्रपने कार्यलय को कुशलतापूर्वक नहीं चला 
पाती । 

सादिकअली समिति ने न्याय पंचायतों के कार्य संचालन में सुधार 
करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। अपने अ्ध्ययत-काज में समिति ने 
यह पाया कि न्याय पंचायतें नियमित रूप से बैठक नहीं करती और करती भी 
हैं तो न्‍्यायपंचों की अनुपस्थिति के कारण बैंच नहीं बन पाती | समिति के 
मतानुसार उपस्थिति में इस अनियमितता का एक कारण यह है 22 कक को 
यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता | यद्यपि कोई समापति अथवा 
न्याय पंच यह मांग नहीं करता कि उनको वेतन दिया जाए क्योंकि उनका 
पद ही अपने आपमें एक इनाम है । किन्तु फिर भी यह इनाम इतना बड़ा 
नहीं होता कि सुख्य कार्यलय तक गाने और वहां रहने के खर्चे को वे ही 
सहन करें इसीलिए समिति ते यह सिफ रिश की कि न्याय पंचायत के सदस्यों 
एवं सभापति को यात्रा व्यय दिया जाना चाहिए । यदि उनका निवास स्थान 
मख्य कार्यालय से पांच ..मील से अधिक दूर हैं तो उनको बैठक के लिए देनिक 
भत्ता भी दिया जाना चाहिए। यात्रा व्यय एव देनिक भत्ते की दर उतना 
ही होनी चाहिए जितनी कि पंचायत समिति के सदस्यों की होती है । हा 
न्याय पंचायत की बैठकें प्रत्येक महीने की १ तारीख को निश्चि+ होनी चाहिए 
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यदि कॉये अधिक हो तो यह बैठक २-या ३ दिन तक लगातार चल सकती 
- है। तीसरे, प्रत्येक न्याय पेचायत के पास अपनी बँठकें करने तथा अभिलेंख 
रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। साधारंणत: न्याय पंचायतों की 
बैठकों के लिएं पंचायत घरों में प्रबन्ध किया जाता है। प॑चायत घर में 
न्याय प चोयर्त के उपयोग के लिए एक छोटा सा कमरा या झलग से अलमारी 
का प्रबन्ध होना चाहिए। जब कभी नया पंचायत घर बनवाया जाए तो 
न्याय पंचायत की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि पुराने 
णंचायत घरों में न्याय पंचायतों के लिए अलग से कोई कमरा नहीं है तो एक 
छोटा सा अतिरिक्त कमरा और बनवाया जा सकता है। चौथे, राजस्व 
अभिकरण, ग्राम पचायतों एवं पुलिस द्वारा न्याय पंचायतों को पुरा-पूरा 
सहयोग दिया जाना चाहिए । न्याय पंचायत के सभापति और पचों को एक 
न्यायिक निकाय के सदस्य के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए | कई वार 
ऐसा होता है कि न्याय पंचायत के हरित के विरुद्ध श्रपील के समय न्याय 
पंचायत के सभापति को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने ठुलवाया जाता है बिन्‍्तु 
यह एक गलत तरीका है | अपने अध्ययन काल में समिति को यह भी बताया 
गया कि जब न्याय पचायत के पंच तथा समापति किसी मामले की सुनवाई 
कर रहे होते हैं तो भी उनको पर्याप्त आदर से नहीं देखा जाता। उतको 
न्यायालयों में तथा कार्यालयों में भी कई बार दिन भर प्रतीक्षा करनी पड़ 
जाती हैं। समिति का यह निश्चित विचार है कि आ्रामीरा न्यायालयों और 
उनके सदस्यों को स्तर एव स्थिति का अच्छा सम्मान मिलसा चाहिए । 
समित्ति के विचारानुमार यद्यपि श्रच्छे व्यवहार एव आचररा के लिए कोई 
निश्चित सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए जा सकते विन्तु फिर भी यह स्पष्ट 
रूप से नहीं बताया जा सकता कि न्याय पंचायत के सभापति एवं सदस्यों के 
साथ क़िस प्रकार का व्यवहार त्या जाना चाहिए। किन्तु फिर भी सामान्य 
रूप से यह कह सकते हैं कि इस निकायों के सदस्पों को उचित सम्मान दिया 
जाए । पांचवें, न्याय पचायतें प्रायः उन कठिनाइयों के वारे में शिकायतें 
किया करती हैं जो कि उन्हें सम्मन तथा नोटिस भेजने की सेवा में होती हैं । 
समिति को यह बताया गया कि मैजिस्ट्रोट हमेशा वारन्ट प्रसारित करने की 
उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता और यदि वारन्‍्ट प्रसारित मी कर दिया 
जाए तो स,मान्‍्यतः पुलिस उसे क्रियान्वित नहीं करती | इस स्थिति में सुधार 
की जरूरत है । ऐसे मामलों में न्याय पंच यत्तों को पर्याप्त लम्बी तारीख दी 
जानी चाहिए भ्रौर मैजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह दी गईं तारीख से पूव ही 
आवश्यक प्रक्रिया द्वारा कार्य को सम्पन्न करे । न भेजे गए वारन्ठों के बारे में 
एक त्रैपास्षिक सूचना न्याय पचायतों द्वारा जिलाधीश को भेजी जानी चाहिए। 
छठे, न्याय पचायतों को लगाए गए जुर्माने वसूल करने में कठिनाई होती है । 
एस० डी० एम० द्वारा जुर्माना वसूल करने की न्याय पंचायतों की प्रार्थना 
पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई । इस सबसे न्याय पचायतों के सम्मान पर 
भी प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि सामान्य जनता में यह मत बन जाता हैं कि न्याय 
पंचायत द्वारा किए गए जुर्माने को आसानी से पचाय ज. सकता है इस 
सम्बन्ध में न्याय पंचायत एव एस० डी० एम० दोनों को ही तुरत्त कार्यचाही 
करने की आवश्यकता है । ज्योंही जुर्माने के भुगतान का समय समाप्त हो, 
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न्याय पंचायत को उसकी सूचना एस० डी० एम० को देनी चाहिए और सूचना 
प्राप्त होते ही एस० डी० एम० को भी जुर्माना वसूल करने के लिए तुरन्त 
कार्यवाही करनी चाहिए । समिति के विचारों के अनुसार यदि एक बार लोगों 
को यह मालूम हो जाए कि कानूनी प्रावधान प्रमावशील हैं तो अधिक 
ज्यादतीपुर्ण कार्यवाही करने की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी । 


७ 
स्ानीय सरकार के शप्रिकारो 


("प्र &एरफ्रछाशपर5 67 7.02८4, 60एऋशशएारा') 


स्थानीय सरकार का कार्य संचालन करने की शक्तियां विभिन्न स्तरों 
पर विभिन्न भ्रधिकारियों के हाथ में रहती है । इन श्रधिकारियों द्वारा उनकी 
सत्त। का रुचिपुर्वक प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी । यह बात उस 
विशेष उच्च श्रधिकारी की योग्यता, सामर्थ्य एवं आन्तरिक इच्छा पर निर्मर 
करती है । स्थानीय सरकार की सफलता एवं असफलता का निश्चय बहुत 
कुछ इस बात के आधार पर क्रिया जायेगा कि उसकी सत्ताओं ने अपने अधि- 
कारों का उपयोग कितवा और किस रूप में किया था। 


भारत में स्थानीय सरकार के शीर्ष पर जो सत्ता रहती है उसे समा* 

पति अथवा अध्यक्ष के नाम से पुकारा जाता है । असल में यह सत्ता वास्त- 
विक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती । इसका कारण सम्मवतः यह है कि यहां 
एकीकृत सत्ता का अभाव है । समस्त शक्तियों को परिषद्‌, विभिन्न समितियों, 
सभापति, कार्यपालिका अधिकारी एव' सचिव आदि के बीच बांट दिया जाता 
है । उच्च सत्ता के श्रधिकारों में हल्केपन का एक अन्य कारण यह है कि 
उसका पद अस्थिर रहता है। परिषद्‌ या बोर्ड के सदस्य यदि बहुमत से 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करदें तो उच्च सत्ता को हटना पड़ेगा। अवि- 
श्वास प्रस्ताव की इस शक्ति का चाहे जब प्रयोग होने के कारण उच्च सत्ता 
का पद इतना श्रस्थिर बन गया है कि उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने में 
'भी कोई रुचि नहीं रहती । परिषदों एवं बोर्डों में कोई सशक्त राजनंतिक 
दल नहीं होता । स्थानीय स्तर पर राजनंतिक दलों को अलग रखने की 

व्यवस्था की गई है ॥ इस व्यवस्था का चाहे कुछ भी उपयोग एवं लाभ क्‍यों 

न हो एक सबसे वडी हानि तो यह है कि उच्च सत्ता को अपने पद का भरोसा 

नहीं रहता क्‍योंकि उसका समर्थन करने के लिए कोई संगठित राजनंतिक 

समूह नहीं होता । अन्य आधारों पर बनाये गये समर्थक कभी भी अपना मत 

बदल सकते हैं । उच्च सत्ता जब अपने श्रधिकारों का प्रयोग करती है या 

नियुक्तियां करती है तो कुछ लोग तो खुश होते हैं किन्तु दूसरे कई लोग नाराज 
भी हो जाते हैं । स्थानीय स्तर पर उच्च सत्ता की तुलना प्रायः तृतीय गण- 

तनन्‍्त्र के आधीन फ्रांसीसी मन्त्रिमण्डल से की जातौ है । 


भारत में उच्च सत्ता के पद की एक अन्य विशेषता और भी है । वह 
यह है कि उस पद पर आसीन व्यक्ति प्रशासव में विशेषज्ञ नहीं होता । 
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सौमास्य से यदि कोई योग्य एवं कुशल व्यक्ति इस पद पर चुन लिया जाये 
तब वो बह प्रशासत को संतोषजनक रूप में संचालित कर लेता है किन्तु 
कभी-कभी अशिक्षित एवं अयोग्य व्यक्ति मी इस पद पर था जाते है जो 
कि अपने दापित्वों एवं कर्त्तव्यीं को नहीं समझ पातिे। ये अ्रयोग्य व्यक्ति 
प्रशासन के पंचालन में स्वेच्छा से संचालित न होकर वही कुछ करते हैं जो 
कि .इतका सचिव अथवा कार्यपालिका अधिकारी इनको कहे | स्थिति वहां 
श्रौरं॑ भी बदतर हो जाती है जहां पर कि उच्च सत्ता अज्ञानी होने के स्ताथ- 
साथ स्वेच्छाचारी मी हो | ऐसी स्थिति में स्थानीय निकाय का प्रशासन ठीक 
प्रकार से नहीं चल सकता तथा अष्टाचार, अनियमिततायें, अ्रकुशलता झादि 
दोष उसमें आजायेंगे । स्थानीय परिषदों-श्रथवा वोर्डों, की -स्वायत्त -समितियों 
एवं अन्य निकायों- द्वारा स्थापित दोहरी व्यवस्था के अन्तर्गत भेदभाव, सम- 
न्चय का अभाव, पितृ तिकाय॑ की रुचि का श्रमाव आ्रादि अनेक समस्याएं 
पैदा हो जाती हैं । ह | 
' स्थानीय सरकार की उच्च सता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय 
समय-समय पर सुभागे जाते रहे हैं | ये सुझाव मुख्य रूप से तीन प्रश्नों से 
सम्बन्धित हैं । प्रथम, सत्ता का वर्तमान बटवारा समाप्त करके क्‍या सारी 
शक्तियां उच्च सत्ता के हाथों में केन्द्रित कर दी जाए ? दुसरे, उच्च सत्ता को 
कार्यपालिका के क्षेत्र में बोर्ड या परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी रखें जाए अथवा 
स्वतन्त्र रखा जाये ? तीमरे, उच्च सत्ता को वर्तंघान की भांति राजनैतिक 
एवं गैर व्यावत्ताथिक रखा जाये - अथवा ग्रेर-राजजतिक एवं व्यावसाथिक 
बताया जाये ? अमरीही नगरपालिकाओं के नगर प्रवन्धक तथा जर्मत तगरों 
के वर्गों मास्टर गैर--राजनैतिक एवं व्यावसाथिक पदाधिकारी होते हैं । बंवई 
जगर हिगम का आयुक्त भी कुछ ऐसा ही होता है । इस व्यवस्था के अ्रन्तर्गत 
अणशासकीय एव' मितव्ययता आती है किन्तु प्राय: वह लोकश्रिय : नेतृत्व नहीं 
मिल पाता जो कि नई सेवाओं को आरम्भ करने में पहले रुचि एवं उत्साह 
प्रेदशित कर सके । हि 
इत्‌ प्रश्तीं पर विचार करने के बाद विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि उच्च सत्ता के स्वरूप का एक आदर्श तरीका नहीं सुकाया जा सकता। 
उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वायत्त-सरकार पर समिति ने, मध्यप्रदेश रा जन- 
'घूद व्यवस्था ने तथा वलचन्तराय मेहता समिति ने अपनी-अ नी दृष्टि से 
“घुकाव प्रस्तुत किये किस्तु इनमें से कोई भी दोष मुक्त नहीं था तथा प्रत्येक 
दंत भविष्य अनिश्चित था । इन सुझावों में से ही एक का उदाहरण वम्बई 
-ज्षगर निगम में प्राप्त होता है जहाँ पर कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां एक 
-अधिकारी श्रथत्‌ आयुक्त को सौंव दी जाती हैं । पहले ब्राबुफ्त को हटाया 
'नहीं जा सकता था किन्तु अब यह परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं ।- यह व्यव- 
ः सथा अम टीका की नगर प्रवन्धक योजना के सदृश्य है । इसका सफज संचालन 
इस वात की मांग करता है कि स्थानीय निकायों के- सदस्म उनके लिए ' सौंपी 
. शक्तियों का संतोषजनक रूप से पालव करें ताकि झायुक्त के का्-संचावद 
का मार्ग भी सरल हो जाये । ऐसा न होने पर आयुक्त का पद ब्रत्वकाल न/ 
. अस्थिर एवं अनिश्चिततापूर्ण वत जायेगा। इस बीप को दूर करने के लिए 


5 


चल री क्र उत्तरद न हो 
' यदि बाहरी सुरक्ष यें प्रदान की गई तो उसकी उत्तरदायी प्रवृति प्तमास्त है 
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जायेगी। साथ ही प्रमावशाली राजनैतिक नेतत्व स्थानीय प्रशासन में 
नहीं आयेगा । ' 


एक अन्य व्यवस्था ग्र,ट ब्रिटेन में प्राप्त समिति व्यवस्था है।इस 
व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति स्थानीय निकायों की स्वायत्त समितियों में 
बंठ जाती है जो कि स्थानीय अधिकारियों के साथ पूर्णतः: सहयोगपूर्वक कार्य 
करती हैं4 इस व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि स्थानीय प्रबन्ध में अधिक से 
भाग लने का अवसर पाते हैं । इसे राजवैतिक प्रशिक्षण की दृष्टि से सव्वेश्रे ष्ठ 
तरीका कहा जा सकता है। यह व्यवस्था तभी -सफल हो सकती है जवकि 
पर्याप्त आत्मसंयम. से काम्त लिया जाये - एव विशेषज्ञ अ्रधिकारियों की राय 
को स्वीकार करने की इच्छा हो । भारत में स्थानीय स्तर पर उच्च सत्ताओं 
को राजनैतिक दृष्टि से उत्तरदायी बनाया गया है । इसे स्थिरता केवल तभी 
प्रदान की जा सकती है जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कुछ रोक लगाई 
जाये तथा गतिरोध की दशा में वजट को राज्य सरकार द्वारा पास करने की 
व्यवस्था की जाये । 


स्थानीय स्वायत्त सरकार पर उत्तर प्रदेश की समिति ने एक अन्य 
सुझाव दिया था जिसके अनुसार उच्च सत्ता का प्रत्यक्ष चुनाव करने की 
बात कही गई थी । इस व्यवस्था में कुछ ऐसे कदम भी उठयये जाने चाहिए 
ताकि उच्च सत्ता पर राज्य का हस्तक्षेप कम से कम रहे तथा पद पर केवल 
उपयुक्त व्यक्ति ही आ सकें । 

भारतीय में स्थानीय सरकार की सत्ताएं शहरी एवत्र देहाती क्षेत्रों में 
अलग-अलग प्रकति की हैं । क्षेत्रों में मी तगर-निगर्मों एवं नगरप।लिकाओंं 
में उनकी स्थिति भिन्न होती है । 


नगर निगम में उच्च सत्ता-मेयर 
[9४०7 : पा6 फ्राशाश 3पाणयए जा 
शणांटराएश एण्एणन्राता ] 


बड़े-बड़े नगरों एवं राजधानी प्रदेशों के प्रशासन के लिए नगर निगम 
्यवस्था को अपनाया गया है। भारत के अनेक राज्यों में यह व्यवस्था सफलता 
-पूर्वक कार्य कर रही है। नगर तिगम में कार्यपालिका शक्तियां जिस सत्ता को 
सौंपी जाती हैं वह मेघर होता है। मेवर के पद एवं शक्तियों के बारे में हम 
यथा रथान पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। बम्बई, दिल्‍ली, अहमदाबाद 
'मद्रास,; कलकत्ता, पटना आदि नगर. निगपों में मेवर की स्थिति पूर्णातः एक 
जेसी नहीं है “किन्तु तो भी उनकी प्रकृति में आधारभूत एकरूपता पाई 
जातो है । 


पटता में नगर निगम के मेयर का चुताव परियद द्वारा प्रतिवर्ष उसकी 

, प्रथम बेठक में किया जाता है । परिषद अपने में से ही एक सदस्य को मेयर 
चुनती है । उनको पुर्वानर्वाचित भी किया जा सकता है। पटना सगर तिगम 
में मेयर का कार्यालय वम्ब्ई की अपेक्षा श्रश्चिक महत्मपूर्णो है। मेयर स्थायी 
/ समिति का पदेन-समापति-होता है। जत्र सरकार मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
की नियुक्ति करती हैं तो बह मेयर से विचार-विमर्श कर लेती है | इससे मेयर 
का पद श्रत्यन्त महत्त्वपुणं बन जाता है। स्थायी समिति का समापति होने 
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के कारण वह राजनैतिक कार्यपालिका का श्रध्यक्ष होता है। इस रूप में वह 
वित्तीय मामलों में मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी के कार्यो' का निरीक्षण करता 
है । 'बम्बई तथा कलकत्ता के मेयरों को नगरपालिका प्रशासन में इतनी शक्ति 
प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त वह कुंछ अन्य कार्य भी करता है जैसे मगर 
निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना, उसकी बैठकें बुलाना तथा बैठकों के 
लिए कार्यक्रम निश्चित करना आदि । मेयर के अतिरिक्त एक उपमेयर भी 
होता है जो कि मेयर की अनुपस्थिति में उसके कार्यो को सम्पन्न करता है। 


नगरपालिकापश्रों की. उच्च सत्ता-कार्यपा लिका 

श्रधिकारी श्रोर श्रध्यक्ष | 

[प्रशढ एऋषतएएए० 06७7 जावे छ?डंवेशा: 76 
प्राशाध 4प्रधा०्तंर वर चिण्पांसएशां।एं०५ ] 


जिन शहरों में नगर परिषद या नगरपालिका समिति होती है, वह 
उच्च सत्ता कार्यपालिका अधिकारी अथवा अध्यक्ष के हाथों में रहती है । ये 
दोनों ही मुख्य कार्यपालिका के रूप हैं। इन दोनों का अ्रलग-अलग अध्ययन 
करता उपयोगी रहेगा । 


' १. कार्यपालिका अ्रधिकारी [6 एऋ९०ा/४४ 0#00 |--तगर- 
पालिकाओं में एक अलग से कार्यवालिका अधिकारी की नियुक्ति की आ्रावश्यकता 
का ब्रिटिश शासन काल में ही अ्रनुभव कर लिया गया था। सर फीरोजशाह 
मेहता ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके अनुसार कार्यपालिका भ्रधिकारी को 
बम्बई नगर निगम की मुख्य कार्थपालिका बनाना था। इस कार्यक्रम का 
प्राधार यह था कि नगर परिषद को अनेक काम करने पड़ते हैं । ऐसी स्थिति 
में एक पृथक कार्यपालिका का होना परम आवश्यक था। मि० मेहता का 
कहना था कि नगर परिषद को प्रशासन नहीं करना चाहिए । इसके लिए यह 
पूरी तरह से श्रनुपयुक्त है। इसे तो कार्यपालिका सरकार प्र पूरी देख-रेख 
रखनी चाहिए, इसके कार्यो का पूरा प्रचार करना चाहिए । यदि इसके कार्यो 
के बारे में किसी को संदेह हो तो यह उसे दर करके कार्य को उचित व न्याय- 
पूर्णा सिद्ध करे, थदि कार्य वास्तव में निन्दनीय है तो उसे रोक दे, यदि कार्य- 
पालिकः के पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करे भ्रथवा जनहित विरोधी 
कार्य करे तो यह उत्को कार्यलिय से बाहर कर दे |? कहने का श्रर्थ यह है 
कि परिषद को स्वयं कार्यपालिका सम्बन्धी कर्य नहीं करने चाहिए। उसे तो 
इन कार्यो' को करने वाले निकाय पर पर्यवेक्षणा, नियंत्रण एवं निदेशन रखना 


चाहिए | 
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बम्बई नगरपालिका अधिनियम, १६०१ में प्रथम बार यह प्रावधान 
रखा गया कि बड़ी नगरपालिकाओं में सुख्य कार्यपालिका अधिकारी का कार्या- 
लय होना चाहिए क्‍योंकि इन नगरपालिकाओं का कार्य अत्यन्त जटिल एवं 
व्यापक होता जा रहा था। निवरचित श्रध्यक्ष इस कार्य को सम्पन्न करने में 
अ्रसमर्थ था । उसके कार्य को हल्का करने के लिए तथा कार्य-पंचालन में 
कुशलता लाने के लिए यह उपयोगी समझा गया कि मुख्य कार्यपालिका अधि- 
कारी को ये कार्य सौंप दिग्ने जायें। उत्तर प्रदेश में कार्यपयालिका अधिकारी 
का पद १६१६ के श्रधिनियम के अनुसार स्थापित कर दिया गया | पंजाब में 
सन्‌ १९२२ में यह व्यवस्था प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया किन्तु विषय 
, को सन्‌ १६३१ तक दबाये रखा गया । इस बीच वहां के नगरपालिका प्रशा- 
सन में भारी भ्रष्टाचार फैल गया। सन्‌ १६३१ में वहाँ कार्यपालिका अधि- 
नियम पेश किया गया । मद्रास में वहां के जिला नगरपालिका अधिनियम, 
१६३० ने अध्यक्ष की ही मुख्य कार्यपालिका बना दिया। किल्‍्तु इस पद पर 
जो व्यक्ति निर्वाचित हुए वे अत्यन्त अयोग्य एवं भ्रष्ट साबित हुए तथा उन्होंने 
अपने स्वार्थ के लिए पद का प्रयोग किया । अ्रनेक विकासों के बाद वहां १६३३ 
में जिला नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके मुख्य अधिकारी को 
नियुक्ति का प्रावधान रखा गया । इस कार्यपालिका सत्ता को परिषद एवं 
सभापति की समस्त कार्यपालिका शक्तियां सौंप दी गई । कार्यपालिका अधि- 
कारी को वम्बई में मुख्य अधिकारी तथा मद्रास में नगरपालिका आयुक्त कहा 
जता है । शनै:-शर्ने: मारत के अधिक्रांश राज्यों ने परिषद के कार्यपालिका 
सम्बन्धी कृत्य एक कार्यपालिका अधिकारी के हाथों में सौंप दिये । 

कार्यपालिका श्रधिकारी की नियुक्ति--मद्रास तथा श्रान्ध्र में सभी 
महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाश्रों के श्रायुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं। राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य नगरपालिका में आयुक्त नियुक्त कर 
पकती है। आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष है किन्तु वह अपने पद पर पुन; 
नियुक्त किया जा सकता है। आयुक्तों को प्राय: उन लोगों में से नियुक्त किया 
जाता है जो कि नगरपालिका या स्थानीय सरकार फन्‍्ड में सक्रिय रूप से कार्य 
कर रहे हैं। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास विश्व्रविद्यालय की डिग्री 
होनी चाहिए तथा कुछ अतिरिक्त योग्यतायें भी होनी चाहिए, जैसे राजनीति 
एवं लोक प्रशासन में डिप्लोमा आदि । प्रारम्भ में मद्रास में यह परम्परा थी 
कि प्रशासनिक अ्रनुभव वाले व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता 
था। उपजिलाधीशों को बड़ी नगरपालिकाओं में तथा तहसीलदारों को छोटी 
नगरपालिकाओं में नियुक्त किया जाता था | सन्‌ १६५६ में मद्रास ने आयुक्तों 
की सेवा का प्रान्तीयकरण कर दिया । परिषद यदि कुल संख्या के दो तिहाई 
बहुमत से आयुक्त को हटाने की प्रार्थना करे तो राज्य सरकार उस पदाधिकारी 
को हटा सकती है आयुक्त को नगरपालिका के फनन्‍ड में से वेतन दिया जाता है 
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बम्वई में प्रत्येक नगरपालिका बॉरो के मुख्य अधिकारी को परिषद 
: द्वारा नियुक्त किया जाता है। जहां तक जिला नगरपालिकाओं का सम्बन्ध है 
. उनमें से एक लाख से अ्रधिक की जनसंख्या वाली किसी भी नगरपालिका को 
, राज्य सरकार द्वारा मुख्य अ्रधिकारी नियुक्त करने को कहा जा सकता है। 
. किसी भी मुख्य अधिकारी,को परिषद के दो. तिहाई बहुमत से कम मतों से न 
हठाया जा सकता है, न उसके कार्यकाल को कम किग्रा जा सकती है। प्रधि- 
कारी को किसी प्रकार का दण्ड भी नहीं दिया जा सकता | - ता 
, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक परिषद को एक कार्थपालिका अधिकारी निंयुक्त 
करना होता है । यदि सरकार द्वारा किसी मोशन (४०४०) अथवा प्रति- 
निधित्व के आधार पर कोई श्रन्य निर्देश दे दिया जाये तो दूंसरी वात है। 
_ कार्यपालिका अधिकारी की. नियुक्ति, वेतन, एवं सेवा की शर्तें श्रादि. राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के विषय होते हैं । परिषद को यहं ग्रंधि- 
कार है कि वह अपनी कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव 
पास करके कार्यपालिका अधिकारी को सज़ा दे सकती है या हटा. सकती है। 
प्रभावित अधिकारी को- यह अधिकार है कि वह ऐसी आज्ञों मिलने के तीस 
दिन के अन्दर-अन्दर सरकार के सम्मुख अपील करे। ु 
. हैदराबाद राज्य में स्थानीय सरकार विभाग के अधीन स्थानीय सर- 
कार की सेवाएं अलग से हैं। आन्क्न-प्रदेश के इस क्षेत्र में प्रत्येक नगर या 
कस्बे की नगरपालिका के कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति इस सेवा में से 
ही की जाती है | इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल 
सरकार द्वारा ही की जा सकती है । ही 
पूंजाब में कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति पंजाब नगरपालिका 
» अधिनियम १६३१ के अंनुसार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारी 
:' की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना, भेजी जाती है जिसके तीन महीने के 
अन्दर-अन्दर परिषद को इस अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है। यह 
नियुक्ति परिषद के कम से कम ४/८ सदस्यों के मत से की जाती है । 5 इस 
: काल में परिषद द्वारा नियुक्ति न की जा सके तो राज्य सरकार स्वय कसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर देती है। ये नियुक्तियां पांच वर्ष के लिए 
की जाती हैं तथा इन पर राज्य सरकार की स्वीकृति श्रनिवार्य है। अधिकारी 
का वेतन परिषद द्वारा तय किया जाता है। कार्यपालिका अधिकारी को राज्य 
सरफार द्वारा सेवा में रखा या हटाया जा सकेता है। स्वयं परिषद भी ४/८ 
के बहुमत से उसे हटा सकती है । पल 
मसूर में नगरपालिका आ्रायुक्त अध्यक्ष के सी मा' 
स्वतन्त्र रूप से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता । 
कार्मेपालिका अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य--कार्यपालिका आव- 
क्परियों के कार्य एवं शक्तियां प्रायः श्रत्यक जगह एक जैसे हैं। वह मूत्य हा“ 
' पालिका है और-अध्यक्ष के नियन्त्रर में रह कर पर्थ्पिद के नित्तीय एवं कार, 
पालिका सम्बन्धी प्रशासन को संचालित करता है। परिषद की स्थाव, लय 
'' का अध्यक्ष होने के नाते वह नगरपालिका के सभी अधिकारियों एवं 8 रे 
'. ,- बह सेवाओं तथा प्रक्रियाओं पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण रखता है । नम लक | 
मख्य अधिकारी की यह अधिकार है कि वह परच्चाज्ष झाव मासिक तेके की 


तहत होते हैं उनको 
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किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। वह नगरपालिका के व नगर- 
प लिका के किसी भी सेवक को, जिसका वेतन तीस रुपय्रे मासिक से अधिक 
न हो, सजा दे सकता है, हटा सकता है तथा उसके कार्यकाल को कम कर 
सकता है । मुख्य भ्रधिकारी को शिक्षण संस्थाश्रों के स्टाफ के किसी कर्मचारी 
को नियुक्त करने अथवा उसके विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने का 
वधिकार नहीं होता है । 


उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका अधिकारी अधिक से अधिक चालीस रुपये 
मासिक वेतन वाले पद पर नियुक्ति कर सकता है। प्रध्यक्ष की स्वीकृति के 
बाद वह पचास रुपये मासिक तक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां कर सकता 
है । इन सभी सेवकों को कार्यपालिका भ्रधिकारी द्वारा दण्डित भी किया जा 
सकता है। किन्त्‌ जिन पदों पर नियुक्ति करते समय श्रध्यक्ष को स्वीकृति ली 
जाती है, वे दी गई सजा के विरुद्ध श्रध्यक्ष को अपील कर सकते हैं | 


मद्रास में पचास रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले पदों पर नियुक्तियां 
एक समिति द्वारा की जाती हैं जिसमें अ्रध्यक्ष, कार्यपालिका अधिकारी, और 
परिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य होता है । पचास रुपये मासिक से कम 
चेतन वाले सभी पदों पर नियुक्तियां कार्यपालिका अ्रधिकारी द्वारा की जा 
सकती हैं। वह स्वास्थ्य भ्रधिकारी एवं अन्य तकनीकी अ्रधिकारियों को छोड 
कर नभरपालिका के सभी कर्मचारियों के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही कर 
सकता है । 


कार्यपालिका अधिकारी को यह अधिकार है कि किसी भी कमंचारी 
का किसी सी विभाग में स्थानान्वरण कर सके । किन्तु पंजाब में यदि अन्त- 
विभागीय अथवा सौ रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वालों का स्थानान्तरण 
किया जाए तो परिषद की स्वीकृति जरूरी होती है। परिषद द्वारा राज्य 
सरकार या-उसके अ्रधिकारियों के साथ किया जाने वाला समस्त पत्र व्यवहार 
श्रध्यक्ष के माध्यम से कार्यपालिका अधिकारी द्वारा ही किया जाता है । श्रध्यक्ष 
की स्वीकृति के बाद कार्यपालिका श्रधिकारी, जिला अधिकारी को परिपद 
ह्वारा पास किए गए किसी भी प्रस्तव को भेज सकता है । उसे प्रत्येक मह्त्व- 
पूर्ण मामले की सूचना परिषद को देनी होती है। कार्यपालिका अ्रधिकारी 
वाधिक वजट तैयार करता है तथा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वह 
नगरपालिका की सम्पूर्ण सम्पत्ति का रखवाला (0प80947) है। वह किए 
जाने वाले व्यय पर निगाह रखता है तथा यह देखता है कि प्रत्येक प्रस्तावित 
भुगतान स्वीकृत एवं उचित है । वह दबे हुए घन को दापस लेने के लिए कदम 
उठाता है तथा गड़बड़ी करने वालों के विरुद् कार्यवाही करता है । 
हे इन सभी शक्तियों के अतिरिक्त उसे कुछ प्रशासकीय श्रधिकार भी 
प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए वह सूचना देता और प्राप्त करता है, नगर- 
पालिका के- बकाया घन के लिए बिल प्रस्तुत करता है और वसूल करने के 
लिए कडी कार्यवाही करता है। प्रार्थना-पत्र एवं एतराज आदि को ग्रहण 
करता है। यदि अध्यक्ष अथवा परिषद चाहे तो कार्यपालिका अ्रधिकारी को 
अधिक शक्तियां हस्तांतरित कर सकती है। यदि कार्यपालिका श्रधिकारी यह 
अनुभव करे कि उस पर कार्य भार बढ़ गया है तो वह अपनी शक्तियों को 
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स्थायी समिति अथवा परिषद की स्वीकृति के बाद अपने किसी भी अधीनस्थ 
को सौंव सकता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के रूप में इस . श्रधिकारी 
का भ्रधिकांश समय नगरपालिका के कार्यों का निरीक्षण करने में ही व्यतीत 
होता है ।' ह मा हि 
मद्रास में कार्यपालिका श्रधिकारी राज्य सरकार के एजेन्ट के हूप:में 
कार्य करता है। वह राज्य सरकार के किसी भी कार्य को सम्पन्न करने .का 
उत्तरदायित्व सम्माल सकता है। वह नगरपालिका परिषदों का चुनाव कराता 
है, वह नगरपालिका क्षेत्र का मनोर॑जन कर अ्रधिकारी है, वह राज्य सरकार 
के बकाया करों का मूल्यांकन, संग्रह, एवं वसूली करने के लिए उत्तरदायी है । 
सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में वह राजस्व सम्बन्धी श्रभिलिख रखता है । 

(२) प्रध्यक्ष (?९56०7) --अध्यक्ष को वगरपालिका की कार्य- 
पालिका का शीषे माना जाता है। अध्यक्ष को प्राय; वे सभी कार्य करने का 
अधिकार है जो परिषद द्वारा सम्पन्त किए जाते हैं। उसके कार्यों पर सीमा 
यह, है कि वह कोई ऐसा. व्यवहार नहीं कर सकता जो कि परिंषद के प्रस्ताव 
के विपटीत जाए। साथ ही वह उन्त कार्यो क्रो. भी नहीं कर सकता है जो कि 
अधितियस के आध(र पर परिषद को अथवा अन्य किसी कार्यपालिका सत्ता 
को सम्पन्न करने चाहिए। अ्रध्यक्ष द्वारा अपने किसी भी कार्ये को श्रधीनस्थ 
प्रधिक/ रियों को हस्तांतरित क्रिया जा सकता है। वह उन कार्यों को किसी 
को हस्तांतरित नहीं कर सकता जिनके लिए परिषद हारा मना किया गया 
है । मद्रास और उत्तर प्रदेश में श्रध्यक्ष को यह श्रधिकार है कि वह उपाध्यक्ष 
की शक्ति एवं कार्यों के. क्षेत्र को समय-समय पर बदलता रहे । बिहार एवं 
उडीसा में अध्यक्ष अपनी शन्दि को उपाध्यक्ष श्रथवा अन्य किसी भी पार्षद को 
सौंप सकता है। शक्ति का हस्तांतरण भ्रथवा उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
प्र परिषद की स्वीकृति ली जानी चाहिए। शक्ति के हस्तांतररा का विषय 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसकी प्रक्रिया में ऐसे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो 
कि स्थानीय स्तर पर अनेक मतभेदों के कारण बन जाएं। मि० सहाय के 
कथनानुसार यवि अध्यक्ष उन लोगों के कार्य से सन्तुष्ट नहीं है जितको कि 
शक्ति सौंपी गई है तो उसे उस शक्ति को वापस लेने के लिए एक गुट बनाना 

्श गे १ ॥ न 

 अ अमरीकी पद्धति के आधार पर अध्यक्ष के पद को दो भागों में वर्गीक्रत 

किया जा सकत। है। ये हैं--शक्तिहीन अ्रध्यक्ष और शक्तिशाली अध्यक्ष । 
शक्तिहीन भ्रध्यक्ष [ शब्क शिरअंतथा। 4-शक्तिहीन अध्यक्ष का 

काननी प्रावधान उन राज्यों में रखा जाता है कस कार्यपालिका शक्ति 

स्थायी समिति में अथवा कार्यपालिका अधिकारी में लत की जाती है। 

कानूनी रूप से शक्तिहीन अंध्यक्ष की इस व्यवस्था में अध्यक्ष से केवल एक 

सीमित कार्य लेने की श्राशा की जाती है। उसे केवल मुख्य कार्यपालिका 
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अधिकारी के कार्यों पर सामान्य पर्यत्रेज्षण रखना होता है | बम्बई में जहां पर 
कि कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य स्थायी समिति एवं कार्यपालिका अधिकारी को 
सौंपे गये हैं, अध्यक्ष के पास कुछ धंकटकालीन शक्तियां होती हैं जिनके आधार 
पर वह फिसी भी कार्य को रोकने अथवा निर्देशित करने का कार्य कर 
सकता है। लोकहित के लिए किए गए इस प्रकार के सभी कार्यों एवं कारणों 
की रिपोर्ट स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिये । वह परिषद के 
सभी प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है | परिषद की बैठकों 
में सदस्यों द्वारा यदि उससे कोई प्रश्न पूछा जाये तो उसे जवाब देना होता 
है । उसे परिषद की मांग पर नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित सभी अनु- 
मान, तथ्य एवं अन्य पत्रों की प्रतिलिपियां परिषद में प्रस्तुत करनो होती हैं २ 
यदि राज्य सरकार अथवा उसका कोई अधिकारी नगरपालिका सरकार के 
बारे में कुछ पूछताछ करता है तो श्रध्यक्ष का यह कत्त व्य है कि वह उसका 
संतोषजनक जवाब दे । वह जिलाधीश एवं श्रायुक्त के सम्मुख सभी आव- 
श्यक् निर्णायों एवं परिपत्रों को प्रस्तुत करता है । इन समी कार्यों एवं उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करते समय वास्तविक कार्यपालिका अधिकारीद्वारा उसकी 
सहायता की जायेगी । 


जिन नगरपालिकाओं में पृथक कार्यपालिका अंग के लिए कोई प्राव- 
धान नहीं होता वहां अ्रध्यक्ष मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य 
करता है तथा उन सभी कार्यो को सम्पन्न करता हैं जिन्हें करने के लिए परि- 
घषद उसे निर्देशित करे | अध्यक्ष के कार्यों पर सीमा रहती है और वह स्वेच्छा 
एवं वास्तविक स्वतन्त्रता का बहुत कम प्रयोग कर पाता है। उसका निर्वाचन 
एवं पुनतिर्वाचन. परिषद द्वारा किया जाता है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के 
रूप में डेमोक्लीज की तलवार उसके सर पर सदा लटकती रहती है । ऐसी 
स्थिति में अध्यक्ष का पद वास्तविक शक्तियों का अधिष्ठ ता नहीं हो सकता । 
यही कारण है कि इस प्रकार की कार्यपालिका को शक्तिहीन अध्यक्ष की व्यव- 
स्था कहा जाता है । सन्‌ १६१६ से लेकर १६३० तक के काल में सामान्य 
रूप से इसी प्रकार की कार्यपालिका .का प्रचलन था। सम्मवतः नगरपालिका 
सरकार की असफलताओं के लिए मुख्य रूप से यही उत्तरदायी रहा है । छोटी 
नग्रपालिकाओं में जहां पर कि अलग से कार्यपालिका नियुक्त नहीं की जा 
सकती अथवा उन राज्यों में जहां पर कि कार्यपालिका अधिकारी के लिए 
प्रावधान ही नहीं है इस प्रकार की कार्यप।लिका अश्रब भी कार्य कर रही है । 

शक्तिशाली अध्यक्ष [ छ7णा३ 77९50०॥ ]--जहां पर अध्यक्ष के 
पद पर गर अधिकारी एवं राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वहां 
उसकी शक्तियों का प्रश्न बड़ा जटिल बन जाता है। ऐसी स्थिति में शक्तिहीन 
भ्रध्यक्ष श्रत्यन्त निक्करमा सिद्ध होता है । मध्य प्रदेश के अनुमव के आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि ऐसे प्रशासन में कार्यकुशलता का श्रमाव रहता है 
और स्थानीय सरकार उस समय तक महत्वहीन सी प्रतीत होती - है जब तक , 
कि उसमें वाछतीय सुधार न. कर. दिए जाए। मध्यप्रदेश में ज्यों ही इस प्रकार 
के सुधारों की आवश्यकंता प्रतीत हुई वहां १६३६९ के झधिनियम द्वारा शअ्रध्यक्ष 
के रूप में शक्तिशाली कार्यपालिका बनादी गईं | अब, मध्यप्रदेश की नृगर- 
पालिकाओं का अध्यक्ष इंगलेण्ड के मेयर की मांति परिपद का एक सम्माननीय 


२४४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


अध्यक्ष मात्र नहीं है ग्रौर त ही उसकी स्थिति मेयर परिषद के अधीन प्रम- 
रोकी नगरों के मेयर जैसी है। वास्तव में उसकी स्थिति इन दोनों के बीच 
की ही है । वह प्रत्यक्ष मत द्वारा चुना जाता है, परिषद का एक सदस्य है एवं 
उसका नेता है तथा एक मुख्य कार्यपालिकां श्रधिकारी है। 


शहर का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण उसे पर्याप्त शक्ति 
एवं सम्मान प्राप्त होता है । वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण 
पार्षदों की कृपा पर निर्भर नहीं रहता । उसे दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति का 
अधिकार होता हैऔर इस प्रकार उसकी स्थिति श्रधिक सुरक्षित हो जाती है । 
यदि चुनाव के वाद परिषद में उसका स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो वह परिषद 
को भंग करने की अ्रपनी शक्ति के द्वारा उसे अपने पक्ष में कर सकता है। 
अपनी शक्ति एवं सम्मान के आधार पर अध्यक्ष एक मुख्य नीति-निर्माता एवं 
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बत गया है । सन्‌ १९४७ के अधितियम ने उसे 
श्रनेक स्वतन्त्र शक्तियां प्रदान की हैं जिनका प्रयोग वह परिषद के हस्तक्षेप के 
बिता कर सकता है। कुछ मामलों में परिषद के सम्मुख अ्रपील करने का 
प्रवधान भी रखा गया है। संकरटकाल के समय अ्रध्यक्ष परिषद की कुछ 
शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है। यदि परिषद किसी मामले को छः 
महीने के भ्रन्दर-अ्रन्दर उसके सम्मुख न रख सके तो वह उत विषयों पर अधि- 
नियम के अ्रधीत बनाए गए नियमों के अनुसार काये कर सकता है। वह 
चालीस रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी पदों पर नियुक्तियां कर 
सकता है। | 
वित्तीय क्षेत्र में वह एक मुख्य परामशंदाता होता है । यद्यपि वजद वित्त 
समिति द्वारा तैयार किया जाता है, किन्तु इस पर इसका पर्याप्त प्रमाव रहता 
ही है। वह मुख्य कार्यपालिका अ्रधिकारी है इसलिए नियुक्ति, 'पदविमुक्ति 
आदि से सम्बन्धित परिषद की शक्तियां उसी के हारा काम में लाई जाती हैं । 
बह श्रपने शहर का प्रथम नागरिक होता है और इस रूप में उसे पर्याप्त 
सामाजिक सम्मान प्राप्त रहता है। उत्तकी स्थिति एक ईष्यजिनक स्थिति है 
झौर प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले में वह नगर परिषद का वैयक्तिकरण करता है। 
इस प्रकार मध्य प्रदेश में एक ही व्यक्ति में शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का 
संयोग कर दिया गया है जो कि निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है । न 
व्यवेस्था में राजनैतिक व्यक्तित्व पनपता है. और शक्ति उन अनेक पार्षदों के 
हाथ में नहीं रह पाती जो उसे जब चाहें तब हटा दें। 
इस व्यवस्था के अपने कुछ नुकसान भी हैं। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यद्यपि 
भ्रष्यक्ष परिषद के सदस्यों से स्वतन्त्र हो जाता है, किन्तु फिर भी समस्या यह 
रहती है कि विधायी एवं कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों को श्रलग-अ्रलग नहीं 
किया जा सकता और जब तक परिषद में अध्यक्ष का बहुमत न होगा तक तक 
वह अपने कार्यो को किस श्रकार सम्पन्न कर सकेगा ? 
उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था को श्रपनाया गया है जो कि मध्य 
प्रदेश और मद्रास की व्यवस्थाओं के बीच एक समझौता है। सन्‌ १६५४ के 
अधिनियम के वाद वहां अध्यक्ष को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष हृप से चुना जाता 
है। उसे उपाध्यक्षों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। यदि परिषद हा 
अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का अ््ताव पास कर दिया जाए तो यह निशय 
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करना राज्य सरकार पर छोड़ दिया गय्रा है कि अध्यक्ष को त्यागपत्र देना 
चाहिए अश्रथवा परिषद को भंग करने की उसकी सिफारिश मान लेनी 
चाहिए। वास्तव में उसकी स्थिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की स्थिति से कम- 
जोर है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि मद्राय की तरह ही कार्यपालिका अधिकारी 
रहता है किन्तु फिर भी अध्यक्ष के पास कुछ कार्ययालिका शक्तियां होती हैं । 
संकटकाल में भ्र।वश्यक अस्थायी सेवक उसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं । 
जहां कहीं कार्यपालिका अधिकारी नहीं होता वहां कनिष्ठ अधिकारी भी 
इसके द्वारा नियुक्त किए जासे हैं। कार्यपालिका अ्रधिकारी द्वारा स्थायी निम्न 
श्रंणी स्टाफ के सम्बन्ध में जो संकटकालीन कार्यवाही की जाती है उप्तके 
विरुद्ध श्रष्यक्ष द्वारा अपीलों की सुनवाई की जाती है । संक्षेप में उसके पास 
में वे सारी शक्तियां होती हैं जो स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी 
गई हैं । ः 

श्रध्यक्ष की इस व्यवस्था के सफल कार्य-संचालन के बारे में अनेक 
सन्देहात्मक प्रश्न उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्‍या एक निर्वाचित कार्ये- 
पालिका नागरिक प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है ?? क्या 
इस व्यवस्था को बड़े और छोटे शहरों में प्रशासल की सरल एवं सुगम सम- 
स्थाओं के साथ एकरूप में अपनाया जा सकता है? क्या श्रध्यक्ष उन 
व्यक्तियों, हितों एवं दलों को सन्तुष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा. जिन्होंने 
उसे इस पद पर पहुंचाया है ?--इन सभी प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक जवाब ही 
अध्यक्ष के पद को न्यायोचित सम्मान प्रदान करा पाएगा । 


देहाती स्थानीय सरकार की सत्ताएं 
[प॥6 4००5 ० एज 7.0८४ 60९. ] 


देहाती स्थानीय सरकार के विभिन्‍न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के 
लिए अधिकारी एवं गैर-अधिकारी दोनों ही प्रकार के कार्यकर्त्ताओं का योग- 
दान स्वीकार किया जाता है। पंचायत समिति एंव जिला परिपद स्तरों पर 
विभिन्‍न सत्ताए अपने दायित्वों को पूरा करती हैं । 
. सरपंच की स्थिति एवं कार्य (ए0क्नपतंण्तय धाते॑ ज्पालांगणा5 
5कएशाला )--प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सभापति होता है जिसे सरपंच 
हते हैं । इसक। निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से किये। जाता है। वह पंचायत की मुख्य कार्यपालिका सत्ता के रूप में कार्य 
करता है। वह पंचायत के फण्ड की रक्षा के लिए उत्तरदायी है | साथ ही वह 
उचित लेख एवं अभिलेख भी रखता है। वह पचायत की बैठकें बुलाता है और 
उनकी भ्रध्यक्षता करता है। वह पंचायत के नाम पर धन प्राप्त करता है तथा 
भुगतान करता है। वह पंचायत का बजट तैयार करता है तथा पंचायत 
सप्तिति द्वारा उसे स्वीकृत कराता है। वह पंचायत क्षेत्र में किए जाने वाले 
कार्यों पर पर्यवेक्षण रखता है तथा राजस्व के संकलन की देख-रेख करता है । 
पंचों एवं सरपंच को जो विभिन्‍न कायें मिले हुए हैं उनका व्यावहारिक 
अध्ययन करने के बाद सादिक अली समिति ने यह बताया कि सरपंच पंचायत 
के मामलों में श्रधिक रुचि नहीं लेते; केवल शिक्षित पंचों ने ही पंचायत के 
कार्यों में थोड़ी रचि दिखाई किन्तु ऐसे पंचों की संख्या बहुत कम थी। यह 
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प्रधान चुन लिया जाये तो वह उपन्सरपंच नहीं रह पाता । यदि किसी पंचायत 
के सरपंच को प्रधान के पद पर चून लिया जाए तो वह उसी दिन से सरपंच 
नहीं रह जाता। उसके स्थान पर दूसरा सरपंच चुना जायेगा और उस समय 
तक वह केवल नाममात्र के लिए सरपंच वना रहेगा । इस काल में वह पंचायत 
के विषयों के प्रशांसन में कोई कार्य नहीं करेगा तथा पंचायत की बैठकों में 
भांग नहीं लेग। ।॥ वह सरपंच के रूप में श्रपने समस्त उत्तरदायित्वीं को उप-- 
सरपच को सौंव देग। जो कि पंचायत समिति में जाकर उसके सदस्य के रूप 
में वैठेगा और अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा । जब तक नए सरपंच 
का चुनाव नहीं होता उस बीच यदि प्रधान को उसके पद से हटा दिया 
जाएगा तो वही पुतः सरपंच बन जायेग।। प्रधाव अथवा उप-प्रेवान के पद 
का कार्यकाल, सम्बन्धित पंचायत समिति के साथ सह-विस्तारी ((०-र&एशा- 
8४८) होगा । प्रधाव या उप-प्रधान का पद सभय से पूर्व रिक्त हो जाने की 
स्थिति में जो नया व्यक्ति आएगा वह शेष काल के लिए ही उस पद पर 
रहेगा । 
प्रधान के निर्वाचत के लिए जिलाघीश अ्रथवा श्रतिरिक्त जिलाघीश 
के सभापतित्व में सम्रिति की बैठक बुलाई जाती है । राजस्थान पंचायत 
समिति तथा जिला परिषद (तृतीय संशोधन) अध्यादेश १६६० की धारा २ 
(क) के अनुसार अ्रव जिले के एस० डी० एम० तथा सिटी मैजिस्ट्रेंट आदि 
को भी समापति बनाया जा सकत। है। एक नवीन उपवन्ध के अनुसार जब 
सरपंच को प्रधान चुत लिया जाता है तो उसकी जगह पर नए सरपंच का 
चुवाव नहीं किया जाएगा वरन्‌ उप-सरपंच ही उसके पद का काये भार 
सम्माल लेग। । प्रधान एवं उप-प्रधान को यह अ्रधिकार है कि वह पंचायत 
समिति को लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकता है। यह त्याग पत्र उसी 
तिथि से प्रभावशील मान्ता जाएगा जबकि वह विकास अश्रधिकारी को प्राप्त 
हुआ था । 
पंचायत सभिति के प्रधान को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम, वह 
पंचायत समिति की वैठक बुलाता है, उसका सम।पतित्व करता है तथा 
सदस्यों में काम बांटता है । दूसरे, वह पंचायत समिति के समस्त अभिलेखों 
को देख सकता है । तीसरे, पंचायत के कार्यों में पहल की भावना एवं उत्साह 
उत्पन्न करने के लिए उसके द्वारा प्रोत्साहत दिया जाएगा । पंचायतों द्वारा 
उत्पादन के कार्यक्रमों एवं योजनाश्रों के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास्रों में यह 
पथ-प्रदर्शन करेगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्णो संगठन पैदा करने में सहा- 
यता करता है । चौथे, पंचायत सनिति एवं उसकी स्थायी समितियों द्वार। जो 
निशेव रा संकल्प किए जाये उनको क्ियान्वित करने के लिए. वह खण्ड के 
कृमचारियों एवं विकास आदि के अधिकारियों पर नियन्त्रण रखेगा। पांचवे 
अधिनियम हरा उसे सौंगी गई समस्त शक्तियों का उपयोग एवं कार्यो का 
संचालन करेग, ।इन सभी कार्यों को प्रधान अपनी स्वेच्छा से सम्पन्न करता 
है । उसके कार्यों में कुछ ऐसी शक्तियां भी आती हैं जिनका प्रयोग वह संकट 
काल में विकास अधिकारी के परामर्श से करता है। इस दृष्टि से उसकी 
प्रथम शक्ति यह है कि वह ऐसे किसी भी सावेजतिक निर्माण कार्य के निस्पा- 
दन के लिए निर्देश दे सकता है जिसके लिए उक्त पंवायत समितिं यां उसकी 
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भी कहा जाया है कि पंचायत-की कम शक्ति एवं स्तर -के कारण इसके सदस्यों 
ने कार्यवाहियों में कम रूचि दिखाई । किसी-क़िसी पंचायत में जब सरपच पद 
पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ जाता है तो पंचों का उत्साहपूर्ण योगदान नहीं 
उभर पाता । सरपंच का पंचायतों की कार्यवाही में योगदान अत्यन्त प्रमावशील 
रहा है। सरपंच द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें ऐसे कार्यों की संख्या 
कम होती है जिन्हें वह पंचायत के ,अध्यक्ष के रूप में करता हैँ। किन्तु ऐसे 
कार्यों की संख्या अंधिक होती है जिन्हें वह - पंचायत समिति के सदस्य के रूप 
में करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि एक मजबूत स्थितिव्गला 
'सरपंच जिसके सामने जनमृत का अवरोघ नहीं होता और जो अपने साथियों 
से नहीं डरता, अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है। सरपंच यदि कोई 
विशेष राजनैतिक भावना रखता है तो वह पंचायत के लिए उपयोगी काम 
नहीं कर पाता । सरपंच के पद को कानूनी रूप एवं श्रौचित्य प्रदान करने 
लिए सादिक अली समिति ने सुभझाया कि पंचों को अधिक सक्रिय ववार 
जाए, उनमें यह विश्वास पैदा किया जाए कि उनके द्वारा की गई पहल र 
दबाया नहीं जाएगा । पंचों एवं सरपंच के कार्यों में सुधार लाने के लिए साटि 
अली समिति ने कई सुझाव प्रस्तुत किए । उसका कहना था कि गलती क 
वाले सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का यन्त्र बहुत दूर रहता है अर्थात्‌ 
राज्य स्तर पर है। इन कार्यकर्त्ताश्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाला : 
जिला स्तर परं होन। चाहिए । दूसरे, पंचों के प्रेशिक्षण पर पर्याप्त जोर | 
जाता चाहिए। तीसरे, कानून के अनुसार यह निर्धारित करना चाह़ि 
निर्वाचित प्रत्येक पंच कभ से कम साक्षर हो श्रर्थात्‌ वंह लिख और पढ़: 

यह कार्य वह पंच के रूप में अपने चुनाव के एक साल के अन्दर-प्रत 

कर सकता है । इस प्रावधान के द्वारा उनमें ज्ञन-प्राप्ति की अनिवायता 

होगी । चौथे, एक सचिव की नियुक्ति करके सरपंच को रुपये पैसे * 
उत्तरदायित्व से तथा लेखे ग्रादि रखने के दायित्वों से मुक्ति प्रदान * 
चाहिए । : वि न 
खण्ड स्तर की संत्ताय 
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प्रधान चुन लिया जाये तो वह उप-सरपंच नहीं रह पाता ॥ यदि किसी पंचायत 
के सरपंच को प्रधान के पद पर चुत लिया जाए तो वह उसी दिन से सरपंच 
नहीं रह जाता । उसके स्थान पर दूसरा सरपंच चुना जायेगा और उस समय 
तक वह केवल नसाममात्र के लिए सरपंच बना रहेगा । इस काल में वह पंचायत 
के विषयों के प्रशासन में कोई कार्य नहीं करेगा तथा पंचायत क्री वेठकों में 
भांग नहीं लेग। । वह सरपंच के रूप में अपने समस्त उत्तरदायित्वीं को उप- 
सरपच को सौंप देग। जो कि पंचायत समिति में जाकर उसके सदस्य के रूप 
में बैठंगा और अपथो पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा । जब तक नए सरपंच 
का चुनाव नहीं होता उस बीच यदि प्रधाव को उसके पद से हटा दिया 
जाएगा तो वही पुनः सरपंच वन जायेग।। प्रधान श्रथवा उप-प्रेवान के पद 
का कार्यकाल, सम्बन्धित पंचायत समिति के साथ सह-विस्तारी ((०-८८ाव- 
8४५७) होगा। प्रधात या उप-प्रधान का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाने की 
स्थिति में जो नया व्यक्ति आएगा वह शेष काल के लिए ही उस पद पर 
रहेगा । 
प्रधान के निर्वाचत के लिए जिलाधीश अथवा श्रतिरिक्त जिलाघीश 
के सभापतित्व में सम्रिति की वैठक बुलाई जाती है । राजस्थान पंचायत 
समिति तथा जिला परिषद (तृतीय संशोधन) अ्रध्यादेश १९६६० की घारा २ 
(क) के अनुसार अब जिले के एस० डी० एम० तथा सिटी मैजिस्ट्रोट आदि 
को भी समापति बनाया जः सकत। है। एक नवीन उपबन्ध के अ्रनुसार जब 
सरपंच को प्रधान चुन लिया जाता है तो उसकी जगह पर नए सरपंच का 
चुनाव नहीं किया जाएगा वरन्‌ उप-सरपंच ही उसके पद का कार्य भार 
सम्भाल लेग। । प्रधान एवं उप-प्रधान को यह श्रधिकार है कि वह पंचायत 
सभिति को लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकता है। यह त्याग पत्र उसी 
तिथि से प्रभावशील माता जाएगा जबकि वह विकास अ्रधिकारी को प्राप्त 
हुआ था । 
पंचायत समिति के प्रधान को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम, वह 
पंचायत समिति की बैठक बुलाता है, उसका समापतिंत्व करता है तथा 
सदस्यों में काम बांटता है । दूसरे, वह्‌ पंचायत समिति के समस्त अभिलेखों 
को देख सकता है । तीसरे, पंचायत के कार्यों में पहल की भावना एवं उत्साह 
उत्पन्न करने के लिए उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा । पंचायतों द्वारा 
उत्पादन के कार्येक्रमों एवं योजनाओं; के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों में यह 
पथ-अ्रदर्शेन करेगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्ण संगठन पैदा करने में सहा- 
यता करता है । चौथे, पंचायत समित्ति एवं उसकी स्थायी समितियों छारा जो 
तिएय का संकल्प किए जायें उतको क्रियान्वित करने के लिए वह खण्ड के 
कर्मचारियों एवं विकास श्रादि के अधिकारियों पर नियन्त्रण रखेगा । पांचवे 
अधिनिवम द्वारा उस्ते सौंपी गई समल्‍्त शक्तियों का उपयोग एवं कार्यों का 
संच[लन करेग, ।इन सभी कार्यो को प्रधान अपनी स्वेच्छा से सम्बन्न करता 
है । उसके कार्यों में कुछ ऐसी शक्तियां भी आती हैं जिनका प्रयोग 'बह संकट 
काल में विकास अधिकारी के परामश से करता है। इस दृष्टि से उसकी 
प्रथम शक्ति यह है 'कि वह ऐसे किसी भी सावेजनिक निर्माण कार्य के निस्पा- 
दन के लिए निर्देश दे सकता है जिसके लिए उक्त पंवायत समिति यां उसकी 
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किसी स्थायी समिति की स्वीकृति श्रपेक्षित है तथा जिसका तुरन्त निस्पादन 
किया जान। उसकी राय में सार्वजनिक सेवाओं के संचारण तथा जनता की 
सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरे, वह उचित कारणों के श्राधार पर किसी 
भी कार्य के संच;/लत को बन्द कर सकता है । उसे इन कारणों का अभिलेख 
रखना होगा ।,तीसरे, जिला परिषद की स्वीकृति के बाद यह पंचायत समिति 
के किसी भी कीयंक्रम में परिवर्तत कर सकता है। इन दोनों ही प्रकार के 
कार्यों के श्रतिरिक्त प्रधान के कुछ श्रन्य कार्य भी होते हैं। वह प्रत्येक वर्ष के 
भ्रन्त में उस वर्ष के दौरान विकास अ्रधिकारी के कार्ये के सम्बन्ध में जिला 
विकास अधिकारी को एक गुप्त पतिवेदन भेजेगा । जिला विकास अ्रधिकारी 
उप्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपने गुप्त प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार के 
पास भेजेगा । 

जब प्रधान का पद रिक्त हो जाए तो पंचायत समिति का उप-प्रधान, 
उस समय तक प्रधान की शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का सम्पादन करता है 
जब तक कि नया प्रधान न चुना जाए। जब प्रधान को किसी कारणवश 
निलम्बित कर दिया जाये श्रथवा छुट्टी पर जाने के कारण वह श्रनुपस्थित 
हो तो उसके कार्यों का सम्पादन उप-प्रधान ढ्वारा किया जायेगा । यदि 
संयोगवश प्रधान एवं उप-श्रधान दोनों ही समिति की बैठक में उपस्थित न 
हों तो उनकी शक्तियां पंचायत समिति हारा निर्वाचित किसी भी सदस्य को 
दी जा सकती हैं | इस प्रकार निर्वाचित सदस्य श्रस्थायी प्रधान कहलाएगा 
तथा वह किसी नये प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन न होने तक तथा 
उप्के द्वारा पद ग्रहण न कर लेने तक श्रथवा या तो प्रधान या उप-प्रधान के 
छुट्टी से लौट न झ्राने तक या अपने पद पर बहाल न कर दिए जाने तक 
निर्धारित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के श्रधीन प्रधान की शक्ति एवं क्यों का पालव 
करता रहेगा । 

राज्य सरकार ने अपने २० फरवरी १६६० की विज्ञप्ति संख्या ए० 
फ० ४५ (१७३) ८१ को डी०/डी०डी०/५६ के अनुसःर श्रस्थायी प्रधान के 
इस अधिकार पर रोक लगः दी है कि वह पंचायत समिति के किसी कर्मचारी 
की नियुक्ति, तरक्की, दण्ड देना या गुप्त प्रतिवेदन लिखता आदि श्रधिकारों 
का प्रयोग कर सके । 

पंचायत समिति के प्रधान की शक्तियां एवं अधिकार पर्याप्त विस्तृत 
हैं । ऊपर उसके जिन कार्यो का उल्लेख किया गया है उनके 20% 
प्रधान कुछ अन्य कार्य भी करता है; जैसे पंचायत समिति का निर्माण होने के 
तुरन्त बाद ही वह उप-प्रधान के ही के लिए उसकी वबंठक कि 
है। वह निर्धारित त्तरीके से सदस्यों को शपथ दिलाता है । पचायतों दा र्क 
अपील तथा रिपीर्टों के निपटारे में अधिक समय न लगे इसकी व्यवस्था गा 
है। वह पांच हजार रुपए से ज्यादा रकम के तमाम चैकों पर प्रति ० अअक 
((०ण्पाटा अं8प्रथ८) करता है और यदि उसकी राय में किसी गा 
का भुगतान पंचायत समिति के हित में नहीं है तो वह ऐसे भुगतान की 28 
देगा तथा उस मामले को पंचायत समित्ति श्रथवा स्थायी समिति के 3 
पेश करेगा । पंचायत समिति का प्रवावन समय-समय पर अपने क्षत्र कार्य ५, 
चायतीं में देख चर कितनी सक्रियता से के 
पंचायतों में जाकर यह देखता है कि उनके सरपंच कितनी 
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कर रहे हैं तथा वे पंचायत समिति तथा स्थावी समिति की बैठकों में वियमित्र 
रूप से शामिल होते हैं श्रथवा नहीं । यदि सरपंचों को अ्रपने कार्यो में रचि त 
हो तो प्रधान उनके घर जाकर श्रथवा पंचायतों में मिलकर उनको प्रोत्साहित 
करता है । वह इस प्रकार का वातावरण बनाने में सहायता देता है जिसमें 
कि पंचायत समिति के साधनों का उपयोग क्षेत्र के विकास कार्यों में अधिकतम 
सीमा तक हो । वह यह भी देखता है कि कर्मचारियों अथवा सदस्यों के भत्तों 
पर श्रधिक खर्च तो नहीं हो रहा है। वह पंचायत समिति द्वारा वितरित किए 
गए ऋण तथा अनुदानों के उचित प्रयोग की देखभाल करता है और इसके 
लिए वह तमाम योजनाप्रों से अपना निकट सम्बन्ध रखता है। प्रधान यह भी 
देखता है कि पंचायतें नियमानुसार ग्राम सभाओं का श्रायोजन कर रही हैं 
अथवा नहीं ताकि लोगों को विकास कार्यो में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित 
किया जा सके श्रौर उनमें जिम्मेदारी के भाव पैदा किए जा सके । उसके द्वारा 
यह भी देखा जाता है कि पंचायत के महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम समाश्रों का 
कितना योग है। 


विकास श्रधिकारी की स्थिति तथा कार्य (प॥6० 90507 थ्याएे 
गधालांणाड ७ ध78६ <07॥:27)--प्रत्येक पंचायत समिति में एक मुख्य 
कार्यपालिका अधिकारी होता है, जिसे विकास अधिकारी कहा जाता है। 
विकास अधिकारी के अतिरिक्त कुछ अन्य विस्तार अधिकारी (छाध्याज्नंणा 
(0०25४) तथा लेखा लिपिक (4०८०००४४ (४७7८5) होते हैं। विकास 
अधिकारी विस्तार अ्रधिकारियों की टीम के माध्यम से पंचायत समिति के 
निर्णायों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। वह पंचायत समिति 
स्टाफ का अध्यक्ष होता है तथा कार्यालय के अ्रध्यक्ष के रूप में कार्य करता 
है.। साथ ही पंचायत समिति के प्रतिदिन के प्रशासन को संचालित करता है। 
विकास अधिकारी प्रधान के प्रशासकीय नियन्त्रण में काये करता है। विकास 
अधिकारी के पद प्र राज्य प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को नियुक्त किया 
जाता है । राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही विकास अधिकारी 
(860०८ ए6६००फुक़थ्ा 00८०) के पद को पर्याप्त महत्व प्रदात किया 
है । प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि इस पद पर वरिष्ठ एवं 
अनुभवी अआ्रादमियों को रखा जाए । पचायती राज की स्थापना के बाद सर 
कार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधि- 
कारियों को ही पंचायत समिति में विकास अधिकारी बनाया जाए । दस पदों 
को राजस्थान तहसीलदार सेवा के लिए सुरक्षित रखा गया है। विकास 
अधिकारी को पंचायत समिति क। मुख्य कायंपालिका अ्रधिकारी मी कह सकते 
हैं । इस पद पर राज्य प्रशासकीय सेवा के श्रधिकारी को नियुक्त करने के पीछे 
कई कारण थे । प्रथम, एक संस्था का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जो कि 
स्थानीय प्रशाप्तन एवं खण्ड के विकास के लिए उत्तरदायी है तथा जिसे पर्याप्त 
धन खर्च करने को शक्तियां प्राप्त हैं वह पर्याप्त उच्चस्तर एवं सत्ता का अधि- 
कारी होना चाहिए । दूसरे, यह आवश्यक है. कि पंचायत समितियां ऐसे अधि- 
कारी की सेवाए प्राप्त करें जो कि उनके निर्णायों को क्रियान्वित करने के 
लिए अंपनी सत्ता का प्रयोग कर सके ) पंचायत समितियां केवल विकास 
अभिकररण ही नहीं है वे प्रशासन की भी इकाईयां हैं श्लौर इसलिए मुख्य कार्य- 
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पालिका अ्रधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसे प्रशासनिक श्रनुभव प्राप्त हो । 
तीसरे, राज्य प्रशासकीय सेवा का अधिकारी पंचायत समिति के कार्यों का दूसरे 
विभागों के साथ अच्छा समन्वय कर सकेगा और. श्रन्य अश्रमिकरणों, विशेष 
रूप से राजस्व श्रमिकरण के साथ सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बना सकेगा। वह 
स्टाफ के ऊपर प्रभावश,ली प्रशासकीय नियन्त्रण रखने की स्थिति में होगा । 
चौथे, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि मुख्य कार्यपालिका' अधिकारी बिता किसी 
हीनता की भावना के कार्य करेगा तथा प्रशासकीय एवं बिकास से सम्बन्धित 
सभी विषयों में पंचायत समिति को विशेषज्ञतापूर्ण परामश्श देने के अपने कर्तव्य 
को बिना किसी हिचक के व विश्वासपूर्वकें सम्पादित करेगा । पाँचवें, यह 
सोचा गया कि यदि त्रिकास अधिकारी के पद के लिए श्रलग से स्तर रखा 
जाए तो उसका पद भकेले में पड़ जाएगा और उसमें उन्नति के अवसर 
सीमित हो जाएगे । 

विकास अधिकारियों के कार्यों का व्यावहारिक अध्ययन करने के बाद 
सादिक अली समिति मे बताया कि राज्य प्रशासकीय सेवा के अ्रधिकारी को 
विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के विरुद्ध कई तक प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं | प्रथम, इन अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी रूप 
से अपना भविष्य नहीं बनाना होता। वे विकासअधिकारीके पद पर नियुक्त होकर 
यही सोचते रहते हैं कि इस पद पर वे केवल कुछ समय ही कारये करेंगे । यही 
कारण है कि वे मनोयोगपूर्णा काम नहीं कर पाते | दूसरे, इन ग्रधिकारियों 
को अ्रपनती स्थिति के बारे में बहुत श्रसन्‍्तोष रहता है | वे इस वात से नाखुग 
रहते हैं कि उनको न्यायाधीश या अन्य प्रशासकीय पद से विकास अधिकारी 
के पद पर क्‍यों स्थानान्तरित किया गया। तीसरे, ये अधिकारी परिवर्तित 
परिस्थितियों के प्रति आसानी से समायोजित नहीं हो पाते और इस अकार 
समायोजन की अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं । कुल मिलाकर सादिक 
अली समिति इन तर्कों की सत्यता से सहमत नहीं थी। उसके मतानुसार 
विकास अधिकारी का कार्य कोई सरल काये नहीं होता । उसकी सफलता एवं 
असफलता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है; जैसे-प्रधान का दृष्टिकोण, पंचा- 
यत समिति का राजनीतिक रूप, विस्तार, अधिकारियों की योग्यता एवं उच्च 
अधिकारियों से प्राप्त समर्थन, निर्देशन तथा सहानुभूति | विपरीत तत्वों का 
मिश्रण प्राय: श्रेष्ठ एवं संलग्न अधिकारी को भी असंफल वना सकता हैं ।* 


विकास अधिकारी को अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रथम, वह श्रवान तया 
स्थायी समितियों के अ्रध्यक्षों की हिंदायतों के अधीन, पंचागत समिति तथा 
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स्थानीय सरकार के अधिकारी २५१ 


स्थायी समिति की बैठकों के लिए नोटिस जारी करेगा । दूसरे, बह ऐसी समस्त 
बैठकों में उपस्थित रहेगा तथा उनके कार्यो. का विवरण अभिलिखित एवं 
संच,रित करेगा । तीसरे, वह इन बैठकों के विचार विभश्शों में माग लेगा । 
चौथे, वह्‌ पंचायत समिति के खजाने में से धन निकलेगा तथा वितरित 
करेगा । यहां प्रधात द्वारा उसकी शक्ति पर सीमा लगा दी गई है। प्रधान 
लिखित में कारण बताते हुए ऐसे किसी भी भुगतान को रोक सकता है। 
पांचवें, पंचायत समिति की पूर्व स्वीकृति के अधीन व उसके लिए तथा उसको 
ओर से संविधाग्रों को निस्पादित करेगा । छठे, पंचायत समित्ति के लिए व 
उसकी ओर से समस्त पन्नों व. दस्त/वेजों को हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित 
करेगा । सातवें, पत्रायत समिति के लेखाओों की परीक्षा के दौरान ध्यान में 
लाई गई या लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में बतलाए गए किसी भी दोष या अनि- 
यमितदा को दूर करने के लिए कदम उठाएगा । श्राठवें, वह पंचायत समित्ति 
के धन या अन्य सम्पत्ति के क्षम्बन्ध में कपट, गब॒न, चोरी या हानि, समस्त 
मामलों की अविलम्ब रिपोर्ट करेगा । नवें, वह राज्य सरकार, जिला परिषद 
या इस सम्बन्ध में प्ररघिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को पंचायत समिति या 
उसकी सी स्थायी समिति की बैठक में पारित संकल्पों की व का्यंवाहियों 
की प्रतिलिपियथों तथा उनक्ने द्वारा श्रपेक्षित श्रन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां 
या उनके अंश पेश करेगा। दसवें, वह विकास सम्बन्धी कार्य के लिए उपयोगी, 
स्वेच्छापूर्ण संगठनों का गठन करने में तथा उनके कार्यक्रमों को (जो कि 
पंचायत समिति द्वारा निर्धारित स्थूल नीति के अनुरूप हों एवं पंचायत क्षेत्र 
में कृषि उत्पदवत तथा सहकारी संगठन को बढ़ाने के लिए बनाये गये हों) 

बनाने में पंचायतों की सहायता करेगा । ग्यारहवें, वह इस बात को देखेगा 
कि उ!युक्त पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजनाएं एवं कार्यक्रम कुशलता- 
पूर्वक एवं विस्तारक तरीके से सम्पन्न किये जा रहे हैं अथवा नहीं । बारहवें, 

वह इस बात का निरीक्षण करेगा कि पंचायतों ने जिन निर्माण कार्यो को 
श्रपने हाथ में लिया है वे निर्धारित स्तर के अ्रनुरूप हैं श्रशवा नहीं और उनको 
नियत समय में पूरा किया गया है भ्रथवा नहीं । तेरहवें, वह पंचायत समिति 

की ओ्रोर से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का अर्थात्‌ करों के भ्रारोपणा और 

उनकी वसूली, दिये गये ऋणों की ववूली तथा नियमित लेखाओं के संधारण 

आदि की जांच करेगा । चौदह॒वें, वह अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित 

करने की हृष्टि से पचायतों पर सामान्य परिवेक्षण एवं नियन्त्रण रखेगा । 

पंद्रहवें, वह पंचायत सम्रित्रि के कार्यपालिका सम्बन्धी प्रशासन के विषयों में 

तथा उम्रके लेखाओं एवं प्रभिलेखों सम्बन्धी मामलों में पंचायत समिति के 


8 अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों पर परिवेक्षण तथा नियन्त्रण 
रखेगा । 


यदि किसी कारणवश विकास अधिकारी पंचायत समिति या उसकी 
स्थायी समिति को किसी बैठक में उपस्थित रहने में अ्रसमर्थ हो तो उसके 
आधीन वरिष्ठतम अधिकारी जो बैठक के स्थान पर मौजूद हो ऐसी बैठक में 
उपस्थित होगा व अध्यक्षता करेगा । विकास अधिकारी एक प्रकार से पंचायत 
समिति का मुख्य सचिब (८|०0 5०ल८६४४५) होता है। पंचायत समिति 
के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है | वह 


आप म।रत म स्थाभांय लोक प्रशासन 


पंचायत समिति के नाम पर, पंचायत समिति का मुख्य कार्यपा लिका अधिकारी 
होता है । पंचायत समिति की श्रोर से किये जाने वाले सभी समभौते एवं 
करार उसी के द्वारा किये जायेंगे । पंचायत समिति के सभी पत्र उसके नाम से 
जारी किये जायेंगे । वह प्चायत समिति के अन्तगंत आने वाली सभी पंचा- 
यतों पर तिरीक्षणा एवं नियंत्रण रखेगा | पंचायत समिति के समस्त ग्रधिकारी 
एवं कर्मचारी उसके नियंत्रणा में कार्य करेंगे | वह कर्मचारियों का खंड में कहीं 
भी स्थानान्तरखण कर सकता है, उसी के द्वारा उनको ग्रवकाश प्रदान किये 
जायेंगे । विकास श्रधिकारी द्वारा उस प्रत्येक स्थायी समिति के निरणयों एवं 
संकल्पों की सूचना प्रधान को दी जायेगी, जिसका कि प्रधान सदस्य नहीं है । 
26" अ्रधिकारी को राज्य सरकार द्वारा भश्रन्य श्रधिकार भी. दिये जा 
सकते हैं । 


इस प्रकार विकास अ्रधिकारी के कर्तंव्यों एवं अधिकारों का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है । वह प्रधान एवं स्थायी समिति के श्रध्यक्ष के निर्देशानुसार, 
पंचायत समिति एवं स्थायी समितियों के सदस्यों को बैठक में शामिल होने के 
लिए नोटिस जारी करता है । वह ऐसा कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें कि 
प्रधान हारा बताये गये कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सके । वह पंचायत्त 
समिति तथा स्थायी समितियों की बैठक में उपस्थित होकर उसकी कार्येवाहियों 
को देखता एवं उन्हें लेखबद्ध करके रखता है। इस प्रकार के लेखों की प्रति- 
लिपियां वह राज्य सरकार, जिला परिषद, जिला विकास अधिकारी एवं 
सम्बन्धित जिलास्तरीय विभागीय अधिकारी को भेजता है । वह पचायतों को 
उनका बजट बनाने में सहायता देता है तथा यह देखता है कि पंचायतें श्रपने 
कोष की अतिरिक्त धनराशि को सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण, जैसे सिचाई 
के लिए तालाब, जंगल, मछली-पालन आदि कार्यों में लगाये | वह पंचायतों 
को तकनीकी सहायता एवं सलाह प्राप्त करने में सहयोग देता है तथा उन्हें 
बताता है कि घन के दुरुपयोग को बचाने के लिए तकनीकी राय का पालत 
आवश्यक है । विकास-अधिकारी पंचायत समिति के समस्त कमंचारियों के 
दौरे का कार्यक्रम स्वीकार करता है तथा उनके यात्रा-ब्यय बिलों पर प्रमा- 
णित हस्ताक्षर ((०ण्गाथ अंह्एवाण्रा०) करता है। इसके द्वारा प्रसार 
अधिकारियों को एक बार में दो माह के उपाजित अ्रवकाश की स्वीकृति दी 
जा सकती है । विकास भ्रधिकारी को कुछ संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। 
यदि विकास अधिकारी यह देखे कि पंचायत समिति का प्रधान कार्यालय में 
उपस्थित नहीं है भर क्षेत्र में आग लगने, वाढ़ आने या महामारी फैलने के 
कारण कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया है, ताकि है जन-कल्याण एवं जन- 
सुरक्षा को बनाये रखा जा सके, ऐसी परिस्थितियों में वह उन कार्यों को क्रिये 
जाने का आदेश दे सकता है, जिनको सामान्य रूप से पंचायत समिति श्रथवा 
उसकी कोई स्थायी समिति ही स्वीकार करने का अधिकार रखती है है 
विकास भ्रधिकारी द्वारा यह अ्राज्ञा भी प्रसारित की जा सकती है कि इन कार्यों 
की सम्पन्नता में होने वाला खर्चा पंचायत समिति के कोष से लिया 5 इ्स 
प्रकार के कार्यो को सम्पन्न करते ही विकास श्रधिकारी कारणों सहित उनकी 
रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के पास भेजता है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त 


करता है | 
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वह स्थायी समितियों के अ्रध्यक्षों से परामशं करके योजनाए' तैयार 
कराता है तथा उन्हें क्रियान्वित कराता है | उसके द्वारा प्रसार-अधिकारियों 
की मासिक बैठकें श्रायोजित की जाती है जिनमें वह सम्बन्धित विभागों से 
प्राप्त या पंचायत समिति द्वारा जारी किए गए आदेशों की उनको जानकारी 
प्रदान करत है । वह उनकी अध्ययन बैठकें मी आयोजित करता है, जिनमें 
उन्हें समस्त अधिनियम एवं नियमों तथा पंचायत समिति, पंचायत, सहकारी 
समिति और अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित आदेशों की जानकारी प्रदान की 
जाती है । वह स्थानीय संस्थाओं एवं प्रसार अधिकारियों के लाभ के लिए 
समय-समय पर विशेषज्ञों को बुलाता रहता है | वह वर्ष में कम से कम दो 
बार प्रत्येक ग्राम सेवक के काम का अच्छी तरह से निरीक्षण करता है। वह 
वर्ष में कम से कम एक ब्वार प्रत्येक पंचायत का निरीक्षण करके उसकी रियोर्ट 
स्थायी समिति को प्रस्तुत करता है। महिने में कम से कम एक बार वह 
देहाती रेडियो गोष्ठी के कार्यक्रम को देखता हैं। विकास अधिकारी द्वारा यह 
भी देखा जाता है कि समिति की जीप का ठीऊ तरह से प्रयोग किया जा रहा 
है श्रथवा नहीं । वह जीप के प्रयोग का एक भाह का कार्यक्रम बना कर पंचा-- 
यत समिति की बैठक में रखता है ताकि प्रधान के दौरे का कार्यक्रम भी एक 
साथ उपलब्ध किया जा सके श्रौर महिने में दी-चार दिन के लिए जीप को 
खाली रखा जा सके जिससे कि अन्य आने वाले अधिकारियों के लिये तथा 
श्रावश्यक कार्यों में प्रयोग की जा सके । 


विकास अधिकारी को वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। वह 
पंचायत समिति के आय-व्यय से संबंधित तिमाही नक्शे, जिला विकास अधि- 
कारी को समय पर प्रस्तुत करता है । वह पंचायत सभिति की आय तथा व्यय 
पर पूरी निगरानी रखता है और यह देखता है कि वसूली नियमित रूप से हो 
तथा खर्चा बजठ के अन्तगत किया जाये । वह पंचायत समिति को छः महिने 
की आय एवं व्यय का ब्यौरा तैयार करके, पंच'यत समिति के समक्ष प्रस्तुत 
करता है । पंच/यत समित्ति के हिसाबों की समय-समय पर जांच करता रहता 
है ताकि फ़िसी प्रक्र की गड़बड़ी न होने पावे । वह यह भी देखता है कि 
कोई खर्चे स्प्रीकृत धनराशि के अन्तर्गत हो रहा है श्रथवा नहीं और वह धन 
पंचायत समिति के हित में उपयोग हो. रहा है या नहीं । उसके द्वारा व्यक्तिमत 
एवं संस्थाश्रों को दिये गये ऋण का पूरा हिसाव रखा जाता है और पंचायत 
सहकारी समिति तथा राजस्व विभाग की सहायता से ऋण की वसूली की 
जाती हे हे । खाली तथा प्रयोग में आयी हुई सारी चैक बुक को अपनी व्यक्तिगत 
घुरक्षा में रखता है । वह कार्यालय अ्रध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग 
करता है। निर्माण-कार्य सम्पूर्ो होने के प्रमाण मे ओवरसियर अथवा सहा+- 
यक श्रमियन्ता के हस्ताक्षर से पैमायश के आध,र पर उप्रयोगी प्रमाण 
अध्य करता है और स्वयं भी यह्‌ प्रदर्शित करने के जिए कि इनको सही उपयोग 
निर्धारित समय में किया जा चुका है, अपने हस्पाक्षर (छ00075०7९८प7+) कर 
देता है। वह्‌ पंचायत समिति के खजान्ची एवं स्टोरकीपर की जमानत की 
रकम को वित्तीय नियमानुसार निर्धारित करता है । जित श्रधिकारियों को 
धन पेशगी दिया जाता है उनसे प्राप्ति की स्वीकृति लेता है । यदि आडेर द्वार। 
पंचायत समिति के वित्तीय नक्शे एवं श्रन्य हिसाब मांगे जाय॑ तो वह उनको 


॥॥ जप 8 5३ १॥- ॥३७ ज*|क्षप 


पंचायत समिति के नाम पर, पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालिका अ्रधिकारी 
होता है। पंचायत समिति की ओर से किये जाते वाले सभी समभौते एवं 
करार उसी के द्वारा किये जायेंगे | पंचायत समिति के सभी पत्र उसके नाम से 
जारी किये जायेंगे । वह पचायत समिति के श्रन्त्गंत भ्राने वाली सभी पंचा- 
यतों पर निरीक्षरा एवं नियंत्रण रखेगा | पंचायत समिति के समस्त अधिकारी 
एवं कर्मचारी उसके नियंत्रण में कार्य करेंगे । वह कर्मचारियों का खंड में कहीं 
भी स्थानान्‍्तरण कर सकता है, उसी के द्वारा उनको अवकाश प्रदान किये 
जायेंगे। विकास अश्रधिकारी द्वारा उस प्रत्येक स्थायी समिति के निर्णयों एवं 
संकल्पों की सूचना प्रधान को दी जायेगी, जिसका कि प्रधान सदस्य नहीं है । 
४83० श्रधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अन्य श्रधिकार भी. दिये जा 
स्‌ । 


इस प्रकार विकास अ्रधिकारी के कतंव्यों एचं अधिकारों का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है । वह प्रधान एवं स्थायी समिति के श्रध्यक्ष के निर्देशानुसार, 
पंचायत समिति एवं स्थायी समितियों के सदस्यों को बैंठक में शामिल होने के 
लिए नोटिस जारी करता है । वह ऐसा कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें कि 
प्रधान द्वारा बताये गये कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सके । वह पंचायत 
समिति तथा स्थायी समितियों की बैठक में उपस्थित होकर उसकी कार्यवाहियों 
को देखता एवं उन्हें लेखबद्ध करके रखता है । इस प्रकार के लेखों की प्रति- 
लिपियां वह राज्य सरकार, जिला परिषद, जिला विकास अधिकारी एवं 
सम्बन्धित जिलास्तरीय विभागीय अधिकारी को भेजता है । वह पचायतों को 
उनका बजट बनाने में सहायता देता है तथा यह देखता है कि पंचायतें अपने 
कोष की अतिरिक्त घनराशि को सावंजनिक सम्पत्ति के निर्माण, जैसे सिंचाई 
के लिए तालाब, जंगल, मछली-पालन आदि कार्यों में लगाये । वह पंचायतों 
को तकनीकी सहायता एवं सलाह प्राप्त करने में सहयोग देता है तथा उन्हें 
बताता है कि धन के दुरुपयोग को बचाने के लिए तकनीकी राय का पालन 
आवश्यक है। विकास-अधिकारी पंचायत समिति के समस्त कर्मचारियों के 
दौरे का कार्यक्रम स्वीकार करता है तथा उनके यात्रा-ब्यय बिलों पर प्रमा- 
णित हस्ताक्षर ((०ए्रा० शंह्ाधभाए०) करता है। इसके द्वारा प्रसार 
अधिकारियों को एक बार में दो माह के उपाजित अ्रवकाश की स्वीकृति दी 
जा सकती है। विकास भ्रधिकारी को कुछ संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। 
यदि विकास अधिकारी यह देखे कि पंचायत समिति का प्रधान कायलिय में 
उपस्थित नहीं है और क्षेत्र में आग लगने, वाढ़ आने या महामारी फैलने के 
कगरण कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया है, ताकि थे जन-कल्याण एवं जन“ 
सुरक्षा को बनाये रखा जा सके, ऐसी परिस्थितियों में वह उन कार्यों को किये 
जाने का आदेश दे सकता है, जिनको सामान्य रूप से पंचायत समिति श्रथवा 
उसकी कोई स्थायी, समिति ही स्वीकार करने का ग्रधिकार रखती हैं | 
विकास भ्रधिकारी द्वारा यह आज्ञा मी प्रसारित की जा सकती है कि इन 5358 
की सम्पन्नता में होने वाला खर्चा पंचायत समिति के कोष से लिया (2 ड्स 
प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करते ही विकास भ्रधिकारी कारणों सहित गा 
रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के पास_ भेजता है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त 


करता है । 


स्थानीय सरकार के भ्रधिकारी र्णश्५ 


जिला स्तर कीं सत्ताए 
(776 बणशीणा8०5 ॥6 प्रधागंल ॥९४९ ) 


पंचायती राज्य ऋ्रि-सूत्री योजना में जिला स्तर की संस्था उच्च 
स्तर पर आती है । सादिक अली समिति के शब्दों में यह पंचायती राज्य का 
सर्वोच्च सूत्र (#98॥० गंध) है । जिला परिपद में कई महत्वपूर्णो सत्ताए 
श्राती हैं जो कि मुख्य रूप से पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्यो पर 
निरीक्षण एवं परिवेक्षण के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती हैं । इसमें जिला 
प्रमुख, उपजिला प्रमुख, जिला विकास अधिकारी, जिला परिषद का सचिव 
तथा जिलास्तर के श्रन्य कई श्रधिकारी होते हैं । 


जिला प्रमुख एवं उपप्रसुख की स्थिति तथा कार्य (प्रा० ए०आंणा 
दे पालांगा$ ० खान एशाएणेत कात छएए-?श्राणांता ) --नियमानुसार, 
प्रत्येक जिला परिषद का एक प्रमुख और एक उपप्रमुख होता है जिसे जिला 
परिषद के सदस्य शपने में से ही निर्दिष्ट रीति के अ्रनुसार निर्वाचित करते हैं । 
जिला प्रमुख के निर्वाचत के लिए उस डिविजन के श्रायुक्त द्वारा जिला परि- 
षद की एक बैठक बुलाई जाती है जिसका सभापतित्व आयुक्त या अतिरिक्त 
ग्रायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य अधीनस्थ 
अधिकारी करेगा, जिसे झ्रायुक्त मनोनीत करेगा । प्रमुख के निर्वाचन के पश्चात्‌ 
उपप्रमुख के निर्वाचन के लिए प्रमुख द्वारा जिला परिषद की बैठक बुलाई 
जाती है। ये दोनों ही निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणालो द्वारा होंगे । यदि किसी 
पंचायत समिति का प्रधान या उपप्रधान जिला परिपद के प्रमुख के रूप में 
निर्वाचित हो जाय तो, इस रूप में निर्वाचित होने की तारीख से ही वह अपने 
पूर्व पद को छोड़ देगा । जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुब॒ का कार्यकाल तीन वर्ष 
का होता है। ये दोनों अधिकारी अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक लिखित नोटिस 
जिला परिषद को देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं । थे त्याग पत्र उसी 
तारीख से प्रभावी होंगे जिसको कि उनका नोटिस जिला परिषद के सचिव को 
मिलेगा । जिला प्रमुख का त्याग पत्र उप दित से प्रभावी होगा जवकि उससे 
सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति जिला परिषद के कार्यालय में पहुच जाये । 
जिला परिषद के प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुद्ध धारा ३९ के प्रावधान के अनु- 
सार अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया ज; सकता है। 


जिला परिषद के प्रमुख को अनेक कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया 
है । वह जिला परिषद की बैठकें चुल|येगा, उनकी अध्यक्षता करेगा और उनका 
संचालन करेगा । वह जिला परिषद के सभी आवश्यक या वांछित अभिलेखों 
को देख सकता है । वह जिला परिषद के सचित्र तथा सचिवालय में कार्य 
करने वाले कर्मचारी वर्ग पर प्रशासकीय तजियंत्रण रखेगा । उस जिला की किसी 
भी. पंचायत समिति के प्रधान द्वारा थदि त्पागपत्र दिया जाय तो वह उस पर 
विचार करेगा तथा उसे स्वीकृति प्रदाव करेगा । वह पंचायत के कार्यों में पहल 
को भावना उत्पन्न करने एवं उत्साह पैदा करने का प्रयास करेगा | पंचायतों 
ने उत्पादन के जो कार्यक्रम एवं योजनाए' अपने हाथ में ले रखो हैं उनका पथ- 
प्रदर्शन करेगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्णा सगठन पैदा करने में मदद 
देगा । वह उन अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि अ्रधिनियम के हारा 


२५४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


उपलब्ध कराता है । श्राडिट की रिपोर्ट *में बताई गई गलतियों एंवं अन्य 
कमियों को पूरा कराता है । पंचायतों के अ्र.डिट ऐतराजों की तांमील कराता 
है। इस प्रकार विकास अधिक [री का स्थान पंचायत समिति के जीवन में एक 
केच्रीय बिन्दु का है। 

विकास अधिकारी की शक्तियों का क्षेत्र इतना व्यापक है | यदि वह 
इनका प्रयोग स्वेच्छा से करने लगे तो वह खण्ड-स्तर पर तानाशाह बन जाये। 
यह स्थिति उन उद्देश्यों एव आादर्शों से पूर्णतया भिन्न है जो कि प्रजातंत्रात्मक 
विकेन्द्रीक्रणं की श्राधारशिला माने गये हैं । वास्तविकता यह है कि विकास 
श्रधिकारी की शक्तियों पर भी अनेक प्रभावशाली प्रतिबन्ध एवं सीमाए' हैं। 
इन नियंत्रण की परिघियों में कार्य करता हुआ वह एक उत्तरदायी अधिकारी 
की भांति अपने क्षेत्र की सवा करता है। प्रथम, विकास अधिकारी के ऊपर 
प्रधान का नियंत्रण एवं परिवेक्षण रहता है । प्रधान पंचायत समिति का एक 
निर्वाचित अध्यक्ष है । वह इस संस्था का अ्रध्यक्ष है और अपने काये क्षेत्र में 
श्राने वाले सभी विषयों के लिए इसके प्रति उत्तरदायी है । अतः स्वाभाविक है 
कि वह पंचायत समिति के मुख्य कार्ययालिका अधिकारी पर नियंत्रश रखे। 
पंचायत समिति के दिन-प्रतिदित का कार्य-संचालन विकास श्रधिकारी 2) के 
माध्यम से होता है । मुख्य कार्यपालिका अश्रधिकारी पंचायत समिति के निरणयों 
को क्रियान्वित करने के लिए उत्त <दायी है पश्रतः विकास श्रधिकारी या मुल्य 
कार्यपालिका अधिकारी को प्रधान के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करना 
पड़ता है । दूसरे, विकास अधिकारी राज्यसेवा का सदस्य होता है और पंचायत 
समिति में उसे डेपुटेशन (70०0ए/५४०॥) पर भेजा जाता है । इसलिए विकास 
अधिकारी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखने की शक्तियां राज्य-पस्तरकार में 
निहित होती हैं। इसका अ्रर्थ यह नहीं है कि पचायत समिति 
या प्रधान को विकास भ्रधिकारी के विरुद्ध कार्य करने के लिए अ्रसहाय बन 
जाना चाहिये । यदि प्रधान या पंचायत समिति द्वारा राज्य सरकार को कहा 
जाय तो विकास अ्रधिकारी से प्रारम्भिक पूछताछ की जा सकती है। इस संवंध 
में सादिकशली समिति में बह सिफारिश की है कि यदि पंचायत समिति या 
प्रधान विकास अधिकारी के विरुद्ध जिला परिषद के मुख्य अधिकारी को एक 
विशेष शिकायत भेजें तो वह उस विषय में प्रारम्भिक पूछताछ करेगा झौर 
उसके परिणामों से प्रधान के माध्यम से पंचायत समिति को सूचित कर देगा। 
यदि मामले में कुछ सार दिखायी दे तो सरकार द्वारा नियमित जांच कराया 
जायेगी और परिणामों की सूचना पंचायत समिति को भेज दी जायेगी। तीसर, 
विकास अधिकारी का वाधषिक गुप्त प्रतिवेदन (2०770०7४4। २०००() 
जिलाधीश द्वारा लिखा जाता है । प्रवान द्वारा विकास अधिकारी के वर्ष भरे 
के कार्यों का विवरण कलक्टर को भेजा जाता है जो कि उसके गुप्त प्रतिवेदन 
का भाग बन जाता है। इस प्रकार प्रधान को विकास अविकारी के कार्या एव 
योग्यताओं के बारे में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो जाता है । तीविकतया 
समिति ने इस व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की किन्तु उसने सु हे 
फि विकास अधिकारी का गुप्त प्रतिवेदन जिलाबीश के स्थान पर जिला 8 
षद के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को भर 
जाता चाहिये । 
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जिला स्तर की सत्ताए 
(788 ज्ञाधाण्लंव०३ | वडाएआंएल ०ए४९) 


पंचायती राज्य चि-सूत्री योजना में जिला स्तर की संस्था उच्च 
स्तर पर आती है। सादिक अली समिति के शब्दों में यह पंचायती राज्य का 
सर्वोच्च सूत्र ([48॥० रथ) है। जिला परिपद में कई महत्वपूर्ण सत्ताएँ 
श्रादी हैं जो कि भुख्य रूप से पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्यों पर 
निरीक्षण एवं परिवेक्षण के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती हैं । इसमें जिला 
प्रमुख, उपजिला प्रमुख, जिला विकास अध्कारी, जिला परिपद का सचिव 
तथा जिलास्तर के अन्य कई अ्रधिकारी होते हैं । 


जिला भ्रसुख॒ एवं उपप्रमुख की स्थिति तथा कार्य [76 एण्ञञांणा 
< पाएां005 ्ण शी एकथातोींक काएं ; ए-0ग्राणाता ) “-+नियमानुसार, 
प्रत्यक जिला परिषद का एक प्रमुख और एक उपप्रमुख होता है जिसे जिला 
प्रिषद के सदस्य श्रपने में से ही निर्दिष्ट रीति के अश्रनुसार निर्वाचित करते हैं । 
जिला प्रमुख के निवरचिन के लिए उस डिविजन के श्रायुक्त द्वारा जिला परि- 
षद की एक बेठक बुलाई जाती है जिसका ममापतित्व आ्ायुक्त या श्रतिरिक्त 
श्रायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई अन्य श्रधीनस्थ 
अधिकारों करेगा, जिसे आयुक्त मनोनीत करेगा। प्रमुख के निर्वाचन के पश्वात्‌ 
उपभश्रमुख के निर्बाचन के लिए प्रमुख द्वारा जिला परिषद की बैठक बुलाई 
जाती है । ये दोनों ही निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली हारा होंगे । यदि किसी 
पंचायत समिति का प्रधान या उपप्रधान जिला परिपद के प्रमख के रूप में 
निर्वाचित हो जाय त्तो, इस रूप में निर्वाचित होमे की तारीख से ही वह अपने 
दबे पद को छोड़ देगा । जिला प्रमुख एवं उप-प्रमुख का कार्यकाल तीन वर्ष 
का होता है। थे दोनों अधिकारी अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक लिखित नोटिस 
जिला परिपद को देकर अपने. पद से त्याग पत्र दे सकते हैं । ये त्याग पत्र उगी 
तारीख से प्रभावी होंगे जिसको कि उनका नोटिस जिला परिपद के राचिव को 
मिलेगा। जिला प्रमुख का त्याग पत्र उप दिन से प्रभावी होगा जबकि उससे 
सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति जिला परिपद के कार्यालय में पहुंच जाये । 
जिला परिषद के प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुद्ध धारा ३६ के प्रावधान के अनु- 
सार अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जः सकता है । 


जिला परिषद के प्रमुख को अनेक कार्यो क्ञा उत्तरदायित्व सौंपा गया 
है । वह जिला परिषद की बैठकें बुलायेगा, उनकी अध्यक्षता करेगा प्लौर उनका 
प्लेन करेगा। वह जिला परिषद के सभी जावश्यक या वांछित अभिलेखों 
को देख सकता है। वह जिला परिषद के सचित्र तथा सचिवालय में कार्य 
करने वाले कर्मचारी वर्ग पर प्रशासकीय तिथ॑त्रण रखेगा । उस जिला की किसी 
भी पंचायत समिति के प्रधान द्वारा थ्रदि त्थागयत्र दिया जाय तो वहु उस पर 
विचार करेगा तथा उसे स्वीकृति प्रदान करेगा । वह पंचायत के कार्यों में पहल 
की भावना उत्पन्न करने एवं उत्साह पैदा करते करा प्रयास करेगा । पंचायतों 
ने उत्पादव के जो कार्यक्रम एवं योजनाए' अपने हाथ में ले रखी हैं उनका पथ- 
अपगन करंगा तथा उनमें सहयोग एवं स्वेच्छापूर्णा सगठन पैदा करने में मदद 
देगा । बह उन अन्य शक्तियों का प्रयोग करेग। जो कि अ्रधिनियम के हारा 
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सौंपी जाएं । जिला;प्रमुख समय-समय पर पंचायत समितियों, उनके 
प्रधान, विकास अधिकारियों तथा सदस्यों का पथ-प्रदर्शत करने के लिए एवं 
परामशे देने के लिए जिला-खण्छों में जाएगा-। वहां पंचायत समितियों के 
द्वारा किए जाने वाले कार्यो को निरीक्षणा- करेगा तथा अभिलेखों की जांच 
करेगा । इन सब के आधार पर वह जिले की पंचायत समितियों की कार्य- 
वाहियों का मूल्यांकन करेगा तथा उनके कार्यक्रमों एवं समस्याओ्रों का अध्ययन 
करते में समर्थ हो सकेगा | प्रमुख द्वारा किए जाने वाले इन निरीक्षणों एवं 
कार्यवाहियों का प्रतिवेदन जिला परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इस 
प्रतिवेदन में वह पंचाबत्त समिति के दोषों को बताएगा । जिला प्रमुख का एक 
कत्त व्य यहु भी है कि बह जिला, परिषद के सचिव के उस वर्ष के कार्य की 
रिपोर्ट जिला विकास भ्धिकारी-को भेजेगा जो उसको सचिव से सम्बन्धित 
गोपनीय प्रतिवेदन के खान्च लगा देगा । जब प्रमुख का पद खाली हो तो उसके 
पद के कार्यों को उस समय तक उपप्रमुख सम्भालेगा जब तक कि नए ग्रगुख 
का चुनाव न हो जाए। जिला प्रमुख यदि छुट्री पर हो अथवा कुछ दिलों के 
लिए कार्यालय में न श्राए तो उसके दायित्वों को उप-प्रमुख द्वारा निभाया 
जाएगा । यदि परिस्थितिवश जिला प्रमुख एवं उपप्रमुख दोनों ही पद पर 
न रहे तो उसके कृत्यों का पालन जिला परिषद के ऐसे सदस्य द्वारा किया 
जाएगा जिसे कि उसके सदस्यों द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जाए। 
इस प्रकार से निर्वाचित प्रमुख अस्थायी प्रमुख कहलाएगा और वह निर्धारित 
प्रतिबन्धों एवं शर्तों के भाधीन रह कर प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग एवं इृत्यों 
का पालन करता रहेगा जब तक कि नया प्रमुख निर्वाचित न हो जाए। 


इस प्रकार जिला स्तर पर जिला प्रमुख प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण 
बी नीति को क्रियास्थन का' रूप प्रदान करता है। उसे पंचायती राज में 
संलग्न जिले की संस्थापों के गैर-सरकारी कर्मचारियों की टीम का मुख्य कहा 
जा सकता है। बह यह देखता रहता है कि पंचायतों एवं पंचायत समितियों 
के दैनिक कार्यों में वातावरण अच्छा रहे ताकि सामुदायिक भावना पर बल 
दिया जा सके । पंचायती राज की संस्थाओं में स्वस्थ परम्पराए' स्थापित 
करने के लिए तथा जनतन्‍त्रात्मक प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए वहें 
हर सम्भव प्रयास करता है। जिला के विभिन्‍न स्तर के सरकारी एवं गैरन 
सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में व उनमें उत्तन 
होने वाले मतभेदों तथा मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने में सहन 
यता करता है | वह यह मी देखता है कि पंचायती राज को हि विभिन्‍न संस्थानों 
द्वारा किए जाने वाले कार्यो से समाज के निर्वल वर्ग को अधिक लाम पहुचे - 
जो अनुदान की घव राशि जिला परिषदों को दी जाती है उसे वह सह्ठी समय 
पर तथा सही श्रतुपात में वितरित करता है ।_ वह यह देखता है कि पंचायत 
समितियां समय पर स्थायी समितियों का निर्माण करे एवं सरपंच द्वारा यतब्रा 
सपय ग्राम समा की वैठकें बुलाई जाए । जिला परिषद फण्ड से लिए जाने 
वाले पाँच हजार रुपये के श्रधिक से चैक पर जिला प्रमुख द्वारा ही प्रति 292 
क्षर (00णांश अं874प76 ). किए जाते हैं। वह प्रमुख का चुनाव 5 रे 
है तथा जिला परिषद के सदस्यों को उनके पद की शवथ दिलाता हैं! दे 
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जिला परिषद की उपसमितियों का संगठन करता हैं। यह जिला परिषद 
कर्मचारी समिति का सदस्य होता है । 


मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी के रूप में जिला विकास श्रधथिकारी 
(काथ फऋऋणएगार० णीएश ते 6 छा एशगध्वाशव)--जिला परिषद 
का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी इसका एक महत्वपूर्ण श्रधिकारी होता है । 
एक ओर तो उसे जिला प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्यों का विश्वास प्राप्त 
करना होता है कि वह निष्पक्ष परामर्श दे रहा है एवं कुशलतापूर्वेक कार्य 
संचालन कर रहा है।. दूसरी श्रोर वह श्रपने श्रधिकारियों एवं स्टाफ के लोगों 
के साथ मिलकर जिला परिषद के निर्णय को क्रियान्वित करने का प्रयास 
करता है । उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को बिचा किसी पक्षपात के परामर्श दे सके श्र जिला स्तर के अधिकारियों 
एवं विकास अधिकारियों को आज्ञापालक बनाए रख सके । 


मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के पद पर किस व्यक्ति को लिया जाए 
इस सम्बन्ध में कई सुझाव सुझाये जाते हैं। प्रथम, यह कहा जाता है कि 
जिलाधीश को जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बना दिया 
जाए । दूसरे, यह सुकाया जाता है कि इस पद पर एक पृथक वरिष्ठ अधि- 
कारी हो जो पूरे समय कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए। इन दोनों ही 
सुझावों के अपने अपने लाभ हैं। अदि जिलाधीश को मुरुय कार्यपालिका अधि- 
कारी बता दिया जाएं तो उससे जिला परिषद का कारये अत्यन्त सरन हो 
जाएगा । जिलाधीश अपने स्तर श्रौर स्थिति का प्रयोग विभिन्न विभार्गों के 
बीच समन्वय स्थापित करने में कर सकता है। वह पंचायती राज संस्थांश्रों 
के कार्य संचालन में राजस्व एवं पुलिस अ्रभिकरणों का समन्वय भी झआसांनी 
से प्राप्त कर लेगा । जिला प्रशासन का अ्रध्यक्ष होने के नाते वह जिलां परिषद 
के लिए अधिक प्रभावशील एवं उपयोगी सिद्ध होगा.। जिलाधीश के पक्ष में 
दिए गए ये तक अ्रन्यं॑ विरोधी तर्कों द्वारा महत्वहीन सिद्ध किए जाते हैं। प्रथम, 
यह कहा जाता है कि जिलाधीश जिले के राजस्व, फौजदारी एवं सामान्य 
प्रशासन में इतना व्यस्त रहता है कि जिला परिपेद के मुख्य कार्येपरालिका 
अधिकारी के रूप में. अपने कत्त व्यों के प्रति वह. पर्याप्त ध्यान एवं समय नहीं 
दे पाएगा । दूसरे, जिलाधीश जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो 
विभिन्न कार्य करता है उनके श्रतिरिक्त वह कुछ विनियमन,, नियन्त्रण एवं 
बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। जिला परिषद के साथ उसका. सह- 
योग उसे एक अजीब सी स्थिति में डाल सकता है जहां कि वह अपने. दायित्वों 
का सही ढंग से पालन न कर सके । तीसरे, जिलाधीश को सरकार की ओर 
से जिले में एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में रखना श्रच्छा. रहेगा ।. उसे जिला 
परिषद के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों में उलझाना उचित प्रतीत नहीं.-होता 
जबकि वह पहले से ही अपने झ्ननगिनत कामों से. दबा हुम्रा है। जिलाधीश को 
पंचायती राज की संस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ पर्यवेक्षण एगे नियस्ंत्रण के कार्य 
सौंपे जाने चाहिए | जिलाधीश जिला परिषद का मुख्य कार्यव्रालिका अधिकारी 
न होकर यदि राज्य सरकार की ओर से उचित निर्देशन प्रदान करे तो अधिक 
अच्छा रहेगा ! वर्तमान समस्याओं के सन्दर्भ में सामान्य .प्रशांसत के विषयों 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए | जिलाधीश की शक्तियां मुख्य रूप से इन्ह 
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रशोंपी जाए। जिला, प्रमुख समय-समय पर पंचायत समितियों, उनके 
प्रधान, विकारा श्रधिकारियीं तथा सदस्यों का पथ-प्रदर्शव करने के लिए एवं 
परामर्श देने फे लिए जिला-खण्डों में जाएगा। वहां पंचायत समितियों के 
दिरा किए जाने वाले कार्यो का निरीक्षण करेगा तथा अश्रभिलेखों की जांच 
करेगा । एन सब के श्राधार पर वह जिले की पंचायत समितियों की कार्य- 
वाहियों का मूल्यांकन करेगा तथा उनके कार्यक्रमों एवं समस्याश्रों-का अध्ययन 
करने में समर्थ हो सफेगा। प्रमुख द्वारा किए जाने वाले इन निरीक्षणों एवं 
कार्यवाहियों का प्रतिवेदन जिला परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा | इस 
प्रतिवेदन में वह पंचाबत्त समिति के दोषों को बताएगा । जिला प्रमुख का एक 
कत्त व्य यह भी है कि बह जिला. परिषद के सचिव के उस वर्ष के कार्य की 
रिपोर्ट जिला विकास भप्रत्रिकारी को भेजेगा जा उसको सचिव से सम्बन्धित 
गोपनीय प्रतिवेदन के सात्र लगा देगा । जब प्रमुख का पद खाली हो तो उसके 
पद के कार्यों को उस समय तक उपप्रमुख सम्मालेगा जब तक कि नए प्रमुख 
का चुनाव न हो जाए। जिला प्रमुख यदि छुट्टी पर हो अथवा कुछ दिलों के 
लिए कार्यालय में न भ्राए तो उसके दायित्वों को उप-प्रमुख द्वारा निभाया 
जाएगा । यदि परिस्थितिवश जिला प्रमुख एवं उपप्रमुख दोनों ही पद पर 
न रहे तो उसके क्ृत्यों का पालन जिला परिषद के ऐसे सदस्य द्वारा किया 
जाएगा जिसे कि उसके सदस्यों द्वारा निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जाए। 
इस प्रकार से निर्वाचित प्रमुख अस्थायी प्रमुख कहलाएगा शौर वह निर्धारित 
प्रतिबन्धों एवं शर्तों के भ्राधीव रह कर प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों 
का पालन करता रहेगा जब तक कि नया प्रमुख निर्वाचित न हो जाए । 


इस प्रकार जिला स्तरः पर जिला प्रमुख प्रजातन्व्रात्मक विकेन्द्रीकरण 
की नीति को क्रियास्थन का'रूप प्रदान करता है। उसे . पंचायती राज में 
संलग्न जिले की संस्थाभों के गैर-सरकारी कर्मचारियों की टीम का मुख्य कहा 
जा सकता है । वह यह देखता रहता है कि पंचायतों एवं पंचायत समितियों 
के दैनिक कार्यों में वातावरण अच्छा रहे ताकि सामुदायिक भावना पर बल 
दिया जा सके । पंचायती राज की संस्थाओं में स्वस्थ प्रम्पराएं स्थापित 
करने के लिए तथा जनतसत्रात्मक प्रसाली को प्रोत्साहित करने के लिए वह 
हर सम्भव प्रयास करता है। जिला के विभिन्‍न स्तर के सरकारी एवं गरन 
सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में व उनमें उतने 
होने वाले मतभेदों तथा मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने में सह 
यता करता है | वह यह भी देखता है कि पंचायती राज की विभिन्‍न संस्थाग्रों 
द्वारा किए जाने वाले कार्यो से समाज के हे निर्वल वर्ग को श्रधिक लाभ पहुचे - 
जो अनुदान की घन राशि जिला परिषदों को दी जाती है उसे वहू सही समय 
पर तथ! सही श्ञनुंपात में वितरित करता है। वह यह देखता है कि पंचायत 
समितियां समय पर स्थायी समितियों का निर्माण करे एवं सरपंचों द्वारा का 
सपय ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाए । जिला परिषद फण्ड से लिए जा 
वाले पाँच हजार रुपये के अधिक से चेक पर जिला प्रमुख द्वारा ही प्रति की 
क्षर ((00प्पा/श' 587477८) बम किए जाते हैं। वहं प्रमुख का चुनाव के ४ 
है तथा जिला परिषद के सदस्यों को उनके पद की शबय दिलाता है। हे 
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जिला परिषद की उपसमितियों का संगठन करता है । यहू जिला परिषद 
कर्मचारी समिति का सदस्य होता है । 


झुख्य कार्यपालिका भ्रधिकारी के रूप भें जिला विकास अ्धिकारी 
(थे #5९एएॉर९ णटश रण (6 ख्ाड एऐश्वाव४90 ) --जिला परिषद 
का सुझ्य कार्यपालिका अधिकारी इसका एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता हे । 
एक श्रोर तो उसे जिला प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्यों का विश्वास प्राप्त 
करना होता है कि वह निष्पक्ष परामर्श दे रहा है एवं के कुशलतापुर्वेक कार्य 
संचालन कर रहा है। दूसरी श्रोर वह अपने श्रधिकारियों एवं स्टाफ के लोगों 
के साथ मिलकर जिला परिपद के निर्णय को क्रियान्वित करने का 32092 
करता है । उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को बिना किसी पक्षपात के परामशे दे सके भर जिला स्तर के अधिकारियों 
एवं विकास अधिकारियों को आज्ञापालक बनाए रख सके । 


मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के पद पर किस व्यक्ति को लिया जाए 

इस सम्बन्ध में कई सुझाव चुकाये जाते हैं। प्रथम, यह कहा जाता है कि 
जिलाधीश को जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिका श्रधिकारी बना दिया 
जाए। दूसरे, यह सुझाया जाता है कि इस पद पर एक पृथक वरिष्ठ मंधि- 
कारी हो जो पूरे समय कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए। इन दोनों ही 
सुझावों के अपने अपने लाभ हैं। 4दि जिलाधीश को मुझुय कार्यपालिका खधि- 
कारी बता दिया जाए तो उससे जिला परिषद का कार्य अत्यन्त सरल हो 
जाएगा । जिलाघीश अपने स्तर भ्रौर स्थिति का प्रयोग विभिन्न विमार्गों के 
बीच समन्वय स्थापित करने में कर सकता है। वह पंचायती राज संस्थांत्रो 
के कार्य संचालन में राजस्व एवं पुलिस अभिकरणों का समन्वय भी क्षासानी 
से प्राप्त कर लेगा । जिला प्रशासन का शअ्रध्यक्ष होने के नाते वह जिला परिषद 
के लिए अधिक प्रमावशील एवं उपयोगी सिद्ध होगा.॥। जिलाघीश के पक्ष में 
दिए गए ये तक॑ अध्य विरोधी तर्को द्वारा महत्वहीन सिद्ध किए जाते हैं। प्रथम, 
यह कहा जाता है कि जिलाधीश जिले के राजस्व, फौजदारी एवं सामान्य 
प्रशासन में इतना व्यस्त रहता है कि जिला परिषद के मुझर्य कार्यपरालिका 
अधिकारी के रूप में . अपने कत्तं व्यों के प्रति वह. पर्याप्त ध्यान एवं समय नहीं 
दे पाएगा । .दूसरे, जिलाधीश जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो 
विभिन्न कार्य करता है उतके श्रतिरिक्त वह कुछ विनियमन, नियन्त्रण एवं 
बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। जिला परिषद के साथ उसका, सह- 
योग उसे एक अजीब सी स्थिति में डाल सकता है जहां कि वह अपने. दायित्वों 
का सही ढंग से पालन न कर सके । -तीसरे, ,जिलाधीश को सरकार की ओर 
से जिले में एक तिष्पक्ष दर्शक के रूप में रखना अच्छा, रहेगा । उसे जिला 
परिपद के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों में उलझाता 5चित प्रतीत नहीं. होता 
जबकि वह पहले से ही अपने श्रनगिनंत कामों से दबा हुआ। है। जिलाधीश को 
पंचायती राज की संस्थाग्रों के सम्बन्ध में कुछ पर्यवेक्षण एवं नियस्त्रण के कार्य 
सौंपे जाने चाहिए | जिलाधीश जिला परिषद का मुख्य कार्बतालिका अधिकारी 
न होकर यदि राज्य सरकार की ओर से उचित निर्देशन प्रदान करे तो अधिक 
अच्छा रहेगा । वर्तेमान समत्याओं के सन्दर्भ में सामान्य प्रशासन के विषयों 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जिलाधीश की शक्तियां मुख्य रूप से इस्ह 
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विपयों पर केन्द्रित होनी चाहिए । इन सभी तकों पर विचार करने के बाद 
सादिक अली समिति नें सुझया कि बिलाधीण को जिला परिपद का मुख्य 
वायपालिका अधिकारी बनाना अनुपयुक्त रहेगा। समिति के मतानुसार इस 
पद पर एक पृथक झधिकारी की नियुक्ति किया जाना अ्रधिक उपयुक्त था । 


मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को पश्रशासतिक एवं विकास कार्यों में 
पर्याप्त भ्रनुभव वाल वरिष्ठ श्रधिकारी होवा चाहिए; वह न तो अधिक युवक 
है।ना चाहिए और न अधिक वृद्ध । सादिक अली समिति ने यह सुभाया कि 
मुख्य कार्यपा लिका श्रभ्रिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासकीय सेवा के वरिष्ठ 
श्रेणी के लोगों को लिया जाना चाहिए । मारतीय प्रशासकीय सेवा के श्रधि- 
कारियों को ही इस पद पर लिया जा सकता है । 


जिला विकास अ्रधिकारी को कई श्रकार की शक्तियां सौंपी गई हैं। 
वह विभिन्‍न योजनाओं की क्रियान्विति में की गई प्रगति की सीमा तथा जिला 
परिषद के विनिश्चयों एवं संकल्पों की कार्यान्विति के लिए अ्रथवा उनमें सुधार 
के लिए सुभाव दे सकता है। दुसरे, वह राज्य सरकार के विभिन्‍न - विकास 
विभागों द्वारा जिलास्तर पर किए जाने वाले कार्यों को समन्वित करता है। 
तीसरे, जिला विकास अभ्रधिकारी यह देखता है कि पंचायत समितियों के अधीन 
रखी गई राशियां उचित ढंग से उन. प्रयोजनों के लिए काम में लाई जाए 
. जिनके लिए कि वे रखी गई हैं, पंचायत समितियों द्वारा जिले में चलाई जाने 
चाली संस्थाओं के न्यूनतम स्तरों का संघारण किया जाए तथा विक स अधि- 
कारी एवं विस्तार श्रधिकारियों का उसका दल पूर्णरूप से अपना कत्तव्य- 
पालन करे । चौथे, वह जिला परिषद को अपने-द्वारा किए गए कार्यों का 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पांचवें, अधिनियम द्वारा उसको जो अन्य कार्ये 
सौंपे जाएं उनका भी वह सम्पादन करेगा । 


विकास अ्रधिकारी के रूप में जिलाधीश के कार्य--जिला स्तर पर 
राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते यह देखना जिलाधीश का कर्त्त॑व्य 
होता हैं कि पंचायती राज संस्थान ठीक प्रकार कार्य कर रही हैं या नहीं | वह 
उनको आवश्यक तकनीकी एवं प्रशाप्निक सहायता दिलाने का प्रयास करता 
हैं । जिला स्तरीय प्रधिकारियों की टीम का वह मुखिया होता है। विकास क्के 
काम में लगे हुए विभिन्‍न स्तर के कमेचारियों एवं कार्यकर्त्ताश्ों की कहि- 
नाईयों को दूर करता है तथा काम की निरंतर प्रगति की व्यवस्था करता है । 
वह पंचायत समिति के कार्यक्रमों से राज्य सरकार को अवगत रखता है। वह 
यह भी देखता है कि पंचायत समिति के प्रस्तावित नियम एवं उपनियम राज्य 
सरकार की नीति के अनुकूल हैं अथवा नहीं। वह पंचायत्रों की झ्राडिट 
रिपोर्ट की छानबीन करता है । उनकी पंचायत समिति दढ्व'रा पंचयत्त से 
तामील कराता है और पंचायत के कसूरबार सदस्यों को दण्ड देता हैं। वह 
यह देखता है कि जिला स्तरीय अधिकारी पंचायत समिति के बुलाने पर और 
उसकी बैठकों में जब तब स्वेच्छा से शामिल होते रहें । वह तीन माह में एक 
बार हर पंचायत समिति की बैठक में शामिल होता है! जब वह 8 
समित्ति, तहसील या पुलिम थाने जा रहा होता है तो बीच में पड़ने बाल 
पंचायतों को भी देखता चलता है । वह राज्य सरकार की हिंदायता के ग्रदु 
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सार सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की वार्षिक गुप्त रिपोर्ट पर टिप्पणी 
देता है । यह जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकास अधिकारी की मासिक 
ब्रेठक बुलाता है । इस प्रकार वह पचायती राज के प्रशासन में एक महत्वपूरं 
योगदान करता है। 

जिला स्तरीय श्रधिकारी -- जिला स्तर पर विभिन्‍न विभागों के श्रधि- 
कारी अपने कार्यालयों के स्वतन्त्र श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जिला 
परिषद का उनके ऊपर कोई प्रशासकीय नियन्त्रण नहीं रहता । यह अधिकारी 
जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की बैठकों में उपस्थित रहते हैं और 
उनके कार्यों में तकनीकी निर्देशन प्रदान करते हैं । राज्य सरकार एवं विमागा- 
ध्यक्ष जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कुछ निर्देश भेजते हैं ताकि वे पंचा- 
यती र!ज संस्थाओं के साथ अधिक निश्चित तरीके से मिलजुल कर कार्य 
कर सके । ये अधिकारी कलक्टर अयवा जिला विकास अधिकारी को अपने 
दोरे का कार्यक्रम भेज देते हैं। जब जिलाघीश द्वारा वाषिक गुप्त प्रतिवेदन 
लिखा जाता है तो वह जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन 
करता है । सादिक अली समिति ने अध्ययन के दौरान यह पाया कि कुल 
मिलाकर जिला विकास अधिकारियों ने पंचायती राज की स्थापना के वाद 
प्रभावश,ली रूप में कार्य नहीं किया तथा कार्यक्रमों की क्रियान्विति में उन्होंने 
उपयोगी तिर्देशन नहीं दिया | समिति ने सुझाया कि जिला स्तर के उन 
अधिकारियों को जिला परिषद के श्राधीन रख दिया जाये जिनकी क्रियायें 
जिल परिषद को स्थातान्तरित कर दी गई हैं । समिति के मतानुसार जिन 
जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला परिषद के आधीन कार्य करना चाहिए 
वे हैं--जिल। कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, स्कूलों का निरी- 
क्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यपालिका अ्रभियन्‍्ता, सहायक 
अभियन्ता ग्रादि । 

जिला परिषद का सचिव--प्रत्येक जिला परिषद के लिए राज्य 
सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त क्रिया जाएगा । प्रत्येक सचिव फिसी राज्य 
सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के आधीन कोई पद धारण करने वाला 
व्यक्ति होगा । राज्य सरकार जिला प्रमुख के परामश्श से उसे स्थानांतरित कर 
सकती है । जिला परिषद का सचिव, जिला परिषद के कार्यालय अध्यक्ष के 
अधिकारों का प्रयोग करेगा | वह जिला परिषद या उसको उपसमित्रियों कौ 
बैठक की सूचना प्रमुख के निर्देशों के अनुसार जारी करेगा | वह इनकी बैठकों 
में उपस्थित रहेगा तया उनके संक्षिप्त विवरण को लेखबद्ध करके रखेगा । 
वह जिला परिषद और उप्तकी उपसमितियों के निर्णायों तथा संकल्पों को 
क्रियान्वित करेगा । वह जिला परिषद के रुपया निकालने वाले और वितरण 
करने वाले अधिकारी के रूप में कार्य करेगा | वह निश्चित तिथि तक बजट 
तैयार करके जला परिषद में प्रस्तुत कर देगा । वह जिला कर्मचारी समिति 
के सचिव का भी काम करता है। जिला परिषद के आडिट व निरीक्षण द्वारा 
जो ऐतराज उठाए गये हों, तथा जो भाज्ञाएं दी गई हों उनके अनुसार 
कार्य करता है । 

जिला विकास श्रधिकारी पर नियन्त्रण--जिला परिषद्‌ का विकास 
अधिफारी अथवा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला परिषद के सभी प्रशास- 


२६० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


कीय एवं कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तरदायी है । ऐसी स्थहि में 
यह स्वामभाधिक है कि वह कुशल प्रशासन बनाये रखने के लिए तथा जिला 
परिषद के निर्णायों को क्रियान्वित करने के लिए जिला परिषद के भ्रति उत्तर- 
दायी होगा । वह विकास कायेक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए भी उत्तर- 
दायी है। अतः यह आ्रावश्यक है कि संस्था का श्रध्यक्ष मुख्य कार्यपालिकां 
अधिकारी पर नियन्त्रण रखे । इस अर्थ को पूरा करने के लिए ही जिला 
परिषद का मुख्य कार्यपालिका भ्रधिंकारी, जिला प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण 
में कार्य करता है । जिंला विकास श्रधिकारी का गुप्त प्रतिवेदन जिला प्रमुख 
हारा लिखा जाता है । जा 
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किसी भी प्रशासनिक संगठन में सेवी वर्ग का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होता है जिसकी कुशलता एवं योग्यता ही आगे चल कर उस संगठन की 
सफलता एवं साथ्थंकता को सिद्ध करती है । स्थानीय स्तर पर विभिन्न निकायों 
का संगठन, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की उचित 
व्यवस्था, संचार साधनों की सक्रिय स्थापना, आदि विभिन्न बातें स्थानीय 
सरकार की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं किन्तु इन सभी का 
प्रभाव इस समय तक पूर्ण रूप से सामने नहीं भ्राएणा जब तक कि स्थानीय 
सरकार की विभिन्‍न निकायों में कार्य करने वाले पदाधिकारी योग्य तथा 
सामथ्यंवान न हों । जब योग्य पदाधिकारियों को स्थानीय सरकार के विभिन्न 
दायित्व सौंप दिए जाते हैं तो जनता को वे सुविधाएं एवं सुख प्राप्त होने 
लगते हैं जिनके लिए इन निकायों का संगठन किया गया था। सेवी वर्ग 
इन संगठनों में वही कार्य करता है जो कि एक मशीन के संचालन में 
शक्ति द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकायों के दिन प्रतिदिन का 
प्रशासन- करने का दायित्व सेवी वर्ग-के कन्धों पर ही श्राता है। इस सम्बन्ध 
में मि० श्र्गल (७782]) का यह कहना सही है कि परिषद नीति निर्धारित 
करती है और नागरिक सेवा उसे संचालित करती है। यदि परिषद नगर- 
पालिका निकाय का मस्तिष्क है तो नागरिक सेवक उसके हाथ हैं |! मि० 
हरमत फाईनर लिखते हैं कि सरकार का राजनैतिक पक्ष चाहें कितना ही 
पर्याप्त संगठित हो, हमारा राजनैतिक दर्शन चाहे क्रितना ही बुद्धिपूर्णो हों और 
नेतृत्व एवं आ्राज्ञा कितने ही ऊचे हों-ये सब बिना अधिकारियों के, विशेष 
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मामलों में बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाले विशेषज्ञों के तथा स्थायी एवं 
विशेष रूप से इस कार्य को करने के लि ए नियुक्त व्यक्तियों के प्रभावहीन 
होंगे ।? 

स्थानीय नागरिक सेवाओं का सर्वश्रेष्ठ रूप प्रायः उसे माना जाता 
है जिसमें कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाए, कार्यकाल की सुरक्षा 
प्रदान की जाए, पदोन्नति के पूरे अ्रवस्तर हों एवं राजनैतिक निष्पक्षता की 
व्यवस्था की जाए । भारत में विभिन्‍न स्थानीय सेवाओं का संगठन करते 
समय इन सिद्धान्तों पर कितना ध्यान दिया गया यहु विचार का विषय है। 
भारत के प्राय: सभी राज्यों में स्थानीय निकायों के श्रधिकांश पदों पर 
नियुक्तियां एवं नियन्त्रण निकायों द्वारा ही रखा जाता हैं। कुछ तकनीकी 
एवं व्यावसायिक प्रकृति के पदों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया गया है। इन 
पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार की सेवाश्रों. में से की जाती है.। इस प्रकार 
नियुक्त किए गए सेवक अपनी पदोन्नति, अनुशासन, दण्ड, निलम्बन, श्रादि 
की दृष्टि से स्थानीय निकायों के नियन्त्रण में नहीं रहते । इन अधिकारियों 
के कार्य के प्रति श्रसन्‍्तोष होने पर स्थानीय निकाय उनके स्थानान्तरण के 
लिए मांग कर सकते हैं श्रथवा उनके विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं । इन कुछ 
श्रधिकारियों को छोड़ कर अन्य सेवाओं पर स्थानीय सरकार का पूरा 
नियन्त्रश होता है । ् ः 

स्थानीय सरकार के उच्च पदों के लिए प्राय: विज्ञापन निकाले जाते 
हैं तथा आने वाले प्रार्थना पत्रों में से उपयुक्त की छांठा जाता है। इन पदों 
पर नियुक्तित करने की शक्ति स्थानीय निकाय की व्यक्तिगत या सामूहिक 
उच्च सत्ता को प्राप्त होती है । छोटे पदों की नियुक्तियां सम्बन्धित अधिकारी 
द्वारा कर दी जाती हैं | कुछ पदों के बारे में कम से कम योग्यताएं राज्य 
- सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। किन्तु केवल इस व्यवस्था के 
* आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि चयन ना के आधार पर किया 
जा रहा है । स्थावीय निकाय जब विभिन्‍त पदों.पर नियुक्तियां करते हैं तो 
वे प्राय: यह नहीं देखते कि क्रिस उम्मी वर में अधिक से अधिक योग्वताए 
: हैं, वे केवल राजनैतिक एवं व्यक्तिगत दृष्टि से इस विपय पर विचार हि करते 
हैं । ऐसी स्थिति में जो उम्मीदवार स्थानीय निकाय के प्रभावशाली, व्यक्ति 
: की सदुभावना प्राप्त क्र सकता है वह चुन लिया जाएगा और . उससे अधिक 
योग्य व्यक्ति देखता रहेगा । छोटे पदों पर नियुक्ति करते समय एवं पदोन्‍वतति 
के समय यह विचार बहुत अधिक प्रमावशील रहता है। इस स्थिति के 

उच्च पदों करते स्थानीय निकाय के 

परिणामस्वरूप उच्च पदों पर नियुक्तियां करते समय कर 
विभिन्‍न सदस्यों के बीच प्राय: मतभेद उत्पन्न हो जाता है और वे श्र 
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विशेष व्यक्ति को नियुक्त करने की धुन में लग जाते हैं । इस प्रकार के पदों 
पर की गई नियुक्तियों के बाद स्थानीय निकाय के सदस्यों में परस्पर 
दुर्भावनाएं एवं कदु सम्बन्ध पनपने लगते हैं । 
कार्यकाल की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय सरकार की सेवाओं को 
दो भागों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है । इनमें जो उच्चाधिकारी होते 
हैं उनका कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता क्योंकि उनके कर्तव्य इस प्रकार के हैं 
कि स्थानीय निकाय के सदस्यों से उनका मनमुटाव होना स्वाभाविक है । 
फलत: उन्हें पद से हटाना पड़ता है । राज्य सरकार द्वारा इन उच्च पदाधि- 
कारियों के पद को अधिक सुरक्षित बनाते के लिए यह प्रावधान रखा गया हैं 
कि स्थानीय परिषद्‌ इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल २/३ के 
“बहुमत से ही कर सकते हैं और इन अधिकारियों को मिली हुई सजा के विरुद्ध 
अपील करने का अधिकार हैँ। कुछ राज्यों में कार्यपालिका अधिकारियों के 
विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर राज्य सरकार की स्वीकृति भी 
अनिवाय होती है । यह कहा जाता है कि यह प्रावधान मूल्यवान होते हुए भी 
व्यावहारिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं । जहां तक अधीनस्थ कमचारियों का 
सम्बन्ध है उनके पद का कार्यकाल बहुत कुछ स्थायी होता हैँ । वे एक दृष्टि 
से सरकारी सेवकों से मी अधिक सुरक्षाओं का उपभोग करते हैं क्योंकि इनके 
विरुद्ध की गईं अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थानीय निकाय द्वारा प्रायः 
क्रियान्वित नहीं किया जाता | प्रत्येक भ्रष्टाचारी सेवक श्रपने समर्थन के लिए 
किसी सदस्य को ढूढ लेता हैं जो कि उसकी ढाल का काम करता है। 
स्थानीय निकाय के कर्मचारी अकार्यकुशलता, कतंव्यों की अवहेलना, दुबव्ये- 
वहार, गबन और रिश्वत आदि से पूर्ण व्यवहार के बाद भी अछूते बच 
निकलते हैं जबकि सरकारी सेवा में ऐसा बहुत कम होता है । 
यद्यपि कार्यकाल की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय निकायों के उच्च 
अधिकारी एवं अधीनस्थ श्रधिकारियों के बीच अन्तर रहता है। किन्तु फिर 
भी दोनों की स्थिति में एक समानता हुं वह यह कि दोनों ही स्थानीय निकाय 
के सदस्यों की मेहरबानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्तनशील रहते हैं। ऐसी 
स्थिति में स्थानीयं सेवा के इन सदस्यों से राजनतिक निष्पक्षता की आशा 
. करना अनुपयुक्त होगा । जब सेवी वर्ग की नियुक्ति, पदोन्‍नति, अनुद्यासनात्मक 
कार्यवाही आदि सभी बातें राजनैतिक हस्तक्षेप से पूर्ण होती है तो यह स्वा- 
भाविक हैं कि ये सेवक भी अपने व्यवहार में अपने समर्थक राजनेतिक नेताओं 
का पक्षपात करें । 


नगरपालिका स्तर पर सेवी वर्ग प्रबन्ध 
[एशब्णा॥थे भज्ञाउ 2 थाशा ना शएांत॑ेंएशे 7.0४९ 


'मारत में नगरपालिकाओं को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे स्थापन 
' पर कितना खर्चा निर्धारित कर सके । केवल मद्राम में ही राज्य सरकार 
द्वारा इसकी एक सीमा बता दी गई , है जिससे अधिक खर्चा स्थापन कार्य 
* पर वहां की नगरपालिका नहीं कर सकती । नगरपालिकाओं के सेवी वर्ग पर 
: परिषदों का पूरा अधिकार ,रहता है । बे उनकी संख्या, पद, श्रेणी, वेतन 
' गौर भत्ते ग्रादि से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करती है 4 मद्रास, श्रांश्न एवं 


२६४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
केरल में उनसे सम्बन्धित सभी प्रस्ताव कार्यपालिका अधिकारी द्वारा रखे जाते 
हैं श्रौर परिषद को उन्हें ज्यों के त्यों या परिवर्ततों के साथ मानने. का पुरा 
प्रधिकार रहता है । इन राज्यों की राज्य सरकारें यदि आवश्यक समझे तो 
नगरपालिकाओ्रों के श्रधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद, श्रेणी, सख्या, वेतन, 
फीस, भत्ते आदि में परिवर्तत कर सकती है।. पंजाब में यदि आयुक्त के 
मतानुसा।र परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं सेवकों की संख्या या उन पर 
हीने वाला खर्चा श्रधिक है तो वह उनको कम करने के सम्बन्ध में सलाह दे 
सकता है / परिषद को ग्रह अधिकार है कि वह आयुक्त की श्राज्ञाश्रों के विरुद् 
राज्य सरकार के सम्मुख भ्रपील कर सकें । ह का 
भ्रधिकारियों की नियुक्ति (8[77ण॥ताशा ० 0 ०९५७)--स्था- 
नीय स्तर पर कार्य करते वाले विभिन्न लोगों में -से श्रधिकारियों की श्रेणी 
को श्रच्य सेवकों से श्रलग रखा जाना चाहिये । यह ..केवल - इसलिए नहीं कि 
उन्हें अधिक बेतन मिलता है, बल्कि इसलिए भी उनकी नियुक्ति पृथक अभि- 
करर द्वारा होती है भौर व. अपील करने का अधिकार रखते हैं। अधिका- 
रियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया .जा सकता है--अथम भाग में 
प्रशासनिक अ्रधिकारी पाते हैं जैसे कि कार्यपालिका अधिकारी, सचिव आदि। 
दूसरा वर्ग तकनीकी अधिकारियों का होता है जैसे ,अभियन्ता, स्वास्थ्य अधि- 
करी आदि । अधिनियम के अनुसार पचास रुपये से कम वेतन पाने वाले 
कर्मचारियों को मिम्त स्तर का माना गया है जबकि इससे ऊपर वेतन पाने 
वालों का स्तर ऊचा होता है। इस , प्रकार वेतन को स्थिति वर्गीकरण का 
आधार बनाया गया है । रु 
मद्रास, आ्रांध् प्रदेश एवं केरल में: नगरपालिका परिषदें एके विशेष 
प्रस्ताव द्वारा कुछ पदों, के लिए. प्रावधान रख सकते हैं जैसे सचिव, स्वास्थ्य 
 प्रधिकारी, नगरपालिका अभियन्ता- श्रादि-आदि-। राज्य सरकार को श्रधिकार 
है कि वह किसी भी नगरपालिका के:तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति स्वर 
करें । इन अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन एवं निलम्बन राज्य सरकार 
की स्वीकृति के विषय होते हैं। यदि राज्य सरकार निय्‌ क्ति को 
मान्यता न. दे या परिषद पद खाली होने के चार महीने के भत्दर-अन्दर 
नियुक्ति करे तो राज्य सरकार को उस पद पर नियुक्ति करने की शक्ति मिल 
जाती है ।. | 
यदि एक अधिकारी को हटाने के लिए परिषद हारा कम से कम ४ 
तिहाई बहुमत से प्रस्ताव- पास कर दिया. जाए . तो उस पर भी 800 
स्वीकृति जरूरी है. । तकनीकी अधिकारियों को छोड़करे अन्य नगया 
अधिका रियों की संजो देने का अधिकार कार्यपालिका अधिकारी को होता है । 
नगरपालिका के किसी भी सेवक अथवा अधिकारी पर जुर्माना नहीं किया रे 
सकता । पचास रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले बन 
नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिसमें सभापति, कार्यपालिका न 
और परिषद द्वारा निर्वाचित एक सदस्य होतां है। यह तियुक्ति स नली 
स्वतन्त्र कानूनन समिति होती है गौर इसकी - प्रक्रियाओं पर परिषद हर इनके 
क्रृतिं की आवश्यकता नहीं होती । यदि समिति चाहें तो परिपद (55 
बारे में सूचित कर सकती है । अधिनियम के अनुसार यदि परिषद का वह 
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चाहे तो राज्य सरकारें नगरपालिका अधिकारियों के किसी मी वर्ग का प्रांतोय- 
करण कर सकती है । केरल में सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबं- 


- घित नगरपालिका से पूछ कर नगरपालिका के अधिकारियों एवं सेवकों को 


-बूसरी नगरप,लिकाओं में स्थानान्तरित कर दे। श्रांध्र प्रदेश के हैदराबाद क्षेत्र 


में नगरपालिका शअ्भियन्ता, सचिव, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य भ्रधिकारी आदि की 


, तियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका श्रेणी की राज्य श्रंणी में से को 


'जाता है ।,उतका स्थानान्तरण, पदोन्नति श्रौर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक्र 


कार्यवाही को समिति के परामर्श से सरकार द्वारा.नियमित किया जाता है । 


स्थानीय सरकार सेवा अधिकारियों के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने 
'का स्थावीय निकायों को अधिकार नहीं है। कम वेतन पाने वाले स्टाफ की 


' नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है, जो कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य- 


बाही कर सकती है । परिषद के निर्णायों के विरुद्ध अपील राज्य के स्थानीय 


* स्वायत्त सरकार विभाग में की जाती है। 


वम्बई में सभी :बारो नगरपालिकाओं में एक मुख्य भ्रधिक,दी होता है, 


जिसकी नियुक्त परिषद ह्व.रा की जाती है । परिषद - एक स्वास्थ्य अधिकारों 


तथा एक पअ्रभिय-त्ता की नियुक्ति भी क्र सकतीं-है कित्तु इस प्रकार के अधि- 


: कारियों पर जुर्माना नहीं किया जा-सकता और उन्हें परिपद की कुल सस्या 
* के केवल दो निहाई बहुमत हारा ही हटाया जा सकता है। स्वास्थ्य प्रविकारी 


का श्राधा वेतन त्था सफाई निरीक्षकों का आधा वेतन राज्य सरकार द्वारा 


'दिया जाता है अतः इन अधिकारियों की नियुक्ति पर राज्य त्रकार 


| त्‌ः की पूर्व 
- स्वीक्षति अनिवार्य होती है । 


“में नियम बनाती 
“ का निर्धारण करती है । इन संब' पर संभाग के 
' करना जरूरी है । परिषद को ; 
: कारों था सेवक को हटाने, सजा देने, कार्यक्राल: 
. सनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति भी होती है 
:'कारी, स्वास्थ्य प्रधिकारी या अभियन्ता आदि से 
: राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी होती है । एक 


' जाते हैं उन पर ग्रायुकत या राज्य सरकार की 


. पंगर परिषद अधिकारियों एवं: सेवकों के स्टाफ की नियुक्ति के बारे 
है तथा उनके पद, वेतन, भत्ते, शक्तियां एवं कत्त व्य प्रादि 
'आयुक्‍त की स्वीकृति प्राप्त 
श्रायुक्त की स्वीकृति के वाद किसी भी अधि- 
कम करने एवं भ्रन्य अनुशा- 
। मुब्य कार्यपालिका अधि- 
सम्बन्धित सभी नियमों पर 
सो रपये महीने से कम वेतन 
2 'जो नियम बनाए 
| यारा स्वोाकझृति की आ्रावश्यद्गता नदीं 
होती ।'क्रिन्तु राज्य' सरकार को यह: न हे 
परम या 20873 को यह शक्ति होती है कि वः है ' किसी भी नगर- 


वाले पदों पर नियुक्ति श्रादि के सम्बन्ध में प 


विशे । कर ल्‍छ ले 
“ अव्य पकों की नियुक्ति एवं सपा वशेष समय के लिए शक्ति: को: छोन ले । 


8] हे शं्ते' शिक्षा मण्डल द्वारा नियन्त्रिद 
का कीरियों को हटाते की शक्ति राज्य सरकार में 
0 £ भी कि उचित जांच के वाद एवं परिषद द्वारा विशेष सामान्य 
बेठक रा किए गए के के बाद इसको प्रयोग करती है । । 
परम बंगाल में श्रध्यक्ष को यह।अधिकार होता, कि किसी भी 
पा ३3३ पदों पर नियुक्त कर सके तथा: उन्हें बा का पचास .. रुपये 
25 स्‍अ के पैन पाने वाले पदों पर की-जाने -वाली -. नियुवितयों पर परिषद 
नह ति लेना, जरूरी होता है । दो सौ,रुपये , मासिक से अधिक , वेतस 


२६ में 
दर . भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


पदों पर सरकार की त् के की 
रुपये था उससे ग्रधिक (58 74200 04805 00000 0000 8 
बह पिषिर को नि बट हे 'को हटाया जा सकता है; कितु 
प बंठक में पास किए गए प्रस्ताव द्वारा एवं राज 
कार द्वारा स्वीकृत होना चाहिए | यदि निलम्बन को परिषद के आम 
बहुमत से स्वीकार कर लिया जाए तो सरकार की स्वीकृति की ता 
नहीं होती । यदि राज्य सरकार ग्रावश्यक समभे तो परिषद तबि जार विमंश 
करके परिषद को एक सचिव, एक अभियन्ता, एक स्वास्थ्य अर आह 
एक या अधिक सफाई निरीक्षक तियुक्त करने को कह सकती है | हा बा 
रुपये की श्राय वाली प्रत्येक नगरपालिका को एक कार्यपालिका जि करी 
नियुक्त करना होता है। ईन सभी अधिकारियों की योग्यताएं सरका रा 
निर्धारित की जाती हैं और उनका वेतन सरकार की मान्यता के बार गज 
द्वारा निश्चित किया जाता है। इन अधिकारियों को परिषद अपनी विशेष 
बेठक में दो तिहाई बहुमत से हटा सकती है। एक लाख से कम आय वाली 
नगरपालिकाए' इन अधिकारियों को केवल' तभी नियुक्त कर सकती है जबकि 
राज्य सरकार ऐसा करने को कहे । यदि कोई व्यक्ति गम्भीर रूप से कर्दार 
है तो कार्यपालिका अधिकारी, श्चिव, श्रभियन्ता, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई 
निरीक्षक, कर संग्रहकर्ता, लेखा अधिकारी, ओवरसियर आदि पदों पर नियुक्त 
नहीं किया जा सकता । एक पद पर नियुक्त होने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति 
परिषद के किसी भी सदस्य या कार्यालय के अधिकारी से घनिष्ट रूप में संबंधित 
है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि इस सम्बन्ध की प्रकृति क्‍या है। यदि 
वह ऐसा न कर सका तो नियुक्ति अ्रवैध मानी जाएगी । उत्तर प्रदेश में १९४६ 
के संशोधित ग्रधिनियम के अचुसार प्रत्येक परिषद एक कार्यथधालिका अधिकारी 
नियुक्त करेगी । इसी प्रकार पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष या इससे श्रधिक 
आय वाली नगरपालिकाए एक मेडीकल अ्रधिकारी की नियुक्ति करेंगी, जो कि 
राज्य जन-स्वास्थ्य सेवा का होगा | साथ ही ये एक लेखा अधिकारी नियुक्त 
करेंगी जो कि राज्य लेखा सेवा से होगा । उत्तर प्रदेश वेतन समिति के प्रति- 
बेदन के परिशासस्वरूप सरकार द्वारा सभी वर्गों के सेवकों के लिए वेतन 
शूखला निर्धारित कर दी गई है कि जिस नगर परिषद में कार्यपालिका 
अधिकारी नहीं है वह एक या अधिक सचिव नियुक्त कर लेगी । 
इस पद की नियुक्ति, वेतन एवं अ्रन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा स्वीकार होनी 
चाहिए । यदि राज्य सरकार चाहे तो परिषद. हारा एक अभियन्ता, एक 
विद्यूत अभियन्ता, जलकार्य अभियन्ता, जलकार्य अधीक्षक, विद्यूत अधीक्षक, 
एक योग्य ओवरसीयर आदि मुख्य तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करा 
सकती है । अ्रध्यक्ष द्वारा संकट की स्थिति में अस्थायी सेवक नियुक्त किए जा 
सकते हैं किन्तु ऐसे सेवकों की सूचना परिषद की अगली बैठक में दी जानी 
चाहिए | शिक्षण संस्थान के सेवकों की नियुक्ति की शक्ति को यदि परिपद 
चाहे तो शिक्षण समिति को हस्तांतरित-कर सकती है । 
कार्यपालिका श्रधिकारी, सचिव, एवं तकनीकी झ्रधिकारियंं को 
परिषद के दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से पारित विशेष अ्रस्ताव द्वारा ही 
सजा दी जा सकती है या हटाया जा सकता है । ये. अधिकारी राज्य सरकार 
के सम्मुख भ्रपील करने का अधिकार रखते हैं । यदि अध्यक्ष यह अनुनव करे 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग जा प्रबन्ध २६७ 


कि कार्यपालिका अधिकारी या अन्य अधिकारी भ्रष्ट हो गया है श्रथवा अपने 
कर्तव्यों को नहीं तिभा रहा है या दुव्यंवह्यर का दोषी हैं तो वह उसे सेवा से 
रोक सकता है। इससे सम्बन्धित सभी आज्ञायें सकारण राज्य सरकार के पास 
भेजी जानी चाहिए । 


पंजाब में पहले परिषद को राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सभी 
श्रधिकारियों की नियुक्ति करते का अधिकार था किन्तु १६५५ के बाद से 
परिषद एक सौ पचास रुपए सासिक्र या इससे अधिक वेतन पाने वाले पदों 
पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से करती है । 

बिहार और उड़ीसा में परिपद द्वारा स्थापन की मश्यूखला तय कर दी 
जाती है और उसके अनुसार ग्ध्यक्ष जिस व्यक्ति को उपयुक्त समझे उसे 
नियुक्त कर देता है और हटा भी सकता है । पचास रुपए मासिक से अधिक 
वेतन पाने वाले पदाधिकारी की नियुक्ति वह परिपद की स्वीकृति से ही कर 
सकत। है। सौ रुपए मासिक वेतन पाने वाले पदों पर नियुक्तियां एवं पद- 
विमुक्तियां राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही होती हैं। किसी भी भ्धि- 
कारी का त्यागपत्र राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं 
किया जा सकता और न ही किसी अधिकारी को एक महीने से अधिक निल- 
म्वित ही किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार के मतानुसार इन पदों 
पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अयोग्य... । परिपद 
उसे हटा देगी श्रयवा किसी श्रन्य कोर्यालय में उसका स्थानार-. कर देगी । 
राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं सेवकों के वर्ग तथा र « के अनुसार 
नियम बना दिए हैं कि किसे, क्रिस सत्ता के सामने, किन शर्तों पर अपील 
करन का अधिकार है। राज्य सरकार अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति 
के लिए उम्मीदवारों की योग्यतायें भी निर्धारित कर सकती है । नियमानुसार 
पच्चीस साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अथवां वह व्यक्ति जो कि राज्य का 
स्थायी निवासी नहीं है किसी नगरपालिका सेत्रा में नियुक्त नहीं क्रिया जा 
सकता जब तक कि राज्य सरकार से स्वीकृति न ले ली जाए। नियम यह 
है कि महत्वपूर्ण पदों को विज्ञापित किया जाना चाहिए और पांच पारपदों 
की प्रवर समिति द्वारा नियुक्तियां की जानी चाहिए । यह प्रवर समिति सभी 
मार्थना पत्रों पर विचार करेगी, उम्मीदवारों का साक्षातकार करेगी तथा 
परिषद के सम्पुर्े अन्तिम चयत के लिए प्राथमिकता के श्राधार पर एक सूचो 
प्रस्तुत करेगी । मध्य प्रदेश नगरप(लिका र 


(रपलिका अधिनियम १९४७ से प्रान्तीय स्तर 
के लिए एक स्थानीय सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा है । 


न्ध्र, केरल तथा बम्त्रई राज्यों 


भ्रन्य सेवकों की नियुक्ति--मद्रास, अर 
की नगरपालिकाग्रों में ५० /- प्रति .माह से कम वेतन पाने वाले समस्त पदों 
की जाती है जो कि राज्य सर- 


की नियुक्तियां कार्यपालिका: श्रधिकारी द्वारा 

कार द्वारा इस सम्बन्ध, में बनाये गये नियमों के अनुसार व्यवहार करता 

पश्चिमी बंगाल में सभी नियुक्तियां भ्रध्यक्ष द्वारा -की जाती है किन्तु गा 

"3 20338 के २० 2 8332 होता है उसे परिषद की स्वीकृति के 
है सेकेता हैं। उत्तर प्रदेश में ०/- 

बाहसया मारो है 7० देश में श्रधिक से श्रधिक ४० /- प्रति 


ह वेतन पानेवाले कर्मचारी को कार्यपालिका 
अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है.। मध्य प्रदेश में ४०/- प्रति माह 


२६८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


तक वेतन पाने वाले सभी पदों पर नियुक्तियां श्रध्यक्ष द्वारा की जाती हैं । वह 
इस प्रकार की सभी नियुक्तियों की सूचना परिषद को देता है.। 


स्थानीय प्रशासन अथवा नगरपालिका प्रशासत के विचारकों का मत 
है कि स्थानीय प्रशासन को मार युक्त बनाने के लिए दो सिद्धान्त सभी स्था- 
नीय सत्ताओों द्वारा माने जाते हैं। इनमें प्रथम यह है कि स्थानीय सरकार में 
पंद-स्थिति को करियर माना जाता है तथा इसमें की गई नियुक्तियां जीवन 
भर चलती हैं । दूपरे, इन नियुक्तियों पर राजनैतिक हितों का प्रभाव नहीं 
पड़ता । श्रर्गल महाशय के शब्दों में कार्यकाल की सुरक्षा, श्रच्छा वेतन एवं 
भविष्य भौर योग्यता की व्यवस्था ही सेवाश्रों के लिए. सबसे अ्रच्छी विषय- 
वस्तु प्राप्त कर सकती है । किन्तु उस' देश के नगरपालिका प्रशासन में उन 
सिद्धान्तों की प्रायः श्रवहेलना को जाती है ।* ' 


यदि विभिन्न राज्यों की नगरपालिकाओं के सेवी बर्ग का व्यावहारिक. 
अध्ययन किया जाय तो यह प्रतीत होगा कि यहां सेवी वर्ग- की दशा संपोष- 
जनक नहीं है । उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ताओं 
द्वारा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को तंग किया जाता है । कि 2 
मिलम्बित किए गये कर्मचारियों को अ्रपील करने का अधिकार प्रयोग में नहीं. 
लाने दिया जाता । यह कहा जाता है कि वे सरकार के - लिए उनके कांगजों 
को फोरवाड नहीं करते श्रथवा श्रनावश्यक रूप से देर लगा देते हैं ।? बनारस, 
लखनऊ और आगरा की जांच समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में कर्मचारियों 
को तंग करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनमें बताया गया हैं कि 
किस प्रकार दलीय आधार पर कुछ भ्रधिकारियों को परिषद. द्वारा परेशान 
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किया जाता है। आगरा की नगरपालिका जांच समिति ने बताया है कि कु- 
प्रशासन के बीज मुख्य रूप से बोर्ड तथा कार्यपालिका के सम्बन्धों में पाये 
जाते हैं। अधिनियम के अनुसार बोर्ड: के अधिकार केवल कार्यपालिका श्रधि- 
कारी, सचिव तथा श्रन्य उच्च तकतीकी कर्मचारियों की नियुक्ति तक हूं! 
सीमित हैं । किन्तु इन नियुक्तियों के द्वारा और सभापति के माध्यम से बोड्ड 
की शक्तियां कानून के शब्दों से बाहर चली जाती हैं और सामान्य स्टाफ तक 
पहुंच जाती हैं । यह किस प्रकार होता है इसे श्रासानी से देखा जा सकता 
है। बोडं द्वारा दो तिहाई बहुमत से कार्यपालिका अधिकारी को तथा साधारण 
बहुमत से श्रन्य अधिकारियों को हटाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 
सभापत्ति, कार्ययालिका तथा तकनीकी अधिकारी एवं मेडिकल श्रधिकारी के 
सर पर डेमोक्‍्लीज की तलवार लटकी रहती है | ऐसी स्थिति में कार्यपालिका 
एवं तकनीकी अ्रधिकारी परिषद के सदस्यों को अपने पक्ष में रखने का प्रयास 
करते हैं तकि समय पड़ने पर उत्तकी सहायता प्राप्त की जा सके । जहां तक 
मेडीकल अ्रधिकारी का सम्बन्ध है वह स्थानान्तरण को रोकने का प्रयास 
करता है क्योंकि वह सदेव उसके लिए हानिकारक है। परिणामस्वरूप ये 
सभी श्रधिकारी उन मामलों. में भी वो्ड था परिषद के मातहत बन जाते हैं 
जिनमें कि इनको कानूनी शक्तियां मिली हुई हैं । अधिकारियों को हटाने की 
बोर्ड की शक्ति भी वास्तविक नहीं है । जहां तक इन अधिकारियों का सम्बन्ध 
है ये बोर्ड के कुछ सदस्यो को अपने पक्ष में क.के वोर्ड की मर्जी की भ्रवहेलना 
कर सकते हैं |. 

नियुक्तियों के मामलों में यह स्वाभाविक है कि जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधि गलत रूप से प्रभावित हो जायें और इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का 
चुनाव न हो सके । अनेक सदस्य अपने सम्बन्धियों को रोजगार दिलाना 
चाहते हैं जवकि दूसरे सदस्य. उन लोगों को रोजगार-दिलाना चाहते हैं जिन्होंने 
उन्हें बोर्ड में भेजा है। इसके' परिणामस्वरूप बोर्ड ऐसे: कर्मचारियों से भर 
जाती-है जो अनावश्यक एवं: भ्रयोग्य हैं। झरगरा नगरपालिका जांच समिति 
का मत था कि-अगर स्थानीय निकायों-का सुध।र करना है और उनको शुद्ध 
वनाना-है तो सरकार को चाहिए कि वह इसके कर्मचारियों को वही स्तर एवं 
सुरक्षा प्रदान करे जो -कि:यह अपने सेवकों को देती- है । 

नगरपालिकाओं के कार्य संचालन पर पंजाब राज्य के प्रतिवेदन ने 
भी इस बात पर जोर दिया है कि यहां स्टाफ में कार्यकुशलता -व अनुशासन 
का अभाव है ।'विभाग अ्रध्यक्षों में नियन्त्रण और सहयोग . नहीं: है। सदस्यों 
द्वारा प्रशासनिक “मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया जाता है श्रौर 
आवश्यकता पड़नें पर विभागीय कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता । . 

मध्यप्रदेश की नगरपालिका के प्रतिवेदन में की गई आलोचना और 
भी गम्भीर है । उसमें कहा “गया, है. कि स्टाफ के वेतन बहुत कम हैं जो कि 
“योग्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते | ये कम वेतन भी निय- 
'मितं रूप से नहीं दिये जाते तथा/सरकार को नगरपालिका अधिनियम के सेक्शन 
५५४ के तहत हस्तक्षे प,करना पड़ता है । वेतन में कटोती, बढौतरी को प्रति 
वर्ष रोके लेना, विभागीय जांच पड़ताल करवाना : एवं ,अनुपयुक्त सजा, देना 
“आदि बातें बहुत सामान्य वन; गई. हैं।.)मकार्यकुशलता: इनमें से अधिकांश 


२७० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


स्यथातीय निकायों की मुख्य विशेयता बन गई है ।7 एक अन्य प्रतिवेदन में यह 
वाहा गया है कि अनेक समिण्ियों ने कार्यकुशल एवं संतोषजनक स्टाफ रखने 
की श्रावश्यकता को झमी तक महसूत नहीं किया है। जब कभी वित्तीय 
कठिनाइयों का ग्रनुमव होता है तो वे खर्चा कम करने के एक सरल साधन के 
सूप में कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर देते हैं । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह नीति आत्महत्या जैसी है । इससे जो असुरक्षा और अन्याक की 
भावना पनपती है उसके कारण अकार्यकुशलता तो अ्रवश्य ही उत्पन्त होगी 
थाहे वेईमानी या स्वामीमक्ति का श्रमाव पैदा हो या न हो ।? 


इन सब कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी प्रशासनिक कठि- 
ताइयों की जड़ परिषद के व्यवस्थापिका एगं कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों के 
बीच घधनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके परिणामस्वरूप परिषद के सदस्य अनावश्यक 
रूप से पूर्णत. प्रशासकीय कार्यो में हस्तक्षेप करते हैं। दूसरे, नागरिक 
सेबकों में दतीय राजनीति पनपती है । तीसरे, स्टाफ में अकार्यकुशलता 
आती है। 

लेबाशों का प्रान्तोयकररप 
(शिण्पाएंव]24389॥ ० 58790९5) 

नगरपालिका,फी सेवाग्रों पर विचार करते हुए पंजाब की जांच 
सम्रिति ने यह बताया कि स्थानीय सरकार की एक मुख्य मा निश्चित 
कर है कि सेवाओं को व्यक्तिगत लक्ष्यों और प्रभावशाली समूहों के दबाव से 
सुरक्षा प्रदान को जायेगी और उनढो पर्याप्त सुविधाएं तथा हि अच्छा मविष्य 
प्रदान किया जायेगा । साथ ही ये पदाधिकारी योग्य व्यक्ति होंगे और सार्व- 
जनिक नियंत्रण के आबीन कार्य करेंगे । समिति ते सुझाया कि मुख्य अधिकारी 
को यदि सेवा की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई तो वह दलों हारा डाजे गये 
भेदमाव के प्रभाव को कम कर देगा । इस संम्बन्ध में जो अन्य कदम उठाये 
जा सकते हैं उनके बारे में समिति ने सुकाया कि नगरपालिका कें कर्म- 
चारियों के सभी वर्गों के लिए विस्तृत नागरिक सेवा नियम बनाये जाये। 
दूसरे, गेतन-श खला निर्धारित की जाय तथा उसे क्रिवान्वित करने के लिए 
लग्र परिषदों को उनकी वार्षिक श्रामंदनी के भाधार पर कई मार्ों में वाट 
दिया जाय । तीसरे, तगर॒पालिका' भ्रधिकारियों एवं सेवकों के सभी वर्गों के 
लिए आवश्यक योग्यचाएं निर्धारित कर दी जांय। ् 
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इस प्रकार कुल मिलाकर श्रच्छाई इस वात में हैकि कार्यपोलिका और 
व्यवस्थापिका को श्रलग अलग कर दिया जाय तथा कार्यपालिका को मुख्य 
प्रबन्धक बना दिया जाय । हाल ही में कुछ ऐसे प्रयास किये गये हैं कि नगर- 
पालिका के कर्मचारियों की स्थिति को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके । 
इसके लिए परिषद्‌ द्वारा पास किये गये सेवा निलंबन के प्रस्तावों के विरुद्ध 
श्रपील करने की व्यवस्था की गई है । अच्छे लोगों को आकर्षित करने के 
लिए शेतन एवं ग्रेड को सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया है; क्‍योंकि 
ये सभी सुधार उस समय तक अधिक उपयोगी नहीं होंगे जब तक कि मुख्य 
भ्रधिकारी की स्थिति को शक्तिशाली न बनाया जाय और यह केवल तभी 
किया जा सकता है जबकि उसकी नियुक्ति, सजा, स्थानान्तरण एवं नियंत्रण 
की शक्तियां सरकार के पास अथवा बोड से स्वतंत्र किसी निकाय को दे दिया 
जाय । मद्रास एवं मध्यप्रदेश में इस दिशा में कदम उठाये गये हैं । पंजाब में 
भी १५० रु० से अधिक जेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पंजाब 


- लोकसेवा भ्रायोग द्वारा की जाती है । उत्तरप्रदेश एगं पंजाब के अध्यापकों को 


जिले के स्कूल निरीक्षक द्वारा व्युक्त किया जाता है। नगर सरकार को 
सुधारने के उपायों पर की गई सैमिनार का विचार था कि नगरपालिका के 
मुख्य का्यंपालिका अधिकारी को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए । 


नगरपालिका के कर्मचारियों की स्थिति में किये जाने व।ले सुधारों को 
प्रभावशाली बनाने के लिए अगंल महोदय ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं । उनके 
मतानुसार यह उपयुक्त होगा कि नगरपालिका सेवाओं को चार श्रेणियों में 
विभाजित कर दिया जाय | प्रथम श्रेणी में वे श्रधिकारी हों जो कि ४०० रु. 
प्रतिमाह से अधिक पाते हों । दूसरे वे जो कि २५० रु से श्रधिक पाते हैं. 
तीसरे वे जो १०० रु. से अधिक पते हैं, तथा चौथी श्रेणी में वे श्रधिकारी 
हों जिनका वेतन १०० रु, प्रतिमाह से कम हो । इन सभी श्रेणियों में केवल 
कुछ पदों को पदोन्‍नति द्वारा भरा जाय और शेष को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा 
जाना चाहिये । सरकार द्वारा राज्य की लगरपालिकाश्ों को उनकी आराय एवं 
अन्य परिस्थितियों के आधार पर दो या तीन श्रेणियों में विभाजित कर देना 
चाहिये और एक श्रेणी में आने वाली प्रत्येक नगरपालिका के लिए एक जैसे 
नियम बना देने चाहिये । निर्धारित स्तरों में कोई नया स्थायी पद नहीं बढ़ाना 
चाहिये जब तक कि सम्बन्धित-परिषद द्वारा स्थानीय लाक-सेवा-श्रायोग से 
न पूछ लिया जाय । लिपिक-वर्ग एवं छोटे बोर्डो में प्रशासकीय अधिकारियों 
की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी , चाहिये । यह परीक्षा जिले में 
से ही जिला सेवा-आझयोग द्वारा. की जाय जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और 
नगरप/लिका एवं जिला परिषद के मुख्य क्रार्यपालिका भ्रधिक, री हों । स्थानीय 
सेवाओं से सम्बन्धित सभी विपयों में जिला झ्रायाग स्थानीय सेवा-आ्रायोग के 
एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा भर उसके नियंत्रण में रहेगा । . 

._ वरिष्ठ कार्यपालिका अधिकारी राज्य स्तर के होने चाहिये तथा उनको 
स्थानीय सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्ष। के श्राधार पर चुना जाता 
चाहिए। इस आयोग में तीन सबैतनिक सदस्य - होने चाहिये । आ्रायोग इन 
अधिकारियों की नियुक्ति पदोन्नति एबं स्थानान्तरण: के . लिये उत्तरद 
होगा । परिषद इन अ्रध्िकारियों पर केवल यह नियंत्रण रखेगी कि उनके 
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विरुद्ध श्रायोग से शिकायत कर देगी श्रीर अ्रॉयोग या जो स्वयं जांच करेगा 
भ्रथवा जिला आयोग को करने के लिए कह देगा-। परिषद चाहे तो राज्य 
सरकार से भ्रपील भी कर सकती है । स्वतन्त्रेता: के 'बाँद की भप्रव त्ति को देख 
कर यह स्पष्ठ है कि विभिन्‍न राज्यों की नर्गरपालिकाए उच्च श्रधिकारियों 
एरगे तकनीकी अ्रभिकारियों को राज्य स्तर का सेवक बनाने के बारे में विचार 
कर रही है । मंत्रियों की परिषद में केवल प्रशासकीय एंव. तकनीकी अंधिका- 
रियों की सेवाओं का ही प्रान्‍्तीयकरण करने की सिर्फारिश की गई. थी ।.किसु 
जैसा कि प्रगंल महाशय का विचार है मिम्न सेवाश्रों की भी- पंरिषद के ' विये- 
त्रण में रखना उचित गहीं रहेगा क्‍योंकि इन्हीं सेवोश्रों के द्वारा -असंल में 
प्रशासन को संचालित किया जाता है.। परिषद-को : इंन॑ सेवीग्रों के संबंध में 
अधिकार देने का श्र्थ होगा भ्रष्टाचार और भाई-मेंतीजांवाद के लिए दरवाजे 
खोल देना । ऐसी स्थिति में प्रान्तीयक्ृत संटाक प्रंशर्सित_पर-मुश्किल से नियं- 
त्रण रख पायेगा । इससे अनेक जटिलताए एवं गतिरोध-पैदो हो- जायेंगे और 

, प्रशासन भ्राज से भी बदतर हो जायेगाः। उत्तरंप्रंदे्श की-स्थॉर्नीय स्वायत्त सर- 
कार समिति ने स्टाफ के पूर्ण प्रान्तीयकरण की प्लिफारिग की/थी। :मद्रात 
और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी इसी प्रकार की - सिफारिश की । मध्यप्रदेश 
के संशोधित अधिनियम १६४५ के प्रावधान के अनुमोरं आयोग को नगरपालिका 
अधिकारियों एवं:सेक्कों को 'प्रमावित करने वाले (82024 02 स्थाता- 
न्तरण असाधारण सेवा निवृत्ति एवं अंनुशासनात्मक : कार्यवाहियों में परामश 
देने की शक्तियाँ होंगी । निम्त सेवाओं के लिए जिला श्रायोग रखता .उहरत 
रहेगा । पा  , 

प्रान्तीयंकरण की इस सुकायी गई योजना के य्यंपि कुछ लाग गवरा 
हैं किन्तु यह दोषों से परे नहीं है । यह कहा जाता है कि यदि 0 
सेवाओं में सुधार करना है तो: दूसरे कई कदम उठाये जा सकते हैं जो कि 
प्रान्तीयकरण की तुलना में कम संकटवूर्सा हैं तथां-जितके अपनाने पर स्थान 
निकायों को अधिक स्वायत्तता रह पायेगी ) प्रॉन्तीयकरण के द्वारा यद्यपि पे 
दोषों को दूर कर दिया जयेगा जो किआज लोगों की निगाह में हैं किन्तु रा 
अपनी कुछ अन्य जठटिलताए' पैदा कर लेगा । प्रात्तीयकरण के कारण हे 
अधिका रियों के सामने दोहरी स्वामीमक्ति की समस्या : उत्पन्‍्त हो जाती या 
आर स्थानीय निकाय एवं इन अधिकारियों के वीच समायोजन करना कि 
हो जाता है । यदि हम प्रन्‍्य देशों के उदाहरण की देखें तो वहाँ हम 78 
स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए भी किस्ती 0 
स्थानीय सेवाओं को रराष्ट्रीयकृत या श्रान्तीयक्ृत्‌ करने की बात नहीं को 
स्थानीय स्वांयत्तती- अपने आपमें एक मह॒त्वपूर्णा चीज है। राज्य के जाप 

. इसका विरोध करता है अतः यह यथाम्रस्मवे कम होना चाहिये शा 

' करण की योजना में स्थानात्तरण से सम्बन्धित समस्याएं है 

. जायेंगी ।" जब -तक कि मजबूर न; किया जाए तब तक को दम 
' 'निकाय यह नहीं चाहेगा कि वह. अधिकारी को अपने ह ५ हे हंवागाज 

जगह पर पर्याप्त बदनामी पा चुका है और इसीलिए उ गा # 

' रहा है । मजबूर करने से अच्छे प्रशासन पर बुरा प्रमाव या 

कुछ विचारकों के मतानुसार प्रान्तीयकरण हारा स्थानीय मि 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध २७३ 


सेवाओं को सुधारने की अपेक्षा यह करना चांहिंए कि सेवी वर्ग के प्रशासन में 
जहां कहीं भी हमको दोष दिखलाई दें उनको दूर करलें और श्रन्य बातों को 
ज्यों की त्यों बना रहने दें। इस दृष्टि से नियुक्ति, कार्यकाल की सुरक्षा, 
स्थानानतरण, पदोन्नति, सेवा की शर्तें आदि बातों पर ध्यान दिया जाता 
उपयोगी है। नियुक्ति के गलत तरीके के कारण स्थानीय सेवी वर्ग के प्रवन्ध 
में अनेक दोष पैद। हो जाते हैं । इन दोषों को दूर करने के लिए यह होता 
चाहिए कि जब स्थादीय निकाय उच्च पदों पर नियुक्तियां करे तो वह स्थानीय 
लोक-सेवा-आग्मोग से परामर्श ले ले स्थानीय निकाय के श्रध्यक्ष को यह 
प्रधिकार होना चाहिए कि वह आयोग द्वारा सुझाये गए उम्मीदवार के विरुद्ध 
एतराज उठा सके और यह श्रायोग का कतंव्य होता चाहिये कि वह इन ऐत-- 
राजों पर पर्ग्राप्त ध्यान दे और यदि आवश्यक हो वो किसी श्रन्य के नाम का 
सुझाव रखे शअ्रथया यह भी हो सकता है कि श्रायोग द्वारा योग्यता के आधार 
पर एक पद के लिए तीन नामों की सिफारिश की जाय श्रौर उनमें से अध्यक्ष 
किसी एक को छांट ले । दूसरे, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त सेवा 
सम्बन्धी सुरक्षा प्रदात करने के लिए कंदम उठाये जाने चाहिए। इसके लिए यह 
व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्ड देने या सेवा 
से निकालने का अधिकार बोर्ड को न होकर अध्यक्ष को होना चाहिए, 
ताकि ऐसे' विषयों पर होने वाले मतदान की कठिएःय़्यों को 
रोका जा सके। सभापति. द्वारा दिये जाने वाले इन दष्पो के आदेशों 
पर स्थातीय सरकार के मन्त्री या स्थानीय सरकार बोर्ड ४! स्वीकृति का 
प्रावधान रखा जा सकता है । इस व्यवस्था में श्रध्यक्ष तथा सेवाओं के बीच 
मनमुटाव की गरुजाइश कर्म रह जाती है । 


स्थानीय सेवाश्रों के लिए स्थानाम्तरणों का प्रवन्ध भी स्थानीय सर- 
कार द्वारा प्रवन्धित किया' जाना चाहिये। यदि कोई अध्यक्ष किसी विशेष 
श्रधिकारी का स्थांनान्‍तरण चाहता हैं तो इसके लिए वह मंत्री के लिए लिखे 
जो कि इस प्रकार की मांगों' की एंक सूची बनाकर उपयुक्त प्रवन्ध करेगा। 
इस व्यवस्था के श्रस्तगंत स्थानीय निकाय से वे अधिक्रारी चले जायेंगे जिनको 
श्रेध्यक्ष नहीं चाहता श्रौर वे रह जायेंगे जिन्हें कि वह रखना चाहता है | यचपि 
ऐसे स्थानान्तरण तत्काल नहीं हो पाते, उनमें संमय लगता है। यह व्यवस्था 
केवल तभी सफल हो सकती है जबकि स्थानान्‍्तरित किए जाने वाले अधिका- 
रियों की सूची काफी लम्बी हो । पदोन्‍्ततिं की समस्या को भी इसी प्रकार 
सुलझाया जा सकता है यदि किसी बड़ी नगरपालिका में कोई उच्च पद रिक्त 
होता है तो छोटी नगरपालिका के भिम्न कर्मंत्रारी उस पद के लिए प्रार्था- 
पत्र दे सकंते हैं | यदि प्रार्थी श्रन्य उम्मीदवारों की घुलना में श्रायोग की दृष्टि 
से योग्य है तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार की नियुक्षित के 
समय उसकी पूर्वा सेवा को रोका नहीं जायेग। । जितने वर्ष उसने काम किया 
है उतने ही वर्ष का समय उसकी नयी सेवा में मिला दिया जायेगा । एक 
प्रार्थी के कांये का पूर्वा अनुमव स्थानीय निकायों के उच्च पदों की आवश्यक 
योग्यता माना जाना चाहिए । यद्यवि इस व्यवस्था के विरुद्ध यह ग्रापत्ति की 
जा सकती है कि इसमें नये लोगों को सेवा का अवसर कम मिल पयेंगा। गैसे 
पदोन्नति की समस्या अत्यन्त जटिल होती है और प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति 
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की एक संतोषजनक व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन कार्य है। जहां तक सेवा 
की शर्तों का प्रश्न है स्थानीय निकायों के सेवी वर्ग की सेवा की शर्तें सरकार 
के समान ही होनी चाहिए । अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक निश्चित 
तरीका निर्धारित कर देना चाहिये । साथ ही वेतन का एक निश्चित रूप भी 
तय कर देना चाहिए । ह | 


स्थानीय निकायों में एक स्तर के स्टाफ को रखने के लिए यह जरूरी 
है कि पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाय॑ । बम्बई में स्थानीय 
स्वायत्त सरकार प्रशिक्षण शाला ही केवल एक मात्र प्रशिक्षण शाला है जो कि 
नगरपालिका सचिवों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था 
करती है । कलकत्ता और लखनऊ में सफाई निरीक्षकों के लिए कक्षायें चलती 
हैं । मद्रास, चागपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में 
भी लोक प्रशासन अ्रथवा स्थानीय स्वायत्त सरकार पर डिप्लोमा कोर्स खोन 
दिये गये हैं । राजस्थान सरकार ने स्थानीय स्वायत्त सरकार डिप्लोमा कोसे 
वालों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला है। यह श्रावश्यक है कि स्थानीय 
निकाय के कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण केन्द्रों का पुरा लाभ उठाने की सुविधा 
दी जाय । बम्बई, मद्रास और सध्यप्रदेश की सरकारों ने अपने राज्यों की 
संस्थाओं के डिप्लोमाओ्रों को मान्यता वे दी है। जहां इस प्रकार की मान्यता 
नहीं दी गई है वहां दी जानी चाहिए ! स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग को प्रशि- 
क्षित करने के लिए हर सम्मव प्रयत्व करना चाहिए क्योंकि गल्तियों द्वारा 
सीखना काफी महंगा पड़ता है। 

देहाती स्तर पर सेवीवर्गं-प्रबन्ध 
[एशाइणाले शु्ाइइशाशाई # सिपाथ 7.02] ] 


स्थानीय स्तर पर स्थानीय तिकायों के सम्बन्ध में सेवाएं महत्वपूर्ण 
योगदान करती हैं । इन संस्थाओं द्वारा सामान्य रूप से नीतियां एवं निर्देशन 
निर्धारित कर दिये जाते हैं और उतकी क्रियान्विति को 3:83 के लिए छोड़ 
दिया जाता है । नीतियों एवं कार्यों का सफल संचालन सेवाश्र के स्तर पर 
निर्भर रहता है| सेवाए' संस्थाओं के कार्यो में एकरसत्ता स्थापित करती हैं । 
इसलिए सेवाओं की नियुक्ति, स्थापन, पदोन्‍नति, अनुशासनात्मक नियन्त्रण 
श्रादि बातों से अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा कुछ स्वीकृत 
सिद्धान्तों के श्राधार पर इन्हें प्रशासित किया जाता है | सादिक अली समिति 
के मतानुसार ये सिद्धान्त हैं--सैवाओं की नियुक्ति में तत्कालीनता, वस्तुगतता 
एवं विभिन्‍न पदों के निवनिन मैं आचित्य | जब 33 पदों के लिये नियुक्ति 
की जा रही है तो कार्य की मांगों एवं आावश्यकताअ को ध्यान में रखता 
चाहिए । सेवा की योग्यताओं एवं शर्तों आदि के बारे में 0 208 
चाहिए । दूसरे, जब नियुक्ति पदोन्नति एवं अनुशालनान नियन्त्रण 28 ॥! ए 
किसी संगठन का गठन किया जाये ती सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होता 
चाहिए कि सेवाओं को राजनैतिक एवं स्थानीय प्रमाव से अलग का 328 
सेवाओं को ऐसी स्थित्ति में संचालित नहीं किया जाना कं चाहिए जहां कि वे 
अपने आपको स्थानीय समूहों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से गठजोड़ करता 
उपयुक्त समभने लगें । इस प्रकार की स्थिति में अ्रकार्यकृंझलता पतप्गी तथा 
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सेवाओं का चरित्र गिर जायेगा । तीसरे, सेवाओ्रों पर अ्रनुशासनात्मक नियन्त्रण 
प्रभावशाली एवं तत्कालीन होना चाहिए। आशज्ञाकारिता की दृष्टि से अधिक 
अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए । 


पचायती राज की सेवाए दो श्र णियों में विभाजित की जा सकती 
हैं। प्रथम, वे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती 
राज संस्थाओं को डेप्यूटेशन पर दिये जाते हैं | दूसरे, वे सेवाएं जिनका कि 
राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं में स्तरीकरण कर दिया 
गया है। प्रथम श्रेणी में आने वाली सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्‍तति एवं निय- 
स्त्रण राज्य सरकार के अधिकार में रहते हैं । इन सेवाओं में जब स्थानान्तरण 
किया जाये तो संस्थाओं के अ्रध्यक्ष से परामश किया जाना चाहिए। दूसरी 
श्रेणी की सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्‍तति, एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पंचा- 
यती राज निकायों के हाथ में रहती है जो कि राज्य स्तर पर राजस्थान 
पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा आयोग एव जिला स्तर प्र जिला 
स्थापन समिति द्वारा नियन्त्रित होती हैं । 


जो सेवाए सरकार द्वारा पचायती राज निकायों को डेप्यूटेशन पर दी 
जाती हैं, वे हँ--जिला परिषद का सचिव, उपप्षचिव, पंचायत समिति का 
विकास अधिकारी, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग आदि के 
प्रसार अधिकारी तथा पंचायत समितियों के ओवरसीयर शआ्रादि एवं पंचायत 
समितियों के लेखा लिपिक आ्रादि । दूसरी श्रेणी की सेवाओं में मुख्य रूप से जो 
पदाधिकारी आते हैं, वे हैं--ग्राम सेत्रक, ग्रम सेविकाए (अ्रव यह पद समाप्त 
कर दिया गया है), प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक, भन्‍त्री मण्डलात्मक स्थापन, 
फाल्डम, स्टाकमैस, एवं वैक्सीनेटर आदि। राज्य सरकार को यह अधि- 
कार होता है कि वह इन सेवाश्रों में और नए पद जोड़ प्तकती है । सादिकग्रली 
समिति की सिफारिश के अनुसार न्याप-पं चायत एवं पंचायत के सचिवों को 
भी इन सेवण्जों में मिलाया जाना चाहिए। समिति का सुझाव था कि इन 
सेवाओं को राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा कहने की 
अपेक्ष। राजस्थान पंचायती राज सेवा कही जानी चाहिए । 
पदाध्रिकरियों को नियुक्ति-- राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला 
परिषद (६५६ के तहत राज्य स्तर वर सेवा चयन आयोग की रचना की गई 
है । इसमें तीर सदस्य होते हैं-जिले की जिला परिषद का प्रमुख तथा सरकार 
द्वारा नियुवत्त किए गए अन्य दो स्थायी सदस्य । इन दो सदस्यों में से एक 


सरकार का अधिकारी होना चाहिए, चाहे वह सेवा निवृत हो अथवा सक्तिय 
झप से सेवा में कार्य कर रहा हो । इस आयोग को राजस्थान की पंचायत 
समिति एवं जिन्ना परिषद सेवओं के पदाधिकारी नियुक्त करने का कार्य 
सौंपा गया है। इसी के द्वारा अन्तर जिला स्थानान्तरण किए जाते हैं । प्रत्येक 
जिले मे एक जिला स्थापत समिति गठित करने का भी प्रावधान है । इसमें 


आयोग का एक स्थ।यी सदस्य सभापत्ति व गा 
पं होता है और प्रमुंख ए. 
सदस्य बनाया जाता है । इस होता है मुख एवं जिलाधोश 


पे रे समिति को अस्थायी रूप 
एवं स्थातान्तरणों को तिबमरित करती रे 
पंचायत समिति को परामर्श देती है । हज 2जुवावन के अगले: में भी 
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उक्त सभी श्रेणियों के सेवीवर्ग का चयन करने के लिए आयोग का 
एक सदस्य विभिन्‍न जिलों में जाता है श्रौर जिला स्तर प्र चयन किए जाते 
हैं । इस प्रकार मुख्य कार्य जिले स्तर पर चयन समिति द्वारा ही किए जाते 
हैं । सादिक भ्रली समिति के अनुसार इन चयनों में बहुत देर की जातो है। 
इंस देरी का कारण सम्भवत : यह होता है क्रि इन चयनों के करने में बहुत * 
जल्दबाजी की जाती है श्र बाद में समिति की रचना करने तथा बार-बार 
उसे सन्दर्भित करने में पर्याप्त समय लग जाता है । पंचायती राज की स्थापना 
से पूर्व इन संभी श्रेणियों पर स्टाफ की नियुक्ति एक जिला स्तर के अधिकारी 
वरा कर दी जाती थी तथा राज्य स्तर के चयत आयोग की स्थापना की 
कोई प्रावश्यकता नहीं होती थी । यह चयन श्रव भी जिला स्तर की समिति 
द्वारा ही किया जाता चाहिए । सांदिक अली समिति की प्िफारिश के अनुपार 
जिला चयन समितियों को जिला स्तर पर ही बनाया जाता चाहिए। इत 
समितियों में जिला परिषद का प्रमुख, जिले का जिलाधीश श्रौर जिला परिषद 
का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होना चाहिए । प्रमुख को इसका सभापत्ित्व 
करना चाहिए और मुख्य कार्ययालिका अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में 
कार्य करना चाहिए । जिला स्तर से सम्बन्धित अ्रधिकारी भी अपने विभाग 
के स्टाफ का चुयन करने के लिए समिति के सदस्य के रूप में बैठना चाहिए। 
पंचायती राज सेवा के सभी स्थानों की नियुक्तियां इस समिति द्वारा होगी 
चाहिए । इस व्यवस्था के दो लाम हैं--प्रथम' तो यह कि यह निरत्तर कार्य 
करती रहेगी और दूसरे यह कि समिति के सभी सदस्य जिला मुख्य कार्यालय 
पर उपस्थित रहेंगे । 
जिला चयन्‌ समिति द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में से पदों 
पर नियुक्तियां मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा की जायेंगी | यदि इस 
प्रकार की कोई सूची नहीं बनाई गयी है श्रौर स्टाफ को नियुक्त किया जाना 
बहुत जरूरी है तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और विकास अधिकारी को 
यह शक्ति होनी चाहिए कि जिला परिषद या पंचायत समिति के प्रशासन पर 
समिति की पूर्व स्वीकृति लेकर अस्थायी नियुक्तियां कर दे । इस प्रकार की 
नियुक्तियां नया उम्मीदवार आने तक अथवा छः महीने तक प्रभावशील 
रहेंगी । जिले के भन्तगंत स्थानान्तरण करने की शक्ति जिला चयन समिति. 
को दी जानी चाहिए और अन्तर-जिला स्थ.नान्‍्तरण राज्य सरकार द्वारा 
किया जाना चाहिए। भत्येक जिले में जिला चयन समिति की रचना हो जाने 
के बाद राज्य स्तर पर सेवा चयन आयोग की श्रावश्यकता नहीं रहती | 
जिले में की जाने वाली सभी तनियुक्तियों एवं स्थानान्तरणों का कार्य यह 
समिति संभाल लेगी। स्टाफ के उच्च पदों पर नियुक्तियां वर्तमान की भांति 
राज्य लोक सेवा झायोग द्वारा की जायें। यदि स्टाफ वी कोई अन्य श्रशी 
भी पंचायती राज सेवा में जोड़ दी जाए. तो उस श्रंणी की नियुक्तियां भी 
इस समिति द्वारा की जायेंगी । है 
सेवाओं पर श्रनुशासनात्मक नियन्त्रश--पंचायत 0 ० 
कर्मपारियों के विरुद कोबाही करने की अति वलायतों को सींग गे हे 
पंचायतों में श्रंशकालीत एवं पूर्णाकालीव सेवकों के ः 24027 2270 
कर्मचारी नहीं होते । अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में पंचायतों द्वारा: 
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गए निर्णयों के विरुद्ध जिलाधीश को अपील की जा सकती है। पंचायत 
समिति स्तर पर उसके कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक नियन्त्रण प्रशा- 
सत्त से सम्बन्धित स्थायी समिति द्वारा रखा जाता है। पंचायत ह समिति के 
विकास अ्रधिकारी को यह अ्रधिकार दिया गया है कि चह चतुर्थ श्रंणी के 
सेवकों के विएद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय हर प्रकार का दण्ड दे 
सके । जिला परिषद के चतुर्थ श्रेणी के कमेचारियों को किसी प्रकार के 
दण्ड देने की शक्ति जिला परिषद के सचिव को नहीं सौंदी गई है । पंचायत 
समिति क/ विकास अधिकारी सेवा में नए जोड़े गए अपनी सप्रिति के अ्रधि-- 
कारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकता है। जिला परिपद स्तर पर ऐसी 
ही शक्तियां जिला परिषद सचिव की दीं गई हैं । पंचायत समितियां, जिला 
परिषद की स्थायी समितियां अपने कमेचारियों के विरुद्ध केबल एक कार्यवाही 
कर सफती हैं वह यह कि वे उनके एक वर्ष की वेतन वृद्धि को रोक सकती 
हैं। अन्य प्रकार की सजायें देने से पूर्व इन स्थायी संभितियों को जिला स्थापन 
समिति की स्वीकृति लेनी होती है । 


इन सभी अनुशासनात्यक आज्ञाओं के विरुद्ध अपील करने का प्र/वधान 
रखा गया है । विकास श्रधिशारी या सचिव की आाज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें 
क्रमशः पंचायत समिति या जिला परिषद में की जायेंगी तथ। वे प्रशासन पर 
पचायत समिति की स्थायी समिति या जिला परिषद की उप-समित्ति द्वारा 
सुनी जाएगी । इन सत्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली अपीलें जिला स्थापन 
समिति के सम्मुख की जाती हैं | यदि दण्ड बहुत ऊंचा दिया गया है तो 
उसकी अपील राज्य सरकार को की जाएगी । 


अनुशासनात्मक नियन्त्रण की इस व्यवस्था के वास्तविक व्यवहार में 
कई प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया गया है | “प्रथम, विकास अधि-- 
कारी को पंचायत समिति के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि 
से प्रसहाय बना दिया गया है। इसे केवल पंचायत समिति के कर्मचारियों पर 
सेन्सर के दोष नगाने की शक्ति दी गई है । किन्तु जब हम अनुशासन के 
पंधारण एवं आाज्ञापालन की दृष्टि से विचार करते हैं तो यह शक्ति श्रधिक 
महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती । इसके अतिरिक्त इपके दर दिए गए दण्ड के 
विरुद्ध जिस संस्था में भ्रपील की जा सकती है वह इसी निकाय का एक भाग 
है तथा विकास अ्रधिकारी के अत्यन्त नजदीक हैं। इसलिए विकास अधिकारी 
अपील के डर से अपनी शक्ति का प्रपोग नहीं कर पता । दूसरे, कमचारी वर्ग 
अनुशासनात्मक कार्यों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पंचायत समिति में स्था- 
नीय गुटों. से गटवन्धन कर लेते हैं । तीसरे, अनुश्सनात्मक नियन्त्रण की 
शक्ति जब. एक निकाय हे दे दी जाती है भ्रौर निरंय. बहुमत पर आ्राधारित 
रखे जाते हैं तो सेवाओं की दृष्टि से इसका परिणाम अधिक उपयोगी: नहीं 
होता । चौथे, जो अधिकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रभावशील क्रिय रे 
के लिए उत्तरदायी है उसे अपमे- कार्यकर्त्ताओं की टी. कह 


न ; मे. प्रर पर्याप्त शक्ति एवं 
सत्ता सौंपी जानी चाहिए ।. जनुशासनात्मक निमन्‍्त्रण, से,. सम्बन्धित 8 


प्रावणानों में यह व्यवस्था नहीं की गई है-।. सादिक प्रली। 
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पिन्तु उनको यह भी डर होना चाहिए कि यदि उन्होंने कार्य ठीक प्रकार नहीं 
किया तो उनको दण्डित किया जा सकता है | जो शक्ति किसी से कार्य लेने 
का भ्रधिकार रखती है उसे नियन्त्रण के भी पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। 
इस मूल बात को ध्यान में रख कर सादिक श्रली समिति मे. यह स्पष्ट रूप 
रो बताया है कि किस स्तर पर किस प्रकार का अनुशासनात्मक नियन्त्रण रखना 
चाहिए । समिति ने बताया कि पचायती राज सेवाश्रों के कर्मचारियों एवं 
अधिकारियों पर दण्ड के वे तरीके काम में लाए जा सकते हैं जो . कि राज- 
स्थान नागरिक सेवा (धर्गीऋरण, नियन्त्रण श्रौर श्रपील) नियम १६५० में 
दिए गए हैं । ये हैं--सेम्सर, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति को रोकना, किसी 
आध्िक हानि की क्षतिपूर्ति वेतन में से कटौती करके करना, नीची सेवा, पद, 
स्तर पर नियुक्त कर देना, आवश्यक सेवा निवृति दे देना, सेवा से हृदाना 
और सेवा के अनुपयुक्त बत। देना आदि । इन उपायों में साधारण एवं गम्भीर 
दोनों ही प्रकार के अनुशासनात्मक तरीके हैं । 


सादिक अली समिति ने पचायत स्तर पर अनुशासनात्मक तियल्रण 
रखने के लिए सुझाव देधे हुए बताया है कि पंचायत स्तर के सचिव को पंचा- 
यती राज सेवा का सदस्य होना चाहिए । वह पंचायत के प्रशासकीय वियंत्रण 
में रहे किन्तु पंचायत को उसको कोई छोटा या उड़ा दण्ड देने की शर्तति न 
होगी । यदि पटवारी को ही सचिव वना दिया जाएं तो वह सरकारी सेत्रा 
का सदस्थ हो जायगा और उस पर वही अनुशासनात्मक तियस्त्रण लागू होगा 
जो कि डेप्यूटेशन पर भेजे गए कमंचारियों पर लागू होता है। यदि पंचायत 
चौकीदार या चपरासी भादि की तियुक्ति करना चाहती है तो इस स्टाफ की 
नियुक्त करने का अधिकार पंचायत को ही होगा । इनके विरुद्ध अनुशासन, 
त्मक दण्ड देने की शक्ति भी पूरी तरह उन्हीं को श्राप्त होगी। पंचायत 
निर्णय के विरुद्ध जिला ट्विब्यूनल को भ्रपील की जा सकती है । 


पंचायत समिल्ति स्तर पर विकास अधिकारी को यह शक्ति होनी 
चाहिए कि वह पंचायती राज सेवा के सदस्यों को छोटी सजायें दें सके । 
इसके आदेशों के विरुद्ध अपील मुख्य कार्यपालिका भ्रधिकारी से की बी 
चाहिए । मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को पंचायत समिति के सम 
को बड़ा दण्ड देने की शक्ति होनी चाहिए । उसके निर्णयों के विरुद्ध अर | 
जिला ड्विब्यूनल में की जाए । चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के सम्बन्ध में विकाप्त 
अधिकारी को पूरी शक्तियां होनी चाहिए । 


जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला स्तर श्रधिकारी को अपने 2 
कार्य करने वाले कर्मचारियों पर छोटी सजायें देने का 228 
चाहिए । पंचायती राज सेवा से सदस्यों को बड़े दण्ड देने का शो 
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी में निहित रहे । चतुर्थ श्र णीके मर 
को उसे हर प्रकार की सजा यहां तक कि नौकरी से हटाने तक का भर ग 
होवा चाहिए । जिला स्तर के अधिकारी के श्रादेशों के विरुद्ध की 
कार्यपालिका श्रधिकारी को और मुख्य का्येपालिका अधिकारी के प्रादेश 
विरुद्ध अपील जिला ट्रिब्यूनल से की जानी चाहिए । 


[] है नि नेयन्त्ररा: यह ह्त्यर्न्त 
डेप्यूटेशन वाले कर्मचारियों पर तियन्त्रर--यहई समस्या में 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रबन्ध २७६ 


महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज निकायों में जो अधिकारी 
डेप्यूटेशन पर भेजे जाते हैं उन पर अनुशासनात्मक नियन्त्रण किस प्रकार रखा 
जाए । वर्तमान में विकास श्रधिकारी को प्रसार अधिकारियों पर कोई अचु- 
शासनात्मक शक्ति प्राप्त नहीं है । इससे कई ब।/< उसकी स्थिति अत्यन्त जटिल 
ब्रन जाती है । सरकार ने जिला स्तर के श्रधिकारी को छोटा मोटा दण्ड देने 
की जो शक्ति दी है उससे विकास श्रधिकारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं 
हुआ । विकास अधिकारी को अपने अधीनस्थ स्टाफ से आज्ञापालन कराने तथा 
एक दल के रूप में कार्य करने के लिए सद्दायत। प्रदान करनी चाहिए। उसे 
प्रसार स्टाफ की टीम के कैप्टेन के रूप में कार्य +रन। होता है । सादिक अली 
समिति ने सुझाया कि जिला परिषद के मुझुय कार्यपालिका अधिकारी या 
पंचायत समिति के विकास अधिकारी को गेर राजपन्रित डेप्यूटेशन वाले स्टाफ 
पर छोटे-मोटे' दण्ड देने की शक्ति होती चाहिए। वर्तमान की भांति जिला 
स्तर के अधिकारियों को भी यह शक्ति होती चाहिए कि वे पंचायती राज 
निकायों को भेजे गए अपने विभाग के श्रधीनस्थ स्टाफ पर छोटा-मोटा दोष 
लगा सके । मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या विकास अधिकारी के विरुद्ध 
ग्रयीलें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से की ज। सकती हैं । समिति का विचार था 
कि यदि ये शक्तियां एक बार विकास अधिकारियों अथवा मुख्य कार्यपालिका 
अधिकारियों को दे दी गयीं तो प्रसार स्टाफ पर इसका बड़ा श्रच्छा असर 
गा और सम्मवत: अनुशासनात्मक कदम उठाने की आवश्यकता ही न 
होगी । 


राज्य सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य- 
वाही करने की शक्ति विभागाध्यक्ष एवं राज्य सरकार में निहित रहनी 
चाहिए | किन्तु यदि एक विकाप्त अधिकारी, जिल। स्तर के अधिकारी या 
मुख्य कार्यपा लिका अ्रधिकारी के विरुद्ध पंचायत समिति के प्रधान या जिला 
प्रमुख ढ।रा विशेष शिकायतें भेजी जायें तो इसके सम्बन्ध में पूछताछ करने के 
बाद परिणाम से शिकायत करने वाले पक्ष को सूचित किया जा सकता है । 
कहने का अर्थ यह है कि डेप्यूटेशन पर कार्य करने वाले अश्रधिकारियों के विरुद्ध 
जांच कराने तथा उसके परिणामों से ग्रवगत होने की शक्ति उस संस्था को 
है जिसमें कि वे कार्य कर रहे हैं । इस व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि 
वते मान समस्याओं के लिए सन्तोषजनक सुझाव प्राप्त हो सकेगा । सेवायें यह्‌ 
झनुमव करेंगी कि उनके विरुद्ध कोई स्वेच्छाचारी कार्य नहीं किया जायेगा 
किन्तु साथ ही यदि उन्होने सन्‍्तोपषजनक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन न 
किया तो उन्हें दण्ड का मय भी रहेगा 


पंचायती राज व्यवस्था में उच्च अधिकारियों के वाधषिक गुप्त प्रति- 
वेदन गेर अधिकारियों द्वारा भेजने की परम्बरा का अपना महत्व है। जिला 
स्तर के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कः गुप्त प्रतिवेदन जिला प्रमुख द्वारा 
सरकार को भेजा जाता है। विकास अधिकारी का वापिक गुप्त प्रतिवेदन 
मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा तैयार करके सरकार को भेजा जाता है। 
प्रधान भी विकास श्रधिकारी के वापिक कार्य का विवरण अ्रस्तुत करता है 
जिसे इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दिया जाता है । जिला स्तर के अधि- 
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कारियों के वाषिक प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा तैयार करके 
सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के पास भेजे जाते हैं ।' ः ः 


पंचायती राज सेवाश्रों में गुप्त प्रतिविदत निकटस्थ अधिकारी द्वारा 
तैयार किए जाते हैं श्र्थात्‌ विकास अधिकारी, जिला स्तर अधिकारी या मुख्य 
कार्यपालिका श्रधिकारी द्वारा । इनको मुख्य कार्यपालिका अधिकारी की व्यक्ति- 
गत सुरक्षा के श्रधीन जिला परिषद में रखा जाता है। विकास अधिकारी 
जब ग्रामसेवकों, स्टाफमैनों, एवं अ्रध्यापकों के गुप्त प्रतिवेदव तैयार करता है 
तो उसे सम्बन्धित प्रसार श्रधिकारियों से बात कर लेनी चाहिए और उनके 
विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। 20 ०१ -४ 


स्थानापन्नता एवं पदीज्नतियां-- विकास अधिकारी के पद को राज- 
स्थान प्रशासक्रीय सेवा में रख देने के बाद इस पद पर.राजस्थान. प्रशासकीय 
सेवा के बहुत भ्रधिकरारी काये करने लगे हैं । इन अ्रधिकारियों, के सम्बन्ध. में 
सादिक अली समित्रि ने कुछ सुझाव रखे थे । समिति के -मतानुसार झार० 
ए० एस० अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद दो. तीन साल तक सामान्य 
प्रशासन एवं अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करना चांहिए.। उसके 
बाद ही उनको विकास प्रधिक्रारी बता कर भेजा जाता चाहिए ।-दूसरे, किसी 
भी विकास अधिकारी को किसी भी दूसरे पद पर स्थानान्तरित नहीं. करना 
चाहिए जब तक कि वह श्रपने एंक पद पर तीत वर्ष पूरे त- करले। तीसरे, 
जब आर० ए० एस० प्रधिकारी को विक्रास अधिकारी के रूप में भेज रहे हैं 
या किसी अन्य पद पर नियुक्त करने के लिए विकास अधिकारी पद से हटा 
रहे हैं तो वरिष्ठता भर्ती के वर्ष आदि: कुछः निश्चित मापदण्डों को बिवा 
झअझपवाद मानव कर चलना चाहिए । न . 


समिति से बताया कि विभिन्न पदों एवं विभिन्न स्टेशनों पर रखे जाने 
वाले पदाधिकारियों के बारे में एक जैसी नीति अपनानी चाहिए ताकि ऐसा न 
हो कि श्रच्छे एवं भ्राकर्ष कफ स्टेशन केवल कुछ लोगों का एकांधिकार वन पा | 
दूसरे, लोगों को अनचाहे एवं कठित स्टेशनों पर हमेशा जबरदस्ती नहीं रघ्ा 
जाए । तीसरे, व्यक्ति को ऋरमश: श्रच्छा स्थान प्राप्त हो जाए | चौथे, पदा- 
धिकारियों को स्थान श्रच्छा दिया जाए ताकि उनसे कुशल कार्य श्राप्त किया 
जा सके । 


पंचायती राज सेवाओं के सम्बन्ध में जब मुख्य कार्यपालिका अधिका 
झौपचारिक नियुक्तियां करले तो उन कर्मचारियों को विभिन्न डा 
समितियों में भेजा जाता चाहिए । पंचायत समिति में कर्मंचारिय को ये का 
का कार्य विकास अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। कर्मचारियों जे 
स्थानान्तरण भी विकास अधिकारी की आज्ञा से होना चाहिए। 228, कं 
वर्ष निकलने से पूर्व कोई मी स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए । 0 ्े 
स्थानास्तरण सत्र के बीच में नहीं होना चाहिए । यदि किसी को जिता 
साल से पूर्व या सत्र के बीच में स्थानान्‍्तरण जरूरी वन जाए बाल तणं 
चयन समिति की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्थानान्तरण वा बॉ हो 
में यह लिखा जाना.चाहिए कि नियुक्ति कव हुई थी, पक न 
रहा.हैं और जिला चयन समिति कौ स्वीकृति श्राप्त-की गई है या नह 
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सेवाओं में श्राकषरण एवं प्रतिरोध--किसी भी. संस्था के सफल एवं 
सरल संचालन के लिए उसमें आकर्षण एवं प्रतिरीधों की पर्याप्त व्यवस्था 
किया जाना परम आवश्यक है | काये करने वाले व्यक्तियों को यह चेतना 
रहनी चाहिए कि यदि उन्होंने श्रच्छा एवं कुशल कार्य किया तो इसके लिए 
उन्हें पुरस्कृत क्रिया जाएगा और यदि उन्‍होंने अपने कर्त व्यों के पालन में 
अवहेलना बरती या अकाये कुशलता दिखाई तो उन्हें पद से गिरा दिया 
जाएगा। सादिक अली समिति के शब्दों में अकर्षकों का अभाव सामान्य रूप 
से असन्तोष एवं परिणाम स्वरूप कार्य में उत्साह तथा लगन के अ्रमाव में 
फलीभूत होता है जबकि प्रतिरोधों का अ्रभाव प्राय: अयोग्यता एवं अनुत्तर- 
दायित्वता को उत्पन्न करता है।? प्रभावशाली प्रतिरोध लागू करने की दृष्टि से 
लगात्त।र देखभाल एवं पर्यवेक्षण रखता और कार्य का नियमित मूल्यांकन 
करना अत्यन्त उपयोगी होता है । यह पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था 
निर्तर चलती चाहिए और इसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही भी' 
की जाती चहिएणु। कई धार ऐसा होता है कि खराब और अकार्य- 
कुशल कर्मचारी इस कार्यक्रम से बच जाते हैं और उनको अच्छा स्थान भी 
प्राप्त हो जाता है किन्तु यह कभी नहीं होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति एक 
स्थान पर रह कर अपने उत्तरदायित्वों को कुशलता एवं सफलतापूर्वक नहीं 
निभा सका तो उसे अच्छी जगह परिरवातित नहीं किया जाना चाहिए। 
अधिकारी के कार्य के बारे में उसके गुप्त प्रतिवेदन में विशेष नोट देना" 
चाहिए । यदि एक व्यक्ति की कार्यसम्पन्नता का अभिलेख लगातार खराब 
रहा हैं और उसने दो गई चेतावनियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया 
है तथा दिए गए सुधार के लिए सुझावों की अवहेलना की है तो उसके 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए- और उपयुक्त कदम उठाना 
चाहिए । दे 
. पशेत्नति के अवसर सेवाओं के लिए 
होते हैं। सेवाओ्रों की पदोन्‍्वति के बारे में एक निश्चित एवं पूर्व निर्धारित 
नीति होनी चाहिए ताकि बच्छे एवं कुशल काये के लिए पुरस्कार दिया ज; 
सके । सदस्यों को अपने भविष्य की सम्भावनाओं के बारे में सोच कर शआरार, 
बढ़ना चाहिए प्रभावशील घदोन्‍्तति की व्यवस्था के लिए एक निष्पक्ष यन्त्र 
का होना आवश्यक है | सादिक अली समिति. ने यह सिफारिश की कि राज्य- 
सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए मापदण्ड एवं. नीति निर्धारित कर देन 
चाहिए। जिले के लिए एक सामास्य वरिष्ट सूची बता लेनी चाहिए आर 
पदोन्नति करते समय योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों को ध्यान में रखा 'जाना 
चाहिए। झ्ाकपंण सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक हैं । पंचायती राज 
व्यवस्था में विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, ग्राम सेवक और श्रध्यापक 
महत्वपूरा कार्यकर्त्ता हैं। इन सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए आकर्षण प्रदान करने 
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के हैतु विशेष नीतियां अ्पनाई जानी चाहिए । सादिक अली समिति ने द्न 
नीतियों का विस्तार से उल्लेख किया है । ह | 


दे ग्राम सेवक के लिए जो पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं उनके अनुसार 
उन्हें चयन स्तर के पदों पर लिया जा सकता है तथा प्रसार अधिकारियों के 
रूप में पदोन्‍तत किया जा सकता है। सरकार के निर्णय के भनुप्तार प्रसार 
अधिकारियों के पदों का कृछ प्रतिशत ग्राम सेवकों की पदोन्नति करके भरे 
जाने के लिए रखा गया है। यह निर्णाय भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । पंचायत समि- 
तियों के प्रसार श्रधिकारियों को पदोन्नति के लिए कई अवसर प्राप्त हैं। वे 
विकास अधिकारी या आर० ए० एस० अधिकारी बन सकते हैं तथा उनकी 
विभागीय पदोन्नति हो सकती है |, ऐसे अनेक विकास अ्रधिकारी हैं जिनको कि 
प्रसार अ्रधिकारी पद से पदोन्नत किया गया है। एक संशोधन के अनुसार 
प्रसार अधिकारियों को पदोन्नत करके राजस्थान प्रशासकीय सेवा में लिया जा 
सकता है। इस प्रकार प्रसार अ्रधिकारियों के लिए पदोन्नति के अ्वस्तर पर्याप्त 
अच्छे हैं और उन्हें श्रेष्ठ तथा कुशल कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ग्राम 
सेवकों एवं प्रसार अभ्रधिकारियों के लिए जिलास्तर एवं राज्य स्तर की प्रति- 
योगिताए की जानी चाहिए। जो ग्राम सेवक जिला स्तर पर प्रथम आ्राए 
उसको एक अतिरिक्त श्रग्रिम वेतन वृद्धि तथा जो राज्य स्तर पर प्रथम और 
द्वितीय रहे उसको दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जानी चाहिए | विभिन्न प्रसार 
'. अधिकारियों के लिए झ्लग से प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए । 


जब अध्यापकों को मिडिल स्कूल से पंचायती राज क्षेत्र में स्थानान्तरित 
किया जाए तो उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने चाहिए । सादिक अली 
समिति ने सुझाया कि शिक्षा प्रसार श्रधिकारियों के कम से कम पचास प्रतिशत 
पद आवश्यक योग्यताओं एवं अनुभव वाले प्राथमिक तथा मिडिल सफल के 
अध्यापकों की पदोन्नति करके भरने चाहिए । श्रध्यापकों की जिला एवं राज्य 
स्तर पर प्रतियोगिताएं संगठित की जानी. चाहिए और तदनुसार उतको 
पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। श्रेणी विहीन एवं पदोन्नत प्रसार अधिकारी 
तथा विकास अधिकारी अ्रपत्ती पदोन्नति के लिए राजस्थान प्रशासकीय सेवा 
की ओर देख सकते हैं । यह पर्याप्त अच्छा आकर्षण है । जिन आर० ए० एस० 
अधिकारियों को विकास अ्रधिकारी बनाया जाता है वे पच्चहत्तर रुपये मास्तिक 
से भ्रधिक वेतन प्राप्त करते हैं। यदि त्रिकास अधिकारी के रूप में पदाधिकारी 
अच्छा कार्य करे तो उसे विकास विभाग या जिला परिषद में वरिष्ठ पद पर 
नियुक्त करके पुरस्कृत किया जाना चाहिए । विकास अधि कारियों की उनकी 
कार्यसम्पन्नता के आधार पर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं की जावी 


।हिए । की 
हे सेवी वर्ग का प्रशिक्षण 
[पएफ० पृफन्नामांणड ण॑ एश5०ाए० |] 
किसी भी संगठन में योग्य कर्मचारी केवल दो ही स्थिति में भा सकते 
हैं. ः एक तो तब जब कि उन्हें उनके उत्तरदा यित्वों एवं कत्तब्यों के बारे में 
पूरी जानकारी दी जाए तथा सम्मावित समस्याओं को रोकने तथा सुलभ्मने 
के उपाय बताए जाए' और दूसरे तव जब कि वह कर्मचारी अपने_पद पर कार्य 
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करते हुए भूल भौर सुधार की प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही इन सब बातों की जान- 
कारी प्राप्त करले । इनमें जो बाद वाली प्रक्रिया है वह पर्याप्त श्रसुरक्षित, 
अभिश्चित एबं लम्बे समय वाली है । इन सभी दोषों से बचने के लिए प्रथम 
तरीके का समर्थत किया जाता है जिसके अनुसार कर्मचारियों एवं श्रधिकारियों 
को उनके कार्य का सेवा से पूर्व अथवा सेवा काल में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध 
किया जाता है। पंचायती राज संस्‍्थाश्रों में सेवी वगे के पर्याप्त प्रशिक्षण का 

महत्व बहुत पहले से स्वीकार कर लिया गया है । प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण 
की प्रक्रिया में जिसमें कि सत्ता को निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाता 
है, जनता के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। 
जो व्यक्ति इन संस्थाओं में , रखे जाते हैँ उनके दृष्टिकोण को नए परिवर्तन 
के अनुसार बदला जाता जरूरी बन जाता है। पंचायती राज के सन्दर्भ में 
प्रशिक्षण के दो रूप हो सकते हैं। प्रथम, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं गांव के 
नेताओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण एवं दूसरे, पंचायती राज में कार्य करने 
वाले सेवी वर्ग को दिया जाने वाला प्रशिक्षण। सरकार एक प्रकार से एक 
आंगिक इकाई होती है और उसका कोई भी भाग या संगठन अकेले में कार्य 
नहीं कर सकता । पचायती राज संस्था का सफल कार्य संचालन सरकार की 
अन्य इकाईयों के सहप्रोग एवं समन्वय पर आधारित है । अतः श्रन्य विभाग के 


लोगों को भी पचायती राज के सिद्धान्तों एवं दर्शन का अध्ययन करा दिया 
जाए। 


राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित 
करने का कार्यक्रम बहुत पहले ही प्रारम्म कर दिया गया है। २ अकक्‍्टबर, 
१६५६ को पंचायती राज के रिचय से पूर्व ही यहां प्रशिक्षकों के लिए प्रशि- 
क्षण कैम्प लगने घारम्म हो गए थे । देहाती जनता एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों 
को पंचायती राज के लक्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए 
गए। एक प्रसार अ्रधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक 
गांव में भेजा गया जो कि प्रात: काल एक छोटी सेमीनार श्ौर सायंकाल लोगों 
की आम समा आयोजित कर सके जिसमें कि वह पंचयाती राज की योजना 
एवं रचना को समभा सके । सामुदायिक विकास एवं सहयोग मन्‍्त्रालय के 
आधीन संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाएं थीं। इनके अतिरिक्त अश्रधिकारियों 
एवं गेर-श्रधिका रियों के प्रशिक्षणार्थ राज्य में अन्य संस्थाए' खोली गई । मई, 
१६६१ में उद्यपुर में एक पंचायती राज श्रध्ययन कैम्प संगठित किया गया 
जिसमें मन्‍्त्री, प्रमुख, प्रधान, तथा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज से 
सम्वन्धित राज्य तथा केन्द्रीय स्तर के सरकारी भ्रधिकारी ये । राजस्थान में 
भी एक सेमीनार प्रायोजित किया गया जिसमें कि संसद सदस्यों को बुलाया 
गया। मई-जून, १६६१ में जनता को प्रशिक्षित करने की विस्तृत योजना को 
पुन; शुरू किया गया। पंचायत मुख्य कायालियों पर प्रसार श्रधिकारियों एवं 
ग्राम सेवकों द्वारा प्रशिक्षण फंम्प संगठित किए गए । गैर अधिकारी सदस्यों को 
प्रशिक्षित करने के लिए पंचायत, पंचायत समिति और जिलास्तर पर प्रशिक्षण 
कम्प संगठित करने का प्रावधान है । राजस्थान में अनेक पंचायती राज श्रध्ययन 
केन्द्र हैं जहां पंचायत समिति के सदस्यों, न्याय पंचायत के सदस्यों एवं समा- 
पत्ति तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को प्रशिक्षित किया जाता है। विकास 


र्प४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


प्रधिकारियों को अध्ययन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन विकास 
अ्रधिकारियों ने क्षेत्र में दो वर्ष से श्रधिक कार्य किया है उनको तीन सप्ताह के 
लिए रिफ्रशर (२००७॥९००) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। जिला स्तर 
के अधिकारियों को भी श्रध्ययन केन्द्रों में लगाया जाता है। उच्चस्तर के 
प्रधिकारियों, जैसे सरकारी सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधीश आदि को साअओ- 
दायिक विकास की राष्ट्रीय प्रशिक्षणशाला हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए 
भेजा जाता है। जो 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रशिक्षण के बाद अ्रधिकारी एवं गेर अधि* 

कारी दोनों ही अपने कत्त व्यों का पालन करने में श्रधिक कुशल हो सकते हैं । 
किन्तु इसके लिए यह जहूरी है कि प्रशिक्षण सही प्रकार का होना च.हिए। 

प्रशिक्षण के लाभ केवल तभी मिल सकते हैं जबकि प्रशिक्षण मात्रा एवं गुण 
दोनों की दृष्टि से पर्याप्त हो । सादिक अली समिति के अनुसार एक उपयोगी 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ बातें जहूरी हैं । प्रथम, इस प्रकार के प्रशिक्षण 
का लक्ष्य उनके कर्त्त व्यों को कुशल रूप से संचालित करता होता चाहिए। 

इसका सैद्धान्तिक श्राधार हो तथा साथ ही व्यावहारिक महत्व भी हो । केवल 
सिद्धान्त भ्रथवा कक्षा की पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रशिक्षणार्थी रुचि 
नहीं लेता और त ही इसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता है। दूसरे, प्रशिक्षण 
कार्यक्रम मनोरंजक होना चाहिए तथा श्राकर्षक होना चाहिए। यह तभी हो 
सकता है जेबकि विषयवस्तु को उचित ढंग से रखा जायेगा तथा पुस्तकालय, 
वाचनालय, मनोरंजन की सुविधा आ्रादि के रूप में वातावरण को उपयुक्त 
बनाया जायेगा । प्रशिक्षण कार्य क्रम का टैस्‍्ट यह होता चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि लें तथा उसके प्रति ग्राकधित हों । तीसरे, प्रशिक्षण 
कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षणार्थी को पंचायती राज संस्थाग्रों एवं उसके विभिन्न 
कार्यकर्ताओं के प्रति सही दृष्टिकोण बनाने में मदद प्राप्त होनी चाहिए । 

यदि इन मापदण्डों के श्राधार पर विचार किया जाये तो राजस्थान में 

अपनायी गई प्रशिक्षण योजनाश्रों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । सादिक 
अली समिति ने श्रपने भ्रध्ययत के .दौरात यह पाया कि यहाँ की प्रशिक्षण 
योजना कई प्रकार से दोषपूर्रा है, जैसे कि यहां पर प्रशिक्षण के व्यावह, कक 
पहलू पर जोर नहीं: दिया गया है । अतः यह अ्रधिक से श्रधिक सैद्धान्तिक रे 
ना रही है। दूसरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत कुछ परम्परागत से ॥ ४ 
और इनमें भारी सुधार की आवश्यकता है । ये प्रशिक्षणार्थी में उत्साह ३३ 
नहीं कर पाते । प्रशिक्षण केच्द्रों पर अ्रध्यापक वर्ग पर्शप्त योग्य नहीं है। हक 
प्रशिक्षक तो स्वयं ही व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखते । वे काय के बा 

उत्पन्न होने वाली वास्तविक समस्याओं से अनभिज्ञ रहते हैं । चौथे, अ। रा 

केन्द्रों को पयप्ति रूप से भूमि, वाचनालय तथा व्यावहारिक प्रदेश के रण 

अत्य सुविधाएं प्रदान नहीं की गई । पांचवें प्रशिक्षण कार्य का रे है. 

अवरोधक कोर की पुस्तकों का अमाव है । म जो पुस्तक प्राप्त हैं वे हर 

हैँ श्र शिक्षणाथियों की आवश्यकताओं की ध्याश 

प्रकृति की हैं तथा उनको विभिन्न प्रशिक्षणा। कंद्धों मे प्रशिक्षणार्थी 

में रख कर तैयार नहीं किया गया है। प्रशिक्षण कद न 7 रखने की 

अपना अध्ययन कायें समाप्त कर लेते हे तो बाद में उनक के ्योलटी दिया 

कोई व्यवस्था नहीं है । लैत्रीय समस्याओं को भी पर्याप्त महत्व वह 


स्थानीय सरकार के सेवी वर्ग का प्रवन्ध श्८भ्‌ 


जाता । साथ ही प्रशिक्षण कार्य्रमों में दृष्टिकोण की रचना पर विश्येष ध्यान 
नहीं जाता जी त 

गा न प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज्य संस्थाओं के 
अधिकारी एवं गैर-अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो कार्यक्रम 
अपनाया जा रहा है वह अपर्याप्त एवं दोपपूर्ण है। भ्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
को उपयोगी बनाने की पहली शर्ते यह है कि प्रशिक्षरा प्राप्त करने वाले लोग 
उसे उपयोगी मानने लगें। यदि उम्मीदवार , द्वारा उसे दिये गये अ्रवसरों का 
लाभ नहीं उठाया जाता तो कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल नहीं बन 
सकता | स्थिति उस समय और भी सोचनीय वन जाती है जबकि प्रशिक्षरार्थी 
प्रशिक्षण को केवल एक औपच।रिक खानांपूर्ति मानने लगता है। इसे 
वह इसलिए पूरी करता है क्योंकि उसे पूरी करनी है। इस दृष्टिकोण से एक 
ओर तो कार्यकुशलता को धक्का लगता हैं और दूसरी ओर प्रशिक्षण योजना 
की निरर्थकता सिद्ध हो जाती है । प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान एवं 
अपने वास्तविक व्यवहार के बीच सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति 
में सुधार के लिए गम्मीर कदम उठाया जाना जहूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 
को आकर्षक एवं उपयोगी बनाना होगा । इसके लिए दो प्रकार के कार्य किये 
जायं--प्रथम तो प्रशिक्षण की विषयवस्तु में सुपार किया जाय और दूसरे, 
प्रशिक्षण केन्द्रों को दशाओं एवं वातावरण को सुधारा जाय । 

शैुर-अधिकारियों का प्रशिक्षण (प7थ॥रयए एण॑ ॥णा-ए०लंब५ ले 
गैर अ्रधिका रियों के प्रशिक्षदा कार्यक्रम के बारे में एक सबसे उल्लेखनीय कात 
यह है कि पंचयत समिति एवं न्याय पंचायत के जिन सदस्यों को प्रशिक्षण के 
लिए मवोनीत किया जाता है वे प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित नहीं होते । 
राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला पश्िपिद अधिनियम १६५६ में यह प्राव- 
धान है कि यदि पंचायत सभिति के सदस्य जिला परिपद्‌ द्वारा तीन बार 
नोटिस दिये जाने पर भी प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित न हो सकें तो उनकी 
सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी । यह प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे 
प्रशिक्षण संस्थाओं की उपस्थिति में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी स्थिति 
संतोपजनक नही है | प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रति गर-अधिकारी सदस्यों में अव- 
हेलना की भावना के अनेक कारणा हैं | इनमें से कुछ तो प्रशिक्षणार्थी बे 
परिस्थितियों से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ प्रशिक्षण के रूप से सम्बन्धित हैं । 
जहां तक सम्भव हो सके वहां तक गैर-अधिकारी प्रशिक्षणा्ियों को उनकी 
व्यक्तिगत कठिनाईयों के साथ रामायोजित कर देता चाहिए । जहां तक प्रशि- 
क्षण के रूप एवं विषय का प्रश्त है वह ऐसा होता चाहिए क्रि प्रशिक्षणार्थी 
भ्रपनी कुछ असुविधाओं के वजूद भी उंसमे॑ भाग लेने के लिए उत्सुक हों-। 

गैर अधिकारियों के प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए सादिक्श्नली 
समिति ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, वे निम्न प्रकार हैं-- 

(१) प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि 
प्रशिक्षणार्थी कृषि कार्य में व्यस्त हों अर्थात्‌ बोने या कटने में। जो समय 
चुना जाये वह कार्यो की दृष्टि से फालतू हो॥ च-हिए । 

(२) जव जिला परिपद्‌ गैर-अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये 
निश्चित करे तो उसे पर्याप्त सजगता वरतत्री चाहिए । प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
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का एक पूरा नोटिस दिया जाये | इसे कम से कम पंद्रह दिन पूर्व दिया जाना 
चाहिए। प्रशिक्षणार्थी को यह श्रवसर मिलना चाहिए-कि वह वर्ष में कोई 
भी समय अपने प्रशिक्षण के लिए छांट ले । जिला परिषद्‌ को प्रशिक्षण कार्ये- 
क्रम का समय एवं प्रशिक्षणाथियों की सूची प्रसारित करती चाहिए और 
प्रशिक्षणाथियों से यह ज्ञात करता चाहिए कि उन्हें कौनसा समय अधिक 
उपयुक्त रहेगा। ह | ॥ 

(३) प्रशिक्षणार्थियों क्रे प्रत्येक समूहं के लिए निवास स्थान की 
व्यवस्था होनी चाहिए | उनको जो भोजन दिया जाय, वह यद्यपि कम खर्चीला 
हो किन्तु अ्रच्छा होता चाहिए | प्रशिक्षणाथियों को भी इस के प्रबन्ध में हाथ 
बंटाना चाहिए । 

(४) प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक समूह को झसपास के स्थानों का 
दिग्दशेन कराना चाहिए। उसे केन्द्र के चारों ओर के महत्वपूर्ण एवं रुचिपूर्ण 
स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए । 

(५) प्रिसिपल तथा श्रध्यापक-वर्ग को प्रशिक्षणाथियों के साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध विकसित करने चाहिए । 

(६) प्रशिक्षण केन्द्रों में कुछ मनोरंजन की सुविधाएं दी जानी 
चाहिए और खेलकुद का भी प्रबन्ध होना चाहिए । 

(७) प्रशिक्षण में पूर्णा रूप से सैद्धान्तिक दृष्टिकोण न अपनाकर 

. व्यावहारिक दृष्टिकोश मी अपनाना चाहिए । है 

(5) प्रशिक्षणा्थियों को हिंदी में लिखी हुई लोकप्रिय पुस्तक प्राप्त 
होनी चाहिए । जब वे अपना प्रशिक्षण समाप्त करके बाहर आयें तो उन 
उनके उपयोग के लिए छुपा हुआ्ना या टाइप किया हुआ कुछ विषय का ज्ञान 
वितरित किया जाना चाहिए । 

(&) प्रशिक्षण केन्द्रों में एक अच्छा पुस्तकालय तथा वाचनालय होता 
चाहिए । 

के (१०) जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण में अपने श्रापको विशेषतम साबित 
करें उनको योग्यता का प्रमाण-पत्र देना चाहिए । न 

(११) गैर-अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण काल में 38 
भत्ता दिया जाना चाहिए | रहने एवं भोजन के प्रवन्ध का खर्चा प्रशिक्षणार्य 
को स्वयं ही उठाना होगा । । दल 

(१२) राष्ट्रीय प्रशिक्षण शाला में अ्शिक्षण पाने वालों को ट 
नियमित वेतन के अतिरिक्त दस रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता मिः 
चाहिए । । 

जे भ्रधिकारियों का प्रशिक्षण (प्ए्शंणाएह ण॑०लेशे5) हा 
अधिकारियों को उनका प्रशिक्षण ओरियेन्टेशन एवं अध्ययन कैद 220, 
महिने के लिए दिया जाता है। दो. वर्ष तक कषैत्र में कार्य करने के गत 
तीन सप्ताह के रिफेशर प्रशिक्षण के पा भेजा जाता है। झुप में चत 
समिति के अनुसार विकास अ्रधिकारियों का प्रशिक्षण संतोपजनक अमित ने 
हा*है । उसमें यहां-तहां कुछ संशोधन करते की आावश्यकंता हू । * 
इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये-- 
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(१) श्रधिकारी प्रशिक्षण शाला (0.7.8 ) में आर. ए. एस अधि- 
कारियों को दिये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण (प०प्70407४] [फथां॥- - 
78) में श्रधिकारियों को पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास को एक 
ग्रलग विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए तथा प्रशिक्षण के श्रन्‍्त में ली जाने 
वाली परीक्षा में इस विषय को सिलाना चाहिए । 

(२) विकास अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण सैद्धान्तिक 
होने की अपेक्षा दृष्टिकोण निर्माण एवं विकास तथा प्रसार से सम्बन्धित होना 
चाहिए । 

(३) प्रशिक्षण के समय आपसी सम्बन्धों करे पहलू पर अश्रधिक जोर 
देना चाहिए । पंचायती राज्य से सम्बन्ध के विषय पर बोलने के लिए वरिष्ठ 
अधिकारियों, योग्य सामाजिक कार्यकर्त्ताग्रों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा 
राज्य के मंत्रियों को आमंत्रित किया ज!ना चाहिए । 

(४) पंचायत समिति में लेखा-प्रक्रिय को विकास अ्रधिकारियों के 
प्रशिक्षण का एक श्रलग विषय होना चाहिए । ; 

(५) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्थान छांटते समय पर्याप्त ध्यान 
रखना चाहिए । प्रशिक्षणार्थी को पन्द्रह दिन के लिए वास्तव में सफल एवं 
योग्य विकास अधिकारी के साथ कार्य करने का अभ्रवसर देता चाहिए। 

ह प्रसार श्रधिकारियों का प्रशिक्षण (प्राथ्चागाश ॥0 एशालाध्रणा 
0!0८25) -कपि प्रसार अधिकारियों को सरकारी कृषि फार्मों में सेवा से पूर्व 
पन्‍्द्रह दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सहकारी प्रसार अधिकारियों को 
सहकारी प्रशिक्षण स्कूल में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। सादिक 
श्रली समिति ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि जो प्रसार अश्रधिकारी 
पंचायत समितियों को भेजे जाते हैं उनको पर्याप्त व्य वहारिक ज्ञान नहीं होता । 
वे सामान्यतः अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक समस्याझ्रों में लागू नहीं 
कर पाते । इसलिए प्रसार अधिकारी ग्रामसेवकों को प्रमावशील निर्देशन एवं 
सहयोग नहीं दे पाते । समिति ने कृषि प्रसार अश्रधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य-' 
क्रम के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये किन्तु सहकारी प्रसार अधिकारियों के 
प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रबन्ध को संतोपजनक माना | 

ग्रामसेवकों का प्रशिक्षण (776 'पराशयांगड णि एाश्वाव8९४४४)-- 
ग्रामसेवक देहाती विकास कार्यत्रमों में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । उनकी कार्य- 
कुशलता एवं लगनपूर्ण कार्य के स्तर पर गांवों क/ विकास निर्भर करता है । 
ग्रामसेवक को इस प्रकार प्रशिक्षित क्रिया जाना चाहिये कि वह किसान के 
लिए एक सच्चा निर्देशक साबित हो सक्रे। उसे गांव की समस्याओं एव' 
ग्रामीण मनोविज्ञान की. अच्छी जानकारी होनी चाहिए । 

राजस्थान में कई ग्रामस्ेवक प्रशिक्षण केन्द्र हैँ । सादिक अली 
समिति ने इन प्रशिक्षण केन्द्रों का अध्ययन करने के वाद पाया कि ग्रामसेवकों 
का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है। समित्ति को इसमें 
जनेक दोष देखने को मिले । प्रथम, प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण के बारे में 
उत्साहपूर्णा एवं प्रसन्न नहीं थे । दूसरे, प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावहारिक कार्य पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया लाता । वे व्य-वहारिक क्षेत्र प्रदर्शन की पर्ण्पप्त सुविधा 
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नहीं रखते । तीसरे, निर्धारित पाठ्य-क्रम के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की परत्तकें 
नहीं मिल पाती । चौथे, प्रशिक्षण केसंद्र क्षेत्र की समरस्यात्रों से सम्बन्ध नहीं 
रखते । पांचव, प्रशिक्षण एन वाले संतोषजनक नहीं हैं | छठे, सैद्धांतिक प्रशि- 
क्षण पर बहुत जोर दिया जाता है । सातव॑,'' प्रशिक्ष॑णार्थी और प्रशिक्षणदाता 
के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहता । उनमें से कई एक तो मशीन की तरह 
अपना कार्य करते हैं। श्राठवों, ग्रामसेवक को बहुत काम करना पढ़ता है 
ओर उसका काम कई प्रकार का होता है. भरत: उस पर प्रशिक्षण का पूरा 
प्रभाव नहीं पड पाता । | 


सादिक अली शमिति ने ग्रांमसेवकों के प्रशिक्षण की इन विभिन्न सम- 
स्याओों पर पर्याप्त विचार करने के वाद इसमें सुधार करते के लिए कुछ 
सुभाव प्रस्तुत किये | समिति मे' बताया कि प्रशिक्षण केन्द्रों में निवास एवं 
भोजन की परिस्थितियों को बदला जाना चाहिए । अशिक्षण केद्ध के प्रिसिपल 
को प्रशिक्षणाथियों से ब्यक्तिगत सम्पर्क रखने चाहिए ताकि उतकी हंर सुविधा 
का प्रबन्ध किया जा सके, खेलकूद एव मनोरंजन के लिए भी पग्रप्ति सुविधाएं 
दी जानी चाहिए। दूसरे, अध्यापकों एव प्रशिक्षणाथियों के बीच व्यक्तिगत 
सम्पर्क बढ़ाने चाहिए, ताकि प्रशिक्षण केन्द्रों में अवौषचारिक एवं घरेलू वादा- 
वरण तैयार किया जा सके । तीसरे, व्यावहारिक कार्य के लिए पर्याप्त सुरवि- 
घाए मिलनी चाहिए । केवल सैद्धांतिक निदेश अधिक कुछ नहीं कर पाते । 
प्रामसेवकों को व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलना चाहिए ! 
सैद्धांतिक ज्ञान तो केवल इसलिए उपयोगी होता है कि वह पंचायती राज एवं 
सामुदायिक विकास को समझते के लिए आधार प्रदान करता है। चौथे, 
प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावहारिक कार्य पर जोर देने के अतिरिक्त 3206 
को सत्र के अ्रन्तिम तीन महीनों के लिए विभिन्न पंचायत समितियों रे 
देना चाहिए । इससे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिक लक 
उत्पन्न श्ररुचि एवं उदासीनता से बच जायेगा । इस प्रकार ग्रामसेवकों के भर 
क्षण के दो सत्र होने चाहिए । प्रथम सत्र के, प्रथम नौ महीनों में वह लक 
केन्द्र में रहे और आखिरी तीन महीनों में पंचायत समिति से सा 
जाय । इसी प्रकार दूसरे मत्र में मी प्रथम नौ महीने वह केरद्र में पा 
बाकी तीन महीने वह किसी पंचायत समिति में भेज दिया जाय । रे 5 
प्रशिक्षणार्थी को पंचायत समिति में लगाया जाए उसे पच्चीस रुपया भरते हा 
अतिरिक्‍त भत्ता मिलना चाहिए । उत्े प्रत्येक सत्र में संस्थागत 2040 
पंचायत समिति में जाने के बीच के समय में गा दिन का 28022 कप ं 
चाहिये । पांचवें, प्रामसेवकों के लिए पाव्यपुस्तकों का झा ञ्रप गो 
एक विरोधामास है । वँसे पंचायती राज और सामुदायिक विकात्त कल 
साहित्य है किन्तु ग्रामसेवकों को पाव्यपुस्तकें नहीं 0900: 8 अपर 
विताजनक है । यदि पुस्तकें हैं मी तो वे सामान्य प्रकृति की हैं ला मापा 
भाषा में हैं । अत: यह बहुत आवश्यक है कि लोकप्रिय है प्रशिक्षण: यों को 
गैर तकनीकी तरीके से हिन्दी माध्यम में लिखी गई पुस्तक प्र टोनी चाहिए ! 
सुलभ हों सकें । ये पुस्तकें प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम पर ग्राधारित है द्‌* 


मं कार्य क . झञान न्‌ दे 
छठे, कृषि फार्म एवं दुग्ध शाला में व्यावहारिक कार्य एवं हे 
कर 


पी द्दोवी 
लिए प्रत्येक प्रशिक्षण केर्द्र में उसका भ्रपना फार्म तथा दुग्धशाता £ 
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चाहिए । दुग्ध शाला में पर्याप्त मवेशियां हों। मवेशियों एवं कुक्क्रुटों की प्रशि- 
क्षणाथियों द्वारा देखभाल की जाने चाहिए। सातवें, ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिए कि एक क्षेत्र के प्रशिक्षणाथियों को उसी क्षेत्र में यथासम्मव रखा 
जाना चाहिए। वंमान में स्थिति इससे भिन्न है क्योंकि यह देखने में श्राता 
है कि जो प्रशिक्षणार्थी टौंक, कोटा या गंगानगर जिलों के हैं उनको प्रशिक्षण 
के लिए ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र गढ़ी (वांसवाड़ा जिला) भेज दिया जाता 
है | ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी खुश नहीं रहते क्‍योंकि वे घर से काफी दूर 
पड़ जाते हैं | इसके श्रतिरिक्त उन्हें जो प्रशिक्षण प्राप्त: होता है वह भी जल- 
वायु, भूमि तथा कृषि के तरीके आदि के अन्तर के कारण कम उपयोगी रह 
जाता है ओर उसे वे व्यवहार में कम काम में ले पाते हैं | श्राठव, प्रशिक्षण 
केन्दों की क्षेत्रों के आधार पर विपयों को महत्व देना चाहिए | क्रपि की दृष्टि 
में भी क्षेत्र में विशेष महत्व की फसलों पर जोर दिया जाना चाहिए । 


& 
स्थानाय सरकार पर परविज्ञरा 
एवं निय॑ंत्रशा 
(5ए0शएशाडइा0ार <ब)) ए0ाफण, 
एफजफार 7,008, 50एपाराराधएारा ) 


स्थानीय निकायों का महत्व स्थानीय जनता की स्थानीय झ्रावश्यकताभ्रों 
को तत्काल कम खर्च में और उचित ढंग से सन्तुष्ठट करने में होता है । यही 
इनकी स्थापना का मूल श्राधार है और इसी मापदण्ड के आधार पर विभिन्न 
स्थानीय निकायों का मुल्यांकन किया जा सकता है। यदि कोई स्थानीय 
निकाय भ्रपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो या तो उसमें आवश्यक 
सुधार किए जाने चाहिए अ्रथवा उसे समाप्त करजा पड़ेगा । इन दोनों ही 
विकल्पों को श्रपनाने से पूर्व किसी ऐसे यंत्र की स्थापना करना भी जरूरी बन 
जाता है जो कि समय-समय पर इन निकायों के वःस्तविक ब्यवहार का निरी- 
क्षण करता रहे और उसके आधार पर श्रावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही 
करता रहे। पर्यंवेक्षण एवं नियंत्रण प्रशासन को प्रजातंत्रात्मक रूप देने में 
महत्वपूर्ण योगदान करते हैं ॥ जब तक एक संस्था के कार्यकर्ताश्रों को यह भान 
न हो कि कोई इनके कार्यों को देख रहा है और यदि उन्होंने अपने दायित्वों 
का सही रूप में निर्वाह नहीं किया तो वे दण्डित हो सकते हैं दव तक वे उस 
रूप में कार्य करने के लिए भ्रेरित नहीं होते जिस रूप में कि उन्हें होता 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण विभाग में प्रशासनिक अधि- 
कारियों के स्वेच्छाच।री एवं श्रनुत्तरदायी वनने की संभावना बढ़ जाती है भर 
स्थानीय स्तर पर नौकरशाही पनपती है, जो कि जनता की सेवा करने के 
स्थान पर श्रपती लालफीताशाही, देरी, भा ई-मतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि 
विशेषताओं से उसे पर्याप्त परेशान करती है । अर्गेल महोदय का यह कथन 
महत्वपूर्ण है कि स्थ,नीय सत्ताएं गेर-सम्प्रभु निकाय हैं और इनको राज्य- 
सरकार तथा न्यायिक सत्ताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है । 
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यह स्पष्ट है कि ये स्थानीय निक.य एक सीमा तक राज्य-सरकार के 
नियंत्रण में रहते चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे स्थानीय निकाय नहीं 
रहेंगे वरन्‌ सम्प्रमु राज्य वन जाएगे। यह नियन्त्रण कितना तथा किस प्रकार 
का हो, यह एक पृथक प्रश्न है जिस पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मत प्रकट किये 
गए हैं। भारत में स्थानीय निकायों पर सरकार के नियन्त्रण का प्रश्न कुछ 
अधिक महत्व रखता है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के अनेक 
राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को तए रूप में पुनर्गंठित करने के प्रयास किए गए 
हैं | वेसे यह एक माना हुआ तथ्य है कि अपने पुर्णो रूप में स्थानीय स्वायत्त 
सरकार शब्दों का विरोघामास है | स्थानीय सरकार को स्वायत्तता तो प्राप्त 
होती है किन्तु केवल एक सीमा ठक ही और इस सीमा से अधिक बढ़ने पर 
स्थानीय सरकार अपने मूल लक्ष्य को छोड़ देती है जिसके अनुसार कि उसे 
स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा स्थानीय जनता की दिन-प्रतिदित की आव- 
शयकताओं को पूरा करना है। स्थानीय सरकार की कोई भी व्यवस्था पूरा 
रूप से स्वायत्त नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में एक उपयुक्त प्रश्त यह है कि 
केन्द्र सरकार को कितना नियन्त्रण रखना चाहिए जो कि एक ओर कार्य-कुश- 
लता की दृष्टि से उपग्रोगी हो और दूसरी ओर स्थानीय स्वतंत्रता को बनाए 
रख सके । अन्य देशों में स्थानीय सरकार पर नियन्त्रण के जो तरीके जिस 
मात्रा में अपनाए गए हैं उनसे मारत ने बहुत कुछ सीखा है। केन्द्रीय एवं 
स्थानीय संस्थाओं के बीच व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन एवं वित्तीय 
क्षेत्रों में रहते हैं । 

वत्तेमात समय में केन्द्रीय सरकार के हाथों में शक्ति अधिक केन्द्रित 
होती जा रही है। यह प्रवृत्ति सामाजिक, आशिक एवं तकनीकी पहलुओ्रों से 
प्रम,व्रित होती है। इन सबके परिणु/मस्वरूप राज्य सरकार स्थानीय निकायों 
पर अश्रधिक नियन्त्रण रखने लगी हैं । राज्य सरकारों की ओर से यह कहा 
जाता है कि केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य केवल यह देखना नहीं है कि स्थानीय 
सत्ताग्रों की स्वयत्ततापूर्ण शक्तियां बनी रहे किन्तु यह देखना भी है कि विभि- 
नतापूर्णा प्रक्रियाओ्रों से सम्पूर्ण जनता के हित खतरे में न पड़ जाए । 

जिन साबनों से केन्द्र द्वारा स्थानीय सरकारों पर नियन्त्रण रखा जाता 
है वे अनेक प्रकार के हैं । उनका रूप एवं प्रसार इस संबंध में बनाए गए अनेक 
अ्रधिनियनों एवं नियमों पर निर्मर करता है । 

स्थानोय निकायों पर प्रशासकोय निग्रन्न्॒रप 
(6 फगांगां॥तक्वाएट (एणाफण ०१० 7,024 80065) 


प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय निकायों पर रखे जाने वाले नियंत्रण के 
मुल्यत: दो रूप हैं। प्रथम साधारण तथा दूसरा असाधारण । इसके श्रसाधारण 
रूप में मुख्य रूप से हम संकटकालीन अधिकारों को ले सकते हैं। जिला अ्रधि- 
कारी को संकटकाल में इच्छानुसार व्यवहार करने की विस्तृत शक्तियां प्राप्त 
हैं। यद्यपि वह भी अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं करता और 
अपने द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वह राज्य सरकार को भेज देता है 
तथा इन कारणों की एक प्रतिलिपि स्थानीय सत्ता को भी भेजी जाती है। 
दूसरे, सरकार को स्थानीय सत्ता की इच्छाओं एवं निरणंयों के विपरीत + * 


२६२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


करने का भी अ्रधिकार है। सरकार में इस शक्ति का कई बार प्रयोग किया 
है । इस शक्ति का प्रसार यहां तक है कि सरकार स्थानीय निकाय के सारे 
श्रेघिकारों को छीव सकती है । इस प्रकार से जिस स्थानीय सत्ता के अधिकार 
छीन लिए जाते हैं उंसे राज्ये द्वारा एक निश्चित समय के लिए नियुक्त अधि- 
कारी के नियन्त्रण सें रंसे दिया जाता है। इस प्रावधान का लक्ष्य स्थानीय 
निकाय के प्रशासन को एक निश्चित स्तर तक लाना है और उसके बाद उसे 
पुनः जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है। इस संबध में तीसरा 
श्रधिकार यह है कि संरकार स्थानीय परिषद को भंग कर सकती है । सजा के 
रूप में इस साधन को श्रपनाया णाता है भंर्थात्‌ जो प्रतिनिधि सही रूप में 
जनता की सेवा नहीं कर पाते श्रंथंवा अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनको 
हँटा दिया जाता है श्रौर योग्यतांभों वाले लोगों को सेवा का अवसर प्रवान 
किया जाता है । इन सेवाओं के अतिरिक्ते सरकार को यंह भी अधिकार है कि 
बह स्थानीय संत्ता के श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सके जिसने कि च्यवस्था- 
पिका हारा पारित श्रधिनियंमों के प्रावधानों की अवहेलना की है, मानने से 
मंना किया है या उनका बहिष्कार किया है । असाधारण शक्तियों में सरकार 
के पास एक शक्ति यह भी रहती है कि वह स्थानीय सत्ता द्वारा पारित प्रस्ताव 
को रहें कर सके या रोक संके। कुछ असाधारण ण्रिस्थितियों में यदि स्थानीय 
निकाय अपने संभी या कुंछ कार्यों को सम्पन्न करने से मना कर दे तो 
सरकार द्वारा उनत्कों सम्पन्त किया जाएगा । ये कुछ अश्रसाधा- 
रण शक्तियों हैं जितकां कि स्थांचीय प्रशासन के क्षेत्र में केद्धीय सरकार हारा 
प्रयोग किया जाता है । 


इन असाधारण शक्तियों के अतिरिक्त राज्य प्रकार को स्थानीय 
सत्ताप्रों पंर अनेक साधारण शक्तियां भी श्राप्त हैं। सर्वश्रथम राज्य तरतवर 
को यह अधिकार है. कि वह प्रत्येक स्थानीय सत्ता के क्षेत्र को चुनाव की दृष्टि 
घें अनेंक भागों में विभाजित कर देती है । इसे प्रत्येक भाग के लिए सदस्पों 
की संख्या निश्चित कंरने का अधिकार है । इसके साथ ही उसे कुछ स्थानीय 
सत्ताप्रों में संदस्य नामजदं करने का अधिकार है । वह उनमें से एक का सा 
नियुक्त कर देती. है। दूसरे, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि इन ह# 8 
सत्ताओं के कार्य संचालन के लिए नियम बना सके, इनके सबंध में 08% द् 
ताल कर सके और इनसें किसी मी विषय पर श्रतिवेदन मांग सके । 20 
या श्रधिक स्थानीय निकायों के बीच झगड़ा हो जाये तो यह उस्चका है: है 5 
है । सरकार किसी भी स्थानीय सत्ता का प्रशासकीय नियन्त्रण की दूँ के 
निरीक्षण कर सकती है । स्थानीय सत्ता को अधिकारियों का कक 
में सारी सुविधाएं देनी होंगी । तीसरे, सरकार की यह शक्ति हा 
स्थानीय सत्ताओं के विभागीय अ्रध्यक्ष नियुक्त कर सकती हैं; रा थे रा 
के अभियन्‍्ता वा तगरपालिंका अभियन्ता, स्वास्थ्य अधिकारी झार हक पा 
दालिका अधिकारी आदि । मद्रास आदि कुछ रफ्यों हे ला] 
के कर्मचारियों की संख्या, स्तर एवं 7३ बला भ. निर्धारित करा मत: 


सकने 2 ज जादा 
घऋमां » 


ध्यानीय सत्ता इनमें उस समय तक कोई पत्विलेन नहीं के हे के 
कि वह सरकार की स्वीकृति -प्रौप्त नकर ले । सरकार का अधिकार य 


भय नीय मताऊ के 
स्यांतान्तरश करते का भी अधिकार है। चोये, सरकार स्वासा त 
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निर्णयों के विरुद्ध श्रपील भी सुनती है । उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय की 
कार्यपालिका सत्ता द्वारा प्रसारित आदेशों के विरुद्ध उसके अधिकारी एवं कर्म- 
चारी जो भी श्रपील करते हैं वह राज्य सरकार द्वारा सुनी जाती है। स्थानीय 
फण्ड लेखाओं के परीक्षक द्वारा जो अतिरिक्त. व्यय प्रमाण पन्न प्रसारित किए 
जाते हैं उनके विरुद्ध मी अपीलें सुनने की शक्ति राज्य सरकांर को है। पांचवें, 
राज्य सरकार कुछ स्तर निश्चित कर देती है जिनको कि स्थानीय सत्ताओं 
हारा मानता होता है । राज्य सरकार उपलनियम : बनाती है तथा स्थानीय 
सत्ताओों को उन्हें मानने के लिए निर्देशित करती है । इस शक्ति के अतिरिक्त 
उन्हें मान्यता देने की शक्ति है, परामशे देने की शक्ति है तथा स्वीकार करने 
की शक्ति है । | 
वित्तीय मामलों में कुछ कर लगाने से पर्व राज्य सरकार की स्वीकृति, 
लेना आवश्यक होता है । दूसरे, स्थानीय सत्ताएं कानूनी रूप में अपने बजट 
श्रनुमान राज्य सरकार की छानबीन एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती हैं । 
जब राज्य सरकार वजट बनुमानों की छानबीन करती है तो वह बजट में दी 
गई मदों को कम या अधिक कर सकती “है । तीधरे, जितने भी कर्ज आदि लिए. 
जाते हैं उन पर राज्य सरकार फी स्वीकृति जरूरी होनी है। चौथे, श्राथिक 
दृष्टि से स्थानीय सत्ताओं पर नियंत्रण का सर्वाधिक्र महत्वपूर्ण साधन सहां- 
यता का अनुदान है । राज्य सरकार जब सहायंतार्थ अनुदान प्रदान करतीं है.. 
तो स्थानीय सच्ता के कार्यों एवं विर्णयों पंर कई प्रकार से नियन्त्रण रखने .में 
समर्थ हो जाती.हैं । पांचगें, स्थानीय सत्ताओं के समी. वित्तीय कार्य राज्य 
सरकार द्वारा (युक्‍त एवं नियन्त्रित आंडिटरों द्वारा आडिट किए जाते हैं। , 
नियन्त्रण के श्रसांघारण एवं साधारण स।धत्तों को देखने के. बाद यह 
स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार एवं उश्षके श्रधीनस्थ श्रभिकरणों को 
स्थानीय सत्ताझ्रों के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण प्राप्त है। ये अधिक्रार राज्य 
सरकार को सन्‌ १६३० में प्राप्त नहीं थे । इस, क ल के वाद ही राज्य सरकार 
के हाथों में तत्ता का प्रसार होने लगा है । इस प्रवृति के लिए .उत्तरदायी 
अनेक कारण माने जा सकते हैं। इसका पाहला कारण यह है कि 
उस समय सरकार का रूप प्रतिनिधि एवं उत्तरदायी नहीं था। सरकार का 
वह रूप प्रकृति की दृष्टि से पैत्रिक था जिसमें कि केन्द्रीयकरणा पर जोर दिया 
जाता है । इस व्यवस्था में विकेन्द्रोयकरण का हर प्रकार से विरोध कियां 
जात, है। दूसरे, व्यवस्थापिका के कुड सदस्यों की अब यह प्रवृति बन गई है 
कि वे स्थानीय सत्ताओं के प्रशास्त में सरकार के हस्तक्षेप पर जोर देते हैं । 
तीसरे, राज्य 7रकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूत धामिक, साभाजिक एवं 
राजनैतिक अस्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होती है श्रन्यथा अल्पसंख्यकों के 
साथ श्न्यायपूर्ण भेंदमाव वरता जाए । बहुनत का शासन यद्यपि प्रजातन्त्र 
का मूल झाधार हैं किन्तु फिर भी उसकी कुछ सीमाए - होती हैं। उन 
सोमाओं में से एक यह है कि वे अल्पसंख्यकों का दमन न करें। बहुमत के 
देवी भ्रधिकांर असीमित वन कर तोॉनाशाही को जन्म देते हैं जिसे रोकने के 
लिए राज्य सरकार को दी गई नियन्त्रण की शक्तियां उपयुक्त हैं । 
स्थानीय सत्ताश्मों पर राज्य सरक्रार का नियन्त्रण प्रशासकीय कार्ग- 
छुशलतो को बढ़ातों है तथा वित्तीय अ्पव्यव को रोकता है। यदि बह नियन्त्रण 


२९४ भारत में स्थानीय लोक प्रशासव 


न रहे तो स्थानीय क्षेत्र में प्रशासकीय अव्यवस्था फैल सकती है और आाधिक 
सा वे घाटे में चलने लगेंगी जिसके परिणामस्वरूप राज्य के सजामे पर 
अतिरिक्त भार पड़ जाएगा और कुल मिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था ग्स्त- 
व्यस्त हो जाएगी । कहीं-कहीं राज्य का नियन्त्रण आथिक बचत की दृष्टि 
से नहीं का इसलिए न्‍्यायोवित ठहराया जाता है कि स्थानीय सत्ताएं 
>ह सर्प गए अनुदानों को निर्धारित लक्ष्यों में प्रयुक्त कर सके। प्रशासकीय 
भषत्र में राज्य सरकार को उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानीय परिषदों 
को भंग करने, स्थानीय प्र तावों और बजट को स्वीकार करने झ्ादि की 
शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार को सर्वोच्चता 
प्रदात की गई है और स्थानीय सत्ताओं की स्वतन्त्रता में खतरे देखे 
गए हैं। 
राज्य सरकार द्वार जिन तरीकों से स्थानीय सत्ताप्रों पर नियन्त्रण 
रखा जात है वे झ्नेक हैं । नियन्त्रण के रूप मुख्य रूप से तीन हैं--प्रथम, 
कानून द्वारा; दूसरे, न्यायालय द्वारा, तीसरे, सरकारी विभागों द्वारा। 
स्थानीय सत्ता की बनावट राज्य के कानून द्वारा निर्धारित करदी जाती है 
जिसके अनुसार स्थानीय निकाय, कुछ समितियां स्थाप्रित करते हैं तथा कुछ 
अधिकारी नियुक्त करते हैं। राज्य के अधिनियमों के श्र की व्याख्या साधारण 
न्यायालयों. में की जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्थानीय सत्ता के किसी व्यवहार 
द्वारा कष्ट अनुभव करता है तो वह साधारण न्यायालय में 88 कर 
सकता है। स्थावीय निकायों पर. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का 
नियन्त्रण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल यह॒ अत्यन्त व्यापक 
एवं गम्भीर हो गया है । 
जिन तरीकों से राज्य सरकार स्थानीय निकायों पर नियन्त्रण करती 
है वे कई प्रकार के हो सकते हैं; जैसे:--. कक 
(१) परामर्श एवं सुचना--राज्य सरकार स्थानीय मामलों में 
निरन्तर शोध कराती रहती है श्रौर तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए 
संगठन बनाती है । ह हि 
(२) सामयिक प्रतिवेदन--स्थानीय सत्ताओं को उनके कार्य सम्पन्न 
करने के लिए स्वततन्त्र दलोड़ा जा सकता है किन्तु उनको इनकी घूचना राज्य 
सरकार को देनी होती है | इस सूचना अथवा प्रतिवेदन का रूप कि 
लाने की दृष्टि से प्राय: केन्द्रीय निकाय द्वारा निर्घारित कर दिया हे जाता है । 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रतिवेदन श्राथिक प्रकृति के होते हैं । 5 
(३) निरीक्षण एवं परामशे-कैद्धीय श्रधिकारियों को यह सता 
दे दी जाती है कि वे स्वरानीय सत्ताग्रों के कार्यों का निरीक्षण कर सके रे 
उन्हें परामर्श दे सकें | किन्तु यह अधिकारी अपने परामर्श एवं सुकार्ती हे 
अनुधार व्यवहार संचालन करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते । दर 
(४) केखीय पुनरीक्षा--स्थावीय सत्ताओं के अधिकांश 0268 
कार्य अन्तिम होते हैं किन्तु उनमें से कुछ कार्यों को निबर्मित रूप से है । 
सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकीय निकाय द्वारा पुनरीक्षित किया ० दे 
(५) सहापता अनुदात--उच्च सत्ता द्वारा निम्न सत्ता को दि 
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जानेवाला सशर्त अनुदान प्रशासकीय नियन्त्रण का एक शक्तिशाली 
का (६ ) स्‍तर तय करना--राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सत्ताश्रों की 
शन्पि के प्रयोग के लिए कुछ स्तर तय किए जा सकते हैं श्रौर यदि वह उन 
स्तरों के अनुकूल कार्य न करे तो ऐसा करने के लिए वह चेतावनी दे | सकती 
है। इस दृष्टि से वह खर्चे की मात्रा, नियुक्ति के लिए योग्यताएं, तथा 
सरकारी कार्य के श्रन्य पहलुओं से सम्बन्धित स्तर तय कर सकती है। 

(७) पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता--स्थानीय सत्ता द्वारा किए 
जाने वाले श्रनेक कार्यो पर राज्य सरकार की पूव -स्वीकृति लेना श्रत्यन्त 
प्रावश्यक होता है । अधिकारियों की नियुक्ति एवं पद-विमुक्ति, भारत में 
स्थानीय निकायों के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार 
द्वारा की जाती है और वही उनको हटाने का अधिकार रखती है । 


भारत में स्थानीय सत्ताओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण के विभिन्न रूप हैं 
उनमें से एक व्यवस्थापिका द्वारा रखा जाने वाला नियन्त्रण है। राज्य की 
व्यवस्थापिका अपने अ्रधिनियमों द्वारा स्थानीय विकायों के संविधान एव 
कार्यों को परिभाषित करती है तथा इन अ्रधिनियमों का विस्तृत व्यवहार 
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता 
है । व्यवस्थापिका के श्रधिनियमों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है क्रि 
एक विशेष स्थानीय निकाय में कितने सदस्य होंगे मतदाता सूची कैसे तैयार 
वी जाएगी, चुनावों का मूल्यांकन कैसे होगा और कर-संग्रह का रूप क्‍या 
होगा, श्रादि । न्यायिक दृष्टि से राज्य सरकार दो या दो से अधिक स्थानीय 
सरकारों के बीच उत्पन्न मतभेदों को सुलकाती है और यदि स्थानीय परिषद 
तथा उसकी समितियों और अधिकारियों के बीच अ्रधिकार सम्बन्धी कोई 
भगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह राज्य सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। 
न्यायालय भी राज्य के कानूनों की व्याख्या करने और स्थानीय कानूनों को 
गेर कानूनी ठहराने का अ्रधिकार रखते हैं । 


मारत में स्थानीय सत्ताओ्ों पर जो नियन्त्रण अपनाया जा रहा है 
उसके विरुद्ध यह आलोचना की जाती है कि यह औपचारिक एवं निषेधात्मक 
है और रचनात्मक या विधेयात्मक नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय 
निकायों के उन कार्यों को रोकना है जो कि कानूत विरोधी हैं । यह इन कार्यों 
पर प्रशासकीय कार्यकुशलता की दृष्टि से विचार नहीं करता तथा आवश्यक 
चुधारों को नहीं सुझाता । स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले ठेक़ों में, कार्यों 
के संचालन में तथा की गई नियुक्तियों में अनेक प्रकार के अ्रष्टाचार किए 
जते हैं। इन श्रष्टाचारों के लिए कर्ता द्वारा ऐसा मार्ग दूढ लिया जातः है 
जो कि कानून के विरुद्ध न हो; किन्तु फिर भी जन हित और प्रशासकीय . 
कार्यकुशलता का गला घोंट दे । कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपना 
बरके नी लोग बड़े -वर्ड अपराध आसानी से कर लेते हैं | इसके श्रतिरिक्त 
जो भ्राडिट किया जाता है वह भी उस समय किया जाता है जबकि गलतियां 
हो चुकी होती हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय #सत्ताओं पर 
सरकार का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण वर्तमान की तुलना में अधिक निकट का 
एवं घनिष्ट होना चाहिए । किन्तु दूसरी ओर स्थानीय निकाय यह शिकायत 


२६६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
करते देखे जति हैं कि सरकार उनके कार्यों में बहुत अधिक नियन्त्रण रख रही 
है । है ग्रह है कि यद्यपि सरकार को- नियत्त्रण की विस्तृत शक्तियां 
प्राप्त हैं किन्तु वह इनका प्रयोग कदाचित ही करती है । किन्तु जब कमी वह 
उनका प्रयोग करती है तो स्थानीर्य स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता: एक ओर रखे 
रह जाते हैं । नियन्त्रण के इन विभिन्‍्नों रूपों एवं व्यवस्थाओं का ज्ञान भारत 
में नगरपालिका तथा पंचायती राज संस्थाओं पर लगाए गए केन्द्रीय नियल्रण 
को देखने के बाद अधिक स्पष्ट रूप में हो सकेगा । ः 
नगरपालिका परिषदों. प्र पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण 
[$7एथरंजंणत शाप 0गराएण .एए़छा िफांलेएश] (०एा०॑$] 

भारत के विभिन्‍त राज्यों की विभिन्‍्त नगरपालिकाओं पर राज्य 
सरकार तथा! उसके श्रधिकःरियों द्वारा प्रशासक्रीय नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण 
रखा जाता है । इस नियन्त्रण की मात्रा एवं प्रकृति प्रत्येक राज्यः में मिन्‍न- 
मिल्‍त है किल्‍्तू फिर भी सामान्य रूप से जिन क्षेत्रों में तथा जिन तरीकों पते 
यह नियन्त्रण रखा जाता है उसमें बहुत कुछ एकररूपता- परिलक्षित होती है हि 
पर्गेल (&789) महोदय ने नगरपालिका सत्ताओं पर सरकार की शक्तिय 
को पांच छुड्प शीय॑ऊ़ों में समूही कुत किया हैं। ये हैं--संरक्षणात्मक शक्तियां, 
कानून को लागू करने की शक्तियां, प्रशासन की शर्कियों, सेवीवर्ग पर शक्तियां, 
एवं वित्तीय शक्तियां । इन समूहों के श्रन्तर्गत जिन शक्तियों का राज्य पर- 
कार द्वारा प्रयोग किया जाता है वे संख्या ऐवं गुणा की दृष्टि से विभिल हैँ । 
इन सभी समूहों का संक्षेप में श्रध्ययन किया जांता उपथोगी रहेगा । 

(१) संरक्षणाट्प्रक्त शक्तियां [ ॥रणॉलिक्षत्र ९07०७ ]--सथानीय 
संस्थाए' अपने आप में. कोई पृथक सत्ता नहीं होतीं। वे राज्य सरकार का 
ही एक अविभाज्य भाग होती हैँ तग्मा उसके द्वारा हस्तान्तरित शक्तियों का 
प्रयोग करती हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि जब कोई स्था- 
नीय निकाय प्रशासन की मौलिक बातों की अवहेलना करे या जनता के हितों 
को किसी प्रकार बलिदान करे तो कोई उच्च सत्ता बाकर निष्पक्षतापू दर 
हस्तक्षेप करें । भारत में नियन्त्रण की यह शक्ति राज्य में निहित की गई है 
जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मन्‍्त्री के माध्यम से इसका प्रयोग 
करता है। पर्यवेक्षण एवं तियत्त्रण की सामान्य शक्तियां राज्य कार्यपालिका 
में मिहित रहती हैं जो कि स्थानीय शक्तियों की क्रियान्विति के लिए उत्तर- 
दायी सत्ताओ्ं के मित्र, निर्देशक, दाशेनिक, उत्साहवर्घधक एवं उठ रक 2 झ््प 
में कार्य करती हैं । यह तुलनात्मक अध्ययन, श्रालोचना एंवं पक 
वार्षिक प्रतिवेदन, प्रस्ताव, सामान्य एगं विश्वेव स्मृति पत्र आदि के 0248 
विभितत नगरपालिका परिषदों को विशेषज्ञतापुण परामर्श प्रदान करता हे 
विसिन्त आयोगों, समितियों एजं जांचों के माध्यम से नवीन ४8480 $ 
प्रभावों का अध्ययन करने के वाद राज्य सरकार कार्यों, एर्ग 2228 रे 
सम्बन्ध में नई तीतियां सुकाने में समर्थ होती है । नगरपालिका गा 
समी पहलुओं की इसके पास पूरी सूचना रहती है श्रौर न ने 
पालिका परिषदों को प्रप्रत्यक्ष एवं सामूहिक हे कप ले कुल या 
सकती है। स्थानीय निक्तायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की वे हैए 
संरक्षगात्नक्न शक्तियाँ कहलाती हैं । 
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करते देखे जाते हैं कि सरकार उनके कार्यों में बहुत अधिक नियन्त्रण रख रही 
है । पा यह है कि यद्यपि सरकार को. नियज््त्रणा की विस्तृत शक्तियां 
प्राप्त हैं किन्तु वह इसका प्रयोग कदाचितु ही करती है। किन्तु जब कभी वह 
उत्तका प्रयोग करती है तो स्थ!त्तीय॑ स्कायत्तता एवं स्वतन्त्रता :एक ओर रखे 
रह जाते हैं । नियस्त्रण के इन विभिल्तों रूपों एवं ध्यंवस्थाओं का ज्ञान भारत 
में नगरपालिका तथा पंचायतीराज संस्थाओं पर लगाए गए केन्द्रीय नियन्त्रण 
को देखने के बाद अधिक स्पष्ट रूप में हो सकेगा । ॥ 
त्तगर॒पालिका परिषदों प्र पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण 
[50एशार्रांडफत्र श0 00प्रतण एफ शित्रालबा। 000७5] 

भारत के विभिन्‍तर राज्यों की विभिन्‍न नगरपालिकाओं पर राज्य 
सरकार तथा उसके श्रधिकःरियों द्वारा प्रशासक्रीय नियन्त्रण एवं परय्यवेक्षण 
रखा जाता है। इस नियन्त्रण की मात्रा एवं प्रकृति: प्रत्येक राज्य में मिन्‍त- 
भिन्‍त है किल्‍्तू फिर भी सामान्य रूप से जिन क्षेत्रों में तथा जिन तरीकों से 
यह ,नियन्त्रण रखा जाता -है उसमें बहुत कुछ एक्रंडपता: परिलक्षित होती है । 
अर्गल (80४७७) महोदय ने तगरपालिका सत्ताझों पर सरकार -की शक्तियों 
को पांच मुल्य शी॑फों में समूही कृत किया हैं | ये हैं--संरक्षणात्मकं शक्तियों, 
कानूत को लागू करते की शक्तियां, प्रशासन की शर्फियां, सेवीवर्ग पर शक्तियां, 
एगं वित्तीय शक्तियां । इन समूहों के श्रन्तर्गत जिन शक्तियों का राज्य 'सर- 
कार द्वारा प्रयोग किया जाता है वे संख्या एवं गुणा की दृष्टि से विभिस्त: हैं । 
इस सभी समूहों का संक्षेप में श्रध्यपन किया जाना उपयोगी रहेगा । 

(१) संरक्षयात्मक्त शक्तियां [ त/शक्षाए 207०5 |--स्थानीय 
संस्थाएं अपने आप में कोई पृथक सत्ता नहीं होतीं | वे राज्य सरकार का 
ही एक श्रविभाज्य भाग होती हैं तथा उसके द्वारा हस्तान्तरित शक्तियों का 
प्रयोग करती हैं । ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि. जब कोई स्था- 
तीय निकाय प्रशासन की मौलिक बातों की अवहेलनां करे या जनता के हितों 
को किसी प्रकार बलिदान करे तो कोई उच्च सत्ता जाकर, निष्पक्षतापूर्वक 
हस्तक्षेय करे । भारत में नियन्त्रण की यह शक्ति राज्य में निहित की गई हैः 
जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मन्त्री के माध्यम से इसका प्रयोग 
करता है। पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण की सामान्य शक्तियां राज्य कार्यपरालिका 
में निहित रहती हैं जो कि स्थानीय शक्तियों -की क्रियान्विति के लिए उत्तर- 
दायी सत्ताग्रों के मित्र, निर्देशक, दार्शनिक, उत्साहवर्धक एवं: उत्प्र रक के रूप 
में कार्ये करती है । यह तुलनात्मक अध्ययन, आलोचना .एवं स्पष्टीकरण, 
वार्षिक प्रतिवेदन, प्रस्ताव, सामान्य एग्रं विशेष स्मृति पत्र आदि के माध्यम से 
विभिन्‍त नगरपालिका परिषदों को विशेषज्ञतापूर्ण. परामर्श प्रदान करती है. 
विभिन्त आयोगों, समितियों एवं जांचों के माध्यम से नवीन व्यवस्थापन-के 
प्रभावों का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार कार्यों एवं. शक्तियों के 
सम्बन्ध में नई नीतियां सुकाते में समर्थ होती है। नगरपालिका प्रशासन के 
समी पहलुओं की इसके पास पूरी सूचना रहती है श्रौर इसलिए यह वगरः 
पालिफ़ा परिंषदों को अप्रत्यक्ष एवं 503 रूप से कभी भी निर्देशित कर 
सकती है। स्थानीय विर्ताओों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ये शक्तियाँ 
संरक्षगात्मक शक्तियां कहलाती हैं । 


स्थानोय सरकार पर पयेवेक्षण एवं नियंत्रण २६७ 


(२) फानून को लागू करने की शक्तियां (ए0च्षश8 0 # .90९9- 
00॥ ० :9७ )--राज्य की व्यवस्थापिका अ्रधिनियम बनाती है तथा राज्य 
सरकार को अधितियम के आधीन तियम बनाने की शक्ति सौंपती है। ये 
नियम सामान्य हो सकते हैं श्रौर विशेष भी । इनको किन-किन नगरपालि- 
काओं पर किस प्रकार लागू किया जाएगा इस बात को देखने की शक्ति राज्य 
सरकार के पास में होती है। राज्य सरकार को विभिन्‍न त्रिययों के सम्बन्ध में 
नियम बनाने की शक्ति दी गई है । यह उन शर्तों के बारे में जिनके अनुसार 
परिषद के द्वारा सम्पत्ति प्राप्त एवं स्थानान्तरित की जा सकती है, भाग्य 
निधि (7०शंव०६ 7770) की क्रियान्विति के बारे में, कर,वित्त एवं अनुदान 
से सम्बन्धित विषयों के बररे में, राज्य एवं नगरपालिका सत्ताओं के बीच 
सम्ाार्कत रखने वाले कार्यालय के बारे में, परिषद द्वारा कार्य के लिए तैयार 
गी गई योग्यताओं एवं अनुमानों के बारे में, नगरप।लिका परिषदों द्वारा रखे 
जाने वाले लेखों के बारे में, जिस ढंग से राज्य सरकार के अधिकारी नगर- 
प।/लिका परिपद को अधिनियम के लक्ष्यों के संचालन के बारे में सहायता 
परामर्श एवं सहयोग प्रदान करेंगे. ठसके बारे में परिषद की बैठकों इत्यादि के 
व्यवहार के बारे में तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से विषयों के बारे में 
राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार हैँ । ये विभिन्‍त्र विपय स्पष्ट 
रूप से अधिनियम में दिए गए हैं किन्तु राज्य सरकार चुनाव, पार्णदों के 
चयन एवं नाभजादगी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, खड़े होने वाले उम्मीदवारों द्वारा 
जमा किए जाने वाले 'धन आदि ऐसे विषयों पर भी नियम बना सकती है जो 
- कि अधिनियम में नहीं दिए गए हैं । 
सरकार की नियम बनाने की शक्ति नगरपालिका प्रशासन में एक- 
छरूपता लाती है और यह नागरिक सेवकों को, इनके उत्तरदायित्वों का 
निर्वाह करने में सहयोग देती है, श्राडिटरों को लेखों की परीक्षा करने में 
मदद करती है और स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग को उसके प्रतिवेदन 
तैयार करने तथा नगरपरिपद के कार्यो की पुनरीक्षा करने में सहायता करती 
है । ये विभिन्‍न नियम एग॑ उपनियम अनुमवी परिषदों एवं नागरिक सेवकों 
को बजट बनाने में, अभिलेख रखने में तथा लेखा तैयार करने में सहायता 
- करते हैं क्योंकि इन निथमों एवं रूपों के माध्यम से ही परिषद उन योग्य 


- प्रशासकों एवं विशेषज्ञों का निर्देशन प्र।प्त करने में योग्य बन पाती है जिनको 
कि वह न्गिन्‍्म नहीं कर सकती । 


राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम एगे .उपनियम राज्य के 
स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यद्यपि (शिक्षा 
- !विभाग एवं स्थास्थ्य- विभाग भ्रादि जो 'क्ति नगरपालिका प्रशासन से घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित हैं, भी संचारों को प्रसारित कर-सकती हैं जिन पर नगर- 
परिषदों द्वारा विचार किया जाना परम /आरवश्यंक होता है । इन नियमों, 
उपनियमों के अतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त सरकार नगरपालिका “प्रशासन से 
सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों पर उपनियम बना सकती है -ताकि परिषद को 
निर्देशन मिल सके । ये उपनियम विभिन्‍न -'नतगरपालिकाओं -की परिस्थिति 
के अनुसार परिवर्तन करने के बाद लागू किए जाते हैं। इसलिए नगरपालिका 
प्रशासन में राज्य सरकार का प्रभाव हर जगह देखने में झ्राता- है । 
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राज्य सरकार को नगरपालिकाओं को बनाने एबं बिगाड़ते में भी 
कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। केवल राज्य सरकार ही नई नगरपालिका 
बना सकती है, इसकी क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तत कर सकती है अ्रथवा 
एक स्थित नगरपालिका को समाप्त कर सकती है । यदि राज्य संरकार.: यह 
देखे कि एक नगरपालिका की विंशेष परिस्थितियों में श्रधिनियम का कोई प्र:व- 
धान शभ्रनुपयुक्त है तो वह विज्ञप्ति हवरा उस नगरपालिका को उस विशेष 
प्रावधान से उन्मुक्त कर सकती है। 

(३) प्रशासन की शक्तियां (?0क्ृश४ ० &7ाापरंआा॥धंणा | --- 
राज्य सरकार को नगरपालिकाओं के प्रशासन क्षेत्र में विभिन्‍न प्रकार की 
शक्तियां प्राप्त हैं; जैसे, निरीक्षण करने की शक्तियां जांच करने एजं प्रतिवेदन 
प्राप्त करने की शक्तियां, स्वीकृति की शक्तियां, गड़बड़ी करने पर कार्यवाही 
करने की शक्तियां, श्रपील सुनने की शक्तियां, मग करने एजं श्रधिकार छीनने 
की शक्तियां आदि | इनमें से प्रत्येक प्रशासकीय शक्ति पर थोड़ा विचार किया 
जाना श्रपेक्षित है । राज्य सरकार निरीक्षण करने की दृष्टि से एक सामान्य या 
विशेष भ्राज्ञा द्वारा जिला श्रधिकारी को किसी समिति, उपसमिति या संयुक्त 
समिति की प्रक्तियाश्रों का परीक्षण करने की शक्ति दे सकती हैं। स्वयं जिला 
अधिकारी नगरपालिका की अचल सम्पत्ति या किसी भी परिपन्न को देख 
सकता है । यदि जिला अधिकारी के मतानुसार परिषद की किसी आज्ञा, 
प्रस्ताव या कार्य की क्रियान्विति से शान्ति को खतरा है तो वह जिले में 
उसकी सम्पन्तता पर रोक लगा सकता है । बम्बई में जिला अधिकारी की 
ये शक्तियां स्थानीय सत्ताञ्नों के संचालक द्वारा और मद्रास में नगरपालिका 
एवं स्थानीय बोर्डों के निरीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। मद्रास में जिला 
अधिकारी को नगरपालिकाओं पर केवल संकटकालीन अधिकार प्राप्त हैं । 

श्रन्य सरकारी विभाग भी स्थानीय निकायों पर निरीक्षण की कुछ 
शक्ति रखते हैं ताकि वे यह देख सकें कि विभिन्‍न लक्ष्यों के लिए दिया गया 
सरकारी भ्रनुदान ठीक प्रकार से प्रयुक्त किया जाए, नीति में एकरूपता रखी 
जाए तथा राज्य भर में कम से कम कार्यकुशलता अवश्य, रखी जाए। नगर- 
पालिका द्वारा संचालित स्‍कूलों के पाठ्यक्रम एगं शिक्षा सम्बन्धी सामान्य 
नीति पर शिक्षा विभाग का पयंगेक्षण एगं नियन्त्रण रहता है जिसे कि वह 
स्‍्कलों के उपसंचालक द्वारा लागू करता है | स्कूलों के स्थापन के सम्बन्ध में 
भी शिक्षा विभाग द्वार/ सिफारिशें की जा सकती हैं किन्तु परिपद इसके 
निर्णायों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। किन्तु -यदि इन पा में कोई 
नीति सम्बन्धी प्रश्न उठ उडा होता है तो शिक्षा विभाग अपने यों को 
प्रभावशाली बनाने के लिए स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग को अनुदान 
वापस लेने के लिए सिफारिश कर सकता है । सफाई से सम्बन्धित विषर्यों 
का निरीक्षण करने के लिए जिले का सिविल सर्जन होता है। इसके साथ-साथ 
जन स्वास्थ्य का संचालक भी वाधिक निरीक्षण करता है। इसी प्रकार से 
विभिन्‍न विभागों के विभिन्‍त अधिकारी जन कार्य- नियोजन, पशु चिकित्सा 
सेवा, भ्रस्पताल आदि से सम्बन्धित निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । 

राज्य सरकार को नगरपालिका के जिन विषयों के सम्बन्ध में स्वी* 
कृति तथा मान्यता देने का कानूनी - अधिकार है उनसे सम्बन्धित किसी भी 
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विषय पर जाँच करने के लिए अपने श्रधिकारियों को श्राज्ञा दे सकती है 
ओर इस प्रकार की जांच सामान्य रूप से उसी प्रकार की जाएगी जिस 
प्रकार कि एक न्यायालय द्वारा की जाती है । यह जांच दो प्रकार की हो सकता 
है--प्रथम विशेष श्रधिकारियों द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दशाओं की 
निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जाँच और दूसरे, 
व्यक्तिगत करदाताओं के कष्टों एवं दोषारोपणों के सम्बन्ध में की जाने 
वाली जांच । उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रकार की जांच तब की जाती है जब कि 
सरकार को नगरपालिकाओं के कार्यों के गलत प्रतिगेदन प्राप्त हों भौर वह 
उनके श्रधिकारों को लेना चाहे। इस प्रकार की जांच करते समय राज्य 
सरकार सामान्यतः एक विशेष बोर्ड समिति नियुक्त कर देती है। दूसरे 
प्रकार की णांच या तो जिला श्रधिकारियों द्वारा की जाती है या मद्रास की 
भांति नगरप'.लिका के निरीक्षक द्वारा की जाती है । जांच पूरी हो जाने के 
बाद प्रावश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया जाता है । तगरपालिका प्रशासन पर पर्याप्त पर्थगेक्षण रखने की दृष्टि 
से यह व्यवस्था की गई है कि परिषद विभिन्‍त कार्यों का सामयिक प्रतिगेदन 
एक निर्धारित फार्म पर सांख्यिकीय एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं सहित 
विभिन्‍न विभागों को प्रस्तुत करे । विभिन्‍न अ्रधिका रियों को प्रस्तुत किये जाने 
वाले प्रतिगेदनों को विभिन्‍न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है जैसे साप्ता- 
हिक, अर्वेमासिक, मासिक, त्रेमासिक, अ्र्धवाधिक एगं वाषिक । कभी-कभी 
तो इन प्रतिगेदनों का रूप मी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता 
है । परिषदें जिन विभिन्‍न विषयों के बारे में सूचनाएं प्रस्तुत करती हैं गे 
हूँ-- शिक्षा, कर स्थापन, प्रशासन, सफाई, टीके, जलदाय, श्रादि। इन 
विषयों में प्रतिशेदनों की संरुया, विषय एवं प्रकृति प्रत्येक राज्य में अलग- 
अलग होती है । 
राज्य सरकार को स्वीकृति देने का अधिकार है। कई एक ऐसे कार्ये 

एवं व्यवहार हैं जिनको साक्रार करने से पूर्व परिषद को राज्य सरकार की 

स्वीकृति लेती होती है। जैसे हि नगरपालिका द्वारा बनाए गए उप-कानून 

केवल तभी प्रम.वशील हात हैं जबकि वे सरकार द्वारा स्वीकार एवं प्रकाशित 

कर लिए जायें । ऐसे श्रन्य विषय भी होते हैं जिन पर कि राज्य सरकार की 

पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है | वे विषय जिनके बारे में राज्य सरकार से पूर्व 

स्वीकृति लेना अस्यन्त श्रावश्यक होता है, विभिन्न राज्यों में श्रलग-अलग हैं । 

इसलिए ऐसे विषयों की कोई एक सामान्य सूची नहीं बनाई जा सकती । 

अनेक अवसरों पर नगरपालिका के अ्रधिकारियों के निर्णय एवं भ्रादेश 

विरोध का कारण बन जाते हैं । इनके विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार 
को प्रस्तुत की ज।ती हैं। यदि कानून का संचालन सही ढंग से न किया जाए 
और नगरपालिका परिषदें उसकी अ्रवहेलना करें तो राज्य सरकार से इसकी 
अपील की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में ऐसे श्रनेक विषयों का उल्लेख 

कर दिया गया है जिन पर दी गई श्राज्ञायें ही अपील का विषय बन सकती 

हैं । सामान्‍य रूप से परिषद की आज्ञाओं के विरुद्ध की गई अ्रपील तथ्य के 

विषयों से सम्बन्ध रखती है न कि कानून के विषयों से । श्रपील सुनने वाली 
सत्ता का निर्णय प्रत्येक स्थिति में श्रन्तिम माना जाएगा, कोई भी न्यायालय 
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इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता तथा विषय को पुनरीक्षा के लिए नहीं मंगा 
सकता । . 

यदि नगरपालिका परिषद उसे सौंपे गए कार्यों की सम्पन्नता में कोई 
गड़बड़ी करे या देर करे तो सरकार उसकी सम्पन्नता के लिए समय निश्चित 
कर सकती है भौर फिर भी यदि वह न हुआ तो उसकी क्षतिप्रृर्ति के रूप में 
परिषद से लिए जाने वाले मूल्य की मात्रा निश्चित कर देगी । बम्बई में 
जिला श्रधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आवश्यक 'समभे जाने वाले 
कार्य को सम्पन्न करने के लिए नगरपालिका से कहे । वह नगरपालिका को 
विचारार्थ कोई सूचता भेज सकता है और उसके अनुसार कार्य करने के लिए 
कह सकता है । यदि नगरपालिका ऐसा न कर सके तो वह लिखित रूप में 
इसके कारण मांग संकता है । जिला अधिकारी को भी संकट काल में यह 
अ्रधिकार दिया गया है कि वह नगरपालिका से कोई भी कार्य सम्पन्न करने के 
लिए कह सके । | 

जब एक परिषद अपने कतंव्यों की पूरी तरह से अवहेलना करे या 
दलीय मतभेदों के कार॒ण प्रशासनिक कार्य को नुकसान पहुचे या परिषद 
श्रपनी शक्तियों से बाहर चली जाये अथवा उनका दुरुपयोग करे अथवा वह 
निरन्तर अयोग्य सावित हो तो राज्य सरकार परिषद को भंग करके नए 
निर्वाचनों की श्राज्ञा प्रसारित कर सकती है । यदि नव-निर्वाचित परिषद भी 
इन्हीं कार्यों को दोहराती है तो राज्य सरकार उसकी समस्त शक्तियां छीन 
कर नगरपालिका के प्रशासन को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोंप सकती 
है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति का वेतन नगरपालिका फण्ड में से विया 
जायेगा । भ्रधिकार छीनने का समय समाप्त होते ही परिषद की पुतरंचना की 
जाएगी या पर्याप्त' जांच के बाद काल को बढ़ाया जा सकेगा। जो व्यक्ति 
शक्ति छिनवाने के लिए उत्तरदायी थे उनको सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं 
ठहराया जायेगा । परिषद को भंग करने का या उससे शक्तियां छीनने का 
अधिकार दिखने में अत्यन्त डरावना प्रतीत होता है. किन्तु यह केवल तभी 
प्रयुक्त किया जाता है जबकि कुप्रशासन श्रपती चरस सीभा तक पहुंच जाए; 
आर: ऐसी स्थिति में यदि सरकार इस अधिकार को काम में लाए तो कोई 
बुराई नहीं है। स्वायत्त सरकार के उत्साही समर्थकों द्वारा लगरपा लिकाशों को 
भंग करने तथा उनसे अधिकार छीनने की शक्ति का हृढ़ता के साथ विरोध 
किया जाता है किन्तु कई बार इस शक्ति का प्रयोग भ्रपरिहायें बन जाता: है 
अतः इस शक्ति को एक आवश्यक बुराई के रूप में लेकर चलना चाहिए ।: 

(४) सेवी त्र्ग पर शक्तियां [70९7 एच्श एश5०्धाशे |--नगर- 
पालिका स्तर पर अधिकारी एवं गर अधिकारी दोनों ही प्रकार के सदस्य 
कार्य करते हैं । जहां तक गैर अधिकारी सदस्यों का प्रश्न है राज्य सरकार 
पारषदों की संख्या निश्वित-करती है, परिषर में निर्वाचित, चयन किए हुए 
एवं मनोनीत सदस्यों का श्रनुपात निश्चित करती है और उनके चुनाव को 
विनिंयमित करने के लिए नियम बनाती है जहाँ सदस्यों को मनोनीत करने 
का प्रावधान होता है वहाँ पारषदों की. कुछ संख्या को सरकार द्वारा मनोनीत 
किया जाता है। पंजाब में सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी निर्वा- 
चित सर्देस्थ का पद खाली होने पर उस पद को खाली रखने या नियुक्ति द्वारा 
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भरने के लिए निर्देशित करे । वह निर्वाचित या नियुक्त किसी भी विशेष 
सदस्य की सीट को खाली करा सकती है.। राज्य सरकार को यद्यपि यह 
शक्ति है कि वह परिषद के क्रिसी भी सदस्य को हटा सके किन्तु इस शक्ति का 
प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित पारषद को स्पष्टी- 
करण का अवसर न दे दिया जाए | यदि किसी नगरपालिका के सदस्य को 
कार्यालय से गलती से हटा दिया जाए तो वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ 
सकता है | ऐसी स्थिति में हटाने वाले को यह सिद्ध करता होगा कि वह 
उचित कारणों से ही हटाया गया है। मद्रास, आन्ध्न, पंजाब और केरल 
राज्यों में सरकार अ्रध्यक्ष को भी शक्तियों के दुरुपयोग या कतंव्यों के पालन में 
स्वभावगत असफलता के लिए हटा सकती है। राज्य सरकार शिक्षा, जन- 
का्ये, मेडीकल, स्वास्थ्य एवं अन्य तकनीकी विभागों के लोगों को भी समिति 
की बंठकों में माग लेने के लिए तथा उनके विभाग को प्रभावित करने वाले 
विषयों पर बोलने के लिए आमन्त्रित कर सकती है । 


श्रधिकारी सेवी वर्ग--तगरपालिका के नागरिक सेवकों की दृष्टि से 
राज्य सरकार को विभिन्न शक्तियां सौंपी गई हैं । उसे अ्रधिकार होता है कि 
सचिव अभियमन्ता, स्वा-्थ्य भधिकारी, सफाई निरीक्षक, लेखाधिकारी, ओवर- 
सीयर, नर्स आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमं बना सके। केरल में राज्य 
सरकार को यह अ्रधिकार है कि वह सम्बन्धित नगरपालिका से पूछ कर किसी 
, भी कर्मचारी का दूसरी त़गरपालिका में स्थानान्तरण कर सकती है। उत्तर 
प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रायंधालिका श्रधिकारी की नियुक्ति तथा उसका 
वेतन सरकार की स्वीकृति के विषय होते हैं | मध्य प्रदेश जहां समिति योग्य 
न हो वहां सरकार द्वारा अपने सेवक को अठारह महीने के लिए कार्यपालिका 
अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है तथा उसकी शक्तियां स्पष्ट कर द्री 
जाती हैं। यदि परिषद द्वारा किसी उच्च अधिकारी को पद से हटा दिय 
जाय या उसका पद घटा दिया जाय तो राज्य सरकार से अ्रपील. की जा 
सकती है । यद्वि सरकार यह मानती है कि समिति का कोई अधिकारी या 
कर्मचारी अपने कर्तेब्यों का पालन करने में उदासीनता रखता है तो परिष 
उसे निलम्बित कर देगी या उसे दूसरी प्रकार की सजा देगी और ग्रदि समर - 
न्धित व्यक्ति को ज़ौकरी के अयोग्य समा जाय तो परिषद्‌ उसे बिलकु। 
हटा देगी । पंजाब, मध्य प्रद्रेश श्र राजस्थान में यदि आयुक्त यह सोचे गे. 
नगरपालिका द्वारा नियुक्त अधिकारियों या सेवकों की संख्या या वेतन श्र; 
है तो वह उल्की, संख्या भ्रथ्ववा वेतन को- कम कर सकता है । कर्मचारियों 
उ्यविधि (?70शं१९४/-#०॥० ) भी सरकार की आज्ञाओं एवं नियमों दर 
विनिय्रमित होते हैं । जम्बई में राज्य सरकार नगरपालिका से मुख्य अधिक़ा : 
नियुक्त क़्रने को कह सकती है ओर उसे फरिसी सी ऐसी नगरपालिका के 
ज़िसकी कि जनसंझ्या क्रम से कमर एक: लाख है, राज्य सरकार नगरपा/वि 
आयुक्त, नियुक्त कर सकती है |जब् आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है ; 
मुख्य श्रधिकारी .का प्रद समाप्त हो.जाता है। मैसूर सरकार को स्तर ५ 
52 तथा-अभियन्ता आदि कुछ अधिका रियों क़ो नियुक्त क़रने का प्रा: 
- कार है । 
(५) वित्तीय अधिक्वार (फप्रधाशाश्त्रा 0ए9एश5)--राज्य सरकार 


३०२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
वित्तीय क्षेत्र में हे तगरपालिकाओं पर नियन्त्रण रखने के पर्याप्त अवसर 
प्रदात किए जाते हैं। नगरपालिका फण्ड एवं व्यय, कर, बजट, आडिट और 
कर्जे भादि के क्षेत्र में उसके द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। राज्य सरकार 
नगरपालिका के फण्ड को लागू करने और नियमित करने के लिए वियम 
बनाती है । इन नियमों के प्राधार पर वह यह तय करती है कि कितनी 
कीपघत वाले अनुमान एवं योजनायें किसके द्वारा तय. होंगे, नगरपालिका के 
खर्च एवं भुगतान की आज्ञाओं पर किसके हस्ताक्षर होंगे तथा यह भुगतान 
किस प्रकार किए जायेंगे आदि-आादि । नगरपालिका परिषद द्वारा किसी भी 
रूप में सरकार की स्वीकृति के बिना कोई घन व्यय नहीं किया जा सकता । 
उत्तर प्रदेश में सरकार किप्ती मतलब के लिए परिषद्‌ से धन का प्रबन्ध करने 
को कह सकती है। मेले श्रादि में राज्य सरकार द्वारा जो पुलिस भेजी 
जायेगी एवं संक्रटकाल में उप्तके द्वारा परिषद्‌ के श्रधिकार क्षेत्र में आने वाले 
जो कार्य सम्पन्न किए जायेंगे, उत पर होने वाला व्यय परिषद्‌ को देना 
होगा ।+ नगरपालिका के फण्ड को किसी भी ऐसे बैंक में वहीं रखा जा सकता 
जो कि सरकार द्वारा मान्य नहीं है । नगरपालिका श्रपतती सीमाश्रों से बाहर 
खर्चा केवल तभी कर सकती है जबकि राज्य सरकार से पूछ ले। उसकी 
सीमाओं के खर्चे पर भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। 


राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा नगरपालिका के कर निर्धारित किए 
जाते हैं। रोज्य सरकार कर लगाने तथा अधिक से अधिक माता निश्चित 
करने के बारे में भी नियम बना सकती है । कर लगाते समय राज्य सरकार 
की स्वीकृति लेनी होती है । मद्रास की नगरपालिका परिषदें, व्यवसाय कर, 
सम्पत्ति कर, सवारी कर, श्रादि को अपनी इच्छा से लगा सकती हैं किन्तु यदि 
इसके अतिरिक्त कर लगाना चाहें तो वे राज्य सरकार से अनुमति छेंगी। 
'यदि राज्य सरकार कभी यह सोचे कि नगरपालिका द्वास लगाया गया कर 
अन्यायपुर्ण है या उसे उगाहते का तरीका ठीक नहीं-है तो वह उस कर को 
समाप्त करने या बदलने के लिए कह सकती है। आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में 
सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी भी नगरपालिका को सम्पत्ति कर एवं 
सेवा कर लगाने के लिए मजबूर कर सके । उत्तर प्रदेश और मैसूर में यदि 
राज्य सरकार यह सोचे कि तगरपालिका ने निर्धारित समय में तथा उपयुक्त 
दर से एक कर को नहीं लगाया है तो वह इस कार्य को करने के लिए एक 
बोर्ड नियुक्त कर सकती है। 

प्रत्येक नगरपालिका एक वाषिक बजट तैयार करती है। पंजाब, श्रांध्र- 
प्रदेश, मद्रास आदि राज्पों में बजट अतुमान पर सरकार की स्वीकृति जरूरी 
होती है और उसके द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण अत्यन्त कठोर होता है । 
. दूसरे राज्यों में परिषदें अगवा वजट बना सकती हैं तया राज्य की स्वीकृति 
केतल उन्हीं परिषदों के लिए जरूरी होती है जो कि कर्जेदार हैं । वंजट 
बनाने आदि कायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम बता सकती है । 

राज्य सरकार द्वारा नंगरधालिका के लेखों का आडिट करने के लिए 
आडिटर नियुक्त किये जाते हैं। राज्य सरकार लेखों को उवित रूप से रखने 
के बारे में भी नियम बना सकती है और परिषद्‌ द्वारा रखे जाने वाले विभिन्‍न 
रजिस्टरों के सम्बन्ध में भी सुझाव प्रस्तुत कर सकती है । 


स्थानीय सरकार पर पयेवेक्षण एवं नियंत्रण ३०३ 


नगरपालिका की कर्जा लेने की शक्ति स्थानीय सत्ता कर्जा अधिनियम 
१६१४ से प्रशासित होती है जिसके अनुसार कुछ अस्थायी एवं जरूरी कर्जों 
को छोड़कर सभी कर्जों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है चाहे वे सरकारी 
हों अथवा व्यक्तिगत । कर्ज से सम्बन्धित कार्यों एवं लेखाश्रों का परीक्षण 
करने की शक्ति राज्य सरकार को है । जब कर्ज के रूप में कोई मी घन नगर- 
पालिका को दिया जाता है तो राज्य सरकार उससे सम्बन्धित कार्य पर पर्य॑- 
वेक्षण रखती है | यदि काये पूरा हो जाने के बाद कर्जे में से कोई धन बच 
जाता है तो उसे राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है। गैर-सरकारी कर्जे 
के सम्बन्ध में मी राज्य सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि खर्च न किये 
गये धन को कर्जा कम करने के काम में लाया जाय । 


नियन्त्रण तकनीक का मूल्यांकन (8॥ ४5५९७ह्माशा[ 0 ॥6 टणा॥0 
(९०४५०) --उपयु क्त श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो ज।त, है कि सरकार द्वारा 
नगरपालिका परिपदों पर रखा जाने वाला प्रशासकीय नियंत्रण पर्याप्त विस्तृत 
एवं व्यापक है किन्तु नगरपालिका प्रशासन पर सरकार को इतनी अधिक 
शक्तियां प्राप्त होते हुए भी सामान्यत: यह शिकायत की जाती है कि इस 
दिशा में बहुत कुछ किया जाना चाहिए | इस साम्रान्य शिक्रायत के संदर्भ में 
नियंत्रण रखने वाले श्रभिकरणों एवं उसके तरीकों की न्‍्यायोचितता एवं उप- 
युकतता पर विचार करना परम आवश्यक बन जाता है। ऐसे अ्रनेक अभिकरण 
हैं जिनके द्वारा परिषदों पर राज्य का नियत्रण लागू क्रिया जाता है। शिक्षा, 
जन स्वास्थ्य, सफाई, पशु चिकित्सालय, आदि पर विभिन्‍त सरकारी तकनीकी 
विभाग अपने कार्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण रखते हैं । सामान्य प्रशासन 
एवं वित्त के क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त-सरकार मंत्रालय आयुक्‍तों एगं जिला 
अधिकारियों के माध्यम से नियन्त्रण रखता है। किन्तु ये अधिकारी राजस्व 
विभाग के अश्रधिकारी होते है और इनको स्थानीय प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखने 
के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता । वे ग्रन्य कार्यों में श्रत्यन्त व्यस्त 
रहने के कारण स्थानीय कार्यो में अधिक समय नहीं दे सकते; इस प्रकार स्था- 
नीय निकायों पर पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण अत्यन्त अपर्याप्त रहता है । इन 
अधिकारियों के विभिन्‍न कार्य तथा विभिन्‍त क्षेत्रों में इनके हस्तक्षेप बढ़ते जा 
रहे हैं जिसके कारण स्थानीय स्वायत्त सरकार की ओर इनका ध्यान कम 
जाता है किन्तु दूसरी ओर नगरपालिकाश्रों का प्रजातंत्रीकरण हो जाने से 
तथा उनमें अधिकारी तत्व के कम हो जाने से उनमें अधिक पयवेक्षण की 
आवश्यकता पहले की श्रपेक्षा.और श्रधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश की स्था- 
नीय स्वायत्त सरकार समिति ने बताया कि जिला अधिकारियों एवं आयुकतों 
द्वारा सरकार की ओर से स्थानीय निकायों पर जो नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण 
रखा जाता है उसमें वे पर्याप्त रुचि नहीं लेते क्योंकि उन पर उनके अपने ही 
कार्यों का भार काफी रहता. है । झागरा जांच समिति ने तो इस मत का 
समर्थन करने के लिए कई मामलों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है । 

.._“ इस स्थिति को सुधारने के लिए क्‍या किया जाय यह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रश्य है जिस पर कि समय-समय पर विचार किया जाता रहा है । 
लाहोर तगरपालिका के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई डोबसन 
कपम्मेटी_ ([909$ण 0०्रम्मं॥०८) ने सुझाया कि नगरपालिका द्वारा भेजी गई 
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ही । 9030 पर स्वीकृति देने के विषयों में श्रायुक्त को परामर्श देने के 
लिए एक विशेष सप्रिति बना दी जाय । इसे समिति ने एक संयुक्त आयुक्त 
की नियुक्ति का भी सुकाव दिया. किल्पु यदि उसे उपयुकेत न समका जाये तो 
चुकाव दि परुय उपयुकेत न समझा ज॑ 
स्थानीय स्दायल सरकार मंत्रोलय के नियन्त्रण में एक पृथक निरीक्षणालंय 
रखा जाय । इस सप्तिति के सुकावों को ध्यान में रखते हुए पंजाब. सरकार ने 
सन्‌ १६३५ में आयुक्तों को सहायता के लिए प्रत्येक संमाग में स्थानीय 
निकायों के निरीक्षक नियुक्त किये। ये प्रतिवर्ष नगरपालिका समितियों को 
निरीक्षण करते .हैं और भ्रायुक्त को श्रपता प्रतिवेदन. भेजते हैं । येद्यवि इस 
नये प्रसिकरण के ह/रा सरकार नगरपालिका क्रार्थों के घनिष्ट सम्पर्क में श्रो 
गई किल्तु फिर भी जिप्त लक्ष्य के लिए. यह प्रयोग किया गया. था वह ॒ पूरा व 
हो सका । निरीक्षकों को केवल परामरशदात्री शक्तियां प्राप्त हैं और कमी भी 
उनके परामर्श की अवहेलता की ज। सकती है। आगरा नर्गरपालिका जांच 
समिति ने यह स्पष्ट रूप से सुकाया है कि सरकार को हस्तक्षेप करने, की 
शक्तियां वतंमात की भांति केवल सुधारात्मक कार्यों तक प्रतिबन्धित ने हों। 
सरकार को ज्यों ही सूचना प्राप्त हो उप्ते अनियमितता रोकने के लिए और 
दोषी को दण्ड देने के लिए सीधे कार्यवाही करनी चांहिए।? 
इस समिति ने यह भी सुझाया कि सहाप्रता अनुर्दाव की व्यवस्था 
द्वारा नियन्त्रण को अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे नगरंपालिकाओं के 
निरीक्षण के लिए जिस व्यवस्था ,को अपनाया गया. है वह अधिक आकर्षक 
नहीं है तथा उप्तकी प्रतती कमजओरियां हैं । वर्त माने में नवरपालिका परिषद्‌ 
का एक निरीक्षक होता है जो कि परिषद्‌ को अधिनियम एवं नियमों द्वारा 
सौंगे गये दायित्वों को पूरा करते में सहायता देता है। वह उनके कार्यों की 
समी-शाखाओं की छानबीन करता है तथा सरकार को विशेष झ्रावश्यकताआ। 
के बारे में अवगत रखता है । वह आवश्यक विषयों पर,उनकों परामर्श देता 
है । स्थानीय निकायों की कठिनाइयों एंवं दु:खों को निगाह में रखता है। 
निरीक्षक के पास परिषद्‌ के कार्यों का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए समय 
नहीं होता अत: उंसकी सहायता करने के लिए चार उपनिरीक्षक नियुक्त 
किये जाते हैं । ये उपनिरीक्षक॒ परिषदों को सामान्य परामश्े देने के लिए तथा 
निरीक्षक द्वारा सौँपे गये मामलों में पुछताछ करने के लिए कम से कम वर्ष 
में. एक बार नगरपालिका का निरीक्षण करते हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान में 
- निरीक्षण के इस ढुंग को अपनाया गया है। मध्यप्रदेश में नगरपालिकाश्रों 
का महा-निरीक्षक नगरपालिकांओों का विभाग अध्यक्ष होता है और उनके 
सामान्य कार्यों तंथा प्रशाप्षन पर नियन्त्र० रखती है ). वस्त्रई में सन्‌ १६५० 
से स्थानीय मिकायों का पर्यवेक्षण एवं निर्देशंन करने के लिए स्थानीय 
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स्थानीय सरकार पर पयवेक्षण एवं नियंत्रण रेग्श 


सत्ताओं के संभागीय संचालक नियुक्त किये गये हैं। वे कानूनी एवं भ्रकानूनी 
उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जितका कि पहले संभागीय राजस्व 
आयुक्त ([)शंत्रंणाग6एटाए०७ एणागयांधंणाध$) किया करते थे । 
बिहार राज्य में नगरपालिकामग्रों की सहायता एवं परामर्श का कार्य अब भी 
जिला अ्रधिकारी करते हैं कितु अ्रब उन्हें स्थानीय निकायों के वरिष्ठ एवं 
अवर निरीक्षकों द्वारा सहायता दी जाती है जो कि वर्ष में कम से कम एक 
बार देहाती एवं शहरी स्थानीय निकायों का निरीक्षण करते हैं । 

स्थानीय निकायों पर न्यायिक नियंत्रण (उतफंलंत्रा ०णाहण तक 

7.0०0] 800405) - नगरपालिका सत्ताओ्रों पर व्यापारिक निगमों की भाँति 
मुकदमें चलाये जा सकते हैं किन्तु व्यापारिक संगठनों से भिन्न वे अपने कुछ 
-कानूनी कर्तव्यों को सम्पन्त करते हुए कुछ सीमा तक स्वतन्त्रता का उपभोग 
करते हैं | दम्बई उच्च न्‍्याय/लय ने यह घोषित किया है कि जहाँ कहीं अधि- 
नियम सगरपालिका या निगम को सार्वजनिक लाभ की शक्ति देता है वहाँ एक 
अधिक उदार प्रक्रिया अपनानी चाहिये,अ्रपेक्षाकृर उन शक्तियों के जो कि केवल 
व्यक्तिगत प्र:प्ति या अन्य लाभों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अव्यक्तिगत 
मामलों में परिषद्‌ को विशेष श्रधिकार की स्थिति प्राप्त है। व्यवस्थापिका 
'ने नगरपालिका को कुछ शत्ितर्या सौंप दी हैं, ग्रव यह श्रधिकार नगरपालिका 
का है कि वह यह निर्णय करे कि उसकी कानूनी शक्तियों में कौन से कार्य 
जनसुविधा के लिए हैं। उसकी स्वेच्छा पर किसी न्यायालय का नियंत्रण नहीं 
हो सकता । किन्तु जहां कहीं कतेंव्यों के पालन के लिए नियमित प्रक्रिया को 
“ने क्राताया जाय और व्यक्तियों के प्रति गलतियाँ की जाँय वहाँ नगरपालिका 
के विरुद्ध मुकदमा उठाया जा सकता है श्लौर होने वाली हानि की माँग की 
जा सकती है। 

त्यययिक भियत्रण अनेक दृष्टियों से प्रशासनिक नियंत्ररा से भिन्न होता 
है । न्यायिक नियंत्रण प्रशासकीय नियंत्रण की भाँति पूर्वकालीन नहीं होता 
अर्थात्‌ उसकी तरह यह निरीक्षण एवं हस्तक्षेप द्वारा कर्तव्यों के पालन के 
समथ ही. अनेक गलतियों को .हीं सुधार सकता । कोई न्यायालय उस समय 
तक परिषद्‌ की स्वेच्छापूर्णों शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब 
तक कि परिषद्‌ ने अपनी शक्तियों को घातक रूप में तंथा बुरे विश्वास के साथ 
न अपनाया हो । न्‍्यायाघीश स्वयं भ्रपती तरफ से' पहले करके कोई कदम नहीं 
उठा सकता । यद्यपि यह नियंत्रण निष्क्रिय होता है किन्तु फिर भी कम 
प्रभावशील नहीं होता । यह सत्ताओं को सीमा में ' रखता है और इसलिंए 
व्यक्ति की'दृष्टि से अत्यन्त भहत्वपूर्ण है।.... 

,तगरपालिकाएँ कानून की सुष्टि .होती हैं। उतकी , रचना का उद्देश्य 
व्यक्तिगत जीवन को आ्रारामदायक बनना है । देहली' नगरपालिका बनाम 
मोहम्मद इब्नाहीम के मामले में यह निर्धारित किया गया कि'यद्यपिं एक विशेष 
व्यवहार द्वारा किसको कोई नुकसान नहीं .पहुँचाया गये है किन्तु फिर' भी 
जहां. नगरपालिका के कार्यों द्वारा/निवांसियों के आराम में दखल' दिया गया 
है वही एक व्यक्ति न्यायपालिका के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।? 
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नगरपालिकाशओों पर न्यायालय का नियंत्रण तीन प्रकार से प्रयुक्त 
किया जाता है। हर प्रथम, न्यायालय अधिनियम और कानूनों की व्याख्या 
करता है भौर उन्हें कानून का स्तर देता है। दूसरे,न्यायालय नगरपालिका की 
सत्ताओं को गेर कानूनी कार्य करने से सना करता है । तीसरे, अधिनियम के 
आधीन न्यायालयों को नगरपालिका के कार्यों एवं प्रशासन पर अपील सुनने 
का अधिकार है। वगरपालिकाएं असल में कोई स्वतंत्र अस्तित्व. नहीं - 
रखती, वे केवल उन शक्तियों का प्रयोग करती हैं जो कि उन्हें सौंपी गई है। 
न्यायपालिका को यह अ्रधिकार है कि वह यह निर्णय करे कि नगरपालिका 
परिषद को कौन-कौन सी शक्तियां सौंपी गई हैं और कानूनों में व्यवस्थापिका 
ने ग्रपने किस अ्रभिप्राय को अभिव्यक्त किया है । न्यायालयों को नगरपालिका 
के कार्यों पर कोई सामान्य पर्यवेक्षण का क्षेत्र।धिकार नहीं है किन्तु वे हुग रणा- 
लिका शक्तियों से उत्पन्त जनकष्टों को दूर करने का तथा मौलिक नियमों को 
नगरपालिकाओं द्वारा तोड़े जाने से बचाने का प्रयास करती है| किन्तु फिर 
भी स्यायालय को यह अधिकार अवश्य है कि वह यह देख सके कि 
नगरपलिका काकोई कार्य अ्रथवा उद्यम गैरकानूनी तो नहीं है। यदि ऐसा है तो 
वह नगरपालिका को उसमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। 


न्यायपालिका द्वारा स्थानीय निकायों पर जो नियंत्रअ रखा-जाता 
है उसका एक निश्चित रूप है। जनता को प्राप्त न्यायिक-उपचारों को 
जेनिग्स (7०007785) महाशय ने दो भागों में वर्याक्षेत किया है। ये हैं 
साधारण और विशेषाधिकार । साधारण उपचारों के श्रन्तर्गत हम घोषणा 
(0०ण2थ०॥); श्राज्ञा (7रुंएणथा०7) तथा प्रतिफल (708798०) को 
ले सकते हैं जबकि विशेष अधिकार पूर्ण उपचारों में हम उत्छक्षण 
(0०८४ ०्वा) तथा परमादेश ()४७708770$) को ले सकते हैं। इन पांचों 
ही प्रकार के लेखों द्वारा न्यायालय नगरपालिका सत्ताग्रों पर नियंत्रण 
रखते हैं । 

देहाती स्थानीय निकायों पर नियंत्रण एवं पर्मवेक्षण 


([5एएशपंगंणा बाते एणाध0] 0श एथों ०९ 9००१ ] 


शहरी क्षेत्र की भांति देहाती क्षेत्र में कार्य करने वाले स्थानीय 
निकायों पर भी पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि 
आवश्यक सुरक्षाएं प्रदान करके कुशल एवं प्रभावशील व्यवस्था की जा सके । 
पंचायती राज संस्थात्रों के क्षेत्र में इस नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था 
का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि ग्राम्य स्तर पर 
स्थानीय जनता को जो शक्ति सौंपी गई है उसका श्रयोग करने वाले लोग 
प्रशिक्षित एवं पयप्ति योग्य नहीं हैं और उतके द्वारा सचा के दुरुपयोग की 
संभावनाएं पूरी तरह से रहती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासकीय 
संस्थाओं को शक्ति हस्तान्तरित करने के बाद सरकार जनता के विकास 
एवं कल्याण के उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती ) यह 28: 
का एक स्वाभाविक अधिकार एवं उत्तरदायित्व है । राज्य सरकार को हू 
देखना पड़ता है कि ये स्थानीय संस्थाएं एक निश्चित स्तर के अनुसार कार्य 
करती .रहें । पंचायती राज्य इकाईयां प्रशासन के एकीकृत भाग के रूप मैं 
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विकसित होंगी तथा वे राष्ट्रीय नीतियों एवं राज्य के सांवैधानिक उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देंगी । जब इन संस्थाओं पर नियंत्रण 
एवं पर्यवेक्षण की एक विकसित व्यवस्था लागू की जायेगी तो स्वयं ये भी 
लाभान्वित होंगे । 


पर्यवेक्षय एवं नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था करते समय यह ध्याव 
रखना चाहिए कि वह इनकी मात्रा को इतना म बढ़ा दे कि वह अनावश्यक 
एवं अनुचित रूप से उन संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करदे और 
इनकी पहल तथा स्वेच्छापूर्ण व्यवहार को समाप्त कर दे। संस्थाओं 
को गलतियों और खतरों से बचाना चाहिए किन्तु उनके विकास एवं प्रगति 
को, नहीं रोकना चाहिए । सादिक अ्रली समिति का मत था कि सामान्‍य 
प्रशासन विकास एवं जनता के कल्याण के राज्य के उत्तरदायित्यों की सीमा 
के श्रन्तर्गत पचायती राज संस्थाओं को इतनी श्रधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए 
जितनी कि दी जा सके । ? 


राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिपदद अधिनियम १६५६ 
में अधिनियम १६५३ की भांति सुरक्षाओं, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण से सम्ब- 
न्धित प्रावधान रखे गये थे । पंचायती राज्य संस्थाओं पर आन्तरिक एवं 
बाह्य दोनों ही प्रकार के नियंत्रशों की व्यवस्था की गई है। आन्तरिक 
पर्यवेक्षण की दृष्टि से विकास अधिकारी पंचायतों का निरीक्षण करते हैं भौर 
जिला स्तर के अ्रधिकारी पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं 
को देखते हैं। जिलाधीश को पंचायत समिति तथा उनके आधीन कार्य करने 
वाली किसी भी संस्था में प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की 
शक्तियां हैं । राज्य सरकार भी कुछ दशाओं में पंच, सरपंच, पंचायत समिति 
के सदस्यों, न्याय पंचायत के पंच एवं समापति तथा पंचायत समिति के 
प्रधान आदि को हटाने की शक्ति रखती है । पंच को हटाने की शक्तियां 
राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश को हस्तान्तरित करदी गई हैं। पंचायत 
समिति के प्रस्तावों को रोकने उयथ समाप्त करने की शक्तियां भी राज्य 
सरकार को मिली हुई है । ध्ष॑ंकटपूर्ण स्थितियों में राज्य सरकार पंचायत या 
पंचायत समिति या जिला परिषद को भंग कर सकती है अथवा उसप्तकी 
शक्तियां छीन सकती है । जिलाधीश पंचायत समिति के प्रस्ताव को शान्ति 
के लिए खतरनाक मानकर ठुकरा सकता है। कानून के अनुसार राज्य 
सरकार पंच/यत समिति या जिला परिषद को कोई कार्य करने के लिए एक 
समय निश्चित कर सकती है और यदि इस आदेश का पालन न किया 
गया तो वह स्वयं ही उस कार्य को सम्पन्न करने का प्रबन्ध करेगी । पंचायती 
राज संस्थाओं के लेखों का आडिट स्थानीय फण्ड आडिट के परीक्षक द्वारा 
किया जाता है| सादिक ग्रली समिति ने पंचायती राज संध्ष्याओं पर पर्ये- 


. *एडाएा2एवा रिक्षं वाइत्रापांता& शठ्यात छ6 गाएणपज्रढत 38 पाएं 
ग९९त०पछ बाप 053०॥05 35 7058006 णाफीा। [6 कीयांड णी 0एश- 
थी 7659णा5%्रणाव65 00 धाढ शरण: इल्याधाध। त0रांपरंडा४707, 
06ए९॥09770॥॥6 370 जझ९]7876 0०0 9९09]6.” 

-+ऊववांव 4॥6 6९7०४, 07. णां.ै, 09. 205-207 


३०८ भारत में स्थानीय लोकप्रशासन 


वेक्षण एव नियन्त्रण की व्यवस्था को देखने बाद जो दोष पाए वे निम्न 
प्रकार थे-- ' जे 

(१) पर्यवेक्षण एव नियन्त्रण की शक्तियां राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत 
कर दी गई है अतः तुरस्त कार्यवाही करना प्राय:  असम्मव हो गया है। 
जिस समय कार्यवाही की जाती है उस समय स्थिति पूरी तरह बदल जाती 
है शौर किए गए कार्य का परिणास संतोषजनक नहीं रहते। । 

(२) वर्तमान त्तमय में निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध अनुशासना- 
त्मक कार्यवाही करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है । राज्य सरकार 
के पास कार्य अधिक होता है । इसके अतिरिक्त वह स्थानीय निकायों से दूर 
रहती है अ्रत: श्रावश्यक कदम तुरन्त. नहीं उठा पाती । 

(३) आडिट का यन्त्र भी निरन्तर निर्देशन एवं रोकथाम करने के 
लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ है । आडिट के ऐतराजों को पुरा करने तथा 
अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही ऋरने की गति भी धीमी रहती है । 

इत सब कारणों से प्रभावित होकर समिति ने यह सुभाया कि 
पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में नियन्त्रण एवं यंयवेक्षण की व्यवस्था 
इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि एक ओर तो निरन्तरता ला सके और 
दूसरी ओर शीक्षतापूर्णा कार्यवाही को व्यवस्था कर सके। निर्वाचित श्रति- 
निधियों पर श्रनुशासनात्मक नियन्त्रण की शक्तियां सरकार को पैक्षपातंपूरों 
बना देती हैं तथा कार्य में देरी लाती हैं । श्रव: यह उचित माना जाता है 
कि अनुशासनात्मक शक्तियां एवं नियन्त्रण की शक्तियां एक स्वतन्त्र निर्के।य 
द्वारा प्रयुक्त की जानी चाहिए, तुरन्त कार्यवाही के लिए उचित स्तर पर 


सत्ता हस्तांतरित की जानी चाहिए । सादिक अली समिति ने एक जिला एवं 


राज्य पंचालय के संगठन का सुझांव रखा जो कि पँचायती राज की संस्थाश्रों 
के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की संस्थाओं पर विचार कर सके। इस प्रकार 
का पेंचालय (77790) इंन संस्थाओं के कार्यों .पर लगातार देखभाल रखेगा 
तथा अनेक श्रौचित्य एवं वैधानिकता की रक्षा करेगा साथ ही वह जनता 
और निर्वाचित प्रतिनिधियों में समान रूप से विश्वास की. प्रेरणा देगा। 
जिला पंयालय में जिला प्रमुख, जिलाधीश तथा सरकार द्वारा नियुक्त एक 
न्‍्यायिक सदस्य होगा जो कि जिला या सेशन जज के स्तर का होगा। इस 
प्रकार का अधिकारी सरकार द्वारा एक जिले के लिए भ्रथवा कई जिलों के 
लिए नियुक्त किया जा संकता हैं | पेंचालय' का न्यायिक सदस्य इसके सभा- 
पति के रूप में कार्य करेगा ' जिला परिषद का मुख्य कार्यपालिकां अ्रधिकारी 
जिला पंचालय के सचिव के रूप में कार्य करेगा । जिला पंचालय की श्रवेक 
कार्य एवं शवितयां प्राप्त होंगी । वह जिले की पंचायतों एवं पंचायत समितियों 
के प्रस्तावों के सम्बन्ध में परीक्षण कर सकता है तथा कार्यवाही कर पा 
है । नस्‍प्रे, पंच, सरपंच तथा न्याय पंचायत के समापति एवं पंचों तथा 

पंचायत समिति के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता 
- है!। तीसरें, पंचायत तथा पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यता के वाई ने 

"निर्णय देंता तथा श्राज्ञा प्रसारित करता है.। चौथे, पंचायती राज सेवाओं के 

सम्बन्ध में अनुशासनात्मक आदेशों के विरुद्ध अपीर्ल सा है । जिला पंचालन 
, का. न्यायिक सदस्य न्याय पंच/यततों' का तिरीक्षण भी करता है । 
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राज्य स्तर पर भी इसी तरह से पंचायती राज के लिए राज्य पंचा- 
लेय बनाया जाना चाहिए | इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर का एक 
न्यायिक सदस्य होगा, विकास आयुक्त होगा, तथा राज्यकी पंचायती राज परा- 
मंशंदाता परिपद द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा जो कि अधिकारी नहीं होगा । 
राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ स्तर के आर० ए० एस० अधिकारी को राज्य 
पंचालय के संचिव का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता हैं। इस 
पंचालय को भी अनेक कार्य एवं शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यह जिल्ला परिषद के 
प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा झ्रावश्यक कार्यवाही करेगा । दूसरे, पंचायत 
समितियों के प्रधानों तथा जिला परिषद के सदस्यों एवं जिला प्रमुख के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक॑ कार्यवाही करेगा । तीसरे, जिला पंचालय के आदेशों के विरुद्ध 
अपील सुनेगा । चौथे, जिला परिपद के सदस्यों एवं जिला प्रमुख द्वारा बरती 
गई अ्रयोग्यताओं का निधरिग्प करेगा और जिलाधीश या स्थानीय फण्ड आडिट 
के पंरीक्षक की शआ्राज्ञोंत्रों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा । सादिक अली 
समिति ने बताया था कि जिला पंचालय एवं राज्य पंचालय दोनों ही स्वतन्त्र 
उच्च शैक्ति प्राप्त निकायों के रूप में कार्य करें । राज्य सरकार जन पंचायती 
राज निकायों की शेक्ति को छीनेगो या उनको भंग करेगी तो वह इनकी सलाह 
लेगी। इन पंचालयों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शक्तियां एवं कार्य भी 
सौंपे जा सकते हैं । 

पंचायत समिति एव जिला परिषद के प्रस्तावों की परीक्षा करने के 
लिए और अभिलेख रखने के लिए क्रमश: जिला एवं राज्य पंचालय के सचिव 
के नियन्त्रएं में एकं नियमित स्टाफ होना चाहिए । जिला पंचालय के सम्बन्ध 
में मुख्य कार्थपालिका अंधिकारी और राज्य पंचालय के मामल्ने में इस कार्य के 
लिए नियुक्त श्रधिकारी प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा । 
पंचायत के प्रस्तावों को केवल पंचायत समिति को भेजा जाएगा और उन्हें 
पंचालय को भेजनां जरूरी नहीं है। पंचायत या पंचायत समिति का कोई 
संदस्य या विकास अधिकारी किसी भी प्रस्ताव को जिसे कि वह गैर-कानूनी 
या निर्यमों के विरुद्ध मानता है, आवश्यक कार्यवाही के लिए पचालय के सम्मुख 
रख सकता है । पंचायत तथा पंचायत समिति के प्रस्ताव जिला पंचालय द्वारा 
एवं जिला परिषद के प्रस्ताव राज्य पंचालय द्वारा परिवर्तित या रह किए जा 
सकते हैं, यदि वे इनको गर-कानूती रूप से पास क्रिया हुआ माने या इन्हें 
इनकी शक्ति का दुरुपयोग समझे । जिला या राज्य पंच।लय के सभापति को 
यह अधिकार है कि वंहे किसी भी ऐंसे निर्णय की क्रियन्विति की रोक सकता 
है जिंस पर कि पंचालंय ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। यंदि संभावति उप- 
स्थित न हो तो संम्बंन्धित' पंचं।लय का सचिव उत्त प्रस्ताव की क्रियान्विति को 
रोकंने' की शंक्ति' रखे ।' किन्तु संचिंव की इतप्त प्रकार की आंज्ञों एके पिंश्चित 
'सेमये में सभापति द्वारा स्वीकृत होनी चाहिएं' यरतां ये अ्रप॑नां प्रभाव खो 
देगी । पंचायंत संमिंतिं के “विकास अधिकारी को भी यह शक्ति होनी चाहिए 
.कि वह पंचायत के किसी निर्णय या प्रस्ताव की .क्रियान्विति को रोके सके । 
उसे भी अपनी इस आजा 'पंर जिला पंंचलय के सभंपति की स्त्रीक्षति प्राप्त 
'करेनी होगी । ऐसी स्वीक्रेति के प्रभाव में विकात अधिकारी की ग्राज्ञा भी 
स्वतः ही प्रंमांवहीन बंन 'जोएगी । ' 


३१० भारत में स्थानीय लोक प्रशासत 


पंच(यती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में अ्रनुशासतात्मक कार्यवाही करते 
की शक्तियां भी विभिन्न निकायों को सौंप दी गई हैं। जिला पंचालय पचायत 
समिति के सदस्यों, पंचायत के पंचों और सरपंचों, न्याय पंचायत के समापति 
एवं पंचों, श्रादि को निलम्बित कर सकता है तथा हटा सकता है । इसी प्रकार 
की शक्तियां जिला पंचालय को पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद 
के सदस्यों तथा जिला प्रमुख के सम्बन्धों में प्राप्त हैं। पंचालय लगाए गए 
दोषों के विरुद्ध या तो स्वयं जांच कर सकता है अथवा सरकार के किसी अधि- 
कारी को यह जधिकार सौंप सकता हैं! जिला पंचालय की आज्ञाओं के विरुद्ध 
राज्य पचालय में अ्रपील करने की सुविधा होवी चाहिए । राज्य पंचालय की 
आाज्ाओं के विरुद्ध अपील करने की श्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए । इसे स्वये 
ही अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का अधिकार होग; । 


, राज्य सरकार द्वारा नियस्त्रअ--पंचायत, पंचायत समिति या जिया 
परिषद्‌ को निलस्बित करने, अधिकार छीनने या भंग करने की शक्तियां राज्य 
सरकार के पास होनी चाहिए । सरकार को इन शक्तियों का अयोग करते 
समय जिला पंचालय या राज्य पंचालय के परामशे के द्वारा करता चाहिए । 
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दृष्टि से राज्य सरकार को जिला परिषद या 
पंचायत समितिथों को निर्देश देने की शक्ति होनी चाहिए - ताकि कुछ विशेष 
कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सके । सरकार को यह भी अधिकार होना 
चाहिए कि वह पंचायत समिति, जिला परिषद या जिलाधीश द्वारा प्रशासनिक 
मामलों में पंचायती राज संस्थाग्रों के सम्बन्ध में की गई मौलिक या अपील की 
श्र/ज्ञाओं को परिवर्तित या पु]नरीक्षित कर सके । राज्य सरकार को यह भी 
अधिकार हो कि वह पंचायत, पंचायत संप्रिति या जिला परिषद द्वार एररित 
प्रस्तावों का अमिलेख मंगवा सके भर अवैधानिकता या नियम--भंगंता के 
श्र पर उतको परिवतित या रह कर सके । सरकार के आधीन जो पंची- 
यती राज निकाय एवं संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके सम्बन्ध में निरीक्षण की 
शक्तियां भी सरकार को प्राप्त होनी चाहिए । सरकार इन शक्तियों का किसे 
प्रकार प्रयोग करेगी यह नियमीं में उल्लिखित कर देना च(हिएु | ५ 

पंचायती राज के सम्बन्ध में जो झ्लॉडिट संगठन कार्य कर रहें हैं पे 
अधिक सशक्त नहीं हैं। सादि € अली संमिति ने सशक्त बनाने की सिफारिश 
की थी | संभिति ने बताया कि इस संगठनों को न केवल आाडिद करना चाहिए 
वरन्‌ लेख( संघारण में सहायता एवं तिर्देशन तथा अनियमितताओं को रोकने 
के सहयोग करना चाहिए । वर्तमान समय में जो स्थानीय फण्ड झाडिट के 
परीक्षक्रों दरए कार्य किया जाता है वह सन्‍्तोषजनक नहीं है क्‍योंकि 32 
ग्रधिकार क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। इसे जितना विकेन्द्रित किया जाएं उत्तवा है 
उपयोगी रहेगा । एक या कुछ जिलों के लिए एक स्थावीय फण्ड ब्रॉडिट के 
सहायक परीक्षक होना च|हिए $ इसको जिलाघीश के साथ निकट सम्पर्क बताए 
हक प्रतिवेदन को पूरा करने की शक्तियां एवं कार्य विकेन्द्रित क 
देने लाहिए । पंचायत एवं पंचायत समितियों का झडिट करने की हक 
घीश को होनी चाहिए । जिलाधीश ही श्राडिठ प्रतिवेदन की बातो को ४ 
कराने की स्थिति में रहता है । " 


स्थानीय सरकार पर पयेवेक्षण एवं नियंत्रण ३११ 


पंचायती राज संस्थाओं पर नियन्नण एवं पर्यवेक्षण रखने की दृष्टि से 
जिलाधीश को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। कलक्टर एवं जिलाधीश पंचायत 
समित्ति के किसी भी प्रस्ताव को क्रियान्वित होने से रोक सकता है। सादिक 
अली समिति का विचार था कि कलक्टर को अनुशासनात्मक मामलों के विषयों 
में कोई शक्ति नहीं होती चाहिए किन्तु उसे यह शक्ति हों कि पंचायत एवं 
पंचायत समितियों का निरीक्षण कर सके । 


पा 
स्थानाय सरकार की वित्तीय स्वस्थ! 


[ धार ०७7७ ७७५७७ 0रए]।' 0#_6 7,006, ७०५7. ] 
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वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है जिसके बिता प्रशा- 
सनिक निरणंयों को क्रियास्वित करता असम्मव बस जाता है। स्थानीय 
निकायों में वित्त की व्यवस्था कई कारणों से महत्व रखती है। भारत में 
जहां कि केन्द्रीय एव' राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था ही अधिक भार- 
शील नहीं है तथा जो कि स्थानीय निकायों को सुगमतापूर्वाक अनुदान देने 
की स्थिति में नहीं हैं यह समस्या अत्यन्त ध्यानाकषक बन जाती है। वंसे 
कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था ही सन्‍्तोषजनक नहीं है और लोगों 
का जन जीवन एक विकासशील देश का जब जीवन होने के नाते करों के 
नाम से ही घबड़ाता है । यह सब होने पर भी. क्योंकि स्थानीय सत्ताए 
आधुनिक युग की आवश्यक विशेषताए' हैं, इनको स्थानीय स्तर पर 
संगठित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्णा हैं । इसके अतिरिक्त इनका वित्तीय 
प्रबन्ध भी स्थानीय जनता के योगदान द्वारा किया जाएगा। भारत में स्था- 
नीय निकायों के वित्त से सम्बन्धित समस्याओ्रों पर विचार करने के लिए 
समय-समय पर समितियों का गठन किया गया है । इतमें काले समिति बम्बई 
((8९ 0०णररा०० ठेणा049), नगरपालिका सहायता अनुदान समिति 
उत्तर प्रदेश (॥॥6 (ए०7४ं८ं?4। ठाबपराइनंग-भंत 02०ग्रापरंत०० 0.7.) 
स्थानीय सरकार और समन्वय समिति मैसूर, कलकत्ता निगम जाँच समिति, 
स्थानीय वित्त जांच समिति भारत सरकार, श्रादि के ताम विशेष रूप 
उल्लेखनीय हैं । 
भारत में स्थानीय निकायों को सौंपे गए प्रशासकीय कार्यों का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है। वे शिक्षा, मेडीकल सहायता, जन-स्वास्थ्य, जलदाय, 
संचार, प्रकाश, सफाई, तालियां, पुल-निर्माण, नाले, अन्धों, अ्रपाहियों की 
व्यवस्थः आदि से सम्बस्धित कार्य करती हैं । यहां स्थानीय निकायों का का 
क्षेत्र जितना व्यापक है उनके वित्तीय. स्रोत उतने ही कम हैं। स्थानीय 
सरकार को जिन क्षेत्रों में कार्य सौँपे गए हैं उन क्षेत्रों में वस्तुस्थिति उह। 
खराब है देहाती क्षेत्रों में छः सात गांवों के वीच एक स्कूल है । रे सड़कों है 
व्यवस्था अधिक अच्छी नहीं है, जल प्रसारण वो कई एक कस्बों -में जम रा 
हो पाया है। देहाती एवं शहरी केन्द्रों मे सफाई की व्यवस्था असस्तोपजनक 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३१६ 


है। इन दोनों ही क्षेत्रों में दी गई मेडीकल सुवित्राए भी पर्मान्‍्त नहीं हें । 
प्रकाश एवं सफाई की व्यवस्था आदि घूल बातों को भी केवल कुछ हो नग 


ट् । 
के लिए अधिक से अधिक घन की प्रावश्यकता पड़तो है। स्थानीय काय एस 
धन को कहां से प्राप्त करेंगो मथव्रा उनके राजस्स के तया-क्या खोल हेंगे, सह 
एक विचारणीय प्रश्न है। स्थानीय तिकायों को जो चन प्राल्त होता है वह 
कुछ तो करों द्वाद्व प्राप्त होता है भौर कुछ गेर करों के खातों द्वारा । | 
के रूप में प्राप्त होने वाला घन सम्पत्ति कर, बाशिजा कर, हगयार कर, एवं 
फीसों तथा लाईसेन्सों से प्राप्त होता है । ये फीसे मेदीकल सस्पायों, चाजार 
तथा बधिक गूडों, मोटर, ट्रामवे, उद्यम आदि ब्यापारिक कार्यो में प्रात फिया 
जाता है। दूसरे प्रकर की झ्ाय उमर किराए में होतो ह जो कि भूमि, गृह 
विश्वामगूह, डक बगला प्रादि ने प्राप्त होता है । इसके भतिरिक्त मे रवासा: 
निकाय व्यय पर व्याज़ के रूप में तथा सरकार से पनुशान के रूप में प्राप्त 
धन से भी अपने कोष को भरती है। 


भारतोय नगरपालिकाप्रों में राजस्य के सोत 
[छ0प्राए०8 0( एटएलाएए ॥ ]00॥॥ फेफ्मेलएज०५ 


भारत में नगरपलिका के राजस्व के सोतों हो मि० ग्र्मत ने कई 
भागों में विनाजित किया है जैसे, प्रप्न॒त्मज्ञ कर, प्रत्यक्ष कर, सेपा ए्‌ 


45 
लिय, जाने वाला कर, सरकारी गझनुदान, अस्य प्राप्तियां, जुर्माने पा 
अप्रत्यक्ष कर में चुगी, टर्मोनिल कर, सड़कों पर राहमोर कर सथा घाट फर 
आदि को समाहित किया जाता है। प्रत्यक्ष करों में घरों घोर जम्तीन पर 
कर, सम्पत्ति के स्थानान्तरण पर कर, हैसियत करे, ब्यवस्ताथ भौर व्यापार 
पर कर, तीर्थ स्थान पर कर, बाजार कर श्र कुत्तों परकर झ्रादि को 
लिया जा सकता है। सेवा सम्बन्धी करों भें पानी, प्रकाश ग्रादि सेवाओं से 
होते व/ली आमदनी को लिया जा सकता है । नगरवा लिका के राजस्व फा एफ 
भाग सरकररी अनुदान से प्राप्त होता है । 


. _ अध्यक्ष कर ((॥06० पएशऋ०५) -प्रप्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक महय- 
पूर् कर चुगी एवं टर्मनिल हैं जो कि वस्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्ररण, 
राजस्थान श्षादि जैसे राज्यों में नगरपालिका राजस्व थे सर्वाधिक मोगदान 
करते हैं । ये दोनों ही वैकल्पिक कर हैं श्रौर दोतों को एक साथ नद्ठी लगाया 
जा संपता। टर्मनिल कर श्रव॒ संधीय कर बन चुका है भ्रौर किसी भी नई 
नगरपालिका द्वारा श्रव इसे तहीं लगाया जा सकता किन्तु जहाँ यह पहले से 
ही लगा हुआ है वहां इसे केन्द्रिय सरकार की श्राज्ञा से जारी रफ्ा गया है । 
यही कारण है कि चुगी का महत्व जाजकल बढ़ गया है) ये दोतों प्रकार के 
कर थत्यधिक उत्पादक हैं श्र ये अप्रत्यक्ष होने केसाथ-साथ अत्यन्त लोचशील 
भी हैं। क्योंकि ये शहर की सम्पन्नता एवं श्रावश्यकताओं के साथ-साथ बढ़ते 
जाते हैं तथा ये जिन लोगों से लिये जाते हैं वे इन्हें देने की स्थिति में होते 
हैं। चु गी (0८८०) एक प्राचीनतम कर है। मुगल काल से ही चले झा रहे 
इस कर को अभाव, श्रसार एवं रूप समय-समय पर बदलता रहा है किन्तु 
इसका श्रस्तित्व अ्रमी तक है । इस कर ने भारत में सभी नगरपालिकागं की 
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आय पर गम्भीर प्रभाव डाला । कर के रूप में चगी का महत्व दो कारणों 
से श्रधिक हो जाता है। प्रथम तो यह कि एक ग कर के रूप में इसके 
लगने का जनता द्वारा श्रधिक विरोध नहीं किया जाता और दूसरे, बड़े शहरों 
में जहां कि प्रत्यक्ष कर को उगाना एक समस्या होती है, यह कर शत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध होता है । 

चुगी कर (0ला०॑)-प्रन्य स्थानीय करों की भांति चगी 
(0०7०) को भी राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही लाग किया जा 
सकता है। मारत सरकार ने चुगी (0०/०) की उगाई के लिए जो 
सिद्धान्त अ्रपनाए हैं वे १८८६ और १६०३ के इससे सम्बन्धित भारत सरकार 
के सिद्धान्तों से मेल खाते हैं । इन प्रस्तावों में यह कहा गया था कि जिन 
वस्तुओं पर ये कर लगाये जाए' वे जनता के लिए परम उपयोगी होने चाहिए 
और इस बात की पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए कि कर दाता व्यापार के 
माध्यम से दिए हुए कर को वापिस ले लके । कर को उचित सीमागझ्रों के 
श्रन्तगंत रखने के लिए दरों की श्यूखला निर्धारित कर दी गई हैं जिससे कि 
सरकार की भ्राज्ञा एवं मान्यता के बिना बढ़ाया नहीं जा सकता । 

चुगी (0८0०) कर के पक्ष एवं विपक्ष में समय-समय पर तर्क 
दिए जाते रहे हैं। सन्‌ १६३५ में सर चार्ल्स ट्रेविल्यान (8/7 (0965 
7९४०5थ॥) द्वारा कस्बा एवं परिवतेन करों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
गया था। उसी समय से भारत सरकार ने चुगी (0०7०) की एक बुरे 
स्थानीय कर के रूप में भर्त्सना की और भारतीय कर जांच समिति ने अपने 
तके के समर्थन में सर जोसिया स्टाम्प को उद्दत करते हुए बताया कि कोई 
भी वह देश उचन्नतिशील नहीं कहला सकता जो कि किसी भी मात्रा में चुगी 
(0८0००) पर निर्भर करता है। असल में सैद्धान्तिक आधार पर चुगी 
(0८7०) कर का समर्थन करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि यह कर प्रणाली 
के सभी मूल्यों का विरोध करता है। यह अनिश्चित कर होता है और यदि 
व्यापार को स्थिति खराब हो जाए, मुद्रा का श्रवमूल्यन हो जाए, कीमतें गिर 
जाए या युद्ध छिड़ जाए तो इस कर से प्राप्त होने वाला राजस्व कम हो 
'जाएगा । यह कर समान रूप से नहीं लगाया जा सकता और इसलिए यह 
समाजवादी नहीं है । इसके विएद्ध यह भी कहा जाता है कि यह वचततपूर्ण 
नहीं है, भ्रपव्ययशील है और इसमें भ्रष्टाचार के लिए मार्ग खुला रहता हैं। 
यह जनता की सुविधा के विरुद्ध पड़ता है क्योंकि कृषक अ्रथवा व्यापारी से 
उसी समय कर ले लिया जाता है जब कि उसका माल बिका नहीं है । मि० 
ए० ई० मैथ्याज्‌ (4. 8. )(०7॥95) के कथनानुसार मोहरिर से सांठ-गांठ 
करके चुग्ी (027०) को हजम किया जा सकता हें; विशेष रूप से जहां 
कि पर्यवेक्षणकर्त्ता स्टाफ कमजोर है और एक प्रकार से धोखेवाजी पूर्ण वाप- 
सियां भी ली जा सकती हैं । स्टाफ द्वारा अष्टाचार के अनेक बवसर होते हैं। 
इतमें से सबसे प्रमुख यह है कि यदि सामान का मालिक चुगी (0०7०) के 
मुहरिर की मांग को पूरी न कर सके तो मोहरिर को यह शक्ति है कि वह 
सामान को एक समय में घन्टों तक रोक सके ।7 
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इस सामान्य विरोध के बावजूद भी चुगी (0८7०) गा में कर- 
व्यवस्था का न केवल अस्तित्व ही रहा है वरनू पिछले सौ वर्षो' में इसका रूप 
भी अत्यन्त बदल चुका है। ययपि प्रत्यक्ष करों के श्रा जाने से यह श्रामदनी 
का अ्रब इतना स्रोत नहीं रह गया है जितना कि उन्नीसवीं शताब्दी में था किन्तु 
फिर भी नगरपालिका राजस्व का लगभग ४७ प्रतिशत इसी के 
द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसे 
परम्पराओं का आधार प्राप्त है। यह न केवल भारतीय स्वभाव के ही अनु- 
कूल है जैसा कि ब्रिटिश वालों द्वारा कहा जाता था; क्योंकि इसे यहां ४ के 
निवासियों ढ्वारा सदियों से अदा किया जा रहा है अ्रतः इसका महत्व है। 
दूसरे, इस कर का लाम एवं महत्व इसलिए भी है कि इसका लोगों द्वारा 
अनुभव नहीं किया जाता । यह कर उत्पादक एवं व्यापारी दोनों के लिए भारी 
नहीं पड़ता क्योंकि वे इसे स्थानाय वाजारों में से प्राप्त कर लेते हैं । 
तीपरे, यह प्रत्यक्ष रूप से उस वर्ग से संग्रहीत किया जाता है जो कि अपेक्षाकृत 
छोटा है श्रीर जिसके सदस्य नियमानुसार सामान्य व्यक्ति से श्रधिक बुद्धि रखते 
हैं । वे कस्बे के व्यापारी एवं विक्र ता होते हैं और श्रपनी श्रादत एवं अनुभवों के 
हारा एक उचित अभिकरण नियुक्त करके इस भार को इतना हल्का बना 
लेते हैं जितना कि यह बन सके । चौथे, थह कर सबसे अधिक घन देने वाला 
होता है श्रौर स्थानीय निकाय किसी अन्य प्रकार के कर द्वारा इतना धन 
इकट्ठा करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि इस कर के संग्रह पर रोक 
लगा दी जाए तो उत्तरी एवं पश्चिमी भारत की स्थानीय स्वायत सरकार के 
विकास में पर्याप्त बाघा पहुचेगी। कुछ विचारकों के कथनानुसार चुगी 
(0८7०) कर उन आवश्यक बुराईयों में से एक है जिन्हें कि सरकार को 
अपना कर चलना है। 
यदि चुगी (0०7०) कर को बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि 
इसके सम्मावित दोषों को कम किया जाए। इस कर व्यवस्था के जो प्रमुख 
दोष बताए जाते हैं वे हैं--यह देश के आर्थिक विकास में रोड़ा ड,लती है, 
न्याय सिद्धान्त के विपरीत है, इसे इकट्ठा करने की विधि खर्चीली 
है और इसमें भ्रष्टाचार के लिए मार्ग खुला रहता है। इन दोषों को दूर करने 
के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आवश्यक चीजों 
पर हल्की चुगी (0०7०) लगाई जाए और श्रारामदेह वस्तुप्रों पर भारी 
चुगी (0:0०) लगाई जाए। एक कस्बे से दूसरे कस्बे में व्यापार परिवर्तन 
विरुद्ध सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए चुगी (0८0०) कर एजं टर्मीनल 
कर को इतना कम रखना चाहिए कि वह केवल उन सेवाओं के बराबर हो 
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जो कि किसान एवं व्यापारी को सड़कों तथा बाजारों की सुविधा देकर प्रदान 
की गई हैं । इस कर के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करने वाले यन्त्र को भी पर्याप्त 
सुधरा हुआ होना चाहिए । सामान्‍य अनुभव के अनुसार, एक अच्छी पर्यवेक्षण 
व्यचस्था के परिणामस्वरूप राजस्व की अच्छी भात्रा प्राप्त होती है। लखनऊ 
की तगरपालिका जांच समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि स्टाफ के 
श्रेष्ठ गुण एवं बुद्धितता का उच्चस्तर तथा सीमाओं का सभापति एवं बोड्ड 
के सदस्यों द्वारा श्रेष्ठ पर्यवेक्षण कार्यपालिका अधिकारियों में बढ़ी हुई सज- 
गता जागृत करेगा । इससे कर की चोरी के श्रवसर कम होंगे और इस स्रोत 
से होने वाली श्रामदनी की मात्रा बढ़ जाएगी । इस सम्बन्ध में बनारस नगर- 
पालिका बोर्ड की जांच समिति ने भी कुछ सुभाव प्रस्तुत किए थे । इस प्रकार 
चुगी कर (0०0०) के सम्बन्ध में दो बातें स्पष्ट रूप से कही जा सक्ती हैं । 
प्रथम तो यह कि इसकी मात्रा इतनी कम होनी चाहिए जितनी कि हो सके 
और दूसरे, वापसी के अवसरों को सम्भवत: पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए 
क्योंकि चुगी कर (0070) की वापसी की प्रक्निया में अनेक प्रकार के 
भ्रष्टाचार पैदा हो जाते हैं। कर जांच आयोग ने भी विना वापसी वाले चु गी 
कर (0८70) का समर्थन किया जैसा कि पजाब में व्यवह्ृत किया जा रहा 
है । श्रायोग ने बताया कि चुगी कर (0८0०) को वसूल करने की व्यवस्था 
में कुछ सुधार किए जाने चाहिए । प्रथम, चुगी कर (0८7०) सामान्यतः 
वजन के आधार पर निर्धारित होना चाहिए न कि प्रति वस्तु के हिसाव से; 
क्योंकि इस व्यवस्था में देर और परेशानी दोनों ही होती हैं । दूसरे, 
सभी राज्यों में राज्य सरकार द्वारा. एक आदर्श सूची बना देनी चाहिए जिम्ममें 
कि छोटी-मोटी चीजों को अनावश्यक परेशानी से बचा देना चाहिए जैसे कि 
सब्जी, दूध, आदि । तीसरे, चुगी कर (0०67०) के संग्रह का समय-समय 
पर्यवेक्षण करते रहना चाहिए । चौथे, कुछ श्रपवादस्वरूप परिरिथतियों को 
छोड़ कर राज्य सरकार द्वारा खाने की वस्तुओं पर चुगी कर (0/7०) 
की वर्तमान दर में वृद्धि नहीं करनी चाहिए । पांचवें, टर्मीनल कर का श्रीगरणेश 
या चुगी कर (0८0०) से टर्मीनल कर को अपनाना, रेलवे बोर्ड के साथ 
समन्वय के ब।द उपयुक्त स्थिति में ही होना चाहिए। दीघेकालीन कायक्रम कै 
रूप में कर आयोग ने सुकाया कि सभी राज्यों में भवनों एवं भूमियों पर कर, 
तगरपालिकाओं की “आमदनी का मुख्य हू स्रोत होना चाहिए और चुगी 
(0०0०) एवं ठर्मीनल जंसे श्रप्रत्यक्ष करों पर कम निर्भर रहता चाहिए । 


टर्सीनल कर (परक्षफ्राआ8))-चु'गी कर (0८ा०ं) के अत्तिर्क्ति दूसरे 

प्रकार के श्रप्रत्यक्ष कर टर्मीनल कर होते हैं | उत्तरप्रदेश की नगरपालिका कर 
समित्ति ने यह सुझाया कि छोटे कस्यों में चुगी कर (0८7०) के स्थान पर 
प्रत्यक्ष कर लगाने चाहिए और बड़े शहरों में टर्मीनल करों के द्वारा चू था कर 
को बदल देना चाहिये । इसे कर की. व्यवस्था का सचालन है. से है 

' अ्रच्छी अकार हुआ है और इसने स्यापार में किसी प्रकार की रा दीं 
डाली । इस प्रकार के कर की विशेषताश्रों के रूप में यह हक गया ॥ के 3 हृ 
सभी श्रायातों पर लगाया जाएगा तथा इसकी दर चुगी करों _की सपेक्ष रे 
होगी । दूसरे, इसमें वापसी का आवधान नहीं होगा । तीसरे, कर का का 
वजन के आधार पर किया जाएगा- त कि वस्तु के भ्रावार १र। त्रोव, यह 
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रेलवे द्वारा संग्रहिंत किया जाएगा। पांचवे, यात्रियों के सामाव हर इससे मुक्त 
होगे । आयात किए गए सासान को जब विना सील तोड़े हुए दुबारा बुक 
कराया जाएगा तो उस पर यह कर नहीं लगेगा । सड़क के रास्ते से श्राया तितत 
माल पर टाल (70॥) के रूप में कर लिया जाएगा जिसे रेल द्वारा लाए सय 
सामान की दर से निश्चित किया जाएगा । ब्रिटिश शासनक ल में हा सर- 
कार ने चु गी कर व्यवस्था की परीक्ष। करवाई तथा यह पाया गया कि वि भिन्न 
प्रान्तों में इसे लगाने पूर अलग-अलग मत प्रकट किए गए । सन्‌ छ ६३४ मे इ 
कर को संघीय विधय बनाया गया भौर चुगी कर को पुत्र: स्थापित कर 
दिय। । भ्रब सामान्य मत यह हो गया कि चु गी कर को ग्दि प्रत्यक्ष करों से 
न्यायपूर्स रूप में मिला दिया ज.ए और सावधानी के स,ब लागू किया जाए 
तथा उचित झप में संग्रहित किया जाए तो इस पर कोई ऐतराज नहों क्या 
जाना चाहिए। जीवन के लिए श्रावश्यक वस्तुओं १र तथा उद्योगों के कच्चे 
माल आदि कुछ मूल वस्तुओं पर लगाए गए हल्के कर चुगी कर के अनेक 
दोषों को कम कर देते हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जवक्रि नगरपालिकाओं 
की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी तो कुछ नगश्पाणिकाओओं ने चुगी कर को 
वंदल करके उसकी <दर बढ़:दी और सम्भवतः अनेक नगरन्‍्पालिकाग्रों में मह 
आय का सर्वोच्च ल्लोत बन गया । टर्मीनल कर की प्राय: ने ग्रलोचनाए नहों 
की जाती जो कि प्राय: चुगी कर की की ज;ती हैं | ऐसे स्थानों पर जहां कि 
व्यापार के बड़े केन्द्र हैं टर्मीनल करों को निम्न दरों पर लिया जा सकता है 
तथा इसे केवल सुझ्य वस्तुओं पर लागू किया जाएगा । इसमें ब,पसी से सर्- 
घित कठिताईयां मी हटा दी जाती हैं। जब छोटे नगरों के सम्दर्म में देखा 
जाता है तो व्मीनल कर भी उतने ही खराब होत्ते हैं जितने कि चुगी कर होते 
हैं। केवल वापसी की व्यवस्था का अन्तर रहता है। | 


टाल कर (शा) --अप्रत्यक्ष कर का एक तीसर। हूप टाल है जो 
कि टर्मीनल कर का अनुप्रक है किन्तु इसका अस्तित्व उसके अतिरिक्त भी 
रहता है । यह बाजारों के उपयोग पर कर की एक पुरारी परम्परा का सूचक 
है। किन्तु इसे मद्रास को छोड़कर कहीं भी राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत्त नहीं 
माता गयगा है। मद्रास में सन्‌ १६३० में सगरपालिका के कुल कर राजस्व का 
/हैं लगभग एक चौयाई भाग था । भ्रन्य राज्यों मे इक कर का : (शत मिन्न- 
भिन्न था; भारत सरकार ने १८८६ से ही इस वात पर जोर रिया है कि 
इस कर से प्राप्त होते वाले घन को सड़वंं की रचना एवं मरम्मत पर लगाया 
जाना चाहिग्रे; किन्तु फिर भी इस कर के द्वारा संग्रहित धन की मात्रा में 
एवं सड़कों की बनावट पर खर्च किए जाने वाले घन की मात्रा में 
कभी भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा । पड़कों पर टाल कर पशुओं एवं उन 
चाहनों पर एक कर होता है जो कि बाहर से श्र रहे हैं और नगरपालिकाओं 
की सीमाओं में प्रवेश पर रहे हैं। यह टर्षीनल कर सें भिन्न है । यह वाहनों के 
वाधार पर सूल्यांकित किया जाता है न कि प्रत्येक चीज के भार के आधार 
के रा कर का सबसे मुख्य दोष यह है कि स्वतन्त्र तीज्रगति संचार के इन 

» 4 टोल करों द्वारा भोटर चलाने वालों को बहुत परेशानी उत 

जाती है। भारतीय सड़क विकास समिति ने आस 


हट इसकी इसी आधार पर आलो- 
बना को तथा मद्रास सरकार ते इस समिति की विफःरिशों को मानते हुए यु 


३१५, भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


प्रकार के करों को १६३१ में समाप्त कर दिया । अन्य राज्यों में भी इसे 
थ्रासानी से मिटाया जा सकता है क्योंकि यह .राजस्थ का कोई बड़ा स्रोत नहीं 
है | यह व्यापार के मार्ग की एक बाधा है और इसमें वे सभी खतरे निहित हैं 
जो कि चुगी कर में बताएं गए हैं। यह कर कुछ स्थितियों में बड़ा उप- 
योगी सिद्ध होता है । उदाहरण के लिए जनता की श्रावश्यकता की हृष्टि से 
एक पुल को बनवाना भ्रत्यन्त झ्रावश्यक है; किन्तु तगरपरिषद उसे बनवाने की 
सामर्थ्य नहीं रखती,ऐसी स्थिति में वह पुल के बन जाने के बाद उस पर टाल 
कर लगा सकती है ताकि लिए हुए कर्ज को इस तरह से चुकाया जा सके । 


हे २. प्रत्यक्ष कर ([97०८( 797०5) --प्रत्यक्ष कर कई प्रकार के होते 
हैं। इनमें ग़रहकर एवं व्यक्ति पर लगाए कर प्रमुख हैं । 


गृह कर [प्र0०४० प४४ |--गृह कर प्राय: सभी देशों में राजस्व का 
मुख्य स्रोत है| ग्रंट ब्रिटेत में यह कुल राजस्व का पचास प्रतिशत घन एक- 
त्रित करता है और पश्षमरीका में तो इसको स्थानीय श्रामदनी का एकमात्र 
साधन माना जाता है | भारत में जहां चुगी कर नहीं लगाया गया है उन 
राज्यों में यह कर सर्वाधिक आय-का स्रोत है और जहां चुगी कर भी लगावा 
गया है वहां पर भी यह अन्य करों में सबसे प्रमुख है। गृह कर का एक 
मुख्य लाभ यह बताया जाता है कि इसका मूल्यांकन न्यायपुरं तरीके से 
. क्रिया जात' है । यह गरीब जनता से कम धन लेता है। इतना होने पर भी 
कर की यह व्यवस्था कम लोकप्रिय है। सन्‌ १६३५ के भारत सरकार अ्रधि- 
नियम के अनुसार केसद्रीय सरकार की सम्पत्तियों को स्थानीय कर से अलग 
रखा गया था । यह स्थिति श्राज भी संविधान के श्रनुच्छेद २८५ के अनुकार 
बनाये रखी गई है । गृहकर के सम्बन्ध में एक मुख्य प्रश्न यह रहता हकि 
इसका मल्यांकन किस तरह किया जाए। गृह कर उन भवनों या भूमियों प्र 
लगाया जाता है जो कि तगरपालिका सीमाओं में स्थित हैं । कर का मूल्यांकन 
मवत के वाषिक किराये मूल्य के ग्राधार पर किया जाता है। भारत में गृह 
कर उससे नहीं लिया जाता है जो कि उसका उपभोग कर रहा है वरत्‌ उससे 
लिया जाता है जो कि उसका स्वामी है । 


कई राज्यों में कर की अधिक से अधिक दर नगरपालिका द्वारा निर्धा- 
रित कर दी गई है; जैसे पंजाब नगरपालिका अधिनियम ने भ्रधिकतम को 
वाषिक मलय का 22 प्रतिशत कर दिया हैं । बस्वई में विभिन्न नगर- 
पालिकाओं के गृह-कर की दर.मद्रास में उसी आकार के गृह-करों की भपेक्षा 
बहुत कम है । प्रोफेसर ज्ञानचन्द ने सुझाया हूँ कि गृह-कर के मूल्यांकन 53 
श्राधार भवन एवं भूमियों का वार्षिक मूल्य न होकर उनका पू जीगत हक 
होना चाहिए क्योंकि उनके मवानुसार वाषिक मूल्य थोड़ा बहुत अमूर्द पा 
हैं। यह कल्पनात्मक किराएदार द्वारा करानासस त् भूस्वामी को दिया 220 
है) दूसरी ओर पू जीगत मूल्याकन अ्रधिक 22026 होता हैं तथा उर हे 
व्यक्तिगत विचारों का हस्तक्षेप कम रहता हैं| अतल में भूमि एवं कक 
मलय के विभिन्न तत्वों का निश्चय करना किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति की के 
नहीं है वरन्‌ एक विशेषज्ञ का कार्य है । के 

मल्य को प्रभावित करने वाले कारण साधारग 7६ हैं बल्कि 
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इतने ही जटिल हैं जितनी कि वर्तेमान अथेव्यवस्था । एक अच्छे मुल्यांकनकर्त्ता 
को अर्थशास्त्र का एवं कीमत की प्रवृत्तियों का श्रच्छा ज्ञान होना चाहिए 
किसी भी चीज का मूल्य एक ऐसा गुण नहीं है जिसे कि वजन या आकार 
की तरह पूर्णतः निर्धारित किया जा सके | यह कुछ सीमा तक दुष्टिकोण 
- का भी विषय रहता है। जिस समय किसी भवन का मुल्य निर्धारण करना 
हो उस समय व्यक्ति को केवल अपने मत से प्रभावित न होकर मभौरों के मत्त 
का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए । गृह-कर का मूल्यांकन इस प्रकार होना 
चाहिए कि सम्पत्ति का स्वामी स्थानीय निकाय को इतना कर दे जितना कि 
वह स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपभोग कर रहा है । 
एक भवन का किराया केवल उसके पृ जीगत मूल्य का ही दोतक नहीं है किन्तु 
वह सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों का भी प्रद्शंक है । केवल पूजीगत मूल्य 
के आधार पर किया गया म्‌ल्यांकन कई बातों का ध्यान रखना भूल सकता 
है; जैसे बस्ती का मह॒त्व, उसकी बाजार से तिकटता, रेलवे स्टेशन से निक- 
टता, बिजली की लाईत की सुविधा, आदि-अआदि । कर जांच आयोग ने तो 
यह भी कहा है कि सम्पत्ति के पूजीगत मूल्य उसके किरायेगत मृल्यों की 
तुलना में अधिक ग्रनिश्चित होते हैं। श्रायोग के मतानुतार वास्तविक या 
बुद्धिपूर्ण किराये के आधार पर कर लगाना सम्पत्ति की वास्तविक या 
सम्मावित आय पर कर लगाना है और इस दृष्टि से यह करारोपरा का उससे 
अधिक न्यायपूर्ण तरीका है जो कि पूंजीगत मूल्य पर आधारित रहता है ।? 


सम्पत्ति के स्वामी को भी सामाजिक दृष्टि से निभित इन मल्यों के 
परिणामस्वरूप लाभ होता है और यही कारण है कि वह इस कर की अदायगी 
करता है। यदि उसका घर खाली रहता है तथा वह स्थानीय निकायों से 
किसी प्रकार का लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं करता तो उस काल के त्रिए 
उससे कर नहीं लिया जायेगा । सरकारी भवन, फैक्ट्री, अस्पताल आदि का 
केवल पू जीगत मूल्य ही होता है । वे सामाजिक सूल्यों की रचना का साधन 
तो होते हैं किन्तु उनसे स्वयं लाभ नहीं उठा पाते । यही कारण है कि उन 
पर सम्पत्ति कर का निर्धारण करते समय पू जीगत मूल्य को ही आधार बनाया 
जाता है। गृह-कर मकान के स्वामी से ही इस कारण लिया जाता है क्योंकि 
स्थानीय निकाय द्वारा प्रबन्धित सफाई झादि सेवाओं का सर्वाधिक लाभ उसी 
को प्राप्त होता है। वास्तविक व्यवहार में यह होत/ है कि गृह स्वामी किराग्रे 


झ् दर हैः कक । रा ह्‌ चुकाया री ः थ्‌ [ 


५ , _ गहकर के मूल्यांकन के विरुद्ध अपील करने की भी 
है । वम्वई निगम हलक हारा मूल्यांकन किया जाता है 
की जाते वाली अपीलें एक छोटे न्यायालय में जाती हैं। पश्चिर्म 


हे ४ |। गी बंगाल सें 
90287 में स्वीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है 
तथा उसके विरुद्ध अपील नगरपालिका के सभापत्ति के सम्मुख की जाती है । 


उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन नगरपालिका करत है किन्तु श्रपील जिलाधीश के 


!. 7. 8. ९, ७०६, 7954-55, ए०, गा, 99, 378-79 


व्यवस्था की गई 
। उसके विरुद्ध 
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सम्मुख की जाती हूँ । बिहार, उड़ीसा तथा आसाम में मूल्यांकन नगरपालिका 
हारा किया जाता है जबकि श्रपील उपसमिति द्वारा सुनी जाती है । 

व्यक्तियों पर कर (पचन५९४ णा ?श०णा५ )-प्रत्यक्ष करों का एक 
अन्य प्रकार वह है जिसके छ्वारा व्यक्तियों पर कर लगा विये जाते हैं । व्य- 
नत्ताथ पर कर तथा हेसियत पर कर आदि करों को इसी -अ्रेषी में ग्रिना 
जाता है। ये कर स्थानीय लोगों की श्राथिक स्थिति पर निर्भर करते हैं और 
इसलिए इनका महत्व सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है । बिहार' श्रादि कुछ 
राज्यों को छोड़कर अन्य समी राज्यों में व्यावसायिक कर लगाये जाते हैं। 
'हैसियत कर' केवल मध्य प्रदेश तथा उडीसा में ही लगाये जाते हैं। बगाल, 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं बिहार आदि राज्यों में व्यक्तियों पर कर लगाये 
जाते हैं। बम्बई राज्य की नगरपालिकायें इस प्रकार का कोई कर नहीं 
लगातीं । न्‍ 

() व्यवताय पर कर--व्यवसाय पर कर ब्रिटिश सरकार द्वारा 
१८६७-१८८६ के मध्य लगाया गया था । यह कर विभिन्न प्रकार के लाइ- 
ससों के आधीन लगाया गय जो कि बाद में एक तरह से श्रायकर बन गया ।! 
उसे समय जिस प्रकार इसे लगाया गया, यह भारत के सामान्य राजस्व का 
एक भाग बत गया किन्तू असल में इसका श्रयोग स्थानीय निकायों द्वारा ही 
किया जाता रहा है। संविधान के श्रनुच्छेद २७६ में कहा गया है कि इस 
अधार पर किसी भी कर को गलत नहीं बताया जा सकता कि इसका संबंध 
आय से है । इस प्रकार से किसी मी व्यक्ति पर जो अधिक से अ्रधिक कर 
लगाया जा सकता है उसकी मात्रा २५०/- प्रति वर्ष तक हो सकती है। 
व्यवसाय पर कर मद्रास, आन्ध्र, केरल एवं पश्चिमी बंगाल आ॥रादि राज्यों में 
नगरपालिका के राजस्व का प्रधान स्रोत माना जाता है। यह कर प्रत्येक उस 
व्यक्ति पर लगाया जाता है जो नगरपालिका क्षेत्र में कोई काये, व्यापार 
अथवा कलाकारी करता है । मद्रास में जिन लोगों पर व्यवसाय कर लगाये 
जा सकते हैं उनको दस श्रेणियों में बांदा गया है । प्रत्येक श्रेणी पर लगाया 
जाने वाला अधिक से अधिक कर राज्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया 
जाता है । कर का मूल्यांकन आय की मात्रा के आधार पर किया जाता है । 
खेरूज में सामान बेचने वाले दुकानदारों, गृहस्वामियों मादि पर लगाये जाने 
वाले कर का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि'वे अपने व्यापारिक 
स्थान का किराया क्‍या देते हैं । 

उत्तर प्रदेश में इस शीर्षक के आधघीन दो प्रकार के कर लगाये जाते 
हैं। प्रथम, उन व्यापारों वर कर जो क़ि नगरपालिका क्षेत्र में संचालित किये 
जा रहे हैं तथा तगर॒पालिका सेवाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं या उत पर 
विशेष भार डाल रहे हैं। दुंधरे, उन व्यापारों एवं व्यवसायों पर कर, इसमें वे 
रोजगार भी शांमिल हैं जो कि वेतन या फीस के झाधार पर झाय प्र।प्त करते 
'हैं । प्रथम तो सेवाओं से सम्बन्धित कर है और यह विशेष रूप पते उत्तर प्रदेश 
में ही लगाया जाता है जबकि दूसरे प्रकार का कर सामान्य व्यवसायों पर 
कर है और इसे अत्य राज्यों में भी लगाया जाता है। विशेष कर प्राय: इन 
ब्यापारों पर लगाया जाता है-चीनी, तम्बाकू, भालू, ईटें आदि | कमी-कर्मी 
इसे खाद्यान्न एवं कपड़ा विक्र ताओं पर भी लगा दिया जाता है। इस व्यवद्ार 
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की न्‍्यायोचितता के बारे में कई बार प्रश्न किया जाता है | सामान्य कर 
१०० रुपये प्रति मास की श्राय वालों से आरम्भ होता है तथा ज्यों-ज्यों श्राय 
की मात्रा बढ़ती जाती है, इस कर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश 
के आदशे नियमों (१४००6 7प०८४) ने सुझाया है कि इस कर की दृष्टि से 
कर दाताओं को दो समूहों में रख देना चाहिए। प्रथम में उन करदाताओं 
को लिया जाये जिनकी श्राय ७५/- प्रति माह से कम है और दूसरी में उनको 
जिनकी मासिक श्राय इससे श्रधिक है | उत्तर प्रदेश में घिशेषीकृत कर अधिक 
लोकप्रिय है । व्यवसाय पर कर बड़ नगरों में लगाये नहीं जा सकते तथा 
प्राय: सभी छोटी नगरपालिकाश्रों में इनको समाप्त कर दिया गया है । यह. 
इसलिए किया गया क्योंकि नगरपालिका थोर्ड जिन व्यवसायों पर श्रारानी 
से कर लगा सकती है वे ही इन वोर्डो में शक्तिशाली प्रतिनिधित्व पाते हैं । 
श्रत: यह स्वाभाविक है कि वे इस भार से मुक्ति पाने के लिए या तो श्रप्रत्यक्ष 
करों पर जोर दें या सम्पत्ति श्रथवा परिस्थितियों पर कर लगाने की व्यवस्था 
करें। बम्बई में यह कर केवल कुछ ही नगरपालिकाश्रों में लगाया गया है । 
वम्बई सरकार का मत है कि इस कर के संग्रह में इतन। अधिक खर्चा हूं 
जाता है कि यह कर आय का एक अच्छा स्रोत नहीं बन सकता । 

() परिस्थितियां, सम्पत्ति, एवं हैसियत पर कर (8७% छा धन 
प्राइब्रवए९5, 7700७ शा। प्रधांडाएश 7935)-व्यक्ति पर जगाये गए 
कर का मूल्थांकन उसकी परिस्थिति, सम्पत्ति एवं हैसियत के श्राधार पर 
लगाया जाता है । इस कर का जन्म सम्मवतः चौकीदारी कर से हुश्रा है 
जिसके अनुसार करदाता से उतना ही श्रधिक कर लिया जाता था जितनी 
कि उसकी सम्पत्ति एवं परिस्थितियों की रक्षा करनी होती. थी । ये 
कर गृह कर के पुरक होते हैं । केवल घर को देख कर ही व्यक्ति पर कर 
किया पर्याप्त एवं उचित नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति का घर प्राय; उसकी 
स्थिति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता | घर को देख कार यह पता नहीं 
लगाया जा सकता कि व्यक्ति की श्राय के स्रोत कैसे तथा कितने हैं । श्रनेक 
अच्छी स्थिति वाले लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं जिसकी फि वे 


० 630 


मरम्यत भी नहीं करवाते । इसी प्रकार व्यापारियों के रहन-सहन का स्तर भी 
बड़ा बवीरे-धीरे द्वी उठता है । कई लखपति श्रासामी श्रपने पूर्वजों के छोटे- 
छोटे कमरों वाले घर में ही जीवन व्यतीत कर देते हूँ जहां कि उनके पि्रीं से 
धन एकत्रित किया था | 

परिस्थितियों पर कर, सम्बत्ति पर ऋर तथा दैसियत पर कार या सी 
गृह कर का विकल्य दो सकता है श्रथववा उसका सहगामी भी बने सकता है। 
यह वर, ग्रद्द कर की अपेक्षा श्रथिक लोचशील दोता है । नियमानुसार कर की : 
3 से कम मात्रा निश्चित कर दी जाती है और जा वर्ग इसकी भी श्रद्ययगी 
हीं कर पाता उसे इस कर से मुक्ति प्रदान कद दी जाती है । कर का स्सा- 
कने करत समय बाई बालों को ध्यान में रखा जाता पर ) बंगि-जाशद्वाता मी 
परिस्थितियां, सामानिक स्थिति, परिवार का श्राकार, गंगरप लिया सीभाश्रीं 
में सम्पत्ति का प्रसार तथा नगश्पालिका शेखाय्रों से इनके द्वात प्राष्य किये 
जान बाल लाम की सात्रा | उतर प्रदेश नर्वालिका की सार समिति टी 
बताया कि यह ज्ञात करना बड़ा कट दि कि ॥के स्वत की सरितविक आय 
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क्या है। किन्तु फिर भी छोटे स्थानों पर यह पता लगाना अधिक कठिन नहीं 
होता कि तुलनात्मक दृष्टि से लोगों की स्थिति वया है। इस प्रकार, इस 
श्रेणी के करों के लिए यह जरूरी है कि मूल्यांकन करने वाले तथा मूल्यांकित 
होने वाले के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बना रहे। कर लगाने के लिए मूल्याकिन- 
कर्ता का निकट का ज्ञान कई बार विरोध का भी विषय बनता है। प्राय: यह 
कहा जाता है कि मूल्यांकन का श्राकार अनिश्चित होता है, यह विषयगत की 
भ्रपेक्षा वस्तुगत श्रधिक है । भध्य प्रदेश में हैसियत कर को एक विशेष ढ॑ं- से 
लगाया जाता है । पहिले कुल मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है जिसको 
कि करके रूप में इकट्ठा किया जाता है, निवासियों को परिस्थितियों के अनु- 
सार वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वर्गके व्यक्तियों की कुछ 
इकाईयां बना दी जाती हैं । सर्वोच्च वर्ग वालों को सबसे भ्रधिक कर देना 
होता है । इस प्रकार लिए जाने वाले कर की कुल मात्रा इकाईयों की कुल 
संख्यां में बांट दी जाती है और इस तरह एक इकाई की दर ज्ञात हो 
जाती है । 

व्यक्तियों पर लगाये गये कर असल में स्थानीय आमदनी के कर हैं। 
इसीलिए कई बार यह सुझाया जाता है कि आय का मूल्यांकन करने का 
कार्य भ्रायकर विभाग को सौंप दिया जाय किस्तु इससे अनेक प्रशासकीय 


_- कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । श्रायकर विभाग एक संघीय विभाग है »र 


भारत सरकार यह किसी को नहीं बताना चाहती कि किसी संस्था से उसे 
कितना श्राय कर मिल रहा है। यहां तक कि वह राज्य सरकार को भी इसे 
नहीं बताती जो कि इस कर में भागीदार है। इसलिए वर्तमान प्रवन्ध में से 
यदि शिकायतों को दूर करने के लिए कर की चोरी के अवसरों को कम 
करना है या श्रत्यायपूर्ण मूल्यांकन को रोकना है तो मूल्यांकन करने वाले 
अभिकरण को सुधारता होगा ओर उसे स्वतनन्‍्त्र सत्ता बनाना होगा । 

(॥॥) श्रन्य कर--यदि किसी शहर की विशेष परिस्थितियां हैं तो 
वहां भारत सरकार की स्वीकृति से तीथथे स्थान कर लगाया जा सकता है । 
इस प्रकार का कर बम्बई, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में लगाया गया है । 
इसके श्रतिरिक्त नगरपालिकाए कुत्तों पर कर लगाती हैं तथा मवेशियों की 
बिछ्की के पंजीकरण का कर प्राप्त करती हैं । ये कर आमदनी की दृष्टि से 
नहीं लगाये जाते वरन्‌ इनका उद्देश्य पागल कुत्तों तथा मवेशियों की चोरी 
पर रोक लगाना है । 

सेवा सम्बन्धी कर (5शशं०० 785९5) “सामान्य रूप से सम्पत्ति 
प्र लगाये गये कर के साथ ही कुछ सेवा कर भी लगाये जाते हैं जिनका 
मल्यांकव सम्पत्ति कर की भांति ही अचल सम्पत्ति के ना किराये के 
झाधार पर किया जाता है। इनको सेवा कर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 
उन विशेष सेवाओं के लिए प्राप्त किये जाते हैं जो कि नगरपालिका हारा 
अपने निवासियों को प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार के करों में प्रमुख 
उल्लेखनीय हैं--पानी पर कर जो कि शहर के निवासियों को जल प्रदान 
करने के लिए लगाया जाता है, दूसरे, प्रकाश पर कर, जो कि गलियों एवं 
सार्वजनिक सड़कों पर प्रकाश का श्रव॒न्ध करने के लिए लिया जाता हैं, 
तालियों पर कर जो कि सावंजनिक नाली एवं नाले बनाने एवं नियमित हप 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३२३ 


से उनकी सफाई तथा मरम्मत करने के लिए लिया जाता है, शिक्षा कर 
आदि । शिक्षा, प्रक्राश एवं नालियों सम्बन्धी कर सामुहिक रूप से अचल 
सम्पत्ति के सभी स्वाभियों से इकट्ठा किया जाता है जबकि जल कर आदि 
नगरपालिका द्वारा सेवित विशेष स्थानों से ही लिया जाता है । 


नगरपालिका के राजस्व को बढाना इस प्रकार के करों का लक्ष्य नहीं 
है बल्कि ये कर, सेवाओं में किये गए व्यय के लिए उगाये जाते हैं । 
गरीब लोगों को प्राय: इस प्रकार के करों से राहत प्रदान कर मुफ्त सेवाएं 
प्रदान की जाती हैं । इस कर से मिलने वाले धन को किसी अन्य काम पर 
खर्च नहीं किया जायेगा और न उस्त जगह लगाया जायेगा जहां कि सेवाएं 
प्रदान नहीं की जाती । कई बार यह कहा जाता है कि नगरपालिका द्वारा 
प्रदान की जाने वाली ये सेवाएं आत्मनिर्भर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, 
बंगाल और बिहार के नगरपालिका अधितियमों में यह कहा गया है कि कर 
का निर्धारण इस रूप में होना चाहिए कि उससे प्राप्त घन उस मात्रा से 
अधिक न हो जो कि इन सेवाओं में खर्च की गई है। कुछ व्याख्याकारों के 
मतानुसार इस प्रकार के अधिनियम का अर्थ केवल यह है कि इन करों से 
प्राप्त धन को अन्य कार्यों पर खरे न किया जाये। इसका अर्थ यह कदापि 
नहीं होता कि सेवाएं आत्मनिभंर हों | राज्य--सरकार एवं आडिटर द्वारा 
आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के बारे में जो आज्ञाएं दी गई हैं उनका महत्व 
बंगाल तथा बिहार के उन अधिनियमों द्वारा समाप्त कर दिया गया है जो 
कि इस प्रकार के करों की श्रधिक से श्रधिक मात्रा को निश्चित कर देते हैं । 
असल में ग्रात्मनिर्म रता के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर नहीं देना चाहिए 
और इन करों को जितना अधिक इकट्ठा किया जा सके उतना करना चाहिए 
ताकि दूसरे स्थानों पर उनकी व्यवस्था की जा सके जहां पर कि इस समय वे 
नहीं हैं। शिक्षा पर होने वाले व्यय को आंकने के वाद यह कहा जाता है कि 
इसे तमी उठाया जा सकेगा जबकि राज्य भी इसमें हाथ बँटाये । ऐसी 
स्थिति में यद्यपि यह उपयुक्त है कि शिक्षा पर अधिक से अधिक कर लिया 
जाय किन्तु फिर मी आत्मनिर्भेरता की बात कहना गलत होगा । 

फोस श्रादि से प्राप्त श्रामदनी (7॥6 ब700॥6 वणा [९९४ ९८.) -- 
नगरपालिका परिषदों द्वारा जो फीस लगाई जाती है वे मुख्य रूप से चार 
प्रकार की होती हैं । प्रथम, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए लगाये गये एक भाग 
को प्राप्त करना, जैसे स्कूल फीस, मेडिकल राहत फीस आदि । दूसरे, 
सवारियों, साईकिलों, दुकानों तथा होटलों ग्रादि को लाइसेन्स देने की फीस 
या ईंट के भट्टों को चलाने पर लगाई गई फीस आदि । तीपरे, नगरपालिका 
के दावों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रसारित किये गये नोदिसों तथा वारण्टों के 
लिए लगाई गई फीस | चौये, अभिलेख तथा प्रपत्रों को देने की फीस, 
पानी के कनक्शन लगाने की फोस, आदि-आदि । इन फीसों में से कुछ के पीछे 
कानुन की शक्ति होती है, कुछ नियमों द्वारा तथा अन्य नगरपालिका के उप- 
नियमों द्वारा लगाई जाती है। लाइसेन्स फीस को असल में कर नहीं कहा 
जा सकता और न ही ये आमदनी के स्रोत हैं । 

३. सरकारी अनुदान [(00रथ्ाधशाऋ ट्वराधा5 ] --स्वानीय निकायों 
को विशेष सेवाओं में कार्यक्रुशलता का कम से कम स्तर बनाये रखते के लिए 


३२४ में 
भारत भें स्थानीय लोक प्रशासन 


और एक विशेष सेवा में लगे हुए स्ठाफ की कार्य 
लिए, नए कार्यों 52302: लाने के हेतु नए ६ 3 
की प्रसमानताओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाय 
है। सभी स्थानीय निकाय जो अपनी सेवाओं का प्रशासन करते 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निर्देशित होकर चलना पड़ता है। अनुदान के रूप में 
केन्द्रीय 3 के हाथों में ही शक्ति रहती है जिसके द्वारा वह स्थानीय 
निकायों की क्रियाश्रों को केन्द्रीय कार्यक्रम के अनुसार समन्वित क्र सकती 
है | सरकारी अनुदान देते समय दो बातों का ध्यान रखता चाहिए--प्रथम तो 
यह है कि वे नीति एवं प्रशासन से सम्बन्धित अपने परिवासित लक्ष्यों को 
प्राप्त कर सकें और दूसरे यह कि वे स्थानीय निकायों में अपने स्रोतों का 
विकास करने में अ्रुचि पैदा न करें। भारत में नगरपालिकाओों को तीन 
उद्देश्यों के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं, ये हैं शिक्षा के लिए, मेडी- 
कल राहत एवं जन-स्वास्थ्य के लिए, तथा सामात्य उद्देश्यों के लिए। इनमें 
से कुछ भ्रनुदान कानूनन होते हैं और अन्य अ-कानूनन । कानूतन अनुदानों को 
सम्बन्धित अधिनियम में निश्चित -सिद्धान्तों के अ्रनुसार लिया. जाता है जबकि 
अ-कानूनन अनुदान के बारे में कोई व्यवस्थित नीति विकसित नहीं की गई 
है । भ्रधिकांश राज्यों में शिक्ष- के लिए दिया जाने वाला श्ननुदान अधिक 
होता है किन्तु मद्रास इसका अ्रपवाद है जहां कि जन-स्वास्थ्य के उद्देश्य 
से दिए गये अनुदाव भी समान महत्व के होते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुदान 
अधिकतर सड़कों, जल प्रसारण, एवं ताली कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं। 
इस विभिन्न प्रकार के भ्रनुदानों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना 
उपयोगी रहेगा । 

शिक्षा सम्बन्धी श्रनुदान--भारत. के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक-शिक्षा 
हे सरकार द्वारा नगरपालिकाशं को पर्याप्त श्रनुदान दिया जाता है । मंद्रासत 
में सन्‌ १९४७-४८ में सरकार ने शिक्षा के उ्दं बय के लिए स्थानीय निकायों 
को १५३ लाख रुपए का अनुदान दिया । इसमें से केवल ६० लाख रुपए ही 
कानूनन थे । बम्बई में. इस समय सरकार उस खर्चे का ५०% नगरपालि- 
काप्नों को. देती है,जो कि वे' अ्धिकृतः रूप से प्राथमिक शिक्षा पर खर्चे करती 
हैं। श्रमनधिक्ृत नगरपालिकाओों की भी सरकार समस्त कमियों को पूरा कर 
देती है यदि वे नगरपालिकर्ये ग्रह-कर की एक निश्चित रकम अदा कर दें । 
पश्चिमी बंगाल में सरकार द्वारा शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अनुदान 
कानूनन नहीं है ।-वहां सरकार नगरपालिका के कुल खर्च का२०५ ही देती है। 
पंजाब के प्राथमिक शिक्षा अधिनिग्नम में ऐसा कोई प्राववान नहीं हैं जो. कि 
प्राथमिक शिक्षा को;धत देने.के लिए श्रथवा, इस उद्देश्य के लिए सरकारी 
सहायता को:विन्ियमित करने का कार्य करता हो । भासाम, हैदरावाद क्षेत्र, 
मैसूर तथा राजस्थान झ्रादि राज्यों में-प्रथमिक .शिक्षा के लिए सरकार पूरी 


तरह से उत्तरदायी है भरत: स्थानीय निकायों को इन राज्यों में- सरकार द्वारा 


अनुदान दिए जाने का प्रश्न ही 'नहीं उठता । 

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी अनुदान की मात्रा को कई आधारों पर 
तय किया जाता है ! नगरपालिकाश्ं की आमदनी के स्रोत मिन्न-मिन्न प्रकार 
के होते हैं श्रतः प्राृतिक;नन्‍्याय के अनुसार राज्य सरकार को सामास्याकरय 


३२६ . भारत में स्थानीय लोक प्रशाप्तत 


एवं जलदाय कार्यों तथा सफाई से सम्बन्धित अन्‍य , कार्यों के लिये अनुदात 
प्राप्त करती हैं। पंजाब में नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारियों का ग्राधा वंतत 
'सरकार द्वारा दिया जाता है। यदि स्थानीय निकायों के पास महामारी 
विरोधक कार्यों के लिये पर्याप्त धघत भ हो तो सरकार द्वारा अनुदान दिया 
जा सकता हैँ । बिहार में तगरपालिकायें विशेष उद्देश्यों के लिये कोई अनुदान 
प्राप्त नहीं करती बल्कि अनुदान का निर्धारण करते समय प्रत्येक नगरपालिका 
की आवश्यकता को तथा उसके प्रशासन की कार्यकरुशलता को देखा जाता है। 

सामान्य उद्दे श्यों के लिए अनुदान -शिक्षा के क्षेत्र में, मेडीकल राहत 
एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिये जाने वाले अनुदानों के अतिरिक्त स्थानीय 
सत्ताओं को सरकार द्वारा साभानन्‍्य उद्देश्यों के लिए भी अनुदान दिया जाता 
है । इन अनुदानों का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं होता । 

४. नगरपालिका द्वारा लिए जाने वाले कर्ज (शांांधं02 #0७॥- 
०श72४) --लोकवित्त का यह एक प्रारम्मिक नियम माना जाता हैं कि गैर- 
आमदनी वाली मदों पर जो खर्चा किया जाय अथवा ऐसे विषयों पर खर्चा 
किया जाय जिनसे कि धन या सेवा के रूप में श्राम्नदनी वर्षों बाद होगी तो 
जहां तक सम्भव हो सके ऐसे खर्चे को कर्जा लेकर निबाहता चाहिये न कि 
चार राजस्व में से । किन्‍्तु चालू खबें के लिये कर्ज का उपयोग व किया जाय 
और भावी संततियों पर कर्ज का मार न बढ़ जाय इसके लिये स्थानीय 
निकायों की कर्जा लेने की शक्ति पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जाता 
बहुत जरूरी है.। ब्रिटिशकालीन मारत में यह नियन्त्रण स्थानीय सत्ता कर्जा 
अधिनियम १८७१-७६ तथा १६१४ द्वारा रखा जाता था। नंगरपालिकार्य 
क्केवल. उसी कार्य के लिये कर्जा ले सकती हैं जो कि उनके क्षेत्र की सीमाओं 
में अतता है और इन सीमाओं में रहने वाले निवासियों के लिये लाभदायक 
है । स्थानीय निकायों के कोष की जमानत पर वे कर्जा ले सकती हैं। जिन 
कार्यों के लिए कर्जा लिया जा सकता है उनमें मुख्य हैं--उन कार्यों को करने 
के लिए जिनके लिए कि स्थानीय निकाय कानूनी रूप से अधिकृत है । भ्रकाल 
एवं कमी की हालत में राहत कार्यों में किए जाने वाले व्यय के लिए यह कर्णा 
ले सकती है। दूसरे, किसी खतरन(क महामारी के जन्म था प्रसार को रोकने 
के लिए, तीसरे, कातूती आधार पर पहिले लिये गए धन को चुकाने के लिए; 
चौथे, अस्थायी एवं अकल्पित कठिनाइयों के समय स्वायत खर्चे को निवाहने के 
लिए, तथा आवश्यक एवं अ्रकल्ित किसी मी अपवाद स्वरूप खर्चे को करने 
के लिए । हर 

कद जब कभी एक स्थानीय सत्ता कर्जा लेता चाहती हैं तो इस सम्बन्ध # 
अपनी विशेष बैठक में वह एक प्रस्ताव पास करती है भर उसे स्थानीय व 
सरकारी राज्य पत्र में प्रकाशित करती है तथा उस उद्दश्य को स्पष्ट हु 
है जिसके लिए कि कर्जा लिया गया है। यदि इस प्रस्ताव के 8 2४ 
दिनांक से लेकर बीस दिन के अन्दर-अन्दर कोई ऐतराज प्राप्त ही तो वो 
उत्त पर अपनी विशेष बैठक में विचार करती है । उसके बाद अन्‍्ध में 28 
को राज्य सरकार के लिंए भेज दिया जाता है। राज्य सरकार हे पह, 
सकती है या प्राथेता पत्र को अस्वीकार कर सकती है प्रस्ताव में ६:2०, हे 
बतेम करके कर्ज लेने को कह सकती है । यह्‌ निर्णय करना टाज्य सरकार 
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हाथ में है कि लिया गया कर्जा खुले बाजार से लिया जा सकता है या सर- 
कारी विभाग में से ही । यदि सरकार यह निरणंय करे कि परिषद्‌ खुले बाजार 
से कर्जा ले सकती है तो प्राय: यह देखा जाता है कि कर्जे का समय तीस वर्ष 
से अधिक न होगा, कर्जे की मात्रा तीस लाख से अधिक न होगी, ब्याज की 
दर अनुचित रूप से उच्च न होगी तथा ब्याज एवं मूलधन को चुकाने के लिए 
पर्याप्त प्रावधान होगा । यदि पच्चीस लाख से अधिक कर्जा लेना हो तो केन्द्र 
सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी होता है। विभिन्न राज्यों में व्याज की दर 
अलग २ है। केन्द्रीय सरकार एवं मद्रास राज्य के नयमानुसा< ब्याज की दर 
वही होगी जिस पर कि समझौता किया गया है। बम्बई, पंजाब और 
मध्यप्रदेश में यह नियम बना दिया गया है कि ब्याज की दर उतनी होगी 
जितनी कि राज्य सरकार द्वारा तय की जाए। उत्तर प्रदेश में ब्याज की दर 
साढ़े चार प्रतिशत से कम न होगी और बिहार तथा उडीसा में यह चार 
प्रतिशत से कम न होगी । राज्य सरकार को यह देखने की शक्ति है कि कर्ज 
द्वारा लिया गया घन उसी कार्य में लगाया गया है जिसके लिए वह लिया गया 
था तथा किश्तें नियमित रूप से दी जा रही हैं आदि । 

भारत की नगरपालिकाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अधिकांश नगरपालिकाएं कर्जदार नहीं हैं। इसका अर्थ यह 
हुआ कि उनका पूजीगत खर्च सामान्य रूप से चालू राजस्व में से किया जाता 
है। मद्रास में १६२० तक पूजी एवं सामान्य व्यय के बीव कोई श्रन्तर नहीं 
किया गया था और उसी वर्ष वित्तीय सम्बन्धों की समिति ने यह सुझाया कि 
इन दोनों प्रकार के खर्चो के बीच स्पष्ट श्रन्तर किया जाना चाहिए और सभी 
पृ जी-गत कार्यों पर किया गया खबचच, कर्जे द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । 
साधारण खर्चो को पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त राजस्व बचता है उसे 
पृजीगत कार्यो एवं छोटी मात्रा वाले पू जीत खर्चों में लगा देना चाहिए । 

कर्ज को सरकार से लिया जाय अथवा खुले बाजार से लिया जाय, 
ईस सम्बन्ध में सभी राज्यों द्वारा अलग २ नीतियां अ्पनाई जा रही हैं। 
अद्रात्त सरकार की नीति यह है कि वह स्थानीय सत्ताओं को खुले बाजार में 
से घन लेने की अनुमति नहीं देती, जबकि बम्बई में कुछ समय तक नीति यह 
रही कि खुले बाजार में से कर्ज लेने को प्रोत्साहित किया जाता था। सामा- 
न्यंतः व्यवहार यह है कि कर्जे राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं॥ इस 
सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि स्वयं केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पास भी 
इतना घन नहीं होता कि वे कर्जा दे सकें । 
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पंचायती राज संस्थान को आत्मनिर्मरता प्रदात करने की दृष्टि से 
उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है । राज्य सरकार 
की शोर से इन संस्थाओं को जो विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं उनकी सम्पन्नता 
के लिए यह जरूरी है कि उनकी वित्तीय व्यवस्था भी उन कार्यो का भार 
सहन करने योग्य हों । पचायती राज संस्थाओं ने विकसित होकर सामुदायिक्र 
विकास खण्डों के कार्यों को मी अपने हाथ में ले लिया है। बिंकास विभाग 
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द्वारा पा किए जाने वाले कार्य-पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित 
कर दिए गए हैं। किसी भी स्थानीय संस्था की सफलना के लिए इसके: वित्तीय 
स्रोतों की मजबूती को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है। सादिक अली 
समिति के शब्दों में कोई भी संस्था प्रभावशील एवं . उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
सकती यदि वह अपने कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीण साधन 
हीं रखती ।? इत संस्थाओं के वित्तीय साधनों का केवल एक सीमित भाग 
ही सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः यह जहूरी हो जाता है कि ये 
संस्थाए' स्वयं के साधनों का विकास करें ताकि आात्मनिर्भर बन सकें । इससे 
न केवल स्थानीय सरकार में स्वायत्तता का विचार पनपेगा वरन्‌ ये संस्थाएं 
भी उस समय शअ्रपने आपको अधिक शक्तिशाली श्रनुभव करेंगी. जबकि इन्हें 
स्वेच्छा का अधिक अधिकार मिल जाएगा । राज्य एवं केन्द्र के साधन सीमित 
होते हे इसलिए वे स्थानीय सरकार की संस्थाओं को अधिक कुछ नहीं 
पाते । 

पंचायती राज संस्थाओ्रों की आय के स्रोतों के बारे में समय-समय पर 
अलग-श्रलग' विचार प्रकठ किए गए हैं । सरकार द्वारा भी स्थानीय वित्तीय 
मामलों की जांच के लिए तथा उस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कई समि- 
तियों की रचना की गई है जिनकी सिफारिशों के आधार पर स्थानीय संस्थाओं 
की वर्तमान वित्त एवं कर प्रणाली को निश्चित किया गया। सन्‌ १६५१ में 
स्थानीय वित्त जांच समिति नियुक्त की गई। इसके प्रतिवेदन में स्थानीय 
संस्थाओं के लिए आरक्षित रखे जाने वाले विभिन्न विषयों पर सुझाव दिया 
गया । इनमें मुख्य हैं रेल, समुद्र या वायु से-ले जाए जाने वाली 'वस्तुओं या 
यात्रियों पर सीमा कर, भूमि एवं भवनों पर कर खनिज पर कर, स्थानीय 
क्षेत्र में उपमोग, प्रश्ोग या विक्रम के लिए वस्तुों के प्रवेश पर कर, विद्व॒त 
के उपभोग या विक्रम पर कर, विज्ञापन, पर कर, सड॒कों पर ले जाए जाने 
वाली वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, पशुओ्रों तथा नौकाओं पर कर, पथ कर, 
व्यापार, आजीविका तथा नौकरी पर कर, प्रति. व्यक्ति कर, आमोद- प्रमोद 
की वस्तुओं तथा मनोरंजन पर कर । इस समित्ति ने बताया कि गृह कर, 
आबादी भूमि कर और चूल्हा कर, तथा सामान्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्य 
सम्बन्धी उप कर, आदि को अनिवार्य घोषित कर- देना चाहिए। इस समिति 
के बाद कर जींच आयोग १६५३-५४ ने आरक्षित रखे जाने वाले करों के 
बारे में अपने विचार प्रकट किए और बताया कि भूमि एवं भवनों पर कर, 
सडकों पर चलने वाले वाहनों पर कर, पशुओं एवं नौकाश्रों पर कर, व्यापार, 
आजीविका और नोॉकरियों पर कर, विज्ञापनों पर कर, रंगमंच पर कर, 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, मार्ग कर, आदि को स्थानीय सरकार को 
आय का साधन बनाया जाए | इसके अतिरिक्त आयोग मे यह भी सुझाया 
कि राज्य सरकार किसी भी उपयुक्त कर साधन को स्थानीय संस्थान के लिए 
प्रदान कर सकती है। कर से प्राप्त होने वाली थ्राय के श्रतिरिक्त अनेक चाजा 
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की विक्री “जैसे, सडक. के निकट के वृक्ष, तलाई या भीलों में पैदा होने 
वाली चीजें अ्रथवा बाजारों में दुकानों का किराया आदि स्थानीय संस्थाश्रों 
की आय के श्रच्छे साधन हो सकते हैं । पंचायतों द्वारा आठटे की चक्‍की चला 
कर, खाद का वितरण करके तथा कृषि औजारों को किराए पर देकर भी 
अपनी आय में वृद्धि की जा सकती है। इस आयोग के बाद बलवन्तराय 
मेहता समित्ति १६५८ ने भी पचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था के 
सम्बन्ध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की । इस.समिति के मतानुसार पंचायती 
राज के तीतों भ्रवयवों की आझाय के भिन्न-भिन्न ' स्तनोत होने चाहिए। ग्राम 
पंचायतों की आय के साधन मुख्य रूप से ये बतोीए गए--सम्पत्ति अथवा गृह 
कर, बाजार एवं सवारी कर, चु गी, शोच अथवा मल वहन कर पानी एवं 
रोशनी कर, कांजी हारस की श्राय, पंचायत समिति द्वारा अनुदान, पशु- 
विक्रय आदि के पंजीयन पर शुल्क, भूमिकर की वसूली पर कमीशन ओर 
पंचायत समिति को मिलने वाले भूराज॑स्व का निर्धारित भाग ।पंचायत समिति 
की आय समिति द्वारा जो घुझुय साप्नन बताए गए हैं वे हैं--विकास खण्ड 
में एकत्रित भूराजस्व का निश्चित प्रतिशत, भूराजस्व पर उप कर वृत्तियों 
प्र उय कर, प्रचल सम्पत्ति के हस्द्ांतरण पर विशेष कर, पथ कर एवं पट्टा 
की शुद्ध आय, यात्री कर, मनोरजन कर, प्राथमिक शिक्षा शुल्क, मेले एवं हाट 
से आय, मोटरगाडी कर का एक भाग. जनता द्वारा. दिया गया स्वेच्छापूर्णों 
प्रणदान, सरकार द्वारा अनुदान, सम्पत्ति से किराया एवं लाभ । राज्य सरकार 
जब पंचायत समिति को श्रनुदान देगी तो वह प्रतिबन्ध सहित मी दे सकती है 
और बिना प्रतिवन्ध के मी । ऐसा करते समय वह विकास खण्ड के पिछुड्ेपत 
का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी। केद्ध अथवा राज्य सरकार हारा जो विकास- 
खण्डों को धन राणि दी जाएगी उसका वितरण पंचायत समित्तियां करेंगी । 
जिला परिषद की झाय के सुख्य साधनों में मेहता समिति.ने यह बताया कि 
सामान्य्रत : सरकार द्वारा प्राप्त राशि एवं पंचायत समितियों अथवा जनता से 
प्राप्त दान या श्नुदान इसके क्षेत्र में आयेंगे। जिला परिपदें मुह्य रूप से 
प्रशासनिक इकाईयां होती हैं श्रतः उनको सीमित साधन प्रदान किए गए हैं । 


राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्त्रोत मेहता समिति 
की सिफारिशों से बहुत कुछ प्रभावित हुए। यहां जिला परिषद को आय के 
बहुत कम साधन सौंपे गए हैं क्योंकि उनके पास कोई कार्यपालिका संबंधी 
उत्तरदायित्व नहीं होता । राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद 
अधिनियम के श्रनुसार जिला परिषद की श्राय के स्रोत होंगे, राज्य सरकार से' 
प्राप्त घन जिसके अन्तगंत सरकार जिला परिपद को कार्यालय के स्थापनं और 
प्रमुख के यात्रा भत्ता आदि को प्रदान करेंगी । जिला परिपद को पच॑ंयत 
समिति या सामान्य जनता द्वारा स्वेच्छापृर्वक दिया गया अनुदान या दान प्राप्त 
होगा । झ्धिकांश जिला परिषदों द्वारा अधिनियम -के इस प्रावधान को व्यव- 


हार में साकार नहीं किया गया है। केवल कुछ ही जिला परिषदों ने पंचायत 
समितियों से योगदान प्राप्त किया है । 


अधिनियम के अनुसार पंचायत समितियों को जो आय .के ञ्नोत सौंपे 
गए हैं उनमें मुख्य हैं--करों एव फीस से आप्त होने वाली आय, सम्पत्ति की 


३३० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


बिक्री से प्राप्त होने वाली श्राय, हड्डियों के ठेके से प्राप्त आय, जनता से प्राप्त 
दान एवं योगदान, विभिन्न विकास विभागों द्वारा हस्तांतरित उत्तरदायित्तों 
का निर्वाह करने के लिए सरकारी अनुदान, वाधिक तत्कालीन अनुदान. पंचा- 
यत समिति क्षेत्र की जनता से भू-राजस्व के भाग के रूप में पच्चीस पैसे प्रति 
व्यक्ति राज्य दवरा दिए जाने वाले कर्जे, श्रादि । पंचायत समितियों को यद्यपि 
कजं श्रादि लेने की शक्तियां सौंपी गई हैं किन्तु किसी भी पंचायत समिति ने 
इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में. रोज्य सरकार 
ने चार करोड़ रुपये का एक स्वतंत्र कोष (#7०6 7770) रखा है जिसका 
प्रयोग राज्य सरकार के निर्देशन के भ्रतुसार पंचायत समितियों द्वारा किया 
जाएगा । भ्रनुदान की मुख्य शर्ते यह रखी गई कि कुल खर्चे का साठ प्रतिशत 
पंचायत समिति द्वारा जुटाया जाएगा और उसके चालीस प्रतिशत का प्रबन्ध 
राज्य सरकार करेगी । ऐसे अनुदान के दो तिहाई भाग का प्रयोग उत्पादन- 
शील कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा और एक तिहाई भाग को सामाजिक 
सुविधा कार्यक्रमों के लिए | यहं भी बताया ग्रया कि यदि पंचायत्‌ समिति इस 
अनुदान के केवल एक या दो स्थानान्तरित॒ कायेक्रमों को लेगी तो पंचायत 
समिति द्वारा दिया जाने वाला योगदान साठ प्रतिशत के स्थान पर पच्चहृत्तर 
प्रतिशत होगा । इसका मुख्य उद्देश्य नए कार्यक्रमों को लेने के लिए पंचायत 
समिति को प्रोत्साहित करना तथा.पंचायतों के लिए आय के कुछ साधन विक- 
सित करना था । सन्‌ १६६१-६२ में इस कार्यक्रम का ३२.२० लाख रुपया 
पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। इस योजना में साठ प्रतिशत या 
पच्चहत्तर प्रतिशत योगदान की जो शर्ते रखी गई थी वह भत्यन्त कठिन सिद्ध 
हुई । पंचायत समितियों की इन स्थानान्तरित योजनाओं के अन्तर्गत जो घन 
सौंपा गया उसके बारे में उन्हें बहुत कम स्वेच्छापूर्णा अधिकार दिए गए । 
पंचापत समितियों को सामुदायिक विकास योजना के संबंघ में कुछ स्वेच्छापूर्णो 
अधिकार हैं किन्तु वे भी अत्शन्‍्त सीमित हैं । दूसरे शब्दों में पंचायत समितियों 
को कैवल उसी धन के संबंध में स्वेच्छायूर्ण शक्तियां हैं जिसे वह श्रपने साधनों 
द्वारा स्वयं एकत्रित करती है । सादिकअली समिति का विचार था कि स्वयं 
के साधनों से पंचायत समिति की आय यद्यपि बढ़ रही है किन्तु यह पर्याप्त 
नहीं है । 

| पंचायतों की झ्राय के स्रोत मुख्य रूप से ये हैं--२० पैसे प्रति व्यक्ति 
के हिसाब से दिये जाने वाला सरकारी 5 जो कि अधिक से अधिक चार 
सौ रुपये तक हो सकता है । दूसरे, करों से प्राप्त आय, तीसरे, मवेशी तालाबों 
से प्राप्त आय, चौथे, प्रशासकीय मामलों में किए गए दण्ड, पांचवे, दा गई 
सेवाओं की फीस, छठे, चारागाह भूमि से प्राप्त आय, सातव, भूमि के अस्थायी 
उपयोग की फीस, आठवें, पंचायतों को मिले हुए तालाबों से लिया गया सिचाई 
शुल्क, नवें, मछलियों के ठेके से प्राप्त आय, दसवें, आबादी भूमि को बिक्री से 
आय । प्रत्येक पंचायत को १५ बीघा जमीन दी गई है जिसका विकास एवं 
उपयोग पंचायत जिस तरह चाहे, कर सकती है। ऊुचेक हे हक रा 
सामान्य भूमि से अच्छी भ्रामदनी कर लेती ह। जिस पंचायत क 0 ० 
पूंचों मेंसे अस्सी प्रतिशत का चुनाव सर्वेसम्मत्ि से हांता 29 2०2 का 
जनसंख्या के पच्चीस पैसे भ्रति व्यक्ति के हिसाव से अतिरिक्त प्रनुदान द। 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३३१ 


्‌ 


सरकार द्वारा दिया जाएगा । राजस्थान में श्रनेक पंचायतें इससे लाभान्वित हो 
रही हैं । ४ रा 

पंचायती राज संस्थायें श्रपने कार्य संचालन के लिये जो घन प्राप्त 
करती हैं वह जिन खोतों से ग्राता है वे हैं--कर, फीस तथा जुर्माना, गैर कर 
वाला राजस्व, दान, अंशदान, सहायता अनुदान एवं कर्ज आदि।॥ इन सभी 
वित्तीय स्रोतों के बारे में कुछ अधिक व्यापक रूप से श्रध्ययत करना उपयोगी 
रहेगा ॥ 

(&) करों से प्राप्त श्राय (१96 द्राएणा6 शाणा प४5९४) --पंचा- 
यत समितियों एवं पंचायतों को कर लगाने की शक्ति सौंपी गई है ताकि वे 
अपने विभिन्न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने के लिए यथोचित धन प्राप्त कर 
सकें । जिला परिषदों को कर लगाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । पंचायत 
समिति तथा पंच,यत के हाथों में जितने भी कर दिए गए हैं उनमें से कोई भी 
अनिवार्य नहीं हैं । वे समी स्वेच्छा पर आधारित हैं । पंचायत द्वारा जो कर 
लगाये जा सकते हैं उनमें ग्रहकर प्रमुख है । इसके अतिरिक्त पशुओं एवं सामान 
पर कर. कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त वाहनों के अतिरिक्त वाहनों पर कर, तीर्थ 
स्थान पर कर, पीने के पानी के प्रसारण का प्रबन्ध व्यापारिक फसल पर कर 
तथा प्रन्य कर जिनको सरकार की स्वीकृति से केवल व्यवस्थापिका ही लगा 
सकती है । पंचायत यदि सामान्‍य उपयोगित, की कोई चीज अपने क्षेत्र में बन- 
बाना चाहे तो गांव के समी वयस्कों पर विशेष ब.र लगा सकती है । 

पंचायत समिति को जिन विषयों पर कर लगाने का श्रधिकार प्राप्त 
है वे हैं--उयवसाय, व्यापार कार्य तथा उद्योगों पर कर, प्राथमिक शिक्षा का 
कर, मेलों पर कर इत्यादि । 

पचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा लगाये जाने वाले कर क्योंकि 
श्रनिवार्य नहीं होते अत: ये संस्थायें बहुधा करों को लगाने में श्रागा-पीछा 
देखती रहती हैं कर लगाने में इन सस्थाओं की उदासीनता का कारण संभवत: 
यह है कि इनके सदस्य मतदातागश्रों के अत्यन्त निच्टस्थ होते हैं। इनके प्रघि- 
कारियों को यह डर रहता है कि वहीं मतदाता नाराज न हो जाये । कर न 
लगाने क' एक ग्रग्य कारण यह हो सकता है कि वे लगाये गये करों के अनु- 
सार शझधयद विकास कार्य न कर पाये और इसलिए जनता द्वारा उनका विरोघ 
किया जप्ये । करारोपण सर्देव ही एक अप्रसन्नतापूर्ण कार्य होता है और जनता 
इसके प्रति कमी भी समययंनपूर्ण रणौया नहीं अपनाती । फिर भी यदि लोगों को 
यह पता चल जाये तथा विश्वास हो जाये कि दिये गये करों का कुछ लाभ 
उनको भी अवश्य ही मिल जायेगा तो उनके प्रति किया जाने वाला विरोध 
वाम हो ज-येगा । पंचायत समिति एवं पंचायतों को कर लगाने में जो 5 चऊफ 
रहती है उसे दूर करने के लिए सादिकअली समिति ने यह सिफाश्शि की कि 
कुछ कारों को झनिवाय बना देना चाहिये तथा कर लगाने वालो सच्चा को दूर 
रहना चाहिये | इम व्यवस्था के परिणामस्वरूप इन संस्थाओं की आय बढ़ 
जायेगी तथा वे कर लगाने के कंकट से भी बच जायेंगी। यह सभी क्षोत्रों में 
एकरूपता को स्थापना करेगी । एकरूपता के अमाव में लगाये गये किसी भी 
कर का पंचायत या पंचायत समिति के क्षेत्र की जनता द्वारा यह कह कर 
विरोध किया जायेगा कि यह कर श्रन्य किसी मी क्षेत्र में नहीं लगे हुए हैं । 


लॉ 


३३२ भारत में स्थानीय लोक प्रशात्तन 


यहां पंचायत संस्थाओं द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न करों का कुछ 
पे से अध्ययन किया जाना उपयोगी रहेगा। ये मुख्य कर निम्न 
प्रकार हैं--- 


१. गृह कर (005९८ 785)--यह कर बने हुये मकान, उसके पास 
की भूमि पश्रथवा मकान बनने के लिए भूमि पर लगाया जाता है । गृह कर को 
भी दो रूपों में देखा जा सकता हैँ जिनके बीच मूल्यांकन की दृष्टि से कुछ भेद 
है | प्रथम रूप है सामान्य कर; दूसरा है प्रदान की गई सेवाध्यों पर कर । 
सामान्य ग़रहकर को पंचायतों की आय का एक भुख्य स्रोत माना जाता है। 
इसे लगाते समय कई बार्तों को ध्यान में रखा जाता है, उदाहरण के लिए 
सम्पत्ति की लागत एवं उसका वास्तविक मूल्य तथा कुल मकान का वास्तविक 
या सम्भावित किराया | वैसे देहाती क्षेत्रों में लोग प्रायः स्वयं के ही घरों में 
रहते हैं तथा वहां किरायेदारों की समस्या ही नहीं रहती । घर का मूल्य 
झंकना भी कोई सरल कार्य नहीं है क्‍योंकि गांवों में मी समय के साथ-साथ 
ज्यों-ज्यों जीवनस्तर बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों घरों भें जीवन की सुविधायें भी 
बढती जा रही हैं। घर के अलावा श्रन्य भवनों को-किराये क़ी दृष्टि से 
आंका जा सकता है । दुकानों, गोदांमों भ्रादि का प्रयोग किरायेदारों द्वारा भी 
किया जाता है | किन्तु किराये की घास्तविंक मात्रा जानना भी एक समस्या 
है ओर इस सम्बंध में भी पर्याप्त धोखा किया जा सकता है! 


जब भवनों पर कर लगाया जाये तो कुछ मूल बातों से प्रेरित होने 
को कहा जाता है । यह बताया जाता है कि कीमती इमारतों पर. कर निधरिण 
करते समय कर की दर में रियायत की जानी चाहिए। दूसरे, कर की दरे 
लोचशील हों श्रर्थात्‌ ज्यों ही मवन का मूल्य बढ़ जाये त्यों-ही उसके कर की 
मात्रा भी बढ़ा दी जाये | तीसरे, कर की दर को मूल्य के श्रनुपात में रखा 
जाना चाहिए । कई लोग इन कथनों की न्‍्यायोचितता के बारे में सदेह करते 
हैं। उनका मत है कि प्रथम बात को मानने का अर्थ होगा घनी लोगों पर कर 
कम लगाना, जिंत पर कि श्रधिक कर लगाना चाहिए था । दूसरे मत के सम्बंध 
में यह कहा जाता है कि इससे वे व्यक्ति बुरी तरह प्रमावित होंगे जो कि 
केवल मकान किराये को ही अपनी जीविका का साधन मानकर चलते हैं । 

सामान्यतः कुछ भवनों पर पंचायती-राज-संस्थाप्रों द्वारा कर नहीं 
लगाये जाते । इस प्रकार घर्ंशाला, सराय, पुस्तकालय, पाठशाला, शफ लावा, 
वाचनालय एवं धर्मार्थ उपयोग में लाये जाने वाले मवन ग्रादि को कर से मुक्ति 
प्रदान कर दी जाती है । करमुक्त भवनों के किसी मी मांग से किराया अजित 
नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त पंचायत या पंडायत समित क्षेत्र 
में स्थित राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी मबन पर भी कर नहीं 
लगाया जायेगा । इन भवनों के बारे में नीति यह श्रपनायी जाती है कि 
जितना कर मुक्त किया गया है, उतना कर सम्बंधित सरकार द्वारा अनुदान के 
हुप में प्रदात कर दिया जाना चाहिए | कर मुक्त मवनों से भी सेवा सम्बंधा 
क्र अवश्य. लिया जायेगा । 

लगाया गया गृह-कर असल में किरायेदार द्वारा ही प्रदान किया जाता 
है क्योंकि ज्योंही यह कर लगता है त्योंही किराये की दर भी वढ़ादा जाती 
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है । जिस मबन में किरायेदार ही..नहीं होता वहां इसे चुकाने का दायित्व| ग्रह- 
स्वामी पर ही शभाता है | ग्रहकर निश्चित करने से पूर्व पहले क्षेत्र के भवनों 
की एक सूची तैयार की जाती है । इस सूची में मकान का पुरा विवरण रहता 
है श्र्थात्‌ उसका आकार, कमरे, रूप, बनावट की स्थिति, आंका गया मूल्य, 
कर के रूप में लगाई जाने वाली. रकम आदि-श्रादि । इस सूची को सूचना- 
पट पर लगाने एवं प्रचारित करने के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर जो भी 
ऐतराज हो वे सत्ता के पास आजाने चाहिएं। किये गये ऐतराजों पर विचार 
किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाये तो सूची-सुधार भी किया जा 
सकता है । कर की वसूली इस सूची में दिये गये विवरण के क्राधार पर की 
जानी चाहिए । स्थानीय वित्त जांच समिति, १६९५१ के प्रतिवेदन में यह कहा 
गया था कि सम्पत्ति का मूल्यांकन एक अत्यन्त ही जटिल प्रइनः है जिस पर 
आसानी से निर्णय नहीं किया जा सकता । इस काये को करने के लिए एक 
अलग से ही विशेषज्ञों का निकाय होना चाहिए । आंके गये मल्य पर प्रमावित 

व्यक्ति को कापत्ति. करने का अधिकार दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक 

समभा जाये तो इस प्रकार के विवादों को.सुलभाने के लिए. एक न्यायालय भी 

स्थापित कर दिया जाये । पर्याप्त अम्यास एवं प्रशिक्षण के बाद ही पंचायत 

अधिकारियों को मूल्यांकन का कार्य दिया जाना चाहिए । 


ग्रह कर का एक अन्य प्राघार भ्रदान की गई सेवायें होता है । सेवा- 
शुल्क के भ्रन्त्गंत पंचायत एवं पंचायंत समितियों द्वारा क्षेत्रीय निवासियों पर 
उन सेवाग्रों के बदले में कर लगाया जायेगा जिनका -प्रबन्ध करने में इन 
संस्थाश्रों को समय, शक्ति एवं घन का व्यय करना पड़ता है। एक सम्पत्ति का 
मूल्य जितना भ्रधिक होता है उतना ही भ्रधिक उस पर सेवा-शुल्क लगाया 
जाता है । इसका कारण यह है कि अधिक भूल्य वाले भवन दवा 
इन सेवाओं का उपयोग श्रधिक किया जायेगा और इसलिए उनको अधिक हि 
देना चाहिए। इस प्रकार की सेत्राओं में जल प्रदाय, रोशनी, मल-वहन जल 
निकास, सड़कों की रचना एवं देखभाल आदि मुख्य हैं। सेवा-शुल्क न 
संस्थाओं के राजस्व का कोई प्रमुख साधन नहीं है। इसका प्रमुख लक्ष्य तो 
यह होता है कि इस दृष्टि से इन संस्थाग्रों को अःत्मनिर्मेर बना दिया जाये तथा 
ये जो भी खर्चा इन सेवाओं के प्रवन्ध में उठाती हैं वह कर के- रूप भें न 
प्राप्त हो जाये | यदि ये कर न लगाये जायें तो पंचायती-राज-सस्थाओं को 
कर्जे के श्राधार पर सब कार्य करने होंगे श्रौर एक स्थिति ऐसी आ्रायेगी 
जब कि कर्जे के मार से उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जायेगी । 

ग्रह कर के सम्बध में यह कहा जाता है कि इस श्रकार के करों की 
अदायगी करदाता आसानी से कर देता है क्योंकि यह्‌ कर ऐसे व्यक्ति पर 
लगाय, जाता हैं जिसकी कुछ सामथ्ये है तथा जो कर की मद को देने में अधिक 
कठिनाई का श्रनुमव न करे । 

गृह कर के सम्बंध में विचार करते हुए सादिक अली समिति ने अपना 
मत प्रकट किया है । समिति का कहना है कि गृह कर का स्थानीय महत्त्व होता 
है भ्रत: यह पंचायतों द्वारा लगाया जाना चाहिए । सादिक श्ली समिति, 
पंचायती राज वित्त पर समिति की इस सिफारिश से सहमत नहीं थी कि 
गृह कर को झनिवाये बना दिया जाये । यद्यपि वित्त समिति द्वारा दिये गये तक 
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श्रत्यन्त प्रमावपुर्ण थे किन्तु श्राथिक स्थिति की विभिन्नता एवं रचना के 
मापदण्ड के भेदों के श्राधार प्र, उसका सुझांव माननीय न था । सादिक अली 
समिति का कहना था कि गृह ' कर पूजीगंत मूल्य (0४90श एश७०) के 
भ्राधार पर लिया जाना चाहिए । ग्रहकर की अधिक से अधिक एवं कम से कम 
दर निर्धारित कर देनी चाहिए । जब एक पंचायत द्वारा ग्रह कर प्रारम्म कर 
दिया जाये तो इससे किसी को. मुक्त न रखा जाये क्‍योंकि इसकी कम से कम 
दर इतनी कम है कि .प्रत्येक भृहस्वाभी दे सकता है। 

२. कृषि-सूमि पर कर (75 ०७. बल्लांटगाप्ा8| शा0)--यह कर 
अंग्रेजी शासन काल में भी प्रचलित था जबकि इसको केन्द्रीय एव प्रान्तीय 
सरकारों के लिए राज्यों में वसूल किया जाता था । आज यह केवल राज्य एवं 
स्थानीय संस्थाओं को ही प्रदान किया जाता है। भू-राजस्व का एक निश्चित 
भागपंचायत संमितियों एवं पंचायतों को प्रदान किया जाता है। इस भ्रथे में इसे 
प्राय: उपकर भी कह दिया जाता है । जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद 
भूमि का स्वामी कृषक होता है श्रौर इसलिए. इस उपकर का भार उसी को 
वहन करना होता है । भू-राजस्व की वसूली .का कार्य पंचायतों को सौंपने के 
संम्बध में भी कभी-कभी प्रश्त किया जाता है तथा कहा जाता है कि इनकी 
बढ़ती हुई कार्यकुशलता के संदर्भ में यदि यह उत्तरदायित्व भी इनको सौंप दिया 
जाये तो गलत्त बात नहीं होगी। इससे इन संस्थाओं को जो कमीशन प्राप्त 
होगा वह उनकी क्राय में वृद्धि करने के लिए उपयोगी रहेगा; साथ ही कर- 
दाताओं को भी इससे सुविधा हो जायेगी । इस व्यवस्था के भ्रपने खतरे भी 
हैं। यदि संग्रह में जरा भी ढील कर दी गई तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं) 

|: सम्पत्ति फे हस्तांतरण पर कर (795 ०णा धश्रा४ णिपव्ाण ० 
एए्‌थाए ]--अत्रल सम्पत्ति का जब हस्तांतरण किया जाता है तो उत्त पर 
लगाया गया सुद्रांकन शुल्क सामान्यतः राज्य. सरकार को प्रदान किया जाता 
है । इस शुल्क के साथ ही एक अधिकार भी वसूल किया जाता है जो कि पंचा- 
थती राज संस्थाओं की श्रामदनी का स्रोत है। जब सम्पत्ति के हस्तांतरण कंसमय 
पंजीकरण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का पंजीकरण किया जाता है तो वह राज्य 
शुल्क वसूल करते समय अधिकार को मी प्राप्त कर निता है। यह राधि 
अऔैमासिक रूप से स्थानीय निकायों को कुछ कमीशन का प्रतिशत कीटने के वाद 
सौंर दी जाती है । ५ शिन 

४. चगी (0८6०) --चु गीकर पंचायतों के 2 हा एक महत्व- 
पूर्ण स्रोत है। यही कारण है कि समय-समय पर विभिन्न वस्तुप्रों को व्‌ गी- 
कर वाली सूची में जोड़ दिया जाता है, साथ ही इसकी दरों में मा 
वड्ि की प्रवत्ति है। चुगीकर के संग्रह एवं प्रवन्व में रहते वाले दोप का 
कठिनाइयों के कारण इसमें बहुत झनियमिततायें वरती णाती हैँ तथा हम 
चार होता है ! चु गीकर में वापसी का प्रावधान रहता है। इस कर प्र के 
की व्यवस्था को यदि समाप्त कर दिया जाये तो स्थिति में ठुछ ठग: ई 
सकता है। किन्तु ऐसा करने से पर्व कुछ श्रन्य कदम भी उठने होगे है 
सीमा में घसते ही प्रयोग, उपमोग या विक्रय वाली वस्तुओं को कप के क 
कर दिया जाए ताकि पहले वर्ग की चीजों पर कर ले लिया जाये ली 
वर्ग को कर मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार प्रतिदान की समस्या हा “5 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३३५ 


होगी । फिर भी ऐसी वस्तुओं केः बारे में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्त हो 
सकती है जो कि कुछ समय बाद वापस भेज दिये जाते हैं ।इस कठिनाई से 
छुटकारा पाने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि यदि वस्तुएं एक निर्धा- 
रित समय में न हटाई गई तो उनको प्रयोग, उपभोग या विक्रय के लिए ही 
समझा जयेग। श्लौर उत पर करें लिया जायेगा। चुगीकर .एवं. सीमाकर 
दोनों ही बहुत पहले से श्रालोचना के विषय रहे हैं। इनकी आलोचना का 
मुख्य आधार प्रशासनिक सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। जिन 048 वस्तुओं पर 
यह कर लगाया जाता है उनके बाजार-माव अधिक हो जाते. हैं मौर उन 
वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। सरकार के सामने  मुल्य-वृद्धि, की एक नई 
समस्या उठ खड़ी होती है । 


चुणी कर को पंचायत के लिए अनिवार्य माना गया है। पंचायत की 
सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायत द्वारा उन रास्तों की घोषणा कर दी 
जाती है जिनमें होकर चुगी योग्य माल या मवेशी सीमा में प्रवेश कर सकें । 
इसके अतिरिक्त पंचायतें श्रावश्यकतानुसार चुगी चौकियां स्थापित करती हैं 
जिनके हारा कर वसूल किया जाता. है । चुगी का भुगतान चौकी-पर अथवा 
इस प्रयोजनार्थ निश्चित किये हुए. अन्य स्थान पर होगा अन्यथा पंचायत 
कायलिय में होगा। सामान्यतः जो व्यक्ति क रनहीं देता या न देनेको उक्ससाता है 
या धोका देने का प्रथत्त करता है उसको अर्थ-दण्ड देने की व्यवस्था 'है' जिसकी 
मात्रा चुगी से कई शुनी होती है । कई वस्तुओं को चु गीकर से मुक्त मी रखा 
जाता हैं; उदाहरण के लिए “गोबर, ईबन, वास, चारा तथा 'कटी हुई 
क्राड़ियों का सिर पर बोझ । दूपरे, ऐसए माल जिस पर देय चगी एक पैसे 
से कम हो । तीसरे, सेना, पुलिस या राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी 
विभाग के प्रयोग के लिए हथियार | चौथे, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लाया 


गया माल । पांचवें, पंचायत क्षेत्र में निर्मित अयव( उत्पादित सामान । छठे, 
व्यक्तिगत या घरेलू सामान णो परचायत-द्षेत्र में तिकास के लिए मंगाया गया 
हो । सातवें, पहनने के कपड़े, बर्तन, 


; फर्नीचर एवं भोजन का सामान जो कि 
बारात का हो । हट - 


... _ चगीकर के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखन उपयोगी है; 
जैसे, चु गौ कर को वस्तुओं के माप-तौल के आधार पर लिया जाना चाहिए 
न वि. उनके मूल्य के अनुपात से, क्योंकि इस व्यवस्था में समय अधिक लगता 
है प्रोर परेशानी भी अधिक होती है । दूसरे, चुगी लगने वाली वस्तुओं एवं 
उनकी दर्रो की एक आदणे सूची तैयार की जानी चाहिए । दूध, साम आदि 
वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए । तीमरे, चुगीकर के संग्रह का कार्य 
केवल वार्मचारियों के मरोसे नहीं छोड़ देवा चाहिए, उस पर उच्चाधिकारियों 
का पर्याप्त नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि अ्रष्टाचार को रोका जा पक्के 
और जनता को अधिक सुविधा दो जा सके | चौथे, दैनिक आ्रावश्यकता की 
चीजे जेसे, झनाज ग्रादि पर कर नहीं लगाना चाहिए इन पर, तो राज्य 
सरदगर द्वारा प्रतिदंध लगाना चाहिए । पांचवें, गोदाम आदि की सुविधा 
प्रदाद करके रास्ते से निकलने वाली वस्तुओं पर कर न लिया जाय । इससे 


प्र तदेशीय व्यापार एवं जन-साधारण को असुविधा होती है । 
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सादिरु अली समिति के फथनानुसार चुंगी. लगाने तथा उगाहने की 
शक्ति केवल नगर पंचायतों फो दी जानी चाहिए। जहां तक ग्राम पंचायतों 
का सम्बन्ध है उनको इस प्रकार की शक्ति न दी जाए । असल में अनेक ग्राम- 
पंचायतों में यह कर महत्वपूरों रूप से आमदनी का साधन नहीं बनेगा । यहां 
तक कि तगर पंचायतों में भी इसे ऐच्छिक होना. चाहिए न कि कषनिवायें 
पता ऊुछ वस्तुओं को जैसे, नमक, ग्रुड़, मिद्ठी का तेल आदि वस्तुमों का जिल्हें 
कि घरेलू उपयोग के' लिए लाया जाए इस कर से मुक्त रखना चाहिए । 


५. गाड़ी-कर--गांवों भें यातायात की सुविधाएं बहुत कम हैं प्ताथ 
ही कच्ची सड़क, रेतीजे मैदान, ऊची-नीची खाइयां जो कि हमारे गांवों के 
मानचित्र की विशेषताएं हैं,वे स्वयं व्यक्तियों के आवागमन पर रोक 
लगाती हैं। जहां कहीं पक्की सड़कें बनाई गई हैं अथवा कच्चा रास्ता साफ 
किया गया है वहां से रास्तों या सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों पर कर 
लगाने की व्यवस्था की गई है ताकि उनका लाभ उठाने वाले लोग पंचायती 
राज संस्थाओं को वित्तीय योगदान कर सके | यह कर गाड़ियों के अतिरिक्त 
श्रन्य वाहनों पर भी लगाया जा सकता है जो कि कृषि कार्य में नहीं आते । 
ऐसे बाहनों में साईकिल, घोड़ा गाड़ी आदि को ले सकते हैं। पंचायतों के पास 
ऐसे दाहनों की सूची रहती है प्लौर इनके स्वामियों तथा उपमभोक्ताबों का नाम 
भी सिदिष्ट रहता है. इन वाहनों को प्राप्त करने के पंद्रहु दिन के भीतर 
प्राप्तकर्ता को चाहिए कि वह इसके सम्बन्ध में पंचायत कार्यालय को सूचना 
दे और पंचायत इस सूचना के आधार पर अपनी सूची में समय समय पर 
परिवतेन करती रहे | गाड़ी कर का भुगतान प्रतिवर्ष अ्रग्रिम रूप से किया 
जायेगा और पच्रायत एक लाइसेन्स प्रदान करके उस समय के लिए गाड़ी के 
रखते तथा प्रयोग करने की श्रनुमति दे देगी । कर का भुगतान न होने की दशा 
में गाड़ी को जब्त किया जा सकता है और यदि एक निश्चित समय तक कर 
नहीं प्रदान किया जाता है तो उत्त गाडी को बेचकर, कर वसूल कर लिया 
जायेगा । यदि निश्चित अवधि में या विक्रय से पूर्ण गाड़ी का स्वामी श्राकर 
प्राथेना करे और दण्ड अदा करदे तो गाडी लौटायी जा सकती है । 

जिन गाड़ियों पर यह कर नहीं लगेगा वे हैं, मोटर गाडी, कृषि प्रयो- 
जनाथे काम में आने वालो गाडी, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आने वाली 
केद्रीय या राज्य सरकार की गाडी एवं पंचायत की गाडी । ॒ 

६. वाशिज्यिक फसलों पर कर---सामान्यत : भू-राजस्थ को राज्य 
सरकार द्वारा वसूल क्रिया जाता है फिर भी कई प्रकार की 200 
पर पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार होता है उदाहरण के रे 
मिर्ण, मगफली, जीरा, गन्ना, रई आदि | ऐसी वस्तुओं के उत्तादन है 
करने से कम से कम एक माह पूर्ण या जितना समय निर्धारित किया का 
समय में पंचायत के पास एक विवरण पंजिका भेजकर उसे सूचित मा 
जाता चाहिए । इस विवरण पंजिका में भूमि की स्थिति,क्षेत्रफल,फसल की पहला 
काश्तकार का नाम, निवास स्थान आदि होगा। पूरी तरह लिया 
करने के वाद जितनी आवश्यक समक्की जायेगी, कर की रा 22280 
कर दी जावेगी । यदि श्राकृतिक प्रकोप अ्ववा अत्य 2 हर मे 

वश फसल अच्छी हुई हो तो झावश्यक जांच के बाद लिवारित हें: 


न्््ि 


स्थानीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था ३३७ 


उचित कमी की जा सकती है। यह कर कृषक द्वारा दिया जाता है और 
आपका - परिस्थितियों वर, इस कर को देने के लिए उत्तरदायी 
रहता है । रा के 

७. नौ-घाट फर---किसी नदी या बड़े तालाब के घाट पर कि 
लगाने के संबंध में स्थानीय संस्थाओं द्वारा शुह़क: लिया जाता हैं और - इसके 
बदले में स्थानीय संस्था उस घाट को भली-मांति रखने का कार्य करती है ॥ 
इसकी वसूली के लिए था तो घाट पर चौकी स्थापित करदी जाती है अथवा 
साम्ृहिक आधार पर इसकी वसूली की जाती है । प्रत्येक नौका के स्वामी से 
इसकी वसूली की जा-सकती है । 


८. राह फर--इस प्रकार का कर रास्ते का प्रयोग करने के लिए 
गाड़ियों एवं जानवरों पर लगाया जाता है। यह कर इसलिए लगाया 
जाता है ताकि रास्ते के निर्माण एवं देखरेख में होने चाले व्ययकों चसूल किया 
जा सके । यह कर चुगी एवं सीमा कर का पूरक तथः गाड़ी कर का एक भाग 
है । सड़कों पर किए गए व्यय संबंधी भार भी इसमें आ जाते हैं ।.0. 


६. विज्ञापन कर--समाचार पत्रों के अतिरिक्त जो विज्ञापन किये 
जाते हैं उन पर स्थानीय सस्थाओं द्वारा कर लगाया' जा सकता है-। गड़े हुए 
खम्मों पर या सूचना पट्टों पर जो विज्ञापन किए जाते हैं इनसे सम्बन्धित कर 
पंचायतें लेती हैं जो विज्ञापन सरकारी भ्रथवा निजी स्थान पर निर्मित, प्रदर्शित 
'या स्थापित किया जाता है उस पर मी कर लिया जायेगा | इस प्रकार के 
करों का यद्यपि प्रत्यक्ष मार विज्ञापन देने वाले पर पड़ता है किन्तु व्यापारिक- 
व्यय एवं उत्पादन सबंधी व्यय का भाग बन कर इसकी वसुली उपभोक्ताशरों से 
मी की जा सकती है ।$ * मा *ः 

१०. परिस्यिति एवं सम्पत्ति पर फर--व्यक्तियों पर लगाये जाने वाले 
करों में यह कर श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसे भूमि एवं ग्रह कर के स्थान पर 
लगाया जाता है । कमी-करमी यह ग्ृह-कर का अनुपुरक भी समझा जाता है । 
यह कर, करदाता की श्राय, उसकी सामाजिक स्थित्ति, परिवार की मात्रा, 
स्थानीय क्षेत्र में सम्पत्ति तथा स्थानीय क्षत्र की सेवाश्रों के . लाम से संबंधित 
है । कुल मिलाकर यह सम्पत्ति एवं व्यवसाय-कर का योग है।। इस कर में 
वर्ती जाने वालो असमानता को आलोचना का विपय बनाया जाता है। यह 
वहा जाता है कि इस प्रकार के कर में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ पक्षपात्त 
पंप सम्भावना रहती है जौर गरीवों पर कर-मार अधिक बढ़ने का खतरा 
ग्हता हू । प हट : 


११. व्यापार, श्राजीविका, व्यवसाय एवं उद्योगों पर कर--यह कर 
झ्रायकर से मिलता-जुलता सा है। इस ब.र के निर्धारण के लिए व्यक्तियों एवं 
ब्पवसायों को अनेक श्र णियों में विमतत कर दिया जाता है तथा श्रेणी के 
झाधार पर ही उसकी दरें लगाई जाती हैं | कई एक संस्थाएं तो घरेलू सेवकों 

पर कर लगा कर के गृह स्वामियों से उसे वसूल करती हैं । इस प्रकार के करों 
दा मार समाज के समस्त वर्गों पर उनकी कर्दाय शक्ति के अनुपात में प्रमामी 
गति से बढ़ता है । एक निर्वारित न्यूनतम सीमा तक की आय फो कर से मूक 
रखा गया है, तथा संविधान की घारा २७६ के अनुसार इसको अधिकतम 
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सीमा २४५० रु. ह वाधपिक रखी गई है । राज्य सरकार हारा 
है कर कर की छुट 
जा सकती है । ह् 3 30403 


शत (8) शआाय के श्रन्य जनोत [0झ॥७ 50ग्राए०७ ण॑ 7९0078 ]|---मारत 
के गांवों की हालत अत्यन्त पिछड़ी हुई है। यहां के निवासियों की आधिक 
स्थिति एवं रहन-सहन के नि स्तर को देखते हुए ग्राम पंचायतें उनके विकास 
की विभिन्न योजनाएं बनाती हैं । ग्राम पंचायत में बहुमत द्वारा एक संकल्प 
पास करके पचायत क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिता के क्रिसी निर्माण-कार्य को 
प्रारस किया जा सकता है। ऐसा निर्माण कार्य प्रारस करते समय पंचायत्त को 
यह अधिकार मिल जाता है कि वह प्रत्येक बयस्क के शारीरिक श्रम को आव- 
श्यक बता दे । शारीरिक या मानसिक स्थिति से कमजोर एवं असमर्थ व्यक्तियों 
को इस प्रकार के कार्य से सुक्‍्त किया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति शारी- 
रिक श्रमदान न देना- चाहे तो उसे कर-दान के रूप सें इस कमी को पूरा 
करना होगा। ह 


पंचायतों को कांजी-होस से भी पर्याप्त आय मिलती है जिसका कि वे 
अपने राजस्व की वृद्धि में उपयोग करती हैं । यदि किसी निजी पालसुउशु हारा 
किसी की व्यक्तिगत भूमि अथवा फसल के खेत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके 
उसे नुकसान पहुंचाथा गया है अथवा यह सार्वजनिक सड़कों, मनोरंजन के 
स्थातों, नहरों, बांधों श्रादि पर मटकता हुआ पाया यथा है तो उसे कांजी-होस 
में बंद किया जा सकता है | वहां उत्ते मरख-पोषण का व्यय पंचायत द्वारा 
उठाया जाता है और यदि एक निश्चित समय तक उसका स्वामी उसे छुड़ाकर 
न ले जाय तो वह नीलाम कर दिया जाता है। कांजी-होस से प्राप्त होने वाली 
ग्राय के तीन तरीके हैं--या तो पशु के स्वामी पर दण्ड के रूप में घन की कुछ 
मात्रा निश्चित की जा सकती है या उससे पशुओं को खिलाने-पिलाने में व्यव 
की गई राशि मी वसूल की जा सकेगी अ्रथवा जानवरों को बेचने में जो 
समय, श्रम एवं खर्चा हुआ वह भी वसूल किया जा सकेता है । 

भेले एवं त्यौहारों से भी पंचायती राज संस्थाओ्रों को कुछ आझाय हो 
जाती है | पंचायतों द्वारा मेले एव त्यौहार से सम्बन्धित उत्सवों को मनाने 
का स्थान नियत कर दिया जाता है और उस स्थाच का उपयोग करने बातों 
से यहे कर लेती है। उस स्थान की सीमा में प्रवेश एन निष्कासन की जांच 
के लिए अलग से एक संस्था निर्धारित कर दी जाती है । इस संस्था द्वारा जंव 
स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तभी किसी विक्रेता या सौदागर को मेले की 
सीमा में प्रवेश पाने दिया जाता है । पशु-मेलों में जो पशुओं की खरीददारी 
करते हैं वे लोग शुल्क देने के बाद खरीद को पंजीकृत कराते हैं और स्वानगा 
की रसीद प्राप्त करते हैं। इस रसीद के आधार पर ही उनको वहर निकलते 
की अनुमति दी जाती है। ऐसा न होने पे व्यक्ति को निर्धारित जुर्मावा 
चकाना होता है । इस भ्राय के अलावा मेलों में भाने वाली दूकातों से मां 


द्िराया लिया जाता है | कमी-करी पंचायत समितियों द्वारा हाट तग.कर 


भी भय प्राप्त की जा सकती है । 


हा 


पंचायतों की भ्राय का एक भाग न्यायालय घुल्क के रुप में मी हाट 
है| स्याय पंचायत जिन मामलों को सुनती हैँ. तथा दिपदाती हर 
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जप 


मुद्रांक लगाती हैं । 'न्याय पचायत" शब्द से युक्त ये न्यायालय मुद्रांक उपयुक्त 
कीमत पर दिये जाते हैं। इस प्रकार से वसूल किया गया धन पंचायत को 
भेजा जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय पचायत या ग्राम पंचायत की पंजिका, 
पुस्तक या अभिलेख का निरीक्षण या तलाशी करना चाहे तो इस पर निर्धा- 
रित शुल्क लिया जाता है | अविलम्ब निरीक्षण करना हो तो शुल्क की मात्रा 
दुगुनी हो जायेगी । यदि झ्रावेदित निरीक्षण या तलाशी निपिद्ध हो अथवा 
सार्गजनिक हित के विपरीत हो तो अधिकारी इस संबंध में श्राज्ञा प्रदान नहीं 
करता । यदि आवेदित अभिलेख की प्रतिलिपि लेने में भी आवेदक इच्छुक हो 
तो उसे शब्दों के ग्राधार पर झ्रावश्यक शुल्क जमा कराना होगा । 


पचायती राज संस्थाओं की आय के कुछ अन्य छोटे-मोटे साधन भी 
हैं । इनमें कुछ कर, शुल्क एवं अ्र्थ-दण्ड उल्लेखनीय हैं । करों में शुद्ध मोजन 
कर, तेल के इजन पर कर. झागजनी से रक्षा संबंधी कर, मत्स्य कर आदि 
हैं | शुल्कां में श्रनुज्ञ-पत्र शुल्क जेसे मृत जानवरों को खाल एवं हड्डियां एक- 
त्रण, भयंकर एवं घृणास्पद व्यापार, चाय की दुकान या होटल, सार्गजजनिक 
भूमि का उपयोग ग्रामीण आस्थान आदि हैं। श्रर्थ दण्ड में, न्यायालय संबंधी, 
प्रनुझा-पत्र न लेने पर, निेधित वस्तुओं के व्यापार पर श्रथवा किसी नियम 
या भ्रधिनियम के उल्लंघन पर । 

वी स्थानों पर जो कर लगाण्य जाता है वह स्थानीय दृष्टि गे भ्रत्मन्त 
महत्वपूर्ण होता है | तीर्थ स्थानों के केन्द्र विभिन्न स्थानों पर होते हैं तथा थे 
निबाट एवं दूर के लोगों का परयोप्त ध्यान आकपित करते हैं | ऐसे कार्ड एक 
केन्द्र है जा कि एक पंचायत क्षेत्र में स्थित होते हुए भी दूर दूर की जनता को 
अपनी झोर ग्राफपित करते हैं । अतः सादिकअली समिति ने यह सुझाव दिया 
था फि प्रति यर्ष आने वाले तीर्द यात्रियों की सरया के आधार पर तीर्थ*थानों 
वो पंलायसत, प्‌रचायत समिलसि एवं जिला परिषद के बीच वर्गक्षित कर दिया 
जाना चाहिये । इस दर्गेकिरण के झ्ाघार पर की यथोचित संस्था को तीर्थ- 
स्थान सम्दन्धी करे समाने का अधिकार दिया जाये । 


पारों थे: भागीदार [ शीक्षाजए ण॑ पिव४९१ | करों को प्रायती रण 
सस्मायों के छीच गिस प्रवार बाटा जायेगा इस सराम्बन्ध में अभी तक कार्ड 
गपप्ट प्रावधान नहीं # | सादिफ झली समिति का वबिनार था कि यदि बन 
बारो हो सरधादों शे दीच विमागोफ़ल वर दिया जाये तो श्धिक कर छगादी 








के प्रयास थिए जायेगे | समिति ने इस सबंध में कई सुक्ताव प्रस्तुत किये थ । 
प्रथम, उत्ा वर जो पचायत दारा लिया जा स्ट्ा ट्रै कार पूरी तरह पया- 
दत वो हो प्राज छोदा चाहिए । दूसरे, हो कर पंच'यतल समिति द्वारा लगाया 
जाता है एइसायी आय प्रचादत समिति एोक पचायत के छीच ७५,२५४ 4 झघन- 
पात भे बट जानी चाहिये | ठीसरने, जो बर शिला पनि्द द्वारा लिये या हगाय 
छादे दे पचायत, प्रवाधत समिति एश जिला परिषदतीनों ही सम्थाओं मे 
बट जाने चाहिये । इस विभाजन गा अनुपात ३०:३०:४० होगा । हब कर हा 
विमाजन उच्च सम्दा एवं निम्त सस्या &ऋ खीच छिया जा रहा हे हो प्रात 
घन हो निम्न संस्थाओं में दितरिंत करते समय मनर्सख्या का ध्यान सरगश 


३३८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 
सीमा २ हे रु. वापिक रखी गई है । राज्य सरकार द्वारा कर की छट भी दी 
जा सकती है । ० 


हि (7) प्राय के भ्रन्य स्रोत [0५4 8०00० ० पञाटणवा०]--मारत 
के गांवों की हालत अत्यन्त पिछड़ी हुई है । यहां के .निवासियों की गश्राधिक 
स्थिति एवं रहन- सहन के निभ्त स्तर को देखते हुए भ्राम पंचायतें उनके विकास 
की विभिन्न योजनाएं बनाती हैं । ग्राम पंचायत में बहुमत हारा एक संकल्प 
पास करके पचायत क्षेत्र में सावंजनिक उपयोगिता के किसी निर्माण-कार्य को 
प्ररभ किया जा सकता है। ऐसा निर्माण कार्य प्रारम करते समय पंचायत को 
यह अधिकार मिल जाता है कि वह प्रत्येक वयस्क के शारीरिक श्रम को आव- 
श्यक बना दे । शारीरिक या मानसिक स्थिति से कमजोर एवं असमर्थ व्यक्तियों 
को इस प्रकार के कार्य से मुक्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शारी- 
रिक श्रमदात ते देना चाहे तो उसे कर-दान के रूप में इस कमी को पूरा 
करना होगा । 


पंचायतों को कांजी-होस से भी पर्याप्त आय मिलती है जिसका कि वे 
अपने राजस्व की वृद्धि में उपयोग करती हैं । यदि किसी. निजी पालतृपशु द्वारा 
किसी की व्यक्तिगत भूमि श्रथवा फसल के खेत में, अनतधिकृृत रूप से प्रवेश करके 
उसे नुकसान पहुंचाथा गया है अथवा यह सार्वजनिक सड़कों, मनोरंजन के 
स्थानों नहरों, वांधों श्रादि पर भटकता हुआ पाया गया है तो उसे कांजी-होम् 
में बंद किया जा सकता है । वहां उसके भरखणख-पोषण, का व्यय पंचायत द्वारा 
उठाया जाता है और यदि एक निश्चित समय तक उसका स्वामी उसे छुड़ाकर 
न ले जाय तो वह नीलाम कर दिया जाता है। कांजी-होस से प्राप्त होने वाली 
गाय के तीन तरीके हैं--या तो पशु के स्वामी पर दण्ड के रूप में घन की कुछ 
मात्रा निश्चित की जा सकती है या उससे पशुओं को खिलाने-पिलाने में व्यय 
की गई राशि भी वसूल की जा सकेगी श्रथवा जावबरों को बेचने में जो 
समय, श्रम एवं खर्चा हुआ वह भी वसूल किया जा सकता है । 
मेले एवं त्यौहारों से मी पंचायती राज संस्थाओं को कुछ भाव हो 
जाती हैं । पंचायतों द्वारा मेले एवं त्यौहार से सम्बन्धित उत्सवों को मनाते 
का स्थान निमत कर दिया जाता है और उस स्थान का उपयोग करने वालों 
से यह कर लेती है। उस स्थान की सीमा में प्रवेश एगं निष्कासत की जि 
के लिए अलग से एक संस्था निर्धारित कर दी जाती है । इस संस्था द्वारा जब 
स्वीकृति प्रदात कर दी जाती है तभी किसी 04% या सौदागर को मेले की 
सीमा में प्रवेश पाने दिया जाता है। पशु-मेलों जो पशुओं की खरीददारी 
करते हैं वे लोग शुल्क देने के बाद खरीद को पंजीकृत कराते हैं और श्वानगी 
की रसोद प्राप्त करते हैं । इस रसीद के आधार पर ही उनको बाहर निकलते 
की अनुमति दी जाती है। ऐसा ने होने पर हक व्यक्ति को निर्धारित हे 
चकाना होता हैं। इस आय के अलावा मेलों में आने वाली दूंकानों ते मे 
किराया लिया जाता है। कभी-कभी पंचायत समितियों द्वारा हाट लगाकर 
भी आय प्राप्त की जा सकती है । कि 
पंचायतों की आय का एक भाग न्यायालय शुल्क के है में मी होता 
है । न्याय पंचायत जिन मामलों को सुनती हैं. तथा निपदाती हैं उव पर वें 
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मुद्रांक लगाती हैं । न्याय पचायत' शब्द से युक्त ये न्यायालय मुद्रांक उपयुक्त 
कीमत पर दिये जाते हैं। इस प्रकार से वसूल किया गया धन पंचायत को 
भेजा जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत की पंजिका, 
पुस्तक या अ्रभिलेख का निरीक्षण या तलाशी करना चाहे तो इस पर निर्धा- 
रित शुल्क लिया जाता है | अविलम्ब निरीक्षण करना हो तो शुल्क की मात्रा 
दुगुनी हो जायेगी | यदि आ्रावेदित निरीक्षण या तलाशी निषिद्ध हो अथवा 
सार्गजनिक हित के विपरीत हो तो अधिकारी इस संबंध में श्राज्ञा प्रदान नहीं 
करता । यदि आवेदित अभिलेख की प्रतिलिपि लेने में भी आ्रावेदक इच्छुक हो 
तो उसे शब्दों के आधार पर भ्रावश्यक शुल्क जमा कराना होगा । 


पंचायती राज संस्थाओं की आय के कुछ अन्य छूोटे-मोटे साधन भी 
हैं । इनमें कुछ कर, शुल्क एवं अर्थ-दण्ड उल्लेखनीय हैं | करों में शुद्ध मोजन 
कर, तेल के इजन पर कर, आगजनी से रक्षा संबंधी कर, मत्स्य कर आदि 
हैं। शुल्कों में श्रनुज्ञा-पत्र शुल्क जैसे मृत जानवरों की खाल एवं हड्डियां एक- 
रा, मयंकर एवं घृणास्पद व्यापार, चाय की दूकान या होटल, सार्गजनिक 
भूमि का उपयोग ग्रामीण आस्थान थआदि हैं । अ्रर्थ दण्ड में, न्यायालय संबंधी, 
अनुज्ञा-पत्र न लेने पर, निषेधित वस्तुझों के व्यापार पर श्रथवा किसी नियम 
या अधिनियम के उल्लूुंघन पर | 


तीर्थ स्थानों पर जो कर लगाया जाता है वह स्थानीय दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होता है | तीर्थ स्थानों के केन्द्र विभिन्न स्थानों पर होते हैं तथा वे 
निकट एवं दूर के लोगों का पर्याप्त ध्यान श्राकरपित करते हैं । ऐसे कई एक 
केन्द्र हैं जो कि एक पंचायत क्षेत्र में स्थित होते हुए भी दूर-दूर की जनता को 
श्रपनी ओर श्राकपित करते हैं । अतः: सादिकअली समिति ने यह सुझाव दिया 
था कि प्रति वर्ष आने वाले तीर्थ यात्रियों की सख्या के श्राधार पर तीथं॑ल्थानों 
को पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिपद के बीच वर्गक्वित कर दिया 
जाना चाहिये। इस वर्गीकरण के आधार पर ही यथोचित संस्था को तीर्व- 
स्थान सम्बन्धी कर लगाने का अ्रधिकार दिया जाये । 


करों के भागीदार [ आध्ाागए्ट ण॑ 7४5९४ | --करों को पंचायती राज 
सस्थाओं के बीच किस प्रकार बांटा जायेगा इस सम्बन्ध में अमी तक कोई 
स्पष्ट प्रावधान नहीं है । सादिक अली समिति का विचार था कि यदि इन 
करों को संस्थाञ्रों के बीच विमागीकृत कर दिया जाये तो श्रधिक कर उगाही 
के प्रयास किए जायेंगे । समिति ने इस सबंध में कई सुझाव प्रस्तुत किये थे । 
प्रथम, जहां कर को पंचायत द्वारा लिया जा रहा है वह कर पूरी तरह पंचा- 
यत को ही प्राप्त होना चाहिए । दूसरे, जो कर पंचायत समिति द्वारा लगाया 
जाता है उसकी आय पंचायत समिति एगं पचायत के ढखीच ७५.२४ क॑ अनु- 
पात में वंट जानी चाहिये । तीसरे, जो कर जिला परिपद द्वारा लिये या लगाये 
जायें वे पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परियद--तीनों ही संस्थाओं मे 
बंट जाने चाहिये । इस विमाजन का अनुपात ३०:३०:४० होगा । जब कर का 
विभाजन उच्च सस्या एवं निम्न संस्था के वीच किया जा रहा है तो प्राप्त 
घन को निम्न संस्थाओं में वितरित करते समय जनसंख्या का ध्यान रखा 
जाना चाहिये । 
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. 'करारोपण की शक्तियां [707७४  व्चड एरपण्शपंणा [--पंचा- 
यती राज़ सस्थाप्रों से संबंधित कर नीति- के बारे में दो बातों का मुख्य रूप.से 
ध्यान रखना है | प्रथम तो यह कि कर लगाने वाली संस्था दूरस्थ भी हों, जैसे 
कि जिला परिषद है श्रौर दूसरे, इस व्यवस्था में पंचायत समिति. का उत्साह 
एगं पहल की शक्ति भी समाप्त न हो जाये-। पंचायतों को तो कुछ. करों के 
सबंध में पूर्णा सत्ता सौंगी गई है । ने ग्रहकर, वाहुन कर एगे चु गो आदि प्र 
एकाधिकार रखते हैं ।. 0 07 य ष | 

समोर॑जन कर ए॑ भू-राणस्व के साथ कर को आवश्यक बना दिया 
गया है जिसकी मात्रा ५ प्रतिशत होगी.। कई एक करों पर जिला परिषद 
एवं पंचायत समिति को समवर्ती शक्तियां दी गई हैं. ये कर हैं व्यवसाय 
' क्र, स्टाम्प श्रादि पर कर, वाणिज्यिक फसल पर कर, शिक्षा कर, भू-राज॑स्व 
कर आदि । | लक कम हे 
: *+ « जिन करों पर पंचायत समिति एवं .जिला.परिषद, दोनों को ही; समान 
अधिकार है उसे एक ही साथ दोनों निकायों द्वारा नहीं लगाया जा सकता । 
यदि एक कर पंचायत समिति द्वारा लगा दिया गया है और उसी कर को 
जिला परिषद पूरे जिले पर लगा देती है तो पंचायत समिति की दरें उस क्षेत्र 
: पर लागू रहेगी श्रौर उस विशेष पंचायत: समिति क्षेत्र, की उस कर से प्राप्त 
आय पंचायत समिति को ही जायेगी तथा उसका कोई भी भाग. जिला परिषद 
को नहीं दिया जायेगा । सादिकश्रली समिति ने करों की शक्तियों के सम्बन्ध 
में अपनी जो-सिफारिशें प्रस्तुत की हैं वे समिति के परिशिष्ठ एफ में निम्त 
प्रकार वणित की गई हैं.» . : “४८८ ८“ है 
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, करों की उगाही.  [परे्छांइ2तणा ०ण॑ 795०७ ]--करों के सम्बन्ध 
में सबसे अधिक अप्तंतोष॑जनक बात यंह रहती है कि उनको लगा तो दिया 
जाता है किन्तु उगाया नहीं जाता | सादिक श्रली समिति ने अपने अध्ययन 
के आधार पर बताया कि पंचायत संभितियां जो कर लगाती हैं उनमें से 
केवल आधे करों को ही वे उगाह पाती हैं। पंचायतों की स्थिति इससे भी 
- अधिक खराब रहती है। पंचायत संभिति के कंरों-को लेने वाला यन्त्र-राजस्व 
भ्रभिकंरण होता है जबकि पंचांयतें अपने करों की उग्ाही स्वयं ही करती हैं । 
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पंचायती राज संस्थाओं के कर धीमी गति रो क्‍यों उगाहे जाते हैं इसके कारणों 
का उल्लेख सादिक अली समिति द्वारा. किया गया है। स्रमिति के भतानुसार 
ये कारण निम्त प्रकार हैं-- - 

१, करों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया सामान्यतः समर्थनपूर्णा नहीं 
होती, विशेष रूप से उस समय जबकि करों को प्रदान किये गये लाभों के साथ 
जोड़ कर नहीं दिखाया जाता । रे 

. २. कई बार करों का मुल्यांकन गलत रूप में कर दिया जाता है 
परिणामस्वरूप उनकी उगाही में समय लग जाता है । 
| ३.. राजस्व भ्रधिकारी पंचायत समिति के करों को इकट्ठा करने में 
मखि नहीं लेते । 


४. पंचायत के पास कर इकट्ठा करने वाला कोई यंत्र नहीं है। परि- 
णाम स्वरूप पंचायतें या दो अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती भौर 
यदि करना भी चाहती हैं तो पुलिस एवं राजस्व विभाग की सहायता की 
आवश्यकता के कारण नहीं करतीं । 

इन सभी कारणों को दूर करने एवं कुछ विधायी कदम उठाने के 
लिए प्रयास करना परम श्रावश्यक है। यह कहा जाता है कि पंचायत्त समिति 
के श्रधिकारी पंचायत समिति के करों को उगाहने में इसलिए रुचि नहीं लेते 
क्योंकि इसके लिए उतको कोई श्राथिक ल/भ प्राप्त नहीं होता । श्राजकल कर 
उगांहने के लिए पटठवारियों को कुछ कगीशन देने की व्यवस्था की गई हैं ५ 
, बैसे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाये गये करों को राजस्व अभिकरण! 
. द्वारा ही अच्छी प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है। चुगीकर मेलों एवं 

: बाजारों पर कर, तथा तीथ स्थान पर कर श्रादि को उन्हों संस्थाश्रों द्वारा 
उगाया जाना चाहिए जो कि इतको लगायें । कर दाताओों को कर देने के लिए 
प्रोत्साहित करने के हेतु सादिक अली समिति ने. सुझाया था कि जो लोग 
समय पर कर न दें उन पर ५ अतिशत अतिरिक्त दण्ड के रूप में लगा दिया 
जाये अथवा जो समय पर दे दें उनके योग में से ५ प्रतिशत को काट लिया 
जाये । बाद वाला विकल्प अ्रधिक उपयुक्त है । 
भैर-कर राजस्व [पिणा-ग 85 रिशथाए८5 यद्यपि राजस्व एकत्रित 
करने के साधन के रूप में 'कर” एक महत्वपूर्ण तरीका है किन्तु इसकी अपनी 
कुछ सीमायें हैं। अतः यह जरूरी है कि पंचायती राज संस्थात्रों की आय क्षे 
: लिए गैर-कर स्रोतों का विकास किया जाये। पंचायतों, पचायत 40.78 
एबं जिला परिषदों को गैर-कर वाले त्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साईि 
किया जाये । इत संस्थाश्रों को कोई नियमित आमदनी वाला कार्य हक 
करने में पूरी सहायता दी जानी चाहिए । हे सादिक अली समिति ते इस प्रकार 
*.. हे स्रोतों की वृद्धि के लिए कई एक उपायों की सिफारिश की थी । अत 

प्रथम, समिति ने बंताया कि आवादी भूमि की विंक्री से ९285 
राज संस्थाओं को पर्याप्त आ्राय प्राप्त हो सकती रा । आावादोी ता क्ष 
पंचायतों के पास ही रहती है । कई एक पचायत्त ने एक कम हक 
अनुसार श्राबादी भूमि की बिक्री करके के श्रामदनी की हैं पक कि उसके 
पंचायतों ते इस भूमि को बहुत कम दामों में वेच दिया है 
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आ्रासपास की भूमि के दाम काफी थे । सादिक श्लली समिति ने बताया कि 
आबादी भूमि की बिक्री एक योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। समी गांवों 
के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। यदि कोई पंचायत प्रार्थना करे तो 
ओवरसीयर या सहायक .श्रमियन्ता की श्ेवात्रों का पंचायत समिति या जिला 
परिषद द्वारा प्रबन्ध किया जाना चाहिए। आबादी भूमि की बिक्री द्वारा जो 
पूजी प्राप्त हो उसका उपयोग करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। 
दूमरे, राजस्थान श्रादि राज्यों में मवेशियों के तालाबों को मी पंचा- 
यतों को सौंप दिया गया । प्रायः सभी पंचायतों में उनके मवेशियों के तालाब 
हैं और वे उनसे होने वाली आय को ग्रहण करती हैं। इन तालाबों से प्राप्त 
धन का अभिलेख एवं लेखा रखने सथा प्रवन्ध करने में श्रनियमितताञ्रों की 
अ्रनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं श्रत: निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को अधिक 
प्रमावशील बनाने की श्रावश्यकता है । 
तीसरे, श्रनेक पंचायतों को कृषि के लिए दस एकड़ भूमि प्रदान की 
गई है। जिन पंचायतों को अमी तक कोई भूमि नहीं दी गई है उन्हें भूमि 
दी जानी चाहिए। कुछ पचायतों ने इस भूमि का उपयोग करते हुए उससे 
बड़ी अच्छी श्रामदनी प्राप्त की है जब कि अन्य अनेक पंचायतों को राजस्व 
के स्रोत का विकास करता बाकी है । समिति ने सुझाया कि जहां अधिक हो 
सके वहां पन्द्रह एकड़ तक भूमि पंचायतों को दी जानी चाहिए। इस भूमि के 
विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष सहायता भी प्राप्त की जानी चाहिए । 
चौथे, जिन पोखरों एवं तालाबों में मछलियां होती हैं वहां मछली 
पकड़ना पंचायत का एक म्‌ख्य स्रोत बन जाता है। 
पांचवें, गांवों में कुछ जमीन को चारागाह भूमि घोषित कर दिया 
जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से विकसित होती है और पंचायतों की आय 
का एक साधन वन जाती है। पंचायतें चारागाह भूमि का विक्रास कर 
सकती हैं तथा उससे पैदा होने वाली चीजों को या पेड शझ्रादि को बेच 
सकती हैं । 
छठे, ग्राम पंचायतों की श्राय का एक श्रन्य स्रोत वह भूमि भी हो 
सकती है जो कि कृषि के काम नहीं झाती श्रौर बेकार पड़ी है । ऐसी. भूमि 
पं वायतों को हस्तान्तरित कर दी जावी चाहिए | इन भ्रूमियों से उत्पन्न होने 
वाले प्राकृतिक पदार्थों एवं पेड पौधों के द्वारा पंचायतें पर्याप्त आय कर सकती 
हैं । पंचायतों को यह श्रधिकार होता चाहिए कि वे बिना स्वामी वाली जमीन 
से या चारागाह भूमि से जलाने के लिए या लकड़ी निकालने के लिए पेड़ों को 
काट सकें । पेडों को काटने के व्यवहगर को नियमित करमे के लिए नियम 
वबयाए जाने चाहिए। इस्त प्रकार के अधिकार मिलने के वाद पंचायतें बेकार 
की भूमि पर अ्रधिक पेड उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी । 
सातवें, पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिपदों को सम्पत्ति का 
स्वामित्व करने का श्रधिकार होना चाहिए। इन्हें यह श्रधिकार हो कि वे 
अपनी दुकानें बाजार, होटल, पसिनमाघर, ट्रेक्टर, ट्रक आदि आमदनीपूर्ण 
वस्तुओं का उपयोग करके आय को वढ़' सके । यदि पंचायत या पंचायत 
समिति के पास खुद का ट्रेक्टर होगा तो वह उस संस्या की सेवा करने के 
नतिरिक्त जनता के लिए मी श्मत्यन्त लामदायक सिद्ध होगा । 
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. आठवें, हड्डियों के संग्रह का ठेका भी पंचायत समितियों की आय का 
एक मुख्य साधन है! जहां कहीं ऐसे कार्य के लिए ठेकेदार सामने न-आए वहां 
स्वयं पंचायत संमित्ति इनका प्रबन्ध कर सकती है। कक 

नवें, पंचायत समितियों एवं जिला परिषंदों को इस .बात के लिए 
पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए कि वे छोटे स्तर के उद्योग संचालित कर सकें। 
जिला परिषद को भपेक्षाकृत बड़े श्राकार के उद्यम सौंपेजा सकते हैं। 
पंचायती राज संस्थ।श्रों को देहाती क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र क। विकास करना 
चाहिए । 42 

दसवें, पंचायत एवं पंचायंत समितियों द्वारा फलोके बाग्र.तथा सब्जियों 
के बगीचे लगाए जा सकते हैं। बड़े नगरों एवं कस्घों के “निकट की पंचायत 
एवं पंचायत समितियों को इस योजना से पर्याप्त लाभ मिलेगा । 


(८) अनुदान द्वारा प्राप्त प्लामदनी (78 व॥९००॥०७  _ै४९श४ंए/ 
ग्राणार 5797(5--पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ 
करने के लिए यद्पि- उन्हें अनेक श्राय के स्रोत सौंपे गए हैं किन्तु फिर भी 
उनकी वित्तीय- भ्रवस्था इतती संतोषजनक नहीं है कि उसे अ्ात्मनिर्भर कहा 
धजा:सके । कई कारणों से-इन संस्थाओं को राज्य द्वारा. दिए जाने वाले अनुदान 
पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता, है । पंचायती राज संस्थाओं को 
अनुदान/तथा * सहायता अनुदान- किसी न्यक्ति विशेष, सरकार ;अ्थवा एक 
संस्था से प्राप्त-हों सकता'है ।-पंचायती राज संस्थाश्रों के कार्यक्षेत्र वढ़ जाने के 
कारण यह अनिवाय हो गश्ना हैं कि. राज्य सरकार.हारा उनके. सीमित साधनों 
की कमीः को पूरा किया जाए। श्रनुदाव को राज्य सरकार एवं स्थानीय 
- संस्थाश्रों के पारस्परिक- सम्बन्ध का एक माध्यम, कहा जाता है । अनुदान की 
5मुख्य उद्दे श्य, इन संस्थाओं की :वित्तीय स्थिति, को सुधारना ओर इनके योजना- 
बद्ध विकास तथा-अन्य कार्यक्रमों. में सहयोग प्रदान करना हैं। भ्रतुदान की 
व्यवस्था का कई कारणों से समर्थन किया गया है | श्रथम यह कि. भ्रनुदान की 
,. व्यवस्था द्वारा विभिन्न स्थानीय संस्थाओं. में- पारस्परिक वित्तीय निकटता लाई 
“जाती, है । इसके द्वारा स्थानीय" संस्थात्रों के कर मार में भी 'एकरूपता लाई 
: जा सकती है । यदि अनुदान. की-व्यवस्था न “हो तो श्रवेक नगरपालिकाश 

, कर्जे के भार से दब कर समाप्त हो जाएगी । .इसके भ्रतिरिक्त जब क्षत्र की 
: वित्तीय स्थिति स्वस्थ नहीं रहती तो उसके. कारण सभी .-विकास कार्यक्रम 
“ अ्रधूरे रह जाते हैं । : इस ख़ब के जनसाधा रण-की भावना एवं जीवन-छ्वर 
पर गहरा प्रमाव पड़ता है । वित्तीयः सत्ता -के भ्रतिरिक्त. कर भारकोी राज्य 
सरकार द्वारा अनुदान के सहारे कम किया जा संकता है: केयर नल रात 
सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं को जो चुकाव-दिए जाते हैं वे उस समय तक 
महत्वहीन होते हैं जब तक. कि प्रनुदान के - रूप में उन्हें सम्पन्न करते के लिए 
आज्ञा न दी जाएं। अनुदान के बिना नीतिबवद्ध; प्रशासनिक कार्यों में दक्ष 
: नहीं लाई जा सकती | तीमरे, अनुदान के सहारे केन्द्रीय सत्ता, राष्ट्रीय वीति ४ 
“को:क्रियान्वित करने के लिए: कदंम उठा सकती है ।/ सीथ ही वह अपने पा 
: भव, जान; एवं दृष्टिकोण -को- अ्रपलाने के-लिए स्थानीय - सत्ताओं को प्रभात: 


कर सकती है.) ह 
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: कुछ लोग अनुदान का विरोध भी करते हैं। उनके मतानुसार यह 
स्थानीय स्वायत्त संस्थाओ्रों के कार्यों में राज्य सरकार के अनुचित हस्तक्षेप को 
जन्म देता है । साथ ही इस प्रकार से राज्य सरकार स्वायत्त सरकार के मार्ग 
में एक बाधा बनती है। 

राजस्थान में पंचायतों को लगमग ३७ लाख रुपये प्रतिवर्ष सहायता 
अनुदान प्राप्त होता है। यहां राज्य सरकार अपनी कुल आय के १/६ भाग 
से भी ज्यादा को पंचायती राज संस्थाझञ्रों के माध्यम से र चे॑ करती है । 

अनुदान के सम्बन्ध में प्रावधान बनाते समय विभिन्न राज्यों ने जिन 
बातों को ध्यान में रखा है उनका उल्लेख किया जाना उपयोगी रहेगा । प्रथम, 
मद्रास एवं महाराष्ट्र ग्रादि राज्यों में अनुदान की मात्रा को क्रमण: गृह कर 
एवं भू-राजस्व की मात्रा के साथ जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था से लाभ 
यह होता है कि श्राय के श्रनुपात में श्रनुदात इन संस्थाओं को भ्रधिक से श्रधिक 
धन एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे, मद्रास में यह व्यवस्था 
है कि वहां पंचायती राज संस्थाएं धन को योजनाओं पर व्यय कर देती हैं 
और वाद में श्रनुदान की मांग प्रस्तुत करती हैं। इस प्रक्रिया में घन का दृरुप- 
योग होते की सम्मावनाएं कम रहती हैं। तीसरे जब श्रनुदान की मात्रा को 
जनता के सहयोग के श्रनुपात से सम्बद्ध कर दिया जांता है तो क्षेत्रीयता की 
भावनाएं उभरती हैं । चौथे, जब उच्चतम मौतिक उपलब्धियों तथा निविरोध 
चुनाव पर अनुदान देने की व्यवस्था की जाती है तो इन संस्थाओं के बीच एक 
स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है । 


सादिक अली समिति ने राजस्थान में पंचायत समितियों को दिए जाने 
वाले श्रनुदान की व्यवस्था मे जो कमियां एवं दोष पाए, वे निम्नलिखित हैं-- 


१. जो घन दिया जाता है वह किसी विशेष कार्यक्रम के लिए दिया 
जाता है और पंचायत समितियों को उस अनुदान के प्रयोग के सम्बन्ध में 
कोई स्वेच्छा नहीं दी जाती । सामुदायिक विकास कोष के सम्बन्ध में पंचायत 
समितियों को कुछ स्वेच्छा का श्रधिकार दिया गया है किन्तु यह भी श्रनेक 
शर्तों से प्रतिवन्धित है । अन्य हस्तान्तरित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पंचायत 
समितियों को मुश्किल से ही स्वेच्छा का अधिकार रहता है । रा 

२. स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के श्रनुतार जब 
स्वेच्छा एवं पुनविनियोग की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती झौर घन देने में तथा 
उसका उपयोग करने में जो कठोरता वर्ती जाती है उसके परिणामस्वरूप इन 
संस्थात्रों की पहल करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वमूप 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है .कि पंचायत समितियों के पास एक णीर्पक के 
अन्तगंत ऐसा धन बचा रहता है जिसका उपयोग नहीं किया गया जबकि दूसरे 
शीपंक के अधीन घन की मांग रहती है श्रौर वह घाटे में चलता है । इस 
प्रकार पंचायत समितियां श्रपने पास के घन का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर 
पातीं । ह ल्‍३ 

३. अनुदान का जो आाथिक कार्यक्रम इस समय अपनाया जा रहा है 
उसमें निम्न स्तर पर नियोजन के लिए बहुत कम ग्रुजाइश है । जब पंचायत 
समितियां प्राप्त घन का स्थानीय परिस्थितियों एवं श्रावश्यंकताप्रों के शनुसार 
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उपयोग नहीं कर पाती तो नियोजन की प्रक्रिया अवास्तविक बन जाती है । 
निम्न स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया केवल तमी वास्तविक बन सकती है जब 
कि स्थानीय संस्थाओ्रों फो राष्ट्रीय एवं राज्य की प्राथमिकतांशों की व्यापक 
सीमा में रह कर अपने अनुदान का प्रयोग करने की स्वतस्त्रता होगी। . 

४. वर्तमान व्यवस्था लेखों की एक उलभी हुई व्यवंस्था को उत्पन्न 
करती है जिसमें कि अनेक शीर्षक भौर उपशीर्षक होते हैं जो कि एक भ्रम- 
पूर्णो तस्वीर सामने रखते हैं | . कर | 

५. विभिन्न हस्तान्तरित कार्यक्रमों के लिए दिया गया घन विभागों 
द्वारा निश्चित किया जाता है जो कि हमेशा पर्याप्त नहीं रहंता। यह कहा 
जाता है कि इस निर्धारण में स्थानीय श्रावश्यकताओं एवं परिस्थितियों को 
पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा जाता । ा या 

६. सामुदायिक विकास के लिए दिया गया घन स्तर के अनुसार बद- 
लता रहता है। सामुदायिक विकास खण्डों का सम्बन्ध पूरे क्षेत्र से रहता है 
श्रतः सभी खण्डों के लिए स्थापन, एवं कम से कम अनुदान को एकसा ही 
तरीका प्रदान किया जाना चाहिए । | 


अधिकांश विचारकों का यह मत है कि स्थानीय -निकायों को जो घन 
दिया जाये उसका उपयोग करने ,की उनको पर्याप्त स्वेच्छा प्रदान की जानी 
चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अनुदान का. एक जैसा तरीका भी विकसित 
किया जाये । संस्थाओं को यह पहले से ही. अनुमान लगा लेना चाहिए कि 
उनको आगामी वर्ष में क्या दिया जायेगा; अ्रथत्‌ घन प्रदान करने के बारे 
में कुछ निश्चितता होनी चाहिए । धन प्रदान करने की प्रक्रिया मी साधारण 
होनी चाहिए, उसमें उलभनें नहीं होनी चाहिए । 

' विभिन्न राज्यों में अनुदान की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद यह 
ज्ञात हो जाता है कि इस प्रकार दिये गये धन के दुरुपयोग की रोकने के लिए 
राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। आन्ध्र-प्रदेश में अनुदान 
की स्वीकृति देने से पुर्वे मांगों का अच्छी प्रकार से परीक्षण कर लिया जाता 
है । उड़ीसा राज्य में आखिरी किश्त का भ्रुगतान करने से पूवे व्यय को मली 
प्रकार जांच लिया जाता है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब झादि राज्यों 
में माहवारी लेखे मांग कर उंन॑ पर नियन्त्रण किया जाता है। राजस्थान एवं 
ग्रासाम आदि राज्यों में व्यय से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी मांगा जाता है । 

। अनुदान की राशि में से उपयोग में श्राने के वाद जो शेष धन बच 
जाता है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाये यह भी एक समस्या रहती 
है । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अलग-अ्रलग प्रकार का व्यवहार किया 
जाता है। मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों 
में श्रनुदान की राशि में से बचे हुए घन को अगले वर्ष काम में लाया जा 
सकता है। आसाम में यह व्यवस्था है कि वहां जब किसी विश्ञेप प्रयोजन के 
लिए भअनुदान दिया जाता है और वह प्रयोजन पूरा होने के वाद भी धन बच 
रहता है तो उसे अन्य कार्य के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता हैं अथवा उसे 

$ काम में लाया जाता है। स्थानीय सड़कों %दि से सम्बन्धित जो 


वआअगले वष दस न न्‍् 
वैधानिक अनुदान दिया जाता है उसकी बची राशि को अगले वर्ष कामम 
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लाया जा सकता है। आनन्‍्ध्र प्रदेश में यह व्यवस्था है कि ग्रनुदान द्वारा प्रदान 
किये गये घन को बारह माह के मीतर ही काम में लेना होता है। इसके बाद 
वह प्रत्यपित हो जाती है । उड़ीसा में पंचययत समितियां इस राशि को अगले 
वर्ष भी काम में ला सकती 6 । 


राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के प्रसंग में अनुदान सम्बन्धी दोपों 
एवं कठिनाइयों पर विचार करने के वाद सादिक श्रली समिति ने कुछ सुभाव 
प्रदान किये त(कि वित्तीय व्यवस्था को एक नये रूप में विकसित किया जा 
सके । समिति ने सुकाया कि अनुदान की उन मदों को, जिनका सम्बन्ध उन 
सभी क्षेत्रों के सामान्य कार्यो एवं क्रियाओं से है जिनमें कि धन को एक श्रध्यक्ष 
से दूसरे में स्थानान्तरित करना उपयोगी रहेगा, एक साथ ही रखा जाना 
चाहिए तथा एकरूपता के आधार पर उनको वितरित करना चाहिए। दूसरे, 
जो अनुदान कुछ निश्चित वर्गों एवं क्षेत्रों से ही. सम्बन्ध रखने वाली क्ियाञ्रों 
तथा कार्यक्रमों पर दिये जाते हैं उनको विशेषीकृत सिद्धान्तों के श्राधार पर 
दियः जाना /चा हिए । तीसरे, संस्थाओं को जब शिक्षा सम्बन्धी घन दिया जाये 
तो उसे एक ज॑से श्राधार पर 'शिक्षा अनुदान” के रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि 
शिक्षा एक महत्वपूर्णा क्रिया है और पंचायती राज संस्थाओं के कुल व्यय का 
एक तिहाई भाग इस पर खर्च होता है। 


उद्देश्य की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाग्रों को प्र'प्त श्रनुदान को दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है -सामान्य विकास श्रनुदान एवं विशेष 
अनुदान । 


सामान्य विफास प्नुदान (ठशाधाथे 6९ए९०फुणथा। 8707()-- 
सामान्य प्रशासन श्रयवा विकास के लिये पंचायती राज संस्थाश्रों को श्रनुदान 
प्रदान किये जाते हैं | सादिक भ्रली समिति के कथनानुसार उस समय राज्य 
सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाम्रों को दस या ग्यारह करोड रुपये प्रति 
वर्ष दिये जाते थे, इनमें से ६०% पचायत समितियों को प्राप्त होता था। 
राज्य सरकारों ने पंचायतों को कुल अनुदान ३६ लाख रुपये प्रति वर्ष दिया । 
समिति के मतानुसार यह म त्रा अत्यन्त कम थी तथा पंचायतों को शक्तिशाली 
बनाने के लिये यह मात्रा और अधिक होनी चाहिए थी । सन्यानम्‌ समिति ने 
एक रुपया प्रति व्यक्ति के दिसाव से यह अनुदान देने की बात कहीं थी। 
सादिक अली समिति ने भी इस सुझाव का समर्थन किया | उसने यह मी 

कहा कि जब यह अनुदान दिया जाये तो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार 
दोनों को ही योगदान करना चाहिये । 


पंचायत को अपने सचिव पर जो व्यय करना पड़ता है वह उमे अपने 

विकास ग्नुदान में से करना चाहिये । यदि पंचायत को राज्य सरकार द्वारा 

प्रदत्त किसी सचिवालयी सहायता की झ्रावश्यकता हो तो उसका व्यय पव्रायत 
को दिये जाने वाले अनुदान में से कम कर लेना चाहिये । 


पंचायत समितियों को सवते अधिक अनुदान सामुदायिक विकास एवं 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं वाले शीर्ष में दिया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य अनुदान नी होते हैं जो कि विमागों द्वारा इनको हस्तांतरित किये जाते 
हैं । इस प्रकार पचायत समितियों को कुल दिला कर लगमग ३ २३० करोड़ 


का मे ॥ 
श्४८ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन" 


रुपये वाधिक भ्रनुदान के रूप में प्राप्त हो जाते हैं ' अली | 
चुकाया था कि प्रत्येक पंचायत समिति को २/- कम रे हा 
लाहिये, दिया जाना चाहिये तथा इसको सामान्य विकास अनुदान कहा जाना 
चाहिये । यह भ्रनुदान एकरूपतापूरणों तरीके से दिया जाना चाहिये । 
पचायत्र समितियों को जो अनुदान दिया जाय उसमें एकरूपता बरतने 
7 अथ यह है कि खण्ड के विकास का स्तर देखकर किसी प्रकार का भेद 
भाव नहीं किया जाना चाहिये । पंचायत समिति द्वारा जो स्टाफ रखे जायेगा 
उसका व्यय सामान्य विकास अनुदान से ही दिया जायेगो। इंसके प्रतिरिक्त 
उत्पादन एवं सामाजिक सुविधाओं की गरज से पंचायत समितियों को अन्य 
भदद दी जायेगी । यहां शर्त यह है कि सामाजिक सुविधाओं परे खर्च की गई 
मान कुल व्यय के २०१८ से भ्रविके नहीं होनी चाहिये । छोटी पंचायत समि- 
तियों में सामान्य विकास अनुदान की एक बड़ी मात्रा को स्थापन व्यय पर 
खर्चे किया जाता है। अ्रतः यह प्रावधान रखा गया है कि यदि ' कोई पंचायत 
समिति १/- प्रति व्यक्ति से अधिक व्यय श्रपने स्थापन कार्यों पर कर दे 
तो उसको अ्षतिरिक्त स्थापन अनुदान दिया जाना चाहिए |. | 

विशेष अनुदान [$96८॥० ह7था।5 ]--पंचायत समित्तियों एवं जिला 
परिषदों को उन कार्यक्रमों एवं क्रियाम्रों के लिये विशेष ग्रनुदान प्रदान किया 
जायेगा जिनको कि सामान्य विकास अनुदान में समूहीकृत नहीं किया गया है । 
इस प्रकार के अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये दिये जां सकते हैं-- 

पंचायत समितियों को सहकारिता, उद्योग, समाज-कल्याण, स्थानीय - 
विकास कार्य, देहाती मानवीय: शक्ति का उपयोग, आग लगेने या अन्न अभाव 
से दुःखी व्यक्तियों को राहत, पंचायत समिति के मुख्य कायलिय का व्यय 
आदि के बारे में यह अनुदान दिया जा सकता है। ह 

जिला परिषदों को यह अनुदान उसके स्थापन सम्बन्धी प्रवन्ध के लिए 
दिया जा सकता है तथा उन योजनाओं एवं कार्यों पर दिया जा सकता है जो 
कि जिला परिषदों को सौंपे जाने चाहिये । इत कार्यों को निम्न शीर्षकों में 
विभाजित किया जा सेकेता है-- । 

(३4) क्ृषि--बीज संग्रह के फामे, कृषि के ओश्लोजार वॉटने के लिये, 
मरम्मत तथा सेवा सुविधार्थ कारखाना खोलने के लिये, कुग्रों को 
खोदने तथा बनाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों का समन्वय करने के 
लिये । 

(॥ ). परशुप़्लन--पशु चिकित्सालय, नकली गर्माघधान केन्द्र, मवेशी एवं 
कुबकुटों की सुधरी हुई नस्ल देवा, जिला भेड़ फार्म, जिलो कुक्कुंट 
फामे । | पी - 

(४). भेडीकल एवं स्वास्थ्य--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गमंवती एवं वाल 
कल्याण केन्द्र, परिवार नियोजन, आयुर्वेदिक औपघालय, पीने के 
पाती की प्रसारण योजनाओं का नियोजन एवं समस्वय | ड 

की). ई वेभाग--प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में अध्यापकों 

(९) ३४०20 3028 रखना, मिडिल स्कूलों का प्रशासन, बजीफा 
ह प्रदान करना, जिले स्तर की प्रतियोगितायें कराना आदि । 
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(९) जन फार्य (सिचाई)--२५ हजार रुपये से प्रधिक व्यय वाले तथा 

। एक लाख रुपये से कम व्यय वाले किसी भी नये कार्यक्रम को 
प्रारम्म करना, एक लाख रुपये तक के पुराने कार्यक्रमों को 
चलाना । 

(४). जन कार्य (भवन एवं सड़क)--राज्य की सड़कों तथा जिले की 
मुख्य सड़कों के अतिरिक्त सड़कों को बनवाना, पंचायती राज्य 
संस्थाओं के मवनों को बनवाना । 

(शा) सामाजिक सेवायें-- जिला स्तर पर समाज-कल्याणय विभाग का 
क्रियायें, प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में अनुसूचित जातियों:एवं 
जन जातियों को वजीफा, कमजोर भागों का कल्याण:। 


सरकार द्वारा जिला 02 के इन कार्यों की सूची में श्रौर जोड़कर 
तथा कुछ कार्यों को घटा कर परिवतन किये जा सकते हैं । ह 


(0) ऋण [7.०४॥5 ]--पंचायती राज संस्थाश्रों की श्राय के ज्रोत॑ 
यद्यपि अनेक हैं किन्तु साथ ही उनके कन्धों पर कार्यो का उत्तरदायित्व भी 
कम नहीं है | इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा अपने झाये के साधनों का 
पूरी तरह उपयोग भी नहीं किया जाता । परिणामस्वरूप ये प्राय: घाटो में 
चलती रहती हैं श्रीर इस व्यवस्था में रहकर अपने कार्यों का सचालन करने 
के लिये इनको कजें लेना होता है । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, तामा- 
जिक सेवा आदि कार्य ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त धन लगाने की श्रावश्यक्रता होती 
है । जितना धन इनमें लगाया जाता है उतना प्राप्त नहीं हो पाता और परि- 
णामस्वरूप ऋण ही एक मात्र साधन रह जाता है जिसके आधार पर ये 
कुछ कर सकती हैं । पंचायती राज संस्थाश्रों को या तो जनता से ऋर नेने' 
का अधिकार दिया जाता है अथवा राज्य सरकार अपनी निधि: में से उसे 

गरीगदान देती है । इस धन. पर भी ब्याज लिया जाता है। 


ऋण लेना अपने आप में बुरा नहीं है । कई बार तो इन संस्थाओं को 
ऋणचरा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऋरा से सम्पत्ति एवं आय में 
वृद्धि होती है। ऋण लेकर जनता की उत्पादव शक्ति को बढ़ाया जाता है 
और उसके बाद उसे चुकाने का प्रयास किया जाता है। वित्त विशेषज्ञों के 
मतानुसार यद्यपि ऋण लेता अपने आप में बुरा नहीं है वरनू एक सीमां तंक 
तो यह उपयोगी है किन्तु ,इस सोमा से बाहर निकलने पर यंह दोष बने जाता - * 
है । अधिक कर्जा लेना व्यक्तिगत जीवन की भांति सस्थागते जीवन में भी 
घातक सिद्ध हो सकता है । .इस: सम्बन्ध में पुरी सतकंता बरती जाना परम 
आवश्यक है । 


विभिन्न राज्यों में ऋएा राशि के वितरण का माध्यम जिला परिषदें 
या पंचायत समितियां होती हैं । राजस्थान में सरकार पंचायत समिति को 
ऋषणा देती है और पंचायत समितियों द्वारा उस ऋण का विभिन्न कार्यों के 
लिये वितरण किया जाता है । धन प्राप्त करते समय . पंचायत समिति द्वारा 
अनुवन्ध किया जाता है तथा बह रसीद देती है । ऋण के सम्बन्ध में किसी 
प्रकांर का विवांद होने पर वह इस ग्रनुबन्ध के द्वारा. सुलकाया जाता है । 


राजस्थान में कर्जा केवल पंच्रायंत समिति द्वारा ही लिया जा सकता 
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है । जिला परिषद एवं पंचायतों को कर्जा लेने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
भ्रधिकार नहीं होता । कुछ ऐसी योजनायें होती हैं. जिनको एक साथ समूही- 


कृत किया जा सकता है । इन पर पंचायत समितियों :को प्रति व्यक्ति के 
हिसाब से कर दिया जाता है । | 


काल की दृष्टि से ऋणों को तीन भागों में विभाजित किया जाता 
है । वे ऋण जो कि तेरह माह में वापिस कर दिये जायें, अल्पकालीन ऋण 
कहलाते हैं । जो ऋण एक साल से लेकर पांच साल तक चकाये जायें वे 
मध्यकालीन तथा जो पांच वर्ष से कम समय में वसूल न हों उनको दीघे- 
कालीन ऋण कहा जाता है। जिन कार्यों के लिये ये ऋण दिये जाते हैं उतमें 
उल्लेखनीय हैं--सामुद्धामिक विकास, कृषि बिंकास, ग्रामीण आवास, राजस्व 
तकाबी, सहकारी समितियां, प्राकृतिक संकट श्रादि । . 


पंचायती राज संस्थाश्रों द्वारा लिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में 
सादिक श्री समिति ने अपने सुभाव प्रस्तुत किये हैं । समिति का विचार था 
कि पंचाय्रत्ती राज संस्थाओं को छोटे उद्यमों एगं॑ लघु उद्योगों का स्वामित्व 
करने की, शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए । इन संस्थाओ. को जनता के लिए कुछ 
मूल उपयोगी सेवायें भी प्रदान करनी होती हैं। इन कार्यों के लिये इन 
संस्थाओं को अधिक. घन की आवश्यकता होगी जो सामान्‍्यत; इन निकायों के 
सामथ्य के बाहर की बात है । यही कारण है कि इन संस्थाश्रों के लिये कर्ज 
वाली अथेव्यवस्था भ्रावश्यक बन जाती है । सरकार को चाहिए कि इन 
निकायों को कर्जा लेने की सुविधा देने के श्रतिरिक्त स्वयं भी उचित ब्याज 
एवं शर्तों पर इन कार्यों के लिये ब्याज प्रदान करे---जन-उपयोगी चीजों की 
रचना जैसे जलदाय, नालियां, विद्युत प्रसारण झ्रादि । दूसरे, दुकानों, बाजारों, 
एवं सिनेमाघर श्रादि की बनावट के लिये। तीसरे, ट्रैक्‍्टरों, पर्म्पिग सैदों, 
ट्रकों एज अन्य कृषि सम्बन्धी औजारों की, खरीद के लिये। चौथे, छोटी 
व्यापारिक या श्रौद्योगिक इकाई खोलने के लिये, उदाहरणार्थं--आट' पीसने 
की 'चकक्री, तेल मील, हड्डी पीसने की फकंट्री, दाल मील श्ादि। पांचवें, 
कृषि, बागवानी आदि कार्यों के लिए । 

सरकार द्वारा जो कर्जे दिए जायें उनके उचित एवं कुशल उपयोग के 
सम्बन्ध में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जिन लक्ष्यों के हेत कर्ज 
लियः गया है उतकी साकार करने के लिए विशेषज्ञों का परामश: एव निर्देशन 
भी मुहैया करना चाहिए । पंचायती राज संस्थाओं की जो भी; अ्य॑व्यवस्था 
रखी जाये वह एकरूप हो, निश्चित हो, सरल हो तथा उनको कुछ स्वेच्छा 
प्रदात करे ।7 
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द समिति गवस्था 
[0ए०शाशाएएर 8श्डफाश &7 7,028., & 8687४ #एय,] 


समिति व्यवस्था वर्तमान युग में प्रशासनिक यन्त्र की एक मह॒ती 
विशेषता है | किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक व्यक्ति के निग्ग॑य एवं स्वेच्छा 
पर न छोड़ कर कुछ व्यक्तियों के निशंय पर छोड़ना आजकल अधिक सुरक्षित 
समभा जाता है। प्रजातन्त्र को यह एक मुल सिद्धान्त है कि इसमें किसी भी 
व्यक्ति को अ्रद्वितीय बुद्धि एवं कौशल वाला नहीं माना जाता । यद्यपि तुलना- 
त्मक दृष्टि से विभिन्‍न व्यक्तियों के बीच कुछ अ्समानताए' पाई जाती हैं और 
कुछ व्यक्ति श्रपेक्षाकत अधिक"योग्य होते हैं किन्तु कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं 
है। प्रत्येक में उसकी कमियां और अभाव हैं । प्रशासनिक निर्णयों में विभिन्‍न 
व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो सके और एक की कमी को दूसरे॥के 
द्वारा पूरा किया जा सके, इसके लिए पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद निणशय 
लेने की व्यवस्था की जाती है। समिति प्रणाली इस व्यवस्था का एक रूप 
है। समिति में दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कि समस्या के विभिन्‍न पह- 
लुश्नों पर श्रपचो-अपनी दृष्टि से विचार प्रकट करते हैं और उनके विचारों के 
विश्लेषण के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसका स्तर. गुण एवं उपयोगिता 
उस निष्कषं से उत्कृष्ट होते हैं जी क्रि एक व्यक्ति द्वारा लिया गया होता । 


स्थानीय प्रशासन को प्रजातन्त्रात्मक रूप देने के लिए तथा उसकी 
कार्यवाही को अधिक सुविधांजनक बनाने के लिए स्थानीय एवं राज्य स्तर पर 
समिति व्यवस्था को अपनाया जाता है । राज्य स्तर की समिति व्यवस्था का 
स्थानीय दृष्टि से महत्व दो कारणों से है । प्रथम तो इसलिए कि राज्य स्तर 
पर विभिन्‍न समितियों का गंठन एवं कार्य प्रशाली स्थानीय निकायों के आदर्श 
एवं प्रेरणा स्रोत, के रूप में कार्य करती है । दूसरे, राज्य स्तर की कुछ 
समितियां, विशेष रूप से वित्तीय संमितियां स्थानीय प्रशासन पर नियन्त्ररं 
रखने का महत्वपूर्ण कार्य[ करती हैं । इस दृष्टि से* राज्य स्तर की समितियों 
६े रूप एवं संगठन का एक सामान्य परिचय स्थानीय प्रशासन के विद्यार्थी के 
लिए श्रत्यन्त उपयोगी: सिद्ध। होगा. -.प. ' न्‍ ह 
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नगरपालिका स्तर पर समितियां 
(णा्रांप€€5 ॥६ ऐरपालिंए॥ ॥,0थ ] 


' नेगरपालिकाए' जिन कार्यों को सम्पन्न करती हैं उत्तकी प्रकृति कार्य- 
पालिका एवं व्यवस्थापिक्रा-दोनों ही प्रकार की होती है। वे नियम बनाती 
हैं । भौर उनको क्रियान्वित भी करती हैं। नगर के प्रशासन का उत्तर- 
दायित्व पूर्ण रूप से उनके कन्धों पर रहता है। इन सभी कार्यों को सम्पन्त 
करने में नेगरपालिका द्वारा दो प्रकार की कठिनाइयों का अनुमव किया जा 
सकता है । प्रथम तो यह .कि वह एक बड़ी निक्राय होती है और प्रतिदिन 
की समस्याओं पर उसमें विघार करिया'जाता नें तो सम्मेव है और वे उपयोगी 
ही ( अमेक महत्वपूर्ण समस्थाएं तो उसके .बड़े आकार के कारण अधिक 
इपयोगी विचार-विमर्श को सम्भव नहीं होने: देती और-छोटी-छोटी समस्याप्रों 
पर समयामभाव के कारण इसमें विचार कियां जाता श्रतुषयोगी होता है। 
इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं को यंदि किंसी ऐसे निकाय को सौंप दिया 
जाए जो कि भ्राकार में इससे छोटा हो, योग्यता में इससे कुशल हो श्रौर 
जिसके विशेषज्ञ सदस्य प्रस्तुत की थई समस्याओं पर विचार के लिए पर्याप्त 
समय खर्चे कर सकें। ये सब बातें समिहि:व्यवस्था - के अपनाने पर प्राप्त 
हो जाती हैं । नगरपालिका परिषद्‌ की-बैठक्‌ महीने में. केवल एक बार होती 
है । यदि इंस बीच कोई समस्या.उत्पन्त हो जाएं ये कोई-निर्णेय लेता हो त्तो 
इसके लिए इतने समय तक प्रतीक्षा तहीं की जा सकती 4 अतः सुविधाजनक 
यह समझा जाता है कि परिषद्‌ अपने प्रतिदित के प्रशासन को संचालित करने 
की शक्तियां अपने ही अधिकारियों. या समितियों को हस्तान्तरित कर दे ) 

स्ोट ब्रिटेन के स्थानीय शासन में सर्मिति व्यवस्था का प्रचलत व्यापक 
रूप से हुआ है । वहां कार्यूपालिका सम्बन्धी कार्य सामान्यतः समितियों को 
सौंप दिया जाता है। भारत में -संस्थागत छू से प्राय: प्रत्येक नंगरपालिका में 
समितियों का संगठन किया ज़ाता है यद्यपि ये समितियां सरकार के एक 
कीर्यपालिका भ्रग॒ के रूप में अधिक मंहत्व रहीं रखती किन्तु फिर भी ये 
नंगर>प्रशासन-में निर्वाचित परिषदों को: कुछ कार्य करने का अवसर 
सौंपती हैं। ... मर ५. ५ ह 
नगरपालिका की समितियां सुख्य रूप से दो प्रकार की हैं + प्रथम 
प्रकार की समितियां वे होती हैं जो कि तगरंपालिका कातूत के श्रधीन बनाई 
जाती हैं, इनको कानूनन समितियां कहते हैं । दुसरे प्रकार की स्ितियाँ क्री 
रखनी नगरपालिका कोमून के श्राघार पर नहीं: होती वरत्‌ ये समितियां परि- 
पद दै/रा उसके उंपेनियमों के अधीन बनाई जाती हैं, इनको श्रकानूनी 
430 558 पित ॒ ([% (9क्राप ६९९5 (070९0 
.. झानूनी,आषार पर मिमित समितियां [38 (000॥/(० ० 
जाएं० ९ धिएणलाकं शत |-“ इस अकार: की ससितियां केवल बी 
और मध्य प्रदेश में.ही पाई जाती हैं। पश्चिमी वंगाल में भी मलिक 
प्रचलन है। बम्बई में नगरपालिका: भ्रधिनियम के श्र: (28 कह हे 
दास एक स्थायी-समिति या मवन्धसमित्ति लिशुक्त की बम 
गीकरेत्रक्त एक तीर्थ समिति (शाझ्ाण ४०4००) में युबत 
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जिसके लिए राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित कर सकती है। स्थायी 
समिति में सदस्य संख्या छः से लेकर बारह तक होती है । इसके सदस्य परि- 
पद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । इस प्रकार की समितियां वारो नगर- 
पालिकाओं में संगठित होती हैं जब्बकि छोटी या जिले की नगरपालिकाओं 
द्वारा प्रबन्ध समितियों ((शाबब्“ा8 0०णाजणां॥००) को नियुक्त किया 
जाता है। प्रबन्ध समितियों में सदस्यों की संख्या चार से लेकर नौ तक 
होती है । 


इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष होता है । इनके कार्यकाल पर 
परिषद एवं अधिनियम द्वारा सीमा लग।ई जा सकती है । जिस नगरपालिका 
में कार्यपालिका अधिकारी नहीं होता उसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां 
इस प्रकार की समितियों द्वारा ही काम में ली जाती है । इन समितियों में 
विभिन्न समाजों, क्षेत्रों, एवं हितो को प्रतिनिधित्व देने फ़े लिए इनके सदस्यों 
का चुनाव करते समय परिषद द्वारा एकत्रीकृत मतदान व्यवस्था (प्रणा4- 
#ए० ५०४४४ $/श८गा ) को अपनाया जाता है । इस सम्बन्ध में कमी-कमी 
यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि स्थायी समितियों में श्रधिक व्यक्तियों 
एवं हितों को नागरिक प्रशासन में माग लेने का अवसर प्रदान करना है तो 
इनका श्राकार बढ़ा दिया जाए । किन्तु इस मत के विरुद्ध यह भी कहा जाता 
है कि बड़े आकार का कोई भी निकाय नीतियों को क्रियान्वित करने में अच्छा 
नहीं समझा जाता । वह जितना छोटा होगा उतना ही अधिक कुशल हो सक्रता 
है । श्रालोचकों के मतानुसार जब इन समितियों के निर्वाचन में एकन्नीकृत 
मतदान व्यवस्था को अपनाया जाता हैं तो यह स्वाभ/विक्र है कि परिषद की 
नीतियों को क्रियान्वित करते समय वर्गीय एवं संक्रीरं हित उभर आए गे तथा 
समिति की कार्यवाही क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक मतभेदों से पूर्ण हो जाएगी। 
इसी विचार को ध्यान में रखते हुए काले समिति (773७ (:०,977/6७) ने 
इन समितियों की रचना में एकतन्रीकृत मतदान व्यवस्था को अपनाने का सम- 
थंन नहीं किया । अधिनियम के अनुसार स्थायी समितियों को एक साधारण 
प्रबन्ध समिति की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
परिषद द्वारा भी इन समितियों को शक्तियां हस्तान्तरित की जा सकती हैं। 
इस प्रकार इन समितियों की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक शोर तो 
इनको वे शक्तियां प्राप्त होती हैं जो इनको अधिनियम द्वारा सौंपी गई हैं तथा 
दूसरी ओर अनेक शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो कि परिषद द्वारा इन्हें हस्ता-- 
न्तरित की गई हैं- बम्बई की नगरपालिकाओं में जो तीर्थ समितियां 
(शाहांय 0०॥णां(०८४) हैं उनत्को परिषद की एक समिति कहने की 
श्रपेक्षा यदि नगरपालिका एवं सरकार की समितियां कहा जाय तो अ्रधिक 
उपयुक्त रहेगा । इस प्रकार की समिति का गठन प्रत्येक नगरपालिका में 
आवश्यक रूप से नहीं किया जाता | इसे केवल वे ही नगर ॥लिकाए' गठित 
करती हैं जिनको तीर्थ कर (शोह्रागा 790) लगाने का अधिकार है। तीर्थ 
समिति में सदस्यों की संख्या छः होती है । इन सदस्यों में एक तो परिषद का 
श्रध्यक्ष होता है, तीन ऐसे सदस्य होते हैं जिनको परिषद द्वारा निर्वाचित किया 
जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निधुक्त दो सरकारी श्रधिकारी 
होते हैं | तीर्थ समिति का काय काल परिपद के कार्यकाल का सहवृत होता 
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१ | ; हि न्‍ ' रे 
है. । यह उस समय तक कार्य करती रहती हैं जब तक कि एक नई तीर्थ 
समिति 2! नियुक्त न कर दिया जाए । यदि किसी कारणवश परिषद की 
शरकितियों को छीन लिया गया हो अथवा तीर्य समिति की शक्तियों को ले- 
लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा छः व्यक्तियों को नामर्जद: 
करके एक नई तीर्थ सपिति की रचना कर दी जाएगी। इस प्रकार: निमित 
समिति उस सभय तक अ्रपता कार्य करती रहेगी जब तक कि परिषद को पुनः 
स्थापित न किया' जाएं और हई परिषद की नई तीर्थ समिति जन्म | 
लेले।. ५ म 25 पी 
तीर्थ समिति हारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं । तीर्थ करे द्वारा 
प्राप्त जो तीथे कोष होता है उसके प्रबन्ध एवं प्रेशो्तन का कार्य यह समिति 
करती है | इसके श्रतिरिक्त इस कोष के सम्बन्ध में परिषद को जो भी अधिं- 
कार त्राप्त हैं अथवा जो -कर्तव्य करने होते हैं उत सब का भार इस समिति 
प्र आ. जाता है। परिषद द्वारा नियम बताकर इस समित्ति के कार्यों एवं 
अधिकारों पर प्रतिवस्ध भी लगाए जा सकते हैं। प्रमिति के सम्बन्ध में परिषद 
को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय इसकी. कार्यवाही में से किसी भी 
साग को मंग[.सकती है । वह समिति से सम्बन्धित लेखों या प्रतिवेदन का 
कोई भी विवरण मांग सकती है । तीर्थ कोष के लेखों को एक ऐसे अमिकरण 
इस झडिट, किया जाता है जिसंकी नियुक्ति परिषद करती है। जब लेखे 
पास हो जाते हैं तो उनको परिषद द्वारा राज्य सरकार के पास भेजा जाता 
है । समिति का वार्षिक बजट स्वयं समिति द्वारा बवाया जाता है और बाद 
में इसे परिषद के लिए विचारार्थ भेजा जाता है। यदि परिषद उसे स्वीकार 
कर लेती हैं तो यह चगरपालिका के सामान्य बजट का एक भाग वन जाता 
है । किन्तु यदि परिषद सहमत न हो तो वह हे वजट को या उसके कुछ भाग 
को अपने द्वारा किए गये संशोधतों एवं परिवर्ततों के साथ समिति के विचारार्थ 
वापश्ष भेज सकती है । यदि परिषद एवं तीर्थ समिति बजट से सम्बन्धित 
भतमेदों में ,किंसी समझौतेपुर्ण लिर्एय' तक न पुहुंच. पाए तो पंरिपर्द द्वारा 
मतभेद वाली बातों को आयुक्त के सम्मुख पेश किया है है। ग्रायुक्त का 
निर्णय इस प्रकार के अवसरों पर ग्रस्तिम होगा ) तीथें समिति के कार्यों एवं 
प्रक्रियाओं पर पर्याप्त नियन्त्रण की व्यवस्था की जाती है ताकि उसमें सम्मा- 
बित अष्टाचा र, अनियमितताए एवं घांघलेवाजी न हो सके । आयुक्त, जिला- 
धीश या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी सरकारी अधिकारी समिति के 
कार्यों का निरीक्षण कर सकता है ! यदि 8९82० 28080 00004 सह 
किसी आज्ञा या प्रस्ताव को क्रियान्वित करने से तीर्थ यात्रियों की कोई असु- 
विधा या: नुकसान होता है.तो वह इस प्रकार की आज्ञाओं को त्रियान्वित 
होने से रोक सकंता - है । इस प्रकार की आश्ञाओं को 5९3४ हे द्वारा 
स्वीकृत या परिवर्तित भी किया जा सकता है। जब कमी कोई 278 
उत्पन्न हों तो जिलाघीश समिति के नाम पर कोई मी कार्य सम्पन्न कर लेगा 
प्रौर उस काये में हुएं खर्चे को अदा करने के लिए समिति को कि ४ 
गर्भ समिति अपने कर्तव्यपांलन में अवहेलना की 28. 8 
गे - सरकार हारा उसे कार्य करने के लिए चेतावनी दो जा सकती है। यदि 
बा सरकार यह अनुभव करे कि तीर्थ समिति शभ्रपने कार्यों को करने के योग्य 
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, नहीं है और इसे सौंपे गए कर्तव्यों की सम्पन्नता में निरन्तर उदासीनता बरत 


रही है श्रथवा वह अपनी शक्तियों से बाहर चली जाती है या उनका दुरुपयोग 


* करती है तो वह समिति को भंग या निलम्बित कर सकती है । 


बम्बई एवं पश्चिमी बंगाल की नगरपालिकाश्ों में प्राथमिक शिक्षा अधि- 
नियम के आाधीन शिक्षा समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों 
की रचना यद्यपि बहुत कुछ नगरपालिकाश्रों द्वारा की जाती है किन्तु फिर भी 
यह स्वतंत्र शक्तियों का उपमोग करती है। बम्बई में स्कूल बोर्ड का चुनाव 
नगरपालिका द्वारा किया जाता है किन्तु इसके सदस्यों को परिपद का सदस्य 
होना आ्रावश्यक नहीं होता । इस समिति के सदस्यों की संख्या बारह से सोलह 
तक होती है | इनमें से दो या तीन सदस्य मनोनीत होते हैं तथा साथ ही 
ये प्रधिकारी भी होने चाहियें । इन समितियों में श्नल्पसंख्यकों, स्त्रियों, पिछड़ी 
जातियों एवं अनधिक्ृत नगरपालिकाओं के लिए स्थान सुरक्षित रहते हैं | स्कूल 
बोडे द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में समी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है किन्तु 
वित्त से सम्बन्धित मामलों में इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती । 


बम्बई की भांति मध्य प्रदेश में मी नगरपालिका अ्रधिनियम के अनु- 
सार नगर की नगरपालिकाओं में स्थायी समितियां $80त8 (०ग्रा7- 
(6८७) बनाई जा सकती हैं और प्रथम स्तर की नगरपालिकाओं के लिए 
प्रबन्ध समितियों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये नगरपालिकायें वहाँ होती हैं 
जहां कि परिषदों की संख्या अधिक से अधिक नौ और कम से कम चार होती 
हैं। इन समितियों का कार्यकाल अभ्रधिक से श्रधिक एक वर्ष होता है। द्वितीय 
श्रेणी की नगरपालिकाओं में स्वयं नगरपरिषद ही प्रबन्ध समिति (/(४॥9 टांग 
0००7॥४८०) होती है । 

पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक नगरपालिका की एक शिक्षा समिति होती 
है। इस. समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुवत शिक्षा अधिकारी या शिक्षा 
में रुचि लेने वाला व्यक्ति होगा, नगर परिषद के दो से लेकर चार सदस्य 
होंगे तथा अधिक से अधिक तीन ऐसे व्यक्तियों को परिषद द्वारा नियुक्त किया 
जाएगा जो कि नगरपालिका क्षेत्र के निवासी हैं किन्तु उसके सदस्य नहीं 
हैं। शिक्षा समिति परिषद के झ्ााधीन कार्य करती है। इसके कार्यो का रूप 
उन नियमों के श्रनुसार निर्घारित किया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा 


, , बनाए गए हैं । इस समिति का कर्त्तव्य वित्त, पुस्तकालयों एवं श्रजायबघरों 
. से सम्बन्धित विषयों की अध्यक्षता करना है। इसके,अतिक्ति जब परिषद 
_ द्वारा स्कूलों, पुस्तकालयों एवं अजायबघरों को अनुदान दिया जाता है तो 

' यह समिति पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित, करती है। 


कानून के झतिरिक्‍त बनाई गई समितियां [7॥6९ एणाय्रा#९९४ 
[०९6 85 प०-$रपा०7% | -- बम्बई, मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल 
आदि राज्यों की नगरपालिकाओं में स्थित कानून के आधार पर बनाई गई 
समितियां शभ्रन्य .राज्यों में नहीं पाई जातीं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता 


: कि बहां समितियों का-प्रयोग-ही नहीं किया जाता । अन्य नगरपालिका 


अ्रधिनियमों में समितियों .की रचना यद्यपि कानन द्वारा स्वीकृत . नहीं होती 


किन्तु।फिर भी परिषद को सौंपे गए कार्यों की व्यापकता को देखते हुए और 


$ 
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कार्यों को जल्दी से सम्पन्न करने में सुविधा पहुंचाने के लिए नगरपालिका 
प्रशासत की विभिन्‍न शाखाशओ्रों पर विचारार्थ समितियां नियुक्त करने की 
ग्राज्ञा दी गई है। कुछ अ्धिनियमों में तो यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाता 
है कि परिषद द्वारा कौन-कौन सी समितियां बनःई जा सकती हैं। उद्दहरण के 
लिए उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम ने कई समितियों की नियुक्ति . का 
सुफाव दिया है; जेसे, वित्त, जनत्वास्थ्य, जन कार्य, शिक्षा, भस्पताल- एवं 
चिकित्सालय और अधिनियमों के उद्देश्यों से सम्बन्धित किसी भी विशेष विषय 
पर समिति | वहां यह प्रावधान है कि यदि परिषद ने नल का पानी प्रध्ारित 
करने का प्रावधान स्वीकार किया है तो इसके लिए परिषद को आवश्यक रूप 
से एक जलदाय समिति नियुक्त करनी होगी । इस प्ररूर की समिति में कुल 
मिलाकर चार सदस्य होंगे । इसमें से एक सदस्य.को राज्य सरकार द्वारा 
नियुक्त किया जाएगा । बंगाल की नगरपालिका अधिनियम में एक स्थायी 
समिति ($887078 (०7णआ००९७) की नियुवित का सुभाव रखा गया। 
पंजाब में ऐसा प्रावधान है कि वहां केवल वार्ड समितियां ही नियुक्त की जा 
सकती हैं, किन्तु इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना 
जरूरी है। बम्बई में पूर्व वशित स्थायी एवं तीर्थ समितियों के ग्रतिरिक्त 
अन्य कार्यपालिका समितियां एवं परामशंदाता. समितियाँ भी होती हैं। इन 
सभी राज्यों में यह परिषद पर ही छोड दिया गया है कि वह इस प्रकार की 
समितियों की संख्या, बनावट एवं शक्तियों को निर्धारित करे | बे 


उत्तर प्रदेश एवं बम्बई में इन समितियों का,कार्यकाल केवल एक वर्ष 
; किल्तु अन्य राज्यों में परिषद द्वारा यह तिरणथ क्रिया जाएगा कि 
समितियों का कार्यक्राल एक ही वर्ष रखा जाए या अधिक । उत्तर प्रदेश में 
कानन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि समितियों की रचना एकल 
संक्रमणीय सत द्वारा की जाए। बम्बई में जब॒ परिषद द्वारा इन समितियों 
की रचना की जाती है तो वह संग्रहीत मतदान व्यवस्था को काम में लेती 
हैं । किसी विशेष समिति के सदस्यों की संख्या परिषद द्वारा निश्चित की 
जाती है । मध्य प्रदेश एवं पंजाब को छोड़कर भ्न्य राज्यों में यह व्यस्था है 
कि यदि परिषद चाहे तो समिति के एक तिहाई सदस्यों को सहवृत सिद्धांत 
के आधार पर ले ले । इस प्रकार लिये जानें वाले सदस्य वे होते हैं जो कि 
समिति में कार्य करने के लिए विशेष योग्यताएं रखते हैं किस्तु परिपद के 
सदस्य नहीं हैं। मध्य प्रदेश में परिषद द्वारा एक रूई वाजार समिति नियुक्त की 
जाती है | कानून के अनुसार परिषद या तो अपने में से या बाहर से दो 
व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी | इनमें से एक रूई के खरीददारों का प्रतिनि- 
घित्व करेगा और दूसरा रूई बेचने वालों का। गा ये सदस्य परियद के 
सदस्य नहीं हैं तो इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा । यहां जब दूसरी 
समितियों में सदस्यों को सहवृत के रूप में लिया जाता है तो यह देख लिया 
जाता है कि वे परिषद के सदस्य हैं या नहीं । इस प्रकार मध्यश्रदेश की समिति 
व्यवस्था में बाहर वाले विशेषज्ञों के लिए कोई स्थान नहीं है । पंजाव में वाई 
समितियों की नियुक्ति सरकार की पूर्ग स्वीकृति हे बाद उसके द्वारा निर्वारित 
तो के म्रन्तर्गत की जाती है। वार्ड समितियों में एक या दो वार्डों के 
निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति नो 
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होते हैं। मद्रास में नगरपालिका अध्यक्ष अपने पद के कारण सभी समितियों 
का सदस्य होता है | बम्बई तथा केरल में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी 
समिति के सदस्य निर्वाचित हो जाएं तो वे उस समिति के पदेन सम्ापति 
हो जाते हैं । ऐता समापति न होने की दशा में परिषद स्वयं समापति नियुक्त 
करती है । यदि परिषद सभापति नियुक्त न करे तो समिति इस पद पर अपने 
में से किसी सदस्य को चुन लेती है । 


इन समितियों की प्रक्रिया के .नियम सामान्य रूप से परिषद के उप- 
कानूनों को द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं । बम्बई में यदि किसी समिति 
का समापति १५ दिन से अधिक के लिए अनुपस्थित रहे तो अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में समिति की बैठक बुला सकता है। एक 
समिति जब चाहे तब अपनी बैठक बुला सकती है और जब चाहे तब स्थगित 
कर सकती है । किन्तु यदि समिति का समापति उचित समझे या परिषद का 
अध्यक्ष अथवा समिति के दो सदस्य ऐसी प्रा्थेना करें तो समिति की विशेष 
बैठक बुलाई जा सकती है | बम्बई और राजस्थान में समिति का सभापति 
कोई बेठक बुलाने के स्थान पर श्रपती तरफ से या किसी अन्य सदस्य अथवा 
नगरपालिका अधिकारी की तरफ से लिखित में कुछ प्रस्ताव समिति के 
सदस्यों को भेज सकता है । 


परिषद एवं समितियों फे बीच सम्बन्ध (प्र रशशधं०ाजञआए 
ए९ज्ण्शा (गणाएलो ३०0 (ण्राणां/०९५) ---तगरपालिका की समितियां प्राय: 
अपना कोई स्वतन्त्र अ्रस्तित्व नहीं रखतीं । वे परिषद का एक अभिन्‍न भाग 
होती हैं । बहुधा उनकी नियुक्ति उसमें से ही उसी के द्वारा की जाती है और 
वे उसी के नियंत्रण में रहकर कार्य संचालित करती हैं | भ्रसल में परिषद ही 
कानूनी रूप से सभी कार्यों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। 
समितियों के सभी कार्य स्वीकृति के लिए या अभिलेख रखने के लिए परिषद 
में प्रतिवेदित किए जाते हैं । वास्तविक शक्तियां परिषद के हाथ में रहती हैं 
और इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नगरपालिकाश्रों को छोड़कर 
जहां पर कि कार्य अधिक और आवश्यक होता है, इन समितियों की बैठक 
ही नहीं होती । समितियों द्वारा जो कुछ मी कार्य किया जाता है वह मूल 
रूप से उनके सभापतियों एवं सचिवों द्वारा किया जाता है। समितियां तो 
केवल कागज पर ही अस्तित्व रखती हैं। नियुक्ति, विभागीय सजा एवं 
पदोन्नति आदि के मामले समिति के सभापति और परिषद के अध्यक्ष द्वारा 
विचार-विमश करके तय किए जाते हैं । इन दोनों के बीच बैठकें प्राय: अनौ- 
पचारिक होती हैं | ग्रंट ब्रिटेन में समितिथौं के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख 
करते हुए फाईनर महोदय ने बताया है कि वहां -यदि परिषद की बैठकें कुछ ही 
हों तो विशेषकर बड़े शहरों में समितियों एवं उपसमित्तियों की प्रतिवर्ष सैकड़ों 
बैठकें होती हैं । समिति द्वारा श्रलग-अ्लग महत्व एवं शक्ति वाले हजारों 
प्रस्ताव पास किए जाते हैं। व्यापक अनुमव यह प्रदर्शित करता है कि सभी 
प्रस्तावों एवं प्रक्रियाओं में से &५ प्रतिशत बिना किसी चुनौती या वाद- 
विवाद के पास कर दिए गए और जिन कुछ को चुनौती दी गई वह तकंपूर्णो 
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एवं बुद्धिपूर्णा थी ।५ भारतीय 'नगरपालिकाओं के रूप एवं संगठन का निश्चय 
करते समय, ब्रिटिश ध्यवस्था को आदर्श बताया गया है और उसी को यहां 
साकार करंने का प्रयांस किया गया है। किन्तु फिर भी वास्तविक व्यवहार को 
; रैखने के बाद यंह्‌ स्पष्ट हो जाता.'है. कि भारतीय नगेरपालिकाओओं की 
समितियां कोई महत्व नहीं रखतीं । इस सम्बन्ध में श्रगेल महोदय का यह 
कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि समिति व्यवस्था के -कंये की दृष्टि से 
दोनों देशों के बीच जितना बड़ा एवं स्पष्ट विरोध है उतना अन्य किसी भी 
विषय में नहीं है ।2 ः 
यदि भारतीय नगरपालिकाओं में प्राप्त समितियों की वास्तविक 
संख्या, उनकी संदस्य संख्या, कार्यकाल, शक्तियों आदि की दृष्टि से देखा 
जाए तो स्थान के श्राधार पर उनके वीच पर्याप्त 'विभिन्‍नताए हैं। पूना में 
दो कानून समितियां हैं--स्थायी समिति और संशोधन समिति (२७सं४०७ 
.  0०णाययं।८6) । यहां छ: अन्य कार्यपालिका समितियां हैं--सफाई एवं वाली 
. समिति, जन कार्य समिति, वित्त समिति, जल-कार्य समिति, बाजार समिति 
. और विशेष समिति । इनके अतिरिक्त एक: संविधान सभित्ति भी होती है 
* जि्तका नाम कातूत एवं सामान्‍य संदर्भ समिति है । यह ःसमित्ति नियमों एवं 
उपनियमों का प्रारूप तैयार करने केः प्रश्तों पर परामर्श देती है ।-प्रत्येक 
समिति में सात सदस्य होते हैं, केवल स्थायी समिति ही ऐसी है।जिसके 
सदस्यों की संख्या बारह है । | ४९५ “५ ०० 
एक राज्य की विभिन्न नगरपालिकाश्रों में जो समितियों की स्थिति 
है वह यदि पर्याप्त भेदमाव पूर्णा है तो परे देश की नगरपालिकाओं की समिति 
-व्यवेस्था के बारे में कोई सामान्यीकरण किया ही नहीं जा प्कता। 
'अर्गुल के ही शब्दों को पुनः उद्धव करते हुए हम यह कह सकते हैं कि. एक 
तथ्य ऐसा अवश्य है जिसे कि हम सांवेमौमिक रूप से सच मान सकते हैं श्रौर 
बह यह है कि समिति व्येवस्थे। सफल नहीं रही है तथा मारत में समितियां 
वह. योगदान नहीं कर रही हैं जो कि उनसे आ्ाशा की क गई थी। 
साथ ही उतका स्तर भी वैसा नहीं है जेसा' कि उनके समकक्षों का ग्रट 





]. “,.,, . ढाल श8 8 2979 (०एाों 72607985, प676 शा९ 8९02५४॥० 
9 एं8 गंध०५, 7प007.05 0० 7686788 0० हस्‍€ (707र7668 970 
घा0-(00797665 €टश्टा ५ एटश. . . - « -07387003 0 72500[07$ 
8 9355९0 ॥॥ ॥6 धह8/०84० ०. 09 [॥6 (एणग77्रां(९८ रण श्धशाए 
'ई006 800 - झइशा।0०३70०९. ॥टए धा6 7० 99958606 07 0 हे 
(0०णछात्री जांत6 काध्वत छफ्ृभोशारह शा0ज़ड ॥9/ 8000 25% ० 
धां। उ65णंप्रांजाडउ.. धावे छा0०९९०वॉंप्रह५  क्षा8 28558 जम 
कदालाएं० 97 ठ520ए5आ००, (7० ० 4#8 2७ फ्रताटा 82 दर कि 
शीफकएा 20 77706 €आंग्रश8. एण०एतरा0त 0 - ०४॥९४४८ 

8९9. ई 
02440 260 2077 बाश 5 साष्टीणी 7.008 00५., ए, 224. 
४ हल खाद्ा।श 485 06 टठ्पराह४ 70. 6 [ज० (०0776 
के हक लद्वा 88 77 "6 ज़णातिड एी 6: (त्रगा[(€८ 


898603, 7? ह --ह, 48४, ००. 4, 9. 97, 


स्थावीय एवं राज्य स्तर पर समित्ति व्यवस्था ३५९ 


ज्रिठेन में है ।! भारत में समितियों को पर्याप्त अधिकार प्रदान नहीं किए गए 
हैं; भ्रतल में उनकी परिषद का सेवक बनाया गया है और उनके प्रत्मेक कार्य 
में, परिषद का हस्तक्षेप रहता है । भारतीय नगरपालिका की समितियों. की 
कोई प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं है । उनको जो कुछ भी सत्ता हंस्ता- 
न्तरित की जाती है उस पर इतना नियन्त्रण एवं जवावदेयता लागू की 
जाती है;कि वे वास्तविक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से नहीं कर पाठतीं,। 
इन्हें श्रपती बैठकों की प्रक्रिया भी परिषद या बोर्ड में रखती होती है । 
मद्रास राज्य में वास्तविक व्यवहार को देखने से प्रतीत होता है क्रि वहां जो 
समितियां गठित की गई हैं उनकी संख्या बहुत कम है तथा समितियों द्वारा 
वहां जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर विचार-विमशे किया जाता है|. इसके 
परिणामस्वरूप समिति का महत्व न के वराबर हो जाता है। वहां नीति 
सम्बन्धी प्रश्त॒ परिषद द्वारा तय किए जाते हैं और उनको समितियों द्वारा 
क्रियान्वित किया जाता है। कुछ-कुछ ऐसी व्यवस्था श्रन्य राज्यों में भी है। 
सारतीय नगरपालिका्रों के तुलनात्मक दुष्टि से कम महत्व के लिए अनेक 
कारण उत्तरदायी हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां 
उसके लिए परम्पराश्रों का श्रमाव है | प्रारम्भ में जब नगरपालिका सरकार 
का भारत में:जन्म हुआ तो कार्यपरालिका कार्यों का निर्वाह स्वयं जिला अधि- 
कारी द्वारा किया जाता था । बाद में जन-शक्तियां परिषद को हस्तांतरित की 
गई” तो उसके गैर-अधिकारी समापति ने भी उन्हीं परम्पराओं का निर्वाह किया 
जो कि श्रधिकारी श्रध्यक्ष द्वारा विकसित. की गई थीं। इसके श्रतिरिक्त 
परिषद की सदस्यता इतनी अधिक नहीं रही कि समिति व्यवस्था को आ्राव- 
श्यक समझा जाए और यदि कहीं पर इस आवश्यकता को समका भी गया 


तो वहां परिषद के उत्साही सदस्यों ने उन्हें प्राप्त सत्ता को हस्तान्तरित करना 
उचित नहीं समझा । है 


जब परिषद द्वारा ही व्यवस्थापिका सम्बन्धी एवं कार्यपालिका संबंबी 

कार्यो का निर्वाह किया गया तो स्थिति सन्तोपजनक नहीं रही । साईमत 
कमीशन के प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया । .उसने बताया कि 
इन निकायों के उचित कार्य-संचालन के लिए .यह जरूरी है कि कार्यपालिका 
: एवं व्यवस्थापिका शाखाओं को अलग-अलग कर दिया जाए। उस समय 
समितियों को कार्येपालिका सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करने के लिए भ्रधिक उपयुक्त 
नहीं समझा गया । साथ ही वे इतनी आकर्षक भी नहीं थीं कि ज्यान को 
अपनी ओर आकर्षित कर;सकें । परिणामस्वरूप उनको कार्यपालिका संबंधी 
कार्य नहीं सौंपे गए और इनका निर्वाह करने के लिए उत्तरदायित्व या तो 
अध्यक्ष को सौंपा गया था उसे. मुख्य कार्यपालिका बना दिया गया अथवा 
यह काये करने के लिए एक अलग से ही कार्येयालिका का अधिकारी. . नियुक्त 
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मे९० भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


कुर दिया गया । बम्बई में कार्यपालिका समिति की नियुक्ति उनश्नीसवीं शताब्दी 
में ही प्रारम्म हो रे थी । वहां समिति व्यवस्था का महत्वपूर्णों योगदान रहा 
है किन्तु इस राज्य में भी समिति व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती रही 
क्योंकि इनमें जो नियुक्तियां होती थीं वे योग्यता, उपयुक्तता एवं कार्य के 
लिए व्यक्ति के गुणों को ध्यान में व रख कर केवल राजनैतिक दृष्टि से होती 
थीं | इन समितियों का सभापतित्व प्राय: ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाता था 
जो कि श्रनुपयुक्त होते थे किन्तु उन्हें खुश करना जरूरी था। काले समिति 
के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि समिति के इन पदों ने दलीय राजनीति 
के खेल में प्यादा का काम किया । जब कार्यपालिका सम्बन्धी उत्तरदायित्वों 
को विभिन्‍न समितियों में विभाजित कर दिया गया तो इसके परिणामस्वरूप 
मी अनेक समस्याएं उत्पन्त हो गईं । विभिन्न कार्यपालिका समितियों के 
प्रस्तित्व ने समन्वय के कार्य को असम्भव बना दिया और परिणामस्वरूप 
कार्य के सम्पादन में देरी होने लगी । कार्यकर्त्ताश्रों का अधिकांश समय. इन 
निकायों के कार्य की देखभाल में ही व्यर्थ जाने लगा । ऐसी स्थिति में काले 
समिति ने यह सुझाया कि समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य एक ही समिति 
में केन्द्रित कर देने चाहिए, भौर इस. सिफारिश के श्राघार पर स्थायी 
समिति (8800/78 (००7४7४6०) की नियुक्ति की गईं । | 
पंजाब स्थानीय प्रशासन जांच समिति १९५६ ने भी इस बात का 
विरोध किया कि स्थायी समिति को कार्यपालिका संम्बस्धी कार्य सौंप दिए 
जाएं; क्योंकि उसका यह मत था कि इससे बे सभी बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी 
जो कि एक बहुलवादी कार्यपालिका में रहती हैं अर्थात्‌ समिति एवं परिषद 
दोनों साथ मिल कर एक जैसे कार्य, में संलग्न रहेंगी। यदि समिति की 
बनावट में आ्ानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया जाए तो बनी हुई 
समिति, परिषद का ही दोहराव हो जाएगी और यदि इस सिद्धान्त की 
अवहैलना की जाएं तो अल्पसंख्यकों को समिति में कोई स्थात नहीं मिल 
पाएगा । इन सब कारणों से समिति ने यह सुभाव दिया कि यह प्रयोग केवल 
उन्हीं नगरपालिकाशों में किया जाना अच्छा रहेगा जो कि प्रथम वर्ग की हँ 
और जिनमें कि मुख्य निकाय प्रभावशील पर्येवेक्षण रखने में सफल मर नहीं हो 
पाता क्योंकि यह प्रबन्ध भ्रन्‍्य स्थानीय निकायों में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 
मि० श्रर्गल ने ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में समितियों के महत्व की भारतीय 
प्रशासन में समितियों के योगदान से तुलनमा करने की श्रयास दया है। 
ब्रिटिश नगरपालिकाओं में समिति व्यवस्था के केन्द्रीय स्थान का वन करते 
हुए उन्होंने मि० लास्की को उद्ध,त किया है। लास्की के कंबनानुसार दे 
परिषद की समिति होती है जिसमें कि नीति यथार्थ में बनाई जाती ै ) 
समितियां ही उस नीति की क्रियान्विति का वास्तव हा पर्यवेक्षण करती हैं! 
सी वर्षों के विकास ने स्थानीय परिषदों को उनकी समिति के लिए पाकर 
से कुछ अधिक बना दिया है जिसमें कि निःसन्देह नीति के ऊपर भकगड़ किए 
जा सकते हैं किन्तु उसमें प्रत्यक्ष एवं निरन्तर पहल मुश्किल से ही मिल पार्ती 
है ।! लास्की के इस कथन के सन्दर्भ में जब हम भारतीय स्थिति का श्रध्यवन 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६१ 


करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां एक कार्यवालिका अंग के रूप में समिति के 
भह॒त्व को कभी नहीं समका गया तथा समितियों का कार्य केवल परामर्श- 
दाता का ही रहा है | 


देहाती स्थानीय प्रशासन सें समितियां 
[ एटकाफं॥९९5 गे फ्ेशनो [0० #गरंतंड+त्रा० ] 


शहरी क्षेत्रों की मांति देहाती क्षेत्र में भी प्रशासन को कुशलतापूर्वक 
संचालित करने के लिए यह जरूरी समभा जाता है कि नीति निर्माता निकायों 
द्वारा समिति व्यवस्था का पूरा-पुरा उपयोग किया जाए तथा उन्ही के माध्यम 
से नीतियों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए । इस प्रकार समितियों 
के माध्यम से कार्य करना स्थानीय संस्थाओं का एक सुसगठित सिद्धांत है । 
इस सिद्धान्त के आधार में मुख्य रूप से वही विचार कार्य कर रहे हैं जो कि 
शहरी क्षेत्र में करते हैं अर्थात्‌ बड़े प्रतिनिधि निकाय स्वयं कार्य को कुशल रूप 
में संचालित नहीं कर सकते; अ्रतः उनके द्वारा केवल विस्तृत नीतियां ही 
निर्धारित करदी जाती हैं । जब नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य समि-- 
तियों को सौंपा जाता है तो यह व्यवस्था रहती है कि विभिन्न समितियों को 
अलग -अलग क्षेत्र में सत्ता सौंपी जाएं।सादिकअली समिति के भतानुसार 
समितियां संस्थाओं के कार्य संचालन में निरन्तरता स्थापित करती हैं श्लौर 
कार्य विभाजन के आधार पर सरल एवं कुशल कांये को सुविधापूर्णा बनाती 
हैं। समितियों के माध्यम से सदस्यों के सक्रिय योगदान की व्यवस्था भी की 
जाती है ।' 


देहाती स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में समिति व्यवस्था का 
पर्याप्त उपयोग किया गया है! पंचायती राज की त्रिसूत्नी बनावट में प्रत्येक 
: सत पर कुछ समितियों की व्यवस्था की गई है । कानून के अनुसार जिन 
समितियों को गठित किया गया है वे केवल पंचायत समिति स्तर पर ही प्राप्त 
होती हैं । पंचायत एवं जिला परिषद स्तर पर कानूनन समितियों का कोई 
भ्रावधान नहीं है । वैसे इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं कि जिला परिषद 
उपसमितियां नियुक्त कर सके। वास्तविक व्यवहार में इस प्रावधान का 
प्रा-प_ूरा उपयोग किया गया है। कानून में ऐसा भी कोई प्राव- 
घान नहीं है कि पंचायत समितियों की रचना कर सकें । किन्तु फिर भी राज्य 


छ8९०णागा 45 €शीए. शीव्ण॑टत,_ पृफ्र& ९णणाएांणा तीन गाकाट्त 
९5 985 प्रशाईटा€वें [009] (१0णारी5 वंपा० ॥96 प्र0.6 ऐध7 
ण83॥8 0६8कधा0ा 0. धारा 00ग्रागॉ।€65 वा जगांगा 70 
9070: एणा०४ 96 ठंह्रण०त, छा जा जमांडा ३5० ठ60 800 
९०फरंप005 74096 4$ 7269 (0 96 800£ा॥ ?? 
नाईवर्डावं बाशवें 70205, 6 (शाप ० शप्ंलंफ्व! 270807685$, एऐ 82 
4. “पवार फा०्यंत6 ८०ातंग्रणाए 47 6 जिलांणां॥रह णी 68 क्‍॥8व0- 
चंएा8 भात॑ बिलंताश8 ग्रा000 20 रपिलंटा। 70६ ०ा [॥6 9885 
रण ठारंडणा एी प्रणा(, &0०ए९८ एशंलंए2707॥ 0० प्रद्या0०&५ 43 
र50 5९एएा८6 (हा0पट्टा। ए6 ०० शापर((९९६ ?? 
--99074 87 7१०००, ?. 99 


३६९२ भारत: में स्थानीय लोक, प्रशासन 


सरकार द्वारा ऐसे प्रशासकीय निर्देश प्रसारित किए गए हैं 

जप ए हैं जिनके आधार 

वे भी समितियों की रचना कर - सकती हैं । इन निर्देशों. के अतुसार कई हक 

४ ते पा एवं शिक्षा आदि विषयों से संबंधित समितियों ग़ठित की 
। कुछ पंचायतों में रचवात्मक कार्य पर पर्यवेक्षण रखने के लिये 

समितियाँ भी कार्य कर रही हैं । 9 हा 


राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम १६५६ के 
अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति को कम से कम तीन स्थायी समितियां नियुक्त 
करने का अधिकार सौंपा गया है । ये हैं--उत्पादन, सामाजिक सेवाएं तथा 
प्रशासन और वित्त । पंचायत सभिति हारा कुछ अन्य विषयों पर भी एक या 
दो स्थायी समितियां नियुक्त की जा सकती हैं। असल में पंचायत समितियों 
द्वारा मिभित की जाने वाली स्थायी समितियों के लिए कोई अधिक से अधिक 
सीमा निर्धारित नहीं की गई है । जिला परिषदों को कार्यपालिका क्षेत्र में कोई 
मौलिक अधिकार भ्राप्त नहीं है। वह केवल एक पर्यवेजक्षणकर्ता एवं परामशे- 
दाता मिकाय है जो कि जिले में पंचायत समितियों की क्रियाओं को समन्वित 
करने के लिए उत्तरदायी रहता है | सादिकअ्॒ली समिति के मतानुसार जिला 
व्रिषद के पर्यवेक्षण एवं परामर्श प्रकृति वाले कार्यों की वजह से ही उसकी 
उप-समितियाँ बहुत कुछ प्रभावशील रूप से कारये नहीं कर रही हैं । 


पंचायत समितियों की स्थायी समितियां कमश: अधिक महत्वशील 
बनती जा रही है क्योंकि इनका अधिकांश कार्ये स्थायी समितियों द्वारा ही 
किया जाता है । सादिकश्नली समिति का मत था कि इन समितियों ने कुल 
मिलाकर सम्तोषजनक रूप से कार्य किया है। यद्यपि उनकी सम्पन्नता का स्तर 
प्रत्येक राज्य में एक जैसा वहीं है । पंचायत समितियों की स्थापना एवं कार्यो 
के बारे में सादिकअली समिति द्वारा निकाले गये सामान्य निष्कर्ष निम्न 


प्रकार हैं-- 

१, स्थायी समितियों ते सामात्यतः सन्तोषजनक रूप से उन नियमों 
एवं व्यवस्थाश्रों के आधीन रह कर ही कार्ये किया है जो. कि बनाई 
गई हैं। यद्यपि कुछ ऐसे भी उदाहरण -प्राप्त हुए हैं जहां कि समिति 
द्वारा लिए गये निर्णय राजनैतिक अथवा अन्य कारों से पक्ष- 
पातपूर्णो थे । 

२. समिति ने विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रसार श्रधिकारी के 
प्रतिवेदन एवं परामश्श पर पर्याप्त ध्याव देकर तथा विचार करके 
ही निर्णय लिये । 

३ स्थायी समितियों ने उन ग्रधिकारों की सीमा में रह कर ही कार्य 
किया है जो कि पंचायत समिति द्वारा उसको हस्तांतरित किये गये 
थे | समितियों ने इस सत्ता को पार करने की प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई । 

४, एक सामान्य परयेवेक्षण के अनुसार समिति गणपति के अमाव में 
कार्य नहीं कर पाई । गणपति आप्त करने की खातिर वबँठकों को 

स्थगित किया गया । 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३६३ 


५. कुछ समितियां काये क्षेत्र एवं उपयोगिता की दृष्टि से अधिक उप- 
योगी थीं श्र इसी कारण ये श्रधिक नियमित रूप में कार्य करती 
रही । वित्त एवं प्रशासन से सम्बन्धित समितियाँ इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 

६. कुछ पंचायत समितियों में स्थायी समितियों की संख्या इत्तनी 
अधिक है कि उनमें से अधिकांश के पास करने के लिए कोई 
काम ही नहीं रहता । स्थायी समितियों की संझुया के बारे में कोई 
सीमा न होने के कारण प्रवृत्ति अधिक से श्रधिक समितियां नियुक्त 
करने की ओर रहती है ताकि श्रधिक से श्रधिक सदस्यों को उनमें 
व्यस्त रखा जा सके । 

७. स्थायी समितियों में अल्पसंस्यक समुह को किसी प्रकार का प्रति- 
निधित्व प्राप्त नहीं हो पाता | इसके अतिरिक्त इस समूह के लोगों 
को अन्य लाम प्रदान करने से भी वंचित रखा जाता है । 


सादिकञली समिति ने पचायत, पंचायत समित्ति एवं जिला परिषद 
संस्थाओं में कार्य करते वाली समितियों के रूप, कार्यकाल, सदस्यता, बैठक, 
निर्णय, समिति का सचिव आदि विभिन्न विषयों में जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं 
यहां हम उनके अभ्रध्ययन करने का प्रयास करेंगे । 


पंचायतों की समितियां--पंचायत स्तर पर समिति व्यवस्था का 
महत्व अधिक है क्योंकि पंचायतें मूल संस्थायें होती हैं तथा इनका जनता के 
साथ निकट का सबंध रहता है । पंचायतों के कार्य में श्रधिक लोगों का सक्रिय 
सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार श्राम जनता में पचायती 
राज संस्थाओं के बारे में रुचि जागृत करनी चाहिये । यह सब समितियों के 
द्वारा सुगमतापूर्वेक किया जा सकता है । सादिकञ्नली समिति मे सुकाया कि 
पंचायतों में समिति बनाने का कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिये। इससे 
पंच लोग अभ्रधिक सक्रिय हो सकेंगे और जनता भी अधिक से अ्रधिक आकंपितत 
होगी । पंचायतों का आकार छोटा होता है श्रौर उसकी बैठकें समय-समय पर 
आसानी से की जा सकती हैं । इनमें समितियों की व्यवस्था का लक्ष्य कार्य 
सुगम बनाना नहीं है वरत्‌ इनकी समितियों की उपयोगिता तो इसलिए है 
क्योंकि इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का योगदान प्राप्त हो पाता है। 
दूसरी ओर जिला परिषद या पंचायत समिति में इन समितियों की रचना 
इसलिए की 'जाती है क्योंकि ये 'ंस्थायें पर्याप्त बड़ी होती हैं तथा इनके कार्ये- 
संचालन में अधुविधा रहती है । 

ग्रास पंचायत एवं नगर पंचायत दोनों को ही सामयिक (४0/००) 
एवं नियमित (२८४४४/) संमितियां निर्वाचित करने का अधिकार होना 
चाहिए। सामयिक समितियों में पंचों एवं अन्य गाँव के लोगों को भी मिलाना 
चाहिये | ये समितियां विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए 'बनायी जा सकती हैं 
और 8 पूरा होते ही इनको समाप्त कर दिया जायेगा । नियमित समि- 
तियों को उतने ही समय के लिए गठित किया जाता चाहिये'जितने समय तक 
पंचायतें कार्य 'करती हैं ।. इनको प्रति दूसरे वर्ष पुनर्गंठित कर लिया जाना 
चाहिये ताकि सदस्यों का हेरफर/होंता रहे । * 


३६४ भारत में स्थानीय लोक' प्रशासन 


सादिकञ्नली समिति के मतानुसार कानून द्वारा तीन समितियों की 
रचना प्रत्येक पंचायत को आवश्यक बना देनी चाहिए--उत्पादन एवं ख्रोतों 
पर समिति ((0क्राग्रॉा[2४ ता ?0त०ांगा ४४80 7२९5००7८०४), शिक्षा 
एवं सामाजिक शिक्षा पर समित्ति (00फराप्रढ७ णा छताएल्थी07 धात॑ 
800०४) 840०४४०7), सामाजिक सुविधाओं एवं कमजोर भागों के लिए 
समिति (00ग्राप्रा॥66 ठ 5622 4व्गं06४ 470 ५०६७: ० ए/<बतदा 
36८॥078) । ग्राम पचायत एक और भी समिति नियुक्त कर सकती है तथा 
उसे कोई भी कार्य सौंप सकती है । 

पंचायतों की समितियों का कार्य मूल रूप से परामर्शदाता का होगा । 
सभी नीति संबंधी निर्णय, अनुदान एवं कर्जो की स्वीकृति, पंचायत सम्पत्ति के 
बारे में कोई निर्णय, आबादी भूमि की बिक्की रे बारे में निर्णय आदि कार्य 
स्वय पंचायत द्वारा ही किये जायेंगे । 

पंचायत समितियों की सदस्य संख्या पांच होनी चाहिए जिसमें तीन 
सदस्य पंचों में से लिए जायें तथा अन्य दो सदस्यों को पंचायत से बाहर 
अर्थात्‌ पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं में से लिया जाये | पंचायत मुख्य कार्यालय 
में स्थित स्कूल के प्रधानाध्यापक को शिक्षा समिति का परदेन सभापति बनाया 
जाये । समितियों के समापति निर्वाचित पंचों में से ही लिये जायें । किसी भी 
पंच को दो से अधिक समितियों का सदस्य तथा एक से अधिक समिति का 
सभापति न बनने दिया जाये । समिति के सदस्यों की नियुक्ति पंचायत द्वारा 
ही की जानी चाहिये । 

पंचायत समिति की समितियां--पंचायत समिति की समितियां विभिन्न 
विषयों पर बनायी जाती है । काबून के प्रनुसार प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा 
कम से कम तीन समितियों का गठन किया जायेगा । समितियों की अधिकतम 
सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इसके परिणामस्वरूप अनेक पंचायत समि- 
तियों ने श्रावश्यक रूप से नौ समितियों तक का गठन कर रखा है। इस 
प्रवत्ति को रोकने के लिए पचायत समिति द्वारा गठित की जाने वाली समि- 
तियों की अधिकतम संख्या भी बता दी जानी चाहिए । पंचायत समितियों को 
जिन तीन समितियों को गठित करने के वारे में कहा गया है वे प्रशासन, 
उत्पादन एवं सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित है | शिक्षा सम्बन्धी समिति का 
इस सूची में उल्लेख नहीं किया गया है जबकि शिक्षा एक ;[श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय है जिस पर कि पंचायत समितियों द्वारा इतना अधिक घ्यान दिया 
जाता है और उनके कोष का लगमग चालीस प्रतिशत शिक्षा पर ही व्यय 
किया जाता है । 

सादिकअली समिति द्वारा सुकाया गया कि पंचायत समितियों को 
मुख्य रूप से चार समितियां गठित करनी चाहिए । ये हैं--- है दल 

१. प्रशासन, वित्त एवं करारोपण पर समिति-क्रमजोर भागों एवं 

पिछड़े वर्गों का कल्याण इस समिति का मुल्य उत्तरदायित्व होना 
चाहिए । 

२. उत्पादन पर समिति । दम हर है 

३. शिक्षा पर समिति (इसमें सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित है) । 

४, सामाजिक एवं कल्याण सेवाञ्रों पर समिति । 


व्यचर ३६० 
स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समित्ति व्यत्रस्वा द्प्‌ 


सौंपने का भ्रधिकार भी हो जिनको कि यह अपने अपिकार-्शत्र में से कु 
शक्तिया सौंप सके । नियनित समितियों के अलावा कुछ सामग्रिक्त संमित्तिया 
(५१४०८ (0००८४) संगठित करने का मी प्रावधान हो जो इरिए 
विशेष समस्या के सम्बन्ध में विचारायय बनायो जायें तथा 
अधिक समय छः माह हो । 

जिला परिषद की समितियां-मसादिक ग्रतली समिति का कहता 
था कि जिला स्तर पर जिला परिपद को कार्थपालिका 0 कक 
होंगे । अतः यह आवश्यक है कि जिला परिषद में भो समिति ठन के 
लिए कानूनी प्रावधान होना चाहिए । प्रत्येक जिला का को कम से कम 
चार समितियां उन्हीं विपयो भें गठित करती चाहिए जो कि परामत 
के बारे भें चताये गये थे ॥ जिला परिषद एक और भी समिति गठित छर 
सकती है और उसको अपने कार्यों में से कुछ कार्य सौंप देगी । पेस गत समिति 
की भांति जिला परिपद्र को भी सामथिक समितियां सियुवत करने का मंधिकार 
होना चाहिए । 

समितियों की सदस्यता एवं रचता“पंतायत सम्रिति एवं जिला 
परिषद की समितियों की सदस्यता केबल पाँच होनी चाहिए । गदि उम्र 
कोई पदेन सदस्य मी हो तो अन्य सदस्य चार और होने चाहिए। सात हे 
सदस्यों का चुनाव आनुपातिक पद्धति के ग्रधधार पर किया जाये ताकि प्रत्प- 
सख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके | बह चूनाव जिला परिषद या 
पंचायत समिति के सभी सदस्थों द्वारा अयने में से ही किया जाना चाहिए । 
इन संस्थाओं के जो सहायक या सहवृत सदस्य हैं उतको भी मत देने तथा सुने 
जाने का अधिकार होना चाहिए । यदि संस्था में प्रनुमुनित जाधि प्रयवा जन- 
जाति का कोई सदस्य हो तो उसे सामाजिक एवं कल्याण गेयाग्रों को 
समिति में अवश्य लिया जाना चाहिए। इस समिति में तया शिक्षा मम्वभी 
समिति में कम से कम एक स्त्री मी होनी चाहिए। फ़िसी भी व्यक्ति को दो 
से अधिक समितियों का सदस्य न बनाया जाये | समिति के विषय से 
सम्बंधित अनुभव रखने वाले दो भ्रन्य व्यक्ितयों को समिति के मदस्यों दर 

हवृत किया जा सकता है।ये सहवृत सदस्य पांच रादस्यों के धतिरिकत 

होंगे । इस भ्रकार लिए गये सदस्यों को समिति का समापति नहीं बनाया जा 
सकता । समापति का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाना 
चाहिए। एक व्यक्ति केवल एक ही समिति का सभापति हो सकता है इससे 
अधिक का नहीं। प्रशासन, वित्त एवं करारोपण से सम्भंधित समिति का 
पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख को पदेत सदस्य बनाया 
जाना चाहिए । 

सादिक अली समिति का यह विचार था कि अध्यापकों एवं शिक्षा- 
शास्त्रियों को पंचायत समिति की शिक्षा समिति का पदेव सदस्य बनाया जाये। 
शिक्षा के क्षेत्र में समिति द्वा 


रा जो भी कार्य किया जायेगा उसमें उनका 
अनुभव उपयोगी रहेगा तथा क्षेत्र की जनता उससे लाभान्वित हो! सकेगो। 


समिति ने सुफाया कि जिला परिषद की शिक्षा से सम्बंधित समिति में दो से 
लकर चार तक सदस्य विभिन्‍न वर्गों के लोगों में से सहवृत किये जा सकते हैं 


तप 


३६६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


जेसे--मिडिल सकल, हाई स्कूल या हायर सेकरेण्डरी स्कूलों के सेवानिवृत 
प्रधानाध्यापक, स्वेच्छापूर्ण संस्थाओं में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले 
व्यक्ति, शिक्षा विभाग के सेवानिवृत अधिकारी, कालेजों के सेवानिवृत 
प्रोफेसर या प्रिसिपल । पंचायत समिति की शिक्षा समिति में सहवृत के रूप में 
उन लोगों को लिया जा सकता है जो कि प्राथमिक या. मिडिल सकल के 
सेवानिवृत श्रध्यापक हों श्रथवा स्वेच्छापूर्ण शिक्षण संस्थाओं में जो सक्रिय रूप 
से कार्य कर रहे हों । 


समितियों का पुनरग ठन--राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला 
परिषद के प्रावधानों के अनुसार स्थायी समितियों के कम से कम एक तिहाई 
सदस्यों को प्रतिवर्ष सेवा निवृत होना होता है। समिति के सदस्यों के पर्द- 
त्याग से सम्बंधित यह प्रावधान अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ तथा व्यवहार 
में इसके द्वारा उन लक्ष्यों ,की प्राष्ति न हो सकी जिनको कि सोच कर 
चला गया था । प्रायः यह देखा गया है कि जो सदस्य पद त्याग करते हैं वे 
ही पुत्र: निर्वाचित कर लिए जाते हैं । इसके श्रतिरिक्त पचायत समिति स्तर 
पर सेवा निवृत्ति की प्रक्रिया को अधिक नियमित से काम में नहीं लाया गया। 
साथ ही इस विधि के कुछ लाभ तो हैं ही किन्तु कुछ अपने दोष भी है । 
इसके परिणामस्वरूप समिति के सदस्यों के मन में अनिश्चय के भाव मर 
जाते हैं। यह सब अनावश्यक है. श्रतः सादिक अली समित्ति ने यह सुकाया 
कि समिति के सदस्यों को इस प्रकार से सेवा निवृत न किया जाये वरन्‌ 
इसके स्थान पर यह व्यवस्था की जाये कि समितियां हर ,दो वर्ष बाद 
पुनग'ध्ति होती रहें | इस व्यवस्था से पूर्व बशित के दोष तो कम हो हूँ 
जायेंगे साथ ही उससे जिन लाभों की झाकांक्षा की गई थी वे भी प्राप्त हो 
जायेंगे भ्र्थाव्‌ अधिक सदस्यों को समिति में सेवा करने का श्रवक्षर श्राप्त हो 
सकेगा । 


समिति की बैठकें एवं भिर्णय--सादिक अली समिति ने यह सुझाया 
कि पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठके समय-समय पर 
होती रहें, क्योंकि इन संस्थाओ्रों की बैठकों के बीच. पर्याप्त समय लग 
जाता है। अतः इस काल में रहने वाले कार्यों को सम्पन्त करने के लिए 
समितियों का भ्रधिक से अधिक प्रयोग किया जाये | समिति में जिन विपयों 
पर विचार किया जाये उनके सम्बंध में निर्णय पचायत, पंचायत समिति या 
जिला परिषद की बैठक से पूर्व ही ले लिया जाता चाहिए ताकि वहां भी उत 
निर्णयों पर विचार किया जा सके । 

समिति में जो भी निर्णय लिये जायें उनको मुख्य संस्था की बैठक में 
पढ़ा जाना चाहिए। जो भी कर्जे या अनुदान दिये जायें उनकी सूची भी 
सामान्य निकाय के सामने रखी जाये । यदि स्तामान्य निकाय चाहे ग्रथवा 
उसका कोई सदस्य कहे तो वह समिति द्वारा कि गये निर्णवों में ये रिव्त्र 
या परिवर्धन भी कर सकती है । सादिक ब्ली प्रतिवेदन में वताबा गया हू कि 
वाबिक नियोजन एवं बजट को सामान्य निकाय के अधिकार में गा 
जांना चाहिए भौर उसको समिति के हाथ में नहीं सौंपा 6 चा दिए । 
वाषिक योजनायें एवं वजट तो विकास अधिकारी अवबबा कावप्रा। 
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अधिकारी द्वारा बनवाये जायें और उनको स्त्रीकृति एवं मान्यता के लिए 
संस्था के सम्मुख भेजा जाये । 


समितियों के सचिव--तीनों ही स्तरों पर कार्य करने वाली समितिय 
के लिए पर्याप्त सचिवालयी सहायता का प्रवन्ध्‌ किया गया है। पंचायतों के 
सचिव इनकी समितियों में मी सचिव का कार्य करेंगे । इसी प्रकार पच्तायत 
समिति कां विकास अधिकारी उसकी समित्तियों के लिए तथा जिना परिषद 
का सुरुष अधिकारी उसकी समितियों के लिए सचिव का कार्य सम्पन्त करेंग। । 
पंचायत समिति का सम्बंधित प्रसार अधिकारी एवं जिला स्तर पर सम्बंधित 
जिला स्तर का. अधिकारी अपन-अ्रपने स्तर की समितियों के लिए पतिरित्त 
सचिव का काये करेंगे। उनका यह कार्य होगा कि सम्बरधित समिति 533 
बैठकों में भाग ले । उसकी प्रक्रिया एवं कार्यवाही का अमिलेस रखने के लिए 
सचिव की सहायता करे और समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को फ़िगान्वित 
करने का प्रयास करे । विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
द्वारा सचिवालय सम्बन्धी कार्य को अपने तथा प्रसार अधिकारी एवं जिला 
स्तर अधिकारी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि बढ़ कार्य की 
भकृति एवं उनको योग्यता के उपयुक्त हो । 


राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था 
[८0फऋराण९० 599०7 ४ 590 7,0४0 ] 


प्रशासन की विभिन्‍न क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य स्तर 
पर भी समितियों को अपनाया जाता है । ये समितियां कार्यपालिका प्रकृति की 
नहीं होतीं वरन्‌ इनका प्रमुख कार्य सरकार के वित्तीय एवं प्रश,्तनिक कार्यो 
पर नियंत्रण करना होता है। राजस्थान विधान सभा में जिन समितियों का 
गठन किया गया है वे केन्द्रीय स्तर पर भारतोय संसद में भी पाई जाती 
हैं। दोनों स्तरों पर प्राप्त समितियों की संख्या एवं संगठन के बीच पर्याप्त 
अन्तर है | संसद में अनेक समितियां ऐसी भी है जो कि राजस्थान 
विधान सभा में प्रचलित नहीं हैं ।राजस्थान विधान सभा की समितियों को मुख्य 
रूप से दो भागो' में विभाजित किया ज। सकता है। प्रथम माग में वे समितियां 
श्राती हैं जो कि प्रतिवर्ष मतदान अथवा मनोनयन द्वारा सगठित की 


जाती हैं । 
इनका एक निश्चित कार्य-ध्षोत्र होता है। इतको स्थायी समितियां (9800॥08 
(गाणां(८०४) कहा जाता है । ये समितिय 


अपने लिए सौंपे गये कार्यों को 
सम्पस्त करने के बाद भी बनी रहती हैं ।१ इनका सम्बंध सदन के किसी 
विशेष कार्य से होता है । रा 


५ ज० विधान सभा में इस अकार की नौ समितियां 
हैं। विषयवस्तु की हृष्टि से इस प्रकार की समितियों को पांच शीपेकोी' के 


. था. 86. (., १४८४७ ०४७९४४४६१- ६४6 फमााशा मिबधीनाशात्वाए 
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उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति कार्यमार न 
सम्माल ले । समिति के सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का 
(०-०धथांआं५४6 होता है । यदि कोई सदस्य समय से पूर्व ही अपने पद को 
छोड़ना चाहे तो उसके लिए त्यागपत्र देने का प्रावधान भी है। समिति की 
सदस्यता से दिया जाने वाला त्यागपत्र स्वयं सदस्य द्वारा लिखा जाना 
चाहिए । इसे स्पीकर के पास भेजा जाता है । 


विधान सभा की समितियों के समापति समिति के सदस्यों में से ही 
अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विय्ये जाते हैं। यदि सदन का उपाध्यक्ष किसी समिति 
का सर्देस्य है तो वह स्वयं ही उस समिति का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। 
अनेक वार शारीरिक एवं मानसिक श्रस्वस्थता अथवा अन्य किसी कारणवश 
जब एक सभापति अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करने में श्रसमर्थ हो जाता 
है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह 
उसके .स्थान पर श्रन्य व्यक्ति को - सभापति नियुक्त कर दे। यदि सभापति 
समिति -की किसी बैठक में श्रनुपस्थित हो तो उस बैठक का कार्य चलाने के 
325 रा अपने में से ही किसी एक का सभापति के रूप में चयन कर 

री है । 


सामान्य रूप से समिति की कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक 
निश्चित सदस्य संख्या की उपस्थिति श्रनिवाय होती है। ऐसी उपस्थिति के 
अभांव में समिति की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है | एक समिति 
का 0ए०एा प्राय: उसकी कुल संख्या का एक तिहाई. के लगभग होता है। 
यदि 67णए० के अ्रभाव में समापत्ति समिति की बैठकों को लगातार दो 
: बार स्थगित कर दे तो उसे इस तथ्य की सूचना सदन को देनी होती है । 
यंदि समित्ति को श्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है तो इस प्रकार की सूचना 
उसको दी जानी चाहिए । 

यदि किसी कारणवश समिति का कोई सदस्य उसकी बैठक से अनु- 
पस्थित रहना चाहे तो इसके लिए उसे समापति की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त 
करनी होगी । यदि एक सदस्य समिति के सभापति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
,- किये बिना ही समिति की दो या इससे अधिक .बैठकों में अनुपस्थित रहता है 


'तो. उस सदस्क्ष को समिति से हटाने के लिए सदन में एक-एक प्रस्ताव लाया 


'जा सकता है । यदि सदस्यों को श्रध्य॑य द्वारा नियुक्त किया गया हैं तो वही 
: उनको हटाने की कार्यवाही भी कर सकता है । 


... सदन समित्ति 
(पक प्रण्राइ९ टग्राग्रा।००) 


राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रति-वर्ष एक -समिति की रचना की 
जाती है जो कि अपने सदस्यों की सुख सुविधा, जैसे निवास-स्थान का प्रबन्ध 
आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित रहती है । जब विधान सभा के सदस्य सत्र के 
दौरान अ्रथवा उसके आगे-पीछे राजधानी में ठहरते हैं तो समिति द्वारा उनका 
ये सुविधायें मुहैयां की जाती हैं | सदन के सदस्यों की दैनिक समस्याश्रों से 
सम्बन्धित होने के कारण ही यह समिति ॥70056 ,ए०ग्रग्मा।(०४ कही जाती 
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कि इसके द्वारा उन सभी सदस्पों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी जो कि सदन से 
प्राय) अनुपस्थित रहते हैं | ऐसे सदस्यों की संख्या भी पर्याप्त है । 

रामितियीं का दूधरा प्रकार 80॥06 (0०त्ाप्रा।००७ है । दत्त प्रकार 
की समितियां किसी विशेष कार्य की सम्पत्नदा के लिए नियुक्त: की जाती हैं 
तथा एस कार्य के पूरा होते ही थे समितियां श्रपना :अ्रस्तित्व. खो देती: हैं.! 
एन समितियों को कारये क्षेत्र एवं कार्यक्राल अ्रत्यन्त सीमित होते हैं क्रिस्तु 
फिर भी 7 8495 (6४० इध्ी0ए2 00फशरोश/टट३ घिदा॑ पल बणाएतों 
एगावीज्तारा(879 0प्रश्ाढ5४ 5 80700879 बाे/४०6ै 200 0230935820.' 
(8. 8. उमा). इन समितियों को 896९४ (0०्फ्राग्रा००५ भी. कहा जाता 
है । ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं--२०४७॥४/ ,40)0० 
(0ग्राता(06४ तथा. फल िलतल्यव्ष 849००. (०छाणा।ढठ8 । प्रथम 
प्रकार की समितियां प्राय: नियमित रूप से नियुक्त की जाती हैं। 8०६५० 
(०गराएत((०2 ०6 908 को इस भ्रकार की ही एक समिति माता जा सकता 
है (7 दूसरे प्रकार की समितियां केवल तब नियुक्त की जाती हैं जबकि कोई 
नवीन समस्या व्यवस्थापिक। के सामने आती है) सदत इस प्रकार की सम- 
स्थाम्रों को ऐसी समिति के सामने रख देता है ।2 


राजस्थान विधान समा की विभिन्न समितियों को. एक ४०४०४ के 
अचार पर सदत दारा नियुक्त या निर्वाचित किया जोता है, इनमें;से कुछ एक 
के; सदस्यों को स्वयं अध्यक्ष वाभजद करते हैं । जिव समितियों के सदस्यों का 
खधस निर्वाचन के आधार पर होता है: उनमें उम्मीदवार -सदस्य का नाम 
प्रस्तावित करने से पूर्व प्रस्तावक को यह निश्चित छप से सिद्ध करता होता है 
कि प्रस्तावित व्यवित स्वयें ही उस समिति का सदस्य बनने को इच्छुक है ) 

समिति में होने वाले रिकंतं स्थानों की पूर्ति सदन द्वारा की गई 
सियुवित या लिवाचित दारा अथवा अध्यक्ष द्वारा की जानें वाली नामजदगी 
के की जाती है। इस प्रकार से निर्वाचित, नियुक्त या तामजेद सदस्य उतने 
समय तक ही अपने पद पर कार्य करेगा जितना कि पूर्व संद्य द्वारा शेष 
छोड़ा गया है । अध्यक्ष द्वारा सामजद की गई समिति पे कीर्यकाल भाम- 
जुदगो के समय ही उल्लिखित कर दिया जाता है। यह संभिति सामान्यतः 





कि 


!. 3060 #&प5. [954 को प्रक्रि। की नियमावली . बनाने के हैतु एक 


एएाढ$ (०ग्रश्ां(०० का गठन किया गया। यह . समिति 6० 
(:0७79/7०७० थी । मुख्य मंत्री श्री 2 व्यास को इसका समा- 
पति बनाया गया । इनके अतिरिक्त समिति मैं सदस्थ और भी 
थे । (8. 4... एा0००४९०४|०४५, ५४०. 5, २० 064, ]00099 
309 &प४8-५ 954) न का 
2, ॥350 0०५ 4933 को श्री. वेदपाल त्यायी, सदस्य राजस्थान .विधान- 
: प्षमा द्वारा मथुरादास माथुर के आचरण की जांच करते के लिए एक 
'86४०० 00एए्शां/०६ के गढन को पस्ताव किया गया । 
'(9,... &« - ए;005260085, , ९०१, ?, ४०. 72, वफप्र६39, 


हा 0०. !955) 
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उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति कार्यभार न 
सम्माल ले | समिति के सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का 
(०-०पथाांभं४८ होता है। यदि कोई सदस्य समय से पूर्व ही अपने पद को 
छोड़ना चाहे तो उसके लिए त्याग्रपत्र देने का प्रावधान भी है। समिति की 
सदस्यता से दिया जाने वाला त्यागपन्र स्वयं सदस्य द्वारा लिखा जाना 
,चाहिए । इसे स्पीकर के पास भेजा जाता है । 


विधान सभा की समितियों के समापति समिति के सदस्यों में से ही 
अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विये जाते हैं । यदि सदन का उपाध्यक्ष किसी समिति 
का सर्देस्थ है तो वह स्वयं ही उस समिति का पदेन अध्यक्ष बन जाता है। 
प्रनेक बार शारीरिक एवं मानसिक भअस्वस्थता अश्रथवा अन्य किसी कारणवश 
जब एक सभापति श्रपने पद के दायित्वों का निर्वाह करने में प्रसमर्थ हो जाता 
'है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह 
उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को - सभापति नियुक्त कर दे। यदि सभापति 
समिति -की किसी बैठक में श्रनुपस्थित हो तो उस बैठक का कार्य चलाने के 
लिए समिति अपने में से ही किसी एक का सभापति के रूप में चयन कर 
लेती है । 
सामान्‍य रूप से समिति की कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक 
निश्चित सदस्य संख्या की उपस्थिति अनिवाय होती है । ऐसी उपस्थिति के 
अभाव में समिति की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है । एक समिति 
. का (४०एफ प्र।य: उसकी कुल संख्या का एक तिहाई के लगभग होता है । 
' यदि 0ए०णएफ के अ्रभाव में समापति समिति की बैठकों को लगातार दो 
बार स्थगित कर दे तो उसे इस तथ्य की सूचना सदन को देनी होती है। 
यंदि समिति को श्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है तो इस प्रकार की सूचना 
उसको दी जानी चाहिए । 
यदि किसी कारणवश समिति का कोई सदस्य उसकी बैठक से अनु- 
पस्थित रहना चाहे तो इसके लिए उसे सभापति की पूर्व-स्वीक्ृति प्राप्त 
करनी होगी । यदि एक सदस्य समिति के सभापति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त 
“- किये बिना ही समिति की दो या इससे अधिक -बेठकों में अनुपस्थित रहता है 
तो उस सदस्क्ष को समिति से हटाने के लिए सदत में एक-एक प्रस्ताव लाया 
जा सकता है । यदि संदस्यों को भ्रध्य॑य द्वारा नियुक्त किया गया हैं तो वही 
.. : उनको हटाने की कार्यवाही भी कर सकता है । 
सदन समित्ति 
(पशा४ प्णा३०७ (००९) 


राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रति-वर्ष एक .समिति की रचना की 
जाती है जो कि अपने सदस्यों की सुख सुविधा, जैसे निवास-स्थान का प्रबन्ध 
आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित रहती है। जब विधान सभा के सदस्य सत्र के 
दोरान अथवा उसके आगे-पीछे राजधानी में ठहरते हैं तो समिति द्वारा उनको 
ये सुविधायें मुहैयां की जाती हैं । सदन के सदस्यों ' की दैनिक समसस्‍्याश्रों से 
सम्बन्धित होने के कारण ही यह समिति 0056 ,८०ण्ञाएं॥४० कही जाती 
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है । इसका सर्वप्रथम गठन ११ अप्रेल, १९५२ को किया ह गया ।* केद्धीय 
संसद में इस समिति का गठत २६ मई, १६४२ को किया गया... 


[] 

५ सदन समिति में समापति सहित श्रधिक से श्रधिक “पांच: सदस्य -हो 
सकते हैं रे ये रादस्य स्पीकर द्वारा नामजद किये जाते हैं तथा इसका कार्य- 
काल भ्रधिक से अधिक एक वर्ष होता है। एक बार सदस्य के रूप में सेवा 
करने के बाद एक व्यक्ति को पुन: इस समित्ति के लिए नामजद किय्रा जा 
सकता है ।3 समिति का कार्य प्रारम्भ करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों 
की उपस्थिति श्रनिवार्य है । गणपूर्ति (09०70 ) पूरी न होने पर समिति 
की कार्यवाही को कुछ समय के लिए श्रथव/ भविष्य के लिए स्थग्रित किया 
जा सकता है। 


निवास स्थान से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के श्रति- 
रिक्त यह समिति उन समस्त सुख-सुविधाओं का भी पर्यवेक्षण करती है जो 
कि भोजन, मेडीकल देखभाल, स्वास्थ्य, सदस्यों के निवास स्थानों में बढ़ोतरी 
या परिवर्तन आदि से सम्बन्ध रतती है। जयपुर के जिन ' प्र०४८७ एवं 
(१0आ(९४७ में सदस्यों को ये सुविधायें प्रदान की जाती हैं उतकी समस्‍यायें 
इस समिति के विचार का विषय होती हैं । समिति अपने अधिकार-सद्षेत्र में 
रह कर जो भी कार्य करती है उनकी अ्रक्ृति केवल परामर्शंदात्री होती है। 
यह किसी भी कदम को उठाने में. निर्शायात्मक . रूंप से कार्य नहीं कर -सकती 
मह तो सदन को परामशे मात्र दे सकती है । इस परामर्श को मानना-या ने 
मानना स्पीकर की इच्छा पर निर्भर रहता है । फिर भी सामान्य व्यवहार को 
देखकर यह श्रासानी से कहा जा सकता है कि सदन समिति द्वारा की गई 
सभी सिफारिशें बिता श्रधिक वाद-विवाद के मान ली जाती हैं क्योंकि इतका 
लक्ष्य सदस्यों को सुविधा प्रदान करना होता है और कोई भी सदस्य इसका 
विरोध नहीं करना चाहेगा | समिति द्वारा समय-समय पर अपनी श्रोर से 
अथवा स्पीकर द्वारा कहे जाने.पर उसे परामश दिये जाते हैं । 
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सदन समिति अपनी सुविधा के लिए एक या एक कक उप- 
समितियां नियुक्त कर सकती है। प्रत्येक उप-समिति ( कम पं६०) 
को प्रायः वे ही श्रधिकार होंगे जो कि पूर्ण समिति द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं; 
अर्थात्‌ थे उप-संमितियां सदस्यों के रहने का स्थान, भोजन का प्रवन्ध, मेडि- 
कल सहायता एवं उनके निवास-ह्थान की भ्रन्‍्य सुविधाप्रों श सम्बन्धित 33 विशेष 
विषयों पर विचार करेंगी । यदि इस प्रकार की उप-नसमिति के प्रतिवेदनों को 
पूर्णा समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया जाये तो हज इतना मे प्रमाव 
होता है जितना कि पूर्ण-समिति के प्रतिवेदन का होता है। जिध वियय को 
विचार करने के लिए उप-समिति को भेजा जाता है उसकी मुख्य बात ग्रयवा 
बातों का उल्लेख कर दिया जाता है जिन पर कि विचार किया जाता है। 
उप-समििति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे सम्पुर्ण समिति द्वारा विचार का 
विषय बनाया जाता है । यदि विधान समा के किसी भी सदस्य प्रथवा सदस्यों 
को समिति की सिफारिशों के प्रति शिकायत है तो वे इसके लिए स्पीकर के 
सम्मुख भ्रपील कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में स्पीकर के निर्णय को मान्य एवं 
ग्रन्तिम समझा जायेगा । 


समिति का सभापति--समिति के गठन की परम्परापों का 
अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि डिप्टी-स्पीकर को प्रायः 
इस समिति का सदस्य वनाया जाता है और इस प्रकार वह इस समिति का 
पद न अध्यक्ष बन जाता है । डिप्टी-स्पीकर को समिति का समापतित्व सॉपना 
कई कारणों से विशेष उल्लेखनीय है | प्रयम, स्पीकर या डिप्टी-स्पीफर से यह 
आशा की जाती है कि चाहे वे किसी भी दल के हों और चाहे उनकी कंधी 
भी मान्यताएं रही हों वे निष्पक्षतपुबंक विषय का श्रध्ययन करे कौर 
न्यायपूर्सा ढंग से अपना निणंय देंगे । ऐसी स्थिति में यदि डिप्टी-स्पोकर को 
सदन समिति का सभापति बना दिया जाता है तो सदन के सदस्यों को दस 
सम्बन्ध में राहत मिल जाती है कि उनके हितों एवं सुविधाप्रों पर किसी 
निष्पक्ष सत्ता द्वारा विचार किया जायेगा और दलौय ग्रथवा वैयक्तिक 
भेद-माव के आधार पर श्रधिक परेशानियां उत्पन्न नहीं की जावेंगी | दूसरे, 
समिति के अ्रधिकार क्षेत्र में जाने वाले विषयों की प्रकृति कुछ इस प्रकार की 
है कि इनके श्राधार पर या इनको साधन बनाकर सदन के किसी भी सदस्य 
अ्रथवा सदस्यों को परेशान किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में 
के दुष्परिणामों को रोफने की दृष्टि से यह उपयोगी रहेंगा कि समिति का 
समापत्तित्व निष्पक्ष हाथों में सौंप दिया जावे । तीसरे, सदन समिति के सम्बन्ध 
में स्पीकर को भारी श्रधिकार प्राप्त हैं। वह सदस्यों की नियुक्ति करता है, 
सदस्यों को हटा सकता है तथा प्रतिवेदन इसी को प्रस्तुत किये जाते हैं । समिति 
की सिफारिशों के विरुद्ध अपीलें भी उसी के सामने रखी जाती हैं। स्पीकर की 
इत व्यापक शक्तियों के संदर्भ में 


इस बात की भ्रत््येक संभावना रहती है कि 
स्पीकर एवं समिति के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा हो जाय बौर वह गतिरोघध 


की स्थिति तक पहुंच जाय । जब डिप्टी-स्पीकर को समिति का सभापत्तित्व 
साँध दिया जाता है तो श्वमस्त निरणंय उसकी राय से प्रभावित होकर ही 
अन्तिम रूप लेते हैं । इन निर्णायों 


के साथ ही स्पीकर की सहमति की स॑ 
निश्चितता तक पहुंच जाती है ५ हमति की संमावना 


इस संमावना 


३७४ और भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


: सदन, रामिति फी बैठकें उसी प्रकार होती. हैं. जिस प्रकार कि सदन की 
भन्‍य समितियां श्रपनी बठक॑ करती हैं ।. किन्तु,दसकी बैठकें प्राय: तभी की 
जाती, हैं जब कि सदस्यों से सम्बन्धित कोई समस्या सामने आये । अपनी छौठकों 
में रामिति द्वारा प्रायः कार्य, ग्रह एवं वितरण के सत्रियों को तथा.वित्त एवं 
केस्द्रीय जन-कार्य विभाग के मंत्रियों को बुला लिया जाता-है। उनसे भ्राव- 
इ्यकतानुसार पूछ-ताछ की जा सकती है तथा उनसे सम्बन्धित किंसी भी 
विपय में समिति श्रपने सुझाव प्रस्तुत करे इससे पूर्व उन विषयों से सम्बन्धित 
इन विभागों के विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त करले, । “सदन समिति द्वारा जिन 
समस्याओं पर विचार किया जाता है उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सामान्य नागरिकों 
से नहीं होता + यही कारण है कि जन-साधारण को इस समिति की उपस्थिति 
एवं महत्वका भान भी नहीं होता।इस समिति की उपयोगिता इस बात में निहित 
है कि यह एक ऐसा >पयुक्त वातावरण तैयार करती है जिसमें रहकर .सदसे के 
सदस्य दैनिक जीवन श्री परेशानियों में; उलभे बिना सदन से सम्बन्धित अपने 
दायित्वों का कुशलतापूर्वक. निर्वाह कर सकें ।, इस. प्रकार यह संमिंति 3 
एक श्रोर सदन की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है वहां दूसरी ओर , 
समय की बचत करने में भी महत्वपूर्णा योगदान करती है । . इस प्रकार सदन 
समिति द्वारा सदन को साथेक बनाने में अ्रप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी कार्य किया 
जाता है । ! 


* विशेषाधिकार - समिति 
- (प४6 97०जं९8९5 ((0ए्रए्र//०४ ) 


विशेषाधिकार समिति सरदन.के सदस्यों से सम्बन्धित एक अन्य |महल॑- 
पूर्ण समिति है। इसके द्वारा यद्यपि उनकी देनिक जीवन की प्राथमिक झाव- 
एयकताश्रों की सिद्धि के' लिए प्रयास नहीं किये जाते और व: ही.यह उनको 
' बाहरी युविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित रहती है । _ किन्तु फिर भी पा है 
संमिति उन्हें सदन की कार्यवाही में सक्तिय रूप से मागः दा सहायता करत 
है । विधान सभा के सदस्यों को कुछ विशेष भ्रधिकार सौंपे गए है. जिनका 
प्रयोग करके ये सदन के वाद-विवाद में स्वतन्त्रतापुर्वक अपने मत, अकट ता, 
'सकते हैं । इससे पूर्व कि हमे राज॑स्थान विधान सभा के सदस्यों * के , विशेषा- 
धिकारों पंर विचार करने वाली समित्ति के गठन का अध्ययन करें यह जानना 
उपयोगी रहेगा कि विधान सभा के सदस्यों को कौन-कौत-से विशेषाधिकार 
एवं स्वतस्त्रताएं . प्राप्त रहती हैं । 


! 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३७५ 


कामन्स के हैं ।” उनमें से कुछ एक विशेषाधिकारों का तो स्पष्ट रूप से 
उल्लेख किया गया है और अन्य को यों ही छोड़ दिया गया है॥ जिन विशेष 
अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है उनको तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया जा सकता है । प्रथम, सदन में बोलने की स्वतन्त्रता का विशेषाधिकार; 
दूसरे, सदन में या उसकी किसी भी समिति में कुछ भी कहने या कोई भी 
मत देने के बारे में किप्ती भी न्यायालय में कार्यवाही होने से स्वतन्त्रता और 
तीसरे, सदन द्वारा गकाशित किसी भी प्रतिवेदत-पत्र, मत या प्रक्रिया से 
प्रभावित होने से स्वतन्त्रता । ये विशेवाधिक्रार व्यवस्थापिका के सदस्यों को. 
उत कत्त॑ व्यों का निर्वाह करने योग्य बताते हैं जो कि संविधान द्वारा उनको 
सौंपे गए हैं। व्यवस्थापिका के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक 

' रूप से पर्याप्त कत्त व्यू एवं दायित्व सौंतं गए हैं फलस्वरूप उन्हें व्यक्तिगत 
. एवं सामूहिक रूप से उतने ही अधिकार एवं विशेषाधिकार सौंतचना जरूरी 
था। असंकिन में (07 िश॑ता८ ४७) ने विशेषाधिकारों को सदन के 

- सदस्यों द्वारा प्राप्त ऐसे विशिष्ट अधिकार (ए८०एां॥ (शां8॥5) माना है 
जिनके बिना वे अपने कार्यों को सम्पन्न नहीं कर सकते और जो भ्न्य व्यक्तियों 
एवं निकायों को प्राप्त नहीं होते । मे (॥४४99) के कथनानुस।र इस प्रकार 
विशेषाधिकार यद्यपि देश के कानून का भाग होते हैं किन्तु उन्हें कुछ सीमा 
तक साधारण कानून से छूट मिली रहती है ।/ सदन को सदस्यों के विशेषा- 

. धिकारों के सम्बन्ध में यह शक्ति प्राप्त है कि वह इन्हें परिभाषित कर सकता 

' है; किन्तु फिर भी न तो 'भारतीय संसद ने श्रौर न ही राजस्थान विधान 
,सभा ने इन विशेषाधिकरारों को कभी परिभाजित करने का प्रवात्त॒ किया है। 
कई एक ऐसे अ्वसंर श्राए जब कि इन विशेषाधिकारों, शक्तियों एवं स्वतन्त्र- 

- वाश्नों को परिभाषित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 
विचार किया गय; किन्तु यह अधिक फलदायक न रहा। भारतीय प्रेस 

- आयोग (१६५४) ने अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि यदि संसद और 
. राज्यों की व्यवस्थापिकाए' व्यवस्थापन द्वारा शक्तियों, विशेषाधिकारों और 

. स्वतन्त्रताग्रों को परिभाषित कर लें और उनके भंग होने तथा उसके विरुद्ध 
. कार्पेवाही किए जाने का निश्चय कर लें तो अधिक उपयोगी रहेगा । किन्तु 

. तत्कालीन लोक सभा के स्पीकर श्री मावलंकर ने इससे विरोधी मत प्रकट 
“किया । व्यवस्थापिका के अध्यक्षों के सम्मेलन में बोलते हुए २३ जनवरी, 

. १६५४ को राजकोट में उन्होंने बताया कि इस विषय पर प्रेस आयोग ने 
पूएंतः प्रेस की दृष्टि से विचार किया है । उसने केवल प्रेस की कठिनाइयों 
को ही ध्यान में रखा है किन्तु यदि व्यवस्थापिका की दृष्टि से देखा , जाए 

- , तो इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें दूसरा रुख अपनानों पड़े गा। “यदि विशेषा- 
.  धिकारों को नियमबद्ध (000/9) कर दिया जाए तो इससे प्रेस को कोई 
लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु व्यवस्थापिका के सम्मान झौर सम्भ्रमुता को 





. संघ के लिए ७४८७ 05 और राज्यों के लिए 478०७ 94, 
2. “"॥प४ एछा०्जंी62०, धा०शा एग एीग॥6 ]99 0ी (86 |का0, 8 [0 
8 एलांगं। छांधा बत ९ए०४॥एॉा०णा 0706 तरंग विज? 
-#क्रंधंता2 2449, रग्रीक्ा।27थाए शि३०व००, ९. 42 
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इससे नुकसान होगा । ग्रेट ब्रिटेन में भी कामन्स सभा को नए विशेषाधिकार 
बनाने की शक्ति नहीं है । वहां केवल उन्हीं विशेषाधिकारों को मान्यता दी 
गई है जो कि लम्बे समय से चली श्रा रहो परम्पराश्रों के श्राधार पर स्थित 
हैं; श्रत: इनको नियमबद्ध करने की जंरूरत नहीं है । 
मि० मावलंकर की राय को मानते हुए आज तक व्यवस्थापिका के 
सदस्यों के विशेषाधिकारों को केन्द्रीय स्तर पर श्रथवा राज्य स्तर पर नियम- 
बद्ध नहीं किया गया है । चौथे आम- चुनाव के वाद वनी कांग्रेस सरकार के 
नए कानून मन्त्री श्री पी० गोबिन्दा मेनन (शा ए. 00थे008 रण) 
ने संसद में वताया कि सरकार संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को व्य- 
वस्थापन द्वारा या सांवंधानिक संशोधन द्वारा परिमाषित करने के विचार 
का स्वागत करेगी ।? भारतीय जनमत इस दात की मांग करता है कि सदस्यों 
के विशेषाधिकारों को नियमबद्ध कर देना चाहिए | वर्तमान स्थित्ति न केवब 
जनता एबं प्रंस वालों के लिए हो असन्तोषजनक है वरन्‌ यह स्वयं व्यवस्था 
पिका के सदस्यों के लिए भी कष्टदायक है। संविधान के अनुच्छेद १०१ 
एवं १९६४ के द्वारा जिस व्यवस्थापन की ओर इंगित किया गया है वह ग्रमी 
तक नहीं किया जा सका । इसके परिणामस्वरूप जब मी कभी विशेषाधिकारों 
का प्रश्न उठता है तो उस पर विचार करने के लिए ब्रिटेत की कामन्स समा 
के व्यवहार की खोजवीन करनी होती है। इसके लिए कामन्स समा की 
प्रक्रिया का गहरा श्रध्ययत किया जाए- और कुछ शताब्दियों के सांगरैधानिक 
मुकदमों को देखा जाए । यह बात पूरी तरह से अवास्तविक एबे अवुद्धिपूरण 
होगी कि जब भी कभी एक सामान्य व्यक्ति संसद के कार्यों पर अपना मत 
- प्रकट करना चाहे तो इस प्रकार के कानूनी कार्य को सम्पन्न करेजोहि 
प्रशिक्षित न्यायाधीशों के लिए भी श्रसम्मव है । ऐसे अवसर बहुत कैम बाते 
हैं जव॒कि संसद द्वारा यह निर्णय किया जाए कि वास्तव में किसी विशेषा- 
घिकार का खण्डन हुआ है; किन्तु विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रायः उठते ही 
रहते हैं । ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से. डा विशेषाधिकार 
की सीमा का ज्ञान कराने के लिए यह जरूरी है कि उन नियमवबरद्ध कर 
दिया जाए। नियमवद्ध करने के व्यावहा रिक महत्व को जानकर हीं कीबूत- 
मनत्री ने अपना मत प्रकट किया. है । यदि-क्रिसी सदस्य के विशेषाधिकारों 
का खण्डन किया जाता है या उन्हें छीना जाता है तो सदव को ऐसा करते 
 बाले के विंरुद्ध कार्यवाही करने का श्रधिकार है। यदि सदन अपने कर्तव्य 
को सम्पन्न करते में असफल हो जाता है तो फिर-यह मामले-न्यायालग के 
' सम्मुख रखे जा सकते हैं ।  + 
सदन के सदस्यों को सदन के वाद-विवाद में माग लेने का अधिकोर 
है, बोलने की स्वतन्त्रता सदन का एक सामूहिक प्रधिकार है और 2 
का व्यक्तिगत अधिक/र भी । भारतीय संविधान ने कुछ विषयों को पा 
पिकाओं के श्रधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा है और इसलिए वे उन पर 
विवाद नहीं कर सकतीं । अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रह कर 04 
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प्रक्रिया के नियमों का पालन करते हुए ये व्यवस्थापिकाए" किसी भी विषय पर 
विचार-विमर्श कर सकती हैं। सदन का एक अन्य सामूहिक विशेषाधिकार यह 
है कि वह श्रपरिचितों को सदन से बाहर करके बन्द दरवाजों में सदन की बैठक 
कर सके । ऐसा करके वह वाद-विवाद की वैयक्तिकता को बनाए रख सकती 
है | इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि जब भी कभी वह उचित 
समझे सदन के किसी भी भाग में श्रपरिचितों को हटने की ग्राज्ञा दे दे । सदन 
का एक अन्य विशेषाधिकार यह है कि वह अपने किसी भी वाद-विवाद अथवा 
प्रक्रिया के प्रकाशन पर रोक लगा सके । सदन के वाद-विवाद को गलत रूप 
सेया बिगड़े हुए रूप में प्रकाशित करना उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन 
माना जाता है शौर ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की उसके पास 
शक्ति होती है। जब भी कभी अध्यक्ष चाहे वह सदन की प्रक्रिया से किसी भी 
शब्द अथवा शब्दों को निकलवा सकता है। सदन को अपने आच्तरिक मामलों 
का नियमन करने की पूरी शक्ति होती है। सदन द्वारा अपनी प्रक्रियान्नों पर 
इतना पूर्ण नियन्त्रण रखा जाता है कि किसी भी सदस्य अथवा अधिकारी को 
यह स्वतन्त्रता नहीं दी जाती कि वह बिना सदन की स्वीकृति के सदन की 
प्रक्रि] या वाद-विवाद के सम्बन्ध में कोई गवाही दे दे । कई अवसरों पर 
न्यायालयों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता 
है । इस सम्बन्ध में लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने यह सुझाया कि 
सदन के किसी भी सदस्य या अधिकारी को सदन था सदन की समिति की 
“किसी प्रक्रिया के बारे में कोई गवाही नहीं देती चाहिए । यह सुझाव कामन्स 
सभा में प्रचलित अभ्यास के ऊपर आधारित था। भारत में व्यवस्थापिकाओं 
को एक यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति को परीक्षण के लिए 
या गवाही के लिए बुला सकती हैं। सदन की समितियों को भी यह श्रधिकार 
है कि वे किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए या आवश्यक कागजात प्रस्तुत 
करने के लिए बुला सकें.। नियमानुसार ऐसे व्यक्ति को गवाही देने से पू्व॑ सच 
बोलने की शपथ खानी होती है। कभी-कमी यह संदेह प्रकट किया जाता है 
कि ये नियम जो कि कानून नहीं हैं, सदन की चाहरदीवारी के बाहर वाले 
लोगों पर किस भ्रकार लागू किए जा सकते हैं। सदन को एक अन्य विशेषा- 
घिकार यह प्राप्त है कि उसकी प्रक्रियाश्रों से सम्बन्धित कोई अभिव्यक्ति नहीं 
की जा सकती श्र न ही ऐसी कोई पुस्तक ही प्रकाशित की जा सकती है 
जिसमें कि सदन की प्रक्तिया पर टीका-टिप्पणी की गई हो । द्वितीय लोक सभा 
की विशेषाधिकार समिति को जब एक पत्र में प्रकाशित लेख पर विचार करने 
के लिए कहा गया तो उसने अ्रपना मत प्रकट करते हुए बंताया कि सदन के 
चरित्र एवं प्रक्रियाश्रों पर प्रकाश डालने चाले कथन विशेषाधिकारों का खण्डस 
हैं । सदन को यह विशेषाधिकार रहता है कि वह उन लोगों को दण्ड दे सके 


'जो कि इसके विशेषाधिकारों का खण्डन, करते हैं । 


ऊपर वर्णित विशेषाधिकार वे हैं जिनका कि सदस्थों द्वारा सामूहिक 
. रूप से उपयोग किया जाता है । जिस प्रकार बोलने की स्वतन्त्रता का सदस्य 
सामूहिक रूप से उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे व्यक्तिगत रूप से भी करते 
'हैं। सदन में दिया गया भापण एवं किया गया कार्य स्वतन्‍त्र होता है जिस पर 
कि किसी के द्वारा प्रश्व नहीं पूछा जाता । इस विशेषाधिकार के फलस्वरूप॑ 


३७८ मारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


सदरय किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए और किसी भी प्रस्ताव या 
भाषण को देने के लिए अथवा जसे चाहे गैसे मतदांन करने के लिए स्वतस्त्र 
रहते हैं। इस विशेषाधिकार की कुछ सीमाए' हैं। यह वाद-विवाद में वोले 
गए शब्दों पर लागू नहीं होता वरन्‌ संसद की सभी प्रक्रियाश्रों पर लाग होता 
है । संसद में की गई प्रक्रियाश्नों पर किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं 
किया जा सकता । दूसरे, यदि सदंन के सदस्य, सदन के बाहर कोई भी शब्द 
फंहें या कार्य करें तो सामान्यत: उन्तकी रक्षा नहीं की जाएगी | तीसरे, जो 
कार्य सदन में बैठ कर नहीं किया गया है किन्तुं उसे सदन में ही किया जान। है 
तो उसकी रक्षा की जाएगी । बाहरी दबाव एवं हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता प्रव/न 
करने वाले इस विशेषाधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सदस्य सदन की चाहर- 
दीवारी में जो मन चाहे बोल सके । सदन द्वारा अ्रपने सदस्यों के कार्य का 
नियन्त्रण किया जाता है और सदन को प्रमावित करने वाले मियमों एवं 
स्थायी आदेशों के श्रन्तर्गंत रह कर॑ ही बोलने की स्वतन्त्रता के अ्रधिकार का 
प्रयोग किया जाता है । विशेषाधिकार से सम्बन्धित एक प्रश्न यह है कि सदस्यों 
द्वारा सदन में दिए गए भाषणों के प्रकाशन को किस प्रकार नियमित किया 
जाए। जब वाद-विवादों, प्रतित्रेदनों, याचिकाशों, आदि को सदने के द्वारा 
प्रकाशित किया जाएगा तो उनके झाधार पर किसी भी सदस्य - के विरुद्ध 
दीवानी या फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यहां विशेषाधिकार 
उसका रक्षक बन जाएगा और एक अधिकृत प्रकाशन में प्रकाशित होने के बाद 
भी किसी कही गई बात या किए गए कार्य के लिए उसके ऊपर कोई ' मुकदमा 
नहीं चलाया .जाएगा । इसके अतिरिक्त सदन की कार्यवाही, बाद-विवाद, 
प्रतिवेदन, श्रादि को छापने वाले एवं प्रकाशित करने वाले की भी रक्षा करने 
का प्रावधान है। उन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की भी रक्षा का 9 वधान 
किया गया है जो कि सदन की कार्यवाही के" प्रतिवेदन को ज्यों के त्थों छाप 
देतें हैं। ऐसे किसी भी समाचार पत्र पर न्यायालय में कोई दीवानी या फोज- 
दारी कार्यवाही नहीं की जा सकती जिंसने बिंना किसी मनमुटाव के या विना 
किसी गलत भावना से प्र रित हुए प्रतिवेदन को ज्यों के त्यों छाप दिया है। 


उपयुक्त सभी विशेषाधिकार, चाहे वे सामूहिक हों या व्यक्तिगत, ऐसे 
विशेषाधिकार हैं जिनको कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया 
है । इनके भरतिरिर््त भारत में संसद एवं व्यवस्थापिकाश्रों के सदस्य रे समी 
विशेषाधिकारों का भी उरपंमोग कंरते हैं.जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों को 
प्राप्त हैं। ऐसे विशेषाधिकारों में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार बन्दी बनाए जाने से 
स्वतन्त्रता (सक2८१60 707 477०»:) है. यह: विशेषाधिकार संदन के 
सदस्यों को उस सेमय प्राप्त रहता है जब कि: वे संदन की बैठकों में माग'लेने 
के लिए या तो झा रहे हों श्रथंवा माग. लेकर लौट रहे हों । ऐसी स्थिति में 
उनके किसी कार्य-के. विरुद्ध कानूती कार्यवाही, करना मत्ता है ।. ,मि० एनसन 
| &0807) के शब्दों में-यह कहा,जा सकता है कि. संसद. केःकिसी मी सदस्य 
की सत्र के ,: दौरान और इसके प्रारम्भ होने से चालीस दिन पूर्व. तथा इसके 


् 


ग्रीस पर 5250 ५० जिन $ नहीं है जे 82. कक सकता.।7 वन्दी 
समा होने वे चालीस दिते बाई तक बन्दी तहीं बताता भा उकता 


पड जल पा 2 पर | अत लग तक हद 
'जु बुप० ऋ्मे।डि एी' ऐंबिसाब्रांशों एंवा 08 बापटऑण्त ताप | 
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बचाये जाने से स्व॒तंत्रता का अ्रधिकार प्राप्त हो जाने के बाद सदन के सदस्य 
कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते । इस अधिकार की भी कुछ 
सीमायें रखी गई हैं।! भारत में व्यवस्थापिकाश्रों के श्रध्यक्षों द्वारा कई वार 
इस वात पर जोर दिया गया है कि सदन का प्रत्येक सदस्य साधारण कानून 
का विषय है श्रौर यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया है कि उसे बन्दी बनाया 
जाना-जरूरी है तो उसे बन्दी बनाया जा सकता है और यह कार्य उसके 
विशेषाधिकार का उल्लंधन नहीं कहा जायेगा ।? व्यवस्थापिका ऋ एक सदस्य 
को निवारक नृजरबन्दी कानून के आधीन गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? --यह प्रश्न बहुत समय तक वाद-विवाद-का विपय रहा । कामन्स सभा 
की विशेषाधिकार समिति ने केप्टिन रामजे (0४७7 २४॥589) के मामले 
में और लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने श्री जी० वी० देशपाण्डे के 
मामले में यह निर्णय लिया कि इस प्रकार सदस्य को वन्दी बनाया जाना सदन 
के विशेषाधिकार का खण्डन नहीं है। लोक सभा वी समिति ने निर्णेय लेते 
समय रामजे वाले मामले को उदाहरण के रूप में रखा। लोक सभा की 
विशेषाधिकार समिति के कुछ सदस्यों का यह भी मत था कि रामजे का मामला 
भारत की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता ।डे 


व्यवस्थापिका के सदस्यों को जब भी कभी फौजदारी मामलों में 
गिरफ्तार किया जाये तो उन कारणों की सूचना सदन को दी जानी चाहिए 
'जिनके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा सदन की सेवा से वंचित 
रख गया है । लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने दशरथदेव 
(028६4 06०) के मामले में इस प्रश्न पर विचार किया कि जब एक 
सदस्य को गिरफ्तार किया जाये और तुरन्त ही उसको जमानत पर छोड़ 
दिया जाये तो सदन के विशेषाधिकारों के कानून एवं व्यवहार के अनुसार क्‍या 
.यह श्रावश्यक माना जायेगा कि स्पीकर को सूचना दी जाये ? समिति ने 
कामच्स सभा के स्पीकर की रुलिग तथा में (४७७) के संसदीय व्यवहार से 
कथन को उद्घृत करके यह मत प्रकट किया कि सदस्य को जमानत पर तुरन्त 
ही छोड़ दिया गया है अ्रतः सदन को सूचित करने का मजिस्ट्रेट का कोई 
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कत्त व्य नहीं रह जाता ।? बाद में इससे सम्बन्धित नियम भी बना दिया 
गया । ह | 

इस प्रकार व्यवस्थापिका के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं 
उनका क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक है । इन समी विशेषाधिकारों का महत्व इस बात 
पर निर्भर करता है कि सदन द्वारा इनकी रक्षा की क्‍या व्यवस्था की जाती | 
४ और वह कितनी सार्थक है। सदन एवं उसके सदस्यों का सम्मान इस बात 
पर अवलम्बित है कि सदन द्वारा जनता एवं प्रेस की मौलिक स्वतन्त्रताओं 
की सीमा में रहकर इन विशेषाधिकारों को किस प्रकार बनाये रखा जाता है । 
भारत में केन्द्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर विशेषाधिकारों से सम्बन्धित 
प्रश्नों पर विचार करने के लिए विशेषाधिकार. समिति का गठन-किया जाता 
है । सदन अभ्रथवा। उसके किसी सदस्य के विशेषाधिकार से सम्बन्धित. प्रश्व को 
सदन द्वारा इस समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति उस 
प्रश्त से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का पूरी तरह, विस्तार के साथ एवं. न्यायिक 
रूप में अध्ययन करती है ताकि यह निर्णय कर सके कि इसे संदर्भित किये 
गये प्रश्व में किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अ्रथवा नहीं हुआ है । 


राजस्थान में विशेषाधिकार समिति का गठत [07इशांष्साणा 
एजशक्त)०४९०४ .(णाणां((९९ गा रेप्ुं45ध9॥ /55श॥वय5 |:--राजस्थान में 
सदस्यों के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित समिति का गठन स्पीकर द्वारा सर्व- 
प्रथम २३ फरवरी, १६५३ को किया गया ।£ प्रथम लोक सभा ने अपनी 
विशेषाधिकार समिति का गठन २६ मई, १६५२ को -किया था ॥ 3 राजस्थान 
विधान सभा की इस समिति में दस सदस्य रखे गये । विधान सभा की प्रक्रिया 
एवं कार्य संचालन के नियमों के अनुसार स्पीकर द्वारा. सदन का सत्र आरम्भ 
होते ही अथवा समय-समय एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त की जायेगी 
जिसमें दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।$ स्पीकर द्वारा सामान्य रूंप से इस 
समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है कि न केवल सत्ताधारी दल को 
ही वरन्‌ श्रन्य दूसरे दलों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके ताकि 
किसी भी भ्रश्त पर विचार करते समय विभिन्‍न प्रकार के सत सामने श्रा 
सकें । प्रथम समिति में कांग्र सी सदस्यों की संख्या छः थी, इनके श्रतिरिक्त 
इसमें एक स्वतत्र सदस्य दो संयुक्त दल के सदस्य थे और एकः कृषक प्रजा 
पार्टी का सदस्य था । इसमें यद्यपि कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त था किन्तु 
फिर भी इसका सभापति मिं गोपीलाल यादव को बनाया गया जो कि कृपक 
प्रजापार्टी का था ।₹ मत्रियों को राज० विधान समा की समितियों की सदस्यता 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३५९ 


से वंचित रखा जाता है। नियमानुसार यदि समिति के किसी सदस्य को 
मंत्री बना दिया जाये तो उसे उसी दिन से त्याग-पत्र देना होता है १ लोक 
सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रति यह शिकायत की जाती है कि इसमें 
प्रायः मंत्रियों के नाम भी जोड़ दिये जाते हैं ।? यह व्यवह।र राज. विघ,न 
सभा में प्रचलित नहीं है। इस व्यवहार की पृष्ठभूमि में रौद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के कारण निहित हैं। इसका व्यावहारिक कारण 
तो यह है कि मंत्रालय के दायित्वों के सम्माल लेने के बाद एक सदस्य इतना 
व्यस्त हो जाता है कि वह समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अतिरिवत 
समय नहीं..निकाल पाता । सैद्धान्तिक दृष्टि से यह समझा जाता है कि यदि 
मनन्‍्त्री को समिति का सदस्य वना दिया गया तो समिति के निर्णायों की 
निष्पक्षता मारी जायेगी। जहाँ तक विशेषाधिकार समिति का सम्बन्ध है उसके 
कार्य की न्यायिक प्रकृति इस बात की मांग करती है क्रि इस पद पर कोई 
निष्पक्ष व्यक्ति ही विठाया जाना चाहिए। यह निष्पक्षता इसलिए और 
भी जरूरी हो जाती है क्‍योंकि श्रधिकांश विशेषाधिकार के प्रश्त उच्च सरकारी 
अधिकारियों अथवा प्रमुख मंत्रियों के विरुद्ध ही उठाये जाते हैं। किसी अपराधी 
को ही उसके अपराध का निर्णय करते समय न्यायाघीश न बनाया जाये इस- 
लिए हो को विशेषाधिकार समिति का सदस्य न बनाने की सिफारिश की 
जाती है । 

समिति के समापति की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है किन्तु यदि 
डिप्टी-स्पीकर समिति का सदस्य हो तो वह स्वत्त: ही इसका पदेन भ्रध्यक्ष बन 


जाता है ।” राजस्थान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समापति पद 
पर रहने वाले सदस्य निम्न प्रकार थे-- 


क्रम संख्या चर्ष सभापति का नाम 
१. १६९४३ श्री गोपीलाल यादव 
२. १६५४ श्री रामकिशोर यादव 
हम १६५५ डॉ० मंगलसिह 
४, १६५६ श्री लालसिह शक्तावत 
ध्‌ १६५७ श्री मरोसिंह खेजरला 
६« 7१६५९ श्री श्राविद अली 
७. १६६० श्री लेजमल वापना 
छः १ ६६ १ है हू हे 
6. १६६२ श्री निरंजननाथ बाचाय॑ 
१०. १६६३ श्री नारायणसिंह मसूदा 
११. १६६४ ही गि रह 
१२, | श्ध्ष्य ३ 7 हक 
१३. ।. १६६६ 7 


. तृतीय विधान सभा के अन्तिम वर्ष में जब जन लेखा समिति के सभापति 
श्री हरिदेव जोशी को मंत्रालय में ले लिया गया तो समिति का सभा- 


पतित्व श्री फूलचंद जैन को सौंपना पड़ा दर 
2 93. 8. उ608, ?, 62 
3. छेपा०--83 (॥) 
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विशेषाधिकार समिति के सभापतियों की उक्त सूची को देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि इस पद पर गैर-कांग्रे सी तथा कांग्रेसी सदस्यों के बीच कोई 
भेद नहीं किया गया। कई बार गैर-कांग्रे सी सदस्यों को सम्ापति पद पर 
नियुक्त किया गया । १६६३ से १६६६ तक यह पद उपाध्यक्ष को सौंपा-गया। 


इस समिति द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्य किये जाते हैं। 
प्रथम, यह उस प्रत्येक प्रश्त का परीक्षण करेगी जो कि इसके सम्मुख विचोरार्य 
प्रस्तुत किया जावेगा । उस प्रश्त से सम्बंधित तथ्यों का भी अध्ययन करेगी 
ग्रौर इसके बाद यह निश्चय करेगी कि विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया 
था अथवा नहीं । यदि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुग्ना है तो उसकी प्रकृति 
क्या है तथा किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर यह किया गया । यह सब 
करने के बाद समिति जैसा उपयुक्त समझे वैसी ही सिफारिश प्रस्तुत करती 
है (१ दूसरे, समिति को यह थी अधिकार दिया गया है कि वह अपने प्रति- 
वेदन में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख कर दे जिसे कि सदन द्वारा इसकी 
सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय अपनाया जाना चाहिए |? समित्ति 
की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण सीमा यह लगाई गई है कि इसके द्वारा किमी 
भी प्रश्त को स्वय पहल करके विचारार्थ नहीं लिया जा सकता चाहे उसमे 
स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का. खण्डन किया गया हो । यह अधिकार तो 
सदन के हाथों में ही सौंथा गया है। नियमानुसार यह व्यवस्था की गई है कि 
यदि किसी सदस्य के श्रथवा सदत के विशेषाधिकारों का खण्डन हुआ है ते 
एक सदस्य स्पीकर की स्वीकृति के बाद उस प्रश्न को सदन में उठायेगा। है 
स्पीकर को यह श्रधिकार दिया गया है कि वह उस प्रश्न पर ग्रपनी 
स्वीकृति दे दे तथा उसे सदत में विचारार्थे प्रस्तुत करने के उपयुक्त मान ले। 
ऐसा होने पर प्रंश्तों का समय ((००४४०० 7०07) समाप्त होने पर और 
सामान्य व्यवहार प्रारम्भ होने के पूर्व वह सम्बंधित सदस्य का चाम बोलेगा 
तथा सदस्य के खड़े होने पर उसे विशेषाधिकार का अश्व उठाने को कहेगा ) 
इस समय वह सदस्य चाहे तो प्रस्ताव से सम्बंधित कुछ कह भी सकता है । 
ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर द्वारा यह निर्शयोय. लिया जाये कि 
मतामुसार प्रस्तावित विषय व्यवस्था में (77 ०74७7) नहीं है । ऐसी स्थिति 
में यदि वहू आवश्यक समझे तो विशेषाधिकार से सम्बंधित उप्त प्रश्न 
सम्बंधित सूचना. को सदन में पढ़ देगा तथा यह भी बता देगा कि उसने ईसे 
प्र श्रपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है तथा यह व्यवस्था में नहीं है । यह भी 
व्यवस्था की गई है कि यदि स्पीकर द्वारा विशेषाधिकार के किसी प्रश्न की 
श्रत्यन्त मृहत्वपूर्णा समझो जाये तो वह इसे सदन की बैठक में किसी भी समय 
उठाने, की अनुमति दे. सकता है। जब विशेषाधिकार कपल प्रश्न पर 
सदन, में विचार कर. लिया जाता है श्लौर सदन यह निरय लेता है.कि इस 
प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के लिए विचारार्थ भेजा जाना चाहिए वो वह 
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स्थात्तीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था शै८३ 


प्रपत्र समिति के पास भेजे दिया जाता है। भारतीय संसद में कई बार 
ऐसा भी होता है कि ' विशेषाधिकार से सम्बंधित प्रश्व को विशेषाधिकार 
समिति के पास न भेज कर किसी भी सामयिक (8000०) समित्ति के पास 
भेज दिया जाता है । इणए प्रकार का व्यवहार उस समय तो उचित कहा जा 
सकता है जब कि प्रश्न उठाते समय विशेषाधिकार सम्रिति ही न हो | किन्‍्तु 
यह व तो उचित है और न उपयोगी ही कि विश्येपधधिकार समिति की अश्रवहेलना 
करके ऐसे प्रश्तों को किसी अन्य: समिति में विचाराये प्रस्तुत क्रिया जाये। 
सन्‌ १६५१ के मुदगल केस की प्रक्रिया के सम्बंध में बोलते हुए श्री एच० वी० 
कामथ ने इस व्यवहार का प्रतिरोध किया था । मि० कामश् ने स्वीकर से 
सांग की कि वहू सदन को बताये कि समिति की अवहेलना क्यों की गईं तथा 
इस विषय, में उससे पूछताछ करने को क्‍यों नहीं कहा गया | मुदूगल केप्त को 
प्रधान मंत्री द्वारा उठाये गये एक मीशन के श्राधार पर सामय्रिक समिति 
(680॥0० 0०कागां।6०) को चिचारार्थ भेज दिया गया था । राजस्थान 
विधान सभा में ऐसा कोई अवसर नहीं श्राया जबकि सदन ने किसी प्रएन को 
विशेषाधिकार समिति के श्रतिरिक्त किसी समिति में विचारा्थ रखा हो । 
वसे नियमानुसार यह प्रविधान अवश्य रखा गया है कि यदि सदन स्व ही 
उस प्रश्न पर विचार करने के बाद किसी निर्णाय पर पहुँच जाता है ओर 
उसके सम्बंध में सदस्यों के वीच अधिक मत विरोध नहीं रहता तो प्रश्न को 
समिति के पास भेजना आवश्यक नहीं रह जाता । सदन द्वारा प्रणव को उस 
समय तय किया जायेगा जब कि प्रश्त को उठाने वाला सदस्य यह प्रस्ताव 
रखे कि इस विषय पर अभी विचार किया जाना चाहिए था भविष्य के लिए 
छोड़ देना चाहिए |? संसद में बहस के दौरान स्थिति का स्पष्टीकरण करते 
हुए बताया था कि भरुंदूगल केस को विशेषाधिकार समिति को न सौंपने का 
कारण यह था कि किसी विशेषाधिकार के उल्लंघन की बात स्पष्ट नहीं की 
शतः आवश्यक जांच के लिए दूधरी समिति नियुक्त की गई। इस समिति के 
प्रतिवेदन से यदि यह स्पष्ट हो जाता हैं कि किसी विशेषधिकार का खण्डन 
किया गया है तो प्रश्व को विशेषाधिकार समिति के सम्मुख विचार के लिए 
भेजा जा सकता था। विशेषाधिकार सम्रिति के विचार के लिए जो प्रश्न भेजे 
जाते हैं उन पर विचार करंते समय समिति पहले तो सभी सम्बंधित तथ्पों 
की भ्रध्ययेन करती है ; फिर यह विचार करती है कि क्‍या वास्तव मरे 
विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया था | यदि समित्ति इस निर्णेप पर आगे 
कि सम्बंधित प्रश्न में किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हआा है तो वह 
अपनी प्रक्रिया झ्ागे नहीं बढ़ाती और अपने निरणेय से सम्बंधित प्रतिवेदन 
सदन को भ्रस्तुत कर देती है। यदि समिति के सदस्य यह निर्णय करें कि 
विशेषाधिकार का खण्डन हुआ है तो यह देखा जायेगा कि उल्लंघन की प्रकृति 
क्या है तथा किन परस्थितियों के परिण,मस्वरूप यह उल्लंघन किया गया । 
23 मा इस 2 का निर्णय करती है कि उल्लंघन कर्ता के 
हाई सदन मे यह जानी चाहिए। इस सम्बंध में श्रपने 032 को 

हैं सदन में पेश करती है। इस समिति की कार्यवाही के सम्बंध में भी 
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स्पीकर को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। जब विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन में 
श्रथवा समिति में विचार किया जा रहा होता है,उसकी प्रक्रिया को विनियमित 
करने के लिए स्पीकर द्वारा श्रावश्यक निर्देश दिये जा सकते हैं। 7 


विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद या तो 
उसके सभापति हारा अथवा श्रन्य किसी भी सदस्य द्वारा सदन के सामने 
विचार के लिए रखा जाता है; तब स्पीकर उस प्रश्न को सदन में उठाते हैं। 
प्रश्त को उठाने से पूर्व स्पीकर उस मोशन पर बहस करने की श्रनुमति दे 
सकता है, किन्तु यह बहस आपे घंटे से श्रधिक समय तक नहीं चलती 
चाहिए | इस बहस में प्रतिविदन की छोटी-छोटी बातों को नहीं लिया जाना 
चाहिए । इसके बाद जब स्पीकर द्वारा मोशन रख दिया जाता है तो समिति 
का सभापति या सदस्य सदन में यह प्रस्ताव रखता है कि प्रतिवेदन को 
स्वीकार कर लिया जाये अथवा संशोधन के साथ स्वीकार किया जाये । सदन 
में समिति की सिफारिशों पर कई बार महत्वपूर्ण बाद-विवाद भी छिंड़ 
जाता है। 


विशेषाधिकार समिति के कार्यों की प्रकृति एक सीमा तक 003 
कही जा सकती है, क्योंकि पर्याप्त तथ्यपूर्णा जांच-पड़ताल एवं गवाहियों को 
सुनने तथा अभिनेखों को देखने के बाद ही इसके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता 
है । जब यह अपने प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार का उल्लंघन- 
कर्ता बताती है तो एक प्रकार से यह न्यायालय जैसा ही कार्य करती है जो 
कि अपराधियों की जांच करके उतके लिए दण्ड की घोषणा -करता है। 
राजस्थान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने भ्रब तक दस से कम 
विशेषाधिकारों पर विचार किया है तथा इनके सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदनों 
में जिस व्यक्ति को दोषी पाया, उसके दण्ड की व्यवस्था भी कर दी। इसके 
द्वारा मुख्यतः जो सजा बताई गई वह थी बिना किसी शर्ते के क्षमा मांग 
लेना । अपराधी को सदन या सम्बन्धित सदस्य से बिना किसी शर्ते के क्षमा 
मांगनी होती थी तथा उस प्रकार का व्यवहार पुन: न. करने का वचत देना 
होता था। समिति की न्यायिक प्रकृति के बारे में विचार प्रकट करते हुए 
लोक सभा के स्पीकर ने बताया था कि समिति को एक नियमित 
धभ्यायालय के रूप में नहीं बनाया जा रहा है। संसद की संप्रभु शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस समिति को सम्माच का न्यायालय .बनाया जाता हैन 
कि आवश्यक रूप से कानून का न्यायालय; किन्तु सभी व्यावहारिक लक्ष्यों के 
लिए इस समिति के पास सारी शक्तियां होंगी ।* 
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कार्य परामशंदाता समित्ति 
(छ0ञ्ा९४४ &पशं5०४ (०ग्रावञा०6) 


एक प्रजातन्त्रात्मक देश की विधान सभा के कार्यों का क्षेत्र अत्यन्त 

व्याप होता है । मारत में लोक कल्याणकारी राज्य एगं समाजवादी समाज 
की रचना के आदर्श ने कार्यक्षेत्र की व्यापकता को और भी अधिक बढ़ा दिया 
है । फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में जितते प्रस्ताव रखे जाते हैं, जितने 
वाद-विवाद होते हैं, जितने कानून बनते हैं तथा जनहित के विषयों पर 
विचार किया जाता है उन सबके लिए जितने समय की आ्रावश्यकता होतीं 
है वह सामान्यत विधान सभा के पास नहीं होता । ऐसी स्थिति में यह जरूरी 
हो जाता है कि प्राथमिकताशों के श्राधार पर विषयों को लिया जाये । दूसरे 
शब्दों में विचार-विमर्श के लिए प्राप्त समय में सदन का कार्य किस प्रकार 
'सम्पादित किया जाये इसके लिए आवश्यक योजना वनायी जानी चाहिए । 
ऐसा होने पर ही व्यवस्थापन के सीमित समय में सरकार के व्यापक कार्यों को 
पूरा किया जासकतः है। कार्य से सम्बन्धित योजना इस प्रकार बनायी जानी 
चाहिए कि उसमें सरकार की सभी उचित मांगें पूरी हो सकें साथ ही प्रल्प- 
संख्यकों के न्‍्यायोचित अधिकारों की रक्षा की जा सके । मि० रैडलिक (शा 

१००४०) के कथनानुसार सदन का अधिकतम कार्यक्रम इस सिद्धान्त के 
आधार पर निर्धारित किया जाता है कि दिन का कार्यक्रम सरकार के पक्ष में 
निश्चित किया जाए तंथा इसकी सदस्यों की पहल के विरुद्ध रक्षा की 

जाये ।? सदन की कार्यवाहियों में सरकार को अधिक समय दिया जाना 
श्रनुचित भ्रथवा अन्यायपूर्ण न होकर भ्रावश्यक ही प्रतीत होता है। “सरकार 

का नेता सदन का नेता माना जाता है। उसके ऊपर उत्तरदायित्वों का 
जितना मार होता है उसे देखते हुए यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापित्ा के 

समय में से अधिकांश समय उसके द्वारा लिया जाये । व्यवस्थापन के तथ्यपूर्ण 

अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सदन में विधेयक प्रस्तुत करने के 

क्षेत्र में की जाने वाली पहल सरकार की श्रोर से ही होती है। दूसरे शब्दों में 

यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से तथा राजनैतिक रूप से सरकार 

सदन का अभिकरण होती है | वह तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब 

तक कि उसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे । इसी विश्वास के सहारे 

सदन हारा उसे अपने विषयों एगं उनके नियम पर परा प्रभाव रखने की 

अनुमति दे दी जाती है। इस . प्रकार सरकार के व्यक्तित्व के कई रूप हैं । 

बहुमत दल के नेता के रूप में, सदन के नेता के रूप में, कार्यपालिका शक्तियों 

की प्रयोगकर्त्ता के रूप में, लोकसेवाओं पर नियंत्रणकर्त्ता के रूप भें सरकार 

को जिन व्यापक दायित्वों का निर्वाह करना होता है वे सदन में उसकी 

स्थिति को व्यापक बना देते हैं । इस पृष्ठभूमि में यह जहूरी हो जाता है कि 
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रादन की कार्यवाही का कार्यक्रा इस प्रकार बनाया जाये कि सरकार इन 
दाधथित्वों के अनुतात में समय प्राप्त कर सके । जब तक इस प्रकार का कार्यक्रम 
ने बनाया जायेगा तंब तक अव्यवस्था एवं अ्निश्चय की स्थिति रहेगी । यहां 
सम या यह उत्पन्त हो जाती है कि इस कार्यक्रम का निर्धारण किसके द्वारा 
क्रिया जाये । यदि यह कार्य गैर-सरकारी सदस्यों को दे दिया गयातो 
सम्भावना है कि सरकार को यथोचित समय प्राप्त नहीं हो सकेगा और यदि 
सरकार के हाथों में यह कार्य दे दिया गया तो भय है कि गैर-सरकारी 
सदस्यों में भारी असंतोष रहेगा । के 


ग्रेट ब्रिटेन में सतत के समय को नियंत्रित करने का अधिकार एक 
स्थायी श्रादेश (80078 ००१७) के अधीन सरकार को' हस्तांतरित कर 
दिया जाता हैँ ।! कामन्स सभा के इस आदेश के भ्रनुसार जब तक सदन द्वारा 
कुछ अन्य निर्देश न दिया जाये उस समय तक सरकार ही सदन की प्रत्येक 
बेठक के कार्यक्रम का निश्चय करेगी [2 इस व्यवस्था को एकपक्षीय होने से 
बचाने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के लिए सप्ताह में कुछ दिन निश्चित कर 
दिये जाते हैं । ग्रेट ब्रिटेन में सदन की कार्यवाही की सूचना पहले से ही. सदस्यों 
को देने का कार्य कुछ तो आदेश पुस्तिका (070० ४0०४) से लिया जाता है 
और कुछ इसके लिए अनौपचारिक तरीका अपनाया जाता है। जब गैर-सर- 
कारी सदस्यों का दिन होता है तो वे अपने कार्यक्रम का निर्णय मतपत्र, के 
सहारे करते हैं,आौर जब सरकार का दिन हो तो कार्यक्रम को सरकार जैसा 
चाहे निर्धारित कर लेती है । इस सम्बन्ध में सरकार की स्वेच्छा पर कुछ 
सीमायें भी लगी हैं अर्थात्‌ कुछ कार्य ऐसे मी हैं जो मुलतः सरकारी नहीं कहे 
जा सकते किन्तु जिनको कार्यक्रम में शामिल करना जरूरी होता है । उदाहरण 
के लिए सैन्सर मोशन ["फऋ्रण७ (०४००), अदलीय_ एवं. श्रन्तर्द लीय 
विषय एवं वित्तीय विषय आदि । यद्यपि श्राथिक विषय 'निएचय ही सरकार 
का कार्य होता है किन्तु यह सरकार के कार्यक्रम का भाग नहों होता ।३ 
परम्परागत रूप से वित्तीय विषयों पर सरकार को बहुत समय खर्च करता 
होता है । कार्यक्रम पर सरकारी स्वेच्छा के ये अपवाद अतीत की प्रथाश्रों के 
परिणाम हैं । ॥ 


भारतवष में सदत के कार्यक्रमों का निर्णय करने की शक्ति स्वयं सदन 
के हाथों में ही निहित रहती है ।-उसी के द्वारा. यह, निर्णय दिया जाता है कि 
किस कार्य को पहले लिया-जाय और किस कार्य में कितना समय दिया 
जाय । साथ ही यह निर्णय भी उसी के द्वारा किया जाता है कि किसी विशेष 
कार्य के लिए सदन का कितना समय दिया जायेगा ॥* सैद्धान्तिक रूप से यह 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था श्पछ 


व्यवस्था होने के बांद भी, व्यावहारिक दृष्टि से ये शक्तियां सरकार द्वारा 
प्रयुक्त की जाती हैं और वह सदन के समय पर पर्याप्त नियंत्रण र खती है । 
सन १८५४ से लेकर १६२० तक व्यवस्थापिका परिपदों (॥.८.७]2(0९ 
(0०णाणं$) का अधिकांश समय गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाता था 
जो कि उसके सभापति के रूप में कार्य करता था। सन्‌ १६१६ के अधिनियम 
ने उसे व्यवस्थापिका परिषदों के अध्यक्ष पद से तो हटा दिया विस्तु अब भी 
वह सार्वजनिक कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गैर-अ्रधिकारी 
संदस्यों के काये के लिए समय निश्चित करता था। धीरे घीरे यह शक्ति 
अध्यक्ष (शा८ञवांगए ०॥८०८) के हाथ में श्रा गई किन्तु मारत की संविधान 
सभा ने प्रक्रिया समिति नामक यत्र की स्थापना की व्यवस्था की; जो कि 
सदन के कार्यों के क्रम के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए तथा सदस्यों को 
यह निर्देश देने के लिए कि वे अपने कार्यो को किस प्रकार सम्पन्न करें; एक 
प्रक्रिया समिति नियुक्त की गई। यह समिति समा की प्रक्रिया का क्रम निश्चित 
करती थी ।? 


संविधान सभा के व्यवहार को श्रपनाते हुए, लोकसभा ने भी एक कार्य 
सलाहकार समिति (छप्चशाट$5 00ए809 (0॥7/60९) की रचना की जो 
कि सरकारी व्यापार के विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद करने के लिए समय के 
सम्बन्ध में सिफारिश कर सके । मि० मोरिस जोन्स ()श7 ]श०775 70765) 
का मत है कि कार्य सलाहकार समिति भारतवर्ष की स्वयं की उपज एवं एक 
नया प्रयोग है ।? किन्तु प्रो० बी० बी० जेना ([70. छे. 8. ॥९॥०७) के मता* 
नुसार जोन्स महाशय का कथन तथ्य-संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि कामन्स 
सभा में भी सदन के कार्य से संबंधित समिति अ्रवश्य है किन्तु उसके कार्य कुछ 
भिन्न हैं ।3 यह समिति अ्रपना कार्य सदन में सरकारी एवं गर-सरकारी सभी 
सदस्यों के सहयोग से सम्पन्न करती है। जहां तक सरकारी कार्यक्रम का 
सम्बन्ध है उसकी घोषणा सदन के नेता अर्थवा उसकी ओर से किसी अन्य 
सदस्य द्वारा शनिवार को कर दी जाती है तथा प्रत्येक सत्र के प्रारम्म में 
कर दी जाती है। प्रक्रिया सलाहकार समिति सदन का समय निर्धारित करते 
समय सरकार द्वारा निश्चित की गई प्र।थमिकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखती 
है। इस समिति द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनके आधार पर सदन का 
सचिव कार्य सूची तैयार करता है जिसके श्राधार पर कि सरकार झपनी 
क्रियाओं का संचालन कर सके । जिस काये का उल्लेख इस सूची में नहीं 
किया गया है उस कार्य को कुछ दिन सम्पन्न नहीं किया जा सकता है जब तक 
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३८८ भारत में स्थामीय लोक प्रशासन 


कि सदन के श्रध्यक्ष की-स्वीकृति नहीं ले ली जाय । कार्य सलाहकार समिति 
द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए समय की जो सीमा लगा दी जाती है उसका- भी 
पर्याप्त ध्यान रखा जाता है । इस समिति का गठन करते समय विरोधी दल 
के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा जाता है। ह 


यह समिति श्रपनी ओर से पहल करके, यह सिफारिश कर सकती है 
कि सरकार अमुक विषय को सदन के सम्मुख लाये और उस पर बहस करे। 
जहां तक लोकसभा का. प्रश्त है वहां श्रनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार 
इस स'मति के पहल करने पर ही किया गया । इन विषयों में अरु शक्ति का 
शांतिपूर्ण प्रयोग, सरकार की आथिक नीति, प्रेस आयोग का प्रतिवेदन आदि 
मुख्य हैँ । यह समिति सबसे पहले इस बात पर विचार करती है कि सन्न के 
समय हे बढ़ाया जाये या नहीं बढ़ाया जाये अथवा किस दिन सदन की बैठक 
की जाये । ह 


राजस्थान विधान सभा में नियमानुसार या तो सदन की कार्यवाही 
के प्रथम दित अथवा समय-समय पर स्पीकर द्वारा कार्य सलाहकार समिति 
(80०55 0१ए509 (०ए्रष्मां/०७) की नियुक्ति की जा सकती है । इस 
समिति में स्पीकर सहित सात सदस्य होते हैं । स्पीकर सदेव ही इस समिति 
का समापति होता है ।! इस समिति के द्वारा उत्त समय की सिफारिश की 
जाती है जो कि किसी सरकारी विधेयक के विभिन्न स्तरों पर विचार करते 
समय सदन द्वारा दिया जाना चाहिए ।.ये बिल अथवा श्रन्य कार्य जिस पर 
कि समिति विचार करती है वह हाता है जिसको कि स्त्रीकर द्वारा सदन के 
नेता से विचार-विमश्श करने के बाद समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है समिति 
द्वारा जो समय सारिणी (77776 (806) प्रस्तुत की जाती है उसमें वह उन 
विभिन्न घंटों का उल्लेख भी कर सकती है जो कि एक विधेयक या अन्य 
व्यापार के विभिन्‍न स्तरों को पूर्ण करने के लिए दिये जाने चाहिए । नियमा- 
नुप्तार जो कार्य इस समिति को सौंपे गये हैं उनके अतिरिक्त भी स्पीकर 
समय-समय समिति को श्रन्य कार्य सौंप सकता है। इस समिति के प्रायः 
सभी निर्णाय सवं सम्मति से लिये जाते हैं और इन निर्णयों के द्वारा सदन के 
सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया जाता हैं । समिति की. सिफारिश 
एक प्रतिवेदन के रूप में सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। परम्परागत 
रूप से समिति की सिफारिशों को प्राय: सवे-सम्मति से स्वीकार कर लिया 
जाता है ! नियमानुसार यह व्यवस्था की गई है कि जब समिति द्वारा हि सदन 
में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय तो उसके बाद किसी भी समय सदन में एक 
मोशन (]/०४००) उठाया जायेगा कि क्या सदन इस रिपोर्ट से सहमत हैं 
या संशोधनों के साथ सहमत है या श्रसहमत है । संशोधन यहू भी कियाजा 
सकता है कि प्रतिवेदन को किसी विषय के सम्बन्ध में विचार करने के 
लिए अथवा .पूरी तरह से ही पुनविचार के लिए, समिति को ह वापस लौटा 
दिया जाय॑ । इस प्रकार के मोशन पर विचार के समय श्राधा घंटे से श्रधिक 
का.समय नहीं दिया जायेगा और कोई मी सदस्य इस प्रकार. के मोशन पर 
बाँच मिंनट से श्रधिक नहीं वोल सकता है। 
अत 7ै7 7 
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जब समिति द्वारा किसी बिल के सम्बन्ध में निर्धारित समय को या 
अन्य व्यापार के बारे में निश्चित किये गये समय को सदन द्वारा स्वीकार कर 
लिया जाता है तो उसे सदन इस प्रकार से क्रियान्वित करने में लग जाता है 
मानों वह सदन का ही आदेश था । इसके अ्रतिरिक्त समिति की उन स्वीकृत 
सिफारिशों को बुलेटिन (छ70॥7) में अ्रभिसूचित कर दिया जावेगा । जब 
स्पीकर द्वारा किसी विधेयक या अन्य का्ये की एक विशेष स्टेज को पुरा 
करने के लिए समय निश्चित. करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिश मांगी 
जाती है तो स्पीकर द्वारा एक विशेष घंटे की व्यवस्था के लिए भी कहा जा 
सकता है जिसमें कि सदन के सभी विशेष कार्यों को लिया जा सके। यह 
प्रावधान रखा गया है कि स्पीकर द्वारा सदन का विचार जानने के बाद किसी 
भी व्यापार से सम्बन्धित कार्य को बिना किसी मोशन के रखे अधिक से 
झ्रधिक एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है । कार्य सलाहकार समिति उस 
समय तक समय निर्धारण का कार्य नहीं करती जब॒ तक कि कोई विधेयक 
सदन के सामने नहीं है । समिति में तथा उसके बाहर के नेता श्रधिक से 
अ्रधिक समय निर्धारित कर देते हैं जो कि. वे लेना चाहते हैं। उसके बाद 
समिति अपना मत प्रस्तुत करती है कि एक विशेष विधेयक को पास होने में 
में कितता समय लगना चाहिए | उस बिल पर सामान्य वाद-विवाद कितने 
समय में समाप्त हो जाना चाहिए। तीसरे, वाचन को कब प्रारम्भ 
करता चाहिए आदि-श्रादि । 


लोकसभा की समिति द्वारा सरकारी व्यापार के लिए जो क्रम- की 
व्यवस्था की गई है, उसका उल्लेख प्रो० बी० बी० जेना द्वारा किया गया है ।? 


]. समिति द्वारा सरकार के व्यापार को निम्नलिखित क्रम में निश्चित 
“किया गया--- 
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स्पीकर को इस समिति का सभापति इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह 
जिस कार्य को सम्पस्न करती है उसमें पूरे सदन की स्वीकृति अनिवायं समझी 
जाती है और स्पीकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्राय: सम्पूर्ण सदन का 
विश्वास प्राप्त होता है । सदन में समिति के प्रतिवेदन को स्पीकर द्वारा ही 
प्रस्तुत. किया जाता है । इस' प्रतिवेदन को स्वीकार करने के सम्बन्ध में जो 
मोशन (]४०४००) रखा जाता है उसे स्पीकर द्वारा निर्धारित समिति का 
कोई भी सदस्य रखता है। इस प्रकार के मोशनों को सदन द्वारा अस्वीकार करने 
या उन पर बाधा उत्पन्त करने के विरुद्ध लोकसभा के स्पीकर ने यह सिफा- 
रिश को थी कि यदि कार्य को संचालित करना है श्रौर यदि संसद को कुशल 
एवं सही ढग से कार्य करना है तो कार्य सलाहकार सम्रिति के प्रतिवेदन 
को स्वीकार करने के सम्बन्ध में रखे जाने वाले मोशनों को केवल औपचारिक 
समझा जाना चाहिए 47 समिति की सिफारिशों को सर्वेसम्मति से स्वीकार 
करने और उन्हीं के श्रनुसार व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक जो तक॑ दिया 
जाता है; क्योंकि इस समिति में सभी विरोधी दलों एवं समूहो के 
प्रतिनिधि होते हैं इसलिए इसके द्वारा जो सिफारिशें की जाय॑ वे सभी के 
द्वारा मान्य एवं व्यवहृत होनी चाहिए । स्पीकर ने तो यह भी कहा था कि 
सदन को समिति को सिफारिशें थोड़ा बहुत परिवतंन- किये बिना ही 
स्वीकार कर लेनी चाहिए | इस समिति के सदस्यों से यह आशा की जाती 
है कि वे समिति में रहकर अपने दलों एवं समूहों के विचारों को स्पष्ट करें, 
उनका उल्लेख करें न कि अपने व्यक्तिगत विचारों का । यदि कार्य सलाहकार 
समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों में भी संशोधन की आ्रावश्यकता पड़ 
जाती है तो यह कार्य सदन को सौंपने का महत्व ही क्‍या हुआ ? श्रच्छा यह 
रहता कि स्वर्य सदन ही इस काये को कर लेता । यद्यपि समिति के श्रन्दर 
भिन्न-भिन्न भत प्रकट किये जाते हैं और श्रलग-अलग भत वाले. राजनैतिक 
दलों के प्रतिनिधियों के बीच प्राय: विरोध भी पैदा हो जाते हैं किन्तु प्रय/स 
सदेव ही यह किया जाता है कि समिति द्वारा जो निर्णय लिये जायें वे सर्वे 
सम्मति से लिये जायें और इसके लिए पारस्परिक समायोजन कर लिया 
जाय । लोक सभा में साम्यवादी नेता श्री ए० के० गोपालन के कथनानुसार एक 
झभिसमय के अनुसार समिति की सिफारिशों को सदन द्वारा ज्यों की त्यों 
सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए ।* यद्यपि सदन में समिति की 
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सिफारिशों पर प्रत्येक सदस्य को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता 
है किन्तु इस अधिकार का प्रयोग करने के तरीके होते हैं । यदि कोई सदस्य 
कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित समय से श्रसंतुष्ट है तो उसे चाहिए 
कि वह बजाय कोई सशोधन प्रस्तुत करने के अपने दल के उस सदस्य के 
सम्मुख अपने असंतोप को व्यक्त करे जो कि कार्य सलाहकार समिति में उस 
दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है । वह उस सदस्य को बता सकेगा कि किसी 
कार्य के लिए एक निश्चित समय क्‍यों तय किया गया था। समिति की 
सिफारिशों को क्रिथान्वित करने से पूर्व धदन की सहमति ली जाती है कौर 
यदि नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर सदन का विचार कुछ श्रौर हो जाता 
है तो निर्णय को बदला जा सकता है । 


व्यक्तिगत सदस्य की भांति यदि सरकार एक विशेष विधेयक को 
किसी विशेष दिन सदन में विचार के लिये लाना चाहती है श्रौर यदि उसके 
लिए कार्य सलाहकार समिति मे कोई समय निश्चित नहीं किया है तो समिति 
से विचार-विमर्श किया जा सकता है। कार्य सलाहकार समिति द्वारा किसी 
विषय के लिए जो समय निश्चित किया जाता है उस समय में यद्यपि स्पीकर 
को परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त हैं किन्तु वह किसी भी विषय पर विधार 
के समय को केवल इसलिए बढ़ाता है ताकि समिति द्वारा निर्धारित दिन कार्य- 
वाही को पूरा किया जा सके और उसकी व्यवस्था किसी अन्य दिव करने की 
आवश्यकता न॑ हो । | 


राजस्थान विधान समा में इस समिति द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य 
किया गया है । इसके सदस्यों में जिन व्यक्तियों को लिया जाता है वे सदन के 
माने हुए व्यक्ति. होते हैं । सन्‌ १६५७ में जब इस समिति का गठन किया गये 
तो इसमें सर्ब श्री बदरीप्रसाद गुप्ता, राजा मानसिह, मेरोंसिह (१४), हँरदेव 
जोशी और चन्दनमल वैद्य को सदस्य बनाया गया । सदन के अध्यक्ष इसके 
पदेन , सभापति थे। सन्‌ १९५८ में इस समिति के श्रन्य सदस्य प्रायः ज्यों के 
ज्यों रहे, केवल चन्दनमल गैद्य के स्थान पर श्री मोहब्बतर्सिह को ले लिया' 
गया। सन्‌ १६५६ में समिति के चार सदस्य पूर्गवत, रहे तथा मोहब्बतसिह 
को हटाकर दो नये सदस्य नियुक्त किये गये थे--सर्ग श्री रघुवीरसिह और 
श्री भानुसिह | सन्‌ १६६२ में जब यह समिति गठित की गई तो श्री हरदेव 
जोशी को छोड़कर भ्रन्य सभी चेह नये थे । ये थे सव श्री मधुरादास मार, 
मानसिह महार, मेरोंसिह, तथा रामानन्द अग्रवाल । द्वितीय राजस्थान विधान 
सभा की कार्य-सलाहका र समिति ने बीस से प्रधिक 705 प्रस्तुत किये लग 
भग इतने' ही प्रतिवेदन तृतीय राजस्थाच काम सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत 


किये गये । 
ह नियम समिति 


( एएणा९५ (णाए)र[९९ ) 


ञ है छः हि में ले क्‍ 
व्यवस्थापिका की कार्यवाही को संचालित करने में केवल समय के 
समस्या ही नहीं आती वरन्‌ झौर भी कई 2 प्रश्न होते हैं 2008 
सम्बन्ध में नियम, उपनियम बनाना अ्रनिवाय हो जाता है। भारत के घान 
के भ्रनुच्छेद ११० (१) के श्रनुसार संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्रदान 
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2 है कि वे भ्रपनी प्रक्रिया एवं व्यवहार के संचालन के लिए नियम बना 
सकें, 

प्रत्येक व्यवस्थापिका के लिए कुछ नियमों का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है जिनके श्राधार पर यह निश्चित किया जा सक्रे कि सदन में बोलते समय 
सदस्य-गण किस भाषा का प्रयोग करें और कैसे करें, सदन में वाद-विवाद पर 
क्या सीमाए' लगाई जाय, किसी विधेयक को किस तरह से प्रस्तुत किया जाय 
श्रीर किस प्रकार उसे पास किया जाय, वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में क्या 
तरीका अपनाया जाय, आदि-आदि । जब इन विषयों के सम्बन्ध में स्पष्ट 
नियम बनाये जाते हैं तो संविधान के उपबंधों को पर्याप्त महत्व दिया जाता 
है । उनको निर्देशक मान कर चला जाता है । सदन में किसी भी ऐसे नियम 
को सदच की कार्यवाही का श्राधार नहीं बनाया जा सकता जो.,कि संविधान 
के प्रावधानों से भिश्न हो । सदन के नियमों का श्रपने श्राप में श्रत्यन्त महत्व 
हैं । मि० एस० एस० मूर (5. 3, |(०७) ने लिखा है कि एक व्यवस्थापिका 
की प्रक्रिया के नियमों के महत्व की अतिशयोक्ति करना बहुत कम सम्मव है । 
कार्य करने के लिए आचरण के ये नियम व्यवस्थापिका निकाय के लिए उतने 
ही मूल हैं जिस प्रकार कि कानून के न्यायालय के लिए प्रक्रिया की श्राचार- 
संहिता होती है |? 

व्यवस्थापिका एक बड़े आकार का ' निर्वाचित निकाय होती है। 
इसकी कार्यवाही में इस बात की पुरी-पुरी सम्भावना रहती है कि सदस्यों के 
बीच गम्भीर भंगड़ा हो जाये था भ्रम पैदा हो जाय । इस संभावना को 
मिटाने के लिए तथा व्यवस्थापिका को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए 
यह जरूरी है कि इसके सदस्य अपने अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के बारे में 
सजग हों । व्यवस्थापिका के नियमों का सँद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही 
'हृष्ठियों से अत्यधिक महत्व है। सर्वप्रथम इनके द्वारा बहुमत के कार्यों पर 
प्रतिरोध एवं नियंत्रण रखा जाता है। वे श्रधिकांश उदाहरणों में शक्ति के 
दुरुपयोग के विरुद्ध श्रल्पसंख्यकों की रक्षा एवं सहारे का श्राधार होते हैं ।* 
प्रजातन्त्र में शक्ति बहुमत के हाथ में रहती है और इस बात की प्रत्येक संभा- 
'वना रहती है कि बहुमत के द्वारा श्रल्पमत के विरुद्ध शक्ति का दुरुपयोग किया 
जाय । बहुमत को शक्ति के दुरुपयोग के प्रलोभनों से केवल तमी रोका जा 
सकता है जबकि कुछ ऐसे नियम हों जिनका अ्रल्पमत एवं बहुमत दोनों द्वारा 
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सम्मान किया जाय और उनमें से कोई भी उनका उल्लंघन न कर सके । ये 
नियम बहुमत की स्वेच्छा पर आधारित न हों । नियमों का दूसरा लाम यह 
है कि इनके पालन करने पर विचार-विमर्श में वस्तुगतता (00]०८४शोए ) 
आती है तथा वाद-विवाद एवं निर्णाय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और 
न्‍्यायपूर्णता का प्रभाव वढ़ जाता है । तीसरे, नियमों के अनुसार व्यवहार को 
एक सम्य समःज का प्रतीक समभा जाता है और यदि जनता का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एवं सामान्य लोगों के जीवत को नियमित करने वाला निकाय 
ही यदि नियमानुसार कार्य न करे तो “यथा राजा यथा प्रजा वाली सक्ति के 
अनुसार जनता में अव्यवस्था फलने की प्रत्येक सम्भावना रहती है। चौथे, 
निथमों के द्वारा प्रक्रिया के रूप को ग्रावश्यक स्यथापित्व प्रदान शिया जाता है 
जिसे कि एक भारतीय स्पीकर द्वारा प्रजातंत्रात्मक माना गया है ।? पांचवें, 
स्थापित से मिलता-जुलता ही एक दूसरा ग्रुण जो नियमानुसार व्यवहार 
में प्राप्त होता है, यह है एकरूपता एवं नियमितता । भि० हैरसल (प्र5७) 
के मतानुसार यह श्रत्यन्त श्रनिवार्य है कि व्यवस्था ईमानदारी, नियमितता 
एवं एकरूपता को एक सम्मानपूर्णो सावंजनिक निकाय में बनाये रखा जाय ।* 

छूटे, जब एक व्यवस्थापिका कुछ नियमों के अनुसार व्यवहार करने की पद्धति 
को ग्रपनाती है तो व्यवहार में समय की वचत होने लगती है क्योंकि किये 
जाने वाले कार्य के बारे में पहले से ही यह श्रनुमान लगा लिया जाता है कि 
कार्य किस प्रकार होगा तथा उसके झावश्यक नियम क्या हैं । प्रत्येक सदस्य 
को यह निश्चय रहता कि न तो वह और न अन्य कोई सदस्य ही इन नियमीं 
का उल्लंघन कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में वह स्वयं यह प्रयास नहीं करेगा 
कि किसी प्रकार नियमों को भंग किया जाये और न ही इस भय से आतंकित 
रहेगा कि कोई भ्रन्य सदस्य उसके हितों के विरुद्ध इन नियमों को मोड़ लेगा । 
इन सबके परिणामस्वरूप कार्यक्रम में एक व्यवस्था ञ्राती है तथा प्रत्येक 
विषय पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है। सातवें, जब कार्यक्रम 
में एक व्यवस्था, निश्चितता, एकरूपता आदि गुण पाये जाते हैं तो कार्यवाही 
के बारे में किसी सदस्य के किसी प्रकार के भ्रम के लिए कोई ग्रुन्जाइश नहीं 
रह जाती । कई बार एक कार्य को करने के लिए प्रक्रिया के अ्रनेक विकल्प 
होते हैं, इन विकल्पों में, किसको अपनाया जाय- यदि इस बात को नियम 
द्वारा निर्धारित कर दिया जाये तो भ्रम की सम्भावताएं प्रूर्ण रूप से समाप्त 
होजाती हैं।  ' 
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३8४ भारत भें स्थानीय लोक प्रशोसतन 


.. प्रत्येक व्यवस्थापिका को यह अधिकार प्राप्त होता है. कि वह अपनी. 
कार्यवाही के संम्बन्ध में संविधान के प्रावधानों के अनूसार नियम बना सके !' 
पाल मेसन (एं (३४०) के. कथतानुसार सदत की प्रक्रिया को नियंत्रित 
करने के संवैधानिक अधिकारों को इससे कोई भी न तो छीन सकता है और 
न॑ हो उन्हें प्रधिगधित कर सकता है |? मैसन ने बताया है कि बव्यवस्थापिका 
की प्रक्रिया के नियमों को विभिन्न स्रोतों से संग्रहीत किया जाता है, जैसे 
संविधान, स्वीकृत नियम, स्पीकर के निरंय भौर रीति-रिवाज तथा प्रथाएं। 
जब कमी इन ख्रौतों से प्राप्त नियमों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो उस 
नियंम को मान्यता दी जाती है जिसके स्रोत का वर्णान पहले किया गया है। 

व्येवस्थापिका को अपनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति 
निरन्तर रूप से प्राप्त रहती है । ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी 
भी व्यवस्थापिकां द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की जाती है वह अन्तिम, पूरा 
या त्वश्रोष्ठ नहीं होती | एक मानवीय रचना होने के कारण प्रक्रिया के 
तियमों में मिरस्तरं सुधार होते रहता. जरूरी है |. जब परिस्थितियां बदल 
जांती हैं तो. उनके प्रभाव से सदत की प्ंक्रिया में भी परिवर्तत कर दिया 
जाता है । मि० एस० एस० मूर ($, 8. ]/०४) लिखते हैं कि कुछ परि- 
स्थितियों में जो बीज बुद्धिपूर्ण एवं श्रद्धाजनक है वह दूसरी अवस्थाओं में. 
ग्रबौद्धिक. एवं भ्रसुविधाजनक बने जाती हैं ।? इस प्रकार बदली हुई परिस्थि- 
तियों में जब नियमों को बदला जाना जरूरी है तो यह भी आवश्यक है कि 
व्यवस्थापिका को .यह शक्ति प्रदान की जाय' कि वह समय-समय पर उन 
नियमों में आवश्यक परिवर्तत कर सके । नियम बनाने की एवं उनमें संशोधन 
करने की शक्ति क प्रयोग करते समय व्यवस्थापिका सदेव ही संविधान की 
सीमाओं में रहकर. कार्य करेगी.। व्यंवस्थापिकों का कोई' भी ऐसा नियम 
मान्य नहीं हो सकता,ज़ो कि संविधान के प्रावंधानों के विपरीत हो। ऐसा 
होने पर त्यायालंयों. द्वारा उसे अमोन्य घोषित किया-जा सकता, है । इस 
प्रकार सदव को कोई ऐसा अधिकार नहीं सौंपा गयी. है जिसके द्वारा वह संवि- 
धान के प्रावधानों का उल्ल बत केर सके । जहां तक.नियमों का सवाल है उनके 
सम्बन्ध में कोई भी बाह्य सत्ता सदन, की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 
सविधान के. अनुच्छेद १२२ द्वारा न्यायालयों को संसंद की . कार्यवाही के बारे 
में जाँच करने से रोक दिया गया है। न्यायालय किसी प्रकार की भ्तिय> 
मिलता के आधार पर संसद से प्रश्न नहीं कर सकता । जिन नियमों की 
रचना सदन द्वारा की गई है यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो न्याया-- 
लय उनकी बैधता पर विचार नहीं कर के सकते.। सदन द्वारा बनाये गये 
नियमों को अस्वीकृत किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है, उनको 
छठ दी जा सकती है तथा उनको कुछ सेम्य के लिए रोका जा सकता है| 
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जब किसी सदस्य को ऐसा प्रतीत हो कि एक विशेष प्रश्न पूर विचार करते 
समय उससे सम्बन्धित नियम को यदि रोक दिया जाय तो अधिक उपयोगी 
'रहेगा, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए स्पीकर से प्रार्थना करेगा झौर उसकी 
स्वीकृति के बाद सदन के सम्मुख तत्सम्बन्धी एक मोशन (70४००) 
लायेगा | यदि यह मोशन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह नियम कुछ 
समय के लिए रोक लिया जाता है। स्पीकर का समर्थन प्राप्त होने पर सदन 
द्वारा बनाये गये सभी नियमों को सदस्यों के बहुमत से निलंबित किया जा 
सकता है। इस प्रकार से नियम लोचशील होते हैं। यह नियमों का लिलंबन 
सदन में साधारण बहुमत द्वारा किया जाना चाहिए अथवा कूल सदस्यता के 
कम से कम २/३ के बहुमत द्वारा, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में किया 
जाता हैं। इस सम्बन्ध में अश्रमरीकी पद्धति को अपनाने का एक खतरा यह 
हैं कि यदि सदन में कोई शक्तिशाली विरोधी दल वहीं हुआ्आा तो अल्पसंख्यकों 
के हितों के विरुद्ध बहुमत द्वारा नियमों को मनमाने ढथ से रखा जायेगा । इस 
,नियम को निलंबित करने की सूचना तीन दिन पूर्ण दिया जाना जरूरी है 
ताकि अल्पसंख्यकों को भी इसकी सूचना समय पर प्राप्त हो सके । 
राजस्थान विधान सभा ने अ्रपनी प्रक्रिया के लिए बहुत पहले से ही 
नियमों की रचतां कर ली है। इनमें समय-समय पर ग्रनेक परिवर्तेन, परि- 
बद्ध न एवं संशोधन होते रहे हैं । आजकल सदन द्वारा जिन नियमों के आधार 
पर कार्य किया जाता है वे भत्यस्त समयानुकूल, व्यावहारिक एवं व्यवस्था- 
जनक हे । इसका उत्तरदायित्व नियम समिति को है जो कि समय-समय 
पर उनेके सम्बन्ध में सलाह देती रहती है ! प्रक्रिग के नियमों के अनुसार 
सदन की प्रक्रिया एवं श्राचरण से सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के 
लिए एक नियम समित्ति होती है जो कि आवश्यकता के अनुसार इन नियमों 
के लिए कोई भी संशोधन या परिवर्दधन की सिफारिश करती है ।? नियम 
समिति ([रएॉ९४ 0०घ्ार/०४) की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है इसमें 
समिति के सभापति सहित दस सदस्य होते हैं। पीकर को समिति का 
पदेन सदस्य बनाया गया है ।? इस समिति के संगठन की दो विशेषताएं 
'मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं । प्रथम तो यह.है कि इसमें सत्ताधारी दल को 
पर्याप्त स्थान दिया जाता है और दूसरे यहू कि इस समिति की सदस्यता में 
निर॒न्तरता पाई जाती है। 
इस समिति की रचना के आधार पर प्रो० बी० बी० जेना [9 ऐ. 
>क्षा8) ने इसे 'स्पीकर की समिति” कहा है | यह समिति जो सिफारिशें 
करती. है उत्तको सदन की मेज पर रखा जाता है भर इस .दिन से लेकर 
सात दिस तक के समय में कोई भी सदस्य किसी सिफारिश. में संशोधन करने 
'की- सूचना दे सकता है ।समिति.की किसी भी सिफारिश के बारे में जब 
राणा 
२, शयाध--246 
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कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उसे समिति के सम्मुख विचारार्थ 
रख दिया जाता है । समिति पर्याप्त विचार करने के बाद यह निर्णय करती 
है कि वह अ्रपती सिफारिश में कहां श्रौर किस प्रकार का संशोधन करे। 
संशोधनों को अपना लेने के बाद अन्तिम रूप से प्रतिवेदन को सदन की मेज 
पर रखा जाता है । इसके बाद जब सदन समिति के सदस्य द्वारा किये गये 
मोशन के श्राधार पर प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेता है तो सदन द्वारा 
स्वीकृत संशोधनों को स्पीकर बुलेटिन (#फगथां7) में स्थान दे देता है । जब 
समिति किसी सुकाये गए संश्ोधत पर विचार कर रही होती है तो वह 
संशोधन करते वाले सदस्य को अपने विचार प्रगट करने के लिए आामन्वित 
कर सकती है । उसके विचारों को सुनने के बाद समिति प्रस्तावित संशोधन 
के सभी पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार केरती है और अपने निर्णयों को 
प्रतिवेदन में स्थान देती है। समिति के सदस्यों के श्रतिरिक्त समिति के सभा- 
पति द्वारा इसकी बैठकों में सदन के श्रन्य सदस्यों को भी आमन्त्रित किया 
जा सकता है ' प्रायः उन्हीं सदस्यों को आमन्वित किया जाता है. जो कि 
विचारणीय विषय में श्रपने विशेष हित रखते हैं । इस प्रकार विभिन्न हितों 
को स्थान देकर समिति अपने प्रतिनिधित्वपूर्ण चरित्र का निर्वाह करती है । 
जब समिति प्रथम बार श्रपने प्रतिवेदद को सदन के सामने रखती है भौर 
उसके बाद सात दिन के अन्दर-अन्दर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया 
जाता तो यह मान लिया जाता है कि सदन ने प्रतिवेदन पर अपनी स्वीकृति 
दे दी । कोई भी संशोधन उसी समय प्रमावी माना जाता है जंबकि उसे 
बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया जाय । भारतीय संसद में १६५४ से पूर्व यह 
व्यवस्था 'थी कि लोकसभा के कार्यवाही एवं प्रक्रिया के तियमों में संशोधन 
करने का भ्रधिकार स्पीकर द्वारा प्रयुक्त किया जाता था । नियम समिति की 
घिफारिशों के श्राधार पर स्पीकर सदन की प्रक्रिया के नियमों में संशोधत कर 
देते थे किंन्तु इस व्यवस्था की वैधता को तथा स्पीकर की शक्तियों को चुनौती 
दी गई भौर गम्भीर रूप से इसके विरुद्ध ऐतराज किया गया। इसके परिणाम 
स्वरूप नियमों में संशोधन करने या कुछ जोड़ने का तरीका पूरी तरह से 
बदल दिया गया । २० सितम्बर, १६५४ को होने वाली भपनी बेंठक मे 
लोकसमा की नियम समिति ने यह निर्णंत लिया कि उनकी सिफारिशों को 
पहले सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद ही प्रक्रिया 
के नियमों में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहिए। १५ अक्टूबर, १६५४ 
से नवीन व्यवस्था को अपना लिया गया। इसके अनुसार नियमों में संशोधनों 
एवं परिवतेनों का प्रस्ताव, नियम समिति द्वारा किया जाता हैं और इसे 
स्वीकृति के, लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया 9203 है । जब सदन द्वारा 
प्रतिवेदत को सान्‍्यता दे दी जाती है तो प्रस्तावों को क्रियान्वित किमा जाता 
है । जनलेखा समिति 
[?क्राआ० 4९००॥३ (20०त्रा77/९४ | 

: जनलेखा समिति हक ४०36७ 2 से होता हे । यह का 

एक अत्यन्त महत्वपू णं क्योंकि इ माध्यम से सदन हारा 
 जिका है वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया जाता है जिसके श्रमाव में 


िषि 
स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ३९७ 


सार्वजनिक, घन का स्वामित्व उसके हाथ से निकलकर एक छोटे निकाय 
अर्थात्‌ कार्यपालिका के हाथों में चला जाता है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था का 
यह एक मुख्य सिद्धान्त माना जाता है कि जनता करों द्वारा प्राप्त किए गए 
धन पर जनता के प्रतिनिधियों का ही नियन्त्रण रहे । विनियोग अधिनियम पास 
करके संसद सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सचित तिथि 
(0०75०॥०॥४०० #०7००) में से घन निकाल सके तथा उस घन को उसी प्रकार 
खर्च कर सके जैता कि बजट की मदो में निर्धारित किया गया है । करदाताओं 
को यह आश्वासन देने के लिए कि उनके धन का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, 
व्यवस्थापिका में जनठा के प्रतिनिधियों को यह शक्ति दे दी जाती है कि वे 
किए जाने वाले ख पर नियन्त्रण रख सकें। व्यवस्थापिका निरन्तर इस 
बात की जानकारी रखती है कि घन उसी प्रकार तथा उन्हीं कार्यो पर खर्चे 
किया जा रहा है जो कि मतदान द्वारा उसने निश्चित किए हैं । यदि सरकार 
द्वारा व्यवस्थापिका के वित्तीव श्रधिकारों को चुनौती दी जाये अथवा उसकी 
इच्छाओं एवं निर्णंयों का व्यवहार में उल्लंघन किया जाए तो इसे प्रजातंत्रा- 
त्मक व्यवस्था के विपरीत व्यवहार माना जाएगा । 


यद्यपि यह श्राशा की जाती है कि कार्यपालिका द्वारा जो भी कार्य 
किया जाएगा वह बचतपुर्ण एवं कुशलतापू्वंक जनहित की प्राप्ति के लिए 
किया गया प्रयास होगा; किन्तु दूसरी ओर सत्ता एवं स्वतन्त्रता के दुरुपयोन 
की सम्मावनायें भी कम नहीं हैं। व्यावहारिक परिणामों के प्रति सजग रहते 
हुए व्यवस्थापिका के लिए कुछ ऐसे अभिकरण का संगठन करना जरूरी हो 
जाता है जो यह देखता रहे कि सरकार द्वारा व्यवस्थापिका की इच्छाओं एव 
निर्देशों का विश्वास ईमानदारी एवं स्वामिमक्ति पूर्वक क्रियान्वयन किया जा 
रहा है और जहां कहीं ऐसा नहीं किया जा रहा हो उसकी तुरन्त ही सूचनां 
उसे दे दी जाए । व्यावहारिक दृष्टि से यह माना जाता है कि प्रत्येक्त कार्य 
पर नियन्त्रण स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा करना जरूरी 
है। कई बांर यह ज्ञात होने पर भी कि कार्य कुशलतापूर्वक एवं बुद्धिपूर्वेक 
नहीं किया जा रहा है उस कार्य की कमियों का उल्लेख करना उपयोगी नहीं 
समभा जाता क्योंकि सम्मावना यह रहती है कि भविष्य में उससे सुधार 
होने की अपेक्षा नुकसान अधिक होगा । श्रत: उचित यह रहेगा कि दोनों ही 
अतिशयों के बीच का मार्ग अपनाया जाय भ्र्थात्‌ नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रहें 
किन्तु इतना नहीं कि वह सरकार को क्रियाहीन बना दे । जे० एम० मिल 
(7. 5. ७) ने बहुत समय पूर्व ही यह बताया था कि सदन को अपने ही 
अभिकरण द्वारा सरकार पर निगरानी एवं नियच्त्रण रखना चाहिए ताकि 
उसके कार्यों को प्रचारित किया जा -सके.। उनमें से उन सभी कार्यों को 
न्यायोचित एवं समर्थित किया जा सके जिन्हें किसी के द्वारा आपत्तिजनक 


माना हा श्रौर यदि वे वास्तव में आपत्तिजनक हैं तो उन पर रोक लगा दी 
जाय । ः 
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जन-लेखा समित्ति की प्राप्तियों एवं जांच का बहुत महत्व होता है | 
इसके द्वारा की गई सिफारिशों को सदन में वाद-विवाद के समय उद्धरितं किया 
जाता है साथ ही इसमें दिये गये श्रांकड़ों को, सार युक्त आंकड़े माना जाता 
है । ग्रेट ब्रिटेन एवं भारतवर्ष में जन-लेखा-समिति की पिफारिशों को देखमे 
के बाद यह कहा जाता है कि इन्हें व्यावहारिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व प्राण है 
और बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जबकि मन्त्रियों हारा इनकी ग्रवहेलना की 
जाये । जनलेखा-समिति के कार्यों में सदन द्वोरा श्रधिक नियन्त्रण नहीं रता 
जाना चाहिए। अधिक हस्तक्षेप की स्थिति में समिति द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों का महत्व एवं क्षेत्र कम हो जाता है । अपने स्वरूप, कार्यक्षेत्र एवं स्थिति 
के परिणामस्वरूप जन-लेखा-समिति सावंजनिक धन के अपव्यय एवं दुवव्यय 
पर प्रभावशाली नियन्त्रण का कार्य कंरती है भौर इस प्रकार सार्वजनिक वित्त 
पर संसदीय नियन्त्रण को प्रभावशाली बना देती है । ह 

भारत में जन-लेखा-समिति के सम्बन्ध में १६२० के भारतीय व्यवस्था- 
पिका नियमों में प्रावधान किया गया था । जन लेखा-समिति का ब्रिटिश काल 
में इतना शीघ्र ही जन्म होने का कारण यह था कि तत्कालीन महाधिवक्ता 
(40०0० 0८7लर) सर फ्रेडरिक गोनलेट (87 पाध्तथा९ 080॥१॥) 
ने इसके लिए बहुत प्रयास किया । उतका कहना था कि संवेधानिक विकास 
का स्तर चाहे कुछ भी हो किन्तु सरकार के वित्तीय कार्यों को व्यवस्थापिका 
की समिति की जांच के लिए रखा जाना चाहिए। इस काल में जन-लेखा 
समिति पूरी तरह से एक निर्वाचित निकाय नहीं थी । उसमें फुछ सदस्य चुने 
हुए होते थे भौर कुछ को नामजद किया जाता था। १६३९४ के संविधान में 
एक विशेष प्रावधान द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लेखों तथा श्राडिट के प्रति- 
बेदन को व्यवस्थापिका की मेज पर रखा जाना चाहिए । प्रक्रिया के नियमों 
के अनुसार एक जन-लेखा-समिति की नियुक्ति का प्रबन्ध किया गया जो कि 
लेखों तथा श्राडिट के प्रतिवेदन की जांच कर सके । नये भारतीय संविधान 
में श्राडिट तथा लेखों के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत करने को 
व्यवस्था की गई है जो कि उसे सदन के सामने रखेगा । इसके 002 सदन 
द्वारा एक जन-लेखा समिति की नियुक्ति की जायेगी जी कि इन लेखों एवं 
आडिट से सम्बन्धित प्रतिवेदन की जांच कर सके । 

जन-लेखा-समिति का संगठन प्रथम बार सन्‌ १६५१ में किया गया 
जबकि. इसमें लोकसभा से लिए गये पन्द्रह संदस्ये थे । इस प्रकार मूल रूप 
यह लोक सभा की समिति थी। राज्य संभा के सदस्यों ने इस बात पर जोर 
दिया कि या तो उनको एक अलग जन-लेखा समिति बनाने दी जाय भववां 
बरतंमान समिति में उसके प्रतिनिधियों को भी लिया जाय, क्योंकि ऐसा होने 
वर ही वह बजट से सम्बन्धित वाद-विवादे में प्रभावशील रूप में भाग ते 
सकती है और विनियोग विधेयक पर अपने विचार प्रगट करे सकती है। 
जनवरी, १६५३ में राज्य समा की नियम सेमिति ने जन-लेखा समिति 
की रचना का सुझाव, दिया जिसे लोकेसभा के पास रा गया। इस 8 
में यह मांग की गईं थी कि जन-लेखा संमिंति के सदस्यों की संल्या को पन्दरह 
से बढ़ाकर बाईस कर दिया जाय और साते सदस्य राज्य सभा से लिए जाय । 
लोकसभा की जन-लेखा समिति ने बताया कि संयुक्त जन-लेखा सर्मितिं यों 
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राज्य समा की पृथक जन-लेखा समिति, संविधान के प्रावधानों से 2 है 
श्रौर इसलिए स्पीकर को लोकसमा एवं उसकी जन-लेखा समिति के विशेष 
ग्रधिकारों की रक्षा के लिए प्रावश्यक कदम उठाने चाहिए । भ्रन्त में लोकसभा 
की समिति ने भी इस विषय पर विचार किया और जन-लेखा 
समिति के निर्णोयों के साथ सहमति प्रकट की । राज्य-सभा लगातार 
अपने प्रस्ताव को दोहराती रही और शन्‍्त में मई १६४५३ में प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा एक मोशन उठाकर उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया । लोक- 
सभा के अनेक सदस्यों ने इस व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट किया शभ्ौर कहा 
कि श्राज जन-लेखा-समिति की बात हो रही है, कल प्राककलन-समिति के 
बारे में यही कहा जायेगा । संविधान द्वारा जिस कार्य को करने के लिए मना 
किया गया है उसी को करने के लिए इस मोशन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुमत्ति 
दी गई है। एक सदस्य के पूछने पर स्पीकर ने बताया कि विस्तार हो जाने के 
बाद भी यह समिति लोकसमा की समिति के एप में ही कार्य करेगी 
भ्रौर लोकसभा के स्पीकर के नियंत्रण में रहेगी । जहां तक जन-लेखा समिति 
का सवाल है उसे एक ऐसी संयुक्त समिति नहीं कहा जा सकता जिसमें कि 
दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हों। यह मूल रूप से लोकसभा की ही 
समिति है जिसमें कि राज्य सभा के कुछ सदस्यों को मिला लिया गया कर । 
जहां तक कार्यवाही एव मतदान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों का 
समान स्तर होगा । यहां तक कि राज्य सभा के सदस्य भी राज्य-परिषद्‌ के 
० के नियन्त्रण में कार्य करने की अपेक्षा लोकसभा के नियन्त्रण में कार्य 
करेंगे । 


दे कुछ विचारकों के कथनानुसार केन्द्रीय स्तर पर जन-लेखा समिति की 

वर्तमान रचना बहुत कुछ संतोषजनक है क्‍योंकि सार्वजनिक प्रशासन 
में बचत एवं कार्यकुशलता के प्रश्न -से दोनों ही सदनों को समान रूप से 
सम्बन्धित होता चाहिए । इसके अतिरिक्त यह भी मानना गलत है कि राज्य 
सभा कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं है । राज्य सभा की तुलना ग्रट ब्रिटेन की 
लाडें-सभा से नहीं की जा सकती । वर्तमान व्यवस्था इसलिए भी संतोषजनक 
है क्‍योंकि दो समितियों का गठन भी श्रापत्तिजनक था । जैसा कि मि० ए० 
आार० मुकर्जी ने बताया है कि यदि दोनों सदनों की दो झलग-अलग जन-लेखा 
समितियाँ घटित करदी जातीं तो सरकारी विभागों को बहुत परेशानी हो 
जाती; उन्हें दो समितियों के सम्मुख दो बार मिलना होता।” यह तक॑ बहुत कुछ 
सत्यता रखता है क्योंकि एक ही विषय पर .दोनों. समितियों द्वारा जांच की 
जा सकती थी और ऐसी स्थिति में दोनों ही, समितियां सम्बन्धित विभाग से 
पूछ-ताछ करती । इस प्रकार की सम्भावत्ताए' प्रायः प्राकललन समिति के 
प्रस्तित्व के कारण भी पैदा हो जाती हैं । यह समिति भी एक आधिक समिति 
होती है औौर इसे प्रत्येक उस विषय पर जांच करने -.का अधिकार होता 
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है जिसे कि ये. चाहे.। जन>लेखा समिति के साथ इस समिति के 
हितों का ,संघर्ष इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दोनों के बीच पर्याप्त 
समन्वय की स्थापना कर द्वरी जाती है;। इस प्रकार दो जन-लेखा समितियों के 
होते से उनके बीच कार्यों का संघर्ष पैदा हो सकता था ॥' इस संघर्ष. को मिटाने 
के लिए कुछ लोगों द्वारा यह सुझाव दिया. गया कि दोनों प्तमितियों के समा- 
पतियों की नियमित बैठक बुला कर उनके बीच कार्य का. विभाजन सही-सही 
किया जा सकता था । किन्तु इस' स्थिति से भी एक अन्य समस्या पैदा होती है 
वह यह है कि यदि किसी विशेष विषय पर दोतों समितियों का दृष्टिकोण 
ग्रलग-अलग हो तो सरकार को किंसका मत स्वीकार करना चाहिए | दो 
समितियों की रचना के विरुद्ध दिये जाने वाले -इन तकों के बावजूद भी कुछ 
लोग इस शआ्राधार पर दो ,समितियों. की व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि इससे 
जन-लेखा सम्मिति को अपना .कार्य पूरा,करने में सुविधा रहेगी। गैसे वर्तमान 
स्थिति में यह समिति केवल कुछ विभागों की ही, जांच कर पाती है .अतः: इसे 
सहयोग के लिए अन्य निकाय की आवश्यकता है। 5प-समितियां नियुक्ते करने 
के बाद भी यह अपने कार्य को भली प्रकार से- सम्पन्न नहीं फरं पाती । इसके 
शअ्रतिरिक्त लोक सभा एक कार्यरत निकाय है। “उसके सदस्यों को राहत देने के 
लिए राज्य समा की यह समिति नियुक्त कर दी जाये तो अत्यल्त उपयोगी 
रहेगां ।." कुल मिलाकर यदि राज्य-संभा की अपनी जन-लेखा समिति का 
गठत होने लगे तो अत्यन्त उपयोगी रहेगा । इस प्रतरन्ध को संविधांन के उपबंधों 
के विपरीत माचकर अस्वीकृत कर दिया गया । ः ४ 


केन्द्रीय स्तर पर जन-लेखा-समिति का संगठन इस प्रकार है कि... 

इसमें लोकसभा के पन्द्रह सदस्य होते हैं जिनके निर्वाचित प्रतिवर्ष एकल -. 
संक्रमंणीय-पद्धति के आनुपातिक सिद्धांत के अधार पर होता है। कोई 
मंत्री इस समिति में नहीं चुना. जा सकता ॥ येदि ऐसे। हों जाय तो उसे अपना 
एंक पद छोड़ना होता.है.। राजस्थान विधानसंभा में भी केन्द्रीय “संसद की 
भांति एक जनलेखां समिति है-। इस समिति में अ्रधिक से श्रधिक दस सदस्य हो “ 
सकते हैं जिनको सदन द्वारा अपने में से प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय पद्धति के 
आनुपांतिक सिद्धांतःके आधार पर निर्वाचित : किया जाता है ।. राजस्थान में 
भी यही प्रावधान है कि. कोई मन्त्री. समिति का. संदस्य निर्वाचित नहीं 
हो सकते । यंदि किसी को समिति में निर्वाचित होने के वाद मन्‍्त्री नियुक्त 
कर दिया जाये तो वह- ऐसी नियुक्ति के दित से हीं समिति का सदस्य नहीं 
रहेगा ।* इसे समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।* समिति * 
के निर्वाचित गठन के विरुद्ध यह कहा जाता है कि इसमें अनुमवी सदस्य आने 
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से वंचित रह जाते हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सदस्यों का चुना जाना निश्चित चहीं 
होता । प्रतिवर्ष समिति में कई एक नये चेहरे दिखाई देते हैं। लोकसभा की 
जनलेखा समित्ति के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनलेखा- 
समिति के निर्वाचन के विरुद्ध दिया गया यह तक राजस्थान विधानसभा की 
जनलेखा-समिति के बारे में इतना सारयुक्त प्रतीत नहीं होता । यहां यद्यपि 
प्रतिवर्ष तये सदस्यों को समिति के कार्य में अनुमव प्राप्त .करने का .अवसर 
प्रदाव किया जाता है किन्तु फिर भी अनुमवी एवं वरिष्ठ सदस्य पर्याप्त मात्रा 
में स्थान पाः जाते हैं । इस कथन की सत्यता निम्नलिखित टेबिल से स्पष्ट हो 
जाती है-- ; ४ ॥ 
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उक्त टेबिल को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जातां है कि राजस्थान 
विधानसभा के सदस्य निर्वाचन द्वारा मी अनुभंवी एग॑ वरिष्ठ व्यक्तियों, को 
ही श्रवसर प्रदान करते हैं इसलिए यहां उन सुकावों का कोई महत्व नहीं है 
जात कुछ विचा रकों द्वारा सदस्यों में निरन्तरता स्थापित करने के लिये दिये 
जाते हैं । 

जनलेखा-समिति में सभी दलों को सदन में उनकी शक्ति के अनुपात 
के भाधार पर स्थान दिया जाता है शअ्रतः यह स्वाभाविक है कि सत्ताधारी 
दल को इसमें बहुमत प्राप्त रहता है। समिति का सभापति प्रायः सत्ताधारी 
दल का सदस्य होता है । जहां तक समिति की कार्यवाही का. प्रश्न है वह दल- 
गत भावना से बिल्कुल प्रमावित नहीं होती । सत्ताधारी एवं विशोधीपक्ष दोनों 
ही प्रकार के सदस्य समिति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिएं. प्रायः सहयोग- 
पूर्णा रूप से कार्य करते हैं। सत्ताधारी दंल के संदस्य हमेशा इस बात में रुचि 
लैते हैं.कि प्रशासनिक कार्यों को. बचत एजं-कार्यकुशलता- के साथ सम्पन्न किया _ 
जाय और यदि अपव्यय एवं श्रनियमितता .के मामलों को खोल दिया जाय तो 


. सदस्यों की निरन्तरता के लिएं मि० बी, बी. जेना ने यह: सुझाव दिया 

: हैं कि संदस्यों को निर्वाचित करने. की अपेक्षा उन्हें अगोतीत करने का 
स्पीकर को अ्रधिकार दिया जाना चाहिए अथवा निगमों में संशोधन 
करके निर्वाचित सदस्यों का-कार्यकाले लोकसभा के समकक्ष बना दिया. 
जाय ।--वी वी जैना, वही पुस्तक, पुंष्ठ श्दर॑ 
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यद्यपि तत्काल तो बुराई मिलती है लेकिन भविष्य में इससे श्रच्छा प्रशासत 
एवं बचतपुर्ण प्रशासन प्राप्त होगा; और इस प्रकार सरकार को प्रसिद्धि एवं 
स्थायित्व प्राप्त होगा । दूसरी ओर विरोधी दल के सदस्य भी करदाताग्रों के 
प्रतिनिधियों के रूप में यह प्रयास करते हैं कि प्रशासन को कुशलता एवं बचत 
के साथ सम्पन्न किया जाय | इसके अतिरिक्त विरोधी दल के सदस्यों को भी 
यह ज्ञात रहता है कि यदि उन्होंने दलीय श्राधार पर कार्य किया तो नुकसान 
उन्हीं का होगा क्‍योंकि सत्ताधारी दल के सदस्य अपने बहुमत के आधार 
पर अपनी इच्छात्रों को क्रियान्वित कर लेंगे किन्तु दलीय शआाधार पर विरोधी 
दल के सदस्य अपनी एक भी इच्छा को क़ियान्वित नहीं करा सकते | समिति 
का समापति स्पीकर द्वारा समिति के सदस्यों में से ही मनोनीत किया जाता 
है । यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वह पदेन समापति बन जाता है। 
समिति के समापति का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि सारा कार्य ईमानदारी 
एथं नेक भावना से किया जाय, ओऔपचारिकता एवं नियमितता अपनाई जाय 
तथा सरकार के अपव्यय, श्रवुद्धिपूर्ण एवं श्रकार्यक्रुशल व्यवहार के विरुद्ध 
शक्तित के साथ लड़ा जाय । जनलेखा-समिति के निर्णयों को सफलता की 
सीमाओं तक पहुंचाना भी इसका उत्तरदायित्व होता है। जहाँ तक राजस्थान 
विधान सभा का संबंध है, समिति का समापति सर्देव सत्ताधारी दल का सदस्य 
होता है । निम्वलिखित टेबिल द्वारा यह कथन स्पष्ट हो जाता है-- 
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राजस्थान विधान सभा. की जनलेखा-प्मिति द्वारा उन लेखों का 
परीक्षण किया जाता है जो कि सदन द्वारा प्रदत्त अनुमान का दिग्दर्शन करते 
या राज्य के व्यय का उल्लेख करते हैं। यह राज्य के वापिक वित्तीय लेखों 
का परीक्षण करती है तथा उन लेखों को देखती है जो कि सदन के सम्मुख 
पेश किये जायें । यह समिति राज्य के विनियोग लेखों तथा उन पर कम्पट्रोलर 
एवं आडीटर जनरल के प्रतिवेदन की गहरी छानवीन करती है। ऐसा करते 
समय वह मुख्य रूप से जिन बातों, का ध्यान रखती है वे हैं-- (3) लेखों द्वारा 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४०५ 


जिस घन को खर्च किया हुआ बताया गया है क्या वह कानूनी रूप से उन्हीं 
सेवाओं एवं लक्ष्यों के लिए था जिनमें कि उसे लगाया गया। (7) जो व्यय 
हुआ, क्या वह सही सत्ता द्वारा किया गया। (॥) क्या प्रत्येक पुनविनियोग 
को उपयुक्त सत्ता द्वारा बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही रखा 
गया ।? समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि राज्य-नियमों, व्यापारिक एवं 
निर्माण योजनाओं तथा प्रोजेक्टों के आय तथा व्यय का वर्णन करने वाले लेखों 
का परीक्षण करे । साथ ही उनके हानि-लाम का भी पुरा अध्ययन करे। 
समिति द्वारा उन स्वायत्त एवं अश्रध॑ं-स्वायत्त निकायों के आय-व्यय के लेखों 
का भी परीक्षण किया जाता है जिनका प्र केक्षण (5००) राज्यपाल अथवा 
विधान सभा के कानेन के निर्देशन के अनुसार मारत के कम्पट्रोलर तथा 
झ्राडीटर-जनरल द्वारा किया जाता है । जब कमी राज्यपाल के कहने पर 
कम्पट्रोलर तथा आडीटर-जनरल किसी स्टोर या स्टाक की प्राप्तियों का 
ग्रकेक्षण करता है अथवा उनके लेखों की परीक्षा करता है तथा प्रत्विदन 
प्रस्तुत करता है त्तो समिति उस प्रतिवेदन पर विचार करती है ।? जब किसी 
वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर-सदन द्वारा स्वीकृत धन से अधिक धन खर्च कर 
दिया जाता है तो समिति प्रत्येक मासले के तथ्यों का श्रध्ययन करती है तथा 
उन परिस्थितियों को देखती है जिनके कारण यह अतिरिक्त व्यय किया गया 
और उसके बाद जैसा उपयुक्त समभती है वैसी ही सिफारिशें करती है ।३ 


जन-लेखा समिति के कार्यों का प्रसार देखने के बाद यह स्पष्ट हो' 
जाता है कि यह समिति कितनी महत्वपूर्णो है । इसके द्वारा जनता के धन के 
मपव्यय, गबन, भ्रनियमितता, गैर-कानूनी व्यवहार »दि के द्वारा किए जाने 
वाले दुरुपयोग को रोका जाता है । उत्तर प्रदेश की विधान-परिषद के समापति 
श्री रधुनाथ विनायक घुलेकर के कथनानुसार “जन-लेखा समिति का कार्य एक , 
बड़ी मारी बात है क्योंकि प्र॒जातंत्र में जब तक सही हिसाब रखता और सही 
हिसाब रक्षकर जनता के सामने आना, इस पर जोर नहीं देंगे शऔर लोग उसके. 
महत्व को नहीं समरभेंगे तब तक गरातंत्र नहीं चल सकता । | 

जन-लेखा समिति श्रपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करनेके लिए 
उप-समितियां नियुक्त करती है। राजस्थान विधानसभा की सन्‌ १६५८ की 
जन-लेखा समिति ने तीन उप-समितियां गठित कीं । इनमें से एक को सहायता 
एवं पुनर्वात्र विभाग के लेखाशों की जांच करने का कार्य दिया गया। शेष दो 
में से प्रथम उप-सभिति गबन के मामले, विभिन्न मामलों में राज्य के विभिन्न 
ग्रधिकारियों के विरुद की जाने वाली विभागीय जांच तथा राज्य के पक्ष या 
विरोध में मुकदमों की जांच के लिए बनायी गई। दूसरी उप-समिति का 
संबंध विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये ऋण एवं श्रग्निम, सरकारी बकायात की 
वसूली और राज्य की ओर से ग्रैर-सरकारी एवं सरकारी श्रौद्योगिक संस्थ थों 
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सें किया गया धनर।शि का नियोजन आ्रादि विषयों की जांच करने से था। 
ब्राद वाली दोनों ही उप-समितियां अभ्गस्त, १६५४८ में गठित की गई थीं 
. सन्‌ १९५६ की राजस्थान विधान सभा की जन-लेखा समितिने बताया 
कि राज्य-सरकार द्वारा राज्य की भिन्न-भिन्न निजी संस्थाओं को पर्याप्त 
पाथिक सहायता एवं ऋण आदि प्रदान किया जाता है .अतः इस राशि के 
उपयोग पर पूर्य नियन्त्रण रखना शावश्यक है.।, समिति ने यह निर्णय लिया 
कि जिन संस्थाओं को. राज्य-सरकार काफी श्राथिक सहायता देती है उसके 
लेखाश्रों की जांच जन-लेखा.समिति कर सकेगी बशतें कि ऐसी जांच के लिए 
कानून अथवा सम्बन्धित इकरारनामे में प्रावधान हो । साथ ही यह मी विरेय 
लिया गया कि जिन गैर-सरकारी उद्योग संगठनों आ्रादि को सरकार से सहा- 
यता अनुदान (547/-ंम-कां०) मिल्नता हो उनके लेखाश्ों की श्राडिट द्वारा 
परीक्षणात्मक जाँच (765४ ४००६) प्रारम्भ कराई जाये |? 
जनलेखा-समिति द्वारा विभागों के खर्चे में पाई जाने वाली प्रशासनिक 
त्रुटियों का उल्लेख किया जाता है; अनुचित व्यय एवं अ्रपव्यय के मामलों का 
उद्घाटन किया जाता है, लेखा. सही रूप में रखे गये हैं अथवा नहीं इसकी 
जांच की ,जाती है, खरीद के समय पर्याप्त सावधानी एवं बुद्धिपुरों ढंग से कार्य 
करने को कहा जाता है| यदि समिति पाती है कि किसी विभाग के अधिकारी 
द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है तों वह उसको दण्ड देने की 
सिफारिश भी कर सकती है ।3-अपने इन, विभिन्न कार्यों के आधार पर इस 
समिति ने भारतीय व्यवस्थापिकाओं में एक विशेष स्थान बना लिया है बॉ मर, 
एस एस मूर ()/7 5. 8. )४०४) लिखते हैं कि इसने अनेक गड़वड़ियों एवं 
अपव्ययों का भण्डाफ़ोंड किया है अतः इस समिति के है नाभरिक सेवा में 
जो प्रय एवं सम्मान है वह इसकी -शवितयों के अनुपात में श्रधिक है।इस 
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दृष्टि से यह सुझायों गया कि अपव्यय एवं दुर्व्यय पर बहुत कुछ रोक लगाने के 
लिए निडरंगापूर्ण भण्डाफोड़ अत्यन्त उपयोगी एवं पर्याप्त सिद्ध ही सकता' 
है ।* जन-लेखा समिति द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है उसंकी प्रकृति के 
आधार पर यह छः प्रकार का होता है। प्रोफेसर बी, बी. जेना के कथनानुसांर 
ये छः प्रकार के हैं--विशेषज्ञ का नियंत्रण ([%ए०॥। (0०7४०), वित्तीय॑ 
नियंत्रण (॥787०० (/०700) , न्यायिक नियंत्रण (॥ए००॑४घ (१०॥४०0]), 
गैर-दलीय नियंत्रण (0०॥-९४४४ 0०॥60]) ; प्रतिरोधक नियंत्रण (0०06- 
7०% 0०्रपरण) एंगें क्रियात्तीत नियंत्रण (ए०४-|(णा८य 0०्ग्रा0) ।* 
-.. _ भांरतीय व्यवस्थापिकाओं में यद्यपि जनलेखा समिति कुशलत्तापूर्वक. 
उपयोगी कार्य कर रही है किन्तु फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण 
इस समिति के हाथ बंध जाते हैं श्रौर यह वह कार्य नहीं कर पाती जो कि यह: 
कर सकती थी । इस संबन्ध में प्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि इस 
समिति का समस्त परीक्षण मारत के कम्पट्रोलर एवं श्रोडीटर जनरल के प्रति- 
वेदन पर निर्भर करता है ओर इसलिये जबतक यह प्रतिवेदन सदन के सम्मुख 
नहीं झा .जाता उस समये तक समिति क्रियाहीन बनी रहती है । 
क्योंकि इसके बिना यह' अपना कार्य प्रारम्म ही नहीं कर सकती । दूसरे, यह 
समिति उन विषयों के सम्बन्ध में जांच करने की शक्ति नहीं रखती जो कि' 
सी० तथा ए० जी० ((०777णी७-/ धात #प्रभा0 0०7९४) के प्रतिवेदन, 
में नहीं उठाये गए' हैं । तीसरे, समिति के सदस्य प्राय: विशेषज्ञ नहीं होते वे 
मूल रूप से राजनीतिज्न होते हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी उनकी. 
रुचियां गंटी रहती हैं । किसी कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने के (लिए जिस: 
श्रम, शक्ति, समय एवं लगन की आवश्यकता “रहती है वह प्रायः. उनके पास 
अतिरिक्त मात्रा में नहीं मिल पाता | इस प्रकार समिति के 'संदस्य प्रपने 
विषय के गैर-विशेषज्ञ (895०४) होते हैं। कछिनाई' उस समय उत्पन्न होती, 
है जबकि ये गैर-विशेषज्ञ सदस्य उन गवाहियों से 'प्रश्न पूछते : हैं! जो' 
कि अपने विषय के पूरे जानकार होते हैं। अतः यह स्त्रामाविक है कि संभस्ते 
पूछताछ सामान्य ज्ञान पर ही आंधारित होगी । चौथे, जनलेखा समिति की 
नियुक्ति का एक बुरा परिणाम बताते हुए कुछ विचारके यह मानते हैं कि इसके 
कारण व्येत्ेस्थापिका वित्तीय विषयों पर नियंत्रण के कांये में रुचि 'लेना छोड़ 
देती है। समिति की रचना के वाद वह यह सोच लेती है कि उसने अपनी - 
सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। ऐसी स्थिति में इन विचारकों को यह _. 
आशका रहती है कि जनलेखा समिति जैसा छोटा-सा निकाय किसके” 
सार्वजनिक -व्यय पर प्रमावशाली नियंत्रण रख पायेगा ।. यदि.कहीं गबन या 
अपव्यय का मामला हुम्ना तो ये चन्द., सदस्य किस प्रकार सत्ताधारियों «के: 
विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। सरकार द्वारा आसानी से इस समिति की सिफा- 
रिशों को ठुकराया या रही की टोकरी में डाला जा सकता है । यह.मी हो 
सकता है कि सरकार शब्दों में इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर ले किन्तु व्यव- 
हार में उसको कोई महत्व ही न दे । श्रसल में यह नियंत्रण तभी प्रभावशाली 
. वॉबशा०,26-277, पएाए0 59.7. < 
2. एारण, 8: 8, उछश्ांघ; ०07: ४६: ?, 96, 
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होगा जबकि व्यवस्थापिका इसमें सक्तिय रुचि ले । पांचवें, ननलेसा 
समिति की उपयोगिता पर एक मुख्य सीमा इसके अ्रधिकार क्षेत्र की प्रकृति के 
परिणामस्वरूप स्वत्त: ही लग जाती है। यह सभिति देखती है कि किया 
भया व्यय विनियोग के अनुकूल था श्रथवा नहीं । इस प्रकार इसका अध्ययन 
उस खर्चे के सम्बन्ध में होता है जो कि किया जा चुका है । यह कार्यातीत भ्रप्य- 
यन (?0श#ंग्रणाध्या ४0969) एक प्रकार से उसी तरहं है जिस तरह 
घोड़ा निकल जाने के बाद घुडसाल के दरवाजे को. बंद करना । इसके श्रति- 
रिक्त जिन नीतियों पर विनियोगे श्राधारित रहते हैं वे भी इस समिति के 
अ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर रहते हैं। इस प्रकार यह समिति प्रशासकीय फीयूल- 
खर्ची को रोकने में श्रत्यंत उपयोगी है किन्तु यह व्यवस्थापिका द्वारा 
अपनाई गई अपव्यययूर्ण नीतियों के विरुद्ध कुछ भी कर सकने में अप्तमर्थ 
रहती है! । ! 
जनलेखा समिति के संगठन, स्वरूप एव कार्य-प्रणाली की जो विभिन्न 
भ्रालोचनाए की गई हैं उनमें नि:स्संदेह कुछ सत्यता का श्रश भवश्य है किन्तु 
फिर भी इनको अक्षरश: सत्य नहीं कह। जा सकता । समिति एक छोटा 
निकाय होते हुए भी पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही 
है, यह उसके वास्तविक व्यवहार के निरीक्षण से ज्ञात हो जाता है । समिति के 
सदस्य यद्यपि अपने कार्य के पूर्ण विशेषज्ञ नहीं होते किन्तु फिर भी भ्रनुभव 
एवं व्यवहांर से उनमें इतनी योग्यता श्रा -जाती है जितनी कि प्रमित्ति के 
दायित्वों का निवहि करने के लिए जरूरी होती है । व्यवस्थापिका जनलेखा 
संमिति को उत्तरदायित्व सौंप कर वित्तीय मामलों से पूरी तरह उदासीन हो 
जाती हो यह कहना बिल्कूल गलत है क्योंकि समिति के अतिरिक्त कुछ भ्रम 
माध्यमों से भी वह प्रशासन पर वित्तीय नियत्रण रखती है। जहां तक कार्या- 
तीत अ्रध्ययन की उपयोगिता का प्रश्न है उस सम्बन्ध में सिडनीवेब (90768- 
इए८७) का वह लोकप्रिय कथन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कियह एफ 
तथ्य है कि कार्यातीत परीक्षण (ए08प्राणवता कप्णांएशीणा) से हे मरीज 
को जिन्दा नहीं रखा जा सकता किन्तु यह इस बात का भ्रमाण नहीं है कि 
कार्ग्रातीत परीक्षण की व्यवस्था के अस्तित्व से हृत्याओं को न रोका जा सके। 
इसके विपरीत जनलेखः समिति ने एक न्यायिक, गैर-राजनैतिक शरीर विशेषज्ञ 
निकाय के रूप में समी-के दिलों में यह. विश्वास पैदा कर दिया है कि यह 
बनी रह' सकेगी तथा सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखने वाले यंत्र के रूप मे 
उपयोगी काये करेगी | . । है 
'... जन-लेखा समिति के संगठन में सुधार करने के लिए विभिष प्रकार के 
समभाव दिये गये हैं । प्रो० बी० वी० जेना ने इस सम्बन्ध में तीन सुझाव पस्दुत 
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किये हैं । उनका प्रथम सुझाव यह है कि समिति के सभापति को विरोधी 
दल के सदस्यों में से स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए। दूसरे, 
समिति के सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए, यह इसलिए ताकि समिति 
प्रति वर्ष समी सरकारी विभागों की जांच कर सके । वत्तमान व्यवहार के 
अ्रनुसार समिति श्रपने श्रध्ययन के लिए केवल कुछ विभागों को ही छांट ३8 
है और जिस विभाग का जिस वर्ष परीक्षण किया गया है उसका परीक्षण कई 
वर्ष बाद में किया जायगा | इस व्यवस्था से नियंत्रण श्रधिक सफल एवं 
सार्थक नहीं बन पाता । यदि समिति को बीस विभागों का अध्ययन करना है 
तो इसके लिए कम से कम बीस ही उप-समितियां नियुक्त हे करनी होंगी । 
यदि एक उप-समिति में तीन सदस्य भी हुए तो जनलेखा समिति में कम से 
कम साठ सदस्य होने चाहिए । यह सुकाव केवल उपयोगिता एवं व्यवहा- 
रिकता को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रस्तुत करते 
समय समिति की मूल प्रकृति को भुला दिया गया है, जिसके अनुसार केवल 
कुछ ही व्यक्तियों का निकाय एक समस्या पर .गहनताप्वंक छानवीन कर 
सकता है तथा उसके व्यवहार में श्रनौपषचारिकता बर्ती जा सकती हैं। साठ 
व्यक्तियों की समिति में ये दोनों ही बातें संभव नहीं हो. सकतीं | तीसरे, 
यह सुझाया गया है कि ब्रिटिश व्यवहार के उदाहरण को अपनाते हुए इस 
समिति की सिफारिशों का एक संक्षिप्त विवरण (ए8एाॉ०075) रखा जाये 
जिससे कि श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें संदर्भित किया जा सके । 
प्रावकलन ससिति 
(झ्ञाग्राभ०५. (0०॥(८४) 


प्राककलन समिति वित्तीय समितियों में एक श्रन्य वित्तीय समिति है 
जो कि सावेजनिक वित्त पर व्यवस्थापिका के नियन्त्रण को क्रियान्वित करने में 
योगदान करती है । जन-लेखा संमिति का कार्य यद्यपि अत्यन्त महत्वपूर्ण 
रहता है किन्तु यह उस समय काये करना प्रारम्म करती है जबकि धन खर्च 
किया जा चुका होता है । ऐसी स्थिति में किसी ऐसी समिति की आवश्यकता 
है जो कि उस समय पर्यवेक्षण रख सकें जिस समय कि घन खर्च किया जा 
रहा है । प्राककलन समिति इस आवश्यकता को पूरा करती है:। इस प्रक,र 
यह समिति जन लेखा समिति की अनुप्रक होती है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा 
वित्तीय नियंत्रण को प्रभावशाली रूप से तभी रखा जा सकता है जबकि अनु- 
मानों एवं लेखों की गहराई से जांच की जाय । सदन अपने बड़े श्राकार एवं 
विस्तृत कार्य सार के कारण यह सब नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए 
न तो उसके पास समय है और न ही पर्याप्त योग्यता ।' प्राककलन समिति 
द्वारा ,उन प्रनुमानों की जाँच की जाती है जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे शौर 
इसके बाद वह नीति की उपयुक्त बचत के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है । यह 
समिति व्यवस्थापिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि 
इसका सम्बन्ध वित्तीय प्रशासन की महत्वपूर्ण समस्या से रहता है'। विन्सटिन 
चचिल . (प]७४०४ (टाए्णा!) ने एक वार कहा था कि वित्तीय प्रश्नों के 
तीन रूप होते हैं ये हैं--तीति (2०॥९४), योग्यता (१४७४) और श्र केक्षण 
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> + शज) बाग प 7] 34 ४३» के ? ४६ कोड * 
(४७०0) । इनमें से प्रथम प्रश्न के लिए मन्त्रि-मण्डल होता है और द्वितीय 
के लिए जूत-लेखा-समिति |. इस-प्रकार इन दोत़ों के वीच : एक-. रिक्त स्थान 
रह. जाता, है.ओर वह है व्ययः की-उपयुक्तता-का निर्धारण ।* यंदिं इस प्रश्न की 
अवहेलूना.कर दी.ज़ाय तो,वित्तीय नियंत्रण -को> प्रभावशील «नहीं कहा जा 
सकता ,। यह जरूरी .है,कि.क़ार्यपा लिका बचतपूर्ण “तरीके-से - कांयः करे और 
अपव्यय न .करे.। .बी० .वी० जेना लिखते हैं कि- खर्च में - मितव्ययितत।: के परि- 
णामस्वरूप प्रशासनिक कार्य-कुंशलता अप्त होती है '। मितव्ययिता और कार्य- 
कुशलता सदेव ही एक दूसरे. .से मिले: रहते: हैं ।ये साथ-साथ. चलते हैं ।?' 
जब. स्टाफ एवं. मंत्र।लय -के. संगठन. में बचतपूर्ण-व्यवहार अपनाया जांता है'तो 
इससे कार्यकुशलता- अप्रने -आप-.य्राप्त-हो जाती. है । प्रशासनिक 'प्रक्रियाश्रों में 
बचत की: ्यवस्था, के-लिए.प्रयास:...उसी. समय :किया जा- सकता"“'है जबकि 
व्यय, नहीं क्रिया -गयाः है- अर्थात्‌: >अनृमानों की स्थिति में ही.ऐसा किया जां 
सकता है न अर (0 बल सन कह हु कि आए तक हज पट डे बिक, पक जज 
-5  “मारत-्में प्रावकलन समिति'-के गठन लोकसभा .स्तरं परं अप्रेल 
१६५० में. हुआ । इससे -पहिले “केन्द्र. में केवल एक स्थायी “वित्त संमिति 
(97478 स्परत॥९७: ८०एाणा।(८०) काय्ये कर रही थी जिसमें व्यवस्था- 
पिका के सदस्य-होते-थ्रे और वित्तः मन्‍्त्री को इसका सभापति बनाया जाता 
था-। यह समिति- सदन के “प्रति -उत्तरदायीः नहीं थी । इसके कार्य भी सीमित 
थेः “स्थायी वित्त-समिति १६४५२ में आम -चुनंव- होने तक कार्य करती रही |. 
इस प्रकार १६५० से>लेकर १६४५२ तक की . प्राविधिक संसद 'में तीन वित्तीय॑ 
समितियां कार्य कर रही थीं---जन-ज़ेखा,; स्थायी वित्त, एवं प्रावकलन | कई 
बार इनके कत्त॑व्यों के बीच भ्रम पैदा हो आता था और प्रत्येक बिना प्रभाव- 
शील समन्वय के श्रपने रूप में कांय, कर रही थीं.।? ग्रं-द ब्रिटेन, में तथा भार- 
तीय संसद में प्रव्किलन समिति की स्थापंत्रा के पीछे मूल. मान्यता . एक जैसी, 
हैं और वह यह है कि संसद को एके प्रेतिनिधि समिति को सरकार, के व्यय. 
के अंनुमानों की विंस्तार के साथ परीक्षण करना चाहिए। भारत की संघीय- 
व्यवस्था में प्रान्तों के लिए अलंग से संविधान नहीं है। उनका प्रशासन केन्द्रीय 
सरकार की तरहें ही संचालित किया जाता है। राज्यों की संभिति व्यवस्था: 
का संगठन एवं सचोलेन केन्द्रीय व्यंवंहारं से श्रेरितं होता. है ।, राजस्थान में. 
प्रन्य समितियों की भांति प्रॉक्कलन समिति भी बहुत कुछ लोकसभा की. 


प्राक्केलन समिंति की भांति ही कार्य करती है । |... . «७. 

7 “राजस्थान विधान सभां की प्रावकलन , समिति का गठन: सर्वप्रथम 
३१ माचे १६५३ को. किया गया झ्लोर इसने अपनी - प्रथम - प्रारम्मिक वेठक 
२६ अप्रे ल १६५३ को की ।.इस समिति में अधिक- -से अधिक पन्द्रह सदस्य 
हों सकते हैं,।३ राजस्थान विधानू समा. की प्रावकलन - सम्रिति के -सदस्यों की * 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था | ३ 
पक आवक 7 के ले धज दैऔ 
यहः संख्या :उत्तर प्रदेश विधानसभा की आक्केलन समिति के सदस्यों की सेंख्या- 
से, भिन्न है, जहां फक्रि इस समिति/ में 'पच्चीस सदस्य होते' हैं। ' इस समिति की 
सदस्यता. के लिए यह योग्यता रखी 'गई है कि प्रत्याशी को राज॑स्थान विधान-' 
सभा; का: सदस्प होनाःचाहिए'। ऐसा इसलिएं रखा गये है क्योंकि यहं समिति 
मूलत: विधान समा की समिति है और एक 'प्रंकारं से विधान ' 332 के गा कोर्यों 
को ही सम्पन्न करती है । बाहर वाले लोग सरकार की' 'वित्तीय॑ नीतियों या है 
व्यवहारों की आलोचना करने'यां। निर्देशित करने केः' लिए न त्तो योग्य होते हैं 
झौर,नः वांज्छनीय ही । .एंक दूसरा कारण 'इसकेा ' यह हो सकते है कि यंदि- 
समिति में :बाहर से सदस्यों को! लिया 'जांये! तो इसके सुझाव, सिंफारिशें एवं 
आ्रालोचन्ताएं इतेनीः प्रभावशील नहीं होंगी तंथा' सरकार उन्हें मोसानी से भुला 
सकती :है।१ /इस समिति के सदस्य! प्रति. वर्ष सदन द्वारा चुनें जातें हैं। इनको” 
चुनाव सदन के सदस्यों में से ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति-के 'आनुपातिके” 
प्रतिनिधित्व द्वारा [किया जाता है॥.स़म्निति की. सदस्यत्ताः! क्ेलिए “एक अन्य 
शर्ते यह है कि प्रत्याशी को [मंत्री। मंडल का सदस्य; तहीं।. होना/-चाहिए 4- यदि , 
कोई व्यक्ति समिति में ज़ुने, जाने के बाद /संत्री :बनः जाताहै-तो. (उसी :दिन 'से.- 
उसकी समिति की सदस्यता समाप्त: हो जाती है । इस योग्यता। का “समिति; 
के कार्यों की प्रकृति को देखते हुए .अपना:व्िशेष महत्व: है ॥ # समिति सरकारी - 
विश्ागों पर्‌ वित्तीय नियंत्रण रखती हैःतशथाः इसःसम्बन्ध।:में गहरी /छान-बीन; 
करती है और एक, व्यावहारिक. दृष्टि;से | किसी +सी, भ्रपराधी 5 को-(स्वयं , के :- 
मामले, में न्यायाधीश, तहीं: बताया जा: सकता". [समिति 'क्रा। कार्यकाल़र एक़ ८ 
वर्ष से अधिक नहीं, होगा.। :क़िन्तु एक, सदस्य: के: दुबा राउचुते /जाने। पर कोई :. 
रोक नहीं लगाई गई है इसके विपरीत प्राय: यह ;ध्यान रखाः ज़ाताः .है:कि+ 
एक ,सर्देस्य को कम. से कम दो .या तीन वर्ष तक समिति में. रखा: ज़ाय - यह - 
विचार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है-कइसकाः, प्रथम कारणा/“यह:है- क़िल्‍्हमें 
मानकर चलना. चाहिए कि कोई भी नय/“सदस्थ! समिति-में, प्रवेश।पाने३के बाद; 
उसके काय्ये को समभते में आधा ग्रा पूरा: वर्ष ले [सकता है; औरः“यदि एक: 
वर्ष बाद ही समिति से उसका सम्बन्ध :छुड़ा दिया जाय ततो यह उसकी।योग्यता::: 
एवं सामथ्ये के प्रति न्‍्याय नहीं माना जायेगा । उचित यह रहेगा कि सदस्य 
ने जो इतने समय समिति में रह कर उसकी प्रक्रिया एवं लक्ष्यों का वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त किया है उसे वहु काम में ज्ञा सके । दूसरे, . वह अपने श्रनुमव को. 
तमी कार्म में ला सकेगां ज॑ब कि उसे पहिले वाले स्थान प्र ही दुबारा सेवा 
करने का अवसर प्रदान किया जाय: तीसरे, संमिति को , सरकारी, विभागों 
का अध्ययन करना होंता है, उने पर पंयप्तिं विंचार-विंमश करना. होंता,है श्रौर 
उसके बाद वह क़िन्हीं निरणयों प्र पहुंचती है'। कई एक कारणों,से यह बड़ा 
करठिने बन॑ जाता है.कि समिति -अपना अःतिम-प्रतिवेदन एक वर्ष के समय में 
ही प्रस्तुत कर <दे-।. ऐसी स्थिति -में 'एक समिति-के' “अधूरे कार्य :को' आने वाली 
दूसरी समिति द्वारा ही पूरा की , जायेगा |_ राजस्थान ' विधान सभा ' की 
प्रावकुलन समिति द्वार्रा' जो / प्रथम प्रंतिवेद॑न प्रस्तुत किया गया उसकी 
भूमिका में समिति के. समाप्ति ने इस, वात .का .उल्ज़ेख किया.है.कि ,यह.अति- ; 
2 3 आप १९ 202 एक नह 
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४१२ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


वेदन पिछले वर्ष की प्रावकलन समिति द्वारा तैयार किया जा चका 

कुछ तकनीकी 34800 के कारण इसे पिछले वर्ष सदन में पा नहीं किक 
जा सका । 22 ने उन सभी तकनीकी मामलों का परीक्षण किया और 
प्रतिवेदन में कुछ छो2-मोदे परिवर्तेत भी कर.दिये । किसी समिति का कार्य 
अघूर। रहना कोई अपवाद नहीं है। इस तथ्य से सजग रह कर ही अपर्णा कार्य 
के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। नियमानुसार यदि कोई समिति अपना 
कार्य-काल समाप्त होने से पहिले या समिति मंग होने से पहिले अपने कार्य 
को समाप्त नहीं कर पाती तो नयी समिति इस. कार्य को सम्भाल 
लेगी और वहीं से प्रारम्म करेगी, जहां पर कि पहिले वाली समिति 
रुक गई थी ।? इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के वाद सदन ने यह 
निर्णय लिया कि समिति के कार्यों में कुशलता लाने के लिए और देरी तथा 
दोहराव को रोकने के लिए यह उचित रहेगा कि एक संदस्य समिति में दो या 
तीन वर्ष बना रहे । २७ ४ ः 


अनुमांन समिति का गठन उसके चुनाव के लिए रखे गए एक मोशन 
(॥(०४०7 ) के आधार पर किया जाता है। यह मोशन मंत्रीमण्डल के किसी 
सदस्य द्वारा और विशेषकर मुख्यमन्त्री द्वारा रखा जाता है। प्रथम प्रावकलन 
समिति के गठन के लिए इस प्रकार का मोशन तत्कालीन मुख्यमन्त्री 
जयनारायण व्यास द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।2 सन्‌ १६५८ की प्राक्कलन 
समिति के गठन के लिए प्रस्ताव वित्तमन्त्री श्री हरिमाऊ उपाध्याय द्वारा किया 
गया।* स्पीकर द्वारा इत भोशनों पर सदन की स्वीकृति ली जाती है और उसके 
बाद वह उन दिनों की घोषणा करता हैं जिन पर कि नामजदगी 
फार्म लिए जाएंगे तथा यदि आवश्यक हो तो चुनाव कराए जाएगे। समिति 
की सदस्यता के लिए मरे गए नामजदंगी पत्रों को विधानसभा के सूचना 
कार्यालय (२०४०४ 087००) में लिया जाता है। इन सबके लिए 
निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है। कभी-कभी ऐसे भी ग्रवसर 
था जाते हैं जबकि नामजदगी पत्र इतने लोग नहीं भरते जितने कि सदस्य 
निर्वाचित किए जाने हैं। प्रथम प्राककलन समिति के गठन के समय ही 
ग्रध्यक्ष को केवल तीव नामजदगी फार्म प्राप्त हुए जो कि सर्मश्री ग्रुद्दयाल 





4. ॥२0०--20 


2. प्रावकलन समिति के हेतु प्रस्ताव कत्ते समय २४ फरवरी, १६४५३ को 
मख्य मन्त्री श्री जयनारायण व्यास ने कहा--- ४९३ 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४१३ 


सिंह संधू, मानसिह महार और एच० के० व्यास: द्वारा भरे गए। इस पर 
अध्यक्ष ने सदन से पूछा कि क्या इन सभी को निर्वाचित मान लिया जाए और 
रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली जाए क्योंकि ताम रिक्त स्थानों की संख्या के 
अनुसार नहीं थे ।” इस प्रश्न पर विरोधी दल के सदस्यों एगं सरकार के बीच 
पर्याप्त बहस हुई । श्रो एत्र० क्रे० व्यास का मत था कि जितने भी सामजदगी 
फार्म आए हैं उनको स्वीकार करके समिति की रचना की जाए। किन्तु 
मुख्यमन्त्री श्री जयनारायण व्यास और श्री जशबंतर्सिह का मत था कि 
नामजदगी फार्म नए सिर से आमन्त्रित किए जाएं। अध्यक्ष ने अपना 
निणंय देते हुए यह बताया कि जितने नामजदगी फार्म आए हैं उनसे 
समिति की गयणपूंति नहीं हो पाती है; इसलिए इनको समिति के 
गठन का आधार नहीं बनाया जा सकता । .परिरामस्वरूप नाम-जदगी 


फार्म मरने का समय बढ़ा दिया गया और उन्हें वए सिरे से आमन्त्रित 
किया गया । हैं 


नामजदगी फार्म भरे जाने के बाद किसी निर्धारित दिन उनकी छान- 
बीन (8०७४॥४ए) की जाती है । इस अवसर, पर वे सदस्य उपस्थित हो 
सकते हैं जो कि ऐसा करना चाहें। नामजदगी फार्म वापस लेने के लिए 
एक-दो दिन का समय दिया जाता है और यदि चुनाव कराया जाना जरूरी 
हो तो उसके लिए लगभग एक सप्ताह का समय दिया जाता है । 


प्रथम प्राककलन समिति गठित हुई जिसका महारावल संग्रामर्सिह को 
सभ,पति बनाया गया । इस समिति के सदस्यों की घोषणा ३१ मार्च १६४३ 
को की गई थी किन्तु २२ अप्रेल, १६५३ तक इसने कोई कार्य करके नहीं 
दिखाया । ऐसी स्थिति में विरोधी दल के नेता जशवन्तर्तिह को यहां तक . 
कहना पड़ा कि कुछ दिनों पहले जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति का 
चुनाव हुआ थां। इन समितियों का चुनाव हो गया है और, श्राज तक . 
आफीश्यली - सुनने में नहीं आया है | क्या इन कमेटियों की कास करने की 
इच्छा है ? कब 'और क्या करेंगी ? इसका चेयरमैन कौन होगा ?०». 

इसके बाद उसी दिन समिति के समापति के नाम की घोषणा कर दी गई ।5 
प्रावकलन संमिति के सदस्य भ्रपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकते हैं .। . 

ह त्याग-पत्र स्वयं सदस्य द्वारा समिति के समापति को दिया जाता है और 
स्त्रीकर द्वारा इसकी सूचना सदन को दी जाती है। प्राक्कलन समिति से जब . 

श्री सम्पत्तराम ने त्याग-पत्र दिया तो २ माचे, १९५५ को इसकी सूचना 

स्पीकर द्वारा सदन को दी गई * _ मर 
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..० “जिस, समय राजस्थान राज्य का. पुनर्गठन -किया गया; 5-सदनः-की 
कार्यवाही, के. लिए. राज्य पुत्र्गठन-अधितियम -१६५६-की घारा ३२ के श्रन्तगंत 
पृथक से भ्रस्थायी त्रियम.बनाए गए... इंत- नियमों -में. यह प्रावधान- घाकि 
भ्रंध्यक्ष द्वारा प्राककलन समिति (शभौर-जनलेखा, समिति - भी) के सदस्यों को. 
नामंजद किया जा संकता-था -।.यह-व्यवस्थ[:इस लिए- कौ गई क्योंकि एकल- 
संक्रमंणीय' मत की प्रणाली-द्वारा.निर्वाचत क़सए -जाने--में.अधिक समय-की 
आवश्यकता थी.। इस शक्ति का-प्रयोग:क रते-. हुए; सनू-- १९६५६: की प्रावकलन 


समिति, के सदस्थों को मनोतीर्त.किया-गुया है; दृक्ए८ हे 7 


ढ् ह/2 20 2 का ह &. ६ कत 
£ ह-प्रावकलन-समितिःको-नियमानुसी रःअनेंक मेहत्वपूर्णा कार्य “सौंपे गए 
हैं.।-गैसे; इस समिति:-के: कार्यों। का-सहीन्‍सही 7क्षेत्र परिभाषित: नहीं किया 
जा; सकता: । सामान्य रूप-सेश्कहा जांता हैजकिःयह!) किन्‍्हीं विशेष प्रस्तावों पर 
अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करती है किन्तु पूरे लोक प्रशासन के सम्पूर्णा क्षेत्र 
पर. मितव्ययता के-अश्वःके: सम्बन्ध”में; विचार करती है यह विभिन्‍न! विमारों 
के:अनमानों का->परीक्षण करती-कै इसलिए नृहीं:कि धबह।उतको पूरी/तरह 
से बदल: दे/क़िन्तु -इसलिए->कि//उह; सरक्ारःका-+मार्गदर्शन कर सके। 
संमिति चाहें; तो अपने परीक्षण /को >ज़ारी हख़तेगहुए मी! सदन के सम्पुख' 
अपनी प्रगंति से सम्बन्धित, प्रतिब्रेंदन: भस्तृत। कह: सकती है [8 समिति एक ही. 
सप्रय में सभी विभागों के अनुमानों पर _ विचार नहीं; करती: किन्तू प्रत्येक 
वर्ष यह कुंछ विभांगों को छांट लेंती है तथा तीन-था चार वर्षों हिंद मो विभागों, 
की पूरा कर पाती, है । लोकसमा' में. प्रथम स्पीकर दादा साहिब सावरकर के 
कथतानुंसार, इंस, समिति द्वी रा, की गई खीज-बीन:विस्तूत होनी, चाहिए |ताकि' 
यह सरकार के व्यय एवं नीतियों. पर प्रभाव. रख सके.॥, (इसके, भरध्ययन की 
प्रकृति विस्तृत होने के कारण. किसी, विभाग; की भवहेलता की; प्राशंका नहीं 
रहती क्योंकि एक-अकार से वे सभी “परस्पर. सम्बन्धित रहते हैं;।. इनको ॥एक- 


> आह उप भ्रलंग शिद 7 पा । उनमें ५०० र्किं १5 है. 0६ 4. ०४ ६3 ६५। ९ ८ डी 
दूसरे से श्रलग करके उनमें से किसी भी एक/का.. सु ;वित्र नहीं वेखा,वा- 
सकता. [ट ह हे 2, ०- ॥' बंप हि ०० जज 


*॥ धार 6 ८ए 3) 7४) 
_ समिति के कार्यों . 


है ५ ््द्ध कआ ह3 है 


ः जि अर म अमा क 
% 7 मं फीगाहफ़ # कं. ि। 


पथ पब 50% आम, किलर विस्तृत... विवरण: साजस्वात: विधानसभा के 
प्रक्रिया एव. कार्य-संचालत: के: नियमों में. दिया >गया- है; 7सेमितिः का प्रथम: 
कार्य यह है ते आह फैसीछे जो(-नीति ; है. उसको छूयात्र में रखकर : 
मितव्ययता, संगठन में विकास :तंथा कयंकुशलता: या: प्रशासनिक: सुधारों; ऊ. 
लिए दिए जा सकने वैलिं सुझावों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन /अस्तुत-करें | दूतर, : 
प्रशासन में क्यर्यकुशलता एवं मितव्ययता लाने के लिए गैकल्पिक. नीतियां 


सुभागे ।. तीसरे, यह देखे कि घन को अनुमानों में त्ि्वारित नीति की. मीमात्रों. 

के अन्तर्गत ठीक प्रकार रखा गय़ा- है; भ्रथवा नहीं:। चौथे. -अ्रनुमानों को विधान 

सभा में किस रूप में प्रस्तुत किया- :जाए:इस- सम्बन्ध में अपना सुकाव सस्दुा 
__8त्पा 05-4८ हज तप हायव्धयट 75: - 7 १ 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था उप 
कर ह 
प्रावकलन समिति के इस कार्य-क्षेत्र को देखने के बाद यह कहा -जा 
सकता है कि यह सेंदर्न की एक भत्यन्त महत्वपूर्ण समिति है। ल्ली मावलंकर 
ने बताया-है कि जंब केन्द्रीय स्तर पर इस समिति नें कार्य प्रारम्मे किया तो 
इसके दो उद्देश्य थें: प्रथम-दे्ग की सर्वश्र.ष्ठ. सरकार और दूसरे, _सामान्य जने 
का 'लाम । राजस्थान विधान सभा की प्रावकलन समिति द्वारा अब तक. किए 
गए कार्य को कई देष्टिकोणों से देखा जा संकता, है। प्रथम, इसने एक. प्रहरी 
का कार्य .किया है | एक वित्तीय समिति होने के. कारण इसके मुख्य -कार्यो 
का सम्बन्ध प्राय: सरकारी व्यय से रहंता हैं। यह वेकल्पिक रूप से विभागों को 
देखती रहती है कि वे एंक विशेष वर्ष के ' लिएं; किसे प्रंकोर_ भ्रनुमान तैयार 
कर रहे हैं। यंदि' अनुमांन के किसी मद में सरकार एवं संस्वन्धित 
विभाग को, बिना अधिक हानि पहुंचाएं कटौती की जा सके तो समिति उस मद 
के अध्ययन पर अंपना घ्याने केन्द्रित करती है | यदि पर्याप्त विंचार के बाद 
समिति उसी निष्कर्ष पर आए जिससे कि उसने प्रारंम्भ किया हैं. तो: वह अपने 
प्रतिवेदन में 'इस बात की सिफारिश कंरेगी कि श्रमुके. मद सार्वेजनिक घन 
का श्रपव्यंय है भौर सरकार 'को उसे रोकना चाहिए .] यह _मितर्ययता, की 
प्रक्रिया है जिसके - द्वारा” संमिति” कार्यपालिका पर नियंन्‍्त्रंश रंखती है. 
यह व्येव॑स्था को, जंवतां के प्रतिनिधियों को एवं सार्वजनिक धन के स्वामियों, 
का नियंनन्‍्त्रण है । 'इस प्रकार की फीजूल खचियों के विरुद्ध .समिति समय 
समयपर सिफारिश करती रहती है। उंदाहरेण के लिए सन्‌... १६४५३ की 
समिति ने पी० “डंब्ल्यू० डी० विभाग पर शपने तृतीय प्रतिवेदन के पैरा छ 
में यह सिफारिश की कि दवाइयों के लिंए दो सो रुपये ' के मंल्य का बजट 
प्रावंधान मुश्किल से ही न्‍्यायपूर्ण कहा जा सकता है वेयोंकि ये सुविधाए' पहले 
से ही मौजूद है । दूसरे, समिति द्वारा प्रशासकीय कार्यकुशलता के लिए महत्व 
पूर्ण: प्रयास -किया जाता'है "समिति का यह मुंख्य कार्य है कि वह सरकार के 
उन कार्यो का परीक्षण. करती है जिनके द्वारा प्रेशासकीय कॉर्यकुशलता की 
जड़े ढीली. होती “हैं.। इसके बाद समिति उन विषयों का उल्लेख करती है” 
जो कि प्रशासन के सहज संचालन के मांग की वाघाए हैं। एक बांर जब 
समिति-ने यहः देखा कि पी०: डब्ब्ल्यू० डीं० विभाग' के मुख्य 'अमियन्ताओं 
की वेतन श्य खला में असमानता है तो उसे” लंगा कि यह इन अधिकारियों के 
बीच अ्रसहयोगपूर्ण सम्बन्धी की कोरण बने सकती हैं। समिति ने कहां कि 
कुल आय में असमानता; समान स्तर के अधिंकारियों के वीच दिल. की जलन 
का कारण वन-जाती है 4: इन' मख्य अभियन्तांओं के वेतन स्तर की निश्चित 
न. करना उल्लेखनीय वात है औरमयह सेवाओं 'की कां्यकुशलता  पंर घातक 
प्रमाव डालेगी । अत: समिति यह सिफारिश कंरती है कि वर्तमान विरोधपूं्ण _ 
सम्वन्धों को दूर करने के लिए मुख्य अभियन्ताओं के पद की वेतन ऋू खला 
निश्चित की, जानी जाहिए:। तीसरे; प्राक्कलेन' समिति जन सेवक के छूप में 
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४१६ भारत में स्थानीय लोक प्रशासन 


कार्य करती है। कार्यकुशलता अपने श्लाप में कोई लक्ष्य नहीं होती वह 
तो जन-कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र 
है जिसकी साधना के लिए व्यवस्थापिका गौर कार्यपालिका सदैव ही 
प्रयत्वशील रहती हैं। यदि किसी अवसर पर मितव्ययता एवं जन- 
सुविधा के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो समिति द्वारा बाद वाले को 
प्राथमिकता दी जाती है । समिति ने अपने उद्धरित प्रतिवेदन में यह बताया 
कि यदि बीकानेर के कुछ बंगलों से सम्बन्धित बग्ीचों में पाती दिया जाता 
आवश्यक है तो केवल मितव्ययता के नाम पर इसकी अवदहेलना नहीं की जानी 
चाहिए इस प्रकार के विषयों में खर्चे - में मित्तव्ययता को एक मात्र मापदण्ड 
नहीं बनाना चाहिए।! इन मूल्यवान भवनों की रक्षा के लिए जल का वितरण 
सरकारी मूल्य पर किया जाना चाहिए | इसी प्रकार जब समिति भरतपुर में 
कृषि विभाग का मुख्य कार्यालय रखने के शचित्य पर विचार कर रहो थीं 
तो उसने वित्तीय मितव्ययता के स्थान पर जनता की सुविधा पर जोर डाला। 
चौथे प्रावककलन समिति एक निर्देशक के रूप में मी कार्य करती है। इसके 
हारा सरकार को वैकल्पिक नीतियां सुनायी जाती हैं ताकि प्रशासन में कार्ये- 
कुशलता एवं मितव्ययता बताए रखी जा सके | यह समिति की सिफारिशों 
का एक विधेयात्यक पहल है जिसके अनुसार यह विभागों के कार्यमार के 
लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करती है | इस प्रकार विधेयात्मक एवं 
निषेधात्मक दोनों ही रूपों में समिति सरकारी नीति को प्रमावित करने का 
प्रयास करती है ताकि उसे समग्र जनता के लिए उपयोगी -एवं लाभदायक 
बनाया जा सके श्रौर प्रजातन्त्रीय सरकार समाजवादी समाज की स्थापना 
करते में सफल बन सके । ॥$ 

प्रावकलन समिति एक ऐसी समिति है जिसका मुख्य कार्य सरकारों 
व्यय की छान-बीन करने एवं उसे नियन्त्रित करने का होता है। ऐसा करते 
समय समिति कुछ अनुमानों को छांट लेती: है. जिनका कि एक विशेष वर्ष में 
अध्ययत्त किया जाना है; किन्तु नियमानुसार यह समिति उन प्रश्तों पर 
विचार नहीं कर सकती जो कि अनुमानों के आधार हैं। यह प्रतिबन्ध लोक 
सभा की प्रावकलन समिति के अधिकार क्षेत्र पर भी लगा हुआ्ना है । यहां प्रएन 
यह उठ खड़ा होता है कि नीति शब्द का अर्थ क्या है और किन विषयों को 
समिति के विचार क्षेत्र से वाहर रखा जाए। लोक समा के स्पीकर ने एक 
बार अपने निर्देश (7)०८7०7) में बताया कि इस शब्द का अर्थ संसद 
अथवा व्यत्रस्थापिका द्वारा स्वीकृत नीति से है। यह कार्यपा लिका द्वारा बबाई 
गई नीतियों की अपने कलेवर में नहीं रखती ! कार्यपालिका की नीतियों के 
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सम्बन्ध में समिति को विचार-विमर्श, अालोचना एवं सिफारिशें करने का 
प्रधिकार है किन्तु जो नीतियां संसद या व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार करली 
जाती हैं उनके सम्बन्ध में साधारण रूप से समिति को कोई शक्ति या अधि- 
कार क्षेत्र प्राप्त नहीं होता । इस प्रावधान के पीछे यह मान्यता है कि समग्र 
संसद एक सम्प्रमु निकाय है। उसकी यह सम्प्रभुता केवल चन्द व्यक्तियों के 
हाथ में नहीं सौंपी जा सकती क्योंकि ऐसा करना अमग्रजातान्त्रिक माना जाएगा । 
नीति के विषय में श्रपनाएं गए इस व्यवहार पर अन्य विचारकों ने भिन्न मत 
प्रकट किया है। उदाहरण के लिए २० नवम्वर, १६४४ को नई दिल्‍ली में 
होने वाले प्राककलन समिति के समापतियों के सम्मेलन में द्रवसकोर को चीन 
की प्राक्कलन समिति के समापति ने कहा कि सदन द्वारा केवल नीति सम्बन्धी 
विस्तृत सिद्धान्त ही निर्धारित किए जा सकते हैं। यह समिति अनुमानों 
की विस्तृत छानवीन करती है तथा उनका व्यापक परीक्षण करती है इस्तलिए 
इसमें यह योग्यता है । अत: इसे यह शक्ति दी जानी चाहिए कि यह वैकल्पिक 
नीतियों के रूप में सुझाव प्रस्तुत कर सके । यह हो सकता है कि समिति द्वारा 
जो नीति सुझाई जाए उस पर व्यवस्थापिका द्वारा यापक रूप से विचार कर 
लिया जाए । यद्यपि यह सच है कि समिति को उन नीतियों पर श्राघात करे. 
का कोई अधिकार नहीं है जो कि संसद या व्यवस्थापिका द्वारा निर्घारित या 
स्वीकृत की गई हैं किन्तु फिर भी यदि समिति अपने विचार-विमश्श के बाद 
इस तिर्ख्य पर आए कि सदन .की अमुक नीति अ्रपव्यय एवं कुल खर्चे का 
कारण बनी है तो वह सदल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकती है । 
साथ ही अपनाने के लिए वैकल्पिक नीतियां भी सुझा सकती है। लोक सभा 
की प्राइकलन समिति को निर्देश (70)7९०007) भेजते समय २ दिसम्बर, 
१९५४ को स्पीकर ने बताया कि समिति का मूल लक्ष्य यह निश्चित करना 
है कि धन को ठीक प्रकार निर्धारित किया गया है । किन्तु यदि गहन परीक्षण 
के बाद यह प्रतीत हो कि घन की एक बहुत बड़ी मात्रा इसलिए बेकार जा 
रही है क्योंकि कुछ एक गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं तो समिति उन दोषों 
का उल्लेख कर सकती है तथा नीति में परिवर्तन के कारणों को संसद में 
विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती हैं ।? हो 


प्राककलन समिति के कार्य का विवरण देखले के बाद यह- स्पष्ट हो 
जाता ई कि समिति के कार्य-संचालन के मार्ग में अनेक कठिताइयां उत्पन्न हो 
सकती हैं। व समिति अनुमानों का. एक विस्तृत परीक्षण करती है । समिति , 
केवल अनुमानों के श्रध्ययन से ही अ्रपने आपको मभर्यादित नहीं रखती वरन्‌ 
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हि भारत में स्थानीय प्रशासन 
यह प्रसंगवश विभागों के संगठन के प्रश्न, सेवी वर्ग की पर्याप्वता, कार्यों की 
प्रक्रिया, भर्ती की व्यवस्था, तकनीकी कार्यकुशलता “और इस प्रकार अनुमानों 
से सम्बन्धित प्रत्येक विषय से सम्बन्धित रहती है। कह 

.. वित्तीय समितियां अर्थात्‌ जन-लेखा समिति एवं प्रावकलन समिति के 
संगठन तथा कार्यों से सम्बन्यित विभिन्न समस्याओ्रों को ध्यान में रंखते हुए 
इनके कुशल कार्य संचालन के लिए लोक सभा के प्रथम स्पीकर दादा साहिब 
सावलंकर ने कुछ सुभाव प्रस्तुत किए । इन सुझावों का सम्बन्ध विभिन्न पदा- 
घिकारियों से सम्बन्धित प्राककलन समिति . के संदस्यों के दष्टिकोण से था। 
समिति के सदस्य एवं मन्त्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में बताते हुए ५ 
दिसम्बर, १९५० को उन्होंने कहा कि हमें सच्ची प्रजातन्त्रात्मक प्रकृति की 
परम्पराएं विकसित करनी चाहिए जिनके द्वारा समिति के सदस्य मन्त्रियों 
को विश्वसनीय प्रतिनिधि एवं मित्र के-रूप में देखें। इंसके' लिए एक भिन्न 
मातसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । संविधान: में चाहे कुछ भी प्रावधान 
हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता । दादासाहब द्वारा दूसरा सुझाव यह दिया 
गया कि समिति के सदस्यों को स्थायी नागरिक सेवर्को-के साथ भी एक विशेष 
दृष्टिकोण अपनाना होगा । स्थायी सेवाओं के सदस्य देश के सेवक होते हैं । 
उनका दृष्टिकोश थोड़ा बहुत नौकरशाही प्रकृति का हो सकता है किन्तु वे 
अपने दिलों में देश की अच्छाई और कल्यारा की भांवनों रखते हैं। इसलिए 
यह होना चाहिए कि जब कभी हम यह सोचें कि भ्रमुंक चीज गलत है तो हमें 
अपने आपको अधिक कठोरता.के साथ' अभिव्यक्त नहीं. करना चाहिए. तथा 
उनको नौकरणशाही अथवा अप्रजातान्त्रिकः दृष्टिकोण के लिए मला-बुरा नहीं 
कहना चाहिए । हमारा.प्रयास यह रहे कि. उनके साथ भ्रच्छा वातावरण श्रौर 
अच्छे सम्बन्ध बने रहें। जब कभी हम अधिकारियों से पूछ-वाछ करें तो 
ऐसा करते समय हमें यह मान कर नहीं चलना चाहिए कि वे ' हमारे विरोधी 
हैं और हम वकीलों की तरह से उनकी गवाहियां ले रहे हैं ॥ तीसरे, समिति 
को एक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि हमको 
किन्‍्हीं पूर्व मान्यताओं के आधार पर नहीं चेलना चाहिए। हम श्रध्ययन कर 
और यह पता लगाए कि सत्य कया है। यहं एक मानवीय कमजोरी है कि 
हम केवल अपने एक विशेष दृष्टिकोण को समथित करने के लिए ही आवश्यक 
तथ्य ढंढने लगते हैं, यह एक गलत प्रक्रिया है। जहां तक संसदीय समितियों 
को सम्बन्ध है उनके प्रतिवेदनों में एक भी ऐसा तथ्य नहीं होना चाहिए जिसे 
कि प्रमाणों द्वारा समर्थित न किया जा सके। चौथे, समिति-के सदस्यों को 
मानवीय दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए। प्रशासन अपने आप में कोई लक्ष्य 
नहीं होता । यह देश में एक अच्छी सरकार के लिए श्रयास करता है । समि- 
तियों को नियमों एवं कानूनों पर भ्रत्यधिक जोर - नहीं डालना चाहिए जिसके 
परिसामस्वरूप सामान्य जन दृष्टि से शोक हो 'जाएं जिसके लाभ के 
लिए कि पूरे देश की सरकार संचालित की जा रही है । इसकी प्रक्रिया प्रना- 
तस्त्रीय ढंग से चलाई जानी चाहिए और मानवीय समम तथा मानवीय दृष्टि- 
कोण को प्रे रक बनाया जाना चाहिए । .कुछ बाज्ञाओं एवं कानूनों का. सचा- 
लित करने का यन्त्र बने रहना उचित नहीं हैं। पांचवें, समिति को प्रदत्त 
सर्मस्या के पंर्योप्त अरध्यंयत करना चाहिए । सरकार की श्रालोचना करने से 
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पहले इसे प्रशासन की सम्पूर्ण व्यवस्था, उसकी समस्याओं, उसकी गलतियों 
तंथा अन्य अनेक चीजों की जानकारी करनी चाह्व छुठे, उचित काय 
संचालन के लिए अ्रंध्ययन समूह बनाए जाने चाहिए ।« यदि हम प्रजातन्त्र का. 
विकास करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल वे मत-नहीं हैं जिन्हें हम प्राप्त 
कंरते हैं किन्तु हमारी वास्तविक समस्या उन व्यक्तियों को प्राप्त करना है जो 
कि हमारे सामने की समस्याओं को समझ सर्के और रचनात्मक सुझाव दे 
सकें | जब श्रध्ययन समूह बना करके कठिनाइयों को जान लिया जाता है ,तो 
स्वत :.ही रचनात्मक विचार उदित. होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन समूह 
ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करेंगे जो कि बाद में मन्त्रालय सम्भाल सकें । सातवें 

समिति को ग्रधिकारियों के नियन्त्रण से स्वतस्त्र रहनां चाहिए। असम्बद्ध, 
स्वतन्त्र एवं नि:स्वार्थ दृष्टिकोण रखने पर समिति कार्यपालिका से सम्बन्धित 
समस्याओ्रों पर भली प्रकार विचार कर सकती है। श्रध्रिकारियों एवं सदस्यों 
के बीच स्वामी श्रौर सेवक का सम्बन्ध नहीं होता चाहिए क्योंकि अब : दोतों 
ही प्रशासन में मितव्ययत्ता और कार्यक्रुशलता लाने के लिए सामान्य राष्ट्रीय 
हित में साथ-साथ काम करते हैं। इन सभी सुझावों को. स्वीकार करने के. 
लिए भारत में नवीन परम्पराओं. एवं प्रथाओं की श्रावश्यकता है जिनके बिना. 
समिति उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी जिनके लिए कि.उसका गंठव 
किया गया है । 


ग्रधीनस्थ विधान पर .ससितति 
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यह समिति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती है । इस समिति 
के महत्व एवं उपयोगिता का सही-सही मूल्यांकन उस समय किया .जा सकता . 
है जबकि हम हस्तान्तरित व्यवस्थापन की प्रक्ृति, ज॑न्म एवं .विकास का 
पर्याप्त अध्ययन करें । अधीनस्थ व्यवस्थापन को कई वार एक. आवश्यक. 
बुराई कहा ज़ाता है। वर्तमान युग में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपरालिक़ा को 
शक्तियां हस्तान्तरित करने की जो प्रवृत्ति बढ़ती चली जा .रही है, उससे 
कभी-कभी यह खतरा होने लगता है कि कहीं व्यवस्थापिकाशों की उपयोगिता 
और यहां तक कि उनका अस्तित्व भी खतरे में न पड़ जाय । श्रधीनस्थ व्यव- 
स्थापन व्यक्ति-पृथक्की कररा के सिद्धान्त के विलकुल विपरीत है । इस व्यवस्था 
में ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्त हो सकती है जबकि नागरिक स्वतंत्रताएँ समाप्त 
हो जायें.। यह एक प्रकार से संसद को .कार्यपालिका -के आगे भ्रुकाना है। 
इससे नौकरश।ही, सशक्त बनती है:। यह प्रक्रिया प्रजातंत्र को तानाशाही एंव. ' 
स्वेच्छाचारी- शासन में-वदल .सकती. है+ .प्रो० एल०»-डी० द्वाइट (.. 7). 
५/॥(४) के मतानुसार अधीनस्थ व्यवस्थापन की प्रक्तिया में कानून .जिस 
गति से: बनाये - एवं संशोधित किये जाते हैं उससे नागरिक जीवन,' स्वतंत्रता, - 
एवं सम्पत्ति खतरे में पड़:जाती है | अनेक “नियमों एवं .संशोधनों के परिणाम- 
स्वरूप स्थिति इतनी अस्पष्ट होःसकत्री है कि उसे समभना भी मुश्किल पड़ - 
जाय । इसकी अनेक बुराइयां होते हुए -मी,यह्‌ . व्यवस्था | आजकल ' इतनी 
गहरी जम चुकी है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता । 


सैद्धान्तिक रूप से राज्य में व्यवस्थापिका को हीं नियम बनाने की. 
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अन्तिम शक्ति होनी चाहिए | यदि उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबन्ध लगाया 
जाय अथवा इसे विभाजित किया गया तो व्यवस्थांपिका की सम्प्रभुता नहीं 
बनी रह सकती । कार्यंपालिका का कार्य तो केवल इन कानूनों को क्रियान्वित 
करना है। प्रारम्भ में ग्रंट ब्रिटेव की कामन्स समा ने व्यवस्थापन की शक्ति 
पर एकाधिकार के लिए एक बड़ा संघर्ष किया । किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में कानून बनाने की शक्ति के हस्तान्तरणा पर जोर दिया जाने लगा | 
इस प्रकार के हस्तान्तरण का मुख्य समर्थक ऐडवित शेडविक (एछतछंव 
(09०77०४) था । उसने इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए दो कारण 
प्रस्तुत किये | प्रथम यह कि संसद का कार्यमार बढ़ता जा रहा है और 
इसलिए वह तकनीकी प्रकृति के विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती। 
दूसरे, यह हस्तान्तरण इसलिए भी सुविधाजनक था क्योंकि प्रयोगों के प्रकाश 
में इसमें नियमों को शीघ्र परिवर्तित करने की व्यवस्था की । हस्तान्तरित 
व्यवंस्थापन के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ लाभ भी । एस० एस० मोर 
($. $. (०76) का यह कहना सही है कि इसके मित्र और शत्रु दोनों हैं ।? 
इस व्यवस्था के विरोधियों ने इसको बुरा भला कहते में कोई शब्द बाकी नहीं 
छोड़ा है । जोसुवा टी० स्मिथ (उ०आाप4 7, आग) ने सन्‌ १६९५१ में इस 
व्यवस्था का इसलिए विरोध किया क्योंकि इससे कई अवग्रुण पैदा होते हैं । 
दूसरे, इस व्यवस्था के होने पर यद्यपि प्रतिनिधि संस्थाएँ बनी रहती हैं. किन्तु 
स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायी शक्ति असल में कुछ लोगों के हाथों में केद्धित 
कर दी जाती है। यह हस्तान्तरण एक प्रकार से मात्र चैक देने की शक्ति 
है । यह व्यवस्थापिका विहीन व्यवस्थापन [॥.8हांजभांणा जांतरीणा 8 
६श्लोआब्रापा०) है। लार्ड हीव (,ण6 प्ल्जना) ने अधीनस्थ व्यवस्थापन 
को नयी त्तानाशाही (]र०फ 70०3700»0) कहा है, जिसके सहारे नागरिक 
सेवा स्वेच्छाचारी बन जाती है । ह 
चाडविक ((॥9097८८) के अतिरिक्त डायसी आदि विचारकों ने 
भी हस्तान्तरित व्यवस्थापन का समर्थन किया है। प्रो० लास्की ( [.9४०9) 
ने भी श्रधीनस्थ व्यवस्थापत किया है । मि० मोरिसन के मतानुसार लार्ड 
हीवर्ट की आलोचना भमतिशय एवं बवास्ताविक (कंा65ए०णार्अश्ठ॒<८ 
प्ा्शांआं०) है ।7 
अधीनस्थ व्यवस्थापन को एक श्रावश्यक्॒ बुराई मानने वाले लोग 
इस वस्तु स्थिति का वर्णन करते हैं कि कोई माने या न माने किन्तु अधींतस्थय 
व्यवस्थापत की व्यवस्था इतनी जड़ जमा चुकी है कि उसे अरब समाप्त नहीं 
किया जा सकता । इस व्यवस्था के विरोधी मी यह मानने लगे हैं' कि इसके 
बिना: व्यवस्थापिकाएं अपना कार्य नहीं कर सकती । फिर भी उनका कहना 
है कि इसको जितना भी हो सके कम से 5 द प्रयुक्त किया जाना चाहिए झौर 
जितना इसका प्रयोग किया जाय वह नियंत्रित रूप में होना चाहिए। अधीनस्थ 
व्यवस्थापन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त सजगता 
एवं जागरूकता अनिवार्य है । इसके बिना इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा 
2, शिणाँ9०), ९. 453. 
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सकता है। यह नियंत्रण क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्थापिका को विशेष 
समिति नियुक्त करनी चाहिए। भांरत में अधीनस्थ व्यवस्थापन की व्यवस्था 
बहुत पहिले ही प्रारम्म हो गई थी किन्तु उत्त पर संसदीय नियंत्रण-का अम्यास 
नया ही प्रयोग है । यह नियंत्रण सर्वे प्रथम उस समय प्रारम्भ हुम्रा जबकि 
कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकार अपने द्वारा बनाये गये नियमों 
को गजट में प्रकाशित करे और उन्हें सदन के संम्मुख प्रस्तुत करे। कार्य- 
पालिका द्वारा किये जाने वाले व्यवस्थापन का क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता जा 
रहा है और साथ ही इस शक्ति के दुरुपयोग की संम्मावनाएँ भरी बढ़ गई 
हैं । भ्रतः उपयुक्त नियंत्रण लागू करने की दृष्टि से एक संसदीय समिति की 
रचना को परमावश्यक समभा जाता है। भारतीय संसद में अधीनस्थ व्यव- 
स्थापन पर प्रथम समिति दिसम्बर, १६९५३ में स्थापित की गईं । यह समिति 
डा० वी० आर० अम्बेडकर के शब्दों में हस्तान्तरित व्यवस्थापन की परीक्षा 
करती है श्रौर संसद को इस बात की सूचना देती है कि इस व्यवस्थापन. ने 
संसद की मौलिक भावनाओं के बाहर.त्तो कोई कारये नहीं किया है श्रंवव। किसी 
मोलिक सिद्धान्त को तो प्रमावित नहीं किया है । केन्द्रीय स्तर पर जो यह 
समिति गठित की गई उसमें दस सदस्य थे । नियमों में एक संशोधन द्वारा 
समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गईं। श्रवः इसके लिए पाँच सदस्य 
स्पीकर द्वारा नियुक्त किये जा सकते थे। संसदीय समिति के कुल पंद्रह 
सदस्यों की नियुक्ति स्पीकर द्वारा होती है। राजस्थान विधान सभा की . 
अधीनस्थ विधान पर-समिति में अधिक से अधिक दस सदस्य हो सकते है 
जिनको कि अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है |? तियमानुसार इसे बाल 
की विशेष व्यवस्था करदी गई है कि किसी मंत्री को समिति के- सदस्य के 
रूप में मनोनीत नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य मिति में मनोनीत 
होने के वाद मंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है त्तो उसी समय वह समिति की _ 
सदस्यता से हट जाता है ।? यह समिति एक वर्ष 'तक कार्य करती है। . 
केन्द्रीय संसद में यह परम्परा स्थापित हो गई है कि जो स्पीकर समिति के 
सदस्यों की अपनी नामजदगी को श्रतिम रूप देता है तो उससे. पहि 
विभिन्न दलों के नेताओं से वार्ता कर लेता है। इस स्वस्थ प्रम्परा 
समिति एक प्रकार से सदन का छोटा रूप बन जाती है | समिति का सभापति 


समिति के सदस्यों में से अ्रध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। स्पीकर की ' 


इस शक्ति के प्रयोग द्वारा समिति की सदस्यता में कुछ निरन्तरता रहने की 


ले वह - 


व्यवस्था हो जाती है । 


अन्य दूसरी समितियों की भांति इस सनितिका कार्य भी कुछ विशेषीकृत 
प्रकृति का है । इस समिति के विशेष उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए 
व्यक्ति में कानूनी योग्यताओों का होना जरूरी है ; क्योंकि अधीनस्थ व्यवस्थापन 
की भाषा कानूनी होती है भ्रतः यह जरूरी है कि समिति के सदस्यों को कानूनी 
प्रशिक्षण प्राप्त हो । यह समिति कार्ययालिका के कार्यों की छान-वीन करती 
है, इसलिए इसका समापति विरोधी दल का सदस्थ होना चाहिए । ग्रेड ब्रिटेव 


. ॥7१ए)८ 239 (). 
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के द्वारा . , 
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की काम्स सभा में इस प्रभ्यास को. अपनाया जाता 'है। यह मारत में भी 
चांछनीय है । फिर भी वास्तविक व्यवहार को देंखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि विरोधी दल के सदस्थ को सभापति के पद पर प्रायः बहुत कम विठलाया 
जाता है। केन्द्रीय स्तर पर अ्रव तक केवल एक ही अवसर ऐसा आया है जब 
कि विरोधी दल के सर्दस्य एन० सी० चटर्जी कौ सभापति के पद पर नियुक्त 
किया गया ] अन्य सभी सभापतियों को सत्ताधारी' दल से लिया गया।ंं 
राजस्थोन विधानसभा की अधीनस्थ विधान पर समिति के समापति' के रूप में 
जिन सदस्यों को बिंठाया गया वे सत्ताधारी दल के कांग्रेसी सदस्य थे ।* 


अधीनस्थ विधान समिति को जो कार्य सौंपे गये हैं उनमें मुख्य. यह है कि 
वह इस बार्ते की जांच करे कि व्यर्वस्थापिका द्वारा कानून के अनुसार कार्य- 
पालिका को जो शक्ति सौंपी गई है उसका सही रूप में प्रयोग किया जा रहा 
है। यंह समिति सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और उन कार्यो का परा- 
भश्श देती है जिन्हें यह श्रावश्येक समझे । यहां एक बात ध्यान में रखने योग्य 
है, बह. यह कि जिंस समय समिति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही 
है उसके सदस्य कोई विरोधी दृष्टिकोण श्रपना कर के कार्य करें । इसका मुख्य 
उहू श्य नियम बनाने की प्रक्रिया में एकरूपता लाना है.। इसके कार्य अनुपुरक 
होने चहिए । वंसे सामान्य रूप से यह. आशा की - जाती है कि कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका की ईच्छाओं के अनुसार कार्य करेगी और कानून द्वारा उसे सौंपी 
गई शक्तियों कां व्यवहार करती हुई नियम एवं कानून वनायेगी | किन्तु कभी- 
कभी ऐसा हो जाता है कि अधिक कार्यकुशलंता एवं पूर्णता के साथ कर्तव्यों 
का पालन करने की धुन में कर्यपांलिका गलतियां कर बैठती है । कभी कभी 
वहूं अधिक एवं विस्तृत अधिकार पाने, की धुन में अपनी 'शक्ति की सीमाग्रों से 
बाहर भी चली जाते है। ऐसी स्थिति में|समिति उनको सही रास्ते पर लाती 
है । समिति हारा क्रार्यपालिका को जनता की भलाई के लिए उसके कर्तव्यों का 
संचालन करने का निर्देशन दिया जाता है। प्रत्यायो जित-विधान का एक खतरा 
यहं.बताया जाता है कि जो नियम, उपनियम, आदेश भ्रादि बनाए जाते हैं वे 
सचिवालय के श्रधिकारी द्वारा . उनके कमरों में बैठकर बनाये जाते हैं। 
वे जनता के साथ बहुत कम सम्पर्क रखते हैं, और इस ४९४० की बहुत कम जान- 
कारी रखते हैं कि किसी विशेष व्यवस्थापन - का उन लोग पर क्या प्रभाव 
पड़ गा जिनके लिए कि वह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति ह में समिति द्वारा 
इस सम्बन्ध में परामर्श एथं निर्देशन दिया जाता श्रत्यंत श्रनिवार्य हो जाता है 
क्योंकि यह व्यवस्थांपिकां के अभिप्राय से परिचित होती है श्लौर जनता की 
इच्छाओं को भली प्रकार से जानती है । ेल्‍ हे 
जैसा कि एक बार लोकसभा के स्पीकर ने बताया था कि भपघीनस्थ 
विघांन-पर-संमिति को कार्यपालिका या :प्रशासन के विरोधी के रूप में कार्य 
नहीं करंनो चाहिए किन्तु इसे व्यवस्थापिकां द्वारा नियुक्त व्यक्तियोँ के एक 





-फाकउब्ाग कू ना. ए९, भ-98 |... 
के . इस समिति के समापति के रूप में सर्च श्री चन्दनमेल वेद (१ हे )* 
ब्रजसुन्दर शर्मा (१६६२-६३), कथा फुलचन्द जैन (१६६४) वादि ने 


कार्य किया । 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४२३ 


उत्तरदायी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए तथा अधीनस्थ व्यवस्थांपन 
के व्यापक क्षेत्र पर निर्दलीय मावना तथा स्वतन्त्र एवं स्पष्ट दृष्टिकोण 
से कार्य करना चाहिए |! इस समिति के सदस्यों को जनहिताँ की- रक्षा करनी 
होती है तथा इसे सत्ता, की बुराइयों को तथा संसदीय संप्रमुता पर धाषातों 
को उतना कम करना होता है जितना कि यह कर सके ।2 जब ,कार्यपालिका 
द्वारा नियम, उपनियम श्रादि सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए जाय॑ तो झ्रधीनस्थ- 
विधान-पर-समिति का यह कतुंव्य होगा कि वह उसकी गहरी छान-दीन 
करे श्रौर सदन के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि संविधान द्वार: सौंपी गई 
ग्रथवा व्यवस्थापिका द्वारा हस्तान्तरित शक्तियों को, उचित रूप से प्रयुक्त 
किया गया है । राजस्थान विधानसभा की यह समिति जो कार्य करेगी उतका 
उल्लेख प्रक्रिया की नियमावली एवं श्राचरण संहिता में क्रिया गया. है-।3 
जब प्रत्येक नियम को सदन के सम्मुख रख दिया जायेगा तो समिति विशेष 
रूप से यह विचार करेगी कि क्‍या यह संविधान के सामान्य उर्दए्यों के भ्रनु- 
रूप है या उस अधिनियम के अनुसार है जिसके , भ्रनुतार इसे बनाया गंया 
है । दूसरे, कया इसमें कोई ऐसा विषय है जो समिति के मतानुसांर व्यवस्था- 
पिका के कानून में अच्छी प्रकार से विचार का विषय बन सकता था। तीसरे, 
क्या इसमें कोई कर लगाया गया है ? चौथे, यह प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से 
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है ? पांचवें, क्या यहं ऐसे 
किती प्रावधान का उल्लंघन करती है जिसे करने की शक्ति इसे सविधान या: 
अधिनियम द्वारा नहीं सौंपी गई है ? छठे, क्या इसे राज्य की संचित निधि या 
सार्वजनिक राजस्व में से खर्च करने की बात. कही गई है ? सातवें, क्या इसके 
द्वारा उन असाधारण एवं अप्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग किया गया है.जो- कि 
इसे संविधान द्वारा या उस श्रधिनियम द्वारा जिसके तहत यह बनाग्रो. गया 
है, नहीं सौंपी गई है ? आठवें; क्या इसके प्रकाशन  (?ए७॥०४६०॥) प्रथवा 
व्यवस्थापिका के सम्मुख इसे रखने में कोई श्रनुचित देरी हुईं है. ? नें; क्या 
किसी कारण वश इसकी प्रस्तुत करना जरूरी है ?, झ्रादि श्रादि। 


इस समिति के कार्यों को देखने से यह .स्पण्ट हो. जाता है. कि. इसको 
प्रायः वे सभी कार्म सौंपे गए हैं जिन्हें ग्रेंट-ब्रिटेन की कामन्स-सभा. की एक 
समिति (॥॥6 ए०शणा666 9 #क्ाप१(८79 ॥87 77०78 ) द्वारा सम्पन्न 
किये जाते हैं । यदि समिति यह श्रनुमव करे कि किसी नियम का पूरी तरह से 
या भ्रांशिक रूप से विरोध किया गया है तो वह उसकी सूचना, सदन को 
दे सकती है । यह्‌ समिति व्यवस्थापन के क्षेत्र में ससद के अधिकारों एवं. 
सत्ता की रक्षा करती है । वह इस वात की जांच करती है कि सरकार द्वारा... 
कोई. कर तो नहीं लगाया गया. है क्योकि कर लगाने की शक्ति केवल संसद के. . 
हाय में है । संविधान के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति, की कैवंल - 
[, 876४2 5 3607655 706०४॥96, 954, ॥0ए0णब।! ०णी एकचॉंबा6व- 
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४२४ .. भारत में स्थानीय प्रशासन 


कानून के माध्यम से ही उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता 
है | जब कर के रूप में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का कोई भ्राय लिया जाए 
तो ऐसा करते के लिए कानून की शक्ति का सहारा लेना होगा। यही कारण 
है कि.कर लगाने की शक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । श्रधीनस्थ 
विधान से सम्बन्धित यह समिति यह भी देखती हैं कि सरकार के आदेशों 
द्वारा संचित निधि में से कोई धन न लिया जाय क्योंकि ऐसा तभी किया जा 
सकता है जबकि इस संम्बन्ध में ध्यवस्थापिका द्वारा विधेयक पारित किया 
जाय । इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में सरकार अ्रपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
न करे कि उससे संविधान के प्रावधान टूटते हों, यदि 'ऐसा किया जा रहा 
हो तो समिति इसकी सूचना सदन को देती है। 


अधीनस्थ विधान से सम्बन्धित समिति की. प्रक्रिया .के रूप में भी 
थोड़ी जानकारी प्राप्त करना उपयोगी रहेगा । लोकसभा की इस समिति ने 
११ दिसम्बर १९५३ को अपनी प्रथम बैठक में यह निर्णय दिया कि जब यह 
समिति मियमों, विनियसों भ्रादि की जांच करे तो यदि इसे यह अनुभव हो 
कि कार्यपालिका के अधिकारी उनकी शक्ति की सीमाओं को पार कर रहे हैं 
तो समिति के सदस्य एक प्रंश्वावली बना सकते हैं | दूसरी प्रश्नावली संसदीय 
सचिवालय द्वारा भी बनाई जा सकती है | जब समिति अपनी कार्यवाही 
सम्पन्त करती है तो इस दौरान यदि यह आवश्यक समझे तो सम्बन्धित प्रधि- 
कारियों की जांच कर सकती है, उनसे मत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या मांग सकती 
है । सम्पूर्ण विषय पर पर्याप्त विचार करने के बाद समिति जिन निष्कर्पो पर 
पहुचती है उनका प्रतिवेदन सदत के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन 
में जो मुख्य बातें होती हैं वे हैं- परिचय, परिच्छित नियम व उनसे सम्बन्धित 
मत, मेज पर श्रादेशों को रखने में हुई देरी, समिति की विभिन्‍न सिफ़्रिशों 
पर सरकार द्वारा की गई श्रथवा प्रस्तावित कार्यवाही, सिफारिशों का सार, 
परिशिष्ट एवं संक्षिप्त कार्यवाही । स्पीकर द्वारा दिये ग्रये विर्देश के अनुसार 
इस प्रतिवेदन के साथ कोई विरोधी मत नहीं प्रकट किया जाता यद्यवि इसके 
निर्णय उपस्थित लोगों के बहुमत द्वारा लिये जाते हैं ।? समिति का प्रतिवेदन 
समिति की ओर से इसके समापति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। 


अधीनस्थ विधान पर यह समिति महत्वपूर्णा कार्य करती है | इसके 
हारा सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं जिनको सरकार एवं सदन हारा भयातत 
सम्मान प्राप्त होता है । सरकार इसकी सिफारिशों की अवहेलना नहीं कर 
सकती । यदि वह ऐसा करने का 23 करे तो इसके कई गम्मीर परिणाम 
हो सकते हैं यहां तक कि उसके विरुद्ध अविश्वास का ग्रस्ताव मी श्रा सकता है । 
इस समिति को यह अधिकार है कि किसी को भी बुला ले तथा किसी विपय 
पर उनसे कितनी ही वार पूछ-ताछ कर ले। यह विभागों से स्पप्टीकरण 
के लिए भ्रधिकारियों को श्रामन्त्रित करके नौकरशाही पर एक प्रमावशाली 
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स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समित्ति व्यवस्था ४२५ 


प्रतिबंध लगा सकती है । लोकसमा की इस समिति के कार्यों के बारे में लोक 
सभा के स्पीकर ने पर्याप्त संतोष व्यक्त किय। है । बी० बी० जेना के कथनी- 
नुसार असल में समिति ने उन विमागों के समी वरिष्ठ अ्रधिकारियों को बुला 
भैजा जिनके तियमों पर इसने समय-समय पर विचार किया था और कमी- 
कभी उनको अपनी सिफारिशें मनवाने के लिए बाध्य मी किया ॥ इस समिति 
ने श्रनेक विधायकों तथा कानूनी आदेशों पर विचार किया और यह बताया 
कि व्यवस्थापन कहां अपनी नियम बनाने की सत्ता की सीमा के बाहर जा 
रहा है । यह समिति मंत्रियों के नियंत्रण से पूर्णतया स्वतन्त्र रहकर कार्य 
करती है । विरोधी दल के सदस्यों को इसमें उपयुक्त स्थान दिया जाता है । 
इस समिति के सदस्य दलीय राजनीति के आधार पर कार्य नहीं करते । यह 
समिति सदेव इस बात का प्रयास करती है कि कार्यपालिका के ६2999 
नियमों को शीघ्र ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ओर सदन के निर्देशन 
का शीघ्र ही पालन किया जाय । | 


सरकारी श्राश्वासनों पर घम्तिति 
((एग्माए॥९४ णा 6०7शापाशां “&55779॥265 ) 


कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए एक श्रन्य समिति 
सरकारी आश्वासनीं पर गठित की गई है जिसका मुख्य कांये मंत्रियों द्वारा 
समय समय पर सदन में दिये जाने वाले झाश्वासनों, वायदों, उद्यमों, आदि के 
बारे में छानवीन करके इस वात का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है कि इन झ्राए- 
वासनों, वायदों एवं उचद्यमों को क्रियान्वित किया गया है तथा यदि उन्हें 
क्रियान्वित किया गया तो क्या उतने कम से कम समय में जो कि उनके लिए 
अनिवाय था ।? इस समिति का भारतीय चरित्र को देखते हुएं अत्यन्त महत्व 
है क्योंकि यहां बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं, ऊचे-ऊ'चे आश्वासन दिये 
जाते हैं किन्तु उनको क्रियान्वित करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जाता। 
मोरिस जोन्स (]/०४7४5 30०॥68) ने तो यहां तक कहां कि यह समिति मारत 
की ही नवीन प्रति है।3 प्रश्न काल में अथवा किसी विधेयक पर बहस के दौरान 
संत्री प्रायः यह कह देते हैं कि मैं इस पर विचार करू गा. मैं इस विषय की 
जांच करूंगा. मैं इसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करूगा, मैं इस वर विचार 
कर रहा हू' आदि-आदि । इन. कथनों से लगता है कि मंत्रियों द्वारा कोई 
आश्वासन दिया जा रहा है, कोई वायदा किया जा रहा है, इन श्राश्वासनों 
के सहारे सम्बन्धित मंत्री अपने आपको आलोचनाशों से बचाने में सफल हो 
जाता है । ऐसा वहुत कम देखा जाता है कि कोई मंत्री इन आश्वासनों को 
गम्भीरतापूर्वक दे या दिये यये आश्वासनों को पूरा करे | सामान्यतः ये बातें आगे 
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४२६ ; ह ह ' भारत में स्थानीय प्रशासन 


चल कर भुलादी जाती हैं। जिस सदस्य को जिस विषय में रुचि हो वह आगे भी 
उस प्रश्न को उठा सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में भी संतोषजनक कार्यवाही 
की सम्मावनाएं कम ही रहती हैं। ... का 

इसके अतिरिक्त इस विकल्प में अ्रनेक कठिनाइयां भी हैं | प्रथम यह्‌ 
कि इसके लिए उसे नया प्रश्न उठाने की सूचना देनी होगी, या वह इसे 
बजट पर बहस के समय उठायेगा, दोनों स्थितियों में सम4 अधिक लगने की 
सम्मावनाए हैं । दूसरे, ये आश्वासन अनेक होते हैं इसलिए किसी भी सदस्य 
के लिए यह सम्मव नहीं है कि वह इनके मनवोने के लिए पीछे लगा रहे । 
इसके अतिरिक्त ये समी झाश्वासन लिखित रूप में भी प्राप्त नहीं होते । भारत 
में एक विशेष स्थिति यह है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कोई भी 
अपन आपको जिम्मेबार नहीं मानता । सभी यह अ्रनुमव करते हैं कि वे 
अपने उत्तरदायित्वों को पुरा कर चुके तथा उन्होंने कागज को अधीनस्थ 
अधिकारी तक पहुँचा दिया । ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य 
मंत्री से प्राप्त किसी मी श्राश्वासन को किस प्रकार क्रियान्वित करा सकता 
है ? कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि मंत्री इस बात का दम भरते हैं कि 
उन्होंने दिये हुए आश्वासन को पूरा कर दिया किन्तु वास्तविकता यह है गे 
उन्होंने उसे- पुरा करने की दृष्टि से कुछ भी नहीं किया है। कुछ मामलों में 
आश्वासनों को केवल आंशिक रूप से पूरा किया जाता है या बहुत समय 
बाद पूरा किया जाता है। ये दोनों ही स्थितियां चिन्तनीय हैं। यदि किसी 
आश्वासन, को बहुत देर से क्रियान्वित किया गया तो जनहित की दृष्टि से 
उसका महत्व एवं उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। सदन में दिये गये 
आश्वासनों की क्रियान्विति से सम्बन्धित इन विभिन्न समस्याओं के परिणाम- 
स्वरूप ही व्यवस्थापिका द्वारा पृथक से एक समिति का गठन कर दिया जाता 
है । केन्द्रीय स्तर पर इस समिति का गठन १ दिसम्बर, १६५३ को किया 
गया । उस समय इसमें केवल छु: सदस्य थे किन्तु १३ मई, १६५४ को इसके 
सदस्यों की संख्या पन्द्रह हो गई । राजस्थान विधान समा की आ्राश्वासन समिति 
का सर्वप्रथम गठन अध्यक्ष द्वारा १३ दिसम्बर, १६५५ को किया गया। 

राजस्थान विधानसभा का सर्वप्रथम अ्रधिवेशन २६ मार्च, १६५२ से 
शुरू हुआ था । उस समय से ही मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर ग्नक 
आश्वासन दिये जाते रहे हैं । इन आश्वासनों को कार्यात्वित करने के सम्बन्ध 
में कुछ सदस्यों द्वारा सदन में यह भ्रश्त उठाया गया कि सरकार द्वारा इऋ 
आशएवासनों को क्रियान्वित किया जाता है श्रथवा नहीं ? इसकी जांच रे के लिए 
कोई प्रवन्ध किया गया है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में २६ मार्च, १६५५ ला 
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया कि झाश्वासनों का रिकार्ड ( इस 
सरकार,तथा विवानसभा , सचिवालय हारा रखा जयेगा। अप्र ल, [ गा ह 
अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय को यह ग्रादेश दिया कि सरकार ने मा 
से लेकर १६५४ तक सदन-में जो प्राश्वासन दिये 3 उनकी 2 हे 
और सम्बन्धित सरकारी विमागों तथा मत्रियों को उन्हें शत कर हा का 
करे कि. वे क्रियान्वित किये गये हैं अयवा नहीं। ्रष्यक्ष दाटा प्रवन का 
नियुक्त की गई आश्वासन समिति रो 26/% लत, (६४६ रा कक डक दे ठ्र्त 
काल में इस समिति की छः वबेठकें हुई । इसन अपना श्रस थक 


४२७ 
स्थायीव एवं राज्य स्तर पर समिति ध्यवस्था 


शर्ब्यो एवं पदों की धूवी तैयार की जिन्हें भ्राध्यासन मानाजवे । ३ मई, १ 2 
की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्म-संचालन की लियमावली के पता 
तयी भाश्वासन समिति का गठने किया गया। हेंहे समिति ३९ भवदृवर, 
१६५६ तक काये करती रहो | ग्राएवासनों की राजस्थान हु 22 की 
द्वितीय समिति ने अपनी सोलह बैठकें की । 028 के सम्बन्ध में 
स्पष्टीकरण के लिए समिति दारा डरे अधिकारियों को भी ठुलागा 
* गया । है 


: राजस्थान विधानसभा को भराश्वासन समिति में श्रधिक से श्रधिक 
पांच सदस्य होते हैं, इनको स्पीकर' द्वारा मनोवीत किया जाता है। प्रत्य 
कई एक समितियों की तरह से मंत्री इस समिति के भी संदेस्थ नहीं हा 
सकते । यदि तियुक्त होते के बाद समिति के सदस्य को मंत्रालय में ले लिया 

. जाता है तो उसी दिन से वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। इम समिति के 
सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक गहीं हो सकता । 


समिति द्वारा निशित वे शब्द एवं पद श्रनेक हैं जिनके 
ब्राशसन माना जायेगा । इनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं--वह विपय व्रिचि 
हैं, मैं इसकी जाँच करू गा, जांच पड़ताल हो रही है में माननीय संदस्ध 7ा 
सूचित करूंगा, मैं मारत सरकार को लिखू गा, मैं सदत को विश्वास खिला 
हूं कि माननीय सदस्य के समस्त सुकावों पर छ्यानपूवेक विकार लिया जदिया 
मैं दौरे में मोके की जांच कहूगा, में इस विश्ध पर विचार रद, 
मैं इस विषय में भारत सरंकार को मुकाव दूंगा, हम इस वियय हे।ी गए 


संकल्प के झूप में रखेंगे; मैं देखू गा कि इस वियय में क्या किया हो सदा है, 


+ 


दुझाव पर विचार किया जावेगा, इस मामले में भारत साकार वे प्र 





. की जायेगी, मेरे पास कोई सूचता नहीं लेकिन में इसछी जाँच करने को तैटार 
हक « कै. > > 7 
हैं, श्रावश्यक आंकड़े इक करने का प्रयल क्रिया था रहा है, नियम बंगाल 


समय इन सुझावों को ध्यान में रखा आयेगा, में इसे माननीय 
भेज या, प्रादि आदि | राजस्थान की बराश्वासन समिति न पट 
में कई एक महूलपूण युक्राव दिश्रे->उसका परदििला सुझाद बढ़े दा हि सप्शार 


जिम कल 
घद्रम्य हा ४४ 


4 





५9 45, 
भविष्य में झाश्वासनों को ध्यान में रखते हुए कार्य उस्दी दे नें 
दिये हुए आप्वासनों से परिवित रहें । दूसरे, दिये गये आम्दामनों थे उपर 
थी नह 2४९; ।८ ४५4 १4 2279“ +५७ | </ पक ४ 


रणतथा तीन महीने की प्रवद्धि मे पुल क्रिया बाय छोर इसकी 
को जल्दी से जल्दी दी जाब । जिस | 
नहों किया जा सकता है उनके दलित कारणों से समिलि वो ्ट-ट 
जाय। तीसरे, ग्राखासनों को कार्यालित करने ४ कर 5 
समिति को जो सूचना भेजी जाये वह विधिप्ट गम कर कक मे 
भविष्य में प्राखावतों को कार्यालित करने का दिनाक ४ “पट > 

िदिष्ट किया जाग्रे ) पचियें, सरकार को बाद्वित 3 को अ ड 0 
दिश्लागों को सचेत कर दे ताकि ऋविध्य में 


ये । जिन आखामनों को निदशिल 


४3 दत ऋआाशभाए डाइप्रा 
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सप्यतवया कम से कम 22202 पु 5 बटर ऋपआ 
केले यही ने पा चग्रय मे भा क्ादवक्र | सटे, ख्स्टार टन क्यरए >+ाि 5 
नहीं है कि बह आशासन हे ८ 2] 


न्‍ श्ख्नल्लिल _ ्‌ कर ४5 
करदे बल्कि सपे यह भी £ में की क्रिाल्दिदद्ष शारि ेछआडिए ४४ 
श्वना ख़ट्िए + “2 ; । 
“ के दुद यह भी देवता वादिए हि द्वाद्धा दा पट 


डश्८ भारत में स्थानीय प्रशासन 
अ्रथवा नहीं | सम्बन्धित अ्रधिकारियों से इस सम्बन्ध में प्रा विवरण मंगवा 
कर समिति को भेजा जाना चाहिए ।7 | 


यह समिति मंत्रियों को सदन में कुछ भी प्लाश्वासन देकर 

बचने और कुछ भी कह कर उसे पूरा न करने की प्रवृत्ति 
प्र कड़ा प्रतिबन्ध लगाती है। इस समिति कायवाही का एक 
निश्चित तरीका है। यह सर्वप्रथम सदन की कार्यवाही में से उन कथनों 
को छांटती है जो कि आश्वासन कहे जा सकते हैं। समिति की सहायता, 
व्यवस्थापिका सचिवालय की प्रश्न शाखा द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर 
संसदीय मासलों पर मंत्रालय भी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों 
एवं उद्यमों की एक सूची तैयार करता है। पहिले यह सूची को सत्र समाप्त 
होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों को भेजता था, किन्तु अब यह समय समय पर 
और यहां तक कि सत्र के दौरान भी यह सूची तैयार करता है और इममें से 
एक लोकसभा सचिवालय को तथा एक अश्रन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों को 
भेजता है। जब किसी आश्वासन को क्ियान्वित करने से सम्बन्धित प्रतिवेदन 
सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो समिति उस विपय में जांच करना 
छोड़ देती है । समिति द्वारा यह देखा जाता है कि जो भाश्वासन पूरा किया 
गया क्या वह पूुर्णा रूप से किया गया और यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो 
वह उसके सम्बन्धमें सिफारिश कर सकती है । किस श्राश्वासन को क्रियान्वित 
माना जाये, इस सम्बन्ध में संसदीय मामलों से सम्बन्धित मंत्रालय ने यह 
सुझाव दिया कि एक श्राश्वासनों को उस समय संतोपजनक रूप से 
क्रियान्चित माना जाये जब कि इसे क्रियान्वित करने की सूचना 
इस सीमा तक दे दी जाये कि उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर देते समय 
यह आश्वासन न देना पड़े । लोकसभा की आश्वासन समिति ने इस सुभाव 
को मानते हुए यह बताया कि प्रत्येक मामले पर उसकी योग्यता के अनुप्तार 
विचार किया जाना चाहिए | समिति यह भी श्रनुमव करती है कि यदि किसी 
आश्वासन को क्रियान्वित करने में अत्यधिक देरी कर दी जाये तो उसका 
महत्व ही समाप्त हो जाता है । इसलिए लोकसमा की समिति ने ग्राश्वासन 
को दो महीने की भ्रवधि में पूरा करने की बात कठ़ी । कुछ विषय ऐसे होते हैं 
जिनसे सम्बन्धित आ्राश्वासनों को क्रियान्वित करने में अधिक समय लग सकता 
है । ऐसी स्थिति में उपयुक्त कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए । समिति 
यदि चाहे तो वह सम्बन्धित विमाग के अधिकारियों एवं सचिवों को बुलाकर 
उनसे पछ-ताछ कर सकती है। यह प्रक्रिया अत्यंत प्रमावशाली सिद्ध होती है 
क्योंकि इससे सम्बन्धित अ्रधिकारी को क्ियान्वित्ति में होने वाली देरी का 
कारण बताना होता है। समिति आश्वासनों की पिछली सूची पुन: देखकर व 
हुए महत्वपूर्ण आश्वासनों के वारे में सिफारिश करती है तथा सम्बन्बित 
मंत्रालय से उसमें होते वाली देरी के कारणों की जांच करती है। समिति 

द्वारा उन आश्वासनों को छोड़ दिया जाता है जो कि संतोपजनक रूप से 

क्रियान्वित हो चुके हैं या जिनकी घोपणा करना जन-हित में नहीं है । श्रपृग्त 


]. राजस्थान विधान समा, आश्वासन समिति 956-57 प्रथम प्रतिवेदत, 
ए. ?. 4-४ 


स्थानीय एवं राज्य स्तर पर समिति व्यवस्था ४२६ 


गथवा असंतोष से पर्ण श्राश्वासनों के प्रति समिति गरम्मीर नोट, लगा 
देती है, भौर देखा गया है कि समिति द्वारा लगाये गये इन नोटों का पर्याष्त 
प्रभाव होता है । न * 
याचिका समिति 
(?िथांपंणा5 (०णणरा((6९९०) 


भारतीय व्यवस्थापिकाओं में एक अन्य समिति याचिका समिति होती 
है । याचिका प्रस्तुत करने की परम्परा को संसदीय जीवन की एक पुरानी 
परम्परा कहा जाता है । याचिकायें विशेष रूप से उन दु:खों को दूर करने 
के लिए प्रस्तुत की जाती हैं जो कि सामान्य कानून के न्यायालयों के श्रधिकार 
क्षेत्र से बाहर होते हैं । याचिकायें व्यक्तिगत दुःखों से सम्बन्धित भी हो 
सकती हैं और सामूहिक दु:खों से सम्बन्धित भी । किन्तु आ्रजकल की संस- 
दीय परम्पराओं के ग्रनुसार व्यक्तिगत याचिकायें समाप्तप्राय: हो गई हैं तंथा 
जो याचिकायें प्रस्तुत की जाती हैं वे सावंजनिक नीति के सामान्य व्यवहार 
से सम्बन्ध रखती हैं । न्यायालयों का प्रचलन अधिक हो जाने के कारण तथा 
प्रेस (27०४४) एवं जनमत की अभिव्यक्ति के अन्य साथनों के विकसित हो 
जाने के कारण व्यवस्थापिका में याचिकारयें प्रस्तुत करने और इस प्रकार 
अपने दुःखों का निराकरण करने की परम्परा का महत्व भश्रब॒ कम रह गया 
है । याचिकाओ्रों को प्रस्तुत करने का मुख्य उहँ श्य कुछ सामान्य कष्टों को 
दूर करना अथवा संसद के विचाराधीन मामलों पर जनता के मत को प्रकट 
करना होता है। अ्राज के प्रजातन्त्रात्मक युग में जनता का यह निहित शअ्रधि- 
कार समभा जाता है कि वह अपने दुःखों को दूर करने, सार्वजनिक महत्व के 
मामलों पर रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करने की दृष्टि से याचिकायें अस्तुत कर 
सकती है। जनता भी इसके महत्व से परिचित हो चुकी है । इस व्यवहार से 
उनमें इस मावना का विकास होता है कि ससद उतको अपनी है और उनके 
द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दृष्टिकोण पर विचार करना और प्रत्येक समस्या 
का निराकरण करना उसका कतंव्य है । याचिकाओं की संख्या अधिक होने 
के कारण सदन को यह असम्मव प्रतीत होगा कि वह उन पर व्यापक रूप से 
विचार नहीं कर पाएगा | फलस्वरूप एक याचिका समिति की नियुक्ति को 
गई ।. याचिका को प्रस्तुत करना एक विशेष कार्य होता है। इसके लिए नियम 
यह है कि प्रत्येक याचिका प्रस्तुतकर्ता इसे प्रार्थना के रूप में रखेगा और 
संक्षिप्त रूप में इस वात का उल्लेख करेगा कि वह क्‍या चाहता है। कोई 
नी याचिका छपी हुई नहीं होनी चाहिए तथा उस पर कम से कम एक व्यक्ति 
के हस्ताक्षर होने चाहिए । याचिका तैयार करने से सम्बन्धित किसी प्रकार 
की गलती या घोखा-घड़ी को विशेष अधिकारों का उल्लंघन समभका जाएगा। 
याचिका को भाषा सम्माननीय होनी चाहिए ।? रेडलिक (८०४०४) के 
मतानुत्तार क्राउन, ससद, धर्म, न्यायालय, या अन्य किसी संगठित सत्ता के 
प्रति अस्म्मानजनक अभिव्यक्तियों से युक्त याचिका को अ्रसंस्दात्मक माना 
जाएगा और उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा ।४ कोई भी याचिका ऐसी नहीं 
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होनी चाहिए जिसमें कि याचिका प्रस्तुत करने वाले के लिए कुछ घन प्रदान 
करने की मांग -की गई हो । कोई भी याचिका सभा में सदन के सदस्य द्वारा 
ही प्रस्तुत की. जा सकती है.; जो सदस्य याचिका को प्रस्तुत करता है यह्‌ 
उसी का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह यह देखे कि याचिका सदन के 
नियमों एवं भ्रादेशों के अनुकूल है श्रथवा नहीं । वह अपना साम मी याचिका 
पर लिखेगा। याचिकायें, औपचारिक एवं प्रनौपचारिक दोनों ही रूपों में 
प्रस्तुत की जाती हैं । भारत में याचिकाश्रों का रूप, प्रकृति, व्यवहार, उद्देश्य 
. (वं प्रस्तुत करने का तरींका ग्रेट ब्रिटेन की कामन्स-सभा से मिलता है । 
केन्द्रीय स्तंर पर याचिका समिति की स्थापना सन्‌ १६२४ में ही की जा चुकी 
थी। उस समय इसका नाम जन-याचिका समिति (6 (०क्रागरं।66 0 
एपजा० एथापं००5) था । स्वतन्त्रता के बाद- लोकसभा की प्रथम याचिक्ता 
समिति २७ मई १६५२ को.संगठित की गई। इस समिति के सदस्यों की 
संख्या उस- समय पांच रखी गई किन्तु अप्रैल, १६५४ में इसे बढ़ाकर पंद्रह 
कर दिया गयां ताकि सभी दलों को पर्याप्त प्रतिभिधित्व दिया जा सके। 
राजस्थान विघान सभा में याचिका समिति. के सदस्यों की संख्या पांच से कम 
नहीं हो सकती ।7 वास्तविक व्यवहार में यह देखा गया है कि इस समिति 
में प्राय: दस. संदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह समिति सदत़् के प्रारम्भ 
में श्रथवा समय-समय पर स्पीकर द्वारा नियुक्त 'की जा सकती है। 2 
इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता । इसका कारण जैसा कि मि० 
बी० बी० जेना लिखते हैं, यह है कि यह समिति जांच करने के लिए होती 
है श्रौर सामान्य रूप से जहां जनता कुछ मुसीवर्तें रखती है उन कुछ मामनों 
में यह सरकार पर प्रतिबन्ध का कार्य करती है ।४ समिति में प्रायः विरोधी 
दल के सदस्यों का बहुमत रहता है भर जहां तक सम्मव हो 
समान सदस्य को ही चुन लिया जाता है । समिति का समापतित्व सदन 
के एक मान्य सदस्य को सौंप जाता है। राजस्थान विधानसभा की याचिका 
समिति का सम्ापतित्व सन्‌ १६६३ में उपाध्यक्ष श्री नारायणर्सिह मसूदा को 
सौंपा यया जबकि १६६५, १६६६ में सभापतित्व का पद जनसंघ के नेता 
श्री सतीशचन्द्र श्रग्रवाल को सौंपा गया । इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष 
तक के लिए सीमित नहीं है । स्पीकर इसका समय नियुक्त कर सता है । 
इस समिति के सदस्यों को जब वार-वार इसी समिति में नियुक्त किया जाता 
है तो वे श्रनुभवों का पर्याप्त लाम उठा सकते हैं । हे 
याचिका समिति का मुख्य कार्य यह है कि इसे जो भी गा्िका 
प्रस्तुत की जाये, यह उसका परीक्षण करे । यदि समित्ति यह देखे 550. 
की गई याचिका नियमों के अनुकल है तो वह याचिका को प्रसारित करने ४ 
निर्देशन दे सकती है । यदि समिति द्वारा ऐसा न किया जाय तो स्वयं रतीकर 
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यह निर्देश दे सकता है । वाटी गई याचिका मूल बाचिका का बह संक्षिप्त 
हुप होगा जो कि याचिका सेमिति अथवा स्पीकर द्वारा तय किग्रा जाय । 
समिति का यह भी कतेव्य होगा कि एक याचिका में जो शिकायतें की गई हैं, 
उनके सम्बस्ध में आवश्यक गवाहियां हों और सम्बन्धित मामले में वपचार क्षे 
लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करे अथवा भविष्य में ऐसे मामलों की पुन्रावुत्ति 
होने देने के लिए कुछ कदम उठोने के सम्बन्ध में प्रतिवेदत प्रस्तुत करे । 
याचिक्रा्ये जो कि सदन में स्खूत की जा सकती हैं और प्राय: की 
जाती हैं उनको कई भागों में वर्शकित किया जा सकता है--जैसे विधेयकों या 
व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयों पर याचिकार्थ जनता के दुःखों ये अशासकीर्य 
मामलों पर याचिकायें, मतों एवं छुावों से सम्बन्धित याचिकायें, चिंचीय 
मासलों पर याचिकायें एवं व्यक्तिगत दु:लों पर याचनायें । 
याचिका समिति द्वारा जो कार्म सत्पन्न किया जाता है चह भ्रत्यन्त 
महल्वपुर्ण है। बह जरता को प्रजातत्त्रात्मक रूप से प्रशिक्षित दीरके उसे 
उसके प्रिकारों के प्रति पूर्णतया जागरुक बताती है। यदि समिति के कार्यों 
को प्रकाशित कर दिया जाय तो निश्चय्र ही वे जनता में अधिक उत्साह पैवा 
करेंगे । सरकार का ध्यान भी इस समिलि की ओर पर्याप्त श्राक़पित 
रहता है. भ्रतः सरकार इसकी सिफारिशों को यथा सम्भव, क्रिय्राल्वित-करने 
का प्रयास करती है | समिति द्वारा भ्रपनी सिफारिशों को -उम समय तक 
दोहराया जाता है जब तक कि बे पुर्ण रूप से क्रिय(न्वित्ष न हो जाये। गहं 
समिति अपनी सिफारिशों को प्राथ: कम करती है । इसके परिणप्स्वरूप 
इसकी उपयोगिता घट जाती है और जनता में वांछुतीय उत्साह- उत्पन्न -नहीं 
होने पाता) इसकी उपयोगिता एवं भारतीय परिस्थितियों--में - इसके महल 
का वर्णन घारते हुए प्रो० बी० दी० जेना' लिखते हैं कि यदि शक्तिशाली 
विरोधी दल के अभाव में हम यदि कार्यपालिका पर संसदीय नियन्त्रण -को 
प्रभावशांली बनाना चाहते हैं तो घाचिका की: संस्था एवं उससे सम्बन्धित 
समिति को श्रपिक प्रमावशील तथा मजबूत बनाना होगा ४४ * . + 


सासमग्रिक समितियां 
[800९ (०णांआं।६९४ 


सामयिक समित्तियं पूर्व बरणित सभी स्थायी सम्तितियों से भिन्न प्रकृति 
वे होती हैं क्योंकि ये नियमित रूप से प्रति वर्ष नियुक्त नहों की जातीं। 
इसके विपरीत इनकी लियुक्ति का आधार बहू विशेष कार्य होता है ज़िप्ते 
सम्पन्त करने के लिए स्पीकर या संदतन इसे प्रकार की समितियों का गठन 
करते है । इनमें प्रथम उत प्रवर-समितियों को लिया जा सकता है जो कि 
घिशए दिवेयकों पर विचार करने के लिए नियुक्त को जाती हैं। किसी विशेष 
विधेयक पर संगठित होने वाली प्रवर-समिति को उस उम्य तियुक्त फ्रिया 
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डइ्र भारत में स्थानीय प्रशाप्तन 


जाता है जबकि सदन में यह मोशन किया जाये कि अमुक विल प्रवर समिति 
को भैजा जाय ।१ इस समिति की कार्यवाहियों में बे सदस्य भी भाग ले 
सकते हैं जो कि इसके सदस्य नहीं हैं किन्तु ये सदस्य समिति में बोल नहीं 
सकते और न ही उसके घेर में बठ सकते .हैं। समापति की स्वीकृति से एक 
मंत्री मी यदि चाहे तो समिति में बोल सकता है। प्रवर समिति को यह 
अधिकार है कि वह जिस विषय पर विचार कर रही है उससे सम्वन्षित 
विशेषज्ञों के विचार सुन सके तथा प्रभावित विशेष हितों के प्रतिनिधियों की 
गवाहियां ले सके । यदि किसी विधेयक को समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के 
बाद उसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव रखा जाय तो कोई भी सदस्य इस पर 
ऐतराज कर सकता है और यह ऐतराज उत्त समय तक मान्य रहेगा जब तक 
कि सभापति उस संशोधन को रखने की अनुमति न दे दे । प्रवर समिति की 
प्रक्रिया जहां तक व्यावह्वारिक हो, वही रहेगी जो कि सदन के व्यवहार की 
है | यदि समिति के विचाराधीन विधेयक पर कोई संशोधव भस्तुत करना हो 
तो केवल समिति के सदस्य के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है । 


समिति को ज्योंही एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये, वह समय- 
समय पर-उस पर विचार करने के लिए तैयार रहेगी तथा सदन द्वारा निश्चित 
समय में उंस पर श्रपता प्रतिवेदन देगी । यवि सदन समय निश्चित न करे तो 
प्रवर समिति को तीन माह के अन्दर-अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। 
सदन एक मोशन के द्वारा प्रवर-समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने. के समय 
को बढ़ा मी सकता है । प्रवर-समिति के सदस्यों को यह पश्रधिकार है कि 
वे विचाराघीर विधेयक के सम्बन्ध, में श्रपता विरोधी मत श्रक्ट कर सके । 
किन्तु यह भत ऐसी भाषा में प्रकट किया जाना चाहिए जो कि गेर संसदीय 
ने हो । प्रवर-समिति-का प्रतिवेदन उसके समापति भ्रथवा समापति को 
'अनुपस्थिति. में किसी भी सदस्य हारा सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रवर-- 
समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जायेगा तथा उस प्रतिवेदन की 
एक कापी सदन के प्रत्येक सदस्य के पास भेजी जाएगी विधेयक के साथ इस 
समिति के प्रतिवेदन को राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा ॥ साभग्रिक 
समितियों का दूसरा प्रकार वे समितियां होती हैं जो कि सदन द्वारा किमी 
भी समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की जा सकती हैं। सदन भा 
कार्यवाही के चुत्तान्त का श्रध्ययन करते के बाद ऐसी अमेक समितियाँ # 
उदाहरण देखे जा सकते हैं । 


>.--++++++5 
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१२ 
रसशानीय सरकार की समस्याएं 
क्र भविष्य 
[पप्तल एर०्ाएभश5 & पाएप्ररर 09 7.02८87, 60५7.] 
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प्रत्येक मानवीय संस्था में मनुष्यों की प्रकृति, उपलब्ध साधनों की 
स्थिति, बाहर से मिलने वाला सहयोग आदि बातों के आधार पर श्रनेक सम- 
स्याए उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याश्रों के द्वारा उस संस्था के कार्य संचा- 
लन एवं उद्देश्य पूर्ति के क्षेत्र में महत्वपुरों रूप से प्रभावशील बाघाए उत्पन्न 
की जाती हैं। जब तक इन बाधाओं का निराकरण न किया जाए श्रथवा बाधाओं 
के कारणों को विधेयात्मक उपायों द्वारा प्रभावहीन न बनाया जाएं उस समय 
तक इन संस्थाओं की सफलता का भविष्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता 
है। भारत में जो स्थानीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं वे उद्देश्य एवं परिणाम 
की दृष्टि से भ्रत्यन्त उपयोगी तथा सार्थक हैं किन्तु इन्हें जिन समस्यांत्रों का 
सामना करना होता है वे इतनी व्यापक तथा गहरी हैं कि उनका समाधान 
करने के लिए कोई सरल उपाय नहीं सुझाया जा सकता । 


भारत में स्थानीय संस्थाओ्रों की समस्याओं का संबंध उनके क्षेत्र, कार्य, 
संगठन, सेवीवर्ग, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रबन्ध, जनता का सहयोग 
भादि वातों से रहता है । जब कभी कोई स्थानीय संस्था श्रपना कार्य करना 
बंद कर देती है अयवा गलत करती है श्रथवा जनता के लिए अनुपयोगी सिद्ध 
हो जाती है तो इन विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से कोई समिति अथवा आयोग 
नियुक्त किया जाता है । वह जांच आयोग या समिति अपने अधिकार क्षेत्र के 
प्रन्तगंत स्थानीय प्रणासन से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करती है भौर 
इसके सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करती है । स्थानीय सरकार की सम- 
स्थाए अनेक प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ समस्याए' मूलभूत होती हैं भ्रन्य 
का संबंध समय से होता है। दूसरी समस्याए यांत्रिक चुट्टि से सम्बन्ध रखती 
हैं भोर कुछ एक समस्याएं इसलिए पँदा हो जाती हैं कि कार्यकर्त्ता वर्य अपने 
कत्त व्यों की श्रोर यथोचित ध्यान नहीं दे पाता । मूलभूत समस्याओं में हम 
उन समस्याओं को समाहित कर सकते हैं जो कि स्थानीय सरकार के मार्ग में 
प्रायः ब्राती ही हैँ। इन समस्याओ्रों को स्वाभाविक अ्रथवा अन्तनिहित 


४३४ भारत में स्थानीय प्रशासन 
समस्याएं भी कहा जा सकता है । इसके पीछे एक ऐसी पृष्ठभूमि कार्य करती 
है जो कि जनता के चरित्र की विशेषताओरों से मिल कर बनती है। समय पे 
प्रभावित समस्याएं परिस्थितियों एवं वातावरण के एक विशेष रूप से उत्पन्न 
होती है और इनका प्रमाव उन परिस्थितियों एवं अवस्थाश्रों के रहने तक बना 
रहता है | इस प्रकार की समस्याएं सामयिक होती हैं जो कि समय के साथ 
उत्न्न होती हैं तथा समय के साथ ही समाप्त हो जाती हैं । भारत में स्थानीय 
संस्थाओं हारा अधिक उपयोगी कार्य नहीं किए जा रहे तथा उनमें जनता की 
ग्रभिरुचि श्रधिक नहीं है। इस समस्या का समाधान भारतीय स्थानीय प्रशा- 
सन की एक महती समस्या है | 


यह समस्या यहां इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि स्थानीय प्रशासन की 
पंरम्पराएं यहां अधिक व्यापक एवं गहरी नहीं थीं। परम्पराशरं के श्रमाव में 
कोई भी संस्थागत प्रवन्ध जनता को स्थानीय प्रशासन के प्रति ग्रभिरुचि पैदा 
करने में सफल नहीं हो सकता । ये परम्पराएं किसी टॉनिक की तरह से 
जनता के मानस में नहीं उतारी जा सकतीं | ये समय के साथ-साथ धीरे-धीरे 
ही विकसित होती हैं। विकास की गति में बहुत सी समस्याएं सुलक जाती 
हैं किन्तु अनेक नई समस्याएं पैदा भी हो जाती हैं । इस प्रकार की अनेक 
समस्याओं को समय द्वारा बिना किसी पूवव प्रयास एवं श्रध्यवसाय के सुलभा 
लिया जाता हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त कुछ एक समस्याए' इसलिए भी 
उत्पन्न हो जाती हैं कि जिन स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रशासन को संचालित 
किया जा रहा है वे चुटिपूर्ण रूप से संगठित होते हैं श्ौर उनके अधिकारी 
एवं कमंचारी इच्छा एबं उत्साह रखते हुए भी जन-उपयोगी कार करने से 
कतराते हैं । यदि एक संस्था का संगठन मी उचित रूप से क्रिया गया है तो 
उसमें समस्याञ्रों का जन्म इसलिए भी हो सकता है कि उसके कार्यकर्त्त अपने 
उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सक्रिय रुचि नहीं ले रहे हैं । इस सामान्य पृष्ठभूमि 
को ध्यान में रखते हुए हम मारत में स्थानीय सरकार की समस्याओं के संबंध 
में कुछ अधिक व्यापक रूप से विचार करना श्रधिक उपयुक्त समभेंगे । 


क्षेत्रीय समस्याएं 
[37९9) 7०075] 


स्थानीय सरकार एवं प्रशासन के सम्बन्ध में सब प्रथम समस्या यह 
उठती है कि उसकी संस्थाश्रों के श्रविकार क्षेत्र को कितना बड़ा रखा जाए | 
शहरी एबं देहाती क्षेत्रों में काय कर रहें विभिन्न स्थानीय निकायों को कितने 
बड़े क्षेत्र पर अधिकार प्रदान किया जाए तया उनके द्वारा सेवित व्यक्तियों की 
अधिकतम एवं कम से कम संख्या क्या रखी जाए। द्यानाय सल्या जेत्र 
के बारे में अमी तक कोई सर्वमात्य मत सामने नहां थ्रा वात है । ऐसा होता 
सम्भव भी नहीं है क्योंकि अंनुमव श्र व्यवद्वार ३ में इन संस्थाओं का 
क्षेत्र वदलता रहवा ग्रधिक उपयोगी समझा जाता है । के बार क्षेत्र के प्रसार 
के आधार पर स्थानीय संस्थाओं का संगठन किया जाता है थ्ौर दूसरे हे 
पर स्थानीय संस्वाओं की सामर्थ्य एवं उपठुक्तता शा देखते हे ड्ः 92 
क्षेत्र में रहोवदल किए जाते है। शहरी क्षेत्र में श्राकार क (2 256 
विगम, सगरपरिषद, नगरपालिका समिति, छोटी कंझा माया 


स्थानीय सरकार की समस्याएं प्ौौर भविष्य ४३५ 


क्षेत्रीय समितियां, सूचित क्षेत्र समितियाँ (र०ांगिट्त #708 (007रप्रा००४) 
झ्ादि संस्थाओं को संगठित किया गया है । इनमें सूचित क्षेत्र समितियां तथा 
छोटी कस्बा समितियां श्रपनी स्थिति के कारण सीमित शक्तियां तथा सीमित 
साधन रखती हैं | दूसरी ओर नगर-तिगम के पास शक्तियां एगं साधन स्रोत 
दोनों ही अ्रपेक्षाकत अधिक होते हैं क्योंकि उनको एक व्यापक क्षेत्र में कार्य 
करना होता है । स्थानीय सस्थाओं का जब गठन किया जाता है तो उनके 
लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना श्रावश्यक समभा जाता है किन्तु यह निश्चित 
क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये इसके संबंध में कोई एक विचार नहीं बन पाया 
है तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में प्रलग-प्रलग परम्पराए' क्षपनाई जा 
रही हैं । उदाहरण के लिए बंगाल एवं बिहार में कानून द्वारा यह निर्धारित 
कर दिया गया है कि राज्य सरकार केवल तभी श्रौर वहीं नगरपालिका 
की स्थापना कर सकती है जबकि उसे यह सम्तोप हो जाए कि किसी कस्बा 
क्षेत्र की तीन-चीथाई वयस्क पुरुष जनसख्या कृपि स्तर कार्यों में संलग्न है 
तथा कस्बे में तीन हजार से कम निवासी नहीं हैं भोर एक वर्गमील में एक 
हजार से कम लोग नहीं रह रहे हैं। राजस्थान में नगरपालिका की स्थापना 
उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस क्षेत्र की जनसंख्या पांच 
हजार या इससे श्रधिक न हो । 


अन्य राज्यों में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान या कोई निश्चित प्रक्रिया 
नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाए कि अमुक स्थान पर नगर 
पालिका की स्थापना कर दें । उत्तरप्रदेश में एक श्रतिरिक्त कानून के अनुसार 
किसी भी कस्बे को उस समय तक॑ नगरपालिका में नहीं बदला ज। सकता जब 
तक कि उसकी जनसंख्या आठ हजार से लेकर दस हज,र तक न हो और 
उसकी वाधिक आय २५ हजार या इससे श्रधिक न हो । इस प्रकार से मारत 
की विभिन्न नगरपालिकाओं की जनसंख्या एबं क्षेत्र में श्रनेक विभिन्नताए 
वर्तमान हैं । यही कारण है कि उनके संगठव एज प्रशासन के बारे में कोई 
एकरूपता नहीं अपनाई जा सकती । उनके कार्ये संच,/लन से सम्बन्धित सुझाव 
भी सामान्य रूप में नहीं दिए जा सकते । विकेन्द्रीकरण श्रायोग के प्रतिवेदन 
में यह कहा गया था कि जो शक्तियां बड़े कस्बों को प्रदान की जा सकती हैं 
वे नगरपालिकाओं को नहीं दी जा सकतीं जो कि गांवों का संयोग मात्र है ।' 
याद हम नगरपालिकाम्रों के विभिन्न रूपों का अ्रध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि 
भारत के राज्यों में श्रनेक प्रकार की नगरपालिकाए काम कर रही. हैं । बंबई 
में महत्वपूर्ण कस्वों के लिए वारों नगरपालिकाए तथा प्न्य के लिए जिला 
नगरपालिकाएं बनाई गई हैं । यदि किसी जिला नगरपालिका की जनसंख्या 
१५ हजार हो तो उसे राज्य सरकार द्वारा' शहर नगरपालिका (7७ 
७०००७») कह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह: नाम उन नगर- 





[. “907७५ जाया प्रांहा। एशा ७६ शा99०१ (0 [886 [0४708 ०890 
ए६ वाथात०१ ६0 /णांतएशांतं७३ जींणा ॥ा० प्राधा8 00॥6०0०075 ०0 
धा9265.7 £ $ 

-"7#6 706००: शो रा०णा 00जञार्पा5ग्नंण्य 7१९००, 

न ९83 82 


88 भारत में स्थानीय प्रशासन 
समस्याएं भी कहा जा सकता है। इसके पीछे एक ऐसी पृष्ठभूमि कार्य करती 
है जो कि जनता के चरित्र की विशेषताओं से मिल कर बनती है। समय से 
प्रभावित समस्याएं परिस्थितियों एवं वातावरण के एक विशेष रूप से उत्पन्न 
होती है शोर इनका प्रमाव उन परिस्थितियों एवं अवस्थाओ्रों के रहने तक बना 
रहता है। एस प्रकार की रामस्थाएं सामयिक होती हैं जो कि समय के साथ 
उत्पन्न होती हैं तथा समय के साथ ही पमाप्त हो जाती हैं । भारत में स्थावीयष 
संस्थातों धारा भ्रधिक उपयोगी कार्य नहीं करिए जा रहे तथा उनमें जनता की 
प्रभिषनि अधिक नहीं है। इस समस्या का समाधान मारतीय स्थानीय प्रशा- 
सन की एक महती समस्या है । 


यह समस्या यहां इसलिये उत्पन्न हुई क्योंकि स्थानीय प्रशासव की 
परम्पराए' यहां अधिक व्यापक एवं गहरी नहीं थीं। परम्पराओं के श्रमाव में 
कोई भी संस्थागत प्रवन्ध जनता को स्थानीय प्रशासन के प्रति अ्भिरुचि पैदा 
करने में सफल नहीं हो सकता । ये पंरम्पराएं किसी टॉनिक की तरह से 
जनता के मानस में नहीं उतारी जा सकतीं । ये समय के साथ-साथ धीरे-धीरे 
ही विकसित होती हैं । विकास की गति में बहुत सी समस्याएं सुलक जाती 
हैं क्रिग्तु अनेक नई समस्याएं पैदा सी हो जाती हैं। इस प्रकार की अनेक 
समस्याओं को समय द्वारा बिता किसी पूर्व प्रयास एवं श्रध्यवसाय के सुलभा 
लिया जाता है । इन समस्याओं के अतिरिक्त क्रुछ एक समस्याएं इसलिए भी 
उत्पन्न हो जाती हैं कि जिन स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रशासन को संचालित 
किया जा रहा है वे भुटिपूर्ण रूप से संगठित होते हैं और उनके अधिकारी 
एवं कर्मचारी इच्छा एवं उत्साह रखते हुए भी जन-उपयोगी काये करते से 
कतराते हैं । यदि एक संस्था का संगठन भी उचित रूप से किया गया है तो 
उसमें समस्याओं का जन्म इसलिए भी हो सकता है कि उसके कार्यकर्ता अपने 
उत्तरदायित्वों के निर्वाह में सक्रिय रुचि नहीं ले रहे हैं। इस सामान्य पृष्ठभूमि 
को ध्यान में रखते हुए हम मारत में स्थानीय सरकार की समस्याओं के संबंध 
में कुछ अधिक व्यापक रूप से विचार करना अधिक उपयुक्त सममेंगे । 


क्षेत्रीय समस्याएं 
[308४७ ?270करोशा3] 
स्थानीय सरकार एवं प्रशासन के 58888 हे सर्व प्रथम समस्या यह 
कि उसकी संस्थाओं के अ्रधिकार क्षेत्र को. कितना बड़ा रखा जाए । 
हरी रा देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न स्थानीय “निकायों को कितने 
बड़े क्षेत्र पर ्रधिकार प्रदान किया जाए तथा उनके द्वारा सेवित व्यक्तियों की 
अधिकतम एवं कम से कम संख्या क्या रखी जाए पे स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र 
के बारे में अमी तक कोई सर्वमान्य मत सामने नहीं झा पाया है । ऐसा होना 
सम्भव भी नहीं है क्योंकि अनुभव और व्यवह्वार के संदर्भ में इन संस्थाओ्रों का 
क्षेत्र बदलता 'रहना अधिक उपयोगी समझा जाता है। कई बार क्षेत्र के मे 
के आधार पेर स्थावीय संस्थात्रों का संगठन किया जाता है शरीर दूसरे 3 
पर स्थानीय संस्थाओं की सामथ्य एवं उपयुक्तता को देखते हुए हि. 
क्षेत्र में रहोवदल किए जाते है। शहरी क्षेत्र में आकार के 0330 पर 45% 
निगम, तेगरपरिषद, नगरपालिका समिति, छोटी कसा समितियां, 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य ड३ए 


क्षेत्रीय. समितियां, सूचित क्षेत्र समितियाँ (२०४४० 7९9 (2०0७778०68) 
ग्रादि संस्थाओं को संगठित किया गया है | इनमें सूचित क्षेत्र समितियाँ तथा 
छोटी कस्बा समितियां श्रपनी स्थिति के. कारण सीमित शक्तियां तथा सीमित 
साधन रखती हैं । दूसरी ओर नगर। निगम के पास शक्तियां एगं साधन स्रोत 
दोनों ही अपेक्षाकृत भ्रधिक होते हैं क्योंकि उनको एक- व्यापक क्षेत्र, में कार्य 
करना होता है | स्थानीय सस्थाओं का जब गठन किया जाता है तो उनके 
लिए एक निश्चित क्षेत्र का होवा आवश्यक समझा जाता है किन्तु यह निश्चित 
क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिये इसके संबंध में कोई एक विचार नहीं बन पाया 
है तथा विभिन्न राज्यों में इस संबंध में श्रलग-प्रलग परम्पराए अश्रपत्ताई जा 
रही :हैं । उदाहरण के लिए बंगाल एवं बिहार में कानून द्वारा यह निर्धारित 
कर दिया गया है कि राज्य सरकार केवल तभी और वहीं न्गरपालिका 
की स्थापना कर सकती है जबकि उसे यह सस्तोष हो जाए कि किसी कस्बा 
क्षेत्र की तीन-चौथाई वयस्क पुरुष जनसंख्या कृषि स्तर कार्यों में संलग्न है 
तथा कस्बे में तीन हजार से कम निवासी नहीं हैं और एक वर्गेमील में एक 
हजार से कम लोग नहीं रह .रहे हैं । - राजस्थान में चगरपालिका की स्थापना 
उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस क्षोत्र की जनसंख्या पाँच 
हजार या इससे श्रधिक न हो । 


: अन्य राज्यों में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान या कोई निश्चित प्रक्रिया 
नहीं हैं जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाए कि अ्रमुक स्थान पर नगर 
पालिका कौ स्थापना कर दें । उत्तरप्रदेश में एक भ्रतिरिक्त कानून के अनुसार 
किसी भी कस्बे को उस समय तक॑ नगरपालिका में नहीं बदला जा सकता जब 
तक कि उसकी जनसंख्या आठ हजार से लेकर दस हज,र तक न हो और 
उसकी वाधिक आय २४५ हजार या इससे श्रधिक न हो । इस प्रकार से भारत 

' की विभिन्न नगरपालिकाओं 'की जनसंख्या एवं क्षेत्र में श्रतेक विभिन्वताएं 
वर्तमान हैं । यही कारण है कि उनके संगठव एं प्रशासन के बारे में कोई 
एकरूपता नहीं अंपनाई जा सकती । उनके कार्य संच/लन से सम्बन्धित सुझाव 
भी सामान्य रूपए में नहीं दिए जा सकते । विकेन्द्रीकरण श्रायोग के प्रतिवेदन 
में यह कहा गया था कि जो शक्तियां बड़े कस्बों को प्रदान की जा सकती हैं 
वे नगरपालिकाओं को नहीं दी जा सकंतीं जो कि गांवों का संयोग मात्र है ।' 
यदि हम नगरपालिकाओों के विभिन्न रूपों का श्रध्ययन' करें तो 'ज्ञात होगा कि 
भारत के राज्यों में अनेक प्रकार की नगरपालिकाए काम कर रही: हैं | बंबई 

. में महत्वपूर् कस्वों के लिए बारों नगरपालिकाए' तथा अन्य के लिए जिला 
नगरपालिकाए' बनाई गई हैं । यदि किसी जिला नगरपालिका की जनसंख्या 
१४ ऐजार हो तो उसे राज्य सरकार द्वारा' शहर नगरपालिका (0५४ 
रधव७०७०॥/४) कह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह नाम -उन सयर- 
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पातिकाप्रों को दिया जाता है जो कि एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या 
बाली होती हैं। पंजाब में नगरपालिकाशों के तीन रूप श्राप्त होते हैं । मैसूर 
में तीन ग्रौर २५ हजार की जनतंरुपा वाले कस्रों में कर्ता नगरपालिकाए 
जो फि बड़ी जनसंझ्या वाले स्थानों में तगरपालिकाए हैं। कुछ राज्यों में 
मगरपालिकाओ्रों का विभाजन राजस्व के झ्राधार पर किया गया है । राजस्थान 
में नग रपालिकाग्रों को केवल दो मांगों में विभाजित क्रिया गया है, ये हैं-- 
सगरप। लिया शौर वास्वे की नगरपालिका । कस्बे की नगरपालिका को तीन वर्ष 
के राजस्व के अनुपात के ग्राधार पर सात मांगों में विभाजित किया गया है। 
मध्यप्रदेश आदि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या एवं राजस्व दोनों ही चीजों को तगर- 
पालिका के विभाजन का श्राघार माता गया हैं । इस वर्गीकरण का मुख्य 
ग्राधार यह होता है कि कस्बों एवं नगरों में कार्यो की प्रकृति अलग-अलग 
होती है | बड़ी जनसंख्या वाले नगरों, या व्यापारिक केन्द्रों के निवासी प्रधिक 
प्रच्छो नागरिक सुविधाओं की श्राशा करते हैं, वे श्रधिक स्तर की मांग करते 
है तथा आवश्यक घन एकत्रित करने की सामर्थ्य भी रखते हैं । 


वस्तु स्थिति को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि शहरी 
क्षेत्रों में स्थानीय निकायों का क्षेत्र निर्धारित करने में कोई एक सिद्धान्त नहीं 
अपनाया गया है । कहीं इसका आधार जनसंख्या है, कहीं भूमि प्रदेश है, कहीं 
राजस्व की मात्रा भौर कहीं प्रदेश के लोगों का स्तर। ऐसी स्थिति में यह 
स्पष्ट रूप से समझ में नहीं श्रावा कि किस आधार की मुख्य मात कर उसके 
श्रनुसार व्यवहार किया जाए। | | 
क्षेत्र सम्बन्धी समस्या देहाती क्षेत्र के स्थानीय निकायों के बारे में भी 
उत्पन्न होती है । यह निश्चित करना देहाती स्थानीय सरकार की एक प्रमुख 
समस्या है कि वहां पचायत, पंचायत समिति एवं जिलापरिषद का आकार 
क्या रखा जाए। राजस्थान में सन्‌ १६६० से पूर्व तीन हजार से लेकर श्राठ 
हजार तक जनसख्या पर एक पंचायत का गठन किया जाता था । सन्‌ १६६० 
के बाद पंचायत के क्षेत्र को अत्यन्च सीमित करके डेढ़ हजार से लेकर दो 
हजार जनसंख्या तक कर लिया गया । पंचायत क्षेत्रों के आकार को निश्चित 
करते समय जिन बातों को ध्याव में रखा जाता वे पूर्णा रूप से वे नहीं 
होतीं जो कि तगरपालिका के क्षेत्र का निश्चय करते समय हुआ करती न्‍ हैं । 
नमरों में लगरपालिकाओं के क्षेत्र के निश्वय का भ्राधार सेवित व्यक्तियों की 
आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं हुआ करती हैं जबकि गांवों में स्थानीय सरकार 
की संस्था एवं जनता के बीच निकटस्थ सम्बन्ध हे को अधिक महत्वपुरों माता 
जाता है। जब पंचायत क्षेत्र का निर्धारण करते हैं तो मुख्य रूप से यह वात 
ध्यान में रखी जाती है कि उस क्षेत्र के चारों कोनों पर रहने वाली जनता 
पंचायत कार्यालय तक पहुंच सके, अपनी समस्याओ्रों को वहां रख सके श्रौर 
उसके कार्यों में वांच्छित योगदान देती रहे । इसी कारण यह प्रयास किया 
जाता है कि पंचायत क्षेत्र का कोई भी गांव पंचायत के मुख्य .कार्यालय से 
, साधारणत: पांच मील से अधिक. दूर न हो । ऐसा होने पर ही पंचायत हर 
लोगों के दुख दूर करने एवं उन्‍हें हि लिफाय एवं का 
हैं वे सभी सफल हो सकते हैं । प्रतिनिधि निकाय एवं गाँवों की जनता के वीच 
सम्बन्ध जितना सम्मद हो सके उतना घनिष्ठ बनाया जाना चाहिए । पंचावता 


रा 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य ४३७ 


के क्षेत्र का निर्धारण करते समय एक अन्य बात का ध्यान रखा जाता है कि ये 
संस्थाएं आ्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी वन सके | पंचायत स्तर पर क्षेत्र कितना 
वड़ा रखा जाए इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हैं--कोई छोटे क्षेत्र का 
समर्थन करठा है और कोई बड़ क्षेत्र का। छोटे क्षेत्र के समर्थक अपने पक्ष में 
उन तर्कों को देते हैं जो कि ऊपर वणित किए गए हैं। दूसरी ओर जो लोग 
बइ क्षेत्र का समर्थन करते हैं वे अपने पक्ष के समथन में यह बताते हैं कि 
ऐसा क्षेत्र आथिक दृष्टि से स्वावलम्ब होगा, उसमें अधिक अच्छा नेतृत्व पनप 
सकेगा । इसके ग्रतिरिक्त प्रशासनिक व्यय में जो खर्चा किया जाएगा उसकी 
मात्रा भी कम होगी। 


पंचायतों की भांति पंचायत समिति एगं जिला परिषद के श्राकार के 
सम्बन्ध में मी पर्याप्त लाम और हानियों का वर्णेन किया जाता है । राजस्थान 
में पंचायत समितियों को खण्ड स्तर पर गठित किया गया है । एक पंचायत 
समिति के क्षेत्र में श्राने वाली जनसंख्या चालीस हजार से एक लाख २५ हजार 
तक रहती है | श्रौसतन पचायत समितियों की जनसख्या ६८५०० है। पंचा- 
यत समितियों को तहसील के सहव॒ृत बनाया जाए भ्रथवा नहीं और यदि 
बनाया भी जाए तो किस प्रकार--ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। जिला परिषद को 
जिलास्तर पर संगठित किया जाता है । उसे जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें देखते 
हुए यह आकार एवं क्षेत्र कुछ सीमा तक सन्‍्तोषजनक कहा जा सकता है किन्तु 
फिर भी समय की बदलती हुई परिस्थितियों में इन संस्थाओं के क्षेत्र की 
उपयोगिता भी घटती या बढ़ती रहती है और उसमें पर्याप्त परिवर्तन किया 
जाना अत्यन्त अनिवार्य बन जाता है । 


चुनाव सम्बन्धी समस्याएं 
(7९८०४ ?7००श॥5) 


भारतीय स्थानीय संस्थाग्रों को यथा सम्मव प्रजातन्वरात्मक रूप में 
संगठित करने का प्रयास किया गया है! इसके अधिकांश पदाधिकारी निर्वाचित 
होते हैं। प्रशासन में उच्च स्तर इन निर्वाचित पदाधिकारियों को दिया जाता 
है और अधिकारी कार्यकर्त्ताओं को मुख्य रूप से इनके परामर्श, सहयोग भादि 
की दृष्टि से रखा जाता है। स्थानीय सस्थाओं के विभिन्न स्तर के विभिन्न 
पदाधिकारियों का निर्वाचन कैसे किया जाए, थ्रह समस्या अपने प्रभाव एवं 
प्रकृति की दृष्टि से व्यापक महत्व रखती है । स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन 
से सम्बन्धित समस्याएं मुख्य रूप से ये हैं--किसकों मताधिकार दिया जाए. 
उम्मीदवारों की क्या-क्या योग्यताएं रखी जाए, मतदान किस प्रकार हो, क्या 
गुप्त मत पत्नों का प्रयोग किया जाए अथवा हाथ उठा कर के मत मालूम किया 
जाए, निर्वाचन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए अर्थात्‌ कया क्षेत्र को अनेक 
वार्डों में विभाजित किया जाए, यदि किया जाए त्तो इन वार्डों की सख्या किस 
प्रकार निर्धारित की जाए, मतदाताओं की यूची किस प्रकार तैयार की जाए 
ठथा चनाव में होने वाली अनियमितताओं एवं गड़वड़ियों के लिए यदि किसी 
भी पक्ष को याचिका प्रस्तुत करनी हो तो उसका क्या तरीका रखा जाए 
पादि-आदि । 


४३८ भारत में स्थानीय प्रशासन 


मगरपाजिका स्तर पर चुनावं की समस्पाए:--नगरपालिका स्तर पर 
चुनाव की समस्याएं उनसे भिन्नता रखती हैं जो कि पंचायती राज संस्थाओं 
के निर्वाचन में पाई जाती हैं। वैसे भारत में स्वायत्त सरकार का विकास 
केवल निर्वाचन व्यवंस्था का क्रमिक प्रसार ही है । यह कहां जाता है कि यहां 
मंगरपलिकाशों ने एक शताब्दी के दौरान जो विकास किया उसके परिणाम- 
स्वरूप पुरणंंरपेण नामजद परिपदों के स्थान पर पृररूपेण निर्वाचित परिषदें 
बनाई जाने लगीं । आजकल स्थानीय निकायों के निवंचिनःमें प्राय: व्यस्क 
मताधिकार का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार मतदाता को कम से 
कम २१ वर्ष की उम्र वाला, सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र का निवासी एवं भारत 
की राष्ट्रीयता प्रॉप्त होनी चाहिए। स्थानीय क्षेत्र का निवासी का अर्थ. क्या 
होता है यह एक समस्या है जिसका समाधान विभिन्न राज्यों में श्रलग-अलंग 
प्रकार से किया गया है।। बम्बई में क्षेत्रीय निवासी उस व्यक्ति को माता 
जाता है जो कि सम्बन्धित बारो में श्रथवा उसके सात मील के क्षेत्र में कम से 
कम छू: माह से रह रहा हो । बंगाल में केवल वही व्यक्ति मत देने का 
प्रधिकार रखता है जो कि नगरपालिका क्षेत्र में कम से कम बारह महीने से 
रह. रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो ।. मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, केरल, 
उत्तर प्रदेश आ्रादि राज्यों में मतदाता का. नगरपालिका क्षेत्र में एक निश्चित 
समय तक रहना झावश्यक माता गंया है। नगरपालििकाशों के चुनाव में उस 
व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता जिसकी मानसिक स्थिति 
सुदृढ़ न हो या जिसने लगरपालिका के करों की पूरी तरह न. चुकाया ही 
प्रथवा एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक वर्ष से श्रधिक्र समय तक जेल में रहा हो । 
* चुनाव की दृष्टि से नगरपालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा कई एक 
वार्डों में विभाजित किया जाता है । वह प्रत्येक वार्ड. से चुने: जाने वाले सदस्यों 
की संख्या मी निर्धारित कर देती है ।. .वास्तविंक व्यवहार में शहर का वार्डो 
में विभाजन तगरपरिषद द्वारा ही किया जाता है जो कि जिला-अधिकारी के 
पर्यवेक्षण में कार्य करती है । यदि वार्डों में विभाजन ठीक प्रकार नहीं किया 
गया है तो इसके विरोध में जिला अधिकारी से अंपीलें की जा सकती हैं। जिला 
अधिकारी शहर के नक्शे को राज्य सरकार के पीस भेंजता है. 88208 स्वीकृति 
उसे श्रम्तिम रूप देने का कार्य करती है । चुनाव की दृष्टि से अधिकांश नगर- 
पालिकाओं में जो विभाजन किया जाता है वह 'एके वा एक सदस्य के ग्राधार 
पर होता है किन्तु कुछ ऐसे भी उदाहरण: हैं जहां “बहुसदस्यीय व्यवस्था 
अपनाई जग्ती है । है े 
मतदाताओं की भांति 'उन उम्मीदवारों के लिए मी कुछ योग्यताएं 
निर्धारित की जाती हैं जो कि चुनाव में खड़े होते हैं और नगर परिषद की 
सदस्यता के लिए प्रत्याशी होते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार होनें 
का अवसर नहीं प्रदान किया जाता जिसका नाम मतंदाता सूची में त हो, ्< 
मग्रंपालिका के किसी कार्य के ठेके पर न हो अ्रथवा उसे नगरपालिका 
प्रशांसन में अन्य रुचि न हो, वह नेगर परिषद को दी गई 'किसी 7 मर 
बदले उससे कोई आय प्रांप्त न करे, बह सरकारी सेवक न हो, बह से 
अष्दता के कारण छः महीने या इससे अधिक की जैल मुगता हुआ मे के जो 

: सरकारी यां स्थानीय सेवा से निलेम्बित .कियां हुआ ने हो, प्रत्येक व्य 
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कि निर्वाचन का प्रत्याशी है वह एके मनोनयन पत्र मर कर नियमानुसार 
उम्मीदवार बनेगा । यह पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित एगं समथित किया 
जाता है। इस प्रकार का नामजदगी पत्र प्रस्तावित दिनांक को या उससे पूर्ग 
रिटनिंग अधिकारी को दिया . जाता है ।. छानबीन के लिए निश्चित दिनांक 
को इस अधिकारी द्वारा उस पत्र की गेघानिकता की जांच की जाती है शोर 
उपयुक्ततों के नाम प्रकाशित कर दिए जाते हैं । 
यदि श्राने वाले नामजदगी पत्रों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक हो 
तो चुनाव कराए जाते हैं । चुनाव अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों के अलग-अलग 
रंग एवं प्रतीक बांदे जाते है तथा उसके द्वारा इतनी अधिक मत-पेटियां दी 
जाती हैं जितने कि उम्मीदवार होते हैं । प्रत्येक पेटी पर उम्मीदवार को दिया 
गया रग या प्रतीक होता है । चुनाव अधिकारी द्वारा पोलिंग स्टेशनों के नाम 
बता दिए जाते हैं और प्रत्येक,पोलिग स्टेशन पर एक पोलिंग अधिकारी 
तथा एक पोलिंग सहायक नियुक्त कर दिया जाता है। मतदाताओं को पोलिग- 
बूथ में एक-एक करके अन्दर लिया जाता है और पोलिंग सहायक द्वारा मतपत्र 
प्रदान किये जाते हैं । जहां रंगीन पेटियों की व्यवस्था होती है वहाँ मतदाता 
अपने उम्पीदवार की पेटी में मतदान करता है। दूसरे राज्यों मे जहां पर 
रंगीन व्यवस्था लागू नहीं है' उम्मीदवारों के नाम एवं प्रतीक को मतपत्र 
पर अ्रकित क्रिया जाता है और मतदाता को अपने उम्मीदवार के सामने एक 
क्रास का निशान लगाना होता हैं। मतदान हो जाने के बाद मतों की गिना 
जाता है और जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित 
घोषित किया जाता हैं। नगरप लिफराओं का निर्वाचन करते समय ग्रनेक 
प्रकार की समस्याए' सामने आती हैं और श्रधिकारियों को यह सोचमे के लिए 
मजबूर होना पड़ता है कि चनाव व्यवस्था क। रूप किस प्रकार का रखा जाए 
ताकि वे अधिक सुविधाजनक, उपयुक्त फलदायक एबं सार्थक बन सकें । इन 
विभिन्न समस्याश्रों पर समय-समय पर सम्बन्धित सत्ताश्रों द्वारा विचार किए 
जाते रहे हैं। चुनावों से सम्बन्धित ये समस्याएं मूलतः निम्नलिखित हैं-- 
(१) श्रल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व (फशीएणांध९४ रिशुए05श॥- 
(४0) --छुनाव व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं में से एक 
समस्या यह है कि अल्प-सख्यकों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाए। 
5 इस समस्या को सुलभाने के लिए प्रथक्र निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे 
ऊन्‍्तु भारत में इस व्यवस्था से बड़ा नुकसान हुश्ना तथा यह प्रशाली अत्यन्त 
भहंगी पड़ी । अत: प्रान्तीय स्वायत्तता के दिनों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 
को समाप्त कर दिया गया और पद एक समुदाय के अनुपात में बॉट जान 
लगे । किसी भी उम्मीदवार को उस क्षेत्र में रहने वाली जनता मत देती थरी । 
ग्रल्प-संख्यकों के लिए सीटों को आरक्षित कर देना भी परिषद में उनका 
सदस्यता को निश्चित बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तरीका हैं। वम्ब<, 
मद्रास, बंगाल, उत्तरप्रदेश, आदि राज्यों में इस तरीके की प्रयुक्त किया गया 
हैं। यह प्रवन्ध वहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र को मात कर चलना हू। परत: 
इन राज्यों में सरकार द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है. कि एक बाई से 
एक ही सदस्य लिया जाएगा अयवा अधिक | स्वतन्त्रता के बाद भारतीय 
संविधान में जिन मूल्यों को स्थान दिया गया उसके अनुमार केवल विछद्ठी 
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जातियों को छोड़ कर अन्य किसी के लिए चुनाव क्षेत्र आरक्षित नहीं किया 
जाता । 29280 में प्रत्येक नगरप/लिका को इतसे वाड्डों में विभाजित करने का 
भयास किया जाता है कि प्रत्येक वार्ड से बारह नतिर्वाच्रित सदस्य लिए ना 
सवा । अनेक शहरों में तो केवल चार ही वार्ड पाए जाते हैं ) उत्तर प्रदेश के 
प्रधिनियम के श्रनुसार प्रत्येक वार्ड से लिए जाने वाले सदस्यों की पंहपा 
श्रेधिक से भ्रधिक सात्त और कम से कम तीन हो । बग्बई, बंगाल, बिहार 
श्रादि में सदस्यों के लिए कोई निश्चित संख्या निर्धारित चहीं की ग्रई है। 
बम्बई, बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश श्रादि स्थानों में प्रत्येक मतदाता को उतने 
ही मत देने का अ्रधिकार है जितने कि वहां उम्मीदवार चुने जाने हैं। वह 
एक उम्मीदवार को एक से भ्रधिक मत नहीं दे सकता । बिहार तथा उड़ीसा 
में श्रत्येक मतदाता इतने उम्मीदवारों को वोट दे सकता है जितने कि पद 
रिक्त हुए हैं । वह जितने मत देने का अधिकार रखता है उन सभी को किसी 
भी एक उम्मीदवार के लिए भी दे सकता है । इस प्रकार बिहार तथा उड़ीसा 
ने अपनी अ्ल्व-पंरुपकों की संख्या को एकीकृत मतदान प्रणाली ((४0- 
प्र[४४४ ४०७7४ $980०0) द्वारा सुलकाने का प्रयास्त किया है| मध्य प्रदेश 
और पंजाब में जिस व्यवस्था को अ्रपताया गया है बह है 'एक व्यक्ति एक मत 
क्र 'एक वर्ड एक सदस्य! की प्रणाली है । इन राज्यों में श्रल्प-सख्यकों की 
समस्या को चयन, सहवुत्ति तथा नामजदगी द्वारा सुलफाया गया है । कई बार. 
यह कहा जाता है कि एक सदस्पीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था में अल्प-संस्यक 
लोग शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। असल में नगरपालिका चुनावों में दलों की 
अयेक्षः व्यक्ति अधिक गिने जाते हैं और यह समस्या उठती ही नहीं कि शक्ति- 
शाली राजनीतिक अल्प-संख्यकों को स्थान नहीं दिया गया है) अनेक स्वतंत्र 
सदस्य भी दन चुनावों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी 
देखा जाता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग इत चुनावों भें अधिक 
, ,निशुयात्मक हाथ रखते हैं । जब एक ही पद के लिए दो या अधिक 34000 
चुनाव लड़ रहे हैं तो यह कहना कठित होगा कि निर्वाचित सदस्य अल्प-सेरु 
का प्रतिनिधि है। । 
(२) उच्मीदचार की थोरयता (प॥४ 0एशावटकाए0 रत (शपै- 
08९८) -- नगरपालिका की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों में कुछ योग्यताशं 
का होना श्रावश्यक समझा जाता है। उनमें से एक यह है कि सम्बन्धित 
: व्यक्ति उस क्षेत्र का निवासी हो, किसी भी मतदाता को एक से अधिक वार्ड 
की मतदाता सूची में नहीं रखा जाता, वह केवल उसी वार्ड की मत्तदाता 
सूची में रखा जायेगा जिसका कि चह सदस्य है | जो + म्मीदवार नगरपालिका 
की सदस्यता के लिए चुनाव लड रहा हैँ वह किसी भी वार्ड से खड़ा हो सकता 
है किन्तु वह एक से अधिक वार्डों से खडा नहीं होगा। उम्मीदवार के जप 
यह जरूरी नहीं है कि वह जिस वार्ड से खड़ा हुआ है उसी का सदस्य हो। 
उत्तर प्रदेश श्यौर केरल में यह व्यवस्था है कि के उम्मीदवार एक का 88 
बार्डों से खड़ा हो सकता है किन्तु श्रत्य राज्यों में यह व्यवस्था नहीं है । रे 
कोई उम्मीदवार अपनी मर्जी के अनुसार केवल एक ही वाई से जल 
': सकृता है। इस प्रकार यह एक समस्या है कि क्या एक उम्मीदवार हिती 
वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए जहां का चह रहते वाला है प्रथवा वह कि 
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भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है । इस समस्या को विभिन्न राज्यों ते अलग- 
अलग प्रकार से मुलकाया है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका का चुनाव एवं 
केरल नगरपालिका का चुनाव नियमों ,के अनुसार उत्साह एवं कार्यकुशलता 
को भोगौलिक आधार पर नहीं बांदा जा सकता भ्रौर इसलिए परिषद की 
कार्यकुशलता की दृष्टि से सदस्यों की वार्ड की संदस्यता पर भ्रधिक जोर नहीं 
दिया जाता चाहिए । कुछ विचारकों के अनुसार यह तक प्रतिनिधित्व के 
मौलिक सिद्धान्तों का विरोध करता है | एक उम्मीदवार मुरुष रूप से प्रति- 
निधि होता है बह कोई योग्य या कुशल कार्यकर्ता नहीं होता और यदि चहु 
प्पने मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध एवं उनकी आवश्यकताओं का 
ध्यान नहीं रखता तो इसमें संदेह नहीं कि वह अपने क्षेत्र की सेवा कर सकेगा 
जिसके लिए कि उसने दावा किया है। यह भी कहा जाता है कि केवल एक 
वा$ के हितों को. ध्यात में न रख कर पुरी नगरपालिका क्षेत्र के ही हितों को 
ध्यान में रखा जाता चाहिए श्रौर इस प्रकार एक बस्ती के हितों को शहर के 
हितों पर बलिदान कर देना चाहिए । इस तक में भी कुछ मूल-भूत तथ्यों को 
भूता दिया जाता है। यह ध्य/न नहीं रखा जाता कि प्रत्येक वार्ड व्यापारिक, 
नोगोलिक एवं. ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी भिन्न विशेषताएं रखता है। उसके 
विव्रासी जाति एवं धर्म के बंधनों के आधार पर एक दुपरे से बंधे रहते हैं। 
यहो कारण है कि एक वार्ड का नाम सुनते ही वे विशेष हित ध्याव में था 
जाते है जिनका कि-उस वार्ड के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है । यदि 
नगरपाजिका को पूरे शहर के विभिन्न हित्तीं का प्रतिनिधित्व करता है तो ग्रह 
आवधान होना चाहिए कि एक वाडे से जो उम्मीदवार खड़ा हो वह आवश्यक 
हप से उस वार्ड का सदस्य हो । हि 
(२) रंगीन पेले व्यवस्था ((००ए७६४वं 8०: 89#00) --इस 
व्यवस्था को धपनावा उस क्षेत्र में जख्री हो जता है जहाँ कि अधिकांश 
मतदाता भनपढ़ और तिरक्षर होते हैं जो कि 2म्मोदवार के प्रतीक को पहि- 
यानने की सामान्य बुद्धि नहीं रखते और उम्मीदवार का नाम पढ़ने के बोग्य 
उनकी विक्षा नहीं हाती । ऐसे मतदाताओं में गुप्त मंतदान की व्यवस्था के 
के रगीत पेटी व्यवस्था को अपनाया जाता है । इस व्यवस्था के अपने कुछ 
लक लक हैं क्योंकि जब एक मतदाता अपने चौच्छित उम्मीदवार का 
27 5 पढ़ें पता तो उसे इसके लिए बहुत कुछ पोलिंग अधिकारी पर 
2 होता है । पोलिंग अधिकारी उसे वांब्छित उम्मीदवार के निशान 
गली जो रह पे प्ौर 0 अर ऋराता है। इस व्यवस्था में मतदान 
कतार के यो 3 | कप 33028 भ्रष्टाचार एवं ग्रन्य प्रकार के गलत 
पाने से पृ यही होता गा जाइश रहती है। रंगीन पेढ़ी व्यवस्था को अप- 
भतत पत्र पर निशान हे कि 28 क्री छाए 'पोलिंग श्रधिकारी 
ता वह मे । कर उसे मत पेटी में डाल देता था ट मि० बैंकट राव 
बुवार इससे मतदान को हे 50300 87% 5 हा 025 
हैते के कारण ग्रधिकांश अल गा पा पा 2 
लेवी पड़ती है भौर गोयनीयत ही दा बल 28 ह 28 8 
बेर करने के लिए नी था आता न 
“४ लिए नहीं भा पाते । जो श्राते भी है वे अपनी इच्छासुसोर 
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उम्गीदवार को वोट नहीं दे पाते । दूसरे, इस व्यवस्था से बेईमानी और 
रिश्वतखतोरी पनपती है। जो मतदाता रिश्वत ले लेते हैं। उनसे यह 
कहा जाता है क्रिवे अपने. श्रापक्रो श्रशिक्षित घोषित. कर दें और इस 
प्रकार 80008 भधिकारी की, सहायता प्राप्त करें जिससे कि उम्मीदवार 
के प्रतिनिधियों को यह ज्ञात होगा कि व्यक्ति 7 किसको मत दिया है। 
यहां तक कि नगरपालिकाश्रों के स्कूल श्रध्यापक भी श्रपने श्रापको अशि- 
क्षित घोषित कर पोलिंग अधिकारी का सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
मतदान केन्द्र के बाहर के शिक्षित लोग, मतदान केन्द्र के भ्रन्दर मशिक्षित बन 
जाते हैं । तीसरे, +लिग अधिकारी अभ्रपनी स्थिति का गलत. फायदा उठा लेते 
हैं । मतदाता चाहे किसी को मी भ्रपना वोट डालना चाहे वह तो मत-पत्र पर 
उसी का निशान लगाते हैं जिसके लिए कि सभापति द्वारा निर्देशित क्रिया 
गया है । कई एक पोलिंग अधिकारी तो मत-पत्र पर निशान लगाते समय 
उम्मीदवार के प्रतिनिधियों को दिखाते भी नहीं । इस. प्रकार यह व्यवस्था 
भ्रत्यन्त दोषपुर्णं थी और श्रब इसे समाप्त करके पूरी गोपनीयता रखने का 
प्रयास किया गया है । ६ 

रंगीन पेटी व्यवस्था में भी अ्रपनी कुछ त्ुटियां हैं ।. इस व्यवस्था में 
जो चुनाव प्रचार किया जाता है उसमें उम्मीदवार का नाम था उसके गुण एवं 
योग्यताश्रों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता और जो कुछ भी कहा जाता 
है बह रंग या प्रतीक के बारे'में कहा जाता है। अगेल महोदय ने ब्रिव्शि 
शासन के समय का एक उदाहरण त्रस्तुत करते हुए बंताया कि जब एक 
उम्मीदवार को काली पेटी प्रदान की गई तो उसने आम सभाओं में जनता के 
सामने यह कहा कि क्षिटिश सरकार ने मेरा चेहरा काला किया है। क्या मेरे 
देशवासी भी मेरे चेहरे को काला करेंगे ? उस समय“ ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
तीति से जो भी व्यक्ति सताया हुआ होता था उसे लोगों की सद्भावना 
ग्रासानी से प्राप्त हो जाती थी। स्वतंत्रता के बाद भी उम्मीदवार रंग पर 
प्रधिक जोर देने लगे । वे गेरुए' अथवा हरे रंग को अधिक पसंद करने लगे 
क्योंकि गेरुए रंग से हिन्दू मतदाता को और हरे रंग से मुसलमान मतदाता 
को श्रच्छी प्रकार प्रभावित किया जा सकता है । इसी प्रकार प्रतीक को भी 
प्रचार फा साधत बना लिया जाता है और उम्मीदवार का महत्व गौण बन 
जाता है। साम्प्रदायिक विरोधों है समय में चुनाव निशान के रूप में शेर को 
बहुत पसंद करते थे क्योंकि हिन्दुओं के लिए शेर दुर्गा माता की सदारी था 
झौर वह शैतानों श्रर्थात म्लेच्छो का नाश कर को था। इसी प्रकार 
मुसलमानों के लिए शेर श्रली का प्रतीक था जो कि शैरों का देवता है। इस 
प्रकार वह उम्मीदवार इस्लाम का रक्षक समझा जाता था और 22620 
तथा हिन्दुओं दोनों क्री सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाती थी। इन तरी हे 
कई बार उम्मीदवार सफलता तो प्राप्त कर हे था किन्तु इस प्रक्रिया डे 
प्रजातंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता । असल में मतदान से 80780 
समस्याएं उस समय पैदा होती हैं जबकि मतदाता निराक्षर या अशिक्षत 

ड़ ४ 
होते है (४) अष्ड व्यवहार [ (०77एए/ 778९26085 ]-नगरपालिका के चुनावों 
में प्रमेक भ्कार के ऐसे व्यवहार अपनाये. जाते हैं जो कि अष्ट कहें जा सकते 
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हैं । इन अ्रष्ट व्यवहारों में रिश्वत को लिया जा सकता है। कई एक उम्मीद- 
वार अपने मतदातात्रों मे पैसा बांटते हैं और उस पैसे के ग्राधार पर उनके 
ईमान को खरीदना चाहते हैं । इस प्रकार के व्यवहार द्वारा विजयी उम्मीद- 
बार का प्रत्येक प्रयास यह होगा कि वह अपने पद से यथासम्भव लाम उठाये 
और इस प्रकार जनता के धन का खुलकर दुरुपयोग करे । दूसरे चुनाव प्रचार 
के दौराव घटिया दर्जे की चापलूमियां भी को जाती हैं और उनके लिए मत 
दाताग्रों को दावतें देता, शराब पिलाना उनका मनोएजन करना, आदि व्यव - 
हार प्रमुख बन जाते हैं । तीसरे उम्मीदवार द्वारा मतदाताशों पर अनुचित 
प्रभाव डालने को प्रथा अत्यंत लोकप्रिय एवं सामात्य है। इस दृष्टि से मत- 
दाताओं की श्रे णियां बना ली जाती हैं और उसके बाद यह तय किया जता 
है कि क्रिस व्यक्ति को क्रिस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। चोथे, चुनाव 
प्रचार में गैयक्तिकरण या कुनवा-परस्ती का भी पूरा जोर रहता है । जो लोग 
अन्य किसी प्रकार से या अपनी योग्यताओओं के सहारे मत प्राप्त नहीं कर पाते 
वे लोग दूर का या नजदीक का नाता, रिश्ता, या सम्बन्ध निकाल कर मत- 
दाता को श्रपनी श्रोर खींचने की फिराक में रहते हैं। पांचगें, चुनाव प्रचार की 
एक आम बात यह बन चुकी है कि विरोधी उम्मीदवार के विरुद्ध जितया 
ग्रधिक गलत या सही प्रचार किया जा सके उतना ही किया जाय । इस प्रकार 
का प्रचार सही की अपेक्षा गलत ही अधिक होता है । भूठे श्रौर विर।ध,र तक 
श्यि जाते ह तथा जनता को भ्रुलावे में रखा जाता है । छठे उम्मीदवार द्वारा 
प्रपने चुनाव अमियान में बहुत भ्रधिक धन खर्च किया जाता है किन्तु श्गे 
बतावा नहीं जाता; जो कुछ बताया जाता है श्रौर जो वास्तव में सर्च किया 
जाता हे उसके बीच जमीन प्रासमान का अन्तर रहता है । सागवें, कई सार 
एक उम्मीदवार मतदान को यह कह कर भी प्रमावित करना चाहते हैं कि 
यदि उसने झिसी श्रन्य उम्मीदवार का समर्थन किया तो इससे अम्ल देवता 
नाराज हो जायेगा । झ्राठवें चुताव अभियान की यह भी एक सामान्य विशे- 
पसा बन गई है कि उम्मीदवर अपने मतदाता को जाति, समुदाय, सर्म, 
सामाजिक वहिप्कार प्रादि दे आधार पर प्रमावित करना चाहते हैं। दस 
प्रकार के व्यवहारों तथा ऐसे ही कुछ अन्य व्यवहारों को विभिन्‍न राज्यों # 
नगरपालिका अधिनियमों ने अ्रप्ट व्यवहार माना है और इनके विमद्ध कदम 
उठाने का प्रावधान रखा है | वम्दई राज्य में यदि कोई उम्मीदवार था मतदासा 
इस प्रच्यर का व्यवहार करने का दोपी पाया जाय तो उसे सात वर्ष के लिए 
नंगरप लिका की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। बंगाल में इस प्रकार 
के अ्रपराधों पर छः महीने तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनी ही किये था 
सकते हैं । उत्तरप्रदेश में मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ करने, अन्य चन'व 

सम्बन्धी अभिलेखों में हेरफेर करने, किसी मतदाता को जाने बिना ही उसका 
परिचय इने, चुनाव स्टाफ को उनके कत्तव्यपालन में बाबा पहुँचाने श्रादि 
कार्यों के लिए ५०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है । 


नगरपालिका चुनावों में राजनैतिक दल (?िणाल्शिं 2005 [9 
5वएं0छठ £९ला०ा5)--नगरपालिकाओं के चुनाव में राहवदिक देखा 
का स्थान होना चाहिए अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में श्लग-व्रलग अकार 8 मत 
प्ररृद छिये जतते रहे हैं। कुछ विचारकों का मत है कि मतदाताओ्रों की प्रशिक्षा 


हा में 
मा भारत में स्थानीय प्रशापन 


री उत्पन्न प्रनेक दोणों को कुशल राजनैतिक दलों की व्यवस्था द्वारा दूर किया 
जा 20208 । पं० डी० पी० मिश्रा आदि लेखकों का कहना- है कि नगर- 
आह के चुनाव में व्यक्ति के पक्ष में मत न दिया जाय बल्कि एक पूर्वे- 
प्रकाशित निश्चित कार्यक्रम से युक्त राजनैतिक दलों को दिया जाय । प्रत्येक 
दल के लिए जितने मत प्राप्त हों उसके आधार पर उन सदस्यों की संख्या 
निश्चित की जानी चाहिए जो कि इत तगरपालिकाओं में लिये जायेंगे । किन्त 
पं० मिश्रा की यह योजना कितनी सफल हो पायेगी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप 
से फुछ भी नहीं कहा जा सकता । स्थानीय क्षेत्र में राजनैतिक दलों की सार्थक्रता 
एवं सफलता के मार्ग की एक सबसे बड़ी बाघा यह है कि इन निकायों का 
कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता | के० बी० पूनिया (#. ५. एप४शंथा ) 
का वहना है कि स्थानीय सरकार की प्रकृति एवं उसके कार्यों की संख्या 
तथा प्रान्तीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा उत्तकी क्रियाओं पर रखा जाने वाला 
नियंत्रण, दोनों की दृष्टि से इनका क्षेत्र अत्यंत प्रतिबंधित. होता है। उसका 
सम्बन्ध वीति की श्रपेक्षा प्रशासत से श्रधिक रहता है । स्थानीय निकायों द्वारा 
किये जाने वाले श्रधिकांश कार्यों की प्रकृति पूर्णातः: स्थानीय नहीं होती, किम्तु 
यह भ्रद्ध राष्ट्रीय होती है । इसके कुछ पहलुओं में सम्पूर्ण राष्ट्र रुचि लेता है.। 
इन विपयों में नीति का सामान्य रूप प्रान्तीय सरकार हारा निश्चित कर दिया 
जाता है और स्थानीय निकाय उस नीति को केवल क्रियान्वित करते हैं।* 
ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर.पर .राजनेतिक दलों का होना ग्रधिक' अथेपूर्ण 
प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि प्रशासन के क्षेत्र में राजनैतिक दलों के होने से लाभ 
की श्रपेक्षा हानि की श्रधिक संभावना रहती है । 


प्रशासन भादेश की एकता एवं उद्देश्य के प्रति पुरी लगन चाहता 
है ; इसके भ्रमाव में वह कार्यकुंशलता के ग्रुण से वचित रह जायेगा। 
राजनैतिक दलों द्वारा स्वानीय निकायों में जो विरोध भाव पैदा किये जायेंगे 
उनसे कुल मिलाकर प्रशासनिक कार्यक्रुंशलता को नुकसान रहेगा। ग्रेट 
ब्रिटेन तथां संयुक्तराज्य अ्रमरीका में स्थानीय निर्वाचत दलीय आधार पर 
होते हैं ; किन्तु फिर भी वहां स्थानीय स्तर पर. राजनैतिक दल कोई निश्चित 
कार्यक्रम नहीं रखते | एक बार दलीय सदस्य के रूप में चुने पा के बांद 
प्रिषद के सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में व्यवहार करते हैं। उनके 





ब्वृ,.008 (50एश॥पाएशा, 8 90 72587060 4॥ [65 ६०००6 0००7 ॥ (6 
प्रबापार बा0त॑प्रषागरणश' णी पिए९धंजा&५ 300. ॥8 -क्रांशा। ७ ॥॥6 
८०0४० ७एश0ं६४९० छप् पा एाएणाएटंत्रां ण् चिच0078। 0 2एलाएपदां 
ठ6एश' ॥8 8०0 ां।65 (4 [ 5 007०8766 जा बितेगाए]जपरा07 
पक्षीश 80 क्र एजीएए. (०8५ री पार पिपएधंगा*३ शधंए 008/ 
७0968 0$णीाध्ा४० श& 7८ एणाथा५ है भ 0 एंश०॑श, 870 88 
08079 ॥ 5006 85060(8 ठ श्यांसी वार प्रशांगा 85 8 छत06 पं 
[08श६८१ 9 (656 गराक्क(टा5 पीट 8८एढालं [76 छा 970॥0५ 5 हा 
00फ्ञ0 0ए 6 2० श॥० व (शाप 870 ॥6 (एएव। 900865 
ग्राशालए- टॉ९० ४९०६ ६0 (29/ ए9०0१7697?., मम ् 
. _( ५, एएणगगरशा: 72809 20॥09 27 4 वापंयांशा 8807 [8 
. 0८७ 90प65 | 7 ९, 8. ४०. [!, 7१०. 9 


] ज॒ 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य डडप्र्‌ 


बीच जिन विषयों पर विचार-विमशे होता है वे दलीय भेदभाव के आधार 
पर नहीं बरते जाते । असल में राष्ट्रीय दल स्थानीय निर्वाचनों में सक्तिय रूप 
से भाग भी नहीं ले सकते । मारत में राष्ट्रीय दलों की जिनकी निश्चित एवं 
प्रथक नीतियां हैं, वे मी स्थानीय माभलों में दखल नहीं देतीं और सम्भावना 
यह है कि तिकट भविष्य में उनके द्वारा स्थानीय राजनीति में 
सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया जाएगा। राजनीतिक दल स्थानीय चुनात्रों 
में माय लेने की वात सोचते हैं किन्तु प्रथम प्रयास में ही जब उहें 
यह ज्ञात होता है कि स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण वे 
वांच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए तो वे अपने राष्ट्र-ब्यापी चित्र को 
कलुपित करने के जोखिम नहीं उठाते । *- 8 ५338 
स्थानीय प्रमावशील लोगो का. स्थानीय राजनीति पर ,कितना असर 
होता है इसका वर्णन करते हुई मि० श्र्गंल ने पुरी की नगरपरिषद का 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । सन १६५७ में-पुरी नगरपरिषद के पुरे पच्चीस 
पारपद स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुए थे । यद्यपि थे सभी “विभिन्न दलों से 
सम्बन्धित थे किन्तु चुनाव इन्होंने दुलीय अधार पर नहीं लेडा । इन पच्चीस 
सदस्यों में से १८ कांग्रेसी, ३ समाजवादी और २ साम्यवादी थे। कांग्रेसी 
सदस्य बहुमत में होते हुए भी परस्पर मिल नहीं सके । वे श्रपने व्यक्तिगत 
मतभेदों के कारण दो गुटों में बैंट गूए। परिषद का सभापति कांग्रेस पार्टी 
का सदस्य नहीं था वरन्‌ वह समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था और उसे सात 
काँग्र सियों का समर्थन प्राप्त था । स्थानीय स्तर पर जो दल काये करते हुए 
सुने जाते हैं उनको दल मे कह कर स्थानीय गुट कहा जाए तो ज्यादा अच्छा 
रहंगा। क्योंकि उनमें न केवल एक निश्चित सामान्य कार्यक्रम का श्रभाव 
होता है वरन्‌ उनके पास पार्टी फण्ड भी नहीं होते भर वे कोई दलीय सचेतक 
भी नहीं रखते । उनको दल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मुख्य 
सिद्धान्त लेने भोर देने की नीति रहतो है तथा ये प्रभावशाली स्थानीय 
व्यक्तियों पर आधारित रहते हैं। समूह द्वारा जो धन खर्च क्रिया जाता है 
पह उसके व्यक्तियों का श्रपना व्यक्तिगत घन होता है तथा समृह का जो 
संगठन होता है बढ सम्बन्धित नेता का व्यक्तिगत संगठन होता है । ४ 
५ .... अधि वस्तु स्थिति के श्रनुसार राजनीतिक दल स्थानीय राजनीति 
में कोई स्थान नहीं रखते किन्तु कई बार विचारकों द्वारा यह भतत प्रकट कियां 
जाता है कि उनको स्थानीय राजनीति से इस तरह उदासीन नहीं रहना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि नगरपालिका प्रशासन क्रा सुख्य उद्देश्य 
डहर कै विकःस करना होता है और वे इस उद्देश्य की प्राप्ति उस समय 
० नहीं कर सकतीं जब तक कि उनमें राजनैतिक दलों का सक्रिय सहयोग 
& "है जेब नधरपरालिका के चुनावों को केत्रल वार्डों की दृष्टि से देखा जाता 
प्‌ पा पा प्ट्रीय दलों के लिए कोई स्थान नहीं-रहता किन्तु जब हम नयर- 
30 हर ५ है तो वहाँ राजनेनिक दलों का हस्तक्षेप सम्मव एवं उपयोगी 
>>.  €े। ईसे मम्बन्ध में कम्ी-ऋमी बह कहा जाता है कि नगरपालिका 
मक 50 मात किती विशेष दल द्वारा न किया जा कर पूरे शहर द्वारा 
“पः जाना चाहिए। इस व्यवस्था में न केवल अच्छे एवं- योग्य सदस्य प्राप्त 
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ही सकेंगे वरन्‌ वे सदस्य शक्तिशाली राष्ट्रीय एवं स्थानीय दलों द्वारा प्रभाव- 
शाली रूप से नियन्गित भी हो सकेंगे ) यह सुझाव दो कारणों से ठकरा दिया 
जाता है । प्रथम, यह कहा जाता है कि इस व्यवस्थ! द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
वार्डों के प्रतिनिधि नहीं होंगे! वे वार्ड की जनता के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क 
नहीं चना पाएंगे शोर इसलिए उनके दुख-दर्द में तथा समस्याओं को सुलभावे 
वे इसना योगदान नहीं कर पाएंगे जितनी कि उनसे. आशा की जाती है। 
दूसरे, इस व्यवस्था के प्राधीन किया गया परिषद के सदस्यों का चनाव अत्यन्त 
महंगा रहेगा । यह हो सकता है कि जिस प्रकार ग्रास्य स्तर पर सरपंच का 
चुनाव पूरे गांव की जनता द्वारा किया जाता है.इसी तरह से नभरपालिका 
के समापति का चुनाव भी पूरे शहर की जनता हारा, किया जाए। ऐसी 
स्थिति में राष्ट्रीय दल सभापति के चुनाव में-भाग ले गकेंगे । 


चुनाव याविकाए [छारएां0त ?८ं 8075 ] ->नगरपरिषद्ध के लिए 
सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है जब' कि: चुनाव में प्रष्ट श्राचरण: का उपयोग किया जाए या मत्त- 
गणना के समय: मतों को अनावश्यक रूप से रहू किया जाए अथवा रह न 
किया जाए अथवा जी व्यक्ति निर्वाचित हो जाए वह नामजदंगी पत्र भ्रने की 
योग्यता ही नहीं रखता था भ्यवा किसी नामेजदगी पत्र को गलत रूप से 
रद्द किया गया ही । इनसे सभी स्थितियों में किसी भी व्यक्ति के चुनाव पर 
अपलि की जा सकती है और इस आपत्ति के आधार पर चुनाव याविकाएं 
प्रस्तुत की जा सकती हैं | कोई भी चुनाव 'याचिका ऐसी गलती के लिए 
प्रस्तुत नहीं की जा सकती जो “कि तकनीकी दृष्टि से अनियमितता या गलती 
के कारण हुई हो । मद्ररस बम्बई, बंगाल आदि राज्यों में चुनाव यातिका 
जिले के ऐसे न्यायाधीश के सम्मुख श्रस्तुत की जाती है जो कि राज्य द्वारा 
नियुक्त हो और सहायक ल्यायाधीश से कम स्तर का न हो । उत्तरप्रदेश में 
ये याचिकाए' चुनाव पंचालय के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें कि एक 
या एक से अधिक वायरिक न्यायिक अधिकारी होते हैं और उनको राज्य 
सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता हैं| पंजाब और केरल में चत्नाव सम्बन्धी 
फरगड़ों को एक आयोग द्वारा सुना जाता है जिसमें एक व्यक्ति अथवा कुछ 
व्यक्ति होते हैं और जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। जायोग 
द्वार जो प्राप्तियां की जातो हैं या अध्ययन किया जाता है. उसे राज्य सरकार 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है | जब राज्य सरकार को. बह प्रतिवेदन भ्राप्द 
होता है तो वहु एक सदस्य को व्यवस्थित रूप. से निर्वाचित या अनिर्वाचित 
घोषित कर देती है | | 

चत्ताव याविकाओं से सम्बन्धित समस्याश्रों को चुलभाने के लिए 
शक्ति एक ऐसे निकाय को सौंवी जानी दाहिएं जिसके हाथ में सत्ता हो । 
याचिकाग्रों से सम्बन्धित मामलों में निष्पक्ष दृष्टिकोश प्राप्त करने की दृष्टि 
से यह उचित समझा जाता है कि याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार किसी 
स्यायिक मिकाय की ही सौंपा जाये | जब तक राजनैतिक दल हैं तब तक 
याचिकाओं से सम्बन्धित सरकार के निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं लिए था 
सकते; उतका प्रभाव किसी न किसी रूप में श्रवश्य रहेगा । 32% अर 
याचिकाओं को कितने दिन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध मन 
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स्थान-स्थान पर अ्रलग-अलग व्यवस्थायें की गई हैं । मद्रास और बम्बई में 
ये याचिकायें सात दिन तक प्रस्तुत की जा सकती हैं व उत्तर प्रदेश में इनको 
तीस द्विन तक प्रस्तुत किया जा सकता है । बदि चुनाव न्‍्मायालय यह अनुमव 
करे कि किसी व्यक्ति का चुनाव अनुचित रूप से हुआ्रा है तो वह उस चुनाव 
को रह करके हारे हुए सदस्यों में)से किसी को निर्वाचित घोषित कर देगा या 
दुवारा से चुनाव करायेगा । यदि न्यायालय द्वारा यह पाया जाए कि किसी 
चुनाव में व्यापक रूप से भ्रष्ट त्तरीके अअनाए गए थे तो वह दुबारा से चुनाव 
करने के लिए कह सकता है । 

देहाती स्तर पर चुनाव समस्‍यायें [[06९०७०॥ 9?70कफ़ाएवाड था रिपराप्नों 
]८0४९ ]--पचायती राज संस्थाभों में किए जाने वाले चुनावों की सभस्यायें 
वुछ भिन्न प्रकार की होती हैं। पंचायत स्तर पर पंचों का जो चुनाव किया 
जाता है उसमें भी पूरे क्षेत्र को कई वार्डों मे प्रिमाजित किया जाता है| उसके 
बाद वयस्क्र मताधिकार के श्राघार पर सदस्यों का चुनाब किया जाता है। 
सदस्यों की योग्यतायें, चुनाव का तरीका अःदि बहुत कुछ वसा ही हैं,जेसा कि 
शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। पंचायत क्षेत्रों में सरपंच का चुनाव बड़े रोचक 
देंग से होता है। प्रत्यक्ष होने के कारण उसके चुनाव में कई एक उल्लेखनीय 
वाते रहती हैं। भारत के कई एक राज्यों में सरपच के चुनाव को भ्रप्रत्यक्ष 
रखा गया है जैसे भ्रांध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, मद्गास, महाराष्ट्र, 
मंभूर ग्रोर उड़ीसा श्रादि | इन राज्यों में सरपंच को पंचों के द्वारा चुना 
जाता है । राजस्थान, विहार, आसाम, उत्तरप्रदेश, हिमाश्ल प्रदेश झ्रादि 
राज्यों में मरपंच के चुनाव में अ्रप्र॒त्पक्ष विधि को अ्रपनाथा गया है। दोनों 
ही व्यवस्थाम्रों के लाभ तथा हानि हैं। इसलिए यह निश्चित करना बड़ा 
विन बन जाता है कि सरपंच के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप किया जाए भ्रथवा 
प्रत्यक्ष रूप से । यदि सरपच को श्रप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो इसका एक 
महत्वपूर्ण लाम यह होता है कि उसे पंचायत के सभी पंचों का पुरा-पुरा 
दिश्वान प्राप्त होगा और वह पंचायत के कार्य को कुशलतापूर्वक चला 
सगा। सरपंच के चुनाव में माम लेने के कारण पंच लोग प्रधिक प्रोत्साहित 
होते ६ घौर यह प्रयास करते हैं कि पंचायत का कार्य श्रधिक से अधिक सफ- 
उड़ा प्रात कर सप्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव किया जाना कम खर्चीला 
हा।ता है और उससे परेशानी भी कम होती है । अप्रत्यक्ष रूप से चना गया 
सरपंच पच पत के श्रन्‍्य सदस्यों के प्रति श्रामारी रहता है भ्रौर उसके 
स्पवहार एवं भाचार में समय-समय पर श्राभार की ये प्रवृत्तियां स्पष्ट होती 
रहती है। ऐसा मरपंच अपने झ्ापको अत्यन्त महत्व प्रदान करके स्वयं श्क्ति- 
शाला नहा बनना चाहगा। अपत्यक्ष रूप से चुने गए सरपंच की व्यवस्था के 
कुछ धपने दुप्परिशाम मी हैं जो कि बदल कर अ्रत्यक्ष रूप से चने गये सरपंच 
के लान दन जाते हैँ । यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज 
संस्थान को एक आधारभूत निकाय होती दे और इस लिकाय के शीर्ष पर 
एक ऐलसः व्यक्ति होता चाहिए जो छि क्षेत्रीय जववः का लोकप्रिय नेता एवं 
दर दादा चूना गया व्यक्ति हो, तमी उसे जनता का पूर्ण समर्थन 
दएया झौर बह पंचायत की विभिन्न नोतियों एवं कार्यक्रमों को 
पामानी से क्रियान्दित कर पाएगा। प्रत्यक्ष रत से निवाचित | 
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पे में जो विश्वास की भावना पैदा की जा सकती है वह श्रप्रत्यक्ष रूप से 
चाचित सरपंच द्वारा नहीं की जा सकती । सरपच के अप्रत्यक्ष चुनाव में 
जब निर्वाचकों की संख्या थोड़ी सी होती है तो 'अष्टाचार, दुराचार एवं 
अनाचार के लिए भ्रवसर बढ़ जाते हैं क्योंकि उन थोड़े से पंचों को व्यक्तिगत 
प्रभाव, हे के लोभ, पद की लालसा, आदि के सहारे कभी भी खरीदा जा 
सकता है तथा मनचाहे उम्मीदवार के लिए उनसे मत मांगा जा सकता है । 
ये सारे खतरे प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था के अन्दर समाप्त हो जाते हैं क्योंकि 
इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भ्रष्ट करना अधिक कठिन काम 
है । प्रत्यक्ष निवाचिन व्यवस्था के विरुद्ध प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यह 
खर्चीली भ्रधिक होती है । इस तर्क के दिखने में जितनी श्राकर्षकता है, 
वास्तव में उतना ही निकम्भापन भी है। असस में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव 
के बीच खर्चे में कोई फर्क नही पड़ता क्योंकि उस समय पंचों के चुनाव तो हो 
रहे होते हैं.। पूरे पचायत क्षेत्र में चुनाव से सम्बन्धित सारी व्यवस्था की 
ही जाती है.। ऐसी स्थिति में यदि पच्ची के साथ सरपच का भी चुनाव प्रत्यक्ष 
रूप से ही कराया जाये तो केवल एक ही श्रतिरिक्त चीज की आवश्यकता 
पड़ेगी और व्रह है भ्रतिरिक्त मत पेटियां एवं पृथक मत्त-पत्र । एक ग्राम पंचायत 
का सरपच सदेव ही जनतः से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित रहता है, उसका चुनाव 
यदि श्रप्रत्यक्ष रूप से किया गया तो मतदाताश्रों से उसकी दूरी श्रधिक हो 
जाएगी तथा वह घूरे गांव के केवल कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगा । 
इस स्थिति का कुल. सिंलाकर अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा । प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित सरपंच के पक्ष में तक॑ प्रस्तुत करते हुए एक व्यत्त-यह कही जाती हैं 
कि देहाती क्षेत्र में प्रजात॒न्त्र की जड़ों को गहरी जमाने के लिए ग्राम समाझ्रों 
को श्रधिक सक्तिय अनाया जाना चाहिए। सरपंच को ग्राम-समा के सभापति 
के रूप में कार्य क़रता होता है और इसलिए उसका प्रत्यक्ष ,रूप में चुना जाना 
जरूरी है । ऐसा न होते पर वह ग्राम-समा के लोगों का विश्वास प्राप्त, नहीं 
कर सकता । ५ ॥ 

प्रत्यक्ष रूप से सरपंच को निर्वबाचित.करने की प्रणाली के विरुद्ध जो 
तर्क प्रस्तुत किये जाते है उनमें सबसे अधिक प्रमावशील तक यही प्रतीत होता 
है कि प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सरपंच तथा भ्रन्य पंचों के बीच यदि मत्तैक्य 
त- रहा अथवा उसे पंचों का विश्वास प्राप्त न हो सका तो प्रंचायत के कार्यों 
में गतिरोध पैदा हो जाएगा । यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह तर्क पर्याप्त 
शक्तिशाली है किन्तु फिर भी व्यवहार में ऐसा प्राय: कभी नहीं होता | इस 
सम्बन्ध में सादिक भ्रली समिति का यह .कथन उपयुक्त ही है कि एक व्यक्ति जो 
कि पूरे निर्वाचन «क्षेत्र के लोगों का विश्वास श्राप्त कर चुका है, उन्हीं 
निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित कुछ लोगों का विश्वास क्यों नहीं प्राप्त कर 
पाएगा ।* सरपंच के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव से सम्बन्धित लाम और 
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हानियों का तुलनात्मक अ्रध्ययन करने के वाद यह कहा जा सकता है कि 
प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भ्रधिक उपयोगी एवं उचित है । 
पचायत समित्ति एगं जिला परिपदों में निर्वाचित सदस्य नहीं होते । 
पंचायतों द्वारा पंचायत समितियों का गठन किया जात; है और पंचायत समि- 
तियां जिला परिषद का गठन करती हैं । कई बार यह सुझाया जाता है कि 
जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में निर्वाचित सदस्यों को ही लिया 
जाना चाहिए जो कि निर्मायक इकाइयों की विरोधपूर्ण मांगों के बीच सतुलन 
स्थापित कर सके | निर्वाचित सदस्यों को लेने पर इन निकायों के वाद-विवाद 
एवं कार्य-प्रणाली का स्तर ऊंचा हो जाएगा; इससे स्वतन्त्र नेतृत्व का विकास 
होगा । जो सदस्य निर्वाचित रूप में लिए जायें उनका चनाव प्रत्यक्ष निधि से 
कराना उचित नहीं है | इन सदस्यों को पंचायत समिति के लिए पनायतों 
द्वारा और जिला परिषद के लिए पंचायत समितियों द्वारा चुना जाना 
चाहिए । इस दृष्टि से पचायत्त समिति की कई निर्वाचन सण्डों में विभाजित 
कर दिया जाए। प्रत्येक खण्ड एक स्याय-क्षेत्र हो अर्थात्‌ जितनी पंचायतों को 
मिला कर एक न्याय पंचायत बनाई गई है उतनी ही पंचायतों को इस राण्ए 
में सम्मिलित किया जाए । प्रत्येक न्याय पचायत क्षेत्र का एक सदस्य निर्वाधित 
किया जाए। मतदान का अधिकार उस क्षेत्र के सभी पंचों को दिया जाए। 
उम्नीदवार के रूप में खड़े होने वाले व्यक्ति का नाम उमर क्षेत्र की मतदाता 
सूचो में होना चाहिए । इसी प्रकार से जिला परिषद को भी निर्धारित निर्ता 
चुन सष्डों में विभाजित कर देना चाहिए । प्रत्येक सण्द में दो या तीन आस 
पास की पचायत समितियों को मिला देना चाहिए। प्रत्येक राण्ट से एक 
सदस्य को चना जाए, उसके मतदाता उसे खण्ड की पंचायत समितियों के सभी 
सरपंच हों । चुने जाने वाले सदस्य अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित 
हों 
पंचायत समिति के प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुसा का निर्मासन 
किस प्रकार किया जाए यह भी एक समस्या है । प्रधान का चुनाव करते गमय 


पंचायत समिति के प्रौर प्रम्ख का चनाव करते समय जिला परियद के सेमी 
सदस्य भाग लेते हैं जिनमें कि सहबृत सदस्य मी शामिल होते हैं । के एक 
लोगों का कहना है कि पंचायत समिति एवं जिला वरियद के सूरियाओं का 


चुनाव करते समय महबृत सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जानता याडटिए । 
इन दोनों ही चनावों में निम्न दर्ज के अ्रप्टाचारपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि इन चुनावों में मतदाताओं वी संस्यां तीस मे लकर 
पचास तक होती है और इसलिए इनके ऊपर हर प्रवार का ट्रमाव डालत (8। 
अंप्टा ज।| जाती है । इसके झतिरिक्त यह भी कहा जाता है झिद्ने बोाट थे 
मनदाताओं द्वारा चना प्रधान था प्रभात अपनी कार्यवादियों या श्रदि हारा 
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है प्रयान में स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर पाहगा | उसे उस लोगों का इच्छा 
प्रदावित होना पड़ेगा जो कि निर्वाचन में सफलता दिलाने में संद्रायक 
इने दे । इस इस्तु स्थिति का ग्रध्ययत करने के बाद सादिक कली सर्मिदि है 
इट सुमगाया कि पंचायत समिति एवं दिला परिषद के प्रधात ता प्रसूश हा 
नि्दादिकः मप्डर दड़ा होना चाहिए ताकि निर्वाचन में दम में कम अलावा 

स््य््टा पट 


है| प्र वशिर्दाबित प्रमुख या प्रधान द्वारा इसकी शक्तियों छा स्वेन्छ 


बज अ्य है” प रत व बता 
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प्रयोग किया जा सके । पंचायत समिति के प्रधान का निर्वाचन करते समय 
मतदाताओं में पंचायत समिति के सभी सदस्यों को शामिल किया जाए। 
इसके सहायक' सदस्यों एज उपसम्मागीय अधिकारियों को छोड़ दिया जाए। 
इसके अतिरिक्त क्षेत्र की सभी ग्राम पचायतों एवं नगर पंचायतों के सभी पंचों 
को भी निर्वाचक्र मण्डल में लिया जाए। इनमें से जो भी सहायक सदस्य हों 
उनको निकाल दिया जाए। इसी प्रकार के जिला परिषद के... प्रमुख के 
निर्वाचक मण्डल में सहायक सदस्यों एवं मतदान न करने वाले पदेन सदस्यों 
को छोड़ कर जिला परिषद के सभी सदस्य होंगे तथा जिले की सभी पंचायतों 
एगं नगर पंचायतों के सभी सरपंच मी लिए जाएगे। 


. इस भ्रकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भिन्न-भिन्न तरीकों तथा 
तकनीकों को अपनाया जाएगा । मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव केवल पंचायत 
स्तर पर होंगे श्रौर वे पंचों तथा सरपंचों के चुनाव करेंगे । अन्य उच्च निकायों 
की रचना अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जाएगी । इन दोनों ही प्रकार के चुनावों 
के वीच कम से कम समय का अन्तर रखा जाना चाहिए ताकि इसमें सक्रिय 
राजनीति न उलभझ सके और चुनाव में अनुंचित तरीकों को न अपनाया जा 
सके । जहां तक हो सके दो या इससे अधिक चुनावों को एक साथ कराना 
चाहिए । हट 


सेवी दर्ग से सम्बन्धित समस्याएं 
[77४6 एएणाशा॥$ 7९४९0 ज्षाँंग 7९७7507॥५ | 


स्थानीय सरकार के संचालन के लिए जिस सेवी वर्ग. को रखा जाता है 
उसकी नियुवित, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, . पदोन्नति, सेवा निवृति, अनुशासनात्मक 
नियम, आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं और वे स्थानीय 
सरकार के कार्ये संचालन पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं । यह कहा जाता है 
कि यदि स्थानीय सरकार की संस्थाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाना है तो उसके 
सभी वर्ग से सम्बन्धित समस्याओं को पहले दूर किया जाना चाहिए । सेवी 
वर्ग की संरचेता से सम्बन्धित जो सामान्य समस्याएं हैं उनके श्रंतिरिक्त कुछ 
अन्य समस्याएं भी होती हैं जो कि उनके बाह्य वातावरण से सम्बन्ध रखती हैं 
और इस प्रकार उनके प्रमावशील कार्य संचालन को प्रमावित करती हैं ।॥ ऐसी 
समस्यात्रों में एंक मुख्य * समस्या का' 82080 में किए जाने वाले 
राजनैतिक हस्तक्षेप से है ।- 3. 82728 जिसे रूप में 30280 करती है तथा 
उनके सेवी वर्ग को जिस प्रकार निरणेय लेनें होते.हैं उसमें पक्षपात एवं दलीय 
राजनीति के हस्तक्षेप की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। जहां कहीं भी 
ज्ञागरिक सेवाओं में इस प्रकार का हस्तक्षेप एवं माई-मतीजावाद पनपत्ता -है 
वहां स्टाफ के मन में असुरक्षा की मावना पनप या है।सेवी वर्ग से सम्बन्धित 
अन्य समस्याएं ये हैं कि - उनको- प्रशिक्षण #स. प्रकार का, दिया जाएँ, 
प्रशिक्षक कौन होने चाहिए. तथा, उनकी क्या विशेषताएं होनीः चाहिए, प्रशि- 
क्षणार्थियों को किने विषयों में योग्यता प्रदान की जानी. चाहिए श्रौर कितने 
“समय तक तंथा कंब उनको प्रशिक्षण दिया .जाना *हिए। : मारत में स्थार्नीय 
“स्थाओं-के अ्रधिकारी एवं गैर भ्रधिका री सदस्यों का '“५-गक्षित करने के लिए 
प्रशिक्षण कै्कों- की कमी है जिंतनें मी प्रशिक्षण केन्द्र ह 7 उेँ पर्याप्त सुवि- 
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घाए नहीं जुटाई गई हैं, जिनके द्वारा कि प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
करने योग्य वनाया जा सके । कई एक प्रशिक्षण केन्द्रों में पुस्तकालय, वाच- 
नालय, खेल के मैदान तथा इसी प्रकार के श्रन्य ग्रावश्यक साज-सामान की 
भी पर्याप्त कमी दिखाई देती है। जब तक इस कमी को पूरा नहीं किया 
जाता उस समय तक हमारें स्थानीय निकायों को योग्य कार्यकर्ता प्राप्त न हो 
सकेंगे और जब तक योग्य कार्यकर्ता प्राप्त नहीं होते उस समय तक स्थानीय 
तिकायों की सफलता की श्राशा नहीं की जा सकती । 
सेवी वर्ग से सम्बन्धित एक श्रन्य समस्या यह है कि क्‍या इनका 
प्रान्नीयकरण भी कर दिया जाए। कई बार यह सुझाव दिया गया है कि 
उच्चतर स्थानीय सेवाझ्रों को प्रान्तीयकरण के द्वारा नागरिक सेवा नियमों के 
आधीन ले लिया जाए। प्रान्तीयकरण के पीछे एक मूल विचार यह है कि 
उच्चतर स्थानीय कर्मचारियों को भ्रलग-अलग स्थानीय सत्ताओं की स्वृतस्त्र 
सेवात्रों के अधीन न रख कर राज्य स्तर की सेवाओं के अधीन रखा जाए 
तथा इन को राज्य के किसी अभिकरण द्वारा नियुक्त दिया जाए । 
उनकी पदोन्नति एवं उनसे सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य सत्ता 
द्वारा ही की जाए तथा इन सेवकों को एक स्थानीय निकाय से दूसरे रथानीय 
निकाय में स्थानान्‍तरण किया जा सके । प्रान्तीयकरण की व्यवस्था का मूल्य 
लाभ यह है कि इससे कर्मचारियों के स्थानान्तरण में सुगमता हो जाती है प्रोर 
पदोन्नति के लिए अभ्रवसर बढ़ जाते हैं। प्रान्तीयकरण के श्रमाव में जो रशाना- 
न्तरण किये जाते हैं उनके फलस्वरूप सेवा टूट जाती है तथा पदोन्नति के लिए 
पर्याप्त अवसर भी नहीं रह पाते । उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वायत्त रास्कार 
समिति ने प्रान्तीयकरण की योजना को सुझाया । इस समिति के शनुगार 
स्थानीय निकायों की सर्वोच्च सेवाश्रों को दो वर्गों विमाजित करने का प्रस्ताव 
रखा गया है | दोनों का ही प्रान्तीय स्तर होना चाहिए। इन पदों पर 
नियुक्ति के लिए एक स्थानीय स्वायत्त सरकार, लोक सेवा झायोग बनाया 
जाए जिसमें कि तीन सदस्य हों--एक तो स्थानीय स्वायत्त सरकार बोर्ड का 
प्रध्यक्ष और भ्रन्य दो स्थानीय स्वायत्त सरकार से सम्बन्धित सरकारी प्रथ्ि- 
कारी । कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, नियन्त्रगा एवं सजा श्रादि विपय 
वोर्ड के हाथों में रहेंगे जो कि श्रधिकारियों के सहयोग से काये करेंगी। इसके 
निर्णयों के विरुद्ध श्रपील सरका- के सम्मुख की जा सकती है। अधीनरथ 
सेवकों की नियुक्ति अध्यक्ष अथवा कार्यपालिका अ्रधिकारी द्वारा की जाएगी 
भौर वे इस ' र अन्तिम रूप से नियन्त्रग्ग रखेंगे । 
प्रान्तीयकर ण की प्रक्रिया द्वारा सेवी वर्ग से सम्बस्बित विभिन्न सम- 
स्थाओं को सुलभाने का प्रयास किया गया किन्तु प्रान्तीयकरण का साक्मव 
पूर्ण रूप से दोपमक्त नहीं था। इसके विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण बात जो 
कही गई बह यह थी कि इसके द्वारा स्थानीव निकायों का उनका सेदद्ा पर 
नियन्धण गम्मीर रूप से कम कर दिया गया। प्रास्तीयररगा के द्वारा 
सेवी वर्ग के कछ वर्तमान दोषों को दूर क्रिया जा सकता है किल्‍्तु इसके द्वारा 
प्रनक्क कई उलमभनें उत्पन्न कर दी जाती हैं । ५ 
- सेद्री वर्ग से सम्बन्धित एक श्रन्य॒ विचारणीय समस्या यह है कि क्‍या 
स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को संघ तथा संस्थाएं बनाने का अधिकार दया 
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जाए। कम्मचारियों की संस्थाए' कार्य के स्तर को तथा सेवा की दशाओं की 
सुधारने में निश्चय ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं किन्तु कुछ विचारकों के मता- 
नुसार वे स्थानीय अशासन में राजनीति के गढ़ भी बन जाती हैं। कर्मचारियों 
के संघों द्वारा सरकार एवं स्थानीय निकाय दोनों को आवश्यक सूचनाएं" एवं 
विशेषज्ञताएू् परामश्श प्रदान किए जाते हैं। ये संघ श्रनेक प्रकार के होते हैं । 
कुछ संस्थाएं सेवा के आधार पर बनाई जाती हैं ,जेसे स्थानीय डाकटरों, 
प्रध्यापककों या लेख।पालों की संस्थाएं, ग्रादि । ये संस्थाएं अपने सदस्यों के 
व्यक्तिगत लागों या दुखों को कम ध्यान में रखती हैं किन्तु वे सेवाओं की 
कार्यकूशलता को सुधारने में श्रधिक रुचि रखती हैं। इनके द्वारा स्थानीय 
प्रधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाते हैं श्रौर जनता को भी भाषणों, 
वार्ताशरों एवं प्रकाशनों द्वारा प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है । 


जनहित की दृष्टि से तथा अन्य सेवाओ्रों के निर्बाध संचालन की दृष्टि 
है स्थानीय संघों के संगठन एवं कार्य के तरीकों पर हर जगह कुछ न कुछ 
प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। 
समन्वय की समस्या 
[पर ए०्गांथा रत 20-णवंधबा0 | 


समन्वय की समस्‍या प्रत्येक संगठन में श्रान्तरिक दृष्टि से भी उतना 
ही महत्व रखती है जितना कि बाह्य दृष्टि से रखती हैं। किसी भी संगठन 
का सफल कार्य संचालत एवं कुशल रूप से उसके कतेव्यों क* निर्वाह इस बाते 
प्र निर्भर करता है कि उसके विभिन्‍न श्रगों और उन अंगों की कर्मचारियों 
के बीच कितना समन्वय स्थित है। इस आन्तरिक समन्वय के अतिरिक्त वह 
विशेष संस्था अपने आसपास की श्रत्य संस्थाओं से मी उसी प्रकार का सहयोग 
बसा कर चले और समन्वय के आधार पर कार्य करे । सु को एक ऐसी 
प्रशासकीय प्रक्रिया माता गया है जी कि सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
उद्दे श्य में एकता लाने का प्रयास करती है। इन उद्देश्यों को उस्त समय तके 
सरकार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि एक ही संगठन की विभिन्‍त 
इकाइयों के बीच और सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करने वाऊे विभिन्‍त अ्भि- 
करणों के बीच समन्वय स्थापित न किया जाए। प्रशासन को 2 जतता :द्वारा 
एक पूर्ण के रूप में देखा जाता है और उसकी विभिन्‍त इकाइयों एवं विभागों 
के क्यों को परस्पर सम्बन्धित रूप में किया जाता है । सादिक अली समिति 
के शब्दों में समन्वय का उद्दे श्य सुगम एवं कुशल कार्य झरास्त करता हैं, वुरा- 
इथों को दूर करना है तथा दोह राव एवं ॥ 2208 के कारण हक भ्रपव्यय को 
रोकता है। समन्वय के द्वारा विभिन्‍न के एवं संस्थाओं के बीच अ्रच्छे 


सम्बन्ध भी बनाए जाते हैं ।? 
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पंचायती राज संस्थाएं स्थातीय सरकार की इकाई के रूप में का 
करती हैं। उनको राज्य सरकार के श्रभिकरण ५ रूप में काम करना होता है 
व्योंकि राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों एवं क्रियाओं की इन्हें हस्तातरित हे 
देती है | सामुदयिक विकास से सम्बन्धित क्रियाएं जो कि गाँवों के ह थक 
डोबव में ऋत्ति लाने वाले प्रभुख निकाय हैं, पंचायती राज संस्थाग्रों के 
सहरण की आकांक्षा करती हैं ( इत सब के भतिरिक्त कुछ प्रत्य सामाजिक, 
घैक्षणिक एवं आथिक संगठन भी होते हैं जो कि स्वेच्छा के ग्राधार पर संग- 
ठित होकर जनता के विकास की दिशा में अग्रसर होते हैं । पंचायती राज 
सवारी को पुलिस, राजत्व, जंगलात आदि विभिन्न सरकारी विमागों से भी 
सावन्ध रखना होता है। यद्यपि सरकारी विभागों द्वारा कुछ कार्य : पंचायती 
राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर विए जाते हैं किन्तु उनके कुल प्रशासन के 
लिए वे ही उत्तरदायी होते हैं। इन सभी संस्थाओं एवं विमागों के बीच एक 
विकेट क( एवं घतिष्ट समस्वय रहना परम आवश्यक है, तभी वाछित परि- 
जप प्राप्त हो सकेंगे । 


पंचायती राज सस्थाओं की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि 
उसके निम्द सत्र के निकायों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और 
उच्च स्तर के निकाय ग्रप्नत्यक्ष चुनाव के आधार पर गठित होते हैं, प्र्थात्‌ 
निमत स्तर वाली संस्थाओं के शौषस्थ सदस्य ही अगली उच्च संस्थाओं के 
रदेस्य होते हैं। ऐसी स्थिति में इत संस्थाओं के बीच समन्वय होना प्रमा- 
वश है ताक्षि ये संस्थाएं विरोधी उद्दे श्यों की प्राप्ति के लिए अथवा एक 
हो हुं शव की साधना के लिए प्रयलशील न हों वरन्‌ परस्पर अनुप्रक के 
33 काय करें। संस्था का निर्वाचित अर कार्य 


जा जाए । पंचायत समिति का प्रधान कौर 
'चायतों को सरपंचों तथा सचियों से सम्बन्ध रखेंगे और दसरी ओर प्रमुख 
| हय कार्यपालिका अधिकारी से निकट सम्पन्ध बढ़ाएंगे । एक निकाय में 
पाते समन्दय रहने की दृष्टि से निर्वाचित अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालिका 
श्रविकारी को विशेष प्रयास करने होंगे। विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्य- 
शलिका अधिकारी को उनके अधिकारियों की टीम तथा स्टाफ के साथ 
0:53 पक बढ़ाने चाहिए। पर्याप्त समत्वय स्थ(पित करते की दच्छि से 
रा अली समित्ति का यह एवं जिला प्रभुख को सामु- 
पतियों 7... पियों के प्रधानों की बैठक करते रहना चाहिए ताकि विस्तृत 
नीतियों एवं निर्णयों से सम्बन्धित दृष्टिकोष पर क्चिर-विमर्श किया जा 
त्तथा 3 क्रियान्विति रा में जानकारी 
बाज पर के बीच स्पष्ट 
>भ देखा भी खींची जा सकती है और ससे यों तू 
शंण जागृत होगा तथा दोहराव हित 2 23 ि 
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हु जहां तक पंचायती राज संस्थाओ्रों एवं सहकारी संस्थाओं का प्रश्न है 
ये दोनों एक ही उद्दे श्य के लिए कार्य करती हैं, वह है उस क्षेत्र का विकास । 
पहली द्वारा विकास के लिए कार्यपपलिका अ्रभिकरण प्रदान किया जाता है 
तो दूसरी द्वारा श्राथिक क्रियाश्रों के संगठन के लिए एक माध्यम की रचना 
की जाती है । इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिंए अन्तर्स स्था- 
गत प्रतिनिधित्व की सिफारिश की गई है । इसका श्र्थ यंह है कि एक ओर 
तो पंचायतों, पंचायत समितियों. एवं जिला परिषदों में सहकारी संस्थाओं के 
सदस्य होने चाहिए। दूसरी ओर सहकारी संस्थाझ्रों में भी इन निकायों कें 
सदस्य होने चाहिए ! जब एक प्रकार के निकाये के सदस्यों को दूसरे निकाय 
में लिया जाय तो इन्हें मत देने का कोई श्रधिकार नहीं होना चाहिए ! पंचा- 
यत के सचिव को सहकारी समाज का संचिव बनाया जा सकता है। ऐसा 
उसी स्थिति में किया जायेगा जब कि कार्यभार श्रपेक्षाकुत कंम हो और एक 
व्यक्ति उसे सम्माल सकता हो । इसके परिणामस्वरूप दोनों निकायों के बीच 
ग्रावश्यक समन्वय रहेगा।। सादिक अली समिति-ने सुझाया कि दोनों ही 
निकायों का श्राडिटठ एक ही संस्था द्वारा किया जाय । जिला स्तर पर जो 
श्राडिट संगठन कार्य करता है उसे विकेन्द्रीकृत किया जांये तंथा उसे अधिक 
शक्तिशाली बनाया जाय। ' हिरण पी | 

पंचायती राज संस्थाश्रों एवं अन्य स्वेच्छापूर्ण संगठनों' के बीच भी 
समन्वय स्थापित करना अत्यन्त जरूरी बन 'जाता है। ये संगठन ग्रामीण 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अत्यन्त उल्लेखनीय काये करते हैं 
यद्दि सामाजिक. कार्यकर्ता स्वरयंसेवकों की सेवाए' -पंचायती राज संस्थाश्रों 
द्वारा उपयोग में लायी जा सकें । राज्य स्तर पर: जो पंचायती राज की परा- 
मशंदातां समिति है उसमें इन संगठनों के कंभ से कम सात प्रतिनिधि लिए 
जाने चाहिए । ऐसा प्रतिनिधित्व होने पर ही निकायों को इन“ संगठनों के 
सदस्यों की सेवाओ्रों का पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा । इन सदस्यों को निकायों 
के उन अंगों में समाबिष्ट किया जाथं जहां कि ये सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सकते हैं । शिक्षरा संस्थाएं तथा विकास से सम्बन्धित अन्य संस्थाएं इन 
स्वेच्छापुर्ण संस्थाओं का पंचायती राज्यं के कार्यकर्त्ताओ्रों को प्रशिक्षित करने में 
भी उंपयोग- किया जा सकता है । राजस्थान में लगभंग तीन पंचायती राज 
प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो कि इसी प्रकार के स्वेच्छाचारी संगठनों 


द्वारा चलाये जा रहे हैं । - 
पंचायती राज संस्थाओ्रों एवं सरकारी विभागों के वीच समन्वय 
स्थापित करना भी परमावश्यक होता. है, जिन विभांगों की क्रियाएं पंचायती 
राज संस्थाओं को हंस्तान्तरित की गई हैं। उन विभागों - एवं पंचायती राज 
संस्थाओं के बीच एक श्रावश्येक संमन्‍्वंय को- उपयोगी समझा जाता है ताकि 
ये हंस्तास्तेरित कार्य सुगमतापूर्वक किये जा सके और दोनों के बीच 3 
प्रकार का गतिरोध पैदा न हों.। इस समेन्वय के माध्यम, से विमार्गो द्वारा 
पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित' कियो'जा संकता है । जिला स्तर के 
भ्रधिकारी को जो कार्य सौंपें जाते हैं वह उनसे संम्वन्धित प्रतिवेदन हर दास 
मंहीने जिला परिषंद के संम्मुख, प्रस्तुत करता है । इसकी एक प्रति सम्बन्धित 
विभाग के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी के.पास भी-भेजी जाती है। विमागीय 


ख्ाभ्रौय सरकार की समस्याएं श्रौर मविष्य हप्र्प्‌ 


अध्यक्ष को विकास आयुक्त के सम्मुख एक श्रद्ध -वापिक पुनरीक्षा प्रस्तुत की 
जाती है । जिला परिपद को जिला स्तर के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत त्र-मासिक 
प्रतिवेदनों पर विचार करना होता है। पंचायती राज संस्थाओं का उन विभागों 
के साथ मी समन्वय किया जाना चाहिए जिनके कार्य पंचायती राज सस्थाश्रों 
को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं चूँकि यह कार्य जिला स्तर पर जिला- 
धीजश द्वारा किया जायेगा । कई बार यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि 
राजस्व एकत्रित करने का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया जाय 
तो यह समन्वय अधिक प्रमावशाली रूप से हो सकेगा और साथ ही पंचायती 
राज संस्थाएं अधिक प्रमावशाली एवं अ।दरणीय बन जायेंगी । 


पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय की पुर्णता केवल तभी आ। सकती 
है जबकि उच्च स्तर पर समन्वय को प्रमावशील वनाया जाय । राज्य स्तर 
पर विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय करने के लिए मुख्य सचिव 
के सम।पतित्व में जो समन्वय समिति कार्य करती है उसे पचायती राज की 
प्रगति को सामयिक रूप से देखते रहना चाहिए । राज्य सरकार द्वारा छुपि, 
पशुपालन और सहकारी विभागों को विकास आयुक्त के श्रधीन रखा गया है 
जो कि इन विभागों का पदेन सरकारी सचिव होता है । इस प्रकार के प्रयास 
से अन्य विमागों एवं उस विभाग के बीच अ्रच्छा समन्वय स्थापित. हो पाता 
हैं। इस सम्बन्ध में एक वात उल्लेखनीय यह है कि यदि निम्न स्तरों पर 
समन्वय किया जाये तो उच्च स्तरों पर समन्वय स्वतः ही हो जायेगा; और 
यदि उच्च स्तर पर विभागों में घनिष्ट समन्वय है तो निम्न स्तर पर भी सम- 
न्वय एवं सहयोग सुविधाजनक रहेगा । इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का 
अन्दर से एवं बाहरी रूप से समन्वय उनके कार्यों की सफलता एवं प्रभाव- 
शीनता के लिए परमावश्यक बन जाता है और इस आवश्यकता का निर्वाह 
तनी हो पाता है जबकि नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में कार्य किया 
जाता है। 

जनता के योगदान फी समस्या [79९ कृत ० 9९०१।०९५ 
एशपंश9०५००)-स्थानीय प्रशासन रथानीय जनता के सहयोग एवं सद्‌ 
भावना के आधार पर ही संचालित हो सकता है और तभी उसके लक्ष्यों 
वा साकार किया जा सकता है। यह जनता के सहयोग की 
प्रापक्ष करता है जिसके बिना किसी भी विकास कार्यक्रम को सफल एवं 
साथक नहों वनाया जा सकता । जनता के सहयोग की धारणा कोई नयी 
दारपा नहीं है । सम्यता के अनादिकाल से ही लोक-कल्याणा एवं समाज के 
हित की सावना से लोग एक दूसरे को सहयोग देते अ्र।ये हैं। मारत में धार्मिक 
दृष्टि से मी इस प्रकार के प्रयासों को अ्रच्छा माना गया है | सम्पूर्ण भारतीय 
संस्कृति इस विचार से प्रेरित है । दान, घर्म, दया, आदि के कारण ही यहां 


बढ 


लोग बड़े २ तालाव और वबांब वनवाते ये, घर्मंगालाए' खुलवाते अरे 
ओर प्याऊग्नों की रचना करवते थे । इसके अ्रतिरिक्त सार्वजनिक बगि-बगीच, 

पाक कादि भी लगवाते थे । इन सब के परिणामस्वरूप सम्यता के विकास में 
सहायता मिलती थी इसके साथ ही लोगों का जतजीवते भी श्रध्षिक 


सनन्‍्दी दइनता 


सुखी दनता था। दान ओर धर्म की झावना से प्रेरित होकर समर्थ ले गे 


टी 


न 


दारा कई एक ऋस्पतालों तथा सार्वजनिक उपयोग की अन्य इमारतों य 


४५६ . भारत में स्थानीय प्रशासन 


निर्माण कराया जाता था। स्वतंत्रता के बाद देश की सरकार- को राष्ट्रीय 
स्थिति का जो नक्शा मिला वह भ्रसंत्तोषजनक होने के साथ-साथ निराशापूरों 
भी था। निराशापूर्ण इसलिए कि उसे बदलने की शक्ति किसी भी सरकार 
में न थी चाहे उसका रूप कुछ भी हो भ्ौर चाहे वह कितना ही सच्ची लगन 
से काम क्‍यों न करे । देश की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए यह 
प्रमावश्यक था कि इस प्रकार के प्रयासों में जनता का पूरा पूरा योगदान 
मिले । देश की भारी गरीबी अभावश्नस्तता एवं श्रन्य जटिल समस्याओं को 
यहां की जनता के संयुक्त प्रयास द्वारा ही सुलकाया जा सकता था। सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज दोनों का गठन एवं स्वरूप इस 
भकार का बनाया गया है कि वे स्थानीय जनता के अधिक से श्रधिक सहयोग 
को अपने लक्ष्यों की सिद्धि के समय भराप्त कर सकें । प्रथम पचवर्षीय योजना 
में यह कहा गया कि धन या श्रम के रूप में लोगों के स्वेच्छाचारी योगदान 
को व्यवस्था होनी चाहिए । यह योगदान, सामुदायिक विकास कार्यत्रमों हारा 
किये जाने वाले प्रयासों की एक आवश्यक पूव शर्त होनी चाहिए। किन्तु 
पंचायती राज संस्थाश्रों अथवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में यह 
स्वेच्छापूर्णो योगदान किस प्रकार प्राप्त किया ज।ये यह एक समस्या बन गई 
जिसके समाधान में ही इन सभी कार्यक्रमों की सफलता निहित थी 
प्रारम्भ में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 
लोगों के सहयोग की मांग की गई तो जो श्रतिक्रिया हुई वह अत्यन्त उत्साह 
वद्ध क थी । श्रनेक लोग श्रम, धन एवं वस्तुओं के द्वारा इन कार्यक्रमों की सिद्धि 
के लिए हाथ बंटाने को आगे आये । श्रमदान सप्ताहों का आयोजन किया 
जाने लगा और इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण जन-उपयोगी 
एवं रचनात्मक कार्य किये गये । न केवल गांवों एवं पंचायतों के बीच ही एक 
स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास हुआ वरन्‌ जिलों और यहां तक कि राज्यों में 
भी इस प्रकार की प्रतियोगिता के बीज अकुरित हुए । स्थानीय जनता द्वारा 
अपने कार्यक्रमों के कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये श्रौर उन लक्ष्यों को 
ने केवल साकार किया गया वरन्‌ आगे बढ़ाने के भी प्रयास किये गये । 
हे पंचायती राज की स्थापना के बाद से श्रब॒ तक उसके कार्यो में जनता 
के योगदान की' भात्रा वदलती. रही है--यह - कमी अ्रधिक हुई झौर कमी 
' क्रम । योगदान के कम होते तथा उसकी मात्रा के. बढ़ने के पीछे क्‍या 
कारण होते हैं और उनका किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है--यह 
बात जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही कठिन भी है। जनता के योगदान की 
मात्रा घटने का दभत्तरदायित्व न तो जनता पर रखा जा सकता है, न नेताओं 
पर और न ही सरकार पर । इनमें से कोई भी पूरी तरह से दोषी नहीं है । 
ऋझसल में जनता का सहयोग प्राप्त. करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके श्रनेक 
कारण होते हैं. और ये कारण बहुत . गहरे स् । यह हो सकता है कि 
लोग अपने लाभ की योजनाओं में उत्साह दिखायें भौर मह भी हो सकता है 
फि वे ऐसी योजनाओं से श्रपने श्रापको विमुख कर॒ले । जनता 2 सहयोग 
प्राप्त करने के लिए अधिकारी एवं गैर-भ्रधिकारी दोनों ही स्वरों पर नेतृत्व 
द्वारा पर्याप्त अयास किये जाने चाहिए । इस प्रकार.के योगदान के लिए यदि 
देहाती स्तर फर लोगों की भांवनाओ्रों को उम्राड़ा जां सके दो प्धिक उपयोगी 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य ४७ 


रहेगा । भारतीय जनता, विशेषकर देहाती इलाकों में रहने वाले लोग 
बौद्धिक तकों से 'इतने प्रभ/वित नहीं होते जितने कि वे भावनाओं से होते हि हैं । 
उदाहरण के लिए जब देश पर विदेशी आक्रमण हुए ती गांव के लोगों ने 
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में उदारतापूवंक दान दिया। इससे श्रकंट होता हैं कि 
यदि सरकार एवं प्रशासन द्वारा लोगों के दिल में यह भावना भरदी जाये कि 
उनके योगदान का कोई महत्व है और वे जो कुछ भी दे रहे हैं उससे एक 
बड़े राष्ट्रीय हित का साधन होने वाला है तो वे लोग ग्रासानी से अपने 
योगदान देने के लिए तत्पर हो जायेंगे । -. दि 
जब विकास कार्यक्रमों में एवं देहाती प्रशासन के क्षेत्र में जनता के 

पर्याप्त योगदान को प्राप्त करने की दृष्टि से योजनाएँ बनायी गई और 
प्रयास किये गये उनसे संतोषजनक ,परिशणाम प्राप्त नहीं हो सके। इस 
चस्तस्थिति के लिए उत्तरदायी कई कारण थे । प्रथम, जब प्रारम्म में श्रमवात 
कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया तो यह एक नयी चीज थी जिसने कि जनत्ता 
के ध्यान को श्रपनी ओर आकषित किया और उन्हें इनमें भाग लेते के लिए 
भ्रधिक से अधिक आमंत्रित किया । किन्तु ज्यों-ज्यों समय ग्रुजरा, जनता का 
उत्साह कम होता चला गया । इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए सौंपे गये 
घन की मात्रा कम होने के कारण भी लोगों के उत्साह में कमी आ गई १ 
ज्यों-ज्यों सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया गया त्यों-त्यों एक विकास- 
सण्ड के भ्रधिकार क्षेत्र में अधिक से अधिक कारये आने लगे श्रौर जनता के सहयोग 
की मांग भी लगातार बढ़ने लगी। दूसरे, सामुदायिक विक!स कार्यक्रमों के हारा 
जो योजनाएं प्रसारित की गई' उनमें जनता के कुछ . श्रावश्यक योगदान का 
प्रावधान था । यह झ्रावश्यक योगदान प्राप्त करना कई बार बड़ा मश्किल 
पड़ जाता है श्लौर ऐसी स्थिति में राज्य को सहायता प्राप्त करने के लिए 
लेखों में इधर से उघर करना पड़ता है । 5 
इन सबके परिणामस्वरूप लोगों का उत्साह विपरीत रूप में प्रभावित 

होता है श्लौर श्रमदान श्रांदोलन में जो एक पवित्र भावना काये करती है वह 
जोड़ वाकी के हिसाव किताब में उलभनों के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरे 
जनता द्वार! स्थानीय संस्थाओं के कार्यो में जो सहयोग प्रदान किया गया वह 
मुल्य रूप से ऐसे वर्ग द्वारा किया गया. जो कि श्रपेक्षाकत साधनहीन एवं 
सामथ्यंहीन था । समाज का जो घनिक वर्ग था वह इन कार्यक्रमों को सफल 
33 लिए श्लागे नहीं श्राया । यदि श्रमदान कार्यक्रम में गांव वालों को 
प्राकपित करना है तो इनमें गांव के सभी लोगों को भाग - लेने के लिए सम- 
माया जाना चाहिए। ऐसा करने में गरीव और श्रमीर के वीच किसी प्रकार 
का भेदभाव न किया जाय । यदि व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया तो इससे 
काार्यक्षम को हानि होती है । चौथे, श्रधिक से अधिक जनता श्रागे न आ सकी 
तथा श्षमदान में माग न ले सकी इसका उत्तरदायित्व अधिकारी एवं गैर- 

झधिकारी दोनों ही प्रकार के नेतृत्व पर श्राता है। विकास अ्रधिकारी एवं 

प्रमार-अधिकारी, विकास एवं प्रसार के कार्यो को सम्पन्न करने की श्रपेक्षा 

दल डेस्क पर बंठ कर किये जाने वाले कार्यो में ही. उलमे रहे, जबकि गैर- 

पवार नतायथ शक्ति-राजनीति की उखाड़-पछए/ड़ में संलग्न रहे । श्रत: 

इन दोनों में है कोई भी उपयुक्त लोगों को श्रमदान कार्यक्रमों की ओर श्राक-- 


४४८ भारत में स्थानीय प्रशासन 
पित नहीं कर सके भर न ही उनको किसी रचनात्मक काये में लगा सके । 
पांचर्व, पंचायती राज संस्थ/ओ्रों में मतभेद, विरोध एवं गुटबाजी भी पनपने 
लगी और पूरा गांव बहुमत पर ग्रल्पमत में व्रिभाजित हो गया । ऐसी स्थिति में 
यह श्रसम्मव हो गया कि श्रमदान की किसी मांग पर गांव के सभी लोगों को 
एकजत्रित किया जा सके । छठे, सरकार द्वारा रखे गये प्रावधान के अनुसार 
उसका योगदान विकरर्स कार्यों में केवल तभी-मिल पाता है जबकि सम्बन्धित 
गांव के लोग एक निर्धारित अश देने के लिए तैयार हों। यह प्रावधान उन 
क्षेत्रों के लिए श्रत्यन्त समस्याग्रद है जहां के लोग. बुरी तरह से गरीब हैं। 

इस भ्रकार के क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को सरकारी सहयोग की 
सबसे अधिक आवश्यकता होती है और उनको यह सहयोग मिल नहीं 
पाता । सातवें, अब आजकल गांव के लोगों में चेतना विकसित हो गई है साथ 
ही नवीनीकरण की प्रक्रिया के कारण वे शहरों से अधिक सम्वर्क रखने लगे 
हैं। जब कमी गांव के निवासी शहरों में जाते हैं श्लौर यह देखते हैं कि वहां 
के लोगों को सड़क, सफाई, प्रकाश, घर, शिक्षा आदि सारी सुविधाए प्राप्त हैं 
तो उनके दिल में एक ईर्ष्या की भावना जाग्रत होती है। वे यह सोचने लगते 
हैं कि शहर के लोग इन समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कभी भी 
श्रम शक्ति एवं घन का दान नहीं करते तो फिर उनसे ही ऐसा करने के लिए 
क्‍यों कहा जाता है । आठवें, कई बार लोग श्रमदान देने के लिए तैयार भी हो 
जाते हैं किन्तु जब वे यह देखते: हैं कि विकास-काये को आगे चलाने के लिए 
सरकार द्वारा पर्याप्त योगदान नहीं दिया जा रहा है तो वे बहुत निराश हो 
जाते हैं श्रौर उनका उत्साह मंद पड़ जाता है। नवें, जो पंचायतें जनता के 
सर्वाधिक नजदीक रहती हैं वे मी उनमें पर्याप्त उत्साह पैदा नहीं कर पाती 
उन्हें चाहिए कि जनता से अधिकाधिक सहयोग एवं पहल को प्राप्त करने के 
लिए उन्हें प्र रित करे । दसवें, कई एक क्षेत्रों की जनता अ्रपना योगदान देने 
के लिए पूरी तरह .से तेयार हो जाती है : किन्चु इसके लिए उपयुक्त दशाए 
बनाना जरूरी होता है । यह योगदान किन शर्तों पर किया जायेगा यह भी 
स्पष्ट होना चाहिये । जवता को यह विश्वास होना' चाहिये कि सावेजविक 
जीवन के सभी स्तरों, पर ईमानदारी, सज्जनता और शिष्टता से काम हो 
रहा है । 
४5 यह कहा जाता है कि यद्यपि जनता के योगदान की देश के तीन्नगति 
से किये जाने वाले श्राथिक विकास के लिए श्रत्यत्त आवश्यकता है किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि जनता के सहयोग को बनावटी रूप में प्राप्त किया जाय। यदि 
ऐसा किया गया तो इससे एक ओर तो शोषण होगा और दूसरी' और शअ्रष्टा- 
चार पनपेगा । जनता के योगदान के सिद्धान्त और व्यवहार के बीच कई बार 
एक बड़ा श्रंन्तर उपस्थित हो जाता है श्रौर यह श्रत्तर इस योगदान को बास्त- 
पिकता की ग्रपेक्षा औपचारिक अधिक बना देता है। सादिकश्नली समिति ने 
जनता के सहयोग से सम्बन्धित प्रश्त पर पर्याप्त विचार किया झ्रौर उसके 
पश्चात उसने कुर्छ - सुझाव प्रस्तुत किये 4 संवप्रथम-समिति ने यह बताया 
:लोगों के योगदान का सिद्धान्त अर्थात्‌ सासान्य हित के कार्यों में जनता मे 
सहयोग एक. भ्रत्यन्त :ही सारपूर्ण सिद्धान्त है किन्तु फिर भी वर्तमावत 
इसकी जो स्थिति है वह प्रमावशाली नहीं है । बच्छा यह रहे कि जनता का 


स्थानीय सरकार की समस्याएं श्ौर भविष्य है ६२ 


ढ जो सहयोग मांगा जाये वह धन या वस्तु के रूप में मांगा जाना चाहिए । श्रम 


के रूप में योगदान मांगने की प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिये । दूसरे, 
पंचायत एवं पंचायत समितियों को कर-सांधनों एवं गैर-कर वाले तरीकों से 
ग्पनी श्राय को बढ़ाना चाहिए। ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए क्रि इने 
संस्थाओं के पास कोई स्थायी आमदनी का साधन भरा जाय | पंचायत समिति 
के कार्यो में योगदान का रूप व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये वरन्‌ ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिये कि वहां पचायत समिति के घन को एकत्रित करने में लोग अपना 
योगदान किया करें । तीसरे, किसी भी कार्यकम को प्रारम्भ कंरने के लिये 
के योगदान की जो एक आवश्यक शर्ते रखी गई है उसे हंटा देना 
चाहिए । 


जिला परिषद को यह चाहिए कि वह उस पंचायत समिति या पंचायत 
से योगदान मांगे जिसके लिए कि उसने अपना योगदान देना निश्चित किया 
हैं। इसके लिए जिला परिषद पंचायत समिति या पंचायत को चाहिये कि वह 
या तो अपने साधनों का विकास करे अथवा विकास कार्यक्रमों को सीमित 
करके उनको अपने घन की मात्रा के अनुरूप बना ले । . यदि इस संस्यां को 
पनुदान एवं सहायता कम दी गई तो थे अपने स्रोत बढ़ाने में तथ, अपना 
योगदान करने में आगे झायेंगे। पांचवें, कार्यो में लगाये गये मजदूरों को उतना 
वेतन दिया जाना चाहिए जितना कि उस पंचायत क्षेत्र के लोगों को दिया 
जाता है। पंचायत समिति को चाहिये कि वह कार्यपालिका अधिकारी प्ले 
विचार कर : मजदूरों का वेतन नियत करदे ताकि देहाती क्षेत्रों में, कमजोर 
वर्गों का शोपण न किया जाय । इन सभी उपायों को श्रपनाने के बाद जन्नता 
का सहयोग अ्रधिक प्राप्त किया जा सकेगा । ऐ 


नगरपालिका प्रशासन की समस्याएं 
[706 एकराशाा ण॑ शिक्म॑लंक्श 4ग्रतांपरंडपश्नपणा ) 


... नगरपालिकाग्रों के प्रशासन में जो विभिन्न समस्याएं सामने श्राती हुँ 
उन्हें दंसकर ऐसा लगता है कि प्रशासन की इस व्यवस्था को समाप्त. करके 
दि केवल केन्द्रीय शासन द्वारा स्थानीय सेवाए' जुटाई जाय॑ तो अधिक उप- 
थगी रहेंगी। जब कमी जनता को अधिक अ्रधिकार दिये जाते हैं.तो कॉर्थो 
% कुशल सम्पादन से मार्ग में वाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इसके परि- 
पि ह उफाया जाता है कि स्थानीय निकायों की शक्तियों को कम 
किया जाय और राज्य सरकार के नियन्त्रण को बढ़ाया जाय। भारत में नगर- 
पालिका प्रशासन मे श्रप्टाचार, कार्य में देरी, पक्षपाट-पूर्ण व्यवहार, अनावश्यक 

भाग ग्रादि बढ़ जते हैं। कई एक लेखकों ने तो इस व स्थिति कक 
उन रन के बाद यह तिप्क्प निकाला है |कि.विकेन्द्रीकरण और ' अब बन 
उन्‍्ासन दोनों साय-साय चलते हैं। यह दृष्टिकोण देखने में चाहे कितना भी 
य्ताकाय एवं अटपदा प्रतीत क्यों न हो किन्तु, इसमें कुछ सत्यता अवश्य है | 
सा, मत से जो हा बहुत अधिक प्रभावित होते हैं वे यहां तक निष्कर्ष 
433 ।चे हैं कि न्द्रीडत भजातन्त्र की श्रपेक्षा तो तानाशाही एवं स्वेंच्छा- 
| 32. के प्रथोन रहने वाली पूर्णतावादी शासन-व्यवस्था प्रधिक अच्छी 
है रुप इंसत अधिक कार्य-कुशलता प्राप्त की जां सकती है । यदि हम 


॥| 


< 


४६० | मारत में स्थानीय प्रशासन 
विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में भी हे कार्य-कुशलता बनाये रखना चाहते हैं तो इसके 
लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भिक काले में प्रशासनिक श्रकार्य-कुशलता 
को सहने के लिए तैयार रहें श्रौर दूसरे, स्थानीय जनता में पहंल तथा श्रान्तरिक 
जागरूकता की भावना को विकसित करें। 
स्थानीय प्रशासन में जंनता के सहयोग की आवश्यकता नगरपालिका 
स्तर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण एगं उपयोगी हँ जितनी कि यह देहाती क्षेत्र 
में होती है । प्रज[तन्त्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण एजं राष्ट्रीय-विकास 
कार्यक्रमों में स्थानीय हितों एवं मतों को पर्याप्त अतिनिधित्व देने के कारण यह्‌ 
जरूर हो जता है कि स्थानीय अशासन में अधिकाधिक जन-सहयोग प्राप्त 
किया जाय । विकास कार्यो के क्षेत्र में स्थानीय पहल एंग॑ स्थानीय हितों को 
तभी जाग्रृत किया जा सकता है जबकि हम एक ऐसी प्रतिनिधि एवं प्रजा- 
तनन्‍्त्रात्मक संस्था की स्थापना करें, जो कि स्थानीय जनता की इच्छाश्रों एगं 
आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय लक्ष्यों पर धन खर्च करने के लिए आवश्यक 
स्थानीय हित पर्यवेक्षण एवं सावधानी बरते । बलजगंतराय मेहता समिति ने 
प्रजतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के ऊपर पर्याप्त विचार, करने के बाद यह बताया 
कि स्थानीय निकाय को कानून एवं व्यवस्था, न्याय का प्रशासन और राजस्व 
प्रशासन से सम्बन्धित कुछ कार्य करने के अतिरिक्त क्षेत्र के सम्पूर्ण सामान्य 
प्रशासन एवं विकास से सम्बन्धित कार्य भी करने चाहिए । इन विस्तृत कार्यों 
, को करने के लिए स्थानीय संस्थाश्रों को पर्याप्त व्यापक शक्तियां सौंपी जाय॑ 
! तथा आवश्यक कार्य-पालिका यन्त्र एवं वांच्छित,साधन प्रदान किये जाय । 
इत संस्थाओं के ऊपर सरकार या सरकारी अभिकरणों का भ्रतिशय निय- 
त्रण नहीं होना चाहिए । . उन्हें भूल करने और भूल करने के बाद सीखने के 
अवसर प्रदान किये जाने चाहिए, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उनको 
पर्याप्त निर्देशन भी न प्रदात किया जाय । हर 38 न भिलने पर वे अधिक 
गलतियां करेंगे । असल में स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय ,विकास के सम्बन्ध 
में स्थानीय जनता की अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए। ग्लबंतराय 
मेहता समिति के सुझावों को देहाती स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में 
लागू किया गया और उनको प्रमावशील एवं शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास 
“किए गंए । शहरी स्थानीय संस्थाओं को भी इन सुभावों के प्रकाश में विकसित 
कंरना चाहिए ताकि वे अपने बढ़ते : हुए उत्तरदरणयित्वों एवं कार्यों के साथ 
स्थानीय नेतृत्व एगं पहल को श्राकषित कर सके 
“ ., स्थानीय निकायों को पर्याप्त सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाए केवन 
यही पर्याप्त नहीं है । इसके श्रतिरिक्त उनकी पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था एवं 
शासकीय यन्त्र का अ्रधिक कुशल संगठन किया जाना' चाहिए। वित्तीय 
05 । को पर्थाप्त सुदृढ़ बनाने के लिए नगरपालिकाश्रों - को करों की शक्ति 
। मजे है जानी चाहिए । करों के द्वारा प्राप्त धन के श्रतिरिक्त जन उपयोगिता 
अधिक नें का विकास करके: भी आमदनी में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। 
हे पर र॒कोर को चाहिए कि वे नगरपालिकाश्रों : को अल्पकालीन व दीघधे- 
जप ऋणों के आधार पर इनका विकास करने की प्र'रणा दे। जो नगर- 
कालीन -भ्रत्यन्त छोटी हैं तथा देहाती इलाकों.के :नजंदीक हैँ, एगं प्पने 
322 पर्याप्त उपयोग नहीं कर पातीं उनको देहाती प्रशासनिक इकाइयों 
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: माव मिला देता चाहिए भर उन छोटी नगरपालिकाश्रों को जो कि करों 
[या सरकारी उद्यमों से पर्याप्त घन इकट्ठा नहीं कर पातीं उनको राज्य 
कार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिए जाने चाहिए। जहां तक प्रशासकीय यंत्र 
॥ प्रश्न है नगर परिषद के कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका कार्यों के बीच 
वमाजन किया जाना चाहिए तथा यह उपयोगी रहेगा कि एक राज्य स्तर के 
क्रायपालिका अधिकारी की नियुक्ति की जाए इन पदों पर राजस्व अ्रधिकारी 
की सेवाएं लेना अभ्रधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि ये अधिकारी स्था- 
नीय प्रशासन में इतने प्रशिक्षित नहीं होते तथा नए वातावरण में काम भी 
नहीं कर पाते । इसलिए यह सुकाव दिया जाता है कि स्थानीय सरकार के 
स्तर पर उसकी अपनी सेवाएं आरम्भ की जाएं। इस दृष्टि से कार्यपालिका 
प्रभियन्‍्ताग्रों एवं स्वस्थ्य अधिकारियों के लिए एक जैसी सेवाओं की आव- 
भ्यकताए होंगी । विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के कार्य 
कायप्रालिका अधिकारी द्वारा किए जाने चाहिए। उसे एक सामान्‍य प्रवन्धक 
के झप में चरिष्ट एवं अन्य कार्यपालिका अ्रधिकारियों पर नियन्त्रण रखना 
जाहिए। इस अधिकारी को नगरपालिका प्रशासन से सम्बन्धित अपने सभी 
कार्यों के लिए नगरपरिषद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रजातस्त्रात्मक 
विकेद्रीकरण की योजना में राज्य सरकार का योगदान भी काफी रहता है।। 
राज्य सरकार को एक रक्षक के रूप में केवल आ्राडिट करके तथा सामय्रिक 
परीक्षाएं करके नगर परिषदों को शक्ति के दुरुपयोग से रोकने, भात्र से 
गवन्धित नहीं रहना चाहिए। इसे स्थानीय निकायों के प्रोत्साहन एन 


पिउास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहि ए। दूसरी श्रोर सरकार के 
तियत्रण को रोकने का हर सम्मव पा गीय 


हे व प्रयास किया जाना चाहिए जो कि स्थानीय 
/ 7र पहल को समाप्त कर ले तथा उसकी स्वायत्तता एवं आत्म-निर्मरता को 
/ ने। राज्य का नियन्त्रण कुल मिलाकर ऐसा न हो जो कि स्थानीय 
निकायों के उत्साह को समाप्त कर दे और उन्हें नीति निर्माण एवं क्रिय्रान्विति 
ह फाय में अधोग्य बना दे । ै के 


न्‍ 


फमजोर वर्ग की समस्याएं 
(१६४ शणाशा5 ण॑ फेध्याप० 5९९४०॥४) . 


के पउमाज में हर तरह के लोग होते हैं । माव्स की भाषा में उनको.पू जी- 
५ बा हर के रुप में समूहीकृत किया जां सकता हैं। प्रचलित माषा' में 
रे 3283 दर गरीब या समर्थ और असमर्थ यों कमजोर और ताकतवर 
की 45500 किया जा सकता है । :इन दोनों प्रकार के वर्गों के बीच 
क के 5 दाता में विरोध रहता है तथा पर्याप्त संघर्ष रहता है । इस उंघर्ष 
3. ३ हक वर्ग द्वारा दूसरे के शोपण के रूप में सामने आता है।. दि इस 
आर के व्यवहार को चलने दिया जाए तो कुछ समय बाद समाज अत । होने 
/ हैं| स्थानीय निकायों को इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि यह वर्भीः 
2 पनाओ को समाप्ति का कारण ने वन जाए ।' इसके लिए उसके व 
ह्प्र्‌दा दोनों ही चर्गों के लिए समान रूप से 'लामदायक होना चाहिए जे 
*मडर एवं भक्तिह्दीन लोगों के लिए विशेष प्रावघान किए जाने चाहिए । 
हज मे दमदोर नाग उसे माना जाता है जिम्ममें कि ये विशेषताएं हॉ--प्रथम, 


है 


लक 


ल्य्ता है 


श्द 


| 
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वे प्रिवार जिनके पास ऐसी भूमि है जिसका कोई आथिक लाभ नहीं है। 
.दूसरे, कृषि कार्य के मजदूर या अन्य- मजूदुर ज़ो कि भूमि नहीं रखते. तीसरे, 
गाँवों के वे मजदूर और कलाकार जो कि छोटी कलाश्ों, -कुटी रं--उद्योगों में, 
बतेन बनाने के कार्यों में, डलिया बनाने के कार्यो में तथा ऐसे ही अन्य कार्यो में 
संलग्न रहते हैं । चौथे, वे समूह जिन्हें ऐतिहासिक था अन्य किसी कार्य से 
पिछड़े क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य किया गया है और जो श्राधुनिक 
वित्तीय जीवन के साथ समायोजित नहीं ही पाते । पांचकें, ग्रामीण समाज का 
वह भाग जो कि विशेष परिस्थितियों के कारण श्रपते वंश परम्परागत व्यवसाय 
में उलभा हुआ है । । 
| : इन व्यवसायों में श्रधिक- आ्राय नहीं होती किन्तु फिर भी स्वास्थ्य एवं 
सफाई की दृष्टि से जोखिमपूर्णे होते हैं ॥ इन लोगों का सामाजिक स्तर भी 
श्रत्यन्त नीचा होता है । छठे, समाज के ते भाग-जो कि सामाजिक स्तर ऊंचा 
होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में नहीं होते । सातवें, स्त्रियां एवं 
प्रभागे लोग जैसे विधवाएं, अताथ, बूढ़े और, बेरोजगार लोग जिनके पास 
,जीविका का कोई साधन नहीं - है और शारीरिक दृष्टि से जो श्रसमर्थ हैं, 
आदि । इस प्रकार समाज के शक्तिहीन भाग में अनेक प्रकार के लोग भा जतते 
हैं। यह अ्रसम्भव है कि इतनी जनसंख्या के लिए कोई ऐसा सामान्य विकास 
कार्यक्रम श्रपनाया जा सके. जो कि सभी की प्रगति का आधार बन जाये । यही 
कारण है कि सादिक अली समिति ने शक्तिहीन सम्भांगों की परिमाषा को 
"सीमित किया है.। उसके मतानुसार इसमें जिन लोगों को समाहित किया जा 
सकता है वे हैं श्रनुसुचित जाति एवं जन-जाति के लोग, वे परिवार जिनके 
पास एक एकड़ से कम भूमि है और जो कोई स्थायी व्यवसाय नहीं रखते 
भूमिहीन कृषक मजदूर, गांव के कलाकार और मजदूर जो कि छोटे उद्योगों में 
- संलर्तः हैं, तथा वे अभागे, अनाथ, बेरोजगार, अपाहिज लोग जिनका कोई 
अन्य सहारा नहीं है । गांवों के शक्तिहीन वर्ग को निर्धारित करना एक 
: समस्या है किस्तु इससे भी भ्रधिक गम्भीर समस्यों उस वर्ग का विकास करना 
है । समाज के इन शक्तिहीन वर्गों के विकास के लिए राज्य एवं केन्द्रीय स्तर 
प्र अनेक प्रयास किये. जा रहे हैं किन्तु ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। 
पंचायती राज संस्थाञ्रों को भी इस वर्ग के लोगों की सहायता के लिए पर्याप्त 
प्रयास करन। होगा । जैसा कि सादिक अली समिति का मत था 3400 
राज-संस्थाओं ने इन वर्गों केलाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहें क्यि। 
/ यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं की इस दृष्टि से श्रपनी कुछ सीमाए 2 है। 
उनके पास साधन और घन वहुत कम रहता है । इसलिए कमजोर वर्गों 
: कल्यारा के लिए.वे बहुत कम हल करने की क्षमता रखते हैं। इन खा 
' को जो कार्य हस्तान्तरित किए गये हैं वे इस प्रकार के हैं जिनसे केवल मे ईं 
, लॉग लाभ उठा पाते हैं जो ,कि समर्थ हैं और श्रच्छे परिवार के लोग हैं । यह 
- बात-उत्पादन कार्यक्रमों के बारे में. विशेष रूप से लागू होती है । रे 
की कमजोर वर्यों के कल्याण के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के 308 
एवं कम महत्वपूर्ण अयासों को देख कर सादिक अली समिति को 2 
| निराशा हुई।। उसने इस सम्बन्ध में कई उपयोगी सुझाव अस्तुत किये । तय 
: नेताया कि राज्य तरकार-ने क्ंपि उत्पादन से सम्बन्वित प्राय: सेमी 
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पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिये हैं। उसे चाहिए कि जिला स्तर पर 
डिला परिषद को कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की जाए। 
जिक्ता के छेत्र में ये संस्थाएं मिडिल तक की शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं । 
समिति ने समाज कल्याण विभाग की क्रियाएं भी इसे हस्तान्तरित करने का 
सुकाव दिया । जब ये सब कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाते 
हैं वो उनकी शक्ति अधिक हो जाती है और यह श्राशा बंध जाती है कि वे 
कमजोर वर्गों की सेवा के लिए अधिक कार्य कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त 
राज्य एवं केन्द्र सरकारों को भी इस दृष्टि से कदम उठाने होंगे। पंचायती 
राज संस्थाएं कमजोर वर्गों की समस्या की तात्कालिक श्रावश्यकता को 
देखते हुए जो कदम उठा सकती हैं वे अनेक हैं । ः 


प सादिक अली समिति के अनुसार इन्हें कई भागों में विभाजित 
क्रिया जा सकता है। प्रयम, कमजोर वर्गों के लाम की योजनाए' इस 
प्रकार बनाई जानी चाहिए कि इस वर्ग द्वारा उनका अधिक से अ्रधिक 
सलाम उठाया जा सके । जो कर्ज एवं सहायताएं दी जाएं उनके नियम 
एव प्रक्रिया उदार होनी चाहिए। इन्हें व्यक्ति देख कर नहीं बल्कि कार्य 
वा उद्देश्य देख कर दिया जाना चाहिए। दूसरे, ग्रामीण ग्रह निर्माण के 
लिए जो सहायता दी जाए उसे कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए 
प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां 
कि स्थान का अत्यन्त अमाव रहता है। उन्हें रहने की पर्याप्त सुविधा देने 
के लिए जगह प्रदान की जानो चाहिए। तीसरे, जब अनुदान एवं कर्ज के 
गय में शक्तिहीन वर्ग के लोगों को सहायता दी जाए तो यह सहायता 
उनकी पग्राथिक स्थिति को देख कर दी जानी चाहिए अर्थात जिसकी बम 
प्रामदनी है उसे पहले अवसर दिया जाए । चौथे, मुर्गी, मछली और सअर 
पालने पर श्रधिक जोर दिया जाए। साथ ही कला एवं उन. दंवापरों: के 
वकास के लिए मी प्रयास किया जाए जिन्हें कि समाज का कमजोर बर्म 
प्रपना सके । पांचवें, इस वर्ग के लोगों को मवेगी, भेड़ और बकरी खरीदने में 
सहायता दी जानी चाहिए ये सब इन क्‍योंकि लोगों की आय के स्थायी साधन 
दन सऊते है । छठे, इस वर्ग के लोगों द्वारा संगठित सहकारी समाजों को 
सम के लिए अधिक कर्ज एवं सहायता दी जानी चाहिये। इनके द्वारा 
दित दस्टुओं को वित्री से सम्बन्धित लाम भी मिलना चाहिये-। सातवें, 
एवं मजदूर सहकारिताग्ं को संगठित करने के व्यापक्र कार्यक्रम अप 
हिए प्रोर ठे दरों की प्रथा को कम करता चाहिए । श्राठवें, कृषि के 
दर्ग के लोगों को सहकारी समाजों के द्वारा सामान्य सविधा 
डानी चाहिए ॥ नवें, सहकारी झाधार पर कृषि उत्पादन को सुधारने 
काया संगठित होती चाहिए । दसवें, जिला परिपद को पर्याप्त विशेष 
जाये ताकि वह इस दर्ग के लोगों के कार्यक्रमों में उसे खर्च कर 
समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोई अलग समिति 

एई जाए दल्कि दिला परिप्र और पंचायत समिति में प्रभासन और 
पे यह कार्य सौंत देना चाहिए । बारहवें, इस बर्ग के 

के द्वारा सहकारी समाजों में भागीदार बनने के लिए 
हिए | तेरहईें, शिक्षा प्रसार के लिए इस वर्ग के 
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४६४ भारत में स्थानीय प्रशासन 
बच्चों को मुफ्त पुस्तकें शौर स्‍्लेट दी जाए । रहने और खाने के प्रबन्ध सहित 
बोर्डिंग की व्यवस्था की जःए । उच्च वक्षाओ्रों में पढ़ने एंवं कालेज. होस्टल में 
रहने के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान किया जाये | चौदहवें, 
इस वर्ग के लोगों को भूमि देने के श्रतिरिक्त बैल खंरीदने के लिए, सिंचाई के 
लिए कुवें बनवाने एवं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, कर्ज की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । जब तक ये तुविधाएं नहीं दी जायेंगी उस समय तक 
सौंपी गई भूमि बिना उपयोग किये ही पड़ी रहेगी । पन्द्रहवें, इस बर्ग के लोगों 
के खेतों को प्रसार अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनियों के लिए छांटा जाना चाहिये 
सोलहवें, सहकारी समाजों का प्रबन्ध करने के लिये इन लोगों को विशेष 
प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए । सत्रहवें, कल्याणकारी कार्यों का इस 
वर्ग के लोगों पर कया प्रभाव पड़ा, इसका सामयिक मूल्यांकत किया जाना 
चाहिए और इस मूल्यांकन के प्रकाश में समी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को 
बदला जाना चाहिये । श्रठारहवें, इस वर्ग के लोगों के भाग्य को सुधारने के 
लिए जिला परिषदों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये । उच्नीसवें, 
जिन कार्यक्रमों में जन सहयोग की जरूरत होती है उनमें कमजोर वर्गों के 
लोगों को मुक्त कर देना चाहिए । इन सभी प्रयासों के द्वारा एक क्षेत्र के 
शक्तिहीन वर्ग वाले लोगों को विकास की गति में समाज के अन्य लोगों के 
साथ तक लाया जा सकेगा । " 
वित्तीय समस्याएं 
[76 क्वाशालंत्र 270्रोशाड | 


वित्त प्रशासन के लिए जितना श्रावश्यक एवं महत्वपूर्णा है उसके मागे 
में बाधाएं उत्पन्न करने की दृष्टि से भी यह उतना ही प्रमावशील एवं उल्ले- 
खनीथ है । भारत में शहरी एवं देहाती दोनों ही क्षेत्रों के स्थानीय निकाय 
वित्त की श्रपर्याप्तता से प्रभावित हैं । वित्त की अपर्याप्तता स्थानीय निकायों 
के मार्ग में सामान्यतः अ्रवरोधक बनी रहती है) मारत के संविधान में यह 
स्पष्ट रूप से उत्लेख नहीं किया गया है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय सर- 
कार के राजस्व क्या होंगे । यही कारण है प्रायः ऐसी शिकायतें सुनने में 
आती हैं कि राज्य सरकार ने धीरे-धीरे राजस्व के स्थानीय 8 को प्रपने 
हाथ में ले लिया । समय-समय पर जो कीमतें बढ़ती रहती हैं, भ्रध्यापकों का 
वेतन श्यूखला में वृद्धि होती है कम से कम रोजनदारी वाले नियम को काम 
में लाया जाता है तो इन स्थानीय निकायों पर वित्तीय वोभ गौर अधिक 
बढ जाता है । वित्तीय क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं एवं प्रश्तों की जांच 
करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में वित्तीय जांच समितियां या 
झ्रायोग गठित किये जाते हैं । । 

- स्थानीय संस्थाओं में-वित्तीय साधनों की कमी एक सामान्य विशे- 
षता रहती है-किन्तु इसके श्रतिरिक्त स्थानीय संस्थाश्रों न्‍ के आर्थिक प्रशासन 
में जो विभिन्न उलभनें उठती हैंवे मी कम महत्वपूरा नहं। हैं। ईन संस्वाप्रों 
का बजट किंस तरह.तेयार होता है व किस तरह से स्वीकार होता है, नमे कर 
किस वरह लगते हैं भौर पुराने कर किस तरह समाप्त होते हैं, लेखे 838 
तरह रसे जाते हैं और करों को किस तरह इकदुठा किया जाता है,ग्राडिद के 


स्थादीय सरकार की समस्याएं और मविष्य 88.4 
रूप वया है, भादि प्रश्न अत्यन्त महत्व रखते हैं ॥ तगरपालिका स्तर पर बजट 
कार्ययालिका द्वारा बनाया ज.ता है और वित्त समिति द्वारा उस पर विचार 
किया जाता है । परिषद के सामने इत विचार एवं वाद-विवाद के लिये रखा 
जाबे, इसमे पूर्व हो इस प९ प्नप्त विचार कर लिया जाता हैं। बजट को 
राज्य मरकार द्वारा प्रस्तावित रूप में तंयार किया जाता है । यह श्राय और 
ब्यय के अनुमान का दिग्दर्शत कराता है ' इसके दो भाग होते हैं--प्रथम भाग 
में वजठ की अमूत बातें बत।ई जाती हैं और दूसरे भाग में मुख्य गौण एवं 
विस्तृत जीरपकों के अन्तर्गत विस्तारपूर्वेक अनुमान दिये जाते हैं। अलग-अलग 
राज्यों में बजट निर्माण की अलग-शभ्रलग व्यवस्था है | बम्बई में बजट प्रबन्धक 
या स्त्रावी समिति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और सामान्य बोडे 
द्वारा प्रत्येक वर्ष की पहली मार्च को स्वीकार किया जाता है | पश्चिमी बंगाल 
में नगरपालिका परिषद वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्वे 
अपने बजट को बनाती है । यदि नगरपालिका कज़ंदार है तो किसी उच्च 
सत्ता की स्व्रीकृति लेना भी जरूरी रहता है। मद्रास में कार्यपालिका अधि- 
कारी प्रत्यक वर्ष दिसम्वर से पूर्व बजट तैयार करता है और उसे अध्यक्ष को 
या स्थाग्री तरिद्ठ समिति को प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश में बजट वित्त 
समिति द्वारा तैयार किया जाता है और उसे पन्‍्द्रह जनवरी से पू्वे परिषद के 


मम्मुस प्रस्युत किया जाता है जो कि परिवर्तन सहित या रहित उसे पास 
करने वी जि रखती है 


यदि तथ्य का श्रध्ययन करें तो हम पाएंगे कि बजट पर राज्य सरकार 
द्वारा जो नियन्त्रण अपनाया जाता है उसकी मात्रा प्रत्येक राज्य में अलग- 
प्रतग होती हैं। नगरपालिकाओ्रों की वित्तीय व्यवस्था की इस श्राधार प्र 
पर्याप्त आलोचना की जाती है कि उन्हें उनके वजट एवं व्यय के क्षेत्र में कोई 
स्वेच्छा या 2.3 प्राप्त नहीं हैं। इसे परिषद क़ी वित्तीय स्थिति पर एक 
दहत बड़ा प्रादवन्ध 


नव माना जाता है । यदि एक तिर्वाचित स्थानीय निकाय को 
दतना का उच्छा के प्रनुसार बजट बनाने की शक्ति नहीं दी जाय तो इससे 
प्रद्ातस्दात्मक सस्यात्रों का विकास रुक जाएगा। तके के लिये कहा जा सकता 
है हि शिक्षा, मेटोकल राहत और सफाई श्रादि विषयों में राज्य सरकार की 
मत रुनि रहती है; अत: दोनों के बीच नीति सम्बल्धी समय 
अल ये है। नगन्‍्पालिकाओं का वित्तीय प्रशासन उसके वित्त विभाग द्वारा 
हट जाता है। केवल कर लग देने से परिषद की वित्तीय स्थिति 
ता जब तक कि उन करों को दकस्रित न किया जाए, उचित 
न्ड 23028  मग्रह एवं व्यय पर पर्याप्त नियस्न्रण .एवं :पर्ये- 
० ए ओर स्टाक के श्रभिलेख को उचित रूप से न श्खा 
हुए । उखा कायालय के उचित कार्य संचालन के सिशे लेखाशों को रखने 
हे “दद राज्य मरकार द्वारा नगरपालिकागओं के विस्तृत लेखा .नियम ैपार 
फिए डाले हैं। इनके प्रस्तगंत कर संग्रहकर्ता, खजान्दी, लेखापाल श्रादि के 
: “हैं पत्यिद के दित्तीय कार्यो का वरणुन होता है। इसमें ग्रह बताया 
जि पत्रिद्ञाएं क्रिस प्रकार रखी जाए, रिक्तस्थानों-की पूर्ति किस तरह 
: है ० बोर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनको किस तरह जांचा जाए | 
हंगरपलिकशओं के लेखों का सामयिक आ्राडिट किया जाता है । यह 
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कहा जाता है कि वित्तीय क्षेत्र में आ्राडिट वही कार्य सम्पन्न करता है जो कि 
कानून भ्रौर व्यवस्था बवाए रखने में पुलिस करती है। इसका मुख्य कार्य यह 
देखना है कि वित्तीय व्यवसाय उचित रूप में संचालित किया जा रहा है तथा 
जो धन इकट्ठा किया जाना है, क्या वह किया जा रहा है | जब वाधिक लेखे 
पूर्ण हे जाते हैं श्रौर उन्हें श्राडिट के लिए तैयार घोषित कर दिया जाता है 
तो उन्हें स्थानीय कोष लेखों के परीक्षक द्वारा परीक्षित किया जाता है। यह 
केवल जांच आडिट (7०४६ &ए4६) होता है। इसमें वर्ष के एक भाग के 
वित्तीय कार्यों हा की छानबीन की जाती है । यदि जांच झाडिट द्वारा गम्मीर 
श्रनियमितताओं एवं गबन के मामलों की शिकायत की जाए तो सरकार द्वारा 
विशेष श्राडिट लेखों की श्राज्ञा दी जा सकती है।.... 

यह कहा जाता है कि बाद में किया जाने वाला आडिट उसी प्रकार 
से निरर्थक एवं महत्वहीन है जिस तरह से सांप के निकल जाने के वाद 
उसकी लकीर को पीठते रहना । इसके द्वारा धन. का दुरुपयोग किये जाने के 
मामलों की खोज की जा संकती है किन्तु उन्को रोका तहीं जा सकता क्योंकि वे 
गुजरे समय की बात बन चुकी । इन ऐतराजों को दूर करने के लिये स्थानीय 
बित्त जांच समिति ने सुझाया कि बड़ी नगरपालिकाओं में एक आब्रान्तरिक 
आडिट स्टाफ होना चाहिए जो कि प्राप्ति एवं भुगतान की सभी क्रियाश्रों का 
प्रारम्भिक आडिट करे । इसके अतिरिक्त छोटी नगरपालिकाम्रों में जहां पर कि 
ऐसे आन्तरिक आडिट के लिए पूरा काम नहीं होता; वहाँ जिले की दृष्टि से 


, । व्यापक प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यद्यपि आन्तरिक शआाडिट से सम्बन्धित 


सुझाव उपयोगी प्रतीत होता है किन्तु फिर मी: इससे मनेक वित्तीय एवं 
प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है । नगरपालिका के नियम संग्रह में 
प्रशासनिक आडिट का प्रावधान रखा गया है और यदि .पारपद एवं कार्ये- 
पालिका द्वारा इसका पूरी तरह से श्रतुगमन किया जाए तो झ्ान्तरिक श्राडिद 
के लिये कोई झ्रावश्यकता नहीं रहेगी । | 

आडिट वित्तीय प्रशासन का अन्तिम चरण माना जाता हे श्रौर यह 
वित्तीय श्रनियमितताओं का उल्लेख करने में ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता 
परन्तु पूरी व्यवस्था की कार्य प्रशाली का एक अन्दंसुनी चित्र श्रस्तुत करता 
है । राज्यों की वित्तीय व्यवस्था के बसंतोषजनक होने के कई कारण 
उत्तरदायी हैं। इसका प्रथम कारण दोषपूर्णा बजट है। कमी-क्रमी वजठ को 
समय पर तैयार नहीं किया जाता और वर्ष के एक भाग में बिना किसी आर्थिक 
कार्यक्रम के ही प्रशासन को चलाया जाता है ' जहां वजट को समय पर तैयार 
भी कर दिया जाता है वहां वह अनेक दोषों से ग्रसित रहता है; जैसे या तो 
ग्राय को अधिक आंक लिया जाता है या व्यय को कम आंका जाता हैं भ्रथवा 
दोनों ही किये जाते हैं । इसके परिणामस्वरूप राजस्व श्राशानुकूल इकट्ठा 


' नहीं हो पाता और व्यय आशा से श्रघिक वढ़ जाता है | ऐसी स्थिति में व्यय 


को कम करना एक समस्या बन जाती है । यह भी हो सकता है कि बजट में 


'कार्य पर होने वाले ख्चे के लिए निश्चित कार्यक्रम न रखा जाए, कायों को 


'क्रमी-कभी विना विस्तृत श्रनुमान बनाए शुरू कर दिया जाता है | श्रावश्यकता 
के अनुसार समय-समय पर साम्रान की खरीद करली जाती है और बजट में 


उनके लिए कोई प्रावधान हीं नहीं होता । इसके परिणामस्वरूप हमेशा झ्रति- 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य के 


रिक्त व्यय होता रहता है। ये सारे दोष बजठ के मूल सिद्धान्तों को न समभने 
प्रथदा उनकी अवहेलना करमे से पंदा होते हैं । इनको चाहने पर दूर किया 
जा सकता है । एक दूसरा दोप लेखा रखने के निय्रमों की अवहेलना करने से 
पृदा होता है। लेखा सम्दन्धी नियमों की प्रायः भ्रवहेलना की जाती है और 

दे परिणामस्वरूप उसके संग्रह एवं बकाया को चुकाने में अ्रनेक गबन किये 


/ 


कमी-कर्गी स्वीकार ने करना और सामान्य रूप से स्टोरों को चेक न करना | 
ध्म संबंध में एक तीसरा दोप यह है कि जो संग्रह किये जाते हैं उनकी मात्रा 
सामान्यतः बहुत कम होती है। केवल मद्रास ही ऐसा राज्य है जहां ६७% 
करों तो सम्रहित किया जाता है। दूसरे राज्यों में वह संग्रह ६०% से लेकर 
८०५ नया होता है । 

घधितांश राज्यों की नगरपालिकाए वित्तीय संकट के आधीन कार्य 
| है; ऐसा क्यों होता है इसके लिए मुख्य रूप से तीन कारण बताये जाते 
प्रथम सह हैं कि नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सामान्यतः नये कर 
ने में क्निच्छा दिखाते है ओर स्थित करों का पूरा प्रयोग नहीं करते । 


2, 


# 77 जात हैं कि नमरपालिकाश्रों की गरीबी के कारण उसके साधनों का 
साला नहीं निकलता बल्कि वह उसके निर्वाचित सदस्यों की स्थानीय कर 
जगाने मे प्रति अनिच्छा से उत्पन्न होता है। अनेक महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे 
सा्टियां, प्रदण् बग्रादि पर कोई कर ही नहीं लगाया जाता प्रौर इन सेवाओं 
हप हत-हह लाम नहीं उठाया जाता । यदि करों को पूरी तरह से उगाया 
पढ़ी डा संदया दो फिर उनको लगा करके नगरपालिका फोप की पवित्नता को 
हार रन कयो जिया जाता है। स्थानीय वित्त जांच समिति ने सुकाया था कि 
उठा रथाडीय दिकाय पर्याप्त दर से लगाने में अनिच्धुक रहता है वहां राज्य 
हजार हो सह अधिकार होना चाहिये कि वह पहले मित्रतापूर्ण परामर्श 
2६45 एऱे झौर यदि फिर मी स्थानीय निकाय उसे सम्पन्न करने में प्रसफल 
हो गान तो राज्य सरकार को अन्तिम देथियार के रूप में यह शक्ति होनी 
हा लए कि बट उस कर को स्वर्य लगा या इकट्ठा कर सके |? मद्रास और 
सरकारों ने इस प्रकार की शक्तियों को मान लिया है । 


न्यालिताशों की बमन्तोपजनक वित्तीय व्यवस्था का एक 
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3५ 2 सजाद अनगदन ( 809॥79५0 भार 05098724॥0॥) )ैहै । यह 
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एप भारत में स्थानीय प्रशासन 


करती कि कर किस दर से लगाए जाते हैं वरत्‌ इस बात पर निर्भर करती है 
कि नगरपालिका के मुल्यांकनकर्त्ता और कर संग्रहकर्त्ता कितने कार्यकुशल हैं । 
श्राय: यह देखा जाता है कि अधिकांश नगरपालिकाओं का कर संग्रहकर्ता यन्त्र 
संतोषजनक नहीं है । संग्रहकर्ता स्टाफ के ऊपर पर्यवेक्षण नहीं रखा जाता श्रौर 
कार्यपालिका करों को चुकाने के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं करती। इसके 
परिणामस्वरूप श्रमेक कर बकाया रह जाते हैं। श्रसल में वित्तीय संगठन के स्थान 
पर वित्तीय विघटन है | नगरपरिषद द्वारा हर वर्ष लेखों में श्रनियमितताएं 
नरती जाती हैं । वित्त के अ्रव्यवस्थित प्रबन्ध के परिणामस्वरूप सार्वजनिक 
ढंग का अपव्यय होता है श्र पंरिषदें उस धन का अच्छी प्रकार उपयोग नहीं 

कर पाती जिसे कि वे इकट्ठा केरती हैं । * ; 
वित्तीय प्रशासन के दोष का एक तीसरा कारण यह है कि परिषर्ञों 
के पास साधनों की कमी रहती है। स्थानीय निकायों कों लोक कल्याण के 
क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं उनको निभाने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्रोतों 
का प्रबन्ध नहीं किया गया है। पश्चिमी देशों में मी स्थानीय निकायों की यह 
शिकायत रहती है कि उनके पास पर्प्याप्त घन नहीं है । परच्छु उनकी कठि- 
नाई जनता को सुविधाएं देने औरें आराम प्रदं।व करने से सम्बन्धित रहती 
हैं । दूसरी शोर भारतीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में' वित्तीय ज्रोतों की ग्रथयो- 
, प्तता जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को संकट में डाल देती है, जैसे सड़कें, 
स्वच्छु पानी का वितरण, सेफाई और मेडीकल राहत श्रादि। भारत में 
नगरपालिकाओं का वित्त करों से प्राप्त राजस्व, र/ज्य सरकार के करों में से 
प्राप्त हिस्से, राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान ग्जौर नगर परिषद 
के नियस्त्रण में स्थित गैर कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व पर निर्मेर करता है। 
पृकेन्तु जैसा कि कर जांच सेमिति थे सुझाया था की स्थानीय वित्त एक स्वस्थ 
व्यवस्था को नियमानुसार स्थानीय करों की स्वस्थ नींव पर निर्भर रहता 
चाहिए ।। करों के द्वारा ही भूल राजस्व प्रदान किया जाना चाहिए और भ्रति- 

रिक्त श्राय को सहायक समझा जाना जाहिए । 
झधिकारी एवं मैर-प्रधिकारी सदस्यों के बींच 
; “ सम्बन्धों की समस्या 
([ए९ एणोशा। ० एशांग्रांणाओआए 7शकज्षरशा 0 0०भ५े 

। :. -; झ्रांत एणा-0लंश श९णा७०७) 
स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित एवं श्रेंदिवाँ चित दोनों ही प्रकार के सदस्य 
होते हैं । इन संदसयों को अधिकररी ० और गैर-अधिकारी सदस्य भी कहा जाता 
है। गैर-अधिकारी सदस्य निर्वाचित होकर प्पने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व 
करते हैं और उतकी समस्याश्रों से संस्था की नीति एवं क्रियान्विति को प्रभावित 
- करते हैं। अनिर्वाचित सदस्यों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता £ अथवा वे 
राज्य था स्थानीय सेवा के सदस्य होये हैं श्रौर इस्त प्रकार रहेँ कई पद का 
, नीतियों को बचाज़े में प्रामर्श प्रदान करते हैं दथा उन्हें क्रियान्वित करने मे रे 
- सहयोग देते हैं | इन दोनों ही प्रकार के सदस्यों में किस प्रकार के सम्बन्ध 236 
गहिए, लिखी किया गाव बबवा साय होना चाहिए कह हर 
: 'सप्नस्या है. जिंसका पप्तद्वान्त ' रूप में निश्चय करना भी अत्यन्त कटने हू हा: 


स्थानीय सरकार की समस्याएं और भविष्य ४६६९ 


झगड़ा और मन-मृटाव बना रहता है। यह शहरी क्षोत्रों की अपेक्षा देहाती 
धोत्र में अधिक रहता है। इसके दो कारण हैं--प्रथम वह कि देहाती क्षोत्रों 
में छप्ता का स्तर अपेक्षाइत नीचा होता है । पच्ायती राज संस्थाग्रों के गेर- 
धिकारी सदस्य प्राय: अशिक्षित एगं निरक्षर होते हैं । उनमें श्रपने अधि- 
दार्गो के प्रति अनावश्यक रूप से झंगड़ने की प्रकृति अधिक पाई जाती है। 
दृशरी घोर तगरपरालिकाओं के निर्वाचित सदस्य अपने अधिकारों के प्रति 
धपेणाइुलत ग्रधिक सूचित रहते हैं। वे यदि अधिकारियों से इस श्राधार पर 
संघ्रय भी करेंगे तो उसका कारण बुद्धियूर्णो ही होगा । इसका दूसरा कारण 
यद है: 


के यांत्रों में पचायती राज संस्थाओं को जो विकास्त कार्य सौंपे गए 
हम उतर परिणामस्वरूप इस संस्थाओं के हाथ में शक्तियाँ और इस प्रकार शक्ति 
हा इगरवोग के अवसर अधिक आा गए हैं। बड़ी कारण - है कि अधिकारी 
एव गेर-प्रधिकारी सदस्य शक्तियों को व्यक्तिगत लाम के लिए प्रयुक्त करने में 


८ ह 
प्रम्भशाल रहसे है । 


(७ 


पचायनी राज संस्थाएं यह मान कर चलती हैं कि इसमें संस्थाओं के 
हिशय देने के लिए उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि और उन तिर्णायों को 
दिाम्दित बरने के लिए उत्तरदायी कार्य करने वाले भ्रधिकारी होते हैं। इन 
दोनो | शोच घनिष्ट एक्रमपता और उचित सम्बन्ध बनाए रखना प्रमसख 
पेय से महल्यप्र्ग है। इन दोनों के थीच विश्वास, पारस्परिक आदर एवं सह- 
सो “। भावना रहने पर ही अच्छे परिणाम प्राप्त क्रिए. जः सकते हैं। थे दोनों 
(7४ * के सदस्य जनाल्याण के समात्य लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं । 


एए। «जप बस गामान्यत ; हितों का कोई संघर्ष नहीं रहता अर्थात उनका 
दि 7५4 हि परिफिर रा कः ५ का जे ों | 
हिएएय हियुनिकर्सा एवं कर्मचारी का सम्बन्ध नहों है । ये दोन ही एक स्वामी 


बे 7 के शोर इसका स्वामी है सामान्य जदता । 
..._ उन निर्वाचित सदस्यों एवं श्रधिकारी सदस्यों को पंचायती रज की 
व में गए साथ काय करने का श्रवसर प्रदान किया गया तो वे एक नए 
दरिया ६ प्राए। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नागरिक सेवक परी तरह से 
6२ | दि दि हैं । ग्रधिकांश नीतिया मन्त्रियों द्वारा बनादी जाती 
कह उप, (220 उन का उत्तरदाबित्व नागरिक सेवकों को सौंप 
हल है जातक एर सुच्यवम्बित पदसोपान पूर्ण संगठन में कार्य कर ते 
हे अनका स्तर होते है। छियानिति की स्थिनि में निर्वाचित प्रति 
नहला । दूसरी ओर कोई यह्द भी नहीं जान पल 

हे वैटाई जा उठी थी दो उतऊो किस प्रकार का परामर्श 

स्का ५ ग9।॥ कमा-कइर्नी जब दोनों के बीच 
त। दे बोद वाट  दाटा दर कर धिका जाता है। 
४ पाक्िया में सहायता की जानी 
सहला है कि उसके द्वारा सही 
| हर नन्‍्ती के बद जानडन असन्नता होती है कि निशांयों 
व मात आल लक पं गाता के नाक उमर 
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नहीं 5 जाती, बहां बात कुछ श्र ही है । लोक सेवक जब पंच,यत समिति 
या जिला परिषद में परामर्श देता है तो वह पूरी परिषद के सामने खल जाता 
है | तिर्वाचित प्रतिनिधि भी जनता की निग;ह में खल जाते हैं। ऐसी स्थिति 
में छोटी-छोटी ह भिन्नताए' भी बड़ो विरोघों का रूप धारण करके सम्मान के 
प्रश्व बन जाते हैं। क्रियान्विति के अवस्तर पर भी निर्वाचित प्रतिनिधि केवल 
नौति निर्धारित करने वाला नही होता वरन्‌ वह क्रिवान्विति की प्रक्षिया में भी 
भागीदार बनता है । ; | 
पंचायती राज संस्थाओं से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं लोक सेवक दोनों 
ही प्रजातन्त्रात्मक सरकार के व्यवहार की परम्पराओं से परिचित नहीं हैं 
क्योंकि ये संस्थोए' अंभी नई हैं। इन सब तत्वों से मिलकर पंचायती राज 
संस्थाओ्रों का संचालन कठिन बन जाता है। पंचायती राज संस्थाओ्रों के 
निर्वाचित सदस्यों को अनेक व्यक्तियों से सम्बन्ध बनाए रखना पड़ता 
है | पचायत स्तर पर सरपंच को न 'केवल पंचायत सचिव से ही वरत्‌ 
आम सेवक, पटवारी, जंगलात रक्षक, पुंलिस के सिपाही, आदि अनेक कार्य- 
कर्त्ाओं से सम्बन्ध रखना होता है । इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर 
“ प्रधान को भी न केवल विकास अधिकारी से वरत्‌ प्रसार अधिकारियों से भी 
सम्बन्ध रखना होता है । कार्य के दौरान वह जिला स्तर के अ्रधिकारियों एवं 
विभागाध्यक्षों के सम्पर्क में भी श्राता है। यही बात जिला परिषद स्तर पर 
भी लागू होती है। इस प्रकार की बनावट में लोक सेवकों एवं निर्वाचित 
- प्रतिनिधियों दोनों .की स्थिति श्रत्यन्त कठिन बन जाती है। पंचायती राज में 
इन दोनों प्रकार के सदत्यों के बीच के सम्बन्ध को एक भिन्न दृष्टिकोण से 
' देखा जाना चाहिए और-इसे एक नई विधि से सुलझाया जाना चाहिए । दोनों 
प्रकार के सथस्यों के बीच सम्बन्ध की समस्या एक प्रसिद्ध समस्या है । पंचायत 
समितियों में कार्य करने वाले विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधि आपस में अधिक 
अच्छे सम्बन्ध नहीं रखते । इसी प्रकार विभिन्न अधिकारियों के बीच भी 
- सम्बन्धों से सम्बन्धित कठिनाइयां पाई जाती हैं । 
अधिकारी एवं गैर अ्रधिकारी सदस्यों के बीच संघर्ष का कारण-- 
ऐसे अ्रनेक कारण हैं जिनको इन दोनों प्रकार के.सदस्यों के बीच मतभेदों 
को प्रोत्साहित करने वाले तथा सम्बन्धों को कदु बनाने वाले माना जा सकता 
* है। विरोधपूर्ण सम्बन्ध श्रधिकतर पचायंत समितियों के प्रधान एवं विकास 
अधिकारी के बीच पाए जाते हैं । यह समस्या कुछ पंचायत समितियों में 
- पैदा हुई और इसने श्रासपास की श्रन्य पंचायत समितियों को भी प्रभावित 
किया । इस बिरोधपूर्ण सम्बन्ध के परिणामस्वरूप संस्था के कार्य पर विप- 
रीत प्रभाव पड़ता है और विकास कार्यक्रमों की प्रगति भी प्रमावित होती 
है। उच्च स्तर पर अप्रसन्‍्नतापूर्णें सम्बन्ध निम्न स्तर के सम्बन्धों को कटु बता 
कर सारे वातावरण की कलुपित कर देते हैं। सादिक झ्ली समिति ने भ्रधिकारी 
' एवं गैर-प्रधिकारी सदस्यों के आपसी सम्बन्धों के बारे में पर्याव्त अ्रध्यवन कल 
के बाद यह बताया कि ये सम्बन्ध इतने श्रधिक खराब नहीं हैं, जितना कि 
इनको कभी-कभी बताया जाता है | दूसरे, सम्बन्धों की इस स्थिति का 
. कारण यह है कि न तो सेवाएं श्रौर न ही निर्वाचित प्रतिनिधि न 
- प्रकार के कार्यों के वारे में कोई अतीत अनुमव रखते हैं। वे स्थावत 


! है 
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स्पराम्रों एवं व्यवहारों से भी परिचित नहीं होते । प्रजातंत्रात्मक प्रक्रियाओं 


पों-ज्यों उनका अनुभव बढ़ता जायेगा त्यों-ए्यों स्थिति अधिक अच्छा 
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होती बनी जावेगी। तीसरे, दोनों प्रकार के सदस्पों के बीच कु सम्बन्धों का 
कारण यह है कि ये दोनों कार्य करते समय अपनी शक्तियों पर अधिक 
ते हैं । खराब सम्बन्धों के लिए किसी भी एक पक्ष को दोषी वत्तलाना 
होगा इससे दोनों ही पक्षों की ओर से गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। श्रधिक- 
टाव प्रायः गलतफहुमियों एवं अज्ञात से पैदा होते हैं व कि जात बूक 
। जाने वाली गलतियों से-। चौथे, जत्र किसी व्यक्तिगत मामले में 
गय खेच्छा का प्रयोग किया जात' है तो इसके परिणामस्वरूप 

गैर विकाप्त अधिकारियों में विरोधपूर्ण सम्बन्ध पैदा हो जाते हैं । 
व ऋर स्टाफ के तवादले एवं वियुक्तियों में मी गलतफहमियां हो जाती हैं। 
पाते, प्रभासकीय नियंत्रण के बारे में जो वर्तमान प्रावधान हैं वे भी गलत- 
फरमी बढ़ने में मदद करते हैं । : कातून के अलुत्तार प्रधान को स्टाफ पर 
प्रधानक्रीय नियंत्रण रखना चाहिए; और इसलिए प्रधान पंचायत समिति के 
अध्यवाग्यों के साथ प्रत्यक्ष कड़ी रखना चाहता है। इसका विकास 


हल 


;ध्वारी द्वारा सामान्यतः: विरोध किया जाता है। विकास अधिकारा 
7 गाया करता है कि प्रधान को निम्नतर अधिकारियों पर उसके माध्यम से 
है नियंत्रण इसना चाहिए । छठे, विकास अधिकारी को अपने स्टाफ के ऊपर 
हटुामनात्मक नियंत्रण रखने की पर्याप्त शक्तियां नहीं होतीं, जिससे कि उसे 
. 7 नैना दाता हूं। विकास अधिकारी द्वारा दी गई अ्रनुशासनात्मक भज्ञात्रों 
5 वाट परवाबन त्षमित्ति की स्थायी समिति को ब्रपील की जा सकती हैः। 
7णध गरधान कं दाता ऐसी स्थिति उत्तन्न हो जाती है कि पंचायत समिति के 
"3 ५ आर लैते हैं और विकास अधिकारी के श्रादेशों की परवाह 
& ४ कं; । ४७३॥ ३४३६४ विकास अधिकारी अपने अ्रधिकारी स्तर के 
कै हे अधिक 7. _. है और प्रधान अपनी राजवैतिक शक्ति एवं सत्ता 
मा महक हो गाते हैं। इस अवृत्ति से. ध्रमायोजन की समस्या 
हक हैँ) न ओर शक्ति की दीवार दोनों ही कार्यकर्ताओं 
जाता हैं) परठवे, जब इसके समजन्धों में तथा संस्था के प्रति- 
3|्रा ये बाहरी हस्तक्षेप किया जाता है तो इनके मतपेद बढ़ते हैं । 
. «3 गुघारने के उपाय--दोनों प्रकार के सदस्पों के बीच भ्र्च्छे 


| काया का स्वायता करने | 
4 स्वाएता करने है लिए कोई स्पष्ट एवं सरल उपाय नहीं 
कपल यह किया जा सकता है कि यथासम्भत्र भंगड़े के 
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पा नहु- का बाद, यह 
2 हे हृ 5 जा सकता है कि स्थानीय 

५... तस्थार्ओं के कार्य में स्वस्थ परापराग्रों के < 
ब्प 48 यह जया ज है यह * बफास से श्र गे 
दस्प्रग्रद नइदता के न है हे धीमी प्रक्रिया है किस्तु 8 
रापरिह अंदर एव हे * विकास जिए कदम उठाग्रे जाने चाहिए । करे 
7 न सा प्रतिनिधियों को अपने कारों के सम्बन्ध में कछ 
“5 होता चाहिए ॥ ये सिद्धान्त कई हो सकते है 
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7 ब्राठ्यें, निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह समझ लेना चाहिए 
छविकारियों को परामर्श देने का श्रषिकार हैं और उनसे ऐसा करने की 
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सह दी जाती है । इसके साथ ही अधिकारियों को भो यह मात लेना चाहिए 
( निर्वावित प्रतिनिधियों को उनका दिया हआा परामर अस्वीकृत करने को 


दितार है । नवें, पंचायत समिति ग्रौर जिला-परिपद्‌ के स्टाफ पर प्रशास- 
कय नियंत्रण रख कर विकास अधिकारी एवं मुख्य की पैपाजिका अधिकारी 
; निश्चित तथा प्रमावशील नियंत्रण रखा जा सकेगा और इस प्रकार अच्छे 
ममहस्पों के विकास की प्रत्िया में सहायता मिलेगी । प्रशासकीय तियंत्रण की 
झूखतार्म एकसा रहती चाहिए अर्थात्‌ प्रधान को विकास अधिकारों पर 
टिथित्रण रखना चाहिए और विकास अधिकारी को स्टाफ के अन्य कर्मचारियों 
वर नियंत्रण रखना चाहिए । इसी प्रकार जिला परिषद्‌ स्तर पर भ्रम को 
मय नार्यपासिका प्रधिकारी पर तथा मुख्य कार्यपोलिका अधिकारी को स्टाफ 
द+ लियंप्रण रखना चाहिए। दसवें, विकास अधिकारों वो पंचायत समिति में 
तगामे की नीति निश्चित होनी चाहिए। निश्चित नीति के होने पर गलत- 
पट” मियां बम रहने की सम्मावना हो जाती है। इस सम्बन्ध में एके निश्चित 
भोति होने से समायोजन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। 


र् छा 
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मादित प्रली समिति हारा सुझाये गये ये सभी उपाय पंचायती राज 
गगदादों के ध्रधिवारी एवं गर-प्रधिकारी सदस्यों के आपसी सम्बन्धों -की 
गुपारने की दृष्टि में प्रत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं किन्तु इनके प्रमा के 
दाद्न्प में निश्चित रुप से कुछ भी नहीं /कहा जा सकता ) इन सभी सुझावों 
4 गपणता खवसर भौर परिस्थितियों पर निर्मर करती है | वेसे मानवीय 
गप्दग्पों की ममस्याप्रों को बाहरी प्रयासों एवं यांत्रिक उपायों से नहीं सुल- 
भाया जा सकता । इसके लिए एक मूल सुराव तो यही है कि लोक सेवक ओर 
(८र्गाबित सदस्य दोनों ही प्रपने कार्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी रखें । 
शोत सेव में विश्वास रखने के बाद हो निर्वाचित प्रतिनिधि उनसे वाच्छित 
हक प्राप्त कर सकते हैं। यह समस्या प्रशासन की एक मूलभूत समस्या 
घर लास्ठी ने एक बार कहा वा कि कार्यक्रुशल एवं अकार्यकुशल प्रशा- 
एन वे दीद ग्रतर केवन इसी श्राधार पर रहता है कि निर्वाचित व्यक्ति 
इग्यों बा रचनात्मक प्रयोग किस प्रकार करते हैं।2 श्रसल में दोतों 
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४४ भारत में स्थानीय प्रशासन 


प्रकार के सदस्यों के भ्रधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना बड़ा कठिन है किन्तु 
फिर भी इस दृष्टि से प्रयास किया जाना भी आवश्यक है। 


स्थानोय संस्थाश्रों की कुछ भ्रन्य समस्याएं 
(9076 ०फश_कशणा[शार ती 7.02३ ]षत्ताएा०ा5) 

स्थानीय संस्थाओं की विभिन्न .समस्याओ्रों का अध्ययव करने के बाद 
हम इस निष्कष पर आते हैं कि इन .संस्थाओं में अनेक दोष एवं कमियां वर्त- 
मान हैं और जब तक इनको दूर न किया जाये, उस॒ समय तक कोई उपयोगी 
कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा सकता ।' ऐसी बहुत कम स्थानीय संस्थाएं हैं 
जो कि एक प्रजातन्त्रात्मक “राजनैतिक संस्था के रूप में लोगों के ध्यान एवं 
आदर की केन्द्र हों । बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं जो कि. कार्य-कुशल और 
ईमानदार हों और जिनके प्रशासन को उपयुक्त कहा जा सके । वित्तीय स्थिति 
प्राय: इत सभी की दयनीय रहती है। स्थानीय निकायों के समापति एवं 
सदस्य सामान्य रूप से अनुत्त रदायी और अतसमभ होते हैं, इनका प्रशासकीय 
स्टाफ पूरी तरह से अयोग्य और अनेतिक होता है । इनकी बैठकों में उपस्थित 
होते वाले सदस्यों का प्रतिशत बहुत कम होता है । ये अधिकतर सरकार द्वारा 
नियम्रमित एवं लगातार रूप से दिये जाने वाले अनुदानों पर निर्भर रहती हैं । 
जो संरकारी अनुदान प्राप्त होता है उसे उन कार्यों पर खचे नहीं किया जाता 
जिनके लिए वह प्राप्त हुआ है। इन निकायों द्वारा ऊची-ऊ ची दरों वाले 
हैण्डरों को स्वीकार कर लिया जाता है और नीची दरों वाले टैण्डरों को 
अस्वीकार कर लिया जाता है । स्टाफ के कंमंचारियों को श्रनियमित 
रूप से पदोन्नतियां प्रदान कर दी जाती हैं । स्थानीय निकायों को समय समय पर 
निरीक्षित करते रहने का जो प्रावधान रखा गया है उसे भी प्राय; पूरा नहीं 
क्रिया जाता । राज्य सरकार यह चाहती है कि वह स्थानीय निकायों को 
विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक घन दे किन्तु इस धन का इन निकायों 
के हारा अनुचित लाम उठाया जाता है। वह अपने लिए निर्वारित करों को 
उगहाने में उदासीनता 'दिखलाती है और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता 
अनुदान से उन कार्यों को सम्पन्न करती है जो कि करों से प्राप्त धन द्वारा 
किये जाने चाहिए थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय 
निकाय एक शअनुत्तरदायी ढंग से व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र मारत में उनके 
अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार की मात्रा श्रीर भी श्रधिक हो गई है। राज्य 
सरकार के अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण करने के बाद जो प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया जाता है उसकी ओर ये ध्यान ही नहीं देतीं । इन पर नियंत्रण के 
सामान्य तरीके प्रभावशील बन चुके हैं । स्थानीय सरकार की संस्थाएं इतनी 
- अनुत्तरदायी क्‍्यों..बन गई और उन्त पर रखे जाने वाले नियन्त्रण के सामान्य 

>तरीके सफल क्यों नहीं हो सके, यह एक रुचिकर प्रश्न है । तल 
असल में स्थानीय निकायों को वास्तविक स्वतंत्रता एवं पहल की 
शक्ति नहीं सौंपी गई उन पर हमेशा अतिशय नियंत्रण रखा- गया । उनको कर 
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जद. भारत में स्थानीय प्रशासन 


को क्रियान्वित करने में खर्चा अधिक होगा किन्तु फिर भी इसे प्रजाततन्त्र के 
हित में माना जाता है। यदि चुनाव भ्रति वर्ष होंगे तो मतदाता सूची बंबाने 
में होने हे वाला खर्चे एवं चिन्ता कम हो जायेगी । तीप्षरे, भारत के स्थानीय 
निकायों में जिस समिति व्यवस्था को अपनाया गया-है उसे श्रौर सशक्त बनाया 
जाना चाहिए। उनकी नियुक्ति अ्निबायं होनी चाहिए किन्तु अधिनियम 
में उनके संविधान को प्रस्तावित नहीं करना चाहिए .। परिषद्‌ की सभी 
शक्तियों एवं कार्यो पर सम्बन्धित समिति का पर्याप्त योगशान रहना चाहिए। 
यद्यपि भ्रन्तिम निर्णय तो परिषद्‌ द्वारा ही लिया जाय: किन्तु इससे पूर्वे समिति 
के सुझावों एगं मतों को जान लेता जरूरी होना चाहिए। मूलतः परिषद्‌ को 
केवल उन सिद्धान्तों पर ही विचार-विमर्श करना चाहिए जिनके द्वारा 
प्रशासकीय निर्णय प्रधारित किये जायेंगे । चौथे, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
को राज्य सरकार की स्वीकृति से परिषद्‌ द्वारा नियुक्त या पदविमुक्त करने 
की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे य। तो राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश 
पर तियुक्ध किया जाय अथवा राज्य सरकार हारा स्वीकृत नामों की पीनल में 
से लिया जाय । अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी इसी आधार पर की जावी 
चाहिए ।. इनकी पदोन्नति श्रौर दण्ड जैसे विषयों को एक समिति के हाथ में 
सौंप देना चाहिए जिसमें कि परिषद्‌ और स्टाफ के प्रतिनिधि हों । दूसरे शब्दों 
में एक सीमित रूप में विप्पलेवाद को प्रारम्भ कर दिया जाय । पाँचवें, परि- 
घ॒दू पर अन्य मामलों में राज्य सरकार का नियन्त्रण कम कर दिया जाना 
चाहिए कोई भी नया टैक्स लगाने से पूर्ण परिषद्‌ को राज्य सरकार की आज्ञा 
लेने की आवश्यकता न हो । स्थानीय निकाय यदि राज्य सरकार का क्ंदार 
है तो भी यह जरूरी न हो कि वह उप्तके सम्मुख अपना बजट भ्रस्तुत करे; 
किन्तु सरकारी शनुदानों के उपभोग पर पूरा नियस्त्रण रखा जाना चाहिए। 
गैर-कानूनी रूप से यदि कोई खर्चा किया जाय तो-उसे उत्तरदायी सदस्यों से 
वसूल किया जाना चाहिए । सरकार को अपना नियत्त्रण मुख्यतः आाडिट एवं 
सहायता अनुशन द्वारा रखना चाहिए । जिन कार्यो के लिए अनुदान दिया 
गया है उनके अ्रतिरिक्त किसी अन्य पर खर्चे करने को. गेर-कानूनी माता जता 
चाहिए और उनसे वसूल किया जाना चा हिए जो कि खर्चे के लिए उत्तरदायी 


हैं। 
भारत में स्थानीय निकायों की वित्तीय समस्याएं मुख्य रूप से दो 
प्रकार की हैं--प्रथम, वे श्रपने वर्तमान स्रोतों का पूरा:पूरा लाम नहीं उठा पाते 
और इूसरे, यदि वे पूरा पुरा लाभ उठाये तब मी उससे प्राप्त होने वाला 
राजस्व इतना नहीं होता कि स्थानीय प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा कर 
सके | प्रथम समस्या कुछ अधिक गम्भीर एवें सामान्य है। स्थानीय निकायों 
को उनके वर्तमान राजस्व के स्रोतों का पूरा पुरा लाम उठाने के लिए प्रयुक्त 
किया जाना चाहिए | एक सामान्य अनुभव के अनुसार मूल्यांकन एवं अनुमान 
के तरीके संतोषजनक नहीं हैं । करों को संग्रहित करने का कार्य कार्यपातिका 
अधिकारी को सौंपा जाय और.- उसे कुछ स्वतंत्र शक्तियां भी दी जाय॑ | नो 
लोग कर नहीं देते वे प्रायः दो प्रकार के होते हैं । प्रथम वे जिनका 3057 
मल्यांकन कर लिया जाता है श्रौर इस प्रकार वे कर को नियमित रूप मे रे 
करने में कठिनाई अ्रनुमव करते हैं भौर दूसरे ऐसे धनवान लोग होते हैं वो एि 


की समस्याएं और भविष्य कल 
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की अदायगी से बच जाते हैं। जहां तक प्रथम प्रकार के 
उनसे कर वसूल करने के लिए एक योग्य मल्यांकन- 
जा सकता है किन्तु घनवान व प्रमावशाली व्यक्तियों से 
समस्या है, यहां तक कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी 
लेने में कठिनाई का अनुमव करेगा। वह दण्ड देते के 
| करना चाहेगा। ऐसे लोगों से निपटने का एक प्रमाव- 
कि जनता के सामने इनका नाम खोल दिया जाय तथा ऐसे 
चुनावों में मत देने के लिए ग्रयोग्य सिद्ध कर दिया जाय । 
ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग समझ 
द्वारा जो धन दिया जा रहा है उसका सदुपयोग किया जायगा, 
की प्रवृत्ति बढ़ेगी । भसल में इस समस्या का सम्बन्ध 

प प्रयासन की कार्यकुशलता एवं ईमानदारी के प्रति विश्वास 
। जनता एवं परिषद्‌ के सदस्यों को यह बता दिया जाना 


हिए कि जब तह कोई कर वसूल नहीं करेंगे तब तक उन्हें सरकारी श्रनु- 
ने नहीं दिया जायेगा । 
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